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धमा-सचिव 
मुख्य पत्ती के सभान्सचित्र 
शी कवाहांकर, विधान सभा संदस्य । 
नियोजन मंत्री के सभा-तचित् 


१० मी बल्देव[सह बाय, विधान सभा सदस्य । 
२० छी बतारसीदास, विधान सभा सदस्य । 


कृषि मंत्री के सभा-सचिच 
श्री महुन्धद रकफ जाफरी, एस ए०, विवान सभा सदस्य । 
सूचना मंत्री के सभा-सचित्र 
भरी लक्ष्मीदांकर यादव, विधान सभा सदस्य । 
वित्त मंत्री के सभा-सचखित्र 
श्री धर्समसिहु, विधाल सभा सदस्य । 
श्रम मंत्री के सभा-सचित्र 


की परमात्माननद सिह, विधान परिषद्‌ सदस्य । 
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२५--उस्मदसिह, श्री 
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३३--करणसिह यादव, श्र 
शेडं--करन सिंह, श्री | 
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मिज पुर (दक्षिण) 

रुड़की (दक्षिण ) 

फतेहपुर (दक्षिण )>खागा (दक्षिण ) 
खलीलाबाद (मध्य) द 
फतेहपुर (पूर्व )-ख/(गा (उत्तर) 
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«. लखनऊ नगर (सध्य) 
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झांसी (पूर्व ) द 
नाम-निदेशित आंग्ल भारतीय 


« फूलपुर (दक्षिण )| 


बुलन्दशहर (उत्तर-परिचिम ) 
फिरोजाबाद-फते हाबाद 
गोरखपुर (मध्य ) 


. डलमऊ (पूष॑) 


संगरी (पश्चिम ) कम 
चंदोली (दक्षिण-पश्चिम )- रामनगर 
नवाबगंज (दक्षिण )-हृदरगढ़-रामसनेही 
घाट 


* « उतरोला (उत्तर-पूर्व ) 
- » ऐतमादपुर-आगर। (पूर्व ) 


दाहाबाद (पश्चिम ) 


*  दातागंज (उत्तर ) बदायूं 


शाहाबाद (पूर्व )-हरदोई (उत्तम-परिचिम ) 
चकिया-चन्दोली (दक्षिण -पपुर्व ) 
संदपुर 


ड मोहझदी (पूरे) 
'« गुन्नौर (उत्तर) 


निधघासन-लखीमपुर (उत्तर) 


इलाहाबाद नगर (मध्य) 


* हुजूर सिलक (उत्तर) 
- चंदौली (उत्तर) - 
. +-. लालगंज (दक्षिण) 

» कन्नोज (उत्तर) 


कम-संस्या सदस्य का तास 


४०--काशीप्रल्ाद पांडेय, श्री . 
४१--किन्दरलाल, भी 


४२--किशतस्व॑रूप सठनागर, श्री 


३-क वरकण्ण वर्मा, श्री 
डं४-+कपाह्ञकर, श्री 
४४--कष्णचन्र गप्त, श्री 
४६--क एणचरद्र शर्मा, श्री 
४३-+-कष्णशरण आयें, श्री 
४ं८द-“वोदारनाथ, अर 
४६--कंचलसिह, श्री! 
प्र०--करा भाव साय, श्र 
ए०-“करशाव गप्त, श्री 
प२--कदाव पांडेय, श्री 
५३---कंरावराम, श्री 
प४-«की लागप्रकाश, श्री 
५४-..-खयालशराम, श्री 
५६---खशशराम, अं 
५७--खूर्बासह, श्री 
प्रद--गंगाधर जाठव, भरी 
प६-..-.गंगाधर मंठाण, श्री 
६०«*गंगाधर शर्मा, श्री 
 ६१०--गंग्राप्रसाद, श्री 
१२--गंगाप्रसाद सिंह, भी 
.. ६३“«जेन्द्र सिह, 

.  ६४“-ञज्ज् राम, श्री 


ह है भू ही “णेशचरनर अर पक काछी, 





. ६६--गर्णेशप्रसाद जायसवाल, श्री... 


। ६७--गर्णेशप्रसाद पांडेय, श्री . 
 ६८७-गिरजारभग शक्ल, श्रो 


. ७६--गिरघारीलाल, श्री... 





... ७२--गएप्रसाद सिह, 





३--गलजार, श्री... या मा ये 





७छ७-पगौरीराम, श्री... 


. ७४--घनव्यामदास, श्री 


कादीपुर 

हरदोई (पूर्व ) 
खुरजा 

सुल्तानपुर (पश्चिम ) 


हे हरेया (पुर )-बरस्ती (परिचिम) 


सीतापुर (दक्षिण -पु्वे ) 
ललितपुर (दक्षिण ) 
मिलक (दक्षिण )-शाहाबाद 


 » मुरादाबाद (दक्षिण) 
« सिकन्दशबाद (पूर्व ) 


बांसगांव (मध्य ) 


. .. कैराना (उत्तर) 
» गोरखपुर (उत्तर-पूर्व ) 


सहतवान (पव ) 


' » सेरठ नंगरपालिंक 

* - अमरोहा (पु ) 

« पिथौरागढ़-चम्पावत 

-- घामपुर (उत्तर-पुव)-सर्गीना (पु ) 
» » फिरोजाबाइ-फतेहाबाद 

* « चसमोरला (पद्चिचम )-पोौड़ी (उत्तर) 


“« . तरबगंज (दक्षिण-पू्व )-गोंडा (दक्षिण) 


रसरा (पश्चिम) 


... विधा (पुर) 


मऊ-मोठ (दक्षिण )-झांसी (पश्चिम ) 
ललितपुर (उत्तर) 


 »  सेनपुरी-(उत्तर)-भोगांव (उत्तर) 
*« इलाहाबाद नगर (पृत्रे) 
को कक 30 के ) 
, है की पट्टी ( है दर 
. »«  घामपुर (उत्तर-पुर्व )-नगीना (पूर्व ) 
..... डलमऊ (दक्षिण-परश्चिम ) 

“- . खजूहा (पद्चिस) .. 

“«»  सुसाफिरखाना (दक्षिण )-अमेठी (पदिचिम) : 
.. «.« ' सुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर) 
४ ५ «55 पढहरोना (बुरे). न । 
2 | ८ ग है इंटावा (दक्षिण) जा की हे 

»«  अल्मोड़ा (दक्षिण) 
..... ,..  फरेंदा (संध्य] हक लक 
ः ... .... *-  नवाबगगंज [दक्षिण )-हेदरबढ़-राम सनेही घाद 
. ७६--धासीराम जाटव, श्र... ... बिघना (पह्चन 4 
न पड इटावा (उत्तर) «४... 


का, फू 








भेरयना (उत्तर)-> 





ऋतस-संख्या सदस्य का नाम 


८5०--चतुर्भुज शर्मा, श्री 
८२--चनच्रभान गप्त, श्री 
८5२--चन्द्रवती, श्रीमती 
३--चर््धासिह रावत, श्री 
८ड-चनच्रहास, श्री 
८५--चरणसिह, शी... 
८६--चित्तर्रासह निरंजन, श्री 
८७---चिरंजी लाल जाटव, श्री 
८८--चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
८९--चुन्नीलाल सगर, श्री 
६ ०--छेदालाल, श्री 
६ १---छेदालाल चौधरी, श्री 
&२---जगतनारायण, श्री 
8 ३--जगदीशमप्रसाद, श्री 
8६४--जगदीशसरन, श्री 
8६४--जगदीशसरन रस्तोगी, श्री 
8६६--जगनप्रसाद रावत, श्री 
९७--जगन्नाथप्रसाद, श्री 


ध्य--जगन्नाथबख्य दास, श्री... - 


. £६०“-जगजाथसल्ल; : 
१००--जगन्नाथसिंह, श्री 

१० १---जगपतिसिह, 
१०२--जगमोहन सिह नेंगी, श्री 
१०३--जदादशंकर शुक्ल, श्री 
१०४--जयपाल सिह, 
१०४--जयराम वर्मा, श्री 
१०६---जयेन्द्रसिहू विष्ट, श्री 
१०७--जवाहरलाल, श्री... 


१०८--जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर. . 


 १०९--जुगलकिशोर, श्री 
११०--जोरावर वर्मा, श्री 
१११--ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री 
. ११२--झारखंड राय, श्री 
११३--डीकाराम, श्री . 
११४---डल्लाराम, श्री 
६१५--डालचंद, 
. ११६--ताराचन्द माहेदवरी, 
 ११७--तिरमसलसिह, श्री 
 ११६--तुलारासं रावत, श्री... 








_१२०--तेजप्रतापसिह, श्री... । | 


. १२१--तेजबहादुर 





निर्वाचन-क्षेत्र 


» - उरई-जालोन (दक्षिण ) 


लखनऊ नगर (पुत्र) 
बिजनोर (सध्य) 


.. पौड़ी (दक्षिण )-चमोली (पु) 


हरदोई (पूर्व) 
बागपत (परिचस ) 
कोंच 


जलेसर-एटा (उत्तर ) 


कल छिबरामऊ (दक्षिण )-कन्नौज (दक्षिण ) 


बिसोली-गुन्नौर (पु ) 


क् दशाहाबाद (पृ )-हरदोई (उत्तर-पश्चिस ) 


लखीमपुर (दक्षिण ) 

नवाबगंज (उत्तर ) 

हसनपुर (दक्षिण )-सम्भल (परदिचस ) 
बरेली नगरपालिका द 


निघासन -लखीसपुर (उत्तर ) 


«. रामसनेही घाट 
» » पडरोना (5त्तर) 


बलिया (उत्तर-पुर्व )-बांसडीह (दक्षिण-- 
पदिचिस ) 


,  मऊ-करवी-बबेरू (पर्व ) 


लेन्सडाउन (पश्चिस) 


«  पुरवा (उत्तर )-हसनगंज 


रुड़की (पद्िचस)-सहारनपुर (उत्तर) 


» « अकबरपुर (पश्चिस ) 
»  खेन-टेहरी (उत्तर) 
*». करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण) 
«कानपुर नगर (पूरे) 


सथुरा (दक्षिण ) 


»  भहोबा-कलपहाड़-चरखारी 


गोंडा (पश्चिम) 


» » . घोसी (पश्चिस) 

* * - संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पुवे ) 
» . . मिश्रिख 

«  माठ-सादाबाद (पश्चिचम ) 


सिधोली (पदिचम ) 


» » कासगंज (उत्तर) । 
.. »» , औरेया-भरथनां (दक्षिण ) 
_» + - मलिहाबाद -बाराबंकी (उंत्तर-पक्चिस ) 
-.  मोदहा (दक्षिण) 
, : लालग्रंज (उत्तर) 





क्रम-संस्या सदस्य का नाम 


श२२--तेजासिह, भी... *+* 
१२३--त्रिलोकीनाथ कौल, श्री 
9 २४--दयालदास भगत, श्री 
१२४--दर्शनरास, भरी 
१२६--दलबहादुर सिह, श्री 
१२७--दाऊदयाल खज्ना, श्री 

१ २८--दातारास, श्री गो 
१ २६--दीनदयाल शर्मा, श्री 
१३०--दीनदयाल झास्त्री, श्री 
१३१--दीपनारायण वर्मा, श्री 


. १४६--नन्दकुसार देव वाशिष्ठ, श्री हे 










निर्वाचन-क्षेत्र 


गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम ) 
» » बहराइच (परिचिम) 
» » घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व ) 
« »  सऊ-करवी-बबेरू 
» * सलोन (दक्षिण) (पुषं) 

« सुरादाबाद (उत्तर) 
..नकड़ (दक्षिण) 
» « अनपशहर (उत्तर) 

रड़की 


पे पुर्व 
»  जोनपुर (पद्चिम ) 


१३२--देवकीनन्दन विभव, श्री « « आगरा 

१३३--देवदत्त मिश्र, श्री पुरवा (दक्षिण ) 

१३४--देवदत्त शर्मा, श्री -- बुलन्दहहर (दक्षिण )-अनूपशहर (दक्षिण) 
१३५--देवनन्दन शुक्ल, श्री » » सलीमपुर (पश्चिस) 

१३६--देवमतिराम, श्री * * बनारस (पदिचिम) 

श्३ * सेंदपुर 

१३८--देवेन्द्प्रतापनारायण सिह, औ . -« गोरखपुर (परिचम ) 

१३६--द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री » » - मुजफ्फरनगर (मध्य) 
१४०--द्वारकाप्रसाद भोयें, श्री ३3; कस (उत्तर) 

१४१--द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री »* फरेंदा (दक्षिण) 

१४२--धनुषधारी पांडेय, श्री. ... »*» * खलीलाबाद (दक्षिण ) 

१४३--धर्म सह, श्री ....  »- बुलन्दशहर (दक्षिण)-अनूपशहर (दक्षिण ) 
१४४--चध्मदत्त वेखं, क्री | «« बहेड़ी-(वक्षिण-पश्चिम )-बरेली (पर्चिम ) 
१४४--नत्थूसिह, भरी »« आवला (पूर्व )-फरीदपुर 


» » - हॉयरस 

» » * परदिचमीय दून-दक्षिण-पूर्वीय दून 

» » पिथोरागढ़-चम्पावत 

» » दातागंज (दक्षिण )-बदायूं (दक्षिण-पुत्रे ) 
»«» 'आवोला (पद्चिम) 


 * मछुलोशहर (उत्तर) 


मुसाफिरखाना (उत्तर) सुल्तानपुर (उत्तर) 


क्‍ ल - नेनीताल (उत्तर) 
हा + फेजाबाद (पूर्व) 









» »  सिकन्दराराव ( 


शाहजहांपुर (पूर्व ला (वर्िच्र) 





ओ ॒_॒_ .:-  सिकन्दराराक (उत्तर)-कोइल (वक्षिण-यूवे) 





ऋम-संख्या सदस्य का नाम 


१६५--पाती राम, क्री 


१६६--उुत्तूलाल, भी 
६७--पुदनराम 
१६८--पुलिनविहारी बनर्जो, क्री 
१६६९--प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
१७०--अतिपालसिह, श्री 
१७१--प्रभाकर शक्ल, श्री 
१७२--प्रभदयाल, श्री 
१७३--प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
१७४--फज़लुल हक़, श्री 
१७५--फर्ते्ह सिह राणा, श्री 
१७ ६--फ्लसिंह, श्री 
१७७--बद्रीनारायण सिश्र, श्री 
१७८--बनारसीदास, श्री 
१७६--बलदेवसिह, श्री 
१८०--बलदेवसिह श्रार्य, श्री 
१८१--बलवीरसिह, श्री 
१८२--बलभद्रप्रसाद शक्ल, श्री 
१८३--बलवर्न्तसिह 
१८४--बशीर अहमद हकीम, 
१८०४--बसन्तलाल, श्री 
१८६--बसन्तलाल शर्मा, श्री 
१८७--बाबननन्‍्दन, श्री 
श्यू८य+-बाबराम गशप्त, श्री _ 
१८९--बाबूलाल कुसुमंश, भरी 
१९०--बाब लाल मीतल, श्री 


१९१--बालन्दुशाह, सहाराजकुमार _ 


१६२--बिशम्बर सिह, श्री 
१६३--बंचनराम, आओ 
१९४--बंचनराम गुप्त, श्री 
१६५--बेनी सिह, श्री 
१९६--बंजनाथप्रसाद सिंह, श्री 
१६७--बज्रास, श्री 


१६९---भगवतीदीन तिवारी, श्री 
२००--भगवतीप्रसाद दुब, श्री 

२०१--भगवतीप्रसाद शक्ल, श्री . . 
 २०२--भगवानदीन वाल्मीकि, श्री . 
२०३--भगवानसहाय, श्री. 
२०४--भीमसेन, डे री 





् कर के फे कै हल | $ हि कं 


+क ..%$ क»औ& 9 # $ ७ ९ $ $९ $ # $ ९ऐ #9 


निवचित-क्षेत्र 


,.  छिब्रामऊ (पूर्व )-फरुंखाबाद (पूर्व) 
,. एतमादपुर-आगरा (पूर्व) 
« बांसी (उत्तर) 


लखनऊ नगर (पश्चिम 


» » -हापुड़ (उत्तर) द 

» शाहजहांपुर (पश्चिम )-जलालाबाद (पूर्व) 
» हरेया (उत्तर-पश्चिम ) ः 
«बस्ती (पर्चिस) 


पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व) 


»«. रामपुर नगर _ 


« ». सरधना (परद्िचिस ) 


देवबन्द 
सलीमपुर (दक्षिण ) 
बुलन्दशहर (मध्य ) 


« » बनारस (मध्य) 


फ्र कर क 
हु 


क्र श 


ऊ के हि ते के च् 


कै 


के फ 


पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व) 
गाजियाबाद (दक्षिण ) 
उतरोला (उत्तर) 


., मुजफ्फरनगर (पू्वे )-जानसठ (उत्तर) 
»« सीतापुर (पृ) 


कालपी-जालोन (उत्तर ) 
तानपारा (उत्तर) 


शाहगंज (पुत्र 


«. कासगंज (पश्चिस ) 


७... $ ४? 


राम सनेही घाट 


आगरा नगर (उत्तर) 


. ढेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर 


« - सरधना (पृ ) 


: तिलहर (दक्षिण ) 
' खुरजा ) 
हे 2 (पूर्व )-हंडिया (उत्तर-पदिचस ) 


 आऑसगांद (दक्षिण पु द् ) हे 


- ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिस ) 
ज्ञानपुर (पुर) 
. कानपुर तहसील 


बांसडीह (मध्य ) 


- सिधौली (पश्चिम) 

- कानपुर नगर (दर््षिण) 
 जोनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम) 

: बांसगांव (पूर्व )-गोरखपुर (दक्षिण)... 
: प्रतापगढ़ (पुरे ) 


फतहपुर (दक्षिण )-खागा (दक्षिण ) 





फ़्म सदस्य का नाम 





२०८--भोलासिह यादव, भी 
२०६--मक़सुद आलम खां, श्री 
2०--मंगलाप्रसाव, श्री 
२११--मसथराप्रसाद जिपाठी, भरी 
२१२--मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री 
२१३--मदनगोपाल वेच्य, श्री 
२१४--सदनमोहन उपाध्याय, श्री 
२१५--मन्नीलाल ग्रुदेव, श्री 
२१६--मलखान सह, श्री 
२१७--महमद अली खां, श्री 
१८--महमद अली खां, श्री 

२१६--महाजन, श्री सी ०बी० 
२२०--महादेवप्रसाद, श्री 
२२१--सहाराज सिंह, श्री 
२२२--महावीरपसाद शुक्ल, भरी 
२२३--सहावी रप्न्साद श्रीवास्तव, श्री 
२२४--महावीरसिह, श्री 
२२५--महीलाल, श्री 
२२६--मान्धातासिह, श्री 
२२७--मसिजाजीलाल, श्री 
२२८--सिहरबानसिह, श्री 


२२६--मुजफ्फर हसन, श्री 
२३०--सुनी द्धपा लसह, श्री 
२३१--मुन्नलाल, श्री | 
२३२--मुरलोधर क्रील, श्री 
२३२--मुश्ताक अ्रली खां, भ्री 
३४--मुहस्मद अदोल अब्बासी, श्री 
२३५--मुहम्भमद अ्रब्दुल लतीफ, भरी 


२२६--समुहम्मद अब्दुस्ससद, श्री 


२३७--मसुहम्भद इबाहीस, श्री हाफिज. 


२३८--मुहम्मद तकी हादी, श्री 
२३६--मुहम्मद चबी, श्री... 
२४०--सुहम्मद नसीर, भरी 
२४१---महम्मद 

२४२--मुहम्सद मंजूरुल नबी, भरी 
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२४३--मुहस्मद रऊफ जाफरी, श्री... 
२४४--सुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री ._ 
२४५--मुहम्सद सआरादत अली खां, राजा 
२४६--सहुम्मद अं अ्रवमी, श्री. _ 


चल 


8 


| कर 


श्४छ 


२४८---मोहनलाल गोतम, श्री 


फारूक चिशती, श्री क्‍ 


निर्बाचन-क्षेत्र 


गाजीपुर (दक्षिण-पद्चिम ) 

पीलीभीत (परिचम ) 

मेजा-करछना (दक्षिण ) 

फर्रुखाबाद (पश्चिम )-छिबरासऊ 
बांसी (उत्तर) 

फेजाबाद (पुर) 

रानीखेत (उत्तर ) 
महोबा-ऋकलपहाड़-चरखारी 

कोइल (मध्य) 

सुमर-टांडा-विलासपुर 

सहारनपुर (उत्तर-पदिचम )-नछुड़ (उत्तर) 
आगरा नगर (पश्चिम ) 

गोरखपुर (उत्तर-पुर्व ) 

शिकोहाबाद (परश्चिस ) 

हंडिया (दक्षिण ) 

मोहनलाल गंज 

हादा (उत्तर )-देवरिया 

बिलारी 

रसरा (पुर )-बलिया (दक्षिण-पश्चिस ) 
करहल (पुव )-भोगांव (दक्षिण 
बिधूना (परिचिस)-भरथता (उत्तर)-- 
इटावा (उत्तर) 


«  चायल (उत्तर) 


पुरनपुर-बीसलपुर (एव्रें) 
बिसवां-सिधोली (पुरे ) 
बिल्होर-अकबरपुर 
सहसवात (पश्चिम) 
ड्मरियार्गंज (दक्षिण ) 


« . बिजनोर (उत्तर )-नजीबाबाद (परश्चिस) 


बनारस नगर (उत्तर) 


का (दक्षिण-पश्चिम )-धामपुर (उत्तर- 
दवे क्ः 

अमरोहा (पश्चिम ) 

बुढ़ाना (पूर्र )>जानसठ (दक्षिण) 
टांडा.... 


देवरिया (उत्तर-पूर्व ) 


सहारनपुर नगर 


. मछली झहर (दक्षिण ) 

 उतरोला (मध्य) 

 नानपारा (दक्षिण ) 

 डुमरिया गंज (उत्तर-पूर्व )-बांती (पश्चिस ) 
 सफोपुर-उन्नाव (उत्तर) 

- खेर-कोइल (उत्तर-पश्चिम]) 


ऋम-सख्या सदस्य का चाम 





२४०--मोहनसिह जाय, भी 
२५१--यमुनाप्रसाद, भी 
२५२--यमुना सिह, श्री 





२५३--यशोदादेवी, श्रीमती 
२५४--रघुनाथप्रसाद, श्री 
२५५--रघुरारजासह, श्री 
२५६--रघुवीरसिह, भरी 
२५७--रणंजयातिह, श्री 
२५८--रतनलाल जैन, श्री 
२४५४---रमसानाथ खरा, श्री 
६०--रमेशचद्र दर्मा, श्री 
२६१--रमभेंदश वर्मा, श्री 
२६२--राघवेखप्रताप सिह, राजा 
२६३--राजकिशोर राद, भरी 
२६४--राजकुमार श्वर्मा, श्री 
२६५--राजनारायण, श्री 
२६६--राजनारायण सिह, भरी 
२६७--राजवंदी, श्री 


२६८---रशाजाराम, श्री 
२६६९--राजाराम किसान, भरी 
२७०--राजाराम अभिश्र, श्री 
२७१--राजा राम शर्मा, श्री 
२७२--राज न््वदत्त, श्री 
२७३--राज वर सिह,श्री 
२७४--राधाकृष्ण अ्रग्रवाल, श्री 
२७५--राधामोहन सिह, श्री 
२७६--रामअधार तिवारी, श्री 


२७७--रामअधीर्नासह यादव, श्री 
२७८--रामअनन्त पांडय, श्री 
२७६--रामअवध सिह, श्री 
२८०---रामकिकर, श्री 


२८१--रामकुमार जास्त्री, श्री 
२८२--रामकृष्ण जेसवार, श्री 
२८३---रामगुलाम सिंह, भरी 
२८४--रामचद्व विफल, श्री 
२८५--रामचरण लाल गंगवार, श्री 
२८६--रामजीलाल सहायक, श्री. 
२८७--रासजी सहाय, शी 


निर्बा बन-क्षेत्र 


बुलन्दशहर' (उत्तर-पृवव 

अलोगंज (दक्षिण ) 

बहराइच (पश्चिम 

गाजीपुर (सध्य)-समुहम्भदाबाद (उत्तर- 
पश्चिम ) 

बांसगांव (दक्षिण )-पर्चिस 

मेजा-करछना (दक्षिण ) 

तरबगंज (परद्िचम ) 

बागपत (दक्षिण ) 

अमेठी (सध्य) 

तजीबाबाद (उत्तर )-संगीना 

महरोनी 

सरियाहूं (दक्षिण ) 

किराउली 

उतरोला (दक्षिण-पर्चिम ) 

बहराइच (पूर्व) 

चुनार (उत्तर) 

बनारस (दक्षिण ) 

चुनार (दक्षिण) ह 

हट (दक्षिण-पश्चिस )-देवरिया (दक्षिण- 
पुर्वे 

अतरोली (दक्षिण )-कोदुल (पु) 

प्रतापगढ़ (पश्चिम )-कुन्डा (उत्तर ) 


. फैजाबाद (पश्चिम ) 


खलीलाबाद (उत्तर ) 
मुजफ्फरनगर (पश्चिस ) 
बदायूं (दक्षिण-पश्चिस ) 
बिलग्रास (पूर्व) 


. बलिया (पृ ) 


प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम )-पट्टी (उत्तर- 
पश्चिम ) 


. पुरवा (सध्य) 


बलिया (सध्य) 

फरंदा (उत्तर) क्‍ 

प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिस )-पट्ी (उत्तर- 
पश्चिम ) 


. बांसी (दक्षिण ) 


मिर्जापुर (दक्षिण) 

जलालाबाद (पश्चिम ) 

सिकन्दराबाद (पश्चिस) 

बरेली (परिचिम ) 

मवाना 

देवरिया (दक्षिण-पश्चिम ) -हाठा (दक्षिण- 
पदिचस ) 





धस-संस्या सदस्य का नाम निर्वाबन-क्षेत्र 
२८८--रामदास झआराय॑, श्री ... »« बुढ़ाना (पूर्व )>जानसठ (दक्षिण) 
२८६--रामदास रविदास, श्री ... ,» अकबरपुर (परदिचिम ) 
२६०--रामढुलारे मिश्र, भरी . »« भशअ्रकबरपुर (दक्षिण ) 
२६१--रामनरंश शुक्ल, भी क्‍ »* कुन्डा (दक्षिण) 
२९२--रामचारायण त्रिपाठी, ली... _ -« अकबरपुर (पूर्व ) 
२९३--रामप्रसाद, श्री. » « रायबरली-डलमऊ (उत्तर) 
२६४--रामप्रसाद देशमुख, श्री »» खर-कोइल (उत्तर-पश्चिम ) 
२६५--रामप्रसाद नौटियाल, श्री. _-* लेन्सडाउन (पूर्व) 
२९६--रामप्रसाद्सिह, श्री »* महाराजगंज (दक्षिण ) 
२९६७--रामबली मिश्र, श्री ..»« सुल्तानपुर (पूर्व )-अमठी (पूर्व) 
२९८--रामभजन, श्री. . » « मोहमदी (परदिचम 
२६६--राममूति, श्री «« बहेड़ी (उत्तर- 
३००--रामरतनप्रसाद, श्री »« रसरा (पर्व )-बलिया (दक्षिण-पश्चिस ) 
३०१--रामराज शुक्ल, श्री ल्‍ र (पुर ) 
३०२--रामलखन, भरी » « चकिया-चन्दोली (दक्षिण-पूर्वे ) 
३०३--रामलखन मिश्र, श्री » « ड्मरियागंज (उत्तर-पश्चिम ) 
३०४--रामलाल, श्री  ् »* बस्ती (परिचिस) 
३०४--रामवचन यादव, श्री » « फूलपुर (दक्षिण) 
३०६--रामशंकर द्विवेदी, श्री « रायबरली-डलसऊ (उत्तर) 
३०७--रामशंकर रविवासी, श्री » «. . लखनऊ (मध्य) 
३०८--रामसनेही भारतीय, शी... «-« बबेरी (पश्चिम) 
३०९--रामसहाय शर्मा, शी... <: गरोघा सोठ (उत्तर) 
३१०--रामसुन्दर पांडेय, श्री - »» घोसी (पूर्व) 
३११---रामसुन्दररास, श्री »* खलीलाबाद (दक्षिण) 
३१२--रामसुभग वर्मा, श्री . ०». पडरोना (पर्चिम ) 
३१३--रामसुमर, श्री ५ 28 . »$. ठॉंडा 
 ३१४--रामस्वरूप, श्री . ... »+. दृषी-राबद 
३१५--रामस्वरूप गुप्त, शी .. ./. +«. भोगनोपुर (पर्चिम)-डरापुर (दक्षिण) 
३१६--रामस्वरूप भारतीय, क्षी... -«. कुन्डा (दक्षिण) 
३१७--रामस्वरूप सिश्र विशारद', क्री . . महाराजगंज (पश्चिस ) 
३१८--रामहरख यादव, श्री »» बीकापुर (परिचिम) 
डे र्‌ ६--रामहे तसिह, के व ु | 
३२०---रामंइवरप्रसाद, श्री...  +*+. महाराजगंज (परिचिस) 
२२१--रामेइवरलाल, क्री | -- «*«, देवरिया (दक्षिण) 
३२२--लक्ष्मणदत्त भट्ट, शऔ . __- - -.. नेनीताल (दक्षिण) 
३२३--लक्ष्मणराव कदस, श्री... .«»« सऊ-सोठ (दक्षिण)-झांसी (पदिचस)-«» 


हक “पक . . ललितपुर (उत्तर) 3 
..... »» . संडीला-बिलग्राम (वक्षिण-पूर्व ). 





३२४--लक्ष्मीदेवी 





३२५--लक्ष्मीरमण झ्राचार्य, शी“ . »«» साट-सादाबाद (पदिचस) 
३२६--लक्ष्मीशंकर यादव, श्री... हे “« »«». शाहगंज (पूरे) क्‍ 
३२७--लताफत हुसन, श्री _+ «.. हसनपुर (उत्तर) बी 





“१२६--लालबहाडुरसिह कश्यप, श्री... बनारस (उत्तर) 8 





क्रम-संख्या सदस्य का नाम 


३३०--लीलाधर अष्ठाना,श्री 
३३१०-लत्फ अली खां, श्री 
३३२--लेखरार्जासह, श्री 
३३३--वंशनारायण्ासह, श्री 
३३४--वंशीदास धनगर, श्री 
३३५--चबंशीधर मिश्र, श्री 
३३६---वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री 
३३७---बसी नकदी 
३३८--चासुदेवप्रसाद मिश्र, भरी 
३३९---विचित्रतारायण शर्मा, श्री 
३४०---विजयशदंकरप्रसाद, श्री 
३४१०---विद्यावती राठौर, श्रीमती 


३४२--चविश्वामराय, श्री 
३४३--विश्वनार्थासह गोतम, श्री 
३४४--विष्णुदयाल वर्मा, श्री 
३४५--विष्णशरण दुब्लिश, श्री 
३४६ 

३४७--वबी रन्द्रपति यादव, श्री 


३४६--वीरेच्रविक्रम सिंह, श्री 
३५०--वी रेखशाह, राजा 
३५१--जजभूषण मिश्र, श्री 


३४२--अजरानी मिश्र, श्रीमती - 


३५३--श्रजवासीलाल, श्री 
. ३५४--अ्रजविहारी मिश्र, श्री 
२५५--श्रजविहारी महरोत्रा, श्री 

३५६--ञंकरलाल, श्री .- 
३५७--हाम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री 

. ३५४८---आंतिप्रपन्न शर्मा, श्री' 
३५९--शिवकुमार मिश्र, श्री 
३६०--शिवकुमार शर्मा, श्री 


३६१--शिवदानसिह, श्री... 
३६२--शिवनाथ काटज, श्री 
३६३--शिवनारायण, श्री 
३६४--शिवपुजन राय, श्री... 
 ३६५--शिवप्रसाद, श्री द 
२६६--शिवसंगलसिह, श्री 


६७--शिवमंगलसह कपूर, श्री 
३२६८--शिवराजबलीसिह, श्री. 


३६६--शिवराजसिह्‌ यादव, श्री 


३७०--शिवरास पांडेय, श्री... 


निर्बाचन-क्षेत्र 


उन्नाव (दक्षिण ) 


| हापुड़ (दक्षिण ) 


सम्भल (पर्व ) 

ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम 
करहल (पश्चिम )-शिकोहाबाद (पुर ) 
लखीमपुर (दक्षिण 

गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व ) 

महाराज गंज (पृ )-सलोन (उत्तर) 
कानपुर नगर (मध्य-पश्चिस ) 
गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व 

मुहम्मदाबाद (दक्षिण ) 

एटा (पूर्व )-अलीगढ़ (पश्चिम )-क सर्गंज 
(दक्षिण ) 

सगरी (पृव ) 

गाजीपुर (पदिचम ) 

जसराना 

मवाना द 

हापुड़ (वक्षिण ) 

मनपुरी (दक्षिण ) 


«कराना (दक्षिण ) 


नानपारा (पृ) 


«  कालपी-जालोन (उत्तर ) 


दूधी राब्ट सगंज 


हक बिल्होर-अ्रकबरपुर 


बोकापुर (मध्य) 
फूलपुर (उत्तर ) 
घाटमपुर-भोगनोपुर (पूर्व ) 


3] कादीपुर (मध्य) 


ब 


+ + हे 
*  चकराता-पश्चिमी दून' (उत्तर) 


': पनीर पा 
के (दक्षिण )-धासपुर . (दक्षिण- 


पश्चिम 
इगलास 


* »  फूलपुर (मध्य) 


हरया (पूर्व )-बस्ती (पश्चिम ) 
मुहम्मदाबाद (उत्तर-पुवर 
हाटा (मध्य) 


» « . बांसडीह (पश्चिम ) 
* - डुमरियागंज (परिचिम ) 


खजुहा (पुर) से (दक्षिण-पश्चिम ) 


_ बिसोलो-गुन्नोर 
_ डोरापुर (उत्तर) 


ऋम-संख्या सदस्य का नाम 
३७१---शिवरामराय, श्री 0 
३७२--शिववर्क्षासह राठौर, श्री ._ हा 
३७३---विववचन राव, श्री हे 
३७४--शिवदारणल(ल श्रीवास्तव, श्री 
३७५--शिवस्वरूर्पासह, श्री + 
३७६--आशकदेवप्रसाद, श्री ही 
३७७--शगनचन्द, श्री 

३७५--श्यामसनोहर मिश्र, श्री 
३७६--इयामलाल, श्री 


३८०--चयामाचरण वाजपयी दास्त्री, भ्री 


३९५--सहदेवसिह आह. 

 ३६९६--सालिगराम जायसवाल, क्री... 
३६७ ल््याविन्रीदे नये ै 5 २20. 
 ३६८--सियाराम गंगवार, श्री 





वीं ह। श्रीमती 


 ३६६--सियाराम चौधरी, श्री... $ 





४०६--नसूर्यप्रसाद अवस्थी, श्षी | « 


ड्बिथी- 5 ० 





_४१२--हबीबुरंहमान श्न्सारी, श्रो हज 


हु 


निर्वाचन क्षेत्र 


. सदर (आजमगढ़ ) (उत्तर) 


करहल (पूर्व )-भोगांव (दक्षिण ) 


सलीमपुर (उत्तर) 
बहराइच (पूर्व ) 


चक्र 
शा 
की 

कक 
कक. 
भ्ै 
कफ 
हब 
क्र 

चर 


ठाक्रद्ारा 


 भहाराजगंज (दक्षिण ) 

. रड़की (परदिचम )-सहारनपुर (उत्तर) 
भलिहाबाद-बाराबंकी 
. उतरोला (उत्तर) 

. भरेनी 


(उत्तर-पश्चिम ) 


३८१--ओचन्द, श्री » बढ़ाना (पश्चिस ) 
३८२--आीनाथ भागंव, श्री «» सथरा (उत्तर) द 
३८३--ीनाथ राम, श्री « सुहस्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण) 
३८४--शआीनिवास, श्री उतरौली (उत्तर) 
३८५--श्रीनियास पंडित, श्री . बदाय॑ (उत्तर) 
३८६--शआीपति सहाय, श्री »*  राठ 
३८७--सईद जहां मखफ़ी दरवानी, श्रीमती . .. कासगंज (पर्व )-अलींगंज (उत्तर ) 
“442 श्री « सोरों (उत्तर)-फ्लपुर (पश्चिम ) 
३८९--सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री »  सलोसपुर (पृ) 
३९०--सज्जनदेवी महनोत, « गोंडा (पूर्व ) द 
३९१--सत्यनारायणदत्त, श्री « - औरया-भरथना (दक्षिण) 
३९२---सर्त्यासह राणा, श्री... . -«  देवप्रयाग 
३६३--सफिया अब्दुल वाजिद, शीसती . . .. बरेली (पूर्व) का 
६४--सम्पर्णानन्द, डाक्टर द » *» बनारस नगर (दक्षिण) 


»« जलेसर (एटा) (उत्तर) 


सिराथू-समंझनपुर 


-« - सुसाफिरखाना (सध्य) 

»«  फर्ुखाबाद (सध्य)-कायमर्गज (पूर्व ) 

- केसरगंज (सध्य) 

देवरिया (दक्षिण-पश्चिस )-हाठटा. (दक्षिण- 
पश्चिम ) अप 





. हरेया (दक्षिण-पद्चिन्) 
। सिराथ-भंझनपुर 
- कैसरगज (उत्तर ) 
 - आदला (पूर्व ) “फरीदपुर 
- सदर (आजमगढ़) (उत्तर ) 0 न 
. हमीरपुर-मोदहा (उत्तर) 
_« बिसवा-सिघोली (पुर) 
 कायसर्गंज (परिचिस ) ः 
- कानपुर नगर (उत्तर) । 4 मय 












ऋझछम-पर्या सदस्य का नाम 


४१३ 
४१४ 
४१% 
४१६ 
४१७ 
ड्श्ध 
४१६ 
४२० 
४२१ 
४२२ 
४२३ 
४२४ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
ड्ंध्द 
४२६ 
४३० 
४३९१ 


हबीबुरहमान ग्राज्मी, श्री 
हबीबुरहमान खां हकीम, श्री 
हमीद खां, श्री 
हरखयालसिह, श्री 
हरगोविदपंत, श्री 
हरगोविदासह, श्री 
हरदयाल सिह पिपल, श्री 
हरदेव सिंह, श्री 

हरसहाय गृप्त, श्री 
हरिप्रसाद, श्री 

हरिइ्चद्ध भ्रष्ठाना, श्री 
हरिइ्चन्द्र वाजपेयी, श्री. 
हरिसिह, श्री 

हुक मसह, श्री 

हेमवती नन्दन बहुग णा, श्री 
होतोलालदास, श्री 
(रिक्त) 

(रिक्त 

(रिक्त ) 


निर्वाच्च न-क्षेत्र 


मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण ) 
शाहजहांपुर (मध्य ) 


. कानपुर नगर (मध्य-प् ) 


बागपत (पते ) 

रानीखेत (दक्षिण ) 

जोनपुर (पूर्व ) 

हाथरस 

देवबन्द 

बिलारी 

बिसलपुर (मध्य) 

सीतापुर (उत्तर-परिचिम ) 
लखनऊ (मध्य) 

हापुड़ (उत्तर) 

कंसरगंज (दक्षिण ) : 
करछना (उत्तर)-चेल (दक्षिण) 
एटा (दक्षिण ) 


ु तरबगंज (दक्षिण-पु्र )-गोंडा (दक्षिण) 


बिलग्राम (पदिचम ) 
फतेहपुर (दक्षिण) 




















बढ 
हैँ 
५ 
ड ५ 

















घ्द 


हे कं. ञ्ञ के . न सं 0 
उत्तर प्रदेश /|क्धानब पतमा 
कक 
पढ़ा हय0 कं 
विकारी 
अध्यक्ष 
क्री प्रोत्माराम गोविंद खेर, बी०ए०, एल-एल०्ब्री० । 
उपाध्यक्ष 
श्री हंरगोविद पंत, बी० ए०, एलं-एल० बी०। 
सचिव 
श्रीं केलाशचन्द्र भटनागर, एम०ए० । 
सहायक सचिव 
श्री राधेरमण सक्सेना, एम०ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-प्ती ० 
विज्येषाधिकारी 
से रामप्रकाश, दी०काम०, एल-एल० बी०। 
द अधीक्षक 
श्री देवकीनन्दन मित्यल, एम०ए०, एलनएल० बी० । 
थी भोलादत उपाध्याय । | 














ञ 
+ 
बढ है 
ब्ड 4.5 हर 
हक हा ै से ० ] 





डे 
































उत्तर प्रदेश विधान सभा 


सोमवार, १२ सितम्बर, १६५५ 


इपकडय 7दाबपक जलकर ऋदणया८2 मा पाद 3 जार, 


बिधान सभा को बंठक सभा-सण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, 
श्री आत्मारास गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


सपस्थित सदस्यों को सूची (३५५) 


अ्रक्षयवर्रासह, भी 
अज़ीज़ इमाम, श्री 
अतहर हुरसेन ख्वाजा, श्री 
झननन्‍्तस्वरूप सिह, श्री 
अब्दुल मुईज़ खां, श्री 
अब्दुल रऊफ खां, श्री 
प्रमुतनाथ मिश्र, श्री 
अली जहीर, श्री सेयद 
झ्रवधद्रण वर्मा, श्री 
अ्रवर्धेशचन्द्र सिह, श्री 
अ्रवधेशप्रताप सिह, श्री 
झ्ागालता व्यास, श्रीमती 
इरतज़ा हुसन, श्री 
इसरारुल हक़, श्री 
इस्तफ़! हुसेन, श्री 
उमाशंकर, श्री 
उमाशंकर तिवारी, श्री 
उमाशंकर मिश्र, श्री 
उम्मेदसिह, श्री 
उल्फतासह चौहान निर्भय, श्री 
ऐज़ाज़ रसूल, श्री 
झोकार्रासह, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
कसमलासिह, श्री 
कमाल अहमद रिजवी, श्री 
करनसिह, श्री 
कल्याण चन्द मोहिले 
उपनाम छच्न गुरु, श्री 
कल्याणराय, श्री 
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री 
. कालीचरण टंडन, श्री 
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री 


| 


किन्दरलाल, श्री 
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 
कृष्णचन्द्र दर्मा, श्री 
कृष्णदारण आये, श्री 
केवलसिह, श्री 

के दभान राय, श्री 
कंशव पाण्डेय, श्री 
कंशवराम, श्री 
कंलाशप्रकादा, श्री 
खयालीराम, श्री 


. खुशी राम, श्री 


खूबसिह, औी 

गंगाधर जाटव, श्री 
गंगाधघर मेठाणी, श्री 
गंगाधर शर्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
गज्ज्राम, श्री 
गणेदचन्द्र काछी, श्री 
गणशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणशप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारमण शुक्ल, श्री 
गिरधारीलाल, श्री 
गुप्तारसिह, श्री 
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री 
गुरुप्रसादसह, श्री 
गुलजार, श्री 
गोपीनाथ दीक्षित, श्री 
गोवर्धन तिवारी, श्री 


द गौरीरास, श्री 


घनवयामदास, श्री 
घासीराम जाठव, श्री 
चतुर्भुज शर्मा, श्री 


र्‌ 


सन्द्रभानु गुप्त, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रसिह रावत, श्री 
 चन्द्रहास, श्र 
चरणसिह, श्री 
चित्तरासह निरंजन, श्री 
चिरंजीलाल जाटव, श्री 
चिरंजीलाल पालोवाल, भरी 
चुन्नीलाल सगर, भरी 
छुदालाल, श्री 
छेंदालाल चौधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीशप्रसाद, श्री 
जगन्नायप्रसाद, श्री 
जगन्नाथबख्णदास, श्री 
जगन्नाथ मल्‍ल, भरी 
जगन्नाथसिह, श्री 
जगपतिसिह, श्री 
जगमोहनसिह नेगी, श्री 
जयपालसिह, श्री _ 
जयराम वर्मा, थी 
 जयेच्धसिह विष्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जोरावर वर्मा, श्री 
झारखंडेराय, भरी 
ठीकारास, श्री 
डल्लाराम, श्री 
डालचन्द, श्री 
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री 
तिरमलसिह, श्री 
तुलाराम, श्री 
तुलाराम रावत, श्री 
तेजप्रतापसिह, श्री 
तेजासिह, श्री 
 अलोकीनाथ कौल, श्री 
दयालदास भगत, भरी 
दर्शनरास, श्री 
दलबहादुर्रासह, श्री 
दाऊदयाल खजन्ना, थीं 
दातारास, श्री 
दीनदयाल शास्त्री, श्री 
-. दीपनारायण वर्मा, शो 
देवदत्त सिश्र, श्री 
बेवदत्त शर्मा, ओऔी 


विघान सभा | .. [१२ सितम्बर १९५५ 


देवराम, श्री 

देवेन्द्रप्रताप नारायणसह, श्री 
द्वारकाप्रसाद मौय॑, भ्री 
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, थी 
धनुषधारी पाण्डेय, भरी 
धर्मसिह, श्री 

धमंदत्त वेचच, श्री 

नत्थसिह, श्री 

ननन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ, भी 
नरदेव शास्त्री, श्री 

नरेचद्रसिह विष्ट, श्री 
नरोत्तमसह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 

नागेइवर द्विवेदी, श्री 

नाज़िम अली, श्री 

नारायण दत्त तिवारी, भरी 
नारायण दास, श्री 
नारायणदीन वाल्मीकि, भरी 
नेकरास शर्मा, श्री 
नेत्रपार्लासह, श्री 
पद्मना्थासह, श्री 

परमानन्द सिन्हा, श्री 
परमेद्वरी दयाल, श्री 
पहलवानसिह चोधरी, थी 

| पातीराम, श्री 

: पुत्तूलाल, श्री 

पुददनरास, श्री 

पुलिनविहारी बनर्जी, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 
प्रतिपालसिह, श्री 
प्रभाकर शुक्ल, श्री 
प्रभुदयाल, श्री 
प्रेमकिशन खन्ना, श्री 

| फज्जलुल हक़, श्री 
फ़तेहसिह राणा, श्री _ 
फ्लासह, श्री 
बद्रीनारायण मिश्र, थ्री 
 बलदेवसह, श्री 
बलदेवासह आये, थी 
 बलवोीररासह, श्री 
बलभद्रप्रस्तद शुक्ल, श्री 
बलवन्तसिह, श्री 5 
बशीर अहमद हकीम, भौ 
बसन्तलाल, आओ... 



















.....| बसन्‍्तलाल दार्मा, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची 


बाबूनन्दन, भरी 

बाब्राम गृप्त, श्री 
बालेन्दुशह, महाराजकुमार 
बिशम्बरसिह, भरी 
खेचनराम, श्री _ 

बेचनराम गुप्त, क्री 
बेनीसिह, श्री 
बेजनाथप्रसादसह, श्री 
बेज्राम, श्री 

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 
भगवतीम्रसाद दुबे, श्री 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 

भीमसेन, श्री 

भुवरजी, श्री 

भूगुनाथ चतुर्वेदी, श्री 
'मोलासिह यादव, श्री 

मक़सूद आलम खां, भरी 
संगलाप्रसाद, श्री 
मथराप्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मथ्राप्रसाद पाण्डेय, श्री 
मदनगोपाल वंच्य, भी 
मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखानसिह, भरी । 
महमूद अली खां, श्री (रामपुर ) 
: महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
महाराजसिह, श्री 

. महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री 
मसहावीरप्रसाद श्रीवास्तव, भरी 
महावीरसिह, श्री 

सहीलाल, श्री 

सान्धातासिह, थी 
सिजाजीलाल, श्री 
मिहरबानसह, श्री 
मुन्नलाल, श्री 

मुरलीधर क्रील, श्री 

मुहताक अलो खां, श्री 
मुहम्मद अदील अब्बासी, थी 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री 
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री 
मुहम्मद इब्बाहीम, श्री हाफिज्ञ 
मुहम्मद नसीर, श्री 
मुहम्मद संजरुल नबी, भरी 

. मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री 


मुहम्मद शाहिद फाखरी, थी 
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री 
मोहनलाल, श्री 

मोहनलाल गौतम, थी 
मोहनसिह, श्री 

मोहनसिह शाक्‍्य, भरी 
यमुनासिह, श्री 

यशोदादेवी, श्रीमती 
रघुनाथप्रसाद, श्री 
रघुराजसह, श्री 
रघुवीरसिह, श्री 

रतनलाल जेन, श्री 
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री 

रसेश वर्मा, श्री 
राघवेन्द्रप्रतापसिह, राजा 
राजकिशोर राव, श्री 
राजक्‌मार हार्मा, श्री 
राजनारायणर्सिह, श्री 


, राजवंशधी, श्री 


राजारास किसान, श्री 
राजाराम दर्मा, श्री 
राजेदवरसिह, श्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री 
राधामोहन सिह, श्री 


. रामअधीनसह यादव, श्री 


रामअनन्त पांडेय, श्री 
रामअवध सिह, श्री 
रामकिकर, श्री 
रामक्‌ुमार शास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 
रामगुलामसिह, श्री 
रामचन्द्र विकल, श्री 


'रामजीलाल सहायक, श्रो 


रामजी सहाय, श्री 
रामदास श्रायें, श्री 
रामदास रविदास, श्री _ 
रामदुलारे मिश्र, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 


'रामग्रसाद देशमुख, श्री 


रामप्रसाद नौटियाल, थ्री 
रामप्रसादर्सह, श्री 
रामबली मिश्र, श्री 


रामभजन, श्री 


राममूर्ति, श्री 


री 


डे 


रामरतन प्रसाद, श्री 
रामराज गुकक्‍्ल, श्री 
रामलखन, श्री 
रामलखन सिश्र, श्री 
रामलाल, श्री 
रामवचन यादव, श्री 
रामशकर द्विवंदी, श्री 
रामसनही भारतीय, श्री 
रामसहाय शर्मा, श्री 
रामसुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसभग वर्मा, श्री 
रामसंमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप मिश्र विधारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेतसिह, श्री 
रामश्वर प्रसाद, श्री 
रामइवबर लाल, श्री 
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लताफ़त हुसेन, श्री 
लालबहादर सिह, श्री... 
तालबहादुर सिह कश्यप, श्री क्‍ 
लोलाघर श्रष्ठाना श्री 
ल॒त्फ़ अली खां, श्री 
लेखराज सिह, श्री द 
वशनारायणसिह, श्री. 
वंशीदास धनगर, श्री 
वंशीधर मिश्र, श्री. 
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री 
वसी नकवी, श्री 
वासुदंवप्रसाद सिश्र, श्री 
विचित्रनारायण रर्मा, श्री 
विजयश्ंकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठैर श्रीमती 
विष्णुदयाल वर्मा, श्री 
विष्णुशरण दब्लिश श्री 
वीरसन, श्री ः 
वीरेच्रपति यादव, श्री. 
वीरेच्रशाह, राजा 
त्रजभूषण मिश्र, श्री 
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ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
व्रजवासीलाल, श्री 
ब्रजविहारी सिश्र, श्री 
त्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
शकरलाल, श्री 


| शम्भूनाथ चतवेंदी, श्री 


शांतिप्रपन्न दर्मा, श्री 
शिवकुमार मिश्र, श्री 
शिवकुमार शर्मा, श्री 
शिवदानसिह, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपूजन राय, श्री. 
शिवप्रसाद, श्री 


' शिवमंगलसिह, श्री 


शिवमंगलसिह कपर, श्री 
शिवराजबली सिंह श्री 
शिवराजसिह यादव, श्री 
शिवराम पाण्डेय, श्री 
शिवराम राय, श्री 

सिंह राठौर, श्री 
शिववचन राव, श्री 
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री 
शिवस्वरूप सिह, भ्री 
शुकर्दवपष्रसाद, श्री 
शगगनचन्द, श्री 


.। रैयाममनोहर मिश्र, श्री 


श्यामलाल, श्री 


स्पामाचरण वाजपेयी शास्त्री, थी 
श्रीचन्द्र, श्री 


श्रीनाथ भागंव, श्री 


श्रीनाथराम, श्री 
श्रीनिवास, श्री 
श्रीपतिसहाय, श्री 


| सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती 
| सैंग्रार्मावह, श्री 


सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री 


7 अकलेनपेओो महनोत, श्रीमती 
- | सत्यनारायणदत्त, श्री 


राणा, श्री . 

/ डौक्टर.., 
सालिगराम जायसवाल, श्री 
सावित्रीदेवी, श्रीमती 

सियाराम यंगवार, भ्री क्‍ 
सीताराम, डाक्टर. 
सीताराम कल, श्री 


सखी राम भारतीय, श्री 
सन्दरदास, श्री दीवान 
सन्दरलाल, श्री 
सरुजराम, श्री 
सरेखदत्त वाजपेयी, श्री 
सल्तान आलम खां, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सूची हू 


| हरगोविन्द पन्त, श्री 
हरगोविन्द सिंह, श्री 
हरदयालसिह पिपल, श्री 
हरदेव सिंह, श्री 
हरिप्रसाद, श्री 
हरिइ्चन्ध अ्रष्ठाना, श्री 
| 


स्॒यप्रसाद अवस्थी, श्री हरिसिह, श्री 
सेवाराम, श्री हु कुर्मासह, श्री 
हबीब॒ रहमान अंसारी, श्री हेमवरतीनन्दन बहुगुणा, श्री 
हबीब॒रंहमान खां हकीम, होतीलाल्दै!स, श्री 
. हमीद खां, श्री 





अश्न।त्तर 
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ग्रल्पसूचित तारांकित प्रदन 
उपमपंंत्रियों एवं सभा सचिवों के लिये नवनिर्मित भवन 


_##१-.-श्री रामेशबरलाल (जिला देवरिया)--क्या सरकार शीध्य दारुलदाफा में 
निवास करने वाले उप-संत्रियों एवं पालियामेंटरी सेक्रेटरियों को नये निर्मित भवतनों में 


. ले जाने. का विचार कर रही है ? 
वित्त मंत्री के सभमासचिव (श्री धर्मंसिह)--जी हां। 


श्री राभमेइबरलाल --क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन मंत्रियों, उप-मंत्रियों 
श्र पालियामेटरी सेक्रेटरियों को कब तक विधायक निवास से नवनिर्मित भवनों 
में ले जाया जायगा!? 


श्री धर्मसिह--जब वह बन कर तैयार हो जायेंगे तभी उनको वहां ले जाने 
का प्रबन्ध किया जायगा। 


श्री - रामेइबरलाल--क्या मानतीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या यह 


सत्य हें कि कुछ उपमंत्री और पालियामेंटरी सेक्रेटरी इन नवनिर्मित मकानों में जाने 
को इच्छा नहीं रखते ? 


श्री धर्मंसिह--ऐसी बात नहीं है, जितने बनवाये जा रहे हैं उतने लोग उसमें 
जाने को तेयार हें। 


श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 
इस समय पालियामेंटरी सेंक्रेटरीज़ और डिप्टी सिनिस्टर्स के लिए कितने मकान 
. बनवाये जा रहें हें? 


श्री  धर्सेसह--दस समय तो केवल ४ बनवाये जा रहे है। 


श्री सदनसमोहन उपाध्याय (जिला अ्ल्मोड़ा )--क्या साननीय मंत्री जी कृपा करके 
. बताबंगे कि जो लोग इन मकानों में जायंगे वहअपने इन सकानों का क्‍या किराया देंगे ? 
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श्री धर्मसिह--जब वह बन जायंगे तभी तय होगा कि कितना किराया देंगे। 


श्री रामेबवरलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि विधायक 
निवास में निवास करने वाले पालियामेंटरी सेक्रेटरी श्र उप-समंत्री वहां कितने 
कमरों को इन्गेज किए हुए हैं! क्‍ 

श्री धर्मसह--.७ वहां रह रहे हैं, ७ ही कमरे हें जिंनमें से कुछ फेमिली सुईट्स भी हैं। 

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या इन उपमंत्रियों और पालियामेंटरी 
सेक्रेटटीज को वही किराया देना पड़ता हैं जो मंत्रियों को देना पड़ता हैँ? 


श्री धर्मंसिह--जी नहीं, उससे श्रधिक देना पड़ता हें । 

श्री शिवनारायण---कितना ज्यादा देना पड़ता हें? 

श्री धर्मसिह--वह तो कितने ही कमरे हें,क्लोी फेमिली सुईद्स हैं उनको तो 
रुपया देना पड़ता है, शौर दूसरे कमरों के लिए किसी को ५७॥| रुपया और बाक़ो 
को उससे कछ कम दंना पड़ता हूँ। हे क्‍ 


श्री झारखंडे राय (जिला श्राज़्मगढ़ )--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा 
करेंगे कि इन ४ भवनों के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ है ? 


श्री धर्मेसिह--वह तो भ्रभी बन ही रहे हैं, श्रभी पूरा व्यय नहीं हुआ है। 
राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्थ आवेदन-पत्र 


*+#२--.श्री ब्रंजप्षण एिश्व (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा 
करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों की सहायता के लिये एक श्रलग विभाग तथा एक 
विशेषाधिकारी नियुक्त हुये हें? इस विशेषाधिकारी के पास श्रभी तक (२५ श्रगत्त, 
१६५५ तक) कूल कितने आवेदन-पत्र झाये हें श्रौर उन पर अभी क्या और कितनी कार्यवाही 
हो सकी हैं! 

मुख्य मंत्री! डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी हां। लगभग १०,००० के ऊपर 
ध्रार्थता-पत्र श्रायें हे और उन. पर जिलेवार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। 
१४५ व्यक्तियों को पेन्शन दो जा चुकी हुँ श्रौर ४० की पेंशन बढ़ाई जा चुकी हैं। 


...  ##३--भी प्रजभषण सिश्र--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि “राज- 
 नोतिक पीड़ित” दब्द को जो परिभाषा श्रभी तक मानी गई हे, उसमें संशोधन करने का उसका 
कुछ विचार हैं? 

....._ डाक्टर सम्पूर्णनन्द--जैसा कि सदन में बता चुका हूं काफो संशोधन किया जा 
चुका हैं। 
श्री ब्रजभूषण सिश्च--कक्‍्या साननोय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 
आवेदनकर्ताश्रों द्वारा किस-किस प्रकार की मांगें झ्राई हें? 


श्री श्रध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी समझ गए हों तो उत्तर दें। 


क्‍ डाक्टर सम्पुर्णनन्‍्द-...प्रइनन का ठोक मतलब तो माननीय प्रइनकर्ता हो समझ 
होंगे, लेकिन जहां तक में समझा हूं कुछ पेंशन के तोर पर चाहते हें, कुछ पढ़ाई भश्रादि 

के लिए, कुछ लड़की की शादी -के लिए, कुछ रोज़गार व्यापार के लिए, पेसा चाहते हैं, 

. यही चार पांच मिसालें हमारे सामने शआ्राती हैं द 





प्रदनोत्तर द छ 


श्री ब्रजमरण सिश्व--क्या माननीय मुख्य मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि 
झन्तिस व्याख्या राजनीतिक पीड़ित की क्‍या की गई हुं ? क्‍ 
ओ अध्यक्ष--वह तो कहते हैं कि सदन में वह बतला दी गई हूँ। 
श्री त्रजभूषण सिश्-.में जानना चाहता हूं कि उस समय से कई व्याख्या की 
जा चकी है, अ्रब वह श्रन्तिम व्याख्या क्या है ? 
श्री अ्रध्यक्ष-.इसका वह जवाब पहले दे चुके हें? 


श्री कब्रजभंषण मिश्ष--क्या माननीय मख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि. सब 
जिलों से दरख्वास्तें आा गई हें? 


डाक्टर सम्पूर्णानःद--मेंने दस हजार दरख्वास्तों को नहीं देखां है, लेकिन मेरे 
खयाल से आ। हो गई होंगी। 


श्री त्रजविहारों सिश्व (जिला श्राजमगढ़ )--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलानें 
की कृपा करेंगे कि जिलाधीश का प्रमाण पत्र संलग्त होना शझ्रावद्यक है ? 
डाक्टर सम्पूर्णावन्‍द--श्रध्यक्ष महोदय, इन सब॒ सवालों का जवाब मुश्किल [से 
एक हफ्ता हुआ मेंने देदियाथा। बहरहाल, फिर में आपकी शआ्ाज्ञासे दुहरा देता 
हूं। सेंने कहा था कि माननीय सदस्यों ने उस फार्म को देखा होगा। उसमें लिखा 
कि जिलाधीश का प्रमाण-पत्र होना ही आवश्यक नहीं है, जिला कांग्रेस कमेटी या कोई 
दो सज्जन उनके साथ जो जेल में रह चुके हों या किन्‍्हीं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 
प्रमाण-पत्र ही काफी हूं। 


श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी )--क््या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा 
करेंगे कि जिनको सहायता दी जायगी उनके छांटने का तरीका कया हैं? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द-.जो अधिकारी हैं उन पत्रों को पढ़ेंगे और अपनी बुद्धि 
के झनसार  जिंसकोी ठीक समझेंगे रखेंगे। ९ 


श्री रतनलाल जेन (जिला बिजनौर )--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे 

कि वह राजनीतिक पीड़ित (जो कार्य करने के योग्य हें परन्तु जिनकी श्राथिक अवस्था 

खराब हो गई है कया उनको व्यापार के लिये सहायता दी जायगी ? 
श्री अध्यक्ष-.इसका जवाब दिया जा चुका है। 


श्री झारखंडराय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगें कि उन्हें इस बात को 
सूचना हे किजो दरख्वास्तें श्रायी हें उनमें ऐसे लोगों की दरख्वास्तें हे जो आज कांग्रेस 
पार्टी के विरोधी दलों में सम्मिलित हो गये हूँ, यदि हां, तो उनके बारें में सरकार को क्‍या 
नीति होगी? 


श्री भ्रध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका हैं! 


श्री रामसुल्दर पांडेय # (जिला श्राजमगढ़ )--क्या माननीय मंत्री. जी बतायेंग कि 
१४४५ व्यक्तियों को पेंशनें दी जाती हैं वह किन किन जिलों की और कितनी कितनी हें? 


भरी अ्रध्यक्ष--यह बहुत लम्बी लिस्ट होगी। में इसकी इजाजत नहीं दंगा। 


श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर )--यह जो विशेषाधिकारी इस काये क्‍ 
के लिये नियुक्त हुये हैं ये पहले कित पद पर थे और इनको इस समंय क्या वेतन 
दिया जाता हे? 


थ्री अ्रध्यक्ष---पह इससे उत्पन्न नहीं होता। यह राजनीतिक पीड़ितों का प्रदन है। 


मे क्‍ . विधान सभा [१२ सितस्बर, १६५५ 


श्री बलवन्तसिह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्ष्या सन्‌ १६४४ के बाद भी कोई राज. 
नीतिक पीड़ित हुये हैं ? | 

श्री अ्रध्यक्ष---यह माननीय सदस्य राय पूछते हैं। वे स्वयं अपनी राय कायम कर 
. सकतें हैं। द ु 

श्री श्रीचद्ध (जिला मुजफ़रनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने को कृपा करें 
कि राजनीतिक पीड़ितों का आवेदन-पत्र लेने के लिये कोई श्रन्तिम तिथि है ? 

डाक्टर सम्पुर्णातन्‍द--जी हां। कोई तारीख रखी गई थी, मुझे याद नहीं है कि वह 
कोन तारीख थी, लेकिन उसको कई बार बढ़ाया गया। जिन जिलों में बाढ़ श्रा गई थी उनसे 
लिये तो १५ तारीख तक कर दी गई है । क्‍ 

श्री व्रजभूषण सिश्र--क्या साननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्वाभिमानवश 
यदि कोई आ्रावेदन-पत्र न करे तो क्‍या दूसरों द्वारा उसके लिये श्रावेदन-पत्र दिये जाने पर 
कोई विचार उस पर होगा ? द 

डाक्टर सम्पृ्णतिन्द--श्रायः ऐसा होता भी नहीं और न. होना ही चाहिये लेकिन यदि 
किसी भ्रवस्था में ऐसा हो तो विचार किया जा सकता हे । 

तांरांकित प्रइन 


*१-३--भी द्वारकाप्रसाद मोर्य (जिला जौनपुर )--[६ अक्तूबर, १६५५ के 
लिये प्रइन संख्या ४-६ के श्रन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।] 
श्रोला गिरनें से रड़की तहसील में फसल को हामि 
“४--भी दौनदयालु शास्त्रों (जिला सहारनपुर)--क्या यह सच है कि मा के 
प्रारम्भ में ओला पड़ने से रुड़की तहसील में फसल को भारी हानि पहुंची है ? 
माल उपमंत्री (श्री चतुभुज शर्मा)--जी हां । 
+५--श्री दीनदयाल शास्त्री--क्या सरकार बतायेगी कि इस हानि का तखसीना क्या 
है श्रौर यह हानि कितने गांवों में हुई है ? 
..._ ओ चतुर्भुज-हार्मा--यह हानि तहसोल रुड़को के १८८ ग्रामों में अनुभानतः ३६ लाश 
रुपये को हुई । 
श्री दोनदयालु शास्त्रा--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि रुड़की तहसील के किसानों 
को लगान और ग्राबपाशी में कितनी छूट दी गई भ्रौर कितनी तकावी मिली ? 
. श्री चटुभुज”हर्मा--तकाबी ३ लाख १५ हजार रुपये और रिलीफ वर्क पर २५ हजार 
रुये।.. द 
जमोंदारी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी जमोंदारों 
हा .. को प्रतिकर 
... *६--भी झारखंडेराय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अंग्रेजों के श्रतिरिकत जो 
२० विदेशी जमींदार, जमींदार ख्वात्मा कानन के गे होते सप्तय प्रदेश में थे, उन्हें कितना- 


चर्च 


फितना सुआ्रवजा,सरकार की श्रोर से दिया जा रहा है ? 


श्री चतु भुज शर्मा-...जमींदारी उन्मूलन भ्रधिनियम लागू होने के समय प्रदेदा में श्रंग्रेजों 
के अतिरिक्त केवल १७ विदेशी जमोंदार थे। प्रत्येक को प्रतिकर की देय निर्धारित धनराशि 
की सूची संलग्न है। & द क्‍ 
.... (देखिये नत्वी का झागे पृष्ठ ७३ पर । ) 


. ग्रइनोत्तर | .. द& 


श्री झारखंडेराय--क्या मानतीय मंत्री बतलायेंगे कि इन १७ जमींदारों ५ में कितने 
हमारे देश में बस गये है स्थायी रूप से शौर कितने अपने देश को वापिस चले गये हैं 


श्री चतुर्भज शर्मा--अधिकतर लोग बाहर के हैं और बाहर चले गये हैं। यहां रहने 
वालों की संख्या मालम नहीं, ज्यादातर सभी चले गये हें । 


श्री झारखंडराय---क्या मानतीय मंत्री बतलायेंगे कि इनको जो रकम दी जाने वाली 
है दी जाचुकी है याअ्रभी बाकी है ? . 


श्री चतुर्भुज शर्मा---रकम कुछ उनको दी जा चकी है और कुछ सरकार के ऊपर पावना 
था उसमें वह एडजस्ट हो गयी है और थोड़ी सी रकम बाकी हे जो उन्हें देनी है । 


श्री ब्रजभूषण सिश्र--क्या माननीय मंत्री कुल घनराधशि का योग बतलाने की कृपा 
करेंगे ? 
श्री चतुर्भूज शर्मा--१,२१,५०७ रु० । 


श्री तेजप्रतापसिह (जिला हमीरपुर)--क्या साननीय संत्री जी उस सूची को पढ़ने 
की कृपा करेंगे ? 


श्री अध्यक्ष--में समझता हूं कि माननीय मंत्री जी से सूची श्राप बाद में ले लेगें क्योंकि 
यढ़ने में श्रधिक समय लगेगा 


मिर्जापुर जिले में पकरी ग्राम के वर्षा पोड़ित हरिजनों को गृह 
निर्माण के लिये आरथिक सहायता 


+७--भरी रामकृष्ण जंसवार (जिला मिर्जापुर) --क्या माल मंत्री को यह मालूम है कि 
ग्राम पकरी का पुरा तथा चोरासी तहसील व जिला मिर्जाप्र के हरिजनों (चमारों) की बस्ती 
लयभग तीर ओर से नदी व नालों के घिर जाने के कारण भयावह स्थिति में पड़ गयी 
हूँ! 

श्री चतुसुज शर्मा---जिला मिर्जापुर में ग्राम पकरी का पुरा के लगभग ३० घरों की 
हालत वर्षा ऋत्‌ में खतरनाक हो जाती है । इनमें से ८ घर हरिजनों के हें । 


+८--कभी रासकृष्ण जसवार---क्या सन्‍त्री जी उस बस्ती के गरीब भूमिहीन हरिजनों 
की दयनीय दशा को देखते हुये. इस वर्ष वर्षा प्रारम्भ होते के पहले ही उन्हें उसी ग्राम के श्रत्य 
सुरक्षित स्थान पर बसाने की व्यवस्था करेगे 


श्री चतुभुज दार्मा---प्रभावित ग्रामीणों को श्रन्यत्र बसाने की व्यवस्था की जा सकती है 
परन्तु पेतुक घर की ममता के कारण वे स्वयं अ्रपने मौजूदा घरों को छोड़ना नहीं चाहते । 


. #&--श्री रामकृष्ण जेसवार--क्या मंत्री जी उनकी गरीबी को देखते हुये गृह-निर्माण 
के हेतु सरकार की झोर से कुछ आ्राथिक सहायता भी देने की व्यवस्था करेंगे ? 


श्री चतुभुज शर्मा--यह प्रश्न फिलहाल नहीं उठता । 


श्री रासकृष्ण जेसवार-.--क्या माननोय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि उस 
प्रवाहित गांव के कुछ लोग पतृक मस्तता को छोड़ कर सरकार के पास आ्ावेदन-पत्र भेजें तो वह 
उनको उसी गांव में बसाने को कृपा करेंगी ? 


श्री चतुर्भुज दर्मा--यह नहीं कहा जा सकता उसी गांव में लेकिन किसी न किसी गांव 
में उन्हें बसाने को व्यवस्था अ्रवश्य को जायगी । 


१० द विधान सभा, . [१२ सितम्बर, १९५५ 


श्री रामकृष्ण जेसवार-...क्या माननीय मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि किसो 
तारांकित प्रइन को देने के पहले या कोई जांच-पड़ताल करन के पहले वहां के श्रधिकारी 
सरकार के पास इत्तिला भेजते हैं ? 


श्री चतुर्भज दार्मा--जो इत्तिला आती है वह जांच-पड़ताल के बाद ही प्राती 
हे । 

श्री त्रजभषण सिश्र--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको क्या सहायता 
दी जायगी ? हे 


श्री चतुर्भज शर्मा--यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता लेकिन जिलाधीश ने 
ग्रन्दाज किया है कि उनको दूसरी जगह बसाने के लिये १६ हजार रुपये खर्चे होंगे । 


द्योली, जिले ग्ल्मोड़ा में अति वृष्टि से हानि के कारण ग्रामीणों को 
अन्यत्र बसाने का प्रार्थना-पत्र 


. *१०--री गोवर्धन तिवारी (जिला ग्ल्मोड़ा )--क्या यह सही हैं कि पिछली बरसात 
में जिला अल्मोड़ा में तेज पानी गिरने से पट्टी मल्‍ला सालम में ग्राम ग्योलो की जमीन धंस गई है 
ओर मकानों में दरार पड़ गई हें ? 


श्री चतु भुज दर्मा--सन्‌ १६५४ ई० की वर्षा में ऐसी कोई हानि नहीं हुई । ग्राम द्ोली 
में जमीन का धंसना सन्‌ १६१६ ई० में ही श्रारम्भ हो गया था और सन्‌ १९२४ ई० की तेज वर्षा 
के कारण इस जमोन में दरारे पड़ गई थों ओर तब से सन्‌ १६५४ ई० की वर्षा ऋतु तक जमीन 
का धंसना जारी रहा। इस ग्राम के १ पक्‍के मकान त था २ झोपडियों में दरारे पड़ गई हैं श्रोर जमीन 
लगभग ४५० प्रतिशत खेती के अ्योग्य हो गई है । 


+११-.शी गोवर्धेत तिवारो--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपयु कत 
गांव के निवासियों लें सरकार को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि जमीन धंसने की वजह 


से गांव की हालत खतरनाक होने के कारण उन्हें बसने के लिये किसी ग्रन्य स्थान में 
भमि प्रदान की जाय ? 


श्री चतुभुज शर्मा--सन्‌ १६५३ में प्राम निवासियों ने मारनौली के प्रथम श्रेणी के रक्षित 
बन के अन्‍्तगंत जमोन के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था। च्‌कि चाही गई जमीन से जंगल 
काटना असस्भव था, श्रतएव प्रार्थियों को तराई भाबर में जमीन मांगने के लिये राय दे दी गई 
थी। तराई भाबर पसन्द न होने के कारण ग्राम वासो चुप बैठे रहे । 


+१२--कश्री गोवर्धन तिवारी---यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें भ्मि देने के प्रदन पर 
विचार कर रही है ? 


श्री चतुर्भज शर्मा--कुल ६ ऐसे ग्राम निवासियों ने तराई भावर में जमीन के लिये 
झब प्रार्थता-पत्र दिये हे जिनके पास ३० नाली से ज्यादा हिस्सेदारी या खेैकारी जमीन मौजद 
थी। अ्रतःनतो उन्हें भूमिहीन कहा जा सकताहैन खामिया ब्लाक के अन्तर्गत जमीन 
दिलाये जाने की उनको प्रार्थना प्रो को जा सकती है , क्योंकि वहां कोई जमीन श्रब बाकी 
नहीं हू जो कि उन्हें दी जा सके ॥ 


श्री गोवर्धन तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि इसी गांव 
के छिपना तोक में भ्री राम लाल का नो जनों का परिवार भौर ढोढ़ तोक में स्थित श्री हरिराम 
का का 03४ का परिवार सय मकान के और जानों के धंस गया और उसका पता 
नहीं लगा द द 


प्रदनोत्तर ११ 


श्री चतुर्भुज शर्मा--ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।. क्‍ 
श्री गोवर्चन तिवारी--.-क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगाने की कृपा करेंगे ? 
श्री चतुर्भुज शर्मा--यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो जरूर इसका पंता लगायेंगे । 


ग्राम, रमोल, तहसील मोदहा में अग्निषपीड़ित व्यक्तियों को सहायता 


+१३--श्री ठेजप्रतापसिह--कक्‍्या सरकार कृपया बतायेगी कि हाल ही में रमोल 
तहसील में मौदहा में श्राग लग जाने के कारण किन व्यक्तियों की कितनी क्षेति हुईं तथा सरकार 
का उन्हें क्या इमदाद देने का. विचार है ? 
श्री चतुर्भुज शर्मा--ग्राम रमोल तहसील मौदहा में दिनांक १८ मार्च, १६५५ को, आग 
लग जाने से १० व्यक्तियों की हानि हुई जिसका विवरण संलग्न सूची में दिखा दिया गया हूँ । 
. पीड़ित व्यक्तियों को ८५० रु० तकाबी, १०० २० अनुदान तथा सरकारी जंगल से 
घर बनाने के लिये बिना कीमत लकड़ी दी गई । 
(देखिये नत्थी खा आगे पृष्ठ छ्ड द पर।) 
श्री तेजप्रतापसिह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पीड़ित 
व्यक्तियों की मालगुजारी माफ करने का प्रइन भी विचाराधीन हूँ ? 
श्री चतुर्भज दार्सा--मालगुजारी का सवाल तो श्रभी उठता नहीं । 


श्री तेजप्रतापसिह--क्या सरकार इन पीड़ित व्यक्तियों की खराब हालत को देखते 
हुये इतकी मालगुजारी माफ करने के प्रइत पर विचार करेंगी ! 


श्री चतुर्भज शर्मा-अन्दाजा ऐसा लगाया जाता है कि उनके खेतों में जरूर पैदावार 
हुई होगी । इसलिये श्रभी इंस पर कोई विचार नहीं किया गया। 
प्रदेश के शरणाथियों के क्लेम्त का भुगतान 
*१४--श्री तारायणदत्त तिवारों (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी 
कि उत्तड़ प्रदेश में कितने हरणाथियों को उनके क्लेस्स (०७४॥75) का भुगतान हो चुका है 
झोर अभो कितनों के भुगतान बाकी हे ! 
कृषि मंत्रो (श्री हुकृमसिह )--यह प्रइन केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है न कि प्रदे- 
धींय सरकार से। मांगी हुई सूचना प्रदेशीय सरकार को उपलब्ध नहीं है । अभ्रतः वह सूचना 
देने में असमर्थ हूँ । 
+१४--भी नारायणदत्त तिवारी--क््या सरकार के पास बरेली के शहदना क्षेत्र क 
दरणाथियों का इस विषय पर कोई शिकायती पत्र आया हे ? ग्रगर हां, तो उस पत्र पर क्‍या 


कार्यवाही हो रही हे ? । 
श्री हुकुम सिह--जी नहीं ।_ इस विषय से प्रदेशीय सरकार का कोई सम्बन्ध भी 
नहीं हे जेसा कि प्रइन १४ के उत्तर में बतला दिया गया हे । 
तहसील फरेंदा, जिला गोरख पुर में ग्राम समाजों का निरीक्षण 


*१६--शी द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर )--क्या सरकार कृपया बतायेगी 
कि जिला तथा तहसील के अ्रधिकारी अ्रपने दौरे में ग्राम समाज सम्पत्ति का रजिस्टर देखते हें या 
नहीं ? यदि देखते हूं, तो उन्होंने तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में क्या-क्या कार्यवाही की ? 


१२ विधान सभा [१२ सितम्बर, १६५५ 


श्री चतुर्भेज दर्मा--जी हां, जिला व तहसील के अधिकारी भ्रब तक ६२३ गांव समाजों 
का निरीक्षण कर चके हैं। तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में कुल ५६ ग्राम समाज सम्पत्ति फे 
रजिस्टर देखे गये । उनमें जो गलतियां मिलों वह ठीक करा दी गई और जो सम्पत्ति दर्ज 
होने से छ ८ गई उसे उनमें दर्ज करा दिया गया। जो रजिस्टर निर्धारित आकार-पत्न पर नहीं 
बने थे उन्हें नये सिरे से छुपे हुए श्राकार-पत्र संख्या १ के श्रनुसार बनाया गया । 


+१७---श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या यह सही है कि जिला गोरखपुर में ६५ 
फोसदो ग्राम समाजों की बेठकें प्रब॒ तक एक भी नहीं हुई ? यदि हां; तो इसका क्‍या कारण हे ? 


थ्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं, कुल ३६२५ गांव समाजों में से केवल ८१३ गांव समाजों 
की (प्रर्यात्‌ २२.५ या २२ प्रतिशत गांव समाजों की बेठके) अभी तक नहीं हुई हें । सदस्यों 
तना शअ्रध्यक्षों के साक्षर न होने के कारण ये बंठकें न हो सकी । 


श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्‍या 
गोरखपुर के सभी गांव समाजों का निरीक्षण किया गया हे, ऐसी माल विभाग को ओर से 
सूचना है ? 

श्री चतुर्भुज दर्मा--जवाब तो दे दिया गया जिनका किया गया है उनका। 


श्री द्वारिकाप्रसाद पॉडेय--जो जांच हुई है क्या सरकार बतलाने की कृपा करंगी कि 
उस जांच में कितनी गलतियां मिली हैं? 


श्री चतुर्भुज शर्सा--इसके लिये फिर से नयी सूचना की जरूरत होगी। इस फाइल 
सं तो ऐसी चीज हें नहीं । 


श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--जिन २२ प्रतिशत ग्राम समाजों की बैठक श्रभी तक नहीं 
हुई हैँ वहां गांव समाज की संपत्ति का जिम्मेदार कोन है? 


श्री चतुभुज शर्सा-..गांव समाज ही जिम्मेदार हे। 


श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय-.-क्या सरकार जिन गांव समाजों की जांच हो चुकी है 
उनकी सूची सेजह॥ैपर प्रस्तुत करेगी ? 


ह 


श्री5अ्रध्यक्ष--यह बहुत से गांव हैं।. में इसकी इस समय इजाजत नहीं दंगा। माननीय 
साल मंत्री स आप बाद में सिल कर जान लें। 


श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या तहसील फरेंदा के कुछ गांवों की पड़ताल के लिये 
माल मंत्री के पास दरख्वास्त दी गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? 


श्री चतुर्भज हर्मा--ऐेसी कोई दरेख्वास्त की इत्तला तहों है । क्‍ 
श्री द्रजभषण सिश्र--ह्ष्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अ्शिक्षा के 


कारण जिन गांव समाजों की बंठक नहीं हुई हें वहां की सम्पत्ति की व्यवस्था के संबंध में झ्राप 
क्या कार्यवाही कर रहे हें? द 


श्री चतुर्भुज शर्मा---उनको मदद देने के लिये लेखपाल लोग रहते हैं और कोई भी 
आदमी जो उनमे पढ़ा लिखा होता है वह उसम काय करता है । क्‍ द 


श्री केशव पांडेय---क्या माल मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि सदर तहसील के 
ग्राम समाजों का भी निरीक्षण किया गया हैं ! द क्‍ क्‍ 


श्रो चतुर्भुज हर्मा--जी हां, किया गया है । 


प्रहनीसर १३ 


पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र 


+१८--श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय--क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि जहां- 
जहां पर पशु चिकित्सालय हो वहां वहां कृत्रिम पशु गर्भाधान का केंद्र स्थापित करे ? 


कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी) --सरकार सभो पशु 
चिकित्सालयों पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित करने का विचार नहीं रखतो । लेकिन दूसरी 
बंचवर्धोय योजना मे श्रधिक संख्या में क्त्रिम गर्भाधान केंद्र खोलने की व्यवस्था हो रही है उनके 
खुल जाने पर प्रदेश के सभी क्षेत्र इन केंद्रों के अन्तर्गत इस प्रणाली से लाभ उठा सकेंगे । 


प्रदेश में हल्दी की उपज तथा खेती को प्रोत्साहन देने की 
सरकारी योजना 


+१६---भ॥ी रासेइवर लाल--क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में हल्दी को 
कुल कितनी उपज होती ह और किस-किस इलाके म॑ बहुतायत से होती है ? 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरो--उत्तर प्रदेश में हल्दी की कुल उपज अनुमानतः झाठ 
हजार मन होती हू । देवरिया जनपद में सलेमपुर के पूर्वी तथा पडरोना तहसील के पूर्बो 
एवं दक्षिणी भाग म॑ हल्दी की खेती बहुतायत से की जाती हे । 


*+२०--श्री रामेइवरलाल--क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि देवरिया जिले के पूर्बो 
सलेमपुर तहसील में हल्दी की खेती बहुतायत से होती हूँ? 


श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--हां, सलेमपुर पूर्वी भाग में भाटापार रानी में 
हल्दी की काइत भक्‍के, भ्ररहर तथा अन्य फसलों के साथ बहुतायत से की जाती हु । 


+२१--श्री रामेइवर लाल-.-क्या कृषि मंत्री हल्दी की उपयोगिता देखते हुये खेती 
की वृद्धि के लिये कोई विशेष सहायक कदम उठाने को सोच रहे हूँ ? 


श्री मुहम्मदरऊफ़ जाफ़रो-..उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से हल्दी की काइत 
को प्रोत्साहन द ने के हेतु एक स्कीम सरकार के विचाराधीन हूं । 


श्री रामेइवर लाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि हल्दी की खेती 
देवरिया जिले के अतिरिक्त किन-किन जिलों में अधिक होती हे ? 


श्री हुकुमसिह--_लफ्ज भ्रधिकत की वजह से मुझे दिक्कत है, बिला नोटिस के में 
नहीं बता सकता 
मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील की टटो-फटी इमारत को मरम्मत 


*२२--आी बलवन्त सिह---क्या सरकार को ज्ञात है कि मुजफ्फरनगर जिले में जानसठ 
तहसील की इमारत बहुत ही पुरानी है ओर इसकी छठे, दीवार ग्रादि सब टूटी फूटी हैं? 

श्री चतुभुज दर्मा--जी हां। इमारत की छत और दीवारें खराब हालत में हें परन्तु 
डतकी सालाना सरम्मत होती रहती हे। 


 *+२३--श्री बलवन्तसिह---क्या सरकार क्रृपया बतायेगी किइसइ मा रत को फिर से 
बनवाने के लिय सरकार क्‍या कर रही है ? 


. श्री चतुभुज दार्मा--इस इसारत की खास मरम्मत (50९०४४] ८8 >#* 8) करवाने को 
कार्यवाही की जा रही हैं। ग्राशा की जाती हूं कि इस मरम्मत के बाद यह इमारत कुछ भ्रसे के 
लिये मजबूत हो जायगी। बाद में जरूरत समझी गई तो इस इसारत की जगह पर एक नई. 
इमारत बनवाने के प्रइन पर विचार किया जायेंगा। 
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श्री बलवन्तसिह--क्षया सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्पेशल मरम्मत का क्या 
हस्टीमेट होगा? 


श्री चतुर्भज दार्मा--१,२६४ रुपये के करीब एस्टीसेट श्राता है । 


श्री बलवन्तसिह--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जो श्रब मौजूदा इमारत है उसमें 
न कायज ठौक रहते हैं और न श्रादमियों के बेठने की ठीक जगह है ऊपर से मिट्टी पड़ती हे ? 


श्री चतुर्भुज दर्मा--ऐसा व्योरा तो मेरे पास नहीं है लेकिन हालत खराब है। पूरा 
व्योरा जो माननोय सदस्य कह रहे हैं वह मेर पास नहीं हू । 


बुलन्दशहर जिले में पटवारी स्कूल के छात्रों में हरिजन 


+२४--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने को 
कृपा करेगी कि सन्‌ १९५४ में जिला बलन्ददहर में कितने लड़के पठवारों स्कूल मे पढ़ने के 
लिये चुने गये हे और उनमें कितने हरिजत थे ? 


माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--सन्‌ १६५४ ई० में पटवारी (लेखपाल) स्कूल, 
बुलन्दशहर में ६१ लड़के भरती किये गये और उनमे ५ हरिजन भी चुन गये थे। 


नेनीताल जिले सें ग्राम तुसराड़ में मत्स्य-पालन योजना 


.. +२५४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास मांग श्राई है कि ग्राम तुसराड 
पट्टी बिजला, जिला नेनीताल में मत्स्य-पालन के हेतु डिग्गी बनाई जाये ? अगर हां, तो इस 
संबंध मे क्‍या कार्यवाही हुई हे ? 


श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी-...जी हां, सरकार के पास ग्राम तुसराड़ के निवासियों की 
ओर से एक प्रार्यता-पत्र उस क्षेत्र में मत्स्य-पालन के हेतु ररकारी नरसरी बनाने के लिये आया 
था। मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र का निरीक्षण किये जाने पर ज्ञात हुआ कि 
इस क्षेत्र में या इसके आस-पास कोई उचित जलाशय (इ0०ंताए शक्षाणा) नहोंने कारण 


 भछलो पालन को योजना लाभकर नहीं होगी। इस कारण ग्राम निवासियों के प्रस्ताव पर 
कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । 


ईख की उपज बढ़ाने की योजना 


*२६--श्री गेंदासिह (जिला देवरिया) (अ्रनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर 
बतायेगी कि कोई योजना ईख की उपज बढ़ाने की सरकार ने पिछले वर्षों में चलायी थी ! 
क्‍ यदि हां, तो कब से कब तक और कहां-कहां पर, उसमें क्या सफलता मिली है ? 


श्री हुकुमसिह---जो हां। यह योजना प्रदेश में स्थित चीनी मिलों के सुरक्षित 
क्षेत्रम १४४८-४६ ई० मे चालू को गई थो और १६५५-५६ ई० तक चलती रहेगी। इसके 


फलस्वरूप गन्ने की औसत उपज ३५० मन प्रति एकड़ से बढ़कर ४३६ मन प्रति एकड़ तक 
पहुंच गई हूं। 


*+२७--श्री गेंदासिह (अनुपस्थित)--क्या उपज को बढ़ाने कौयोजता इस समय भी 
चल रही हें? यदि हां, तो उसको रूपरेखा क्या हें? . 


श्री हुकुमसिह-जी हां। उस योजना को रूपरेखा संक्षिप्त में नीचे दी जा रही हैः-- 
“सिंचाई की सुविधाओं का प्रबन्ध करना । 
२--रोग मुक्त तथा अच्छे गन्ने के बीज का किसानों में वितरण करता । 
३--अच्छी तथा नई किस्मों के गन्ने के बीज के लिये पौधब्ाालाझों (708७7) 
की स्थापना करता। 


धरश्नोौत्तर १५ 


४--रासायनिक खादों, कम्पोस्ट तथा उवेरक और उच्चनतिशील कृषि यंत्रों का 
वितरण करना । 


५--कम्पोस्ट के बनाने में प्रोत्साहन देना । 

६--गन्ने की फसल को हानिकारक कीड़ों तथा रोगों से बचाना । 

७--प्रदर्शन क्षेत्रों की स्थापना, भूमिसर्वेक्षण (50!! 5प्ाए०ए५) और संरक्षण 
(30 ००05९४ए४४४०00) करना । 

८--गन्न की खेती के वज्ञानिक उपायों का प्रचार करना । 


अधिवासियों को सीरदार का हक मिलने पर भी पूर्व भूमिपतियों से 
मालगूजारी की वसली 


 #२८--आी उसोशेकर (जिला ग्रजमगढ़ )--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि 
उत्तर प्रदेशीय जमींदारी उन्मलन तथा भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम सन्‌ १९५४ के 
अमसार जिन अधिवासियों को सीरदार का हक मिला हैं इस साल सन्‌ १३६२ फसली की 
मालगजारी उनके पहले के भूमिषतियों से ही वसूल की गई है ? यदि हूँ, तो क्‍यों ? 


श्री चतुर्भुज धर्मा--जी हां । किसी-किसी तहसील में ऐसा हुआ है । इसका कारण 
यह है कि खरीफ फसल के आरम्भ में हो नया कानून लागू हो गया था परन्तु लगान वसुली 
मौजदा जमाबन्दी के अनुसार ही करनी पड़ी क्योंकि इतने कम समय से जमाबन्दी नये कानून 
के श्रनसार शुद्ध नहीं की जा सकती थी, लेकिन जहां कहीं ऐसा हुआ है, पूर्व भमिपतियों को बता 
दिया यया हूँ कि जो फाजिल रकम वसुल की गई होगी वह अभ्रगली फसल की मालगजारो में 
मृजरा कर दी जायेगी। जिलाधीशों को यह भी आदेश दिया गया हे कि ऐसे भूमिपतियों 
के विरुद्ध कोई कोआझसिव प्रोसेतेज (०0०४ ए8 070005525) न जारी किये जाय॑ । द 


श्री उसाहकर--_क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि १३६२ फसली की मालगजारी 
अधिवासियों से सरकार तथा उनके भूतपूर्व भूमिधर और सीरदारों ने भी वसूल की है ? 


श्री चतुभुज शर्मा--ऐसी कोई सूचना तो नहीं है । लेकिन हो सकता है कि ऐसा कहीं 


हुआ हो । 
श्री उसादांकर---प्रगर इस तरह की गड़बड़ी हुई हो तो सरकार उनको जो नये सीरदार 
बने है, कोई सदद दे सकती है ? 


श्री चतुर्भुज दार्मा--ग्रगर ऐसे कोई केसेज (मामले) होंगे और माननीय सदस्य उनको 
'लायेंगे तो उनके बारें में विचार किया जायगा। 


+२६--३०--ओ रामचन्द्र विकल--[२० सितम्बर, १६५५ के लिये प्रदन संख्या 
६८-६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये। ] 


झ्राजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के अन्तर्गत लउश्रासाथ ताल का ठेका 


*३ १... श्री रामसन्दर पांडेय-..क्या साल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्राजमगढ़ 
जिले की घोसी तहसील के अन्तर्गत लड्ञासाथ ताल का ठेका जनवरी, ५५ तक क्यों नहीं 
पिया गया हे? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--गत वर्ष सितम्बर मास में लउग्लासाथ ताल की मछलियों का ठेका 
नोलाम द्वारा दिये जाने की चेष्टठा भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा की गई थी पर क्योंकि उस . समय 
वर्षा के कारण ताल पाती से एकदस भर जाते हें इसलिये ताल में मछलियों की तादाद का अन्दाजा 
सही तौर पर नहीं लगाया जा सकता। इस कारण कोई ठका लेने को तेयार नहीं होता या बोलियां 
'नीलास कम रकम की होती हैँ । तथापि इसका ठेका इस वर्ष जनवरी मास के बाद ही दिया गया । 
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श्री रामसुन्दर पांडेय-.-क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिंतम्बर मास में 
जिस व्यक्तित को ठेका देने की चर्चा की गई थी उसका नाम क्‍या हैं ? 


श्री चतुशुज दर्मा--सूचना की जरूरत हें। मरे पास उसका कोई नाम नहों हे। 


श्री रामसुन्दर पांडेय-..-क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी महीने के 
कितने दिनों के बाद ठेका दिया गया ओर किसको दिया गया 


श्री चतुर्भुज दार्मा--यह भी सूचना नहीं है कि किसको ठेका दिया गया इसके लिये भी 
सूचना की जरूरत होगी । 
श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि परगनाधीस घोसी को गलत रिपोर्ट के 
कारण जनवरी मास के पहले ठेका नहीं दिया जा सका था ? 
श्री चतुर्भुज दर्मा--नहों, यह बात सही नहीं है। 
झ्राजमगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में मुअ्त्तल लेंखपाल 
+३२--क रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ 


जिले की प्रत्येक तहसील में फरवरी और मार्च, ५५ में कितने-कितने लेखयाल मश्नत्तल्न एवं 
सेवा मत फिये गये ? 


श्री चतुरभुज दर्मा---जिला झाजमगढ़ की प्रत्येक तहसील में फरवरी और मार्च, १६५४ 
में मुश्नत्तल्ल एवं सेवा मुक्त किये गये लेखपालों की संख्या का विवरण निम्नलिखित हें 














मुश्नत्तल' क्‍ सेवा मुक्त 
द फरवरी सास, ५५ फरवरी मार्च, ५५ 
फलपर.. सा छः री के २ १ 
लालगंज कि है ३ १ ३ 
मोहम्भदाबाद थे 4 ३३३2 ५ १ 
सगड़ी कि का ३ स 
सदर द न...  +« ४ -जडूँं. द हे 
योग -. १६. १३२ ... डे २३ 
क््जो क््ा्साइनलर सास साया पनकनजयालंकनकार लॉफमनाकन्नों। .. ल्‍टडिए बाण००० 3 2 कील | 5 ३ मत . _ 


दा पर जे १३ इतर प्यदर्इ ॥ ३३३ रा ३ च्बु 


फरवरी, मार्च में ४ जो मुग्नत्तल किये गये थे उसका क्या कारण है ? 


श्री चतुभुज दर्मा--कारण कुछ लोगों का बुरा काम होना था और कछ ने रेमिश्नंन 
स्लिप्स वगरह नहीं बांदी थीं । का छ न रामभ् 


श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह मगञ्नत्तली का जो 
चार्ज लगाया गया था वह क्‍या बेबुनियाद साबित हुआ 2... द जे 


हल श्री चतुर्भुज दार्मा---जिन मामलों में ऐसा हुआ होगा उनको बहाल कर दिया गया 
गा।... 


प्रइनौत्तर १७ 


श्री बलवन्तसह-.-क्या सरकार बतलाने को कृपा करंगी कि श्राज्मंगढ़ जिले में जो 
लेखपाल मुग्नंलल॑ और बर्खास्त किये गये वहु मार्च और फरवरी में ही क्यों 
हुए : 

श्री चतुभुज दरर्मा--उस समय कागज आते हे और उनकी गलतियां पकड़ में 
भरा जाता हू । 


बस्ती जिले में राप्ती नदी द्वारा ग्राम गोठवा को कृषि योग्य भप्ति कॉ कटांव 


“३३--ओी सथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (प्रनुपस्थित)--वया सरकार बताने 
को कृपा कर गी कि गोठवा ग्रास, तहसील बांसी, जिला बस्ती राषप्ती नदी की तेज धार से कट 
गया है ओर उस गांव का सारा खेत कद कर नंदी के दूसरे पार चला गया 
है ! 

माल मन्‍्त्री (श्री चरणसिह )--ग्राम्ष गोठवा की बहुत सी खेती के लायक भूमि राप्ती 
नदी से कट गई हें ओर कवल १४ एकड़ भूमि बच रही है । कटी हुई भूमि कछ तो नदी के पेटे भे 
है, कछ उस पार चली गई हें । 

३४--श्री सथुराफ़्साद पांडेय (अ्नुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि 
कटाव श्रब भी जारी हे और उक्त गांव के अब कुछ ही घर बच रहे हू ? 

श्री चरणसिह--कटाव अब भी जारी हूं, परन्तु आबादी नहीं कट रही है । गांव के 
सभी घर जिनको संख्या १३ हुं, बच हें। 

+३५-- मी सथ्राप्रसाद पांडय (अनुपस्थित)--क्या सरकार उक्त गांव के 
लोगों के जो. खेत कटाव से नदी के दसरः पार हो गये हे उन्हें उन खेतों को दिलाने का 
प्रबन्ध करेंगी ? 

श्री चरणसिह---.ऐसे मामले बंगाल रेगलेशन संख्या ११ सन्‌ १८२५ के अनुसार तय 


होते ह जिसमें प्रचलित रीति को मुख्यता प्रदान की गई है । संबंधित व्यक्ति यदि चाहें तो अपना 
स्वामित्व सिद्ध करने के लिय. उपयक्त न्यायालय में अपने वाद प्रस्तत कर सकते हु । 


बस्ती जिले में खलीलाबाद तहसील की नई इमारत 
+३६--ओी उसाशंकर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खलीलाबाद (बस्ती) 
की तहसील की नई इमारत मजबत नहीं हे और प्रायः टपकती रहती है ? 
श्री चतुभुज शर्मा---वहसील खलीलाबाद (बस्ती) की नई इमारत मजबूत बनी है 
तथा टपकती नहीं 
श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या पिछले महीने में पी० डब्ल्यू० डी० के 
डिप्टी मिनिस्टर उस इसारत की देखभाल करने गये थे ? 
श्री चतुभुज शर्मसा--ऐसी कोई सूचना मेर पास नहीं है । 
बस्ती जिले के बाढ़ से पीड़ित काननगो क्षेत्रों में टेस्ट वर्क 


. *३७--मी धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती )--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा 
करंग कि जिला बस्ती में सन्‌ १६९५४ में किन-किन तहसीलों के किन काननगो क्षेत्र में कितने 


कितने गांव वर्षा काल में बाढ़ स त्रसित रहे ! 
नोट--तारांकित प्रदन संस्था ३३-३४ श्री शिवनारायण ने पूछे । 


श्द विधान सभा [१२ सितम्बर, १६५४ 
ओ चतुर्भुज दार्मा--जिला बस्ती में १६९५४ में तहसोलों के कानूनगो क्षेत्र में जितने जितने 
गांव वर्षा काल में बाढ़ से त्रसित रहे उनकी सूची संलग्न हैं । 
(देखिय नत्थी गा आगे पृष्ठ ७५ पर ) क्‍ 
#३८--ओ धनुधधारी पांडेय--क्या माल मंत्री यह बतायेंगे कि उपरोक्त क्षेत्र में 
किन-किन कान नगो क्षेत्र के गांवों में टेस्ट वर्क चालू किया गया था ! 


श्री चतुर्भुज धर्मा--जिन कानूनगों क्षेत्रों में ठेस्ट वर्क चालू किये गये थे वह इस 
भ्रकार हे-- 


नाम तहसोल द कान नो क्षेत्र नम सड़क 
बस्ती तगर १--अक्सरा बहादर- 
न द प्र रोड, 

नगर २--कल्वारी बस्ती 
रोड 

कृदराहा १--कुल्वारोीं कुदराहा 

रे रोड द 

खलीलाबाद द महदावल १--करमसंती मेहदावल 
| रोड 

२--मोहिसा ठाटा रोड 

हरेया कप्तानगंज १--दबो लिया छावनी 
रोड 
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(पक धनुषधारी पांडेय--क्या माल मंत्री यह बतायेगे कि जिला बस्ती के कित- 
किन क्षेत्रों में ठेस्ट बके चालू करने के लिये श्रावेदन पत्र आये थे और उन-उन क्षेत्रों में टेस्ट 
वर्क क्‍यों नहीं खोला गया ? 


श्री चतु भुज दार्मा--.कंवल एक आवेदन पत्र भरी धनुष धारी' पांडेय, सदस्य विधान सभा, 
की ओर से आया था, परन्तु कोई टेस्ट वर्क चाल नहीं किया गया क्योंकि उस क्षेत्र में कोई 
अकाल नहीं पाया गया तथा धरातल को ऊंचा करने की योजना चालू होने के कारण उन क्षेत्रों 
में लोगों को अपने गांवों में ही कार्य सिल जाने से और कोई टेस्ट वर्क चाल करने की भ्रवद्यकता 
नहीं प्रतीत हुई ।. कर 


े श्री घनुषधारी पॉडय--क्या साननीय मंत्री जी को. यह पता है कि घाधरा कोश्ानी और 
राप्ती, इन्हीं नदियों से जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी थी, उन्हीं में टेस्ट बक॑ चाल किये गये और 
 खलोलाबाद तहसील के दक्षिणी क्षेत्र बनकटा और बांसी क्षेत्र के ट्रांस-राप्ती एरिया! में क्यों 
नहीं चाल किये गये ?. | >> ++. «|  ##ऋ& 
शी चतुर्भुज शार्मा--यह तो बतलादिया गया है कि जहां टेस्ट बकके चालू किया गया है, 
वह वहाँ किया गया हे, जहां मजदूर सिलने को थे । जहां लोग आये, वहाँ काम चालू 
किया गया । का है. कप । का 
 ओऔ घधनुषघारी पांडेय-.-अभी मानतीय मंत्री जीने बतलाया है कि जहां-जहां मजदूर 
मिले तहां-तहां चालू किया गया । क्या खलीलाबाद के बनकटा एरिया और बसी के दांस 
राप्ती एरिया में इसके लिए कोशिश की गई थी? रररः स्‍ 


श्री चतुर्भुज शर्मा-....जी हां, वहां मजदूर नहीं मिले, इसलिये काम नहीं हुआ । 


प्रदनोत्तर १६ 


श्री धनषधारी पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की क्या करेंगे कि धनवबारी 
गंडेय ने किस तारीख को श्रावेदन पत्र दिया या कि टेस्ट व चालू किया जाय ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--सानतीय सदस्य को तो मालूम ही होगा । उन्होंने ही दरख्वास्त 
दी थी । 

श्री धनषधारी पांडेय-.-.क््या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि धरातल 

सा करने का कार्य किस तारीख को प्रारंभ हुआ है ? 

श्री चतुर्भुज दार्मा--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । मेरे पास तारीख 
नहीं है कि कब काम झुरू हुआ । द 

*४०-की श्रीचद्ध-.-[ १० अ्रक्तुबवर, १६९५५, के लिये स्थगित किया गया ।] 

जालोन जिले की बिलोन रियासत बावनी में 
आबी व पाही टेक्‍्सों की वसूली 
१--राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)--क्ष्या सरकार को मालूम है कि विलौन 


रस्थिासत बावनी, जिला जालोन के ४६ ग्रामों की जनता से करीब एक लाख रुपया आबी व 
पाही देक्स के नाम से वसल किया जाता हे ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, एक लाख रुपया तो नहीं परन्तु करीब २३ हजार रुपया 
हर साल आबी व पाही टैक्‍स के नाम से रियासत वावनी के काइतकारों से बसल 
होता हैँ । 

*४२--राजा वोरेंद्रशाह--क््या यह सही है कि यह झाबी व पाही टैक्‍स लगान 
व नहर रेट के अलावा वसूल किया जाता हैं और यह नवाबी के समय से बंधा चला 
गा रहा है ? 

श्री चतुर्भेज दर्मा--.जी हां 

+४३--राजा वीरेंद्रशाह--क्या सरकार इन आबी व पाही टैक्सों को 
साफ करने का विचार करती है, और जो रकम अभी तक वसूल कर ली गई हे उसे लौटा 
देने को सोचतो है ? 


श्री चतुर्भज शर्मा--यह सारा मसला सरकार के विचाराधीन है, परन्तु किसी रकमके 
वापिस करने का सवाल नहीं उठता 


राजा वीरेद्रशाह--क्या यह सही है कि पुराने नवाबी टैक्‍्सों के अलावा जब से वाबनी 
स्टेट बिलीन होकर य्‌० पी० में आई है, यू० पी० के सारे टेक्‍्स उस पर लगा दिये 
गये है ? 
$ श्री चतुभुज शर्मा--यह तो कानून की बात हैँ। जो स्टेट में लोग होंगे, जहां टैक्स 
देने को होगा बहां लगाया जायगा । 


राजा वी रद्रशाह---क्या यह सही हें कि वहां पर नवाबी टैक्स और सरकारी नये 
टेक्‍्स लगने से किसानों पर भार अधिक बढ़ गया है ! 


श्री चतुर्भेज शर्मा--ऐसा हो सकता है कि भार अधिक हो, लेकिन जो पुराना लगान था 
वह लोग अपनी मर्जो से दे रहे थे । 
श्री सदनसोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस 


समय हमारे प्रदेश के टैक्सेज वहां के लोगों पर लगाये गये उस समय इस टेक्स के माफ कर देने पर 
कोई विचार नहीं किया गया ! 


२० विधान सभा... [१२ सितम्बर, १६४५ 


श्री चतुर्भेज शर्मा--यह टेक्स का नहीं लगान का सवाल है और श्रभी, जबाब 
दिया गया हैँ कि इस पर विचार हो रहा है। जो दूसरे लगान वहां लगाये गये थे श्राबी व पाही 
ये श्रावपाशी को जमीन पर और नान-रेजीडेंट्स पर लगते थे । अरब यह मसला सरकार 
के विचाराधीन है । 


श्री सदनसोहन उपाध्याय--क्या माननीय संत्री जी बताने की कृपा करेगें कि जब तक 
इस पर कोई फंसला नहीं हो जाता है. तब तक सरकार यह आदेश जारी करेगी क्विउन लोगों 
से यह एक्सद्रा टेक्स न लिया जाय ? द 
' श्री चतुभुज शर्मा--इसके लिये कोई आदेश की जरूरत नहीं है । जैसा कि मेंने 
ग्रापको बतलाया किचूंकि वह कन्ट्रेक्टेड रेदस थे, इसलिये एक तरह से वे लगान देते के 
जिम्मेदार तो हें ही । द 


राजा वीरेंद्रशाह--क्या सरकार को यह मालूम है कि बावनी स्टेट के भूतपर्द प्रधान 
मंत्री भी विध्वताथ जी व्यास ने टक्‍स के बारे में सरकार के पास कोई शिकायत 
भेजी थी ? -. 

श्री चतुर्भुज दार्मा--जी हां, भेजी थी 

राजा वी रेंद्रशाह---क््या सरकार उस पर विचार करके उस टेैकक्‍्सेज को साफ 
कर देंगी ? | 

श्री श्रध्यक्ष--इसका तो जबाब दिया जा चुका है । द 
. महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल ) --क्या माननीय मंत्री को ज्ञात 
है कि भूतपूर्व रियासतों के विलोनीकरण के परचात्‌ जो कानून पहले उन रियासतों मे 
लागू थे वे रह हो गये थे ” यदि हां, तो यह कर किस आधार पर लिया जा रहा है। 

श्री चतुभुज हार्सा--यह कोई अलग कर नहीं है । यह जमीन का लगान है । 
जो लगात पुराने जमीदार ले रहे थे-मुझे अ्रफसोस है कि जमींद[र वह लगान ले रहे थे-वही लगान 
श्रभो 8 किया जा रहा हैं और उस पर फिर विचार इसलिये हो रहा है कि श्राया वह ठीक है 
या नहीं । 


.. राजा बीरेंद्रशाह---क्या सानतीय मंत्री जी बताने की कृपा करेगे कि बावनी स्टेट 


के किस कानून के जरिये यह टैक्स वसूल होता था ? | 
.. श्री श्रध्यक्ष--इसका जबाव दिया जा चुका है ॥ कंट्रेक्ट था ऐसा वह बता रहे थे। 
बनारस कलेक्टरी की पुलिस हवालात में जगह को कमी 
*डड---भी कासताप्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस )--क्या सरकार को विदित है. 


कि बनारस कलेक्टरी के पुलिस हवालात (लाकगञ्मप) में जगह की कमी के कारण अभियकतों को 
दिन भर उन छोटी तंग कोठरियों में बड़ा ही कष्ट और असुविधा होती हे ह 
. श्री चतुर्भुज हार्मा--इस सम्बन्ध सें सरकार के पास कोई शिकायत नहीं श्राई है । 
*४५--मी कासताप्रसाद विद्यार्थी---क्या सरकार ने कृपा कर उन कोठरियों को 
कुछ बढ़ाकर उन्हीं से लगा हुआ कुछ दूर पर पेशाब खाना बनवा देने का निश्चय कर लिया हे! 
.. श्री चतुर्भुज शर्मा--बनारस कलेक्टरो के पुलिस हवालात (लाक आप ) में तीन कमरे 
हूँ। भअत्यंक कमर से सिला हुआ एक छोटा कमरा हे जिससे अभियुक्तों के लिये पेशाब घर 
का काम लिया जाता हैँ । कीठरियों के बढ़ाने तथा नये पेशाब घर बनवाने की श्रावदयकता 
नहीं जान पड़ती । द मी मा आम 20 मल आम 


का 


प्रदनोत्त र २५१ 


श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी--क्या माननीय मंत्री को पता हे कि इन हवालाती 
तोठरियों में ज्यादा से ज्यादा हवालाती एक ही साथ दिन भर रहा करते हूँ श्रोर उन्हें बदब्‌ 

मे बहुत ही तकलीफ होती है ! 
श्री चतुभु ज दार्मा--ऐसा तो नहीं है। कभी तो बहुत कम रह जाते हैं और कभी-कभी 

छ ज्यादा भी हो जाते हू । 

चकेरी (कानपुर) के निकट रोडवेज बस दुघंटना तथा 
घायलों का उपचार 

*४६--भी जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर )--क्या सरकार को मालूम है कि रविवार 
दिनांक २७-३-५५ को चकेरी (कानपुर) के निकट रोडवेज की बस उलट जाने के कारण 


लगभग १ दर्जत मुसाफिर सख्त घायल हो गये हैं ? क्या सरकार इन घायलों की लिस्ट मेज पर 
रखने की कृपा करी ? 


श्री चतुर्भज दर्मा--जो हां, दुर्घटला शनिवार दिनांक, २६ मार्च, १६५४ को हुई थी 
जिसमें ५ व्यक्षियों को मामली चोदे आयीं। जिन व्यक्तियों को चोर्ट श्राई उनके नाम 
निम्नलिखित हे 


१--भ्री आर० कें० सेठ 
२--श्री देव सुख रास 
३--श्री निसार खां 

४--कभी दीन दयाल 

प--शओी जिया लाल दूधवाला । 


*४७-...आी जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि बस उलटने का क्या 
करण था ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा---एक साइकिल सवार दूध वाले के बीच सड़क पर बस के सामने 
भा जाने के कारण ड्राइवर को बस बाई ओर जरूरत से ज्यादा मोड़नी पड़ी जहां गड़ढे थे और जिस 
के कारण बस उलट गई । 


*४८-- की जोरावर वर्मा--क्या सरकार बतायेगी कि घायलों के उपचार की कोई 
व्यवस्थ! की गई ? यदि हां, तो क्या ; 


श्री चतुर्भज दर्मा--.जी हां, घायलों के उपचार की व्यवस्था त्रन्त ही डा० हरिव्चन्द्र 
गुप्ता, दयाल धर्मार्थ चिकित्सालय, कृष्ण नगर, चकेरी द्वार। की गई । 

श्री जोरावर वर्सा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बस नीचे 
गिरकर उलठ गई उसको कुछ क्षति भी पहुंची हैँ, यदि हां, तो कितनी ? 

श्री चनुर्भूल शर्ता--ऐसी कोई सूचता नहीं है। कोई विशेष क्षति नहीं हुई, वहीं दुरुस्त 
करा ली गई। 

श्री राम पन्दर पॉडेय--क्या यातायात मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घायलों के 
उपचार सें सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत है? रुपये की जरूरत नहीं हुई 
बधोंकि धर्मार्थ श्रौषधालय था वहां चिकित्सा करा दी गई। 


२२ - विधान सभा [१२ सितस्बर, १६५५ 


न्कय 


मेरठ व बुलन्ददाहर कलेक्टरेट में पेड एपरेंटिसों की नियुक्ति 


*+४६-श्री रासचन्द्र विकल--क्या सरकार बतायेगी कि मेरठ व बुलन्दशहर जिलों 
में पेड एपरेंटियों की नियुक्ति कब से नहीं की गई है और क्‍यों ? 

श्री चतभज शर्सा--वन १६५० के पश्चात्‌ मेरठ तथा बुलन्दशहर कलेक्ट्रेट में पेड 
श्रप्नेटिसेंज (86- 8 0[7०770०5) की नियुक्तियां नहीं की गई हूँ, क्योंकि इस पद पर 
प्रदेश के सभी जिलाधीहों के कार्यालयों में नियुक्तियां १९५१ से ५ वर्ष के लिये बन्द कर दी 
गई हैं ताकि सेटिलमेंट ($७/0767) और पार्टेशन (?870707) के भूतपूर्व कर्मचारी और 
आनररी मजिस्ट्रेट (प॒०शाधाएं ४४९४४8/०9) की अदालतों के कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट में 
स्थायी रूप से रखा जा सके । परन्तु बुलन्दशहर कलेक्ट्रेट में १९५४ में गवर्नमेंट के आदेश 
से एक ऐसे पेड अप्रेंटिस (?४0-409[/०7008) कौ नियुक्ति की गई थी, जो १६४६ में 
पेड अप्रेंटित (?20-4& 099797009) के पद पर नियुक्त करने के लिये चुत लिया गया था। 


श्री रासचन्द्र विकल--क्या यह सही है कि जो नियुक्तियां मंत्री जी ने बताई उसके 
ग्रतिरिक्त भी कुछ कर्मचारी लिये गये हें? 


श्री चतुभुज दर्मा---जी नहीं, यह सही नहीं मालूम होता है, ऐसी कोई सूचना नहीं है । 
+५०-५१--शी रामहेतसिह [ १० अक्तूबर, १६५५ के लिये स्थगित किये गये । | 


कन्सालिड्टठर्स टनिंग सकल का रामपर से मेरठ तथा काननगो टठेनिंग सकल का 
हरदोई से रामपर स्थानान्तरित किया जाना 


#भ्ए--श्री सुरंद्रदत वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क््या सरकार यह बताते 
की कृपा करेंगी कि कन्सालिडेटर्स ट्रेनिंग स्कूल रामपुर से मेरठ ले जाया जा रहा हे ? यदि हां, 
तो किन परिस्थितियों में ? 


श्री चतुभुज दर्मा--जी नहीं, कन्सालिडेटर्स ट्रेनिंग स्कूल, रामपुर तीन महीने के लि 
खोला गया था और अब बन्द कर दिया गया है । 


*प३--शी सुरेद्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सत्य है कि काननगो ट्रेनिंग स्कूल 
हरदोई से स्थानान्तरित कर रामपुर भेजा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों ? 


श्री च-ुभुज शर्मा--स्थानाभाव के कारण कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल को गत मई।/ जूस, 
१६५५ से हरदोई से रासपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया हे । 


+५४--शओी सुरेद्रदत्त वाजपेयी--इन स्कूलों के हटाने के संबंध में सरकार को 
कुल कितना व्यय करना पड़ेगा 


श्री चतभज हार्मा-....इस स्कूल के स्थानान्तरण में सरकार को ७,७० ० रुपया व्यय करना 
पड़ा । 


श्री सुरेद्रदत्त वाजपेयी--क्या मानवीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर में 
जो स्कूल बन्द कर दिया गया हे क्‍या वह पुनः खोलने का विचार हैं ? द 


.. श्री चतुर्भुज शर्मा--घबह तो यदि जरूरत होगी तब खोला जायगा। अ्रभी जरूरत 
नहीं समझी गई, इसलिये बन्द कर दिया गया।.. 


श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताते की कृपा करेगी कि हरदोई में यह 
(कूल कितने वर्षों से चल रहा है और किस इसारत में चल रहा हे द द | 


प्रदनोत्तर श्र 


श्री चतर्भज शर्मा--काफी दिलों से चल रहा है। एक सड़क के पास कोई इमारत थी 
उसमें चल रहा था। 


राजा वीरंद्रशाह--क्या कृपा कर सरकार बतायेगी कि यह ७,००० रुपये का खर्च 
किस-किस में हुआ ? 
श्री चतुभूज शर्मा--यह फर्नीचर और सामान को ले जाने के संबंध सें द्रांसपोर्ट 
पर खर्च हुआ है। 
श्री शिवनारायण--क्या यह सही है कि कानूनगो की अधिकता होने के कारण सीनियर 
पटवारियों से यह काम लिया जा रहा हैं इसलिये सरकार ने इस ट्रेनिंग की बन्द कर दिया हैं ? 
श्री अध्यक्ष--इसमें बन्द करने का सवाल नहीं उठता है । 
लेखपाल तथा पंचायतराज सेक्नेट्री का पद संयुक्‍त करने का प्रइन 
५५--शी विश्ञामराय (जिला आजमगढ़ ) (झ्नुपर्थित)--व्या सरकार कृपा 
करके बतायेगी कि वह लेखपाल ओर पंचायत सक्तेट्री के पद संयुक्त करने जा रही हे ” यदि 
हां, तो यह योजना कब से लागू होगी ? 
श्री चरणसिह--लेखपाल और पंचायत सेक्रेटरी का पद संयुक्त करने का प्रइन अभी 
सरकार के विचाराधीन हें। 
+ध६--ओी विश्वामसराय (अनुपस्थित )--[इस प्रइन का उत्तर ७ सितम्बर, १६५५ 
को प्रइन संख्या २९ के अन्तर्गत दिया गया ॥| क्‍ 
५७--श्री ननन्‍्दकुसारदेव वाशिष्ठ (जिला अलोगढ़ )--[इस प्रइन का उत्तर 
२५ श्रगस्त, १९५५ को प्रहन संख्या ५० के अन्तर्गत दिया गया।| 
#प््य--भी नन्‍्दकुमारदेव वाशिष्ठ-...|]इस प्रइत का उत्तर २४ अगस्त, १६५५ को 
प्रन्‍तत संख्या ४८ के अन्तर्गत दिया गया।| 
ग्रामों में गोचर भूमि संबंधों नियस 
*५६--लनी लक्ष्मणराव कदस (जिला झांसी )--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि क्या उससे हर एक प्राम में गोचर भूमि छोड़े जाने के संबंध में कोई नियम बनाये हैं? 
यदि हां, तो क्या 
करी चतुभृज शर्मा--जी हां, इस संबंध में जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था नियमावली 
के नियम ११५-क के अन्तर्गत प्रसारित शासकोय आदेशों का उल्लेख गांव समाज मेनुअश्रल 


के ३७ वें परिच्छेंद में किया हुआ है उसके अनुसार प्रत्येक गांव की गे रमजरूआ भूमि का एक निर्दिचत 
भाग योजना के श्रनुसार उपयोग के लिये जिसमें गोचर भूमि भी शामिल हूं, सुरक्षित कर दिया गया 


हे। 

श्री लक्ष्मणराव कदस--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त नियम का पूरी 
तरह से पालन नहीं हो रहा है ? 

श्री चतुर्भुज दर्मा--ऐसा कोई पता नहीं है। अगर माननीय सदस्य ऐसी मिसाल 
देंगे तो उस पर कार्यवाही की जायगी। 

श्री रामहेतर्सिह-.-क्या साननीय संत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त नियम के श्रनु- 
सार ग्राम समाजों को काफी दिन मुकदमा लड़ना पड़ता हे और उसमें बहु कामयाब नहीं होती ? 


रा 





नोट--तारांकित प्रइन संख्या ५५ श्री उमाशंकर ने पूछा । 


पड द विधान सभा [१२ सितम्बर, १६५४ 


श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो कानून की बात है । कानून के अनुसार जो कार्यवाही करनी 
पड़ती है वह की जाती हैं। 


श्री रासनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद )--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा 
करेंगे कि क्या सरकार इस संबंध में कोई झांकड़े इकट्ठा कर रही हैँ कि कितने ग्राम समाजों 
में गोचर भूमि की व्यवस्था हो गयी ! 


श्री चतुर्भज शर्मा-- अभी कोई श्रांकड़े इकट्ठा नहीं हुये हैं। 


श्री शक देवप्रसाद (जिला गोरखपुर )--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन 
गांवों में गोचर भूमि नहीं है कानूनन उनको दिक्कत पड़ती हे तो उसके लिये सरकार उनको क्या 
सुविधा देने .जा रही हे 


श्री चतर्भज शर्मा--ऐसे गांवों में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्तिगत 
काइतकारों के पास जसीन हैं उनसे जमीन छड़ाना गोचर भूमि के लिये जरा ठीक नहीं मालम 
होता हें। 


श्री रामेदवरलाल--क्या माननीय मंत्री जी सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट और तहसीलवार 
को यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि जब वह दोरे पर जाय॑ तो गांव समाज श्रगर उनसे गोचर- 
भूमि के लिए प्रार्थना करे तो उसकी कार्यवाही वह वहीं तत्काल कर दे और उन गांव समाजों 
का अधिकार दिला दें ? 


श्री चतुर्भुज हार्मा--वहां जो अधिकारी दौरे पर जाते हें उनका यह काम है कि वहां पर 
जो शिकायतें हों उनको रफा कर। 


४६०-६१--भी रामहेतसिह-.-.[१६ सितम्बर, १६५४५ के प्रदन संख्या ५७-५८ के 
असच्तर्गत स्थानानतरित किये गये।| 


सासनी (अलोगढ़) म॑ बस स्टण्ड के लिये पक्की इमारत 


*६२--क्री नन्‍्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेगे 
कि सासनी (अलीगढ़ ) रोडवेज स्टेशन पर धूप, वर्षा तथा तेज लू से बचने का कोई साधन नहीं 
हैं? क्या इस स्थान पर भी रोडवेज स्टेशन की पक्की इसारत बनाने की योजना विचाराधीन है ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, आज कोई साधन नहीं है। परन्तु सासनी में बस स्टेंड 
. बनाने कु..लिये भूमि प्राप्त करने को चेष्टा की जा रही है। और टांसपोर्ट कमिदनर से 
 पक्‍की इसारत बनाने के संबंध में प्रस्ताव सांगा गया है। 


श्री नन्‍्दकुसारदेव वाशिष्ठ--क्या साननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 


इस भप्ति का मालिक कोन है, और इस भमि को प्राप्त करने के लिये क्‍या चेष्टा 
को जा रही हें ! एक 


श्री चतुभुज दर्मा--यह भूमि पहले तो जमींदारों की थो, लेकिन अरब माल विभाग में 
आरा गयी है । इसलिये माल विभाग से ली जा रहो है।... 


श्री नन्‍्दकुसारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय संत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
ग्राजकल वर्षा और धूप से बचने के लिये साधन जुटाने का कब तक मौका मिल सकेगा ? 


श्री चतुर्भुज दर्सा--जल्द से जल्द कोशिश को जायगी कि यह हो जाय। 


प्रशनोत्तर रद 


फ्तेहपर जिले के कनाल अमीनों का कलक्शन गअमीनों में परिवर्तन 


+इ३--णी अनन्तस्वरूर्पासह (जिला फतेहपुर)--क्ष्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि जिला फतेहपुर में जो कनाल श्रमोत ((४0०! 575) अरब कलेक्शन असीत 
(00॥6८7०॥ &एञ5) बना दिये गये हें उतकी सविस (5.४:०-) तब से मानी जा रही है 
जब से वह कनाल अमीन ((/४7॥४! 8०78) नियुक्त हुये थे या नहीं ? 


श्री चतुर्भज हार्मा--जो नहीं। कैनाल अ्रमीन जो कलेक्शन श्रमोन बना दिये गये थे 
उनकी सर्विस उस दिन से मानी गई है जिस दिन से हु कलेकान अमीन नियुक्त हुये थे। 


+६४-- शी अनन्तस्वरूर्पॉसिह---क्या सरकार को यह विदित है कि सिवाय २ श्रमीनों 
के और किसी को जिले में श्रभी तक उस समय का जब वें केत्ाल अमीन ((878! /४77[75 ) 
थे इन्कीमेंट ([70007727/) नहीं निल पाया * 

श्री चतुर्भज शर्मा--फर्तेहपुर जिले में भूतपूर्व कैनाल के श्रमीनों में से केवल एक ही 
झमीन अपनी सर्विस के आधार पर सालाना तरक्की पाने का हकदार है! उसकी तरक्की की 
बकाया रकम मंजर होने पर ज्ञीक्र हे दे दी जायगी । जिन दो अमीनों की सालाना तरक्की कंनाल 
की सर्विस में कलक्शन की सविस सम्मिलित करके गलती से स्वीकृत हो गई है, वह रह कर दी 

जायगी और उनको जो श्रधिक वेतन मिल चुका हैं उसकी वसूली को कार्यवाही की जायगी। 
सी क्लास रूटों पर सरकारी बसें 


+६५--श्री देवमति रास (जिला बनारस ) (अनुपस्यित )---क्या सरकार बताने की कृपा 
करेगी कि सी' क्लास रूटों पर भी रोडवेज, सरकारी बसे चलाने का नि३चय उसने किया हूं ? 


श्री चरणसिह--रोडबेज की बसों को “सी” क्लास रूट पर चलाने की कोई रोक नहीं 
है इसलिये सरकार के निशचय का प्रइन नहीं उठता। 

+६६---श्री देवभति राम-क्या जमानियां से बनारस वाया धानापुर, कमालपुर, 
सकलडोीह, चन्दौली श्रौर मुगलसराय रूट जो 'सी” क्लास की है, सोटर वेहिकिल ऐक्ट सन्‌ ५१ 
के अ्रन्तगंत नोटीफाइड की गई ? यदि हां, तो क्‍यों ? 

श्री चरणसिह--.जी नहीं 
प्रदेश । गाय तथा भेंस के कृत्रिम गर्भाधान करों पर आवत्तंक एवं श्रनावत्तेक व्यय 

# ६७-- ली श्रीचन्द्र---क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गाय भेंस 
के जो कृत्रिम गर्भाधान के केंद्र खोले गये हैं. (जिसकी सूचना ता० २०-६-५४ के प्रश्न संख्या 
४४ के उत्तर में नहीं दी गई थी) उन में प्रत्येक केंद्र का व्यय आवत्तक तथा अनावत्तक 
१६५२-५३ और १६५३-५४ में क्या-क्या था और इन वर्षों में इन केंद्रों में कितना कार्य 
किया गया और उससें क्या सफलता मिली ? 

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस संबंध में विस्तृत सुचना संलग्न विवरण पत्र में दी 
गई हैं।._ क्‍ 

(देखिये नत्थी ध आगे पृष्ठ ७६ पर) 

श्री श्रीचन्द--क्या इन १६ केंद्रों के श्रतिरिक्त और जगह केंद्र खोलने का सरकार 
निकट भविष्य में विचार रखती है? 

श्री हुकुमसह--.अगली पंचवर्षोय योजना में कुछ खोलने जा रहे हैं परन्तु यह नहीं कहा 
जा सकता कि कहां पर खोले जावेंगे ॥ 
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तहसोल श्रमेठी, जिला सुल्तानपुर की खरोफ १३६२ फसली की 
सालग ग़री तथा उसको वसली 


*+६८-- की रणंजयसिह (जिला सुल्तानपुर) (अ्रनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा करके 
यह बतायेगी कि जिला सुल्तानप्र की अमेठी तहसील को खरीफ १३६२ फसली की मालगुजारी 
कितनी थी श्रौर कुल कितनी वसूल को गई हैं ? 


श्री चरणासह--_.तहसील श्मेठी जिला सुल्तानपुर की खरीफ १३६२ फ० की 
मालगजारी ४,२६,३८४ रु० १२ आ० ६ पा० थी और ४,७६,७०८ रु० ११ झा० ६ पा० 
मालगुजारी वसूल हुई। 


*६६--श्री रणंजयसिह (अनुपस्थित)--क््या सरकार को यह ज्ञात है कि उपय क्‍्त 
भ्रमेठी तहसील में बहुत से किसानों से खरीफ में ही रबी की मालगुजारी भी वसुल कर डाली 
गई हे? 


श्री चरणसिह--तहसील प्रमेठी के केवल उन्हीं खातेदारों से रबी की मालगजारी ली 
गई, जिल्होंने अपनी इच्छा से अपने छोटे खातों को खरीफ में ही बेबाक करना ठीक समझा। 


अतारांकित प्रइन 
जौनपुर जिले में बस स्टेशन बनाने के लिये उपयुक्त स्थान 


१--भी बाबूनन्दन (जिला जोनपुर )--क्‍्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर 
जिला में बस स्टेशन बनाने के लिये कौस स्थान निश्चित किया गया ? 


श्री चरणसिह--जौनपुर में बस स्टेशन बनाने के लिये जेल के निकट स्थान निदिचत 
किया गया हू। 


२--भी बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन सुविधाओं को 
देखतें हुये बस स्टेशन बनाया जायेगा ? 


क्री चरणसिह-.-यह स्थान कचेहरी के निकट है। इसके भ्रतिरिक्त कोई झौर भूमि 
बस स्टेशन के लिये उचित नहीं मालूम पड़ी। 


हा ३-५--क्ी गज्ज्रास (जिला झांसी)--[२६ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये 
गोे!]शु द 
... जौनपुर जिले को भड़ियाहूं तहसोल में पशु-चिकित्सालय 
पे ६-- द्वारकाप्रसाद सोर्य-.-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर 
जिले को सड़ियाहूं तहसील में चोपायों का अस्पताल कब तक खुल जायेगा ? 
श्री हुकुससिह--मड़ियाहूं में पशु-चिकित्सालय खोलने का प्रदन सरकार के 
विचाराघीन हे । अ आ्राथिक कठिनाइयों तथा पशु-चिकित्सकों की कमी के कारण ही अभी तक 
चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं हो सका है। चिकित्सालय कब तक खुल जायेगा यह ठीक 
से नहीं कहा जा सकता।......  ..  ././././-्-्ऱ 
... जोनपुर जिले सें मुख्य मंत्री फंड के रुपये का वितरण 
७-- हावारकाप्रसाद सोर्ये-..जौनपुर जिले में १९५३ ई० सें बाढ़-पीड़ितों की 
सहायता मुख्य मंत्री फंड से जो २,५०० २० माननीय शिक्षा सन्‍्त्री को दिया गयाथा क्या 
सरकार उस के वितरण की एक सूचो मेज पर रखने की कृपा करेगी कि वह रुपया किसको- 
किसको वितरित किया गया ?.........<पर््ऱ 


मोद--तारांकित प्रइत ६८-६६ राजा वोरंशाह ने पल्चे। प्जे 


प्रशनोत्तर २७ 


श्री हकुमसह--इस प्रदन का उत्तर श्री रामेबवर लाल जी द्वारा पूछे गये प्रइन 
क उत्तर में ८घव सोमवार को दिया जा चुका है और सरकार अधिक तफसील में जाना उचित 
नहीं समझती हे क्योंकि यह रुपया सरकारी फंड का नहीं था। 

अल्प वृचित तारःकित प्रयनों के उत्तर में विलम्ब पर आपत्ति 

श्री रामनारायण त्रियाठोी (जिला फै पबाद )--अध्यक्ष महोदय, मेंने पिछले मंगलवार 
को माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछे थे कि जिला गोरखपुर में ४ झ्ादर्शियों की 
भूख से मृत्यु हो गई है। मेंने उस समय निह्चिचित कर दिया था कि शुक्रवार तक जवाब शा 
जाना चाहिये । आपने कहा था कि काम रोको प्रस्ताव न हो कर अल्पसूचित प्रइन रखे जावें । 


श्री श्रध्यक्ष-..उसकी मुझे तहक़ीक़ात करती होगी। झाप मेरे कमरे में भरा जायें । 
उत्तर प्रदेश पं वायत राज रूलस के पुनरीक्षित नियम ३-२६ 


स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाहप्रकाद )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, में आप की 
शाज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अ्रधिनियम, १६४५४ की धारा ८५ (२) 
के अनुसार पंचायतों के चुनावों से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स के पुन- 
रीक्षित रूल्स ३ से २६ तक, सदन की मेज़ पर रखता हूं । 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--इन नियमों को सदन की मेज़ पर 
रखने के पहले ही लागू कर दिया गया हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायतों के चुनाव की तिथियां 
इन नियमों के ग्राधार पर घोषित कर दी गई हें। में इस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं कि 
सरकार का यह कार्य बिना पहले नियमों को सदन की मेज़ पर रखे, कहां तक उचित हु । 
किस श्री अ्रध्यक्ष--प्राप मुझे ऐसा नियम बतावें जिसके अनुसार सरकार लागू नहीं कर 
त्तं ह। 
श्री नारायणदत्त तिवारी--में इसके लिये समय चाहता हुं । तब तक के लिये 
प्राप वादविवाद रोक दें। 
क्षी अध्यक्ष--वादविवाद तो बाद में ही होगा। 
* उत्तर प्रदेश स कार के लेबों पर लेखा परीक्षा (आडिट ) 
रिपोट, १६५४ 
वित्त :ज्त्री फे सभासचिव (श्री धर्मेसिह)--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में श्रापकी 
आज्ञा से भारत संविधान के अनुच्छेद १५१ (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के लेखों पर 
लेखापरीक्षा (आडिठ) रिपोर्ट, १६५४ का भाग १, सदन की मेज़ पर रखता हूं। 
उत्तर प्रदंश जमोंदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावलो, 
१६५२ में कृत संशोधन 


माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज हार्मा )-अध्यक्ष महोदय, में आपकी श्राज्ञा से उत्तर 
प्रदेश जमींदारी विनादा और भूमि व्यवस्था अश्रधिनियम, १६५० की धारा ३४४ (४) 
के अनुसार माल (अर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या १२१४/१--अ्र--१०५६--५४, दिनांक 
& अप्रेल, १६५५, को जिससे उत्तर प्रइंश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, 
१६५२ में, संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं । 





. * छापी नहीं गयी । 
_* छापे नहीं गये। 


श्द विधान सभा [१२ सितम्बर, १६९५१ 


शआ्री रामनारायण त्रिपाठो (जिला फैजाबाद )--अ्रध्यक्ष महोदय, २५ जुलाई को भी 
सरकार ने कुछ संशोधत किये ?१॥ नियम के अनुसार १४ दिन पहले वे सदन में आा जाने 
चाहियें। तो उन्हें भी क्‍यों नहीं सदन में रख दिया जाय ? 


श्री चतुर्भुन् दार्मा--पुत्ते प्री इतिला नहीं है, लेकिन वह बाद में भी रखे जा 
सकते है, क्योंकि वे पुरी तरह से शायद तेयार नहीं हें । 


श्री अ्रध्यक्ष--जो विययों में वं गोवत हुग्रा है वह सदन के सामने आ जाना चाहिये 
ओर एक साथ ही सत्र तिग्रतों चर विज्ाद हो जाय, तो अच्छा रहेगा। इसलिये शीक्र 
ही आप (श्री चतुर्भेज शर्मा से) उन संशोधित नियमों को सदन में उपस्थित कर दें। 


१६५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों फे लिये मांगों पर मतदान 


श्री श्रध्यक्ष-.-अब वितीय वर्ष १६५०-५१ के सम्बन्ध में निम्नलिखित श्रतिरिक्‍त 
अनुदानों पर, जिनके लिये मुख्य मंत्री ने ७ सितम्बर, १६५५ को उत्तर प्रदेश विधान सभा 
मे ५१,२१,५६२ रुपये की सांग उपस्थित कीं, मतदान, इसके सम्बन्ध में.......... 


बनारस में २ वाब 3 इबने के संबंव सें सूचना 


मुख्य मंत्री (डाक्टर सस्पूर्णानन्‍द)--अ्रध्यक्ष महोदय, उस दिन आपने मुझे श्राज्ञा . 
दी थी कि २ नावें जो डूब गयी हैं उके बार में कुछ बयान सदन के सामने पेश करूं, तो 


वह किस ससय होगा ? 
श्री अध्यक्ष--नावों के बारे में ? 


डाक्टर सम्पुर्णाविन्‍्द-.उत् दिव ओ राजतारायण ने नावों के बारे में कुछ कहा 
था ओर आप ने आदेश दिया था कि में उस सूचना को अगले दिन पेश कर दूं । 


श्री अ्रध्यक्ष--में समझता हैँ कि अब तो कार्य आरम्भ हो गयाहै, कल आप उसे 
सूचना को दें दें। ३ 58 
अतिरिक्त अनूदा ।ं पर विवाद की प्रक्रिया 

ः श्री द अध्यक्ष--नियमों हे सम्बन्ध में उयहां कुछ जिक्र कर देना चाहता क्योंकि यह 
ऐक्सेस ग्रान्ट है और पहली हो मर्तेब्रा सदन के सामने आयी है। तो इस सदन में इसके 
सम्बन्ध में कया प्रथा होनी चाहिये, में बहु चाहता था कि से इसके ऊपर विचार कर लूं 
और सदन को इसके विषय में बता दूं कि इस है ऊपर आस बहस होनी चाहिये या नहीं 
होनी चाहिये ,यह प्रशत सेरेसासनेथा। में सबर्जाचकरनेकेबाद इस नतीजे पर पहुंचाहूं कि 
जो यह अनुदान हो ता है, इसमें जो खर्चा होता है वह उन्हीं विषयों पर होता है जिनकी मंजूरी 
सदन पहल सालाना बजट के समय दे देता है। उस पर अधिक खर्चा हुआ तो उतनी ही 
सीमा तक वह॒हमारे सामने आता है. क्योकि किसी नयी नोति से इसका सस्बन्ध नहीं है। 
फिर भी उस में एक प्रदन यह उत्पन्न होता हे . कि क्या अतिरिक्त अनुदानों को अ्लहदा- 
प्रलहदा पेश होना चाहिये और उसमें जितना खर्चे हुआ है वह अलग-अलग पेश होना चाहिये 
यदि ऐसा भिन्न-भिन्न समयों में किया जाय तो सदन का बहुत समय ख् होगा । यदि एक साथ 
अनुदान एक ही समय में पेश होगा जेसे कि एक साथ मुख्य मंत्री जो ने पेश किये हैं तो 
लोगों को यह मौक़ा मिलना चाहिये कि वे पूरेश्रन॒ुदान पर टीका कर सकें, ये बातें मेरे दिल 
में श्रायीं। अगर यह मौक़ा नहीं मिलता है तो फिर हरएक मंत्री को अपने-अपने विभाग का 
प्रनुदान अलग-अलग पहले से पेश कर देना चाहिये था। ऐसी अवस्था में सेंने यह उचित 
समझा कि सें स्वयं इस सम्बन्ध में कोई उपयुक्त प्रथा निश्चित करूं यह्‌ अच्छा होगा। ओर 


अ्रतिरिदत अनुदानों पर विवाद की प्रक्रिया २६ 


नियम १५७ में मुझे यह अ्रधिकार भी है । सालाना बजट के सम्बन्ध में जो वाद-दिवाद हो, 
सालाना वाद-विवाद में तो यह आवश्यक है कि आम ह5हस हो, लेकिद सप्लीमेंटरी बजट 
और एक्सेस ग्रान्ट (पूरक अनुदान और जो अधिक खर्चा हो जाता है, उसका अनुदान) के 
संबंध में नियसों में परिवर्तत कर के कोई भिन्न प्रथा नियम १५७ के अनुसार में कायम कर 
सकता हूं । सप्लीमेंट्री बजट में बहस इस सदन सें भी होती है. और विधान परिषद्‌ में भी होती 
है। उसमें यह होता हे कि खर्चा का पअ्रन्दाज्ा लगाया जाता है, और अगर अधिक खर्चा 
होता है या अधिक खर्चे की संभावना हो था कोई नयी सबिस कायम करना हो और उसके 
लिये गवर्नेमेंट ने खर्चा मांग! हो तो उस में नीति का सवालपेदा हो जाता है । यही कारण 
है कि संविधान में यह दिया हुँ कि पुरक अनुदान विधान परिषद्‌ में भी बहस हे लिये 
रखा जाय जिसमें परिषद्‌ को बहस करने का मोका सिले। अ्रतः सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के सम्बन्ध 
में यहप्रथापड़गयीहे कि उसपर झ्राम बहस भी होगी, फिर अनुदान के ऊपर मत केवल विधषत 
सभा में लिये जायंगे। इसमें अ्रतिरिकत श्रनुदानों के विषय में संविधान में दिया हुआ है 
कि वह केवल लेजिस्लोटव असेम्बली में आयेगा, इससे ज्ञरूर यह मंशा मालूम होती हैं 
कि आस बहस संवियान में इंगित नहीं है, क्योंकि नीति का सवाल पैदा नहीं होता लेकिन जह! 
तक सदन के सदस्यों का यह अ्रधिकार कि उन्हें आम नज़र पूरे अनुदानों पर डालने का 
मौका मिलना चाहिये. और टीका करने का सौका होना चाहियें। मेने यह उचित समझा 
कि में वह मोका जिस वक्‍त विनियमन विधेयक आयेगा उस वक्‍त थोड़ा सा मौका दे 
दूंगा। लेकिन इतना परिवतंव अतिरिक्त अनुदानों के विषय में कर देना चाहता हुं कि 
झ्राम बहस आरम्भ में न हो। एक-एक मसानर्रीय मंत्री अपनी ग्रान्ट पेश करे. और उसके 
ऊपर थोड़ी सी बहस हो कर, मत लेकर फंसला हो जायगा । जब विनियमन विधेयक आयेगा 
उस के ऊपर में पक्षेप में थोड़ी आस बहस करने की इजाजत दे दूंगा। में समझता हूं कि यह 
एक उचित प्रथा होगी । क्‍ ' 
श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमनू, जो आपने यह व्यव- 
स्‍्था दी ह॑ वह शिरोधाय है, लेकिन इसमें कोई कट्मोशन वगैरह प्रस्तुत करने की आप कोई 
व्यवस्था नहीं कर रहे हें, क्योंकि जहां तक इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी है, फाइनेंस विभाग 
से, पहले भी इस कांस्टीट्यूइन के लागू होने के पहले भी इस प्रकार का कोई विवाद सदन 
में सन्‌ १६३० के लगभग या कभी हुआ है, तो मेंने चेष्टा इस बात की कि जो इस सम्बन्ध 
में उस समय विवाद हुआ वह देखा जा सके, लेकिन कार्यालय बन्द होने के कारण वह उपलब्ध 
नहीं हो सका। हम चाहते हें कि हम इस पर कोई कट्सोशन पेश कर सकें, इस सम्बन्ध 
में भी कोई व्यवस्था करने की श्राप कृपा करें। विशेष रूप से जो नियम १५७ में लिखा है 
एक्सेस ग्रान्ट के सासले में नियम १५०, १५१, १५२ और १५३ लागू हो सकता है। इस 
व्यवस्था को देखते हुये आप नीति निर्धारित करने की कृपा करें। 
श्री अध्यक्ष-मानतीय वित्त मंत्री जी कटमोशन के सम्बन्ध में आपको कहना है? 

वित्त मंत्रो (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस |---कटमोशन इससें हो सकता है 
यानहीं,इस बात को छोड़ कर में एक बात और श्॒र्ज़ञ करना चाहता हूं। अगर कोई मोशन पेश 
करंगा तो वह सामने रखा जायगा कि फलां प्रनुदान के अन्दर जो इतना ज्यादा खर्च हुआ है. 
उस की इजाजत दो जाय । अगर उस में कटसोशन रखा जायगा तो उसमें बहुस क्या होगी. 
सिवा इसके कि इतना ज्यादा क्‍यों खर्च किया गया ? तो इस चीज़ को जो कहना चाहेगा- 
बह तो कहेगा ही, लेकिन जो रुपया खर्च हो चुका है उस में १ रुपया या १०० रु० या ५०० २० 
कम करने का कठमोशन रखना, यह इनकसिस्टेंट होगा । 

श्री जारायणदत्त तिवारी--पग्रलत क्‍यों खर्चे किया? 

श्री हाफिज मुहस्मद इब्राहीस-.--यह तो आ्राप जितना चाहेंगे कह सकेंगे क्योंकि ख़्चे हुआ 
या ग्रलत खर्च हुआ, लेकिन जो कहना है वह तो बगैर कटमोशन के रक्‍खे हुये भी कहा जा 
खकता है जब कि सोशव आपके सासने भ्रावेगा । इसलिये कटमोशन का कोई सवाल नहीं उठता है? 


३० विधान सभा [१२ सितस्बर, १६४१ 
श्री सदनसोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, में एक सक़ाई श्रौर 
चाहता हूं कि जिस समय कोई मे ननीय मंत्री अपना कोई आइटस रखे, जे से स्टाम्प वाला है, उसको 
रेगत्राइज करने के लिये इस सदन की इजाजत मांगे तो क्‍या उस पर जनरल विवाद हो 
सकता है था नहीं हो सकता है। जैसा कि आपने श्रभी बतलाया कि सारी बहस एक्सेस ग्रंट 
जब झ्राय तो कर सकते हें । 


श्री अ्ध्यक्ष---एक-एक को ऊपर आप कर सकते हें, क्योंकि आप विरोध करे, 
विरोध का अधिकार तो है ही। जहां तक इस वक्‍त जो कटमोशन का प्रइन सामने हे, इस 
सम्बन्ध सें मेरा कहना है कि क्‍या श्राप कोई उदाहरण उपस्थित कर सकते हे जिसमें ऐक्सेस 
ग्रान्ट के ऊपर किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में या लोक सभा में या किसी अन्य विधान सभा में इसके 
ऊपर कटमोद्न लाया गया हो । ' 


श्री नारायगदत्त तिवारी--भौमन्‌, जैसा कि मेने निवेदन किया कि परसों ही 
श्रकस्मात्‌ हमारे सामने ऐक्सेस ग्रांट के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव आया तो इस सम्बन्ध में फोई 
किताब उपलब्ध नहीं हो सकी इसलिये में कोई उदाहरण अ्रभी देने में असमर्थ हूं। 
लेकिन इतना में अवश्य कहुँगा कि यह ऐक्सेस ग्रान्ट क। मौक़ा इसलिये श्राया कि प्रक प्रतृ- 
दान संदन के सामने नहीं लाया जा सका। श्रगर पुरक अनुदान सदन के सामने श्ाया होता तो 
ऐक्सेस प्रान्ट की मांग पेश करने को नौबत न श्राती । गलती विभाग की ओर से हुई कि 
उन्होंने पूरक भ्रनुदान की मंजूरी नहों ली । पुरक अनुदान के ऊपर हंस कटमोशन पेन 
कर सकते थे, उसी तरीके के श्रनुसार यह सिद्ध है. कि जो पूरक अनुदान इसका भश्राता 
तो हम कटमोशन कर सकते तो श्राज वह पुरक प्रनुदान न श्रा कर एक्सेस ग्रान्ट के लिये वह 
झ्राइटम आ रहा हूँ और उस पर अगर हम कटसोशझन प्रस्तुत न कर सके तो यह विडस्बना 
का प्रइन है, जब पुरक अनुदान लिये जाते हे तब तो कटमोशन श्रावश्यक होते हे श्रौर पालिया- 
मेन्टरी सिस्टम के अ्रनुसार यह श्रावश्यक है और नियम १५४ के अनुसार हमें ग्रान्ट बढ़ाने 
का अधिकार नहीं है लेकिन उसको कम करने या समाप्त करन का अश्रधिकार है इस 
लिये में श्रोमन्‌, श्राप से निवेदन करूंगा फि इस अवसर पर हमें कटमोशन पेश करने का 
ग्रधिकार अ्रवद्य दें । 


सहाराजकुमार बालेंदुशाह्‌ (जिला टेहरी-गढ़वाल )---साननीय अ्रध्यक्ष महोदय, 
सें माननीय नारायणदत्त तिवारी जी के साथ सहमत हूं। श्राज प्रश्न यह है कि सरकार 
_ एक्सेज् एक्सपेंडीचर के लिये हमारी रज़ामन्दी मांग रहो है, यह दूसरी बात है किहम प्राज 
उसकी सेक्शन नदे और सरफार को इस खर्चे के लिये रेस्पान्सिबिल कहें और इस प्रदत 
को न लिया जाय लेकिन जिस प्रकार बजट के समय या सप्लीमेंटरी ग्राण्ट्स के समय वह 
हमसे रुपया मांगते हैं उसी प्रकार जो रुपया खर्च हो चुका है. उस के लिये वह सेक्शन मांग 
रहें हैं तो यह भी वही हुआ कि हम से वह वैसा मांग रहे हैं ॥ ऐसी हालत में हमारा, 
अधिकार होना चाहिये कि हम कारणों में जाय॑ं और सरकार का ध्यान दिलायें कि कितना 
दिया जाय. या कम दिया जाय। इसलिये में समझता हुं कि. कटमोशन मूव करने का 
अ्रधिकार होगा। जा ः 
.. श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाब स्पीकर साहब, जहां तक ऐक्सेस _ग्रानस 
का सामलाहँ, वह जो ज्यादाख्च हो जाता है, शरडिटर्स उसकी जांच कर के बताते हैं ग्रोर 
जो रिपोर्ट तयार होती है वह पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी के सामने जाती है, वहां कपिंड- 
रक्नन होता हू और वह बताते हे कि फलां-फलां खर्च को हाउस में ले जाया जाय श्रोर 
उसकी मंजूरी ली जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि. यहां जो यह खर्च आता है वह 
एक हाउस को बनायी बे कमेटी को स्कृटिनों के बाद श्राता है और उसके भेजने का मकसद 
ही यहह कि उस की लेजिस्लेचर से मंजूरी ली जाय । श्रव सवाल यह है कि यातो यहाँ 
के किसी कायदे में उस काप्राविजन होया अगर वह नहीं है तो ब्रिटिश पालियामेंट को 
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जो प्रेक्टिस इस मुताल्लिक़ है. उस से यह बात निकलती हो कि वहां इस एक्सेज्ञ प्राण्ट्स पर 
भी कटमोशन और मुबाहिसा होता है, तब यहां भी हो सकता है। मेने इस सबजेक्ट पर 
मेज पालियामेंटरी प्रेक्टिस को पढ़ा था कि एक्सेज्ञ ग्राण्टस पर क्या बहस का तरीका हो और 
क्या क्‍या बात आती हैं और चूंकि वह एक निर्गेटिव बात है में उसको निकाल कर सुना नहीं 
सकता, यह तो उनको बताना चहिये कि वहां होता हें। जनाब बालेच्दुशआह साहब ने 
फरमाया कि बजठ या सप्लीसेंटरी बजट के बकक्‍त हमसे जिस तरीके से रुपया मांगा गया था 
उसो तरीके से हमसे यह एक्सेज़् खर्चे का रुपया मांगा जा रहा है, चाहे वह खर्च श्रव हो चुका हूँ । 
लिहाजा वह सब बात जो बजठ के वक्‍त एप्लाई करती हे वह सब यहां भी एप्लाई की जाय॑ । 
लेकिन उनको समझना चाहिये कि जो डिसांण्ड्स होती हें और उन में जो सरकार की इन- 
हेरेण्ट पालिसी होतो है. उस पर यहां बहस होती है और लेजिस्लेचर को उसको मंजर 
या तामंजूर करन का हक़ है । श्रव फन्ञे कीजिये, में इस वक्‍त जरा देर को गलत बनता हूँ 
चाहे में बाद को बेकसूर साबित हो जाऊं, लेकिन में इस वक्‍त अपने को कसूरवार करार देता हूं । 
सान लीजिये कि १ लाख रुपया यह हाउस मंजूर करता हे, लेकित मेंने उसमें १ लाख १० 
हजार रुपये खर्च कर दिये हें। तो अरब जो बहस हो सकती है कि १० हजार रुपया 
ज्यादा क्‍यों खर्चे कर दिये कोई और क्वेइचन उठता नहीं। इसलिये इस पर कटमोशन 
उठने का सवाल नहीं है । जनाब ने इरशाद फरमसाया है कि आम बहस हो सकती हे, लेकिन जो 
रूल १८५ हे उसकी इबारत के अन्दर सप्लीमेंटरी और एक्सेज्ञ ग्रांट का ज्ञिक है। उपकझे 
साथ-साथ यह अ्र्तियार विया गया है कि अगर किसी चीज्ञ में किसी किस्म के साडीफ़िक्ेशन 
करने की ज़रूरत महसूस हो. तो वह स्पीकर साहब कर सकते हें। उसके माने यह हें कि 
जो बहस सप्लीमेंटरी पर हो वहीं दूसरी चीज़ के मुताल्लिक़ न हो इसी को करने के लिये 
जनाब को श्रस्तियार दिया है। तो जो बातें हे उससे यही जाहिर है कि जो मेरे दोस्त चाहते 
है वह मंजूर नहीं होना चाहिये। 

न्याय मंत्री (श्री सेबद अली जदीर)--अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ यह श्र 
करना है कि यदि कोई समझे कि यह कटमोशन जो हाउस में श्राते हें चाहे बजट के वक्‍त 
था सप्लीमेंटरी के वक्‍त तो उसके माने यह है कि इस वक्‍त भी आरा सके तो इस जगह पर किसी 
कटमोशन की गुंजायश नहीं हे। और बजठ के वक्‍त या सप्लीमेंटरी के वक्‍त 
कटमोशन किये जाते हें तो उसके माने यही होते हें कि जो रक़म मांगी जा रही है, उसमें से 
रुपया कम खर्च किया जाय. और उसके मतलब यही होते हें कि जो प्रिसिपल्स श्राफ 
पालिसी हूँ उसको जेर बहस लाना होता है, एसाउन्ट आ्राफ सनी पर कोई एतराज नहीं 
होता, बल्कि प्रिसिपल्स श्राफ पालिसी पर होता है, लेकिन इस बकत जो मामला है 
वह यही हूं कि जो मटर झ्राफ पालिसी है. बह इसमें बहुत ज्यादा नहीं श्राती हैं। बल्कि जो 
रकम बजट में मंजूर थी, कुछ रकम उससे ज्यादा खर्च हो गई। तो श्रब मह॒ज़ देखना यह है 
कि जो रक़म खर्च हो गई वह मुनासिब हे या गैरमुनासिब हे याकितनी मुनासिब है शौर 
कितनी गेरमुनासिब है । तो श्रगर इसमें किसी कठमोदन को ले लिया जाय तो वह श्रा 
नहीं सकती, इसलिये कि यह रक़में सब खच हो चुकी हे अब किसी को कम नहीं कर सकते । यह 
तो बाद को हाउस की इत्तिला के लिये जिस पर कमेटी में भी गौर हो चुका है हाउस क 
सामने लाया गया है। तो इस पर यह कहा जा सकता है कि यह क्‍यों खर्चे हुआ, लेकिन 
इसमें. किसी कठमोशन की ज़रूरत नहीं हे। 


श्री रासनारायण त्रिपाटी (जिला फंजाबाद)--प्रध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त 
मंत्री जी नेऔर साननोय न्याय मंत्री जीने यह सान कर बहस की कि यह ग्राण्ट स्लीभेण्दरी 
ग्रांट्स की तरह से नहीं हे और यह रुपया खर्च हो चुका । श्रीमन्‌, श्राप जानते ही हैं कि 
सप्लीमेंटरी ग्रांट्स जब झ्ाते हुँ तब कटमोशन्स की व्यवस्था होती है. और रुपया खर्च होता 
हैं। बहुतस मामलों में जब रुपया ख़र्च हो चुकता है तब सप्लीमेंटरी उस खर्च को पूरा करने 
के लिये इस सदन के सामने पुरक अनुदान के रूप में उपस्थित किया जाता हं। दूसरी 
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[श्री रामनारायण त्रिपाठी ़ ः 
बात साननीय मंत्री जी कहते हें कि रुपये खर्चे हों गये तो अ्रगर सदन इस को आ्राउटवोर 
कर दे तो माननीय मंत्री जी पर एक प्रकार स अविश्वास हो जाता हें। लेकिन 
अधिकार सदन को है और जो नियम सप्लीमंटरी ग्राष्ट्सक लिये है वही इसके लिये भी 
श्रवद्य लाग होते हैं, क्योंकि यह भी रुपया खर्च हो चुकने के बाद प्रायः लाया गया है । इस 
लिये इससे कटमोशन की व्यवस्था होना आवश्यक हैं। इसकी बिना तो हम बहस हो नहा 
कर सकते । - द 


श्री मदनमोहन उपाध्याय--अ्रध्यक्ष महोदय, जिस विधान के मुताबिक यह 
. एक्सेज्ञ डिसाण्ड इस हाउस के सामने आया है उसके आटिकिल २०५ (१) (बी) में 
लिखा. है न्‍िनन- | | क्‍ 


“्गु]8 (30ए७707 #8], व 007 7070769 ]85$ >68॥ 800. 07 8॥9५ 8७एं०6 (07 ( 

& गिक्षार॑तव एलद | ७०855 0 6 काठ प्रा शाक्षा6त [07 (8 $587५४06 0॥0 0 

(08 ए७87, ०8५56 +0 96 [80 9र््षणा8 06 मि0प्58 9 06 700808 0 (॥6 [ 6४906 

ण पट. इत्र क्राणीश' डक्वग्राणा आएएशा।ए 6 ढ्ांग्राशा०्त गाता. ॥0 

द छकफ्शाधंप्रा० ० 58056 0 08 778807(80 ६0 ॥॥6 .62889५0 3550॥70]9 0 ॥॥08 $॥86 
4 (6गाधात 0 शाएं ७०895, 85 6 0856 प्रक्षण्. 06. 


(2) पप6 ए0एंश०ा रण #एं65 202, 203 धात 204 $08॥ ॥9५6 ०60 [0 
॥ा07 0 द्ाए छल ड्रग बात ए०ारसाप्रान ता तंगात्ात 8006 8६0 ६0 879 
[8 ६0956 ग्राब66 ब्राणाश॥ए॥ह 76 []70ए77970.. ० 707698 07 ० ॥॥8 
- (07स्‍50॥6860 हफ्ते छा 6 986 0 गल्ल उपटा क्रलआतवाफपफर 5 6 शाधा॥ 
॥8896०६ ० आती तव्याक्षा6 ६569 ॥8ए6 शीट 47 709007 40 ॥॥6 श्ा।एश। गिक्षाएं॥| 
- शंका 800. 06 छजलशादाप्रार फ्यञा|जार्त ला 0 0 4 06फ्ात॑ 0 
-शादं, काएं 06 497 0. 96 गत" 0 6 8पागारशांणा. ण ब[णआ0ए797077०0 
07698 0०: 6 (०॥50॥08606 #कात 006 5500 766 इएएी! ७एथाएाप्र6 
छा शाध्षायां,! द 


पक मो. कर 


सेक्शन २०२ और २०३ श्राप इसमें दे लेंगे । 
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_ जब ये सारी चीज़ें इस पर लागू होने की हें तो यह जरूरी है कि हम कटमोशन भी पेश कर 
संकेत है। जसा माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि सप्लीसेंट्री डिमांड सें जब मांगते हैं, उससे 
पहले खच कर चुके होते हैँ, इससे में सहमत नहीं । क्‍ गा 


अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद की प्रक्रिया. ३३ 


माननीय रामनारायण जिपाठी जी ने ठीक कहा कि मांग वह खर्च नहीं कर सकते। 
कोई भी सरकार हमारी कांसिलिडेटेड फण्ड से एक पाई भी खर्च नहीं कर सकती बिना लेजि- 
स्‍लेचर की इजाज़त के। लेजिस्लेचर अगर किसी कारण मीठ नहीं कर सता तो कांस्टिट्यूशन 
में प्रोवाइडेड हैँ, जिसके अनुसार एक कांटिन्जेंसी फण्ड क्रियेद होता है और बह गवर्नर के -स्पो- 
जल पर होता हूँ । भ्रगर लेजिस्लेचर मीठ नहीं कर सकता हैँ तो फिर सरकार कांटिन्जेंसी फण्ड 
से रुपया मांग कर खर्च कर सकती है। खर्च करने के बाद उस रुपये को फिर हाउस के सासने 
लाया जाता है। सरकार उस रुपये को हाउस से पास कराती है और फिर उस रुपये को 
कांटिन्जेंसी फण्ड में वापल रबखा जाता है। यह इतना बड़ा कांस्टीट्यूदान ब्रीच है कि हमारे 
सारे अधिकारों का इसमें अपहरण हो जाता है और यह एक प्रकार से एम्बेजिलसेंट है । 


.. श्री अध्यक्ष--दब्द आप उचित उपयोग सें नहीं ला रहे हैं। में चाहता हूँ कि 
एस्बेजिलमेंट शब्द आप वापस ले लें। यह अ्रनपालियासेंटरी है। सजाक की बात दूसरी हे। 


क्र सननसोहन उपाध्याय--में बापस लेता . हूं, लेकित इतना अ्रवश्य कहने जा 
रहा था कि यह उसी तरह है कि कोई शख्श धरोहर रखता है और वह उसे उठा देता है, तो उसे 
क्या कहा जायगा ! 


श्री हाफित्न मुहमाद इब्राह म--.में जनाबवाला, श्रापपा तवज्जह जरा इस पर 
दिलाना चाहता हूँं। समझा यह जा रहा है और नतीजा यह निकाला जा रहा है कि एक्सेस 
ग्राण्ट्स जो हैं उसी तरीके से ट्वीट होंगी, जिस तरीके से और ग्राण्ट्स द्रीट होती हे। लेकिन 
मेरे दोस्त ने एक चीज़ पढ़ने से छोड़ दी जो कि बड़े सोटे लट॒ठे के रूप में इस कांस्टीट्यूशन में 
रक्‍्खी हुई है और इससे पहले रक्‍्खी हुई है। सेक्शन २०५ का बी जो है, वह इस प्रकार है :-- 
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इसमें इबारत आ्राखिरी जो है यह कहती है कि यह जो एक्सेस ग्राण्ट होगी उसको सिर्फ भ्रसेम्बली 
के अन्दर पेश किया जायगा और अ्रपर चेम्बर जो है उसके अन्दर पेश नहीं किया जायगा। 
क्यों नहीं किया जायगा, साफ बात हे कि अपर चेम्बर में जनरल डिस्कशन हो सकता है। 
जनरल स्कदान श्रगर इसका कराना होता कांस्टिद्यूशन बनाने वालों को एक्सेस ग्राण्टस 
का तो श्रपर चेम्बर को अख्तियार दिया जाता कि वहां उसके सामने इसको - रक्‍्खा जाय 
ओर जनरल डिस्कदन हो, लेकिन इसमें लिखा है कि सिर्फ असेम्बली में इसको ले जाया जायगा 
झोर अपर चेम्बर में नहीं ले जाया जायगा। द 


क्री सदतमोहन उपाध्याय--अ्रध्यक्ष महोदय, यह सारा सेंने पढ़ा था। 


क्री अ्ध्यभ-.प्रदन यह था कि आम बहस इस पर हो या न हो इस पर जो फैसला 
मेंने दिया उसको नारायण दत्त तिवारी जी ने स्वीकार किया और वह तो उन्हें भी मंज्र है। 
लेकिन कटसोशन का सवाल और झ्राम बहस का सवाल पृथक है। इसमें कोई शक नहीं कि वित्त 
मंत्री जी ने जो कहा कि सप्लीसेंटरी ग्राप्द्स या बजट सालाना जो पेश होता है तो बजद 
के एस्टिसेट्स और एक्सेस ग्राण्ट्स सें इसमें अन्तर इस विषय में है कि श्राम बहस हो या न हो। 


३४ विधान सभा [१२ सितम्बर, ३ १३ 


श्री ग्रध्यक्ष| 
यह संविधान में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। लेकित ग्रान्दूस मंजूर हों या न हों इस पं 
में सदत को पूर्ण अधिकार है. कि वह उन्हें पूरे तोर से मंजूर करे या उनमें से कम् रा. 
मंजर करे, इसके विषय में में समझता हूं कि कोई मतभेद नहीं हो सकता है। श्रब प्र 
है (क कौत सी प्रथा ठीक होगी। इस सदन के सामने कटमोशन का तरीका रक्ता जा 
था त रक्‍खा जाय यही प्रइव है । जहां तक सिद्धांत का सवाल है इस सदन को कोई रोज 
नहीं सकता कि उससे जितनी प्रान्ट मांगी गयी है उससे कम मंजूर करे और चूंकि हव॑ 
हो चुकी है उससे फिर यह नतीजा निकले कि गवर्नेसेंट पर श्रविश्वास॒प्रकट होता हो श्ौर 
सरकार रिडक्‍्शन मंजूर नहीं करती तो फिर उसे इस्तीफा देना पड़े--ये सब बातें दूसरी है. 
लेकिन इस सदन का अधिकार इस सम्बन्ध में हट नहीं सकता । _ इस विषय में एक कारयंवाहे 
लेजिस्लेटिव कौंसिल की है श्रौर १८ दिसम्बर, १६३१ की है उसको पढ़े देता हूं। हमे 
सी० वाई० चिन्तामणि यह कहते हैं :- 
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इस पर फायनेन्स मिनिस्टर जवाब देते हें: 
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इन विचारों से में सहमत हूं सदत का यह श्रधिकार है कि पूरी ग्राण्ट को यह मंजूर कर सकता 

है भौर उसमें कटमोशन नमूव करे, पूरे श्रनुदान का बिरोध करे तो वह दूसरा तरीका 

भी हो सकता है श्रौर तीसरा कम रकस मसंज्र करने का हो सकता है । उदाहरणार्थ १० 
हजार रुपये की मांग हो तो सदन यह कह सकता है कि ५ हजार रुपया हम वाजिब समझते 

हैं और ५ हजार रुपया वाजिब नहीं समझते । इसलिये हम सिर्फ ५ हजार ही मंजूर कर सफते 
हैं और बाक़ी नामंजूर करते हैं। इसी तरीके की एक और भी रूलिंग है केन्द्रीय लेजिस्लेचर के 

प्रेसीडंट की। श्री सत्यमूरति जी ने १६९३४ में यह सवाल उठाया था कि इस प्रकार के ग्रनुदानों 
.. का स्कीय शा 5 डिस्कशन क्या होना चाहिये। प्रेसीडेंट सर श्रबदुरंहीम ने यह कहा :- 
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जहां तक कटमोशन के सम्बन्ध में इस सदन के सदस्यों का श्रधिकार हे उस विषय में 
में यह समझता हूं कि जब तक मुझे कोई दुसरा स्पष्ट नियम या संविधान की किसी धारा के 
द्वारा य: न बताया जाय कि कठमोशन नहीं झा सकता तब तक में यही निश्चित करता हूं कि 
रिडक्‍्शन हो सकता है और रिडक्‍्शत होने का मतलब यह हैँ कि कटमोशन हो सकता है। 
टोकन रिडक्‍्शन जिस तरह नीति के सम्बन्ध में बजठ के अनुदानों पर होता है । वह उसमें नहीं हो 
सकता । जैसे जनरल पालिसी किती ग्रान्ट के अन्तर्गत डिस्कस करने के लिये बजट के समय 
एक रुपया को टोकन कठोती का प्रस्ताव दिया जाता है । इस तरह की चीज इसमें नहीं होगी । 
लेकिन जितवी ग्राग्ट है उससे कितनी सदन कम करना चाहता है, यह इस सदन को करने का 
अधिकार है। इस तरह का कठमोशन इस में झा सकता है। यह में कहना चाहता हूं । 


श्री नारायणदत्त तिवारी---अ्रब श्रापने इजाजत दे ही दी। रिडक्‍्शन करेंगे तो समय 
भी दिया जाना चाहिये मृव करने के लिये । 
श्री अध्यक्ष --समय देने के लिये मेंने कुछ कहा नहीं। समय तो मिल चुका, पेश हुये 
कितने रोज हो चुके । आप रिज्क लेते और पेश कर देते। 


१९५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांगों पर 
मतदान 
अनुदान संख्या ४--स्टाम्प 


मादककर मंत्री श्री गिरधारी नाल )---प्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं 
कि ३१ सा, १६५१ को समाप्त हुये बर्ब के दोरान में श्रनुदान संख्या ४-स्ट'स्प के श्रन्तगंत व्यय 
वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को २२,१५८ रु० की धनराशि दी जाय । 


श्री सदनसोहन उपाध्याय (जिला श्रल्मोड़ा)--अध्यक्ष महोदय, प्रापने इस सदन का 
जो श्रधिकार था वह हमें दिया है और हमें इस बात की इजाज़त दी है कि हम जो एक्सेस 
डिमांड के लिये भ्राज सदन के सामने यह सांग पेश को है, उसमें कटौती के प्रस्ताव भी' रख सकते 
हें। पर मे नहीं चाहता कि इस अनुदान के सम्बन्ध में कोई कटोती का प्रस्ताव रखकर उसमे 
कमी करू । किन्तु सिद्धांत: जो डिमांड आ्राज हमसे की गयी है उसके जनर+ प्रिंसिपल पर कुछ 
बातचीत करना अ्रवश्य चाहूंगा । 


श्री अध्यक्ष--लेकित प्रप को जनरल डिस्कशन नहीं करना है । या तो श्राप विरोध 
कर था समर्थन । 


श्री मदनमोहन उपाध्याय---विरोध तो कर ही रहा हूं और विरोध इसलिये कर रहा हूँ- 
भावा का जिक्र हमारे मंत्री जे ने किया, कोई दूसरा शब्द बतल दें तो उसी शब्द को इस्तेमाल 
करने लागू क्योंकि इस सदन का अधिकार है श्रौर पालियामेंटरी कंट्रोल ग्रोवर दि फाइनेंसेज 
' आफ दि स्टेट यह प्रजातंत्र के अन्दर एक सबसे महत्वपूर्ण प्रदन हे। श्रव्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसीज 
पतप नहीं सकती हे झ्रगर लेजिस्लेचर का कंट्रोल फाइनेंसेज के ऊपर न हो । 


श्री ब्रनभूषण सिश्र (जिल! मिर्जापुर)--प्वाइंट झ्राफ आर्डर, सर । निवेदन यह है कि 
इस अनुदान में जो भी व्याख्या की गयी है, उसमें जो बातें लिी गयी हें उन्हीं के आधार 


बी विधान सभा... [१२ सितम्बर, १६४४ 


[ओ ब्रज रृूघण सित्र| 
पर बहस हो सकती है और उपाध्याय जी की बहस जनरल ट्रेड ले रही हैं। इस वास्त में समझता 
हूं कि भ्रवेधानिक हू । 


श्री श्रध्यक्ष----पभ्री तो उन्होंने भाषण कुछ शुरू ही किया है । भ्राम्त बहस कर रहे हूं 
या क्या चीज है यह पता श्लभी नहीं लगता । 


.. श्री सदवमभोहन उपाध्याय--म तो झ्रभी एक्सेस की परिभाषा सुना रहा हूं। श्राज हमारे 
सामने एक ऐसी मांग की जा रही है, जिसको खर्च कर लिया गया । विधान यह कहता है कि हमारी 
साका+ ए5 भी पैसा बिना इस सदन की मंज्री के खर्च नहीं कर सकती हैं । ५ह सिद्धांत हे और 
झ्ाज हम से आप उस चीज की स्वीकूत मांगते हें जो खर्च कर चुक हैँ सन्‌ १६५०--५१ में। सन्‌ 
१९५०-४१ में खर्च करने के बाद आ्रपको १९५१ या १६५ के अगस्त के महीने तक यह पता लग 
गया होगा कि हमारे बजठ से कितना रुपया मंजूर था, उससे ज्यादा खर्च हो गया है । श्राज 
१६५०--५१ के बाद हमार इस सदन से इस बात की सांग की जा रही हूँ कि जो रुपया हसने खर्च 
कर लिया है वह हमें मंजर कर दो । में समझता हूं कि यह कॉस्टीट्यशन की घाराश्रों की अ्रवहेलना 
है और इसलिय में यह समझता हूं कि अगर झ्ञाज॑ तक कोई ऐसी चीज हो गयी है तो हो गयी, 
लेकिन श्ागे के लिये हमारा डिपा्ंमेंट पर जबरदस्त कंट्रोल रहना चाहिये ताकि जो रुपया 
वह खर्च करें उसका सेकदान इस सदन से पहले ही ले लिया जाथा। करे। इस कांस्टीटयूडान में, 
जैसा कि मेने कहा, एक दफा ऐसी दी गयी है इसी बजट के लिये कि अगर किसी कारण से विधान 
सभा न मिल सके, पहले तो साल भर के अन्दर माचे तक अगर सरकार खर्च करना चाहती है 
तो यह कोशिश होनी चाहिये कि विधान सभा का अधिवेशन बुल या जाथ और उससे मंज्रों 
ली जाय, लेकिन अगर किसी कारण से वह न बुलाया जा सके तो आटिकल २६८ में यह लिखा है 
कि एक कांटिजेंसी फंड क्रियेद होगा । उस कंटिजेंसी फड में कुछ रुपया जो हमारा कसालिं- 
डेटेड फंड से उसमें रखा जायेगा वह गवर्नर महोदय के अंहर में रहंगा। श्रगर लेजिस्लेचर 
किसी कारण से मीट नहीं कर पायेगा तो गवनमेंट गंवनर महोदय को एक दरख्वास्त देगी ओर 
उन से यह कहेगी कि हंस किसी कारण से लेजिस्लेंचर को नहीं बुला सक हूं, झ्रापक पास जो 
रुपया कंटठिजेंसी फंड में पड़ा हुआ है उसमें से कुछ रुपया दे दीजिये और जिंस समय हम लेजिस्लेंचर 
को बुलायेंगे तो हमारा पहला काम यह होगा कि हम उस रुपये को लेज्स्लिचर से मंजर करवा 
कर आपके फंड में आपका रुपया वापस जमा कर दें। जब हमार कॉस्टीट्यूडन में एक ऐसा! 
आटिकिल है तो कोई वजह नहीं है कि कोई भी सांग क। रुपया जो हमारी सरकार ने खच्च किया है 
- वह उन्होंने कांटिन्जेंसी फंड से क्‍यों नहीं ले लिया श्रमी तक । यह कांस्टीदयूशनली गलत हे और 
अगर वह खर्च करते हें तो इसके माने यह होंगे कि इस साल जो रुपया हमारी बिना राय के 
सरकार खर्च कर दे, वह करोड़ों रुपया खर्च कर सकती है तो उसकी जांच चार, पांच साल बाद 
होगी, जँसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने श्रभी कहा कि एप्रोप्रियेशक एकाउन्द्स को तेयार 
करते में कस्ट्रोलर एन्ड आडीटर जनरल को बहुत टदाइस लगता है और फिर यह पब्लिक 
एकाउन्द्स कमेटी में जाते हें और फिर....... . द 


.. श्री अध्यक्ष--में समझता हूं कि आप सिर्फ जनरल बात कह रहे हैं। श्राप ग्रान्ट पर 
भा जाइयं॥. . .।ै६ /. गा आओ 

््ि श्री है सदनसो न उपाध्याय-म उसी पर आरा रहा हूँ । में तो इस सिद्धांत पर कह रहां 
हूं। उन्होंने जो खर्च कर डाला में उसपर क्या कहूं।. द 

. ओ अध्यक्ष--जब बिल आयेगा उस समय उस पर श्राप श्राब्जवेंशंस कर सकते हें। 
यह तो जनरल आब्जवशन्स हें । आय न्‍ द 


१६५०-५१ क अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर सतदान ३७ 


श्री मदनमोहन उपाध्याय--लो उस डिपार्टमेंट में क्या खराबी थी, यह तो में कहना 
नहीं चाहता हूं । 

श्री अ्रध्यक्ष--अरगर यह वाजिव है तो मानिये और गेरव/जिव है तो उततको बताइये 
क्कि क्यों । | 


श्री सदनसो हत उपाध्याध--में वाजिब हे य। गेरव/जिव ३ इस पर नहीं ज। रहा हूं । 
में इस पर जा रहा हूं कि यह ख्च न हो । 


श्री भ्र८ क्ष--उसमें आपको वित्त मंत्रो या मुख्य मंत्री उत्तता जबाब देंगे जनरल 
पालिसी को बार में । रा 


ह श्री “दतसोहन उ्पाध्या"-.-इस पर में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मजब्री 
थी उनको खर्च करने की और उन्होंने खर्च किया। जहां तक इस आइटम के बार में है। लेकिन 
में कांस्टीट्यूडइनली इसकी मुखालिफत करता हूं और जैसा कि आपने कहा जब यह बिल आयेगा 
तब में बोलूंगा और में उस समय इस सारे सवाल को लूंगा और में एक घंटा बोलूंगा क्योंकि यह 
सबसे पहलो ग्रान्ट इस्तो प्रकार एक्सेस को श्रायी है और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदन हैं। 
(कुछ सदस्यों की ओर इशारा करके) हमारे मस्‍ननीय सदस्य समझ नहीं रहे हें। अगर पढ़ते 
तो समझते कि यह कितने महत्व की चीज हे ओर कया इसकी महत्ता है। में डिसोक्रेसी में 
विश्वास करता हुं ओर इस सदन की प्रतिब्ठा को कायम रखना चाहता हूं। इस सदन की जो 
पावर्स हें उन पर बात करना चाहता हूं। और अगर इसके पावर पर कोई भी कोठारा- 
घात करना चाहेंगा तो उसका हम विरोध करेंगे। हां माफी मांगें, जैसा मानाय घित 
मंत्री जी ने कहा, यह बात दूसरी है । लेकिन यह कह देना कि नहीं साहब हम खर्च भी कर सकते 
हैं, आप करोड़ों रुपया खर्चे कर दी जिये श्रौर हाउस की परवाह न कीजिये तो यह डिक्देरशिव 
है । बहुमत के बल पर आप मनमानी करना चाहते हैं। तो यह तो एक तरह से डिक्टेटरशिप थी 
है। श्रीमन्‌, में यह भी जानना चाहता हूं कि इसका बिल कब ग्रायेग।, प्रगर श्राज ही आ जाय तब 


] 


तो ठीक है । तब में कुछ कहूं । 
श्री अ्रध्यक्ष--अनुदानों पर मतदान खत्म होते ही श्राज ही श्राजायगा । 
श्री मदतमोहन उपाध्याय-.-तो अध्यक्ष महोदय, जनरल डिस्क्शन पर में बहस कहूंगा। 


श्री ब्रजभूषण सिश्च--अ्रध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि अ्रगर उपाध्याय जी ने स्पष्टी- 
करण को पढ़ा होता तो इतना अधिक बोलते की झ्रावश्यकता न होती । सारे लेनदेन का हिसाब 
तो ऐसा होता ही है । बनिया भी जब पर्चो काटता है तो नीचे लिखा होता है कि भूल-चुक 
लेनी देनी । वही यहां पर भी है सीधासादा हिसाब है। उसमें न कोई व्याख्या की ज्ञरूरत है 
और न कोई गबन की बात, जेसा पहले माननोय उपाध्याय जी कह चुके है जिसको कि उन्होंने 
आपकी ग्राज्ञा से वापस भो लिया । सीथी सी बात है १२ लाख के स्टाम्प बिके तो जितने बिर्कगे 
रुपया तो राजस्व में चला जायगा और कमोशन सर: के खाते में पड़ेगा। कहीं रुपया नहीं गया । 
ओर न कहीं किसी ने गबन किया है । एक जेब से निकल कर दूसरी जेब में रखना है, केवल 
(0800 ४0]08४02/) का रूप है, सीधी सी बात है कि इतने के स्टास्प बिके तो उनकी छपाई 
वगरह में जो कागज और रुपया खच हुआ वह स्टाम्प की मद में बढ़ गया और यही टोटल 
मिल करके २२ हजार हो गया उसके वास्ते में समझता हूं कि यह्‌.मांग स्वीकार की जाप । 


हे विधान सभा [१२ सितम्बर, १६५४ 


*श्री नारायणदत्त लिवारी (जिला नेनीताल)--श्रीसन्‌, में श्रापकी आज्ञा से प्रस्तुत 
सांग का विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं । इस ग्रान्ट्‌ नम्बर ४ के भ्रनुसार स्टास्प 
ग्रान्ट के अधीन २२,१५८ रुपये की बृद्धि के सम्बन्ध मं रुपय की मांग की गयी है । मेने पब्लिक 
एकाउन्द्स कमेटी की रिपोर्ट में यह ध्यान से देखने की चेष्ठा की कि आखिर इस प्रान्द 
के सम्बन्ध में कोई प्रइन उठा है या नहीं । लेकिन उस रिपोर्ट में सन्‌ १६५०-४५ १ के बजट के सम्बन्ध 
में जो रिपोर्ट है एप्रोप्रियेशन भ्राडिद रिपोर्ट, उसमे कोई व्योरा या विवरण न इस 
विभाग की ओर से ओर न कमेटी की तरफसे देखने को आप्त हुआ। तो इसलिये कम से 
कम इस प्रान्ट ४ के बारे में नहीं कहा जा सकता कि पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी के सामने कोई ब्योरा 
उपस्थित किया या स्पष्टीकरण मांगा । इसलिये में इतना अत्यन्त श्रावश्यक समझता हूं कि इस 
ग्रान्ट के बारे में माननीय मंत्री जी को पूरा ब्योरा सदन के सामने रखना चाहिये। यह 
जो स्पष्टीकरण दिया गया हुँ यह केवल ५ लाइन का है श्रोर इतना श्रथहोन है, 
इतना अस्पष्ट है कि इससे कोई श्रावश्यकता नहीं महसूस होती है कि क्यों 
२२ हजार ही दिया जाय। यह हो सकता हूँ कि आडिटर जनरल ने या कम्पट्रौलर 
जनरल में सारी फाइलें डिपार्टमेंट की देख ली हों उसके बाद कोई सिफारिश 
की हो। लेकिन सदन के सामने कोई सिफारिशों का व्योरा नहीं श्राया। मिसाल 
के लिये सन्‌ १६५०-५१ में स्टाम्पूस की आइटम प्रान्ट नस्बर ४ के लिये ५१,७०० रुपये की मांग 
की गयी । जिसमें २२ हजार की वृद्धि हुयी । कहा यह जाता है कि उस साल १२ लाख रुपये 
की झ्धिक ग्रामदनी स्टास्प बिकने से हुयी जिसके कारण स्टाम्प बेन्डर्स को डिस्काउन्ट दिया गया 
और स्टाम्पूस के बनने की कीमत जो थी वह और बढ़ गयी । तो इस ऐक्सप्लेनेशन से यह मालूम 
होता चाहिये था, श्र॒लग अलग स्पष्ट किया जाना चाहिये था ब्योरेवार कि कितना डिस्काउन्द 
स्टाम्प वैन्डर्स को दिया गया और कितना बढ़ा (और कितना जो मेन्युफेक्चरिंग कास्ट, प्रकाशन 
व्यय था वह कितना बढ़ा अलग अलग उसका ब्योरा दिया जाना चाहिये था कि इतना पहले था, 
इतना इसमें बढ़ गया । में जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी से कि २२,१५८ रुपये में ते 
कितना रुपया ऐसा था जो कि उन्होंने डिस्काउन्ट के रूप में दिया और कितना रुपया ऐसा था जो कि 
उन्होंने मेन्यूफैक्चरिंग कास्ट के रूप में दिया । 


दूसरी बात यह हे कि साननीय भन्‍त्री जी को यह बतलाना चाहिए कि प्रक अनुदानों 
के रूप में सन ५०-५१ से लेकर भ्राज तक उन्होंने इस ग्रान्ट को क्‍यों नहीं मांगा और जब तक 
झ्राडीटर जनरल ने उसको बतलाया नहीं कि एक्सेस ग्रान्ट खर्च कर चुके हो, उनके विभाग को पता 
क्यों नहीं लगा। यह श्रासदनी का श्राइटस था, १२ लाख आसदनी हुयी यह तो मालूम था 
उनके विभाग को, लेकिन जो ज्यादा खर्चा करना पड़ा यह उनके विभाग को नहीं मालूम हुआ । 
उनके विभाग को अपनी आमदनी जो बढ़ गयी हे वह तो मालम है, लेकिन जो खर्चा बड़ा वह 
नहीं मालूम हुआ जब तक कि आडटिर जनरल ने तीन साल तक उनके विभाग को नहीं बतलाया 
कि इतना ज्यादा खर्चा तुम कर चुके हो, में समझता हूं कि यह उनके विभाग के लिये बड़े शर्म 
की बात है। में जानना चाहता हूं कि सन्‌ १०-५१ के पूरक श्रनुदान जो प्रस्तुत हुये उनमें क्‍यों 
नहीं मांगा ? ११-५२ का बजट आया, सप्लीमेंट्री उस समय आया उस समय क्यों नहीं मांगा। 
आपको ज्ञात होगा श्रोमन्‌, सप्लोमेंट्री स्टीमेंट्स में तीन तीन साल पुराने श्राइट्मस हमने मंजूर 
किये हैं और पिछले साल के कितने आइटम्‌स मंजर करते रहे हैं। में तो सदन से विनीत निवेदन 
करूंगा कि जब तक माननीय मंत्री जी स्पष्ठीकरण नहीं देते कि उनका विभाग सोया हुआ्ना नहीं 
था, स्वप्तावस्था में विचरण नहीं कर रहा था जिस समय कि यह रुपया खचे हुआ, श्रपने स्पष्टीकरण 
को और स्पष्ट नहीं करते तब तक हमको इस ग्रान्ट को मंजूर नहीं करना चाहिये । 


हैं श्री गिरधारीलाल-...अ्रध्यक्ष महोदय, मुझे इस सिलसिले में बहुत ज्यादा नहीं कहना है । 
सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूं कि सदन में जिस समय सब एक्सेस ग्रान्ट्स रखी गयी उसी 





*बकक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 


१६४०-५१ के अ्रतिरिक्‍त प्नुदानों के लिए मांगों पर मतदाव ३६ 


समय यह भी रखी गयी ओर दूसरी खास बात उन्होंने यह कही कि यह श्रलग अलग कितना रुपया 
इसमें खर्च हुआ है । तो में उनको यह बता देना चाहता हूं कि १० हजार ७ सो रुपया तो स्टास्प 
बेंड्स के कमोशन वगैरह में और १२ हजार ७ सौ ८३ रुपया सेन्युफंक्चरिंग कास्ट वरगेरह में दिया 
गया है। और म॑ समझता हूं बाकी जितनी बातें इसके अलावा कही गयी वह सब बसी ही 
बातें हें और उनका स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं हैं । 


श्री नारायणदल तिवारी--में एक बात जानना चाहता हूं ? एक सबाल फरना चाहता 
हूं कि कमीशन में केवल दस हजार रुपया खर्च होना ओर १२ हजार रुपये ।॒ छपाई में खचे 
होना यह इतना श्राइचर्यजनक है कि कैसे इसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है ! 


श्री अध्यक्ष--ब्रापको कुछ जवाब देना है ? 
क्री गिरधारीलाल--जी नहीं, मुझे कोई जवाब नहीं देना है । 


किक प 


श्री श्रध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्रनुदान संख्या ४-स्टाम्प के श्रन्तगंत २२,१५८ 
रुपये की मांग स्वीकार की जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार 
स्वीकत हुआ-- 
पक्ष में--१२१, 
विपक्ष में--१४ ।) 


अनुद्न संख्या ६--रजिस्ट्री 
श्री गिरधारीलाल--अ्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि ३१ सा्च, १९५१ 
को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदाव से या «, रजिस्ट्री के श्रन्तर्गत व्यय वृद्धि को पुरा करने के 
लिये राज्यपाल को ६,६३० रुपये की घनराशि दी जाय । 
इसके विषय में भी खास बात नहीं कहनी हे, क्‍योंकि इसमें जो खास एक्सप्लेनेशन 
है बह संबंधित लिट्रेचर में दिया हुआ हे। क्‍ 
श्री नारायणदत्त तिवारी---विधान कौ धारा २०३ के अनुसार गवर्नर महोदय की 
सिफारिद के अनुसार यह मांग नहीं हो रही है । 


श्री अध्यक्ष---उन्होंने यह कह तो दिया । आपने सुना न होगा। 


“राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, जो रजिस्ट्री के सम्बन्ध 
से ६,६३० रुपये की सांग सरकार ने की में उसका विरोध करता हूं । विरोध करने का तात्पयें 
यह है कि हम लोगों को इसमें तो कोई उच्च नहीं हे कि ६,६३० रुपया खर्च किया गया, ज्षरुरत 
पड़ने पर किया गया, लेकिन यह जो तरीका एक्सेस ग्रान्ट में मांगने का है, यह उचित नहीं है । 
यह तो सब विभागीय कर्मचारियों को मालूम होना चाहिये कि कितना खर्च होना चाहिये। 
यह कोई अ्रच्छी चीज़ नहीं है कि एक्सेस ग्रान्ट हम विधान सभा में पेश करें और फिर वह पूरा 
किया जाय । यह तर्क देना कि हम भूल गये, तो तीन-तीन सप्लीमेंटरी डिसांड्स सरकार ने 
रखे हें इस भवन के अन्दर सन्‌ १९५०-५१ तक के खर्चे के और यह पता खच्चें का नहीं चल 
सका कि विलीन रियायतों के सम्बन्ध में क्या खर्चा इस बारे में हुआ । यह विभाग के लोग 
न जान सके, तो में समझता हूं कि यह जायज नहीं है और इसलिये विरोध करता हूं कि श्राइंदा 
ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिये। क्‍ 

श्री गिरधारीलाल--मुझे इसके विषय सें भी कोई खास बात नहीं कहनी है। सिर्फ 
इतना ही है कि यह साफ जाहिर है कि जिस समय सदन के सामने बजट रखा जाता है उस समय 
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*बकता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 


४०... ... विधान सभा [१२ सितम्बर, १९५६ 


श्री विरधा रीलाल] 
सरकार की क थी यह ख्वाहिश नहीं होती कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट या एक्सेस ग्रान्द सदन के सामने 
रख कर सदन का समय लिया जाय। लेकिन साथ ही गवर्नमेट का कास बिला इसके चल भी 
नहीं सकता । लिहाजा जब बहुत मजबूरी हो जाती है तभी ऐसी ग्रान्द्स सदन के सामने पेश की 
जाती हैं । 

श्री अ्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ६--रजिस्ट्री के श्रन्तर्गत ६,६३० रुपयों 
की अतिरिक्त मांग स्वीकार की जाय । 

(प्रइ्त उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


अनुदान संख्या १२--कमिश्तर और जिला प्रशासन 


मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पुणनिन्द |--प्रध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव, करता हूं कि ३१ 
मार्च, १९५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में श्रनुदान संख्या १२--कमिइ्नर श्रोर जिला 
प्रशासन के श्रन्तर्गत व्यय बुद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को ६२,१८६ रुपये को धनराशि 


दी जाय । 
इस सम्बन्ध में में दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि यह 
बिल्कुल सही है कि बिना सदन की मंजूरी के रुपया खर्च नहीं होना चाहिये । भ्रगर मूल बजट बनते 
वक्‍त वह चीज नहीं भी हो सके तो सप्लीमेंट्री के रूप में श्रानी चाहिये । लेकिन जिन लोगों 
ने कांस्टीट्यूशन बनाया उनको दुनियां के और देशों का भी श्रनुभव था ओर वे जानते थे इस बात 
को कि कांस्टीदयूडन के श्रनु प्तार जो भी काम होता है वह श्रादमियों के हाथ से होता हैँ और वे 
इस बात को समझते थे झौर में भी इस बात को कहता हूँ कि दुनियां में कोई भी गवर्नमेंट कभी 
ऐसे नहीं चल सकती कि उससे कभी न कभी कुछ एक्सेस खर्च न हो जाय । इसीलिये हमारे 
कांस्टीटयडन में एक्सेस ग्रांट्स के लिये नियम रखा गया हैँ। श्रगर एक्सेस ग्रान्ट्स होनी ही वह 
चाहिये थीं-तो उनका न यहां जिक्र होता, न केन्द्र में होता और न ब्रिटिश पालियामेंट में होता । 
. एक बात और हे समझने के लिये। यह एक्सेस ग्रान्ट ऐसी चीज हे जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के रूप 
में कदापि पेश नहीं हो सकती । श्रगर सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के रूप में पेश हो सके तो उसे सप्लीमेंटरी 
ग्रान्ट के रूप में आना चाहिये । जब कोई योजना गवर्नमेंट की होती है जिसको वह चलाना चाहतोौ 
हैँ उसको तो गवर्नमेंट सदन के सामने पेश कर सकती है, श्रगर वह मूल बजट में न हो । मसलन्‌ 
इंडस्ट्रीज़ की बात है, उसका दो करोड़ रुपये सालाना का बजट हो और बीच में श्रगर यह बात 
श्राये कि अ्रमुक इंडस्ट्री को भी चलाना है और उसको लिये २०-२५ लाख रुपये की ज़रूरत हैँ 
. तो उसके लिये तो गवर्नमेंट सप्लीमेंटरी ग्रान्द पेश कर सकती है । लेकिन बहुत से खर्चे ऐसे होते 
है जिनको करने की न तो गवर्नमेंट की इच्छा होती है श्रौर उसको पता भी नहीं होता है, लेकिन 
वह खच हो जाता है। मिसाल के लिये, इसी में लिखा है कि ज़्मींदारी एबालिशन और प्रो 
सोर फूड के सिलसिले में जो काम हुआ उनमें गाड़ियों में खर्चा हुआ । श्रब इस खर्च को करने वाले 
हमारे यहां ५१ जिले हैं ओर एक नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक के हाथ से वह खर्चा. 
. हुआ कहीं पेट्रोल में दो रुपये खर्च किये गये और कहीं सवारी में, और ये सब रुपये जोड़ कर 
इतने हो जाते हें जिनका सरकार को पता नहों होता । जब कहीं सारा हिसाब पूरा हो जाता... 
हैं तब कहीं जाकर पता लगता है कि इस काम में इतने रुपप्रे ज्यादा खर्च हो गये । फिर अ्रगर एक 
अ्रधिकारी के हाथ से खर्च होता हो तः भो कुछहो सकता है कि उसे पता रहता है कि इतनः रुपया इस 
काम के लिये है, उसो के अन्दर ख्॑ करने को कोशिश करें, लेकिन जहां पर इतने श्रादमी 
खच ब होते हे वहां पर कभी-कभी ऐसा हो जाना झ्राइचरय की बात नहीं है । इसी मद 
को लोजिये ६२, १८६ रुपये हम मांगते हैं। इसके लिये कूल खर्चा सदन ने २ करोड़ ५३ लाख _ 
का मंजूर किया था। उसके ऊपर ६२,१८६ रुपये और खर्च हुये। उसको बतलाया गया है कि 
टेहरी-गढ़ वाल स्टेट का भर्जर हुआ श्रौर वह उत्तर प्रदेश में श्रायी । श्रव उसमें क्‍या खर्च होगा. 


इसका कोई खास एस्टीमेट नहीं हो सकता था। जो समझ में भ्रा सकता था वह तो बजट में रख 
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दिया गया या सप्लीमेंटरी बजट में रख दिया गया लेकिन वहां कैसी सड़कें हें, और क्या-क्या खर्चे 

होंगे, इसका कुछ अंदाजा नहीं हो सकता था। इसलिये ऐसा हुआ और जेसा कि लिखा हूँ कि ज्मींदारी 
अबालिशन के सिलसिले में, कलेक्शन के काम में तथा ग्रो मोर फूड के सिलसिले में सवारी में 
रुपया खर्च हुआ है । हिसाब तो एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां रहता हें ओर जब वहां से हिसाब आता 
है तो हम लिखते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं हे कि हम रख सकें । इसलिये 
में आशा करता हूं कि सदन मेरी मांग को स्वीकार करेगा । 


श्री मदनमोहन उपाध्याय--अ्रध्यक्ष महोदय, में इस मांग का विरोध करता हूं और 
मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुयो कि माननोय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया हे कि ऐसा 
हो जाता है और अगर ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता तो विधान में यह क्लाज आ्राया ही नहीं होता । 
हमारी एक और शिकायत है कि बजट ३१ सार्च को खत्म होता है। ३१ मार्च तक जितना 
रुपया होता हैं वह खर्च हो जाता है या जो कुछ रुपया जितना बजट का सेक्शन होता है 
उससे कुछ ज्यादा खर्च हो गया हो तो ए०जी० के यहां किताबों में दर्ज हो जाता हे । वह दो तोन 
महीने तक खुली रहती हूँ। बेसे तो ३१ मार्च को बंद हो जानो चाहिय॑ लेकिन श्रगस्त के महीने 
तक खुली रहती हें । जहां पर डिपार्टमेंट्स की पिक्चर आ जाती हे कि इस डिपार्टमेंट ने कितनी 
सेविंग की या एक्सेज किया । 
अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख तो इस बात का हे कि जो रीजन्स दिये गये हें बहू सब गलत 
हैं, इसलिये हमें शिकायत है । पबलिक एकाउन्द्स कमेटी के सामने यह मामला आया था 
और उसने सारे पहल पर खब अच्छी तरह से विचार किया था और देखा था कि स्टेट्स के मरजर 
प्र क्‍या खर्चा हुआ और ज्मीदारी भ्रवालिशन के सिलसिले में कलेक्दान में खर्चा हुआ था । 
उस सब को देखकर श्रन्त में पबलिक एकाउन्ट्स कमेटी ने यह फेसला किया था कि यह जो ग्रान्ट 
' हैं बहुत अनविल्डी हे । सब कमीद्न, लेजिस्लेंचर वगरह दुनियां भर के डिपार्टमेंट्स इस हेड में 
हैं । उसने यह फंसला किया कि यह डिपार्टमेंट बहुत अ्रनविल्डी हो गया है इसलिये इसे डि सबसे 
कर दिया जाय ओर छोटं-छोटे ग्रान्ट्स बना दिये जाय॑े। 
मुझे आ्राशा है कि साननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देते समय यह बताने की कोशिश करेंगे 
कि सरकार ने इस पर क्‍या फेसला किया ? अ्रध्यक्ष महोदय, आप देखें कि यह ऐसे रीजन्स हें 
जिनसे हम कन्विन्स नहीं हो सकते हूँ, वेसे बदनाम हमें किया गया है । इसमें लिखा है किः--- 
है तश्षयाक्ात एा थ ०2655 शाक्षा। वका 026 0 96076 ४6 .62584॥76 
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श्री अ्रध्यक्ष--पह ञाप क्‍या पढ़ रहे हें? 

श्री सदनसोहन उपाध्याय--यह उन्होंने कहा कि क्‍यों देर हुयी * * * *। 

श्री अध्यक्ष--वह हिन्दी में भी तो आया है । द 

श्री समदनसोहन उपाध्याय--जी हां, संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे (एप्रोप्रियेशन 
एकाउन्द्स) तैयार हो जाने श्र उनकी लेखा परीक्षा हो जाने के बाद ही अतिरिक्त अनुदान के 
लिये मांग विधान सभा के समक्ष रखी जा सकती हेँ। नियंत्रक महालेखा परीक्षक. (कंट्रोलर 
ऐन्ड आडिटर जनरल) द्वारा विनियोग लेखों (एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स ) के संकलन करने में 
तथा लोक लेखा समिति (पबलिक एकाउन्ट्स कमेटी) द्वारा उन पर विचार करने में कुछ समय 
लगता है । चूंकि अतिरिक्त अनुदानों के लिये इन मांगों को संविधान के अनुसार सदन के समक्ष 
पहली बार पस्तु त किया जा रहा हे, इसलिये भारत सरकार के परामझं से इस सम्बन्ध में ग्रनुसरण 
की जाने वाली प्रक्रिया (प्रोसीजर ) के निर्धारण में भी कुछ समय लगा है ।* 

भ्रध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन हमारे सामने हुँ, हमें गवर्नमेंट श्राफ इंडिया से क्‍या 

पूछना है । पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का सवाल है । अ्रध्यक्ष महोदय, जेंसे एकाउन्टटेन्ट जनरल 


डर विधान सभा [१२ सितम्बर, १९५३ 


[श्री मदनमोहत उपाध्याय| हे है े 

महोदय के बीच में श्रौर ऐड मिनिस्ट्रेटिव हे ड्स के बीच में कारस्पांडस चलती हुँ और जब एकाउल्टेंट 
जनरल के यहां किताबों में दर्ज हो जाता है कि इस डिपार्टमेंट ने कितनी सेविंग की है तो वह वहां 
लिखी जाती है, इसी तरह से किसी डिपार्टमेंट नें कितना ज्यादा खर्च कर दिया वह भी दर्ज हो 
जाता है और गवरनमेंट को मालूम ही जाता हैं कि हमारे इस डिपार्टमेंट सें एक्सेस हो गया। 
मेरे कहने का सतलब यह है कि १६५०-५१ में जो रुपया एक्सेस हुआ उस रुपये को सूचना 
गवर्नमेंट को हो चुकी थी कि इस डिपार्टमेंट में इतना एक्सेस हो गया । कोई कारण नहीं थाक्ि 
इतने लम्बे समय तक वह पड़ी रहे और यहां पर हमारे सासन न आवे हे गवर्नमंट के पास आडिटर 
जनरल के दफ्तर से हिसाब-किताब आ गया होगा। यह जरूरी नहीं है कि इस तरह को प्रा 
पबलिक एकाउन्द्स कमेटी के सामने आवे । गवर्नसेंट झोर एकाउन्‍्टेन्ट जनरल में खतोकिताबत 
हो ती रहती है और फिर आपस में ही इनका फँंसला हो जाता है कि इस तरह से इसको ठीक कर 
लिया जाय । इसलिये मेरे कहने का मतलब यह हैँ कि ५०-५१ के ऐक्सेस एकाउन्ट का हिसाब 
गवर्नमेंट को ५२ में हर हालत में पहुंच गया होगा । कोई कारण नहीं हे कि श्राज तक इतने साल 
तक यह एक्सेस ग्रान्ट हमारे सामने न रखी जाती । इसमें पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी का कोई 
दोष नहीं है। यह तो उसी तरह से हुआ कि अ्रगर इस साल का एक्सेस ग्रान्ट आवे तो वह पब्लिक 
एकाउन्ट्स कमेटी के पास तो जा नहीं सकती हैँ, क्योंकि उसके पास एप्रोप्रियेशन एकाउप्द्स 
नहीं है । पहले उसको आडिटर जनरल तेयार करे और फिर वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के 
सामने आवे और तब उस पर फेसला हो । फ़िर वह सरकार के पास जाय तब वह फंसला करें 
कि यह एक्सेस हो गया । तब मांग करे। तो वह एक्सेस यहां पर सन्‌ ६२ में आयेगा तब तक 
न मालूम कौन गवर्नमेंट यहां पर बैठी रहेगी । इसलिये मेरी शिकायत हैँ कि इस तरह से नहों 
होना चाहिये । एक्सेस होता है, में भी मानता हूं, लेकिन इसका तरीका यह दोषपूर्ण हे। जनरल 
डिस्क्शन के मौके पर में माननीय मंत्री जी को बताने की कोशिश करूंगा और सरकार ने उसको 
पालन किया तो फिर इस तरह की आपत्ति से वह बच सकती है । इन शब्दों के साथ जो ग्रान्ट 
यहां पर रखी गयी है, में उसका विरोध करता हूं । 


*श्री अ्रवरधेशप्रतापसिह (जिला फैजाबाद )---माननीय श्रध्यक्ष महोदय, यह सच है कि 
किसी विधान सभा के लियें किसी न किसी समय उसको एक्सेस ग्रान्ट्‌ के लिये मंजूरी देनी होगी। 
अभी जो बातें यहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने कही हें उससे न मुझे कोई विरोध है और न ऐसी 
बात हैं जिसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। में आपके हारा साननीय संत्री जी का ध्यान इस 
ग्रान्ट के सम्बन्ध में श्राकषित करना चाहता हूं । वह यह हैं कि टेहरी गढ़वाल के सम्बन्ध में यह 
सच हूँ कि वह नहीं बता सकते थे, विलीन होते हुये समय बहुत सी जानकारी उस रियासत के 
बारे में इस प्रदेश की सरकार को नहीं थी। सरकार उस समय उसके लिये पुरी और समुचित 
व्यवस्था नहीं कर सकती थी । परन्तु में आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह दरियाफ्त करना 
चाहता हूं कि ग्रो मोर फूड कस्पेन के सम्बन्ध में क्या सरकार को जानकारी नहीं थी । आज की 
नहीं, यह उस समय की बात है जब कि महायुद्ध चल रहा था । तब से आजतक इसके लिये इस 
प्रदेश में काफी धन व्यय हो चुका है। इस सम्बन्ध में किस तरह से अपव्यय हुआ है और व्यय का 

दुरुपयोग हुआ है इसके कहने के लिये यह अ्रवसर नहीं है । . 


. दूसरी बात जो और बताने वाली है वह यह है कि ज़मींदारी विनाश कोष के लिये 
सरकार को कौन सी आपत्ति श्रा गयी थी जिसके लिये सहसा इतनी मोटर गाड़ियां खरीदनी पड़ीं। 
ज़मीदारी विनाश कोष जिस समय चल रहा था उस समय हमारे साननीय ठाक्र हुकुम सिह 
जिम्मेदार थे। इस सरकार ने उसके लिये भी प्रबंध किया था कि सरकार के कोष में रुपया संचित 
किया जाय । जब कि सरकार ने इसके लिये करोड़ों रुपया दिया तो इसके लिये कौन सी श्रापत्ति 
श्रा पड़ी थी। जहां तक जमींदारी विनाश कोष का सम्बन्ध है सें झ्रापके द्वारा सरकार को यह बता 





 बकक्‍ता में भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 
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देता चाहता हूं कि किस तरह से हमारी प्रदेशीय सरकार ने इसके सिलसिले में धन का दुरुपयोग 

किया । और श्रधिक अन्न उपजाओ और ज़्मींदारी विनाश कोष के सिलसिले में माननीय मुख्य 

मंत्री जी का यह कहना कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं था में समझता हूं कि इसमें कोई सार नहीं 
हैं। जब बजट झ्ाया था तो हो सकता था कि उस समय तक पूरा ज्ञान न हो पाया हो परन्तु 

यह कहना कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट जब झ्रायी थी उस समय भी मंत्री महोदय को इसका ज्ञान न था- 
इसमें कोई तथ्य नहीं है। यह हो सकता है कि उस समय और आज भी ऐसी गलतियां हों, जिनकी 

वजह से यह हो सकता हो कि सरकार को पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। परन्‍्तु किसी भी सरकार के 

लिये डेमोक्रेसी में रहना और पूरा ज्ञान प्राप्त न करना केवल यही कहा जा सकता है कि उधर 

की बेंचेज पर जो लोग बेठ हुये है वे सब लोटस ईटसे ही हैं, जिनको अपने कत्तंव्य और कार्य 

का ज्ञान नहीं है। इसलिये केवल डमोक्रेसी में यह कह कर पार लगना संभव नहीं हैं। माननीय 

मुख्य मंत्री जी का गढ़वाल के बारे में जो कहना है वह तो मान्य हो सकता हैं, लेकिन ठाकुर 

साहब के लिये यह क्या आफत झा गयी कि वे मोटर पर सोटर खरीदते ही गये । ज़्मीदारी मोदरों 

से थोड़े ही दुटनी थी, उसको तोड़ने के लिये तो स्वयं. विराजमान ही थे। अधिक अन्न उपूजाओो 

के सिलसिले में में केबल इतना ही कहना चाहता हूं कि उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी हर 

एक चीज़ को जानते थे। हां, किसी तरह की गलतियों पर ग्रावरण डालने की बात तो समझ में 

आरा सकती है और ऐसे समय में जो कुछ किया जाता है और करना पड़ता है, वह तो में जानता ही 
हैं। श्रीमत्‌, श्रव सें श्लोर अधिक समय नहीं लेना चाहता और इतना कहकर ही समाप्त 
करता हूं । - न 


श्री अध्यक्ष--में कार्यक्रम के बारे में कुछ कह देना चाहता हूँ । इन अनुदानों के ऊपर 
ग्राप ४ बजे तक बहस करें। ४ बजे जो अनुदान रह जायेंगे उनके ऊपर बिना बहस में बोट ले 
लुंगा और उसके बाद फिर जसा कि नियम है वह विनियमन विधेयक श्रायेगा । ४ बजे तक इसके 


दो 


ऊपर मतदान का कार्यक्रम समाप्त हो जाना चाहिये। / $ * 7, 


(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर 
उपाध्यक्ष श्री हरगोविद पन्‍्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी । ) 


श्री नारायणदत्त तिवारो--आ्रादरणीय उपाध्यक्ष ' महोदय, में प्रस्तुत मांग का 
विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । साननीय मुख्य संत्री जी ने जिन सिद्धांत सम्बन्धी विचारों 
को उपस्थित किया हे वे विचारणीय हूँ। उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि कोई भी सरकार, किसी भी 
देश की क्‍यों व हो उस के बजट में वृद्धियां होने की गुंजाइश रहती है और इसीलिये विधान में ऐसी 
व्यवस्था है कि उस के अनुसार बुद्धियों के लिये सदन के सम्मुंख मांग की गुंजायश हो। यहु सही 
हैं कि उनके लिये गुंजाइश होनी चाहिये। लेकिन प्रइन यह है कि वह वृद्धियां कौन सी हों ? 
वह ऐसी न हों जिन की पुरक बजट में व्यवस्था हो सकतो थी । उन्चका कहना है कि जिन विषयों 
में पुरक बजट में व्यवस्था हो सकती है वे अलग है और जिनकी मांग वृद्धियों में हो सकती है 
वे अलग होती हैं। में कहूं गा कि कुछ मामलों में ऐसा होना सम्भव भी है जैसे मिसाल के लियें 
एक है। जो सांग आज रखी जा रही है, इस में रोडवेज .के सम्बन्ध में डिप्रीसिएशंन 
एकाउन्ट का जिकर हें । इसके सम्बन्ध में यहां के फाइनेंस सेक्रेटरी ने पबुलिक एकाउन्ट्स कमेटी 
के सामने जिक्र किया और ३ बार कहा कि यह बजट में श्राना चाहिये । यही नहीं है और भी आ्राइटम्स 
हैं जो पूरक बजट में झ्रा सकते हैं और व॒द्धियों में नहीं आने चाहिये। देखना यह है कि प्रस्तुत मांग 
में कौन सी व्यवस्था है जो पुरक बजट में आ सकती थी। आप देखें कि इसमें लिखा है कि अधिक 
अ्र॒न्न उपजाओ आंदोलन के सम्बन्ध में अपेक्षित मोटर गाड़ियों की व्यव त्या करने के सम्बन्ध में 
करता पड़ा । यह €२ हजार रुपया इस मद पर ओर विलीनीकृत रियासतों में श्र:घक व्यय के 
सम्बन्ध में व्यय हुआ । अ्रगर सोटर गाड़ि गा खरीदनो पड़ीं तो यह न्यू एक्संपेंडिचर आइटम हो 
नाता है और उसकी व्यवस्था पुरक बजट में होनी चाहिये थी और रखरखाव में हुआ तो सवाल 
दूसरा है। जिस तरह से स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है उससे मालूम होता है कि नयी मोटर 
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[श्री नारायणदत्त तिवारी] क्‍ 

गाड़ियां खरीदने की आवश्यकता हुयी, श्रगर यह होता कि नहीं खरीदी गयीं तो वृद्धि में भरा 
सकता था लेकिन मोटर गाड़ियों की व्यवस्था का श्रर्थ हो सकता हैँ कि नयो खरोदो गयीं। 
सन ५०-५१ का बजट हमारे सामने है, उसमें सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में २ 
करोड़ ५३ लाख की सांग की गयी है॥ उसके बाद एक पूरक बजट भ्राया और उसमें इसके लिये 
२८ लाख दस हजार की और सांग को गयी थी। पूरक बजट में श्राप देखेंगे कि इन दोनों मांगों 
के लिये व्यवस्था की गयी है। एक तो ज़मींदारी विनाश कोष की उगाही की कार्यवाही के 
सम्बन्ध में पूरक बजट में १ लाख ५० हुजार की मांग की गई थी फिर उन गाड़ियों के लिए 
वेदोल आ्रादि के लिए २ लाख की मांग अलग को गई थी और उन मोटर गाड़ियों को 
मरस्मत आदि के लिए १ लाख रुपए के करीब और सांग को गई थी । इस तरह से मोटर 
गाड़ियों की मद में ही कुल अलग-म्लग आइटस्स मे उस सप्लीसेंटरी बजट में साहे 
४ लाख रुपए कौ मांग की गई थी। तो जब सप्लीमेंटरी बजट, १६५०-५१ में इन्हों 
सदों के लिये रुपया मांगा गया था और उस वृद्धि का श्रन्दाजा हो गया था कि ज्यादा रुपया सच्चे 
होना चाहिये तो यह रुपया एक नये मद के रूप सें खर्च नहीं होना चाहिये और अगर वृद्धि हुयी है 
तो हमें यह जानने का श्रधिकार है कि यह वृद्धि किस प्रकार हुयी और क्या यह पुरक बजट म॑ नहों 
था सकती थी और यह पुराना खर्च किस उपशीर्षक के मातहत हुआ ? पहले तो यह प्राना ही 
नहीं चाहिये था और शझ्रगर आता भी है तो उसमें पूरा स्पष्टीकरण होना चाहिये था कि किस 
उपशीर्षक से यह धन श्राया है, क्योंकि पबुलिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में सभी मर्दों का 
पूरा ब्योरा नहीं होता। पबुलिक एकाउन्द्स कमेटी को प्रोसोडिग्ज्ञ इस साल काफी मोदी 
छपी हैं, लेकिन जहां तक उसकी रिपोर्ट होती है वह बहुत संक्षिप्त होतो है श्रोर सभी बातें उसमें 
नहीं श्रा सकतीं । तो कम से कम स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट होना चाहिये । में चाहता हूं कि इसका 
स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मंत्री जी दें औऔनौर इसीलिये इसका विरोध करने के लिये में प्रस्तुत हुआ 
हू । मा 
डाक्टर सम्पुर्णानन्द--उपाध्यक्ष महोदय, मुझको ऐसा लगता है कि मेरी इस मांग का 
विरोध करते हुये माननीय उपाध्यक्ष जी ने श्रपने साथ थोड़ा सा श्रन्याय किया हे । उनको पब्लिक 
एकाउन्द्स इत्यादि के विषय में जो ज्ञान हे उससे उन्होंने पूरा-पूरा काम नहीं लिया। उन्होंने यह 
कहा यदि में उन्हें गलत नहीं समझ पाया हूं कि जब कोई वित्तीय वर्ष-समाप्त हो जाता हैं तो उसके 
चार-पांच महीने के भीतर ही सरकार को पता लग जाना चाहिये कि कितना रुपया कहां ज्यादा 
खर्च हुआ है ? मेरा निवेदन है कि ऐसा सम्भव नहीं है । क्लोज्ञ श्राफ दि ईयर के चार-पांच महीने 
के भीतर यह भ्रन्दाजा लगता हे मोटे तौर पर कि कितना श्रधिक व्यय हुआ है, लेकिन उपाध्याय 
जी को इसक बाद मालूम है, गवनेमेंट के डिपार्टमेंट से एकाउन्टेन्ट जनरल से लिखा पढ़ी होती 
है और बाद में यह दोनों के खतोकिताबत करने से तय होता हैँ कि किसकी गलती हे ? यदि 
एकाउन्टेंट जनरल के हिसाब की जांच में गलती नहीं होती तो सरकार के उस विभाग को मालूम 
होता हे कि रुपया ज्यादा खर्च किया हे । इसमें कितने वक्‍त की श्रावद्यकता हैँ तब जाकर वह 
मालूम होता है । इस वास्ते साल महीने में यह सम्भव भी नहीं है ।॥ उपाध्याय जी ने बजट मेनुझ्नल 
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१६५०-५१ के अतिरिक्त अझन॒दानों के लिए मांगों पर सतदान डभ्‌ 
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इसका तात्पर्य यह है कि जैसा हमने कहा था कि कम से कम इतने वक्‍त में यह 
सम्भव नहीं है। बजठ मनुअ्ल के हिसाब से उसको पेश होना चाहिये, पब्लिक एकाउन्ट्स 
कभेटी के सामने और उसको हमने किया। सम्भव है यह तरीका .गलत हो । घाननीय 
उपाध्याय जी ने कहा किये ऐसा तरीका बतलायेंगे जिससे एक्सेस ग्रांदस 
आवश्यकता न हो । माननीय वित्त मंत्री जी श्रवदय इसका ध्यान रखेंगे । इस प्रोसीजर का 
कि किस तरह से पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी के सामने नहीं जाना चाहिये, हमको अवश्य 
सोचना चाहिये लेकिन जो नियम हैं उनका हमने पालन किया और जब पब्लिक एकाउन्दूस 
कमरेंटी के सामने यह चीज़ गुजर चुकी तब हमने इसको यहां पेश किया। माननीय वर्धा 
अताप सिह जी को भी कुछ शिकायत है, उसे तो में समझ सकता हूं । जो इसमें नोट लिखा हैं 
उसमें दुर्भाग्य से जर्मोदारी का लफ्ज़ श्रा गया और में यह जानता था कि जहां यह 
लफ्ड झ्ाया उनके कलेजे में एक टीस सी होने लगेगी, तबियत दुखी होगी झौर बहुत सी 
शेसी बातें. कही जायंगी जिनको ठंढें दिल से विचार करने पर वह देखेंगे कि इस 
चीज से अ्सम्बद्ध हें, में क्या कहूँ ? उनकी समझ में बात नहीं श्राती कि गअन्‍न्दाज से 
ज्यादा कंसे खर्च हो सकता हैं? आज जमींदारी हो या न हो लेकिन पहले तो उन्होंने 
जमीदारी का प्रबन्ध किया ही होगा । हर आदमी को किसी न किसी किस्म का बजट बनाना 
पढ़ता है, घर गह॒स्थीं के मासल में, शादी विवाह के मामले सें, लेकिन श्राज तक यह कभी 
नहीं हुआ, चाहे जितनी होशियारी से अ्रन्दाजा करे, कि इतना रुपया श्राने पाई से खर्च होगा, 
डतना ही रुपया खर्च हो। किसी मद में हो सकता है कि कम ख्च हो लेकिन किसी न किसी 
मद में ज़रूर ज्यादा खर्चे हो जायगा यह असम्भव है, चाहे जितनी होशियारी से सोचा जाय । 


ग्रभी माननीय नारायणदत्त जी ने यह कहा कि जो स्पष्टीकरण हे वह ओर ज्यादा 
होना चाहिये । हो सकता हे कि इस बात को ध्यान में रखा जा सकता है कि अगर कोई स्पष्टी- 
करण पर्याप्त न हो , कम शब्दों में हो तो और ज्यादा स्पष्ट कर दिया जाय । लेंकिन जहां 
तक यह मद हे, जिस तरह से उन्होंने बढ्कट को पढ़ा उसी से उनके प्रदन का उत्तर हो गया । 
जहां तक हमसे मुमकिन हुआ अगर मूल बजट में नहीं तो कम से कम सप्लीमेंटरी बजट 
को पेश करते वक्‍त यह कह दिया कि जिलों में इतना खर्चा होगा, फिटसे पर, इतना खर्चा 
होगा क्लीनसे पर। सप्लीमेन्टरी बजट में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन 
मेंटिनेंस के सिलसिले में कई बातें हो जाती हें जिनका ठीक-ठीक अन्दाज नहीं हो पाता । 
हमने समझा हो कि इतनी मोटर खरीद लेंगे, इतने क्लीनर्स और ड्राइवर्स को रखना होगा, 
उनकी तनख्वाह हम सोच सकते हें। लेकिन हमने झन्दाजा लगाया कि दस भोटरें टूट जायंगी, 
इत्तफाक से दो चार मोटर टूट गयीं। " उसका खर्चा उनकी भरम्मत में लगेगा। उनका 
ठीक श्न्दाज नहीं हो पाता। कितनी सड़कों पर सरम्मत वर्गरह का कितना खर्चा होगा 
यह श्रन्दाज्ञ करना बड़ा मुश्किल है। ५१ जिलों में छोट से लेकर बड़े श्रफसर तक इस 
किस्म के खर्च करते हें। सार प्रदेश में जहां इतने छोटे-छोटे खर्च होते हें उन छोटे-छोटे खर्चों का 
टोढल जोड़ कर करीब २३ करोड़ के बजट में एक लाख से भी कम हुआ। में समझता हूं कि यह 
इस बात का प्रमाण हे कि जहां तक सम्भव होता हे पुरी-प्री कोशिश की जाती है। लेकिन 
जो हवा सनली इम्पासिबिल होता है उसके करने का हम दावा नहीं करते । 
द में आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्पों ने इसका विरोध किया है वे स्वयं 
इसको देखेंगे और अपने विरोध को वापस लेंगे और इस मांग को स्वीकार करंगे । 


है श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि श्रनुदान संख्या १२- कमिदनर और जिला प्रशासन 
के अन्तर्गत €२, १८६ रुपये की श्रतिरिकत मांग स्वीकार की जाय । 
द (प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


कर विधान सभा [१२ सितम्बर, ११५५४ 


अनुदान संख्या १९--चिकित्सा 


नियोजन मंत्री (शी चन्द्रभानु गुप्त)--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
३१ मार्च, १६५१ को समाप्त हुये वर्ष के दोरान में अनुदान संख्या १६-“चिकित्सा के भ्रन्तरंत 
व्यय वद्धि को पूरां करने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) को ७,६१,११७ रुपये की धनराशि 
दी जाय। क्‍ 


श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌, में आपकी आज्ञा से इस मांग के श्रधीन 

३ लाख ६१ हजार रपये की कटौती पेश करता हूँ। श्रीमत्‌, अभी इसकी इजाज्ञत मिल चुकी 
- है कि १ रुपये को कटौती नहीं हो सकती है ।_ बड़ी रक़्म कौ कटोती हो सकती है । स्पष्टी- 
करण में कहा गया है कि ७,६१,११७ रुपये की जो से है इसका कारण यह बतलाया है 
कि चिकित्सालयों और झऔषधालयों की आकस्सिक मदों तथा कमंचारियों पर अधिक 
व्यय होने के कारण हुई हे यह वृद्धि । श्र कारण यह भी बताया गया दूसरा कि गांधी 
स्मारक और सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ के रखरखाव के लिये लखनऊ विद्वविद्यालय द्वारा 
स्वीकृत अनुदान से अधिक धनराशि निकाल ली गई थी, जिसे बाद में लौटा दिया गया। इस 
संबंध में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में काफी विस्तृत रूप से वर्णन भी किया गया है 
कि लखनऊ विश्वविद्यालय को ३ लाख ६१ हजार रुपया अनधिकृत रूप से अधिक दे 
दिया गया है और जो पब्लिक एकाउन्दस कमेंटी के सामने विवरण दिया गया है उसमें विहृव- 
विद्यालय के अधिकारियों की ग़लती नहीं है । उनको तो आप जितना रुपया देंगे , वह लें 
'लेंगे। उसमें महालेखा पाल या ट्रेज़री आफिसर की गलती हैँ । किसकी गलती हे यह 
साफ़ नहीं हुआ हे । से आपकी आज्ञा से पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का वह पोशन 
पढ़ देता चाहता हूं। पब्लिक एकाउण्ट्स कसेदी के सामने ओर वी० पी० जोशी ओर श्री 
एम्० सी० वर्मा, डिप्टी डाइरेक्टर, चिकित्सा और स्वास्थ्य उपस्थित हुये थे। बी० पौ० जोशी 
“श्री बी० पी० ज्ञीज्ञी--लखनऊ विश्वविद्यालय ने ३,६१,००० रुपये तक की धन- 

राश्षि गलत तरीके से निकाली। 


. _सहालेखापाल--क्या मेरे कार्यालय ने दो अधिकार पत्र जारी किये ? यदि ऐसा है तो 

में इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करूंगा। क्‍ 
क्या मेरे अधिकार पत्र के बिना' ट्रेज़री आफिसर ने दोबारा रुपया दे दिया ? स्थिति 
यह है कि हम विभागाध्यक्ष के हाथ में सारे अनुदान सौंप देते हें और वे उससें से रुपया 
: निकाल सकते हें। परन्तु वे उस श्रनुदान की धनराशि से अधिक रुपया नहीं निकाल सकतें। 
हम हर बार अधिकार पत्र जारी नहीं करते। उसके अधिकार में पूर्ण अनुदान रहता है। 


_ श्री बी० पी० जोशी--तब तो ट्रेह़री श्राफिसर की यह गलती है कि पहली बार 
उसने रुपया दंन से मना कर दिया, परन्तु बाद में एक बार तो बिना महालेखापाल के 
अधिकार पत्र दे दिया और दूसरी बार अ्रधिकार पत्र झआ जाने के उपरान्त । द 


सभापति--हम केवल इस बात का श्रनुमान कर रहे हैं कि क्‍या हुआ होता? यह 
ठीक नहीं हैं, हँस इस मामले से संबंधित अभ्रसली बातें समझ लेनी चाहिये और में महालेखा- 
पाल से यह निवेदन करता हूं कि वे असलियत का पता लगायें । द 

महालखा पाल -हम उस व्यक्ति को , जो इसका जिस्मेदार हे अ्रगर वह वहां है, 
नोकरी से निकाल देंगे।” हा रे क्‍ 
. __ याने सारी असलियत पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी के सामने नहीं झ्रायी । सेक्रेटरी कहते 
हैं कि ट्रेजी आाफिसर की गलती हैं। एकाउन्टेन्ट जनरल कहते हें कि यह तो हमारे 
आफिस की गलती है। दो अधिकार पत्र जारी हुए, तो यह कहते हें कि यह भी नहीं है। 


१६४०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान । ४७ 


पहले सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि विश्वविद्यालय की गलती है। गलती हूँ, यह सब सानते 
हैं लेकिन जिम्मेदारी किसकी है यह स्पष्ट नहीं हे। यह भी इस नोट में स्पष्ट नहीं है कि 
कर्मचारियों के रखरखाव पर कितना खर्चा हुआ ओर जो गांधी स्मारक अस्पताल हूं 
उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ? तो में चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी भ्रगर यह कटोती 
करने को तैयार नहीं हें क्योंकि विश्वविद्यालय से उन्हें भी प्रेम हे और मुझे भी, तो में 
उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी कठौती का मुख्य उद्देश्य यह है कि में यह जानना चाहता हूं कि 
सरकारी विभागों ने पब्लिक एकाउन्दस कमेटी की रिपोर्ट पर क्‍या किया ? जहां पर 
पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के चेयरमेत्र, मेम्बर, सेक्रेटरी आदि सभी एक मत थे कि इस पर 
हम कड़ी कार्यवाही करेंगे उस पर क्या किया गया, यह भी हम जानने के अधिकारी हैं। 


श्री अवधेशप्रतापसिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त तिवारी 
जी ने जो अभी इस सदन में कहा हे वहु अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण प्रइन हे । मान्यवर, 
 एकाउपण्टेन्ट जनरल , पब्लिक एकाउप्ट्स कमेटी तथा विभागीय पदाधिकारी सब इस तलाश 
में हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं कि गलती किस की है, परस्तु आ्राज तक जब वह गलती 
पता नहीं चली तो यह प्रइन उठा कि माननीय मंत्री महोदय यह बतायें। 
मान्यवर , जहाँ तक मेडिकल कालेज का सवाल हे रुपया देने के बारे में , उस पर 
किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु यह सचता माननीय कृषि मंत्री बेठे हेँ वह 
शायद भाननीय नियोजन मंत्री को बता सकें कि यह बजट कोई क्रिभिनल केस नहीं हे कि 
जिसमें बेनिफिट झाफ डाउट वह पाना चाहते हैं। वास्तव में श्रीमन्‌, आज तक माननीय मंत्री 
महोदय के लिये यह कहना कि वह तलाश कर रहे हें, प्रयत्न कर रहे हें और प्रयास करने के 
उपरान्त भी अभी वहु किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंचे, इस तरह का उत्तर संतोषप्रद्‌ 
नहीं होगा । अ्रतः जहां तक हो सके यह सरकार का मुख्य कत्तंव्य हे कि इस गलती का पता 


भ्छ 


लगावे और जो भी इसका जिम्मेदार हो उसको यह बताया जाय । 

वे अच्छी तरह से समझ जाय॑ जिससे कि आइन्दा कोई ऐसी गलती न हो सके। 
निकालना या रोज़ी लेना यह सब कहने के लिये में तैयार नहीं हूं, पर यह अवध्य होना चाहिये 
कि भविष्य में कोई ऐसी गलती न हो। 


श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद 
हुआ यह सुन कर कि पब्लिक एकाउण्ट्सकर्मेटी के आनरेबिल मेम्बर ने यह तस्घलीम किया 
कि सारी कमेटी एक सत थी कि रुपये की गड़बड़ी थी, लेकिन पब्लिक एकाउण्ट्स कमेंटी में 
नारायणदत्त जी क्‍या. कर रहे थे जब किवे ही ही इज्ञ वत श्राफ दि लर्नंड मम्वर्स 
झाफ़ दी हाउस हे । वे कमेटी में थे उन्होंने चेकिंग नहीं किया । में आप के जरिये से उनसे 
निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि ३ लाख ६० हजार को कठौती का प्रस्ताव 
करता हूं तो कुल का प्रस्ताव किया होता तब में कहता कि ठीक हैं। में उनका ध्यान 
पायनियर की तरफ जो कि इतवार का इच्यू है. उसकी तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि देह में 
२० हजार से ऊपर प्रतिवर्ष हंमको डाक्टर चाहिये, टीचर्स चाहिये और आये दिन देश में इस कदर 
बीमारी बढ़ती जा रही हे तो अगर उसके लिये रुपया मांगें तो क्‍या हज है? इसमें दिया हुआ 
हे कि बिल्डिंग बनाने, हास्पिटल मेन्टेन करने के लिये, यूनोवर्सिटी को ठीक ढंग से चलाने 
के लिये, आये दिन वहां हड़ताल होती है। जो हमारे वेद्यक के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन्होंने 
भी हड़ताल कर दी कि हसको एम० बी० बी० एस० की ट्रेनिंग दी जाय। यह तो गवनेमेंट 
फर में है कि कहां से रुपया आये और रुपया तो खर्च होता है और जो खर्च हो रहा है. यह तो 
कम हैं। मे उनसे कहना चाहताहुं किवे सोचें कि देश में बहुत बड़ी मांग है और यह एक्सेंस 
खर्चा तो उनके घर में भी होता है, मेरे यहां भी होता है, कोई परिवार वाला नहीं है कि जो 
फ़िक्स्ड आंकड़े धर दे कि १६ सन गल्‍ला लगताहे साल भर में और इतने में ही काम 
चल जायगा। कहा गया कि सब अ्रफसरान गड़बड़ करते हैँं। में कहता हूं कि एका-एक पंचर 


पा 
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[श्री शिवनारायण | क्‍ द 
हो और मोटर फेल हो गई तो वहां तो उनके पास हिसाब नहीं कि हमको इतना हो छर्च 
करना है। तो मतलब यह है कि मशीनरी है, कागज कौ मशीनरी है या मोटर को है, 
यवरनमेंट एक मशीन है, भाप ने भी साना है कि मशीन चल रही हे देश में कहीं न कहों 
उसको कोयले की ज़ररत है, पानी की ज़रूरत हे, ताक़त को ज़रूरत है। हमारे जितने भ्रफ़सरान 
हैं सबने तस्‍लीम किया क्योंकि सब एक मत थे। जितन मेम्बरान वहां बंठते हें चाहे मिनिस्टर 
हों, चाहे छोटे से छोटा भ्रफसर हो, हर श्रादमी तिवारी जी के कहने के बमूजिब एक सतभा 
कि रुपया गलत नहीं खर्चे हुआ, कहों कागज़ की मिसअंडरस्टेंडिग हैं। जंसा कि किपी 
साहब ने कहा था कि इस जेब से निकल कर दूसरी जब में ह। द 

हमारे भाई भ्री अवधेश प्रताप जी की आंखों में तो क्रृषि मंत्री जी खटकते हूँ, उनको 
झिकायत उन्हीं से हे। तो में ठाकुर साहब से निवेदन करना चाहताहूं कि जो उनका शिकवा 
है उसको रफ़ा कर दें तो क्रपा होगी। इन शब्दों के साथ में एक्सेज ग्राण्ट्स का समर्थन करता हुं । 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, में नहीं जानता कि माननीय नारायण 

दत्त जी को जब सार वाकयात पता चल गये उस पर भी उनको क्‍यों इस विबय पर प्रापत्ति 

करने का इस सदन में मौका पड़ा ? उन्हें कदाचित यह पता है कि यह रकम विश्वविद्यालय को 

किस रूप में और कंसे श्रदा कर दी गई ? में सदन को यह बताना चाहता हूं कि विश्व- 

विद्यालय और इसी प्रकार की और संस्थाओ्रों को जब कोई धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती 

है तो वह साल में कई हिस्सों में दी जाती है । लखनऊ विश्वविद्यालय को भी इसी तरह 

इन्सटालमेंट में घनराशि दी जाती हे। लखनऊ विद्वविद्यालय, जेसा कि माननीय सदस्यों 

को भलीभांति ज्ञात होगा, काफ़ी कर्जदार विश्वविद्यालय हें। कई लाख रुपया उस 

विश्वविद्यालय को बेंकों का अभी देना है। तो पहली धनराशि, पहला इन्सठालमेंट जो 

दिया भया वह एकाउन्टेन्ट जनरल को आज्ञा से दिया गया। जब दूसरा इन्स्टालमेंट देने 

का सवाल आया तो विश्वविद्यालय ने द्रेज़री आफ़िसर से निवेदन किया कि उसे वह धनराशि 

अनुदान के रूप में जो दूसरा इंस्टालमेंट हे, दे दिया जाय। ट्रेज़री श्राफिसर ने एतराज 
किया कि उन्हेंफिर से एकाउन्टेन्ट जनरल की आज्ञा लेनी होगी और इस बीच में एकाउन्टेंट 

जनरल को लिखा भी गया।- लेकिन फिर दो-चार रोज के बाद विश्वविद्यालय की तरफ से 

लिवेदन करने पर ट्रेज़री आफिसर ने उन्हें उस इंस्टालमेंट की घनराशि के अ्रनुदान के लेने की 
हर प्रदाव कर दी ओर इसक थोड़े ही दिन बाद फिर एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां से एक 
शो झ्रतुदात सांगा गया था उस की मंजूरी करा गयो और उसका भी पेंट गलती से हो गया। 
- जब यह ग्रनुदान इस प्रकार से दोहरा विश्वविद्यालय को दे दिया गया और जब साल के 
आखीर में विव्वविद्यालप्र का ध्यान इस ओर श्राकरषित कराया गया तो विश्वविद्यालय ने जो 
घनराहि यह दोहरे रूप में ले ली थी, उसको वापस कर दिया। तो हिसाब इत्यादि के मामले जो 
होते हैं, उनमें इस श्रकार को भूलें हो जाया करती हैं, यह रक्म कहीं गई नहीं। विदव- 
विद्यालय को गलती से दे दी गई और जब विश्वविद्यालय को इस बात का ज्ञान कराया 
गया तो उसमे दूसरे वर्ष उसको वापस कर दिया। तो में नहीं जानता कि इसमें कहां कोई 
गड़बड़ी हुई, हां ट्रेजरी आफिसर से भूल हुई। जहां तक इस भूल का संबंध है उसको 
चेतावनी दे दी जायंगी और वह चेतावनी पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के सामने उपस्थित की 
जायगी। यदि वह उसे नामंज्र करेगी और उसके लिये वह कोई दूसरे प्रकार की सजा 
द्ता हक चाहेंगी और उस पर यदि सरकार कोई कायंबाही न करे तब तो शिकायत का 
मका इस सदन को हो सकता है। लेकिन इस तरह से भूल-चूक की बातें जो इस सदन में 
होती है उनके ऊपर यदि हम टीका-टिप्पणों इस तरह से करने को बैठ जाय तो कोई काम ही 
नहीं चल सकता है। बेंकों से भूल हुआ करती है, बड़े-बड़े कारखाने जहां बड़े-बड़े हिसाब 
रखे जाते हे हाई वहां भूल हो जाती हे। तो इस प्रकार से यदि कोई भूल ऐसी संस्था को रुपया 
देने में हो गई तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यदि किसी अ्रफसर से कोई भूल 


ह 


१६५०-५१ के अतिरिक्त अझनुदातों के लिए मांगों पर सतदान ४ 
हुई है तो अवश्य उसे चेतावती दी जायगी और सजा भी दी जायगी ओर वह सजा पब्लिक 
छएकाउष्ट्स कमेटी के सामने रखी जायगी। यदि वह कोई दूसरी सजा देने की बात करेगी 
तो उसके ऊपर भी विचार किया जायंगा। इसलिये में यह नत्नता से निवेदन करना चाहता 
हूँ कि जो आपत्ति माननीय नारायण दत्त जी ने अभी इस सदन के समक्ष उपस्थित की है वह 
निर्मल है और यह सदन उसके ऊपर कोई विचार न करे। 


इश्री नारायणदत्त तिवारी-....बह देखते हुये कि यह लखनऊ विदवविद्यालय का 
मामला है और मानतीय मंत्री जी के इस श्राइवासन को देखते हुये. कि पब्लिक एकाउन्द्स 
कभेटी के सासने यह सामला आयेगा और उनको चेतावनी दी जायगी झौर पब्लिक एका- 
उष्ट्स कमेटी अ्रगर फिर चाहेगी कि दूसरी सजा दें, तो वह सजा भी दी जायगी, में झपने 
हतराज को वापस लेता हुं। 


(सदन को अनुमति से कटोती का प्रस्ताव वापस लिया गया। ) 


किक 


श्री उपाध्यक्ष--प्रशन यह है कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा के प्रन्तर्मत 
७,६१,११७ रुपय की सांग स्वीकार की जाय। 


(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
अनुदान संख्या २५--विद्युत योजनायें 


वित्त मंत्री (श्री हाफिजमुहम्मद इब्राहीम)--उपाध्यक्ष महोद+, में प्रस्ताव करता 
हूं कि ३१ मार्च सन्‌ १६५१ को समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या २५--विद्युत्‌ 
बोजतागं के अ्न्तरगंत व्यय को पुरा करने के लिये राज्यपाल को १०,७१ ,७८५ रुपये की धन- 
राध्ति दी जाय। यह जो प्रांढस्‌ पर एक्सप्लनेशंस दिये हुए हैं उनमें यह ग्राण्ट नं० २५ है | 
बह रुपया कहों और खर्च नहीं हुआ । यह जो कानपुर एलक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रशंस हें उसमें 
नो सशीनरी वगेरह है, उसके लिये रुपया डिप्रिसिएशन फंड में रखा जाता है हर साल। 
तो जितना रुपया उस साल के लिये मंजर हुआ था उसमें ७ लाख कुछ हजार इतनी जो 
रक़म लिखों है, उससे ज्यादा, वहां के जनरल मेनेजर ने डेप्रिसिएशन फंड में दिया है। 
सालूम होने पर गवर्नसेंट ने उस ऐक्शन को डिस्प्रप्र॒व कर दिया । बहरहाल वह रुपया तो 
डेप्रेसिएशन फंड में चला ही गया था, वह उस में शामिल है; इसलिये यह मांग की गयी है 
कि उस रुपये को जो इस तरीके से ट्रांसफर हो गया दूसरी तरफ, उसके ट्रांसफर को 
मंजूर किया जाय और इसके सिवा इसमें कुछ नहीं है । | 

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌, में श्रापकी झ्राज्ञा से सम्पूर्ण सांग के ग्रधीन 
७१,७८५ रुपये की कठोती का प्रस्ताव करता हूं। 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--आप जो कटौती पेश कर रहे है, उस पर में एतराज 
करता हूं। जब यह पेश हो तो इसका मुझको नोटिस होता चाहिये । द कप 

श्री उपाध्यक्ष--में समझता हूं कि नोटिस के लिये तो, चूंकि श्राज ही यह ॒ सदन के 
सामने आया है, मौका नहों है। लेकिन एक बात में कहना चाहता हैँ कि कटौती के 
प्रस्ताव में एक रुपयः होना चाहिये या संपूर्ण भ्रनुदान होना चाहिये हे हा 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--में जवाब को याद दिलाऊं और हाउस को याद 
दिलाऊ कि स्पीकर साहब के सामने सुबह इस संसले के ऊपर बातचीत हुई कि कठसोशंस 
हो सकते है या नहीं हो सकते हैं और उन्होंने यह्‌ फरमाया कि कटमोशंस हो सकते हैं लेकिन 
आज इस में कटमोशस नहीं होंगे, इसलिये कि उनके लिये वक्‍त नहीं था। द 

जी श्री नारायणदत्त तिवारी--यह नहीं कहा। उन्होंने यह कहा कि एक रुपया 

टोकत मोशन नहीं हो सकता , वेसे हो सकता है । द 
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श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य अपना कटमोशन पेश करें। 
श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌, में इस मांग में ७७,७८५ रुपये की कटौती 
का प्रस्ताव रखता हूं। इसका कारण यह हे कि हे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने जब 
यह प्रइन आया था, डेंप्रिसिएशन वाला, जिसे क्रभी मानतीय मंत्री जी ने अभी हाउस 
के सामने रखा, तो उस के सामने यह रिपोर्ट दी गई थी कि ६,६४,००० रु० ज्यादा जमा कर 
दिया गया सरकार की बिना इजाजत के । जनरल मैनेजर ने जो कमेटी के सामने स्पष्ठी. 
फरण दिया वह इस प्रकार है :-* ः ः 
“सरकार ने पुराने माल के दाम पर कुछ पुरानी मशीनें मोल लौ थों। . मैंने 
इस बात का भरसक प्रयत्न किया हैँ कि कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन 
के राजस्व में से एक अच्छी रक़्म मूल्यापकर्ष निधि में जमा हो जाय। 
उस समय महालेखापाल कानपुर शझ्राये थे और उनमे बातचीत करने के 
परचात्‌ हम इस निर्णय पर पहुंचे कि ६,६४,००० रुपये की जो वृद्धि हुई है 
उसको मल्यापकर्ष निधि में जमा कर दिया जाय 7 
तो बड़े आइचय की बात है. जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने इस अनुदान के 
हधीन यह कहा गया कि ९,६४,००० रु० की वृद्धि हुई है, हम इस बजट में देखते हें कि 
१०,७१,७८५ रपये की वृद्धि हुई है और माननीय मंत्री जी ने जो साहित्य बांदा हे उसमें 
यह कहा गया है कि इतने रुपये की वृद्धि हुई और जनरल मैनेजर की रिपोर्ट का हवाला दिया 
गया । जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें भी १० लाख हे, लेकिन कमेटी के सामने 
जो स्पष्टीकरण आया उस में ६,६४,००० हे । . में समझता हूं कि हाउस की कमेटी के 
सामने जो स्पष्टीकरण आया है, वही सही मालूम होता हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी नेभी 
फहा कि आपको इन धनराशियों के लिये भी एक पुरक व्यवस्था की मांग करनों चाहिये थी। 
हर दशा से एक पुरक व्यवस्था की आ्रवश्यक थी।” तो चूंकि ७७,७८५ रुपये का कोई 
ह्पष्टीकरण पब्लिक एकाउन्द्स कसेटी के सामने नहीं दिया गया, इसलिये में अर आ 
कि इसकी कटोती हो जानी चाहिये। . इस वृद्धि का कोई स्पष्टीकरण नहीं है , हमारी फाइलों 
में भी नहीं है और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने श्रगर . गलत रिपोर्ट दो गई है तो में 
पह जानना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्‍यों नहीं बताया गया उस कमेटी 
को कि १०,७१,००० रुपये की वृद्धि हुई हैं? यातों माननीय मंत्री जी सही हे या जनरल 
मेनेजर, जिन्होंने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के सामने रिपोर्ट दी, वे सही हैं। में माननीय मंत्री 
ली की सहलियत के लिये पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की प्रोसीडिग्स केपेज ७६५ का 
हवाला देना चाहता हूं। वह इसे देख लें, उसमें यह सारा ज़िक है। श्रगर पब्लिक एका- 
उन्द्स कमंटी से कोई बात छिपाई गई है, जिसकी में कोई श्राशा नहीं करता हुं तो यह उसका 
बड़ा भारी अ्रपसान हुआ है जो कि नहीं होना चाहिये। इन' शब्दों के साथ में अपनों 
कटोती क प्रस्ताव को चाहूंगा कि यह सदन मंजूर करे, क्योंकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के 
सामने केवल ६,६४,००० रुपये का ही जिक्र इस सम्बन्ध में श्राया था। 


. श्री हाफिज मुहम्भद इब्राहीस-....जनाब उपाध्यक्ष महोदय, क्‍या कहूं में इन अपने 
दोस्त नारायणदत्त साहब को कि मुझे भी झुठला रहे हैं, डिपार्टमेंट को भी. झुठला रहे हैं। 
लेकिन यह पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी ने, बेचारी ने क्या कसर किया जो उसको झुठला रहे है। 
नोरिपोर्ट है, बह मे पह़ेदेताहूं। उसमेंलिखाहैसज 

- वग्श्ा8 स्र88 दा ०5००४५ ठा २5. 0,7], 785 शा 6 गत हाध्या। 0 758. 90,8,600.” 
ये फीगस हैं और उसके ऊपर इतना इजाफ़ा हुआ १०,७१,७८५ रुपये का। यह रिपोर्ट है 
पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की । ये फ़ोगर्स न जाने कहां से मेरे दोस्त ले आये हैं। मेने तो वही 
यहाँ पंश किया जो पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के सामने पेश किया था झौर उन्हीं की हिदायत 
के मृताबिक़् उसको यहां पेश किया।........_<र्<्<्र<् द 


१६५०-५१ के झतिरिक्त झनदानों के लिए मांगों पर मतदान - छू? 


श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन, माननीय मंत्री जीने जिक्र किया एक रिपोर्ट 
का जो पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की थी। ” मेरा कहना यह था कि डेप्रिसिएशन जिसका 
एक्सप्लेनेशन दिया गया हे वह केक्‍ल €,६४,००० रु० की रक़स थीं। बादम ७७ हजार 
रुपये की कंसे वृद्धि हुई, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है । 

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--प्राप की किताब गलत है। 

श्री उपाध्यक्ष--माननीय वित्त मंत्री कुछ कहता चाहेंगे ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इन्माहीम--.में कुछ और नहीं कहना चाहता, मेंने तो अजे 
कर दिया कि! उनकी किताब गलत हु। 
श्री उपाध्य ज्--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या २५--विद्युत्‌ योजनाओं के श्रन्तर्गत 
७७,७८४ रुपये की कमी कर दी जाय। 
(प्रहन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।.) 
श्री उपाध्यक्ष --प्रदन यह है कि अनुदान संख्या २५--विद्युत्‌ योजनाश्रों के श्नन्तर्गत 
१०,७१,७८४५ रुपय की मांग स्वीकार की जाय। 


(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 
अनुदान संख्या ३०--परिवहन (ट्रांसपोट ) 


माल उपमंत्री (श्री चतुर्भेज शर्मा )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय में, प्रस्ताव करता हूँ 
कि ३१ मार्च, १९५१ के समाप्त हुये वर्ष के दौरान सें अनुदान संख्या ३०---परिवहन (ट्रांसपोर्ट ) 
के अ्न्तगंत व्यय वृद्धि को पूरा करने के लिये राज्यपाल को १,३०,८६९६ रुपये की धनराशि 
दी जाय । 

श्रीमन्‌ वास्तव में यह कोई अधिक व्यय नहीं है, बल्कि एक हमारा संटूल वर्कशाप, कानपुर 

में हें उससे पार्ट सप्लाई करते हैं ओरीजनल वर्कशाप को। तो उनसे वसूली नहीं हो पाई, 
उसकी बाबत यह रकम हैं। यह हिसाब-किताब की बात है, मुझे उम्मीद हैँ कि हाउस इसे 
स्वीकार करंगा। 

श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ३०--परिवहन .(द्वांसपोर्ट ) के श्रन्तर्गंत 
१,३०,८६६ रुपये को मांग स्वीकार की जाय। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


अनदान संख्या ४०--पद्धोत्तआ योजना और विकास 


नियोजन उप-मंत्री (श्री फूलसिह ) उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि ३१ 
मार्च, १६९५१ के समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या ४ ०--युद्धोत्तर योजना और विकास 
के श्रन्तगंत व्यय वृद्धि को पुरा करने के लिये राज्यपाल को २३,४१३ रुपये धनराशि दी जाय। 


यह रकम इस साल में ज्यादा खर्च नहीं हुई हूं बल्कि १९४९-५० के साल में एकाउन्टेंट 
जनरल के आफिस में कुछ मिसक्लासीफिकेशन की वजह से रकम इधर की उधर दर्ज हो गई थी 
जिसक॑ वजह से यह रकम इधर की उधर हो गई इसलिये इसको मंजूर किया जाय। 







|| | पाध्यक्ष--प्रदन यह हैं कि अ्रनुदान संख्या ४ ०--युद्धोत्तर योजना और विफास के 
| ५, ४१३ रुपये की भांग स्वीकार की जाय। द 


(प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


श्र ्, विधान सभा द [१२ सितस्वर, १६५५ 


अन॒दान संख्या ४१--राजस्व सुरक्षित निधि 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
३१ सा, १९५१ के समाप्त हुये वर्ष के दौरान में अनुदान संख्या ४ १--राजस्व सुरक्षित निधि 
के अन्तर्गत राज्यपाल को १,६५४ रुपये की धनराशि दी जाय। ' 
सिविल और डिफेंस की जो चीजे गवर्नमेंट बेचती थी तो जो रुपये की वसूली होने की 
सवक्को रहती थी उसके मुताबिक बजट में रुपया रख लिया जाता था कि इतनो ग्रामदनो 
इससे होगी। तो इस साल के लिये जो रुपया रखा गया तो १,६& ५४ रुपये की रकम ज्यादा 
आई, धंदाज से । जो यह रकम झाती थी रिसीट में उसको जो हमारे यहां रवेन्यू रिजर्व फंड वा 
उसमें ज्ञामिल कर दिया जाता था। अ्रब इतनी ज्यादा रकम रिजर्व फंड में शामिल की गई। 
यह सिर्फ द्रांसफर का सवाल हैं और कोई बात नहीं हू । 


श्री उपाध्यक्ष--.प्रइन यह है कि भ्रनुदान संख्या ४ १--राजस्व सुरक्षित निधि के अन्तर्गत 
१,९५४ रुपये की मांग स्वीकार की जाय। 


(प्रन्‍्त उपस्थित किया गया श्र स्वीकृत हुआ ।) 
अनुदान संख्या ४३--कषि योजनाओ्रों पर पूंजी को लागत 


. क्रषि मंत्री (श्री हुकुम सिह) --मभाननीय उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि 
अनुदान संख्या ४३--कृषि योजनाञ्रों पर पूंजी की लागत के भ्रन्तगेत व्यय वृद्धि को पूरा करने 
के लिये राज्यपाल (गवर्नर) को १७,४३,५६८ रुपये की धनराशि दी जाय। 


श्री भ्रवधेशप्रताप सिह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इसका बिरोध करता हूं। 
श्री हुकुम सिह-....इसके श्रन्दर जमींदारी को कोई बात नहीं है। 


श्री भ्रवर्धेशप्रताप सिह--.भला माननीय मंत्री जी जहां पर हों वहां कोई अपने को रोक 
सके यह असंभव सालूम होता है। श्रीमन्‌, यह गलतो या है, एक बहुत बड़ी गलती है । यह बात 
ठोक है कि ओवरसाइट से कोई महत्वपूर्ण गलती हो सकती है। यह कोई महत्वपूर्ण गलती 
नहीं है। मेंतो यह कह सकता हूं कि मानतीय मंत्री महोदय ने श्रपनी जिन्दगी में कोई महत्वपूर्ण 
गलती नहीं की हे। ट क्‍्नोकल गलती तो उनसे होती रहती है, जिसका मलाल किसी को नहीं है| 
किन्तु उनकी दूरदशिता को देखते हुये, और उनकी महत्ता को देखते हुये यह १७ लाख क्या प्रगर 
वह ओर भी इससे अ्रधिक सांग करें तो हम उनको देने के लिये तैयार हैं श्रौर सदन में किसी को 
इन्कार नहीं हो सकता है । परन्तु संभवतः यह विभाग उस समय उनके पास नहीं रहा होगा। इस 
लिये उनके ऊपर कोई श्राक्षेप करना उचित नहीं मालूम होता है । में आपके द्वारा श्रीसत्‌, मानतीय 
मंत्री जी को यह श्राववासन देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वह अपने कर्त्तव्य का पालन यहां पर 
करते है उससे हम सब प्रसन्न रहकर जैसी भी वह मांग करें उसकी पूर्ति करने के लिये तैयार रहते 
हैं। यह गलती विभाग द्वारा की गयी है और किसी भी सरकार के द्वारा यह हो सकती है। यह 
हो सकता है कि थोड़ी गलती हो, १ लाख की गलती हो लेकिन यह १७ लाख की गलती श्रपनी जगह 
पर कोई सायने नहीं रखती है । यह हो सकता है कि श्रोवरसाइट से यह हुआ हो, लेकिन ५०-५१ 
है लाद से झ्ाज ५५ तक यह भूल यों ही टलती रही। इसका पता तब चला जब यह भूल 
डिटेक्ट की गयी, और उस पर रोशनों डाली गयी। उस समय इसको टेक्निकल गलती 
नहीं समझा गया, जिससे यह सदन के सामने नहीं लायी गयी। यह भूल है और कोई इंसान 
इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उससे गलती या भूल नहीं हो सकती है। यह कहना 
सरासर गलत हूँ ओर श्रसत्य हे परन्तु भूल का भी समय होता है और जब वह समय किसी मनुष्य 
डरा उल्लंघन कर दिया जाता है तो उस समय वह भ्रनुचित प्रतीत होता हे। मेरा यह विश्वास 
हैं कि उस समय माननीय मंत्री सहोदय उस स्थान पर यदि होते तो वह इस प्रकार की गलतो कदापि 
नहीं करते। . लेकिन श्राज उनकी जिम्मेदारी है। यह गलती उनके सामने भ्रा गयो है। इसको 


१६४०-५१ के अतिरिक्त झनुदानों के लिए मांगों पर मतदान | भ््फ 


सुधारने के लिये वह सर्देव तत्पर रहते हें। ऐसी परिस्थिति में में श्रापके द्वारा सदन का ध्यान 
दिलाना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको केवल हंस कर टाला जा रकता है । 
यदि इस पर हमने सीरियस व्यू नहीं लिया तो आ्राइनदा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को यह समझ लेना 
चाहिये कि इससे बड़ी गलती भी हो सकती हे । और में तो समझता हूं कि यह - विभाग भी 
लुप्त हो सकता है। झगर १७ लाख की गलती और भूल ५ साल के बाद मालूम हो तो में 
विभाग को क्या कहूं, यह सोचने की बात है । इन छब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं श्रौर 
बहुत सी बातें जो माननीय संत्री महोदय से सुनने को नहीं मिली हे वे जवाब में मालूम हो जायंगी 
झोर यह सदन प्रसन्न चित्त हो जायगा। माननीय दिवनारायण जी बोलने के लिये बहुत 
लालायित हूँ इसलिये में बंठ जाता हूं। 


श्री शिवतारायण-..प्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना सुन्दर अनुदान ऐग्रीकल्चर का 
है कि हमारे देश का करोड़ों रुपया जो विदेशों को जाता था उसको ऐग्रीकल्चर और ग्रो मोर फूड 
कपेन ने बचा लिया। एग्रीकल्चर के आफिसरों और स्पेशिलिस्टों ने देश की फूड प्राब्लम को 
हल कर दिया। इतनी बड़ी प्राब्लम को हल करने में १७ लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्चे हो गया 
तो कुछ भी नहीं हुआ । अवधेशप्रताप सिह जी को तो इस पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिये 
था और गवरनंमेंट को दुआ करना चाहिये था। उन्होंने कहा कि जो मंत्री जी मार्गेंगे वही दे दे 
देंगे। एक कहावत हैँ कि “दाना दुश्मन नादान दोस्त से अच्छा होता है।” में श्रापको नादान 
दोस्त समझता हूं । दाना दुश्मन तो वे हें जो सही किस्म क करिटिसिज्म करते हें। करोड़ों 
रुपया जो विदेश जाता था वह बचा लिया, सेंदल गवर्नमेंट ने और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। 
यह जो रुपया है, वह मामूली गलती हैँ । किनन्‍्हीं कागजात की उलट-फेर में रह गया और हमने 
इस रुपये को ग्रो मोर फूड कपेन में खर्च कर दिया, ट्रेक्टर्स खरीदे, नये जानवर खरीदे, फार्म बनवाये, 
मई प्रकार की ट्रेनिंग दी, कालेज खोले। परसों ही रामनारायण त्रिपाठी जी ने सवाल उठाया कि 
कांस के उसाड़ने में कितना रुपया खर्च हुआ ।  विरोधीदल से जो क्रिटिसिज्म होना चाहिये वह 
एक्चुअल होना चाहिये और फिर यह तो माइनर एक्सपेंसेज हें इसके लिये तो आपको गवर्नमेंट 
की सुबारकबाद देना चाहिये। उसने देश की फूड प्राब्लम को हल कर दिया। अतः में 
इसका समर्थन करता हुं । | 


श्री नारायणदत्त तिवारी-.श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्तुत अनुदान का विरोध 
करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आप श्गर ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ हैः-- 
“यह वृद्धि केवल टेक्निकल किस्म की हैँ और मुख्यतः इसका कारण यह है कि भूल से 
इस अनुदान के अन्तर्गत सम्पूर्ण ७८ लाख रुपये के लिये पुरक श्रनुदान॒न॒ लेकर शुद्ध व्यय 
४३ लाख के लिये पूरक श्रनुदान प्राप्त किया गया था।* 
यानी टेक्निकल भूल हो गयी थी। ७८ लाख की सांग नहीं थी, बल्कि ४३ लाख की 
मांय भी। श्रब आदरणीय सदन देखे कि इसमें फिर भूल हुई है या नहीं। ७८ लाख माँगना 
चाहिये भा, ४३ लाख सांगा गया। अगर इसको घटाया जाय तो ३५ लाख रुपया होता है। 
तो अरब ३५ लाख रुपया न सांग कर १७ लाख ४३ हजार रुपये की मांग की गयी हैं। इससे 
दाल में कुछ काला अवश्य मालूम पड़ता हे। रे 
_ अरब यह भूल हुई हूँ या क्या हुआ है, इसको देखने के लिये मेंने पुर बजट देखा। 
उसमे ग्रांट नम्बर ४३ मे इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ हें। उसमें सारी स्कीम समझाई गयी 
हैं। सरकार ने फदिलाइजर खरीदे, बाहर से मंगाये, आई० सी० आार० कम्पनी से खाद 
मंग्राया। उसमें लिखा हुआ हूँ कि :-+ द 
“चालू वर्ष में ७८ लाख रुपये की धनराशि की पूति करना श्रावश्यक है, जिसके लिये 


ड ९ 


एक पूरक अनुदान को आवश्यकता हे। द ५ 





 बक्‍ता ने भाषण का पुनर्वाश्षण नहीं किया । 


पद विधान सभा [१२ सितम्बर, १९१४ 


[श्री नारायणदत्त तिवारी] हे पक श् सच 
७८ लाख रुपये के प्रविकर व्यय की तुलना में घटाइये शौर्बक पूंजी के लेखे पर होने वाल्नी 
प्राप्तियां तथा लौट प्राप्तियां-बीज तथा औजारों को प्रयोग में लाने की योजना के अ्रधीन ग्रतिरिक्त 
८ प्तपों 2. $ $ ॥ 
प्राप्तियों की ततमीनी राशि ३५ लाख रुपया हू। 


जो इसमें रिसीट्स हैं उतका ३५ लाख रुपये का ब्योरा दिया गया है । 
“इस शुद्ध अ्रधिक व्यय की धनराशि ४३ लाख रुपया होती हे ४” 


.. ७८लाखसे ३५ लाख की धनराशि घटा दी गयी तब ४३ लाख रुपया होती है। तो यह 
भूल कहांहू ? अगर आप ने खाद के लोन में दिया तो वह सबसिडी के रूप में दिया गया तो वह 
आपको वापस सिलेगी। उसके लिये आप ने प्राविजन किया। या तो आप कहिये कि मुफ्त 
में खाद बांटा, लेकिन आप तो कहते हैं कि भूल हो गई और आपने ७८ लाख की जगह ४३ लाख 
मांगा । इस तरह से तो यह सब-हेड बेकार हैं। आप क्‍यों यह १७ लाख की मांग करते हूं भ्राप को 
उस हिसाब से भी ३५ लाख की ही करनी चाहिये थी अगर भूल की बात ही आप करते है लेकिन 
आप वह तहीं करते । इससे साबित होता हे कि स्पष्टीकरण में ब्लंडर किया गया है कि वह सूचना 
दी मई हूं वर्ना जो पूरक अनुदान में रुपया दिखाया गया हे वह बदला जाय। झ्ाप रिसीट्स या 
प्राप्तियों को देखें। इसका स्पष्टीकरण पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है, 
वहां भूल नहीं मानी गई है, बल्कि वहां दूसरा कारण बताया गया हुं। वहां एग्रीकल्चर विभाग के 
सेक्रेटरी, आओ ए० एन० झा कहते हैं कि लगभग ३ लाख को व्यय-वृद्धि इसलिये है कि एकाउस्टेंट 
जनरल ने फर्टिलाइजर्स की सप्लाई संबंधी भारत सरकार की उन मांगों को स्वीकार कर लिया 
जो उस धनराशि से श्रधिक की निकलीं, जितकी कि कृषिसंचालक ने कल्पना की थी। इससे 
साबित होता है कि इस मांग को करने में इतना गड़बड़घुटाला है कि स्पष्ट हो जाता है कि गड़बड़ 
हुई है। इसलिये में चाहूंगा कि इस मांग को बिलकुल फिलहाल स्थगित कर दिया जाय भर 
मेत्री जी अपने रिकर्ड को देखें कि यह टेक्निकल भूल है, या इंडिया गवर्नमेंट की डेबिट की 
गलती हूँ या क्या बात है। इसलिये में इस का विरोध करता हूं । 


ओऔी द्वारकाप्रसाद सौर्य (जिला जौनपुर)--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो एक्सेज 
डिसांड अनुदान संख्या ४३ के अन्तर्गत १७,४३,५६८ रुपये की की गई है उस के संबंध में मेंने 
विनियोग लेखा, लेखा परीक्षा की ५०-५१ की रिपोर्ट को देखा तो पृष्ठ ६१ पर देखने से 
पता लगा कि अनुदान संख्या ४३ के सासने १७,४३,५६८ रखे गये हैं, जेसी कि अनुदान में मांग 
की गई हूँ, याती जेसा कि इस एक्सेज डिसांड में है और ऐसी जितनी भी रकमें हैं वह ऐसा लगता 
हैँ कि इस विनियोग लेखे में जो प्रारम्भ के पुष्ठों में दिया हुआ है, जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट 
सन््‌५०-५१ की है उसमें दर्ज है, पृष्ठ ३५८ पर अनुदान संख्या ४३ का विवरण दिया हुआ है। 
उसके देखने से यह मालूम होता है कि एक्सेज डिमांड ६ लाख १७ हजार ६८७ रुपये की होनी 
चाहिये थी, यह बड़ा ज्ीबंक और उप-शौर्षक ७१ के अन्तर्गत है और जो अस्त में योग दिया 
हुआ है उसमें अन्त में तो वही १७ लाख कुछ रुपया है और दूसरे हिस्से में कमी हो गई है। 
वहा ११ लाख २१ हजार ५८१ रुपया बचत दिखायी गयी है। इस तरह से अन्त में केवल 
* लाख १७ हजार ६८७ रुपया अ्रधिक व्यय दिखाया गया है । मुझे ऐसा लगता है कि यह जो 
६७ लाख ४३ हजार ५६८ रुपये हें यह यहां गलती से पृष्ठ ६१ पर दिखाये गये हैं। झौर उसो से 
लेकर यह एक्सज डिसांड बना दी गयी हूं, लेकिन शीर्षक ७१ के भ्रन्तर्गेत साफ ६ लाख १७ हजार 
8८७ हक लिखे गये हें। मुझे ऐसा लगता है कि वह जो११ लाख २१ हजार ५८१ रुपये 
की किसी म॒द में बचत हो गई उसे निकालकर जो अंतिम दिया गया हैं वही डिमांड एक्सेस 
होनी चाहिये थो और यह डिमांड १७ लाख की है, वह गलत हैं। में समझता हूं कि श्रगर यह 
गलती वास्तविक हो तो यह अधिक रुपये की डिमांड करना मुनासिब नहीं है बल्कि जो अंतिम 
अधिक कक वही भांगा जाना चाहिये जेसा कि श्राडिट रिपोर्ट देखने से पता चलता है जो रकम 


सही है उसको देन में सदन को कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिये। 


१६४०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के लिए सांगों पर सतदान 8. 


श्री जगन्नाथ मतल (जिला देवरिया )--आपने विरोध किया या समर्थन? 


श्री हुकुमसिह--कुछ नहीं किया । 

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे तिवारी जी की राय यह है कि १७ लाख नहीं ३५ लाख 
का डिमांड होना चाहिये उन्होंने सब किताबें पढ़कर बतायीं। हमार दोस्त कहते हैं कि 
नहीं ६ लाख होना चाहिये। प्रब म॑ उनकी सानूं या इनकी । मौय॑ जी ने हर स्थान पर कहा 
कि मुझे ऐसा लगता हैं. वह खुद ही डाउटफुल हैं। जिसका हिसाब खुद पक्का नहीं हे उस 
पर हम केसे ध्यान दें। जब वह खुद मशकक हें तो उनके हिसाब पर उनके मशविरे पर अपनी 
डिमांड को कंसे तरमीस कर दूं। यह कहां तक मुनासिब होगा। शक का फायदा मुलजिस को 
मिलता हे इस सिद्धांत को में बदलना नहीं चाहता । लिहाजा जो हिसाब था वह ३५ लाख का था 
कुछ सेविंग हो गई इसलिये १७ लाख रह गई। नारायण दत्त तिवारी जो कहते हैं कि 
३५ लाख मांगो । जितने की जरूरत है, उतना मांगते हैं उनसे ज्यादा क्‍यों भांग ? ३५ लाख 
मांगने की जरूरत नहीं हैं । इसके साथ-साथ में आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह खर्चा 
क्यों किया गया। यह गरीब जनता के हित में किया गया। गवर्नेमेंड आफ इंडिया ने 
जितने फटिलाइजस देने को कहा था उससे अधिक तादाद में दे दिये। हमें उसके लिये पे 
करना था इसलिये हमारा जो प्राविजन था उससे अधिक की आवश्यकता हुईै। उससे ज्यादा 
खाद लाकर हमने किसानों को बांदा। इतना तो सहायता का कार्य किया। अब उसके लिये 
ज्यादा रुपया खर्च हुआ तो मांगे किससे ? इस सदन से न मांगे तो किससे सांगे ? सोर्य 
जी तो हमेशा कठौती करते हैं १७ के ६ ही करना चाहते हैं, हम तो उधर से ही उम्मीद करते हें 
कि हमें दंगे। अब हमार दोस्त अ्रवधेशप्रताप सिह जी कहते हैं कि यह डिले क्‍यों ? में 
क्या बताऊं जब माननीय मुख्य मंत्री जी उनको नहीं समझा सके और उनके समझाने के बाद भी 
उनकी समझ सें नहीं झ्ाया तो सें अरब प्रयास करने की जरूरत नहीं समझता. 


बजट मेनुअल पढ़कर सुनाया तब भी उनकी समझ में नहीं ग्राया । मेरे पास तो कोई 
लाल किताब है नहीं जिसे में पढ़कर सुना दूं और उनकी समझ में ञ्रा जाय। यह बहुत 
जायज रकम हैं और मुझे आशा है, सदन इसे मंजर करेगा। 
श्री उपाध्यक्ष--प्रदव यह है कि श्रनुदान संख्या ४३--कृषि योजनात्रों पर पूंजी की 
लागत के अ्रन्तगत १७,४३,५६८ रु० की मांग स्वीकार की जाय। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होते पर निम्नलिखित मता- 
तृसार स्वीकृत हुआ-- “ 
पक्ष सें--प८, 
विपक्ष मं--१२ १) द 
अनुदान संख्या ४ ५--तागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी की लागत 


निर्माण मंत्री (श्रीविचित्रतारायण शर्मा )--उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं 
कि ३१ साथ, १९५१ की समाप्ति पर अ्रतुदान संख्या ४५--तागरिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी 
की लागत के अन्तगंत १२,६७,९१२ रु० की अतिरिक्त धनराशि दी जाय । 
(इस समय हे बजकर ३६ मितद पर श्री अध्यक्ष पुतः पीठासीन हुये ।) 


में आशा करता हूं कि इस अनुदान के स्वीकार करने में हमार विरोधी पक्ष को कोई भी 
कष्ट नहीं होगा । इसमें हकीकत यह है कि हमारे विभाग ने खर्चा कम किया है। जितना 
उन्हें खर्च करने का अनुदान मिला हुआ था उसमे किसी में १२ लाख कम खर्चे हुआ, किसी सें 
पांच लाख, किसी में एक लाख, ज्यादातर खर्चा कम किया गयाहे। सिर्फ एक जगह हम लोगों 
को यह उम्मीद थीं कि हमारा सामान २५ लाख का बिक जायगा। बाद में एक्जिक्यूटिव 
इंजीनियर से दरियाफ्त किया गया तो मालूम हुआ कि २७ लाख का बिक जायगा, तो दो लाख 
और बढ़ा लिया कि इतनी बचत हो जायगी । बदकिस्मती से वह पैसा उतना उसमें वसूल नहीं 
हुआ। उसको बाद फिर जो रकम वसूल हुई वह अगले साल में बसूल हुई झोर इस साल में 


५६ द ..._ विधान सभा [१२ सितम्बर, १६४४ 


_[लीविचिन्रनारायण दार्मा|।.. 
वह दर्ज नहीं हो सको । इसलिये यह १२ लाख और कुछ हजार का फर्क पड़ जाता हे जोई£ि 
_किताबी जमा खच हुँ और जिसमें ज्यादा खर्च करने का प्रइन नहीं हे । में समझता हूं कि इस 
खुलासे के बाद इस पर कोई आ्ापत्ति नहीं की जायगी। 


[.... ह श्री अ्ध्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुदान संख्या ४५---नागरिफ निर्माण-कार्यों पर पूंजी को 
. लायत के अन्तर्गत १२,६७,६१२ रु० की मांग स्वीकार की जाय । 


क्‍ (प्रइनत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
: उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ को बढ़तियों का विनियमन) 
द विधेयक, १६५५ 
वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम )--अ्रध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रेत 


विनियोग (१६५०-५१ की बढ़ तियों के विनियमन ) विधेयक, १६५४५ को प्रस्तुत करने के लिये 
सदन की अ्रनुज्ञा चाहता हूं। द 


श्री श्रध्यक्ष--प्रइनन यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ की बढ़तियों के 
विनियमन ) विधेयक, १६५५ को उपस्थित करने की श्रनुमति दी जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीस--अ्रध्यक्ष महोदय, में उत्तर प्रदेश विनियोग (१६४०- 
५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १६५४५ को अस्तुत करता हूं ।. द 


(कुछ ठहर कर ) 
भ्रध्यक्ष महोदय, में अस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१६४०-११ 
को बढ़तियों के विनियमन) विधेयक, १६५५ पर विचार किया जाय । 


क्‍ जिन रकमों पर श्रभी यहां बहस हुई वें सब इस विधेयक में लिखी हुई हैं और इस 

के जरिये से यह चाहा जाता हे कि इतनी रकम जिसका टोटल इसमें दिया हुआ हैं यह फंसा- 
लिडेटेड फंड से विदड़ा करने की इजाजत दी जाय । में उम्मीद करता हू कि हाउस इजाजत 
देगा । इसके मृताल्लिक बहुत सी बात चीत हो चुकी है और में श्रपनी तरफ से कुछ और 
कहना जरूरी नहीं समझता हूं । | 


श्री मदन सोहन उपाध्याय (जिला प्ल्मोड़ा )--अध्यक्ष महोदय, जो डिसांड्स यहां पर 
रखी गई थीं उनको खर्च करने के अधिकार के लिये यह बिल इस सदन फे सामने पेश हुआा 
हैं। में इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । 
अध्यक्ष महोदय, यह एक इतना महत्वपूर्ण प्रइन हमारे सामने है जिस पर काफ़ो 
प्रकाञ मेंने पहले भी डाल दिया था और अ्रच्छा होता कि में उससे उसी वक्‍त कहता लेकिन 
पहले सेंने कुछ कह दिया है, उसको में दोहराना पसन्द नहीं करूंगा, क्योंकि सदन 
के सभी साननीय सदस्यों ने उस बात को सुन लिया है। लेकिन फिर भी मुझे दुख इस बात 
का होता हें कि कभी-कभी हम कई सदन के साननीय सदस्य अपने श्रधिकारों की रक्षा करना नहों 
चाहते, अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखना चाहते । हमारे जो श्रधिकार हैं वह क्या 
हैं उसे समझने की कोशिदा नहीं करना चाहते । इस बात पर मुझे कभी-कभी बड़ा दुख होता कि 
एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने हे. और उसको इस हाउस के अन्दर इतने लाइटिली 
लिया गया। में अभी माननीय शिवनारायण जी का भाषण सुन रहा था, वैसे उन्हें सब कुछ माफ 
हैँ, वह चाहें जो कह सकते हैँ, लेकिन में यह सोचता रहा कि वह क्‍यों बी० ए० में दो तोन साल 
फेल हो गये । हिस्ट्री का पेपर होगा और वह एकोनासिक्स लिख रहे होंगे । किस विषय 
पर बहस हो रही है और क्या वह सोच रहे हैं। _ अ्रगर इस विषय पर क्‌छ वे सोचते तो समझते 
किमेंजो कछ कह रहा था वह उन्हीं के श्रधिकारों की रक्षा के लिये कह॒ रहा था। 
झगर इमारी बात सान जायेंगे तो उन्हीं के अ्रधिकारों की रक्षा होगी । अगर इस सदन की 


उत्तर प्रदेश (१६५०-५१ की बढ़तियों कां विनियमन) विधेयक, १६५५ ५७ 


मंजरी लिये बिना रुपये खर्च करने की सारे विभागों की टेंडेंसी हो जायगी और उसे हम 
रोकने की कोशिश न करेंगे तो सदत की फिर कोई जरूरत ही न पड़ेगी । बे यह समझेंगे कि 
इस साल सारा रुपया खर्च कर डालो । १६६२ तक एकाउटेन्ट जनरल के एकाउन्ट्स आयेंगे 
फिर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी फैसला करेगी, उसके बाद देखा जायगा, झ्राज तो सारा रुपया 
खर्च ही कर डालो । यह जो टेंडेंसी हमारे डिपार्टमेंटों की है, इसको रोकना चाहिये । 
अगर हम इस प्रदत पर कुछ गंभीरता पूर्वक: इस सदन के अंदर विचार करते तो में समझता 
हूँ कि हम अपने प्रदेश के ऐड सिनिस्ट्रेशन को बहुत श्रच्छी तरह कल आर बढ़ा सकते थे ? आखिर 
एक्सेज होता क्‍यों है ? हर वक्‍त, जेसा कि साननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि एक्सेंस हो गई । 
पथ्लिक के लिये खर्च किया गया हें , उन्हीं से रुपया लिया गया हैं। में मानता हूँ कि पब्लिक 
के लिये खर्च हो रहा है और उसी से लिया जा रहा है लेकिन फिर इस बजठ की जहूरत क्या हे ? 
इद् हाउस में खर्च का सारा रुपया मंजर कराने की क्‍या जरुरत हैं ? 

तो मेरा उद्देश्य इस बिल का विरोध करने का एक है बह यह कि जो टेंडेंसी हमारे 
गवर्तमेंट डिपार्टमेंड्स की आज हो गई कि रुपया खर्च किया जाय फिर हमारे मिनिस्टर 
जो है, जब मामला हाउस के सासने आयेगा, उसको पास करा लेंगे और हाउस तो आप जानते 
हैं जिस प्रकार से यहां विचार होता है। में यह चाहता था, जेसा अ्रभी माननीय मुख्य 
मंद्री जी ने बताया ऐप्रोश्रिएशन एकाउन्दस आ्राडीटर जनरल के यहां- से आते हैं तो वह गवर्नर 
महोदय के पास झाले हें और गवर्नर इसको सदन के सामने पेश करते हें और इस सदन 
के सामने जब वह आते हैं तो इस सदन की एक कमेटी जो पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी कहलाती 
है आडिट रिपोर्ट जो होती है, उसको भेजती हे । तो जितनी यह ऐक्सेस हैं जिन पर हम आज 
विचार कर रहे हैं यह सारी पब्लिक एकांउन्ट्स कमेटी के सामने आयों ओर पब्लिक एकाउन्ट्स 
कमेटी ने यह फैसला किया, पश्लिक ऐकाउन्ट्स कमेटी ने इसकी सारो डिटेल्स पर विचार करके 
यह देखा कि यह ऐक्सेसज जायज थों या नहीं ? बहुत सी जगह ऐसा है अगर हमारे रिजोल्यूशन 
देखे जांय. तो हमने बड़ी गम्भीरता से विचार किया और जहां कहीं हमने देखा कि ऐक्सेस 
होता आवश्यक हे, जेसे कि फरवरी, मार्च के महीने में बीमारी फेल जाती है , हेजा हो जाता हैं 
उसके लिये रुपये को बड़ी सख्त आवश्यकता हो जाती हूँ उस ससय इतनी जल्दी रुपये की 
जरूरत होती है तो अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के प्रिसिदल का! ख्याल रखे तो उसके लिये सबसे 
अच्छा तरीका यही होता है कि अगर ऐसी कोई एसरजेन्सी यहां पर श्रा जाय जिसको हम लोग 
देख नहीं सकते थे, तो उसके लिये क॑ दिजेन्सी फंड बना हुआ हे जिसमें से रुपया ले सकती है। श्रगर 
उसमें रुपया कम भी हो जाय. मान लीजिये उस फंड सें ५ करोड़ रुपया हैं अगर ६ करोड़ 
रुपये के खर्च करने की जरूरत पड़े और लेजिस्लेचर मीट न कर सकता हो तो 
गवर्नर महोदय को यह पावर है कि वह एक आडिनेंस जारी कर सकते हैं और उससे जो 
हमारा कंटिजेन्सी फंड है उसको इन्क्रीज कर सकते हे और उसको खर्च कर सकते हैं और जब 
आडिनेंस की मसियाद खत्म हो ६ महीने के अन्दर लेजिस्लेचर ब॒लानी पड़ेगी और उससे सेक्शन 
कराना पड़ेगा । द 

एक्सेसेज का जहां तक प्रइन हूं, यहां में यहु बता दूं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कसेटी के 
इस जोर देने पर कि यह सारे रेंगुलराइज हो जाने चाहियें श्राज यह ॒ हमारे सामने 
रेगुलराइजेशन के लिये इस सदत के सामने आझणे। और में यह भी कहता हूं जेसा 
माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही, हो सकता है कि में गलत हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा 
कि कम्पाइलेशन में बड़ी देर लगठी है और पब्लिक एकाउन्ट्स कस्लेंटी के चेयरमेन की हेसियत 
से ऐसी बात कह रहा हूं । उन्होंने बजट मेनुश्रल का क्लाज पढ़कर सुना दिया। में यह मानता हू 
कि कम्पट्रोलर और झ्राडीटर जनरल के यहां देर लग जाती है, कुछ आडडिट अ्र/बजक्शन होते 
हैं, इसीलिये आडीटर नजरल ने यह फंसला किया कि जो उनके रिपोर्ट हो वह पार्टस सें 
ग्रावं। आडिठ की रिपोर्ट श्रलग पेश हो और जो एप्रोप्रियेशन ए काउन्ट्स होते हैं जिसमें सारी 
डिटेह्स हमरे बजट की होती है उसके बनाने में जरा देर होती है, वह अभी नहीं आ पायी है 
सिर्फ आज जेसे हमारी सामने आाडिट रियोर्ट आयी है, वह बाद में पब्लिक एकाउन्द्स कसेटो 


न विधान सभा [१२ सितस्वर, १६५५ 


[भी मदनवोहन उदयाध्याय| हे है 

को सामने विचारार्थ जायगी। लेकिन मेर कहने का मतलब यह हैं कि _ एप्रोप्रियेशन 
एकाउन्ट्स जिस वक्‍त कर्दोलर जनरल और आडोटर जनरल के यहां से आये उसके बाद 
जब लेजिस्लेचर के सामने पेश हों तो लेजिस्लेचर में पेश होने के ओर पब्लिक एकाउन्द्स 
कमेटी सें विचार करने के बीच में कोई श्राववणग्क्ता इस बात की नहीं कि पब्लिक 
एकाउन्द्स में कमेटी के फैसले के लिये रुका जाय ओर उस एक्सेस को इस 
हाउस में मंजूरन कराया जाय क्योंकि वह तो छऐक्सेस हो गई डिपार्टसेंट्स उसको 
मातते हैं कि हसारी इस ग्रांट के अन्दर एक्सेस हो गई । पब्लिक एकाउन्ट्स कसेटी को यहु 
अधिकार नहीं कि जो रुपया एक्सेस हो गया उसको हम भन्‍्जूर कर दें। अ्रगर यह अधिकार 
होता तब॒तो पब्लिक ऐकाउन्ट्स कसेटी सें भेजने के लिये रुक ते का सवाल था, नहीं तो जिस 
वक्‍त ऐशप्रोप्रियेशन एकाउन्द्स हाउस के सामने पेश हो जाय॑ उसके बाद कोई देर 
नहीं लगनी चाहियें। तो मेरा कहता यह है कि तो २३ अगस्त सन्‌ ५३ को इस 
हाउस के सामने हमारा एऐेप्रोप्रियेशन एकाउंट ज्ञा गया था। सरकार को मालूम 
हो गया था। सरकार को तो उसके पहले ही मालूम हो गया था, जून के महीते 
में सरकार के पास यह रिपोर्ट आ गई थी और अगस्त सन्‌ ५३ सें इस हाउस के सामने बह रखी 
गई। इसके बाद क्‍यों देर हुई ? यह में मान भी लू कि एकाउडेन्ट जनरल और गवर्ममेंट के बीच 
में बराबर लिखा-पढ़ी रहती हैँ और यह सही है, जब एकाउन्हेंन्ट जनरल के यहां एक(उंट 
क्लोज हो जाता है उसके बाद ही यह सालम हो सकता हे कि किस ग्रांट के श्रन्दर ऐक्सेस हो गया 
है । लेकिन अगर गवर्नसेंट को यह सालम ही जाय, एकाउन्टेन्ट जनरल उसको यह कर्नाविस कर दे 
कि यह एक्सेस हो गया है , इसको हम लायेंगे जरूर, अच्छा हो इसका सेक्शन हाउस से पहले 
ही ले लिया जाय तो गवर्नमेंट अगर उसी बकक्‍त संक्शन ले ले, फिर वह सारा झगड़ा उसी वक्‍त 
खत्म हो जाय । जिस बकत पब्लिक एकाउन्ट्स कसेटी इस पर विचार कर रही थी, उसके पहले 
ह। यह हाउस से मंजर हो गया होता तो पब्लिक एकाउंद्स दसेटी भो कहती कि हो, यह ऐक्सेस 
हो गया था, लेकिन अब हाउस ने रेग्लराइज कर दिया है और अब इंस पर और बहस करने की 
जरुरत नहीं हूं । पब्लिक एकाउष्ट्स कमेदी ने बड़ा सीरियस व उस पर लिया हैं। 
उसने यह होल्ड किया हे कि यह कांस्टीदयूशनल ब्रीच है और इसे अवायड करना 
चाहिये। यह टेंडेंसी रोकनी चाहिए। हम इसे बर्दाइत नहीं करेंगे। अगर पब्लिक एकाउन्ट्स 
कमेटी यह चेक न रखे तो सारे के सारे डिपार्ट्रेंट्स ऐक्सेस खर्च करने लगे । में समझता 
हूँ कि सानतीय मंत्री जो को इसको स्वीकार करना चाहिए कि इस टेंडेंसी को रोकने 
को जरुरत है ।... ः हि द 

.... ग्रध्यक्ष महोदय, एक्सेस कंसे होता है, में आपको बताऊं । मान लीजिए पब्लिक 
वबक्‍से डिपार्टमेंट है हमारा । उसका दस करोड़ का बजट है । सारी ग्रांट दस करोड़ 
रूपये की हैं । चोफ इंजीनियर जो उसका हेड है, वह उस ग्रांट को बांट देता है एब्जीक्यूटिव 
ईजीनियर्स सें। अगर दस डिवीजन हैं तो एक-एक करोड़ रुपया उसने मान लीजिये दस डिबीजंस 
को उनके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंडर सें दे दिया। उनसे उसने कह दिया कि यह 
तम्हारी ग्रांठ हैं, इतने तक तुम अपने-अपने डिवीजन में खर्त कर लो । लेकिन इसकी इत्तिला वह 
ट्रेजरी को नहीं देता ॥ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास एक चेक बुक रहती है। अगर 
एक्जीक्यूटिव ईजीनियर बजाय एक करोड़ के दो करोड़ रुपया भी निकाल ले तो ट्रेजरी कभी उसको 
इनकार नहीं करेगी । इस तरह से अ्रगर एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर एक करोड़ 
के बजाय डेढ़ करोड़ निकाल ले, दूसरा सवा करोड़ निकाल ले, तो उस वक्‍त उसका कोई 
चेक नहीं है। साल के अन्त में जब वह सब एकाउन्ट्स एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां रजिस्टर पर 
दर्ज होने को जाते हूँ तो सारा टोटल ऐक्सेस का मिलता है । हमारे यहां रोडवेज का सुहकमा 


हैं; ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है । आगरा के एक जेनरल मैनेजर ने आ्राठ लाख रुपये के स्पेयर पार्ट स 
बिना द्वांसपोर्ट कमिइनर के परसीक्षन के ले. लिये । कारण ? उस जनरल मैनेजर के पास भी 
उसी तरह की एक चेक बुक होती है जेसी कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास रहती है और वह 

इसलिए रहती हू कि जसे पेट्रोल का खर्चा हे, स्पेयर पार्ट्स का खर्चा है, अगर इनमें कोई खर्चा 


उत्तर प्रदेश (१६५०-५१ की बड़तियों का विनिवतत) जिवेबक, १६५५ ५६ 


ज्यादा बढ़ गया तो रोज-रोज तो पैसा लिया नहीं जा सकता । इसीलिये उत्तको एक चेक बुक दी 
गई । आगरा डिवीजन के जवरल मैनेजर ने उसते आठ लाख रुपये के स्पेयर पार्ट्स बमेर ट्रांस- 
पोर्ट कमिश्तर की इजाजत के बगर बजद एलाटमेंट के मंगा लिये, डेढ़ साल तक उसते पूछताछ 
होती रही, जबाव पूछा जाता रहा। आखीर में उस जनरल मेनेजर ने यहां से इस्तीका दिया 
और वह अब जा करके बस्बई में नोकर हो गया। उसका इस्तीफा क्यों मंजर किया गया : 
. उसे डिस्मित क्यों नहीं किया गया ? तो जब दो तीन साल के बाद हमारे सामने बात आती हैं 
तो फिर हम लोग कोई कार्यत्राही नहीं कर पाते । लो ऐक्सेस होने का यही कारण हैं| अगर 
हम ऐेक्सेंस रोकते की कोशिश कर , अगर हस चाहते हूँ कि हमारा बजट ठीक रहे तो यही एक 
वजह है, इसे दुरुस्त करने की जरुरत है । इसीलिय सभी ने यह सिकारिश की है कि 
पेपर शन झाकफ एकाउंट फ्रामत आडिटद हो जाता चाहिये हमारे प्रदेश के अब्दर | श्राज स्टेंट का 
सारा एकाउंट एकाउंटेन्ड जनरल रखता हूँ, कम्पाइल वही करता है, सारा हिसाब बही रखता है 
और आडिद भी जह्ढी करता हे । घब चीज बहा है । अगर श्राज हम पं० डब्स्यू० डी० के चो क 
इंजीनियर से पूछें. कि आपने कितना रुपया खर्च कर लिया श्राज तक, तो वह कहेंगे कि इतने 
करोड़ से इतने करोड़ के बीच तक खर्च कर रखा है । उनको सही वहीं मालूम । जो खरे हुआ हैं 
पह एकाउटेंट जनरल के रजिस्टर में दर्ज है । यह एक बड़ी अजीब सी बात हूँ। इसलिए, अध्यक्ष 
महोदय, हमारी डिमांड यह है कि यहां पर सवेरेशव आफ झाडिट क्राम एकाउन्द हो जाना चाहिये। 
एकाउंट्स अलग रहे और आडिट अलग रहे । यूनाइटेड किगडस सें पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटर 
का बड़ा महत्व है और आपके रहते हुए, नें समझता हूं, हमारा भह॒त्व हो रहा है । डियार्टमेंट्स 
उस चीज को समझ रहे हैं ओर हम लोग थी जातकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे ह 
हम यह नहीं कहते कि हुमत सत समझते हैं, लेकित हम चाहते हैं कि हम देंले कि बह रुपया जो एक 
दफा हाउत में पास हो गया वह ठोक तरह से खर्ब हो रह हे या नहीं हो ₹ह। है। हम अगर 
उसके ऊपर अवना पूरा-पूरा कंद्रोल नहीं रखेंगे तो हम अपने फर्ज को प्रा नहीं करेंगे । 


यूनाइटेड किंगडल में जिय तरह से हमार अनुशन होते हैं, डिमांड पर बहस हो जाती 
हैं। उसके बाद जेसे ऐश्रोश्रियेशन . बिल यहां पर आता है, वह एक्सचेकर छेग्नोग्रियेशन 
ऐक्ट पास होता है । एक एजकरेशन डिपार्टमेंट्स को ले लीजिये। वहां यह कायदा है कि 
जिसको जितनी ग्रांट हो वह इंस्टालमेंट में रुपया बेक आफ इंगलेन्ड सें लेते है। जैसे हमारे यहां 
कंसालिडेशन फंड दे जरी में जमा होता है, इंगलेड में बेक झाफ इं गलेड में जमा होता है। जो लाड 
ग्राफ दी ट्रेजरी होता है वह कंद्रोलर एंड आडिटर जनरल को घिट॒णी लिखता है कि आप 
मेहरबानी करके बेंक श्राफ इंगलेंड को हिदायत दे दे कि बहु हमारे पेमास्टर जनरल को 
एजुकेशन डिपा्सेंट में खर्च करने के लिए इतना रुपया दे दे। इसका नतीजा यह होता 
है कि अगर एक लाख रुपया एजूकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है तो अगर एज्केशन 
डिपार्टमेंट एक लाख से आगे, एक लाख एक हजार का भी चेक दे दंगा तो उसको बेंक आफ 
इंगलेंड डिसुआनर कर देगा । इत लिए हर डिपार्टमेंट को पता रहता है । हर डियाटंमेंट 
के पास एक एक एकाउन्ट्स आरफिसर रहता है जो कि हेड होता. है, वह सारे एकाउंदस को 
अपने सामने रखता हु। उसको पता होता हे कि कितना रुपया खर्च होता जा रहा है, कितना 
रुपया बाकी रह गया है और एकाउंद्स रखने वाला एक द सरा झ्रादमी होता हे । इस तरह से 
मालूम होता रहुताहे कि कितना रुपया खर्च हो रहा हे और बेंक आझाफ इंगलेड से ही रुपया 
कंसालिडेटेड फंड से लेकर ही खर्चे किया जा सकता है । पेमास्टर जनरल को तो उतना ही 
चेक मिलता है जितना कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल देताहे। उससे वह एक पैसा भी ज्यादा 
खर्च नहीं कर सकता है । तो वहां पर ऐक्लेसज होते ही नहीं, बहुत कम होते हैं । वह भी 
इसको बहुत बड़ा सीरियस श्रौच समझते हें , डेमोक्रेती की अवहेलना समझत हें। तो हाउस 
के एप्रवल के बिना खर्च किया जाना एक गलत चीज है । के 
..... मुझ पर सुबह एतराज हुआ था: मान लोजिए एक कोग्मापरंटिव सोसाइटी है 
में उसका सेक्रेटरी हैं। उसके पास एक लाख रूपया है और मुझको बहुसियत-सेकेटरी-कें यह 


६० विधान सभा [१२ सितम्बर, १६५४ 


श्री मदनभोहन उपाध्याय] 
अधिकार नहीं है कि में उसमें से एक पैसा भी खर्च कर सकूं। यह हो सकता हे कि भ्रगर 
में उस रुपये को खर्च कर लूंतो उसके बाद बोर्ड आफ डाइरेक्टर्ते बंठ करके जो रुपया मेंने खर्च 
किया है उसको पास कर दे । यह हो सकता है, लेकित अगर से बिना बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के 
अधिकार दिये हुएखर्चकरलूतो मेअपने लिए कौन सादाब्द इस्तेमाल कहां वह मुझे भाननीय 
सदस्य बताये तो में वही कह । जब कहे ऐसा होता हे तो सीवा मामला अदालत में चला जाता हे 
लेकिन इस सरकार को किस अदालत में ले जाऊ और कहाँ इनके खिलाफ मुकदमा करूं ? 
इस लिये हम देना तो चाहते हें। जिस तरह से बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से में पास करवा सकता 
हुं खर्च को सरकार भी उसी तरह पास कराना चाहती हें, स्वीकृति लेना चाहती है, हम भी 
दंगे, लेकिन पहले हमें वहु काज्ेत् ओर सरकमस्टेंसेज बताये जाय॑ तब हम देंगे। सकमस्टेस्सेज 
की बात यह थी कि डिपार्टमेंट ने सरकमस्टेन्सेज जितने थे वें सब पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी को 
समझा दिये। हमे उससे संतुष्ट हे । लेकिन हम यह चाहते अवश्य हैं कि इसको रोका जाय। 
इसको अगर गवर्ममेंठ चेक नहीं कर गी तो यह टडेसी बहुत खराब हो जायगी ओर इस हाउस में 
बजठ पेश करने का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। इंगलेड में यह होता हे कि इस साल का एंग्रोप्रि- 
एशन एकाउन्द अगले साल त्रा जाता हे। आप यह देखें गे कि इस हाउस के सामने ५१-५२ 
की रिपोर्ट आयी है और उस पर पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी ने विचार कर लिया है। ५२-५३ 
की अभी आडिद रियोर्ट ही आयी हे, एप्रोप्रिएशन एकाउंट्स नहीं आये हें। कम्पाइलेशन 
होने में अवश्य बहुत देर लगती है, में इसे मानता हूं, फिर भी में समझता हूं कि हम सब को 
मिल कर हाउस की मर्यादा को रखनी है । जो कॉस्टीट्यूशन बना है उसके मुताबिक हमें कास 
करना है । कांस्टीट्यूडन बनाने वालों ने इस बात पर गौर किया और गोर करके ही ऐक्सेस 
ग्रांट का प्राविजन रखा लेकिन इसको भी एवायड करने के लियें उन्होंने कंटिन्जेन्सी 
फंड क्ियेंट किया । वह कंटिन्जेन्सी फंड ५ करोड़ का इस स्टेद के अन्दर है । 


.. में बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी जैसा कहा गया था में 
पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमेन की हेसियत से भी हाउस को यह बताना चाहता हूं कि 
हम लोग इसको छोड़ते नहीं हैं, हम बड़ी सहत कार्यवाही करते हें । अब हम गवर्दमेंट को 
देखेंगे कि वह क्‍या करतों है। हम फिनेन्स डिपार्टमेंट और भाननीथ मंत्री जी 
के हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि ऐसी चीजें बढ़ने न पायें। डेसोक्रेसी जेसे 
इंग्लंड के अन्दर और ओर मुल्कों के अन्दर प्रास्पर कर रही हे वेसे ही हमारे देश के अन्दर 
भी आझ्ास्पर कर सकती हैँ। लोग कहेंगें कि आपने क॒न्दटिन्जेन्सी फंड से क्‍यों नहीं लिया। 
में मानता हूं कि अगर कंटिन्जेन्सी मालूम हो गई होती उनको तो वह अबब्य ले लेते 
लेकित उनको तो पताही नहीं लगा। जब सब डिपा्टंमेंट्स थे एकाउन्टेन्ट जनरल के 
यहां खबर भेजी तब रें-४ महीने के बाद उनको पता लगा। तो में यह 
द कक गा कि हमार माननीय सदस्थ इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को इतनी लाइदलीं 
नडीलकरं। बेअपने पांवपर तलवार चला रहे हें। अगर वे एक दफा समझ जाय॑ 
ओर गवर्नमेंट एक दफा समझ जाय कि हाउस के सामने यह मामला आयेगा और कोई जबांव 
उनके पास न होगा तो सें समझताहूंकि इस सदन की. प्रतिब्ठा भी बढ़ेगी और हमारा 
एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक डंग से चलेगा । इन चन्द दाब्दों के साथ जो बिल हमारे 
माननीय मंत्री जी ने इस सदन के समक्ष पेश किया है में उसका विरोध करता हूं । 


.._- श्री अवधेशप्रतापसिह (जिला फैजाबाद)--मानतीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक 
के सम्बन्ध में मुझे बहुत थोड़ी सी बातें कहनी है जिससे कि इस सदन का समय 
. अधिक नष्ट न हो । परन्तु साथ ही साथ जिस तरह से इस विधेयक पर वाद विवाद 
होता रहा उससे म समझता हूं कि हम लोगों को दुःख ही हुआ। जिस प्रकार से गम्भीरता 
को ठूकरा कर जबाबों में चोजों को बतलाया है में समझता हूं कि यह इस सदन के लिये 


वक्ता ने भावण का पुन॒वों क्षण नहीं किया | 


उत्तर प्रदेश (१६५०-५१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १६५४५ ६१ 


उचित नहीं है । में, श्रीमत, आपके द्वारा माननौय सुख्य मंत्री को बताना चाहूंगा कि 
पह वास्तविकता है कि कोई भी व्यक्ति, वे तो मुझको बता रहे थे कि उनके पास जमींदारी थी, 
लिहाजा वे समझते होंगे, लेकिन में तो यह कहता हूं कि चाहे जिसका जो पेज्ञा हो, उसके पास 
कितनी ही कम सम्पत्ति हो, लेकिन बजठ का जहां तक प्रश्न हैँ वह तो सभी को 
भली-भांति मालम है। कभी-कभी हर घर में जिसकी आमदनों बहुत ही कम हें 
था उन लोगों से जिनकी मासिक आय बहुत ज्यादा है, सब के लिये एक 
बजद होता है वह इतना स्टेटिक बचायें या इतना नि३चयात्मक बनायें कि एक 
पाई भी श्रधिक सर्फ न हो तो यह असम्भव है और फिर किसी भी सरकार के लिये 
तो यह और भी असंभव हे। इसी को देखते हुये इस सदन में ओर डेमोक्रेसी सं 
सप्लीमेटरी ग्रांट भी एक विधि हेओऔर एक्सेस ग्रांट भी एक ऐसी चीज नहीं है, 
जिससे हम परेशान हों था ऊबते हों था इंस भवन में पहली बार आई हो। 

सान्यवर, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जीको मुझे इतना ही बताना था कि यह सच 
है कि एक्सेस ग्रांट भी हो सकती हैं। बजट स्टेठिक नहीं हो सकता है, निश्चयात्मक 
रूप से नहीं बनाया जा सकता हैँ, इसमें कमी और बेंशी की गुजायश रहती है। यह 
सब बातें सर्वताधारण को भी ज्ञात हैं और उन्होंने मुझे गलत समझा, जिससे 
उन्होंने मुझे यह उत्तर दिया। एक्सेस ग्रांद के लिये मेने कोई श्रापत्ति नहीं उठाई। 
में सिफ उन्हें यह बतलाना चाहता था कि चीज यह देखने की हैं कि जो ग्रांदस हमसे सांगी 
जा रही है, वह किस परिस्थिति में है, श्राखिर उसका जस्टीफिकेशन क्या है, क्या औचित्य 
है, यह उसका विषय है। एक्सेस ग्रांटसे हम भयभीत नहीं हैं, परन्तु बातयह हैकि 
वहु कौन सी परिस्थिति थीया उसके ओचित्य पर हम विचार करता चाहते हूँया विलस्ब 
हुआ है तो किस कारण से, उस कारण को हम देखना चाहते हैं सदन में । 

कृषि मंत्री जी को में अधिक दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि ... . . >% | 

श्री अ्रध्यक्ष--अब तो कृषि मंत्री नहीं है, वित्त मंत्री सामने हैं। 


श्री अ्रवर्धेशप्रतार्पासह--अश्रीमन, झ्गर वह आ जाते तो मुझे बड़ी प्रसच्नता होती। 
अगर नहीं हैं तो कुछ सज्जन उतके कान तक यह बात डाल देंगे, इसलिये में कहता 
चाहता हूं कि बजद सनुअल की दफा १५७... ., - «| 


« शी अ्रध्यक्ष--मेंसे इशारा कर दिया माननीय सदस्य को कि वह वित्त मंत्री को ही 
सम्बोधित करें। अब तो बिल पेश हुआ हैं, परानी बातें नहीं झा सकतीं हैँ, श्रब तो 
विधेयक सामने हें। 

श्री अववश्ग्रता्पएसिह--अ्रध्यक्ष महोदय, इसलिये मैंने तजकिरा कर दिया कि 
बहुत सी चीजें हैँ जिनको यदि में कहता तो हमारे मंत्री महोदय सम्भवतः फरसाते 
कियहतो हवा की बातें कर रहेथे। इसमें कोई ऐसी चीजनहीं थी। उनको याद 
दिलाने के लिये सेंने तजकिरा कर दिया। अब, आसन, आपके कहने के अनुसार में 
दृहराने के लिये तेयार नहीं हू । द 
... अतः आज यह देखते हुये कि जो एक्सेस ग्रांट - हमारे सामने आई हैं उनमें 
बहुतों में ऐसी गंजायश थी जो सप्लीमेंटरी ग्रांट के रूप में हमारे सामने झा सकती थीं, 
यायह मानते हुये किए०जी० आफिस में या आपके करस्पाडेस में इतना समय लगता 
है कि तत्काल नहीं हो सकता है, शीक्रातिशीघ्र नहों हो सकता है, लेकिन समय की भी 
तो एक सीमा हेै। ५०-५१ की चीज के लिये हम ५४ में स्वीकृति देने के लिये तेयार 
हो रहे हं। जैसे क्लि आपके सामने यही बात एक साननीय सदस्य द्वारा लाई गई 
थी और वह ठीक भी हे कि इसी भवन में हमने कई वर्षो की ग्रांट्स को पुरा किया हें और उस पर 
जो कहना था कहने के बाद वह पास हुई। ऐसी कोई श्रापत्ति नहीं थी कि इसमें बहुत सी भद्दे 
है. जो इसमें आरा रही हें, वह सप्लीमेंटरी ग्रांट में क्यों नहीं लाई गई । श्रीमन्‌ु, एक बार फिर 


हि विधान सभा [१२ सितम्बर, १६५५ 


(भी अ्रवर्धेशप्रताप सिंह] 


थ्राज मुझे हर्ष है जिसके लिये में आपको बधाई देता हूँ कि आज एक बहुत हो 
महत्वपूर्ण विषय इस सदन में निशुचय हो गया, नहीं ती सम्भवतः: इस विधेयक परया 
दुन ग्रान्द्स पर हमअयने विचार प्रकद नकरसकते और उस समय सदन के श्रधिकारों 
पर एक बड़ा कुटराधात होता, जिसके सम्बन्ध में सें समझता हूं कि माननीय सदस्य 
इस सम्मानित सदन के अधिकारों के लिये संलग्न रहते हैं कि उन्तकी रक्षा की जाय। 
यहां में आपको _बधई देता हूं कि इसके कारण हम बहुत सी बातों को सरकार के 
समक्ष पेश करने में सफल रहें। 


श्रीमनू, भूल होती है और गलती भी होती है। सानव समाज सें कोई 
भ्रधिकारपर्ण यह दवा नहीं कर सकता कि उससे गलती नहीं होती है, लेकिन, श्रीमत, 
एक भूल हैं जिसको पढ़ कर और देख कर सम्भवतः आपको भी आइचर्य होगा वह 
है १७ लाख रपये की भूल। हजार नहीं, सेकड़ा नहीं ओर एक दो लाख नहीं, 
यह १७ लाख को भूल है. जिसको टेक्लिकल एरर कहा जाता ह। अगर यह टेक्विकल 
एरर है तो वह इसके अधिकार, क्षेत्र में कहां तक पहुंचती है? अगर इसको 
टेक्लिकल एरर कहा जाता हैं तो में यह निवेदन करूंगा कि यह टेडेन्सी एक्सेस ग्रान्ट 
की किसी भी विभाग के लिये हानिकर प्रतोत होती हूँ चाहें बहू पब्लिक एकाउन्द्स 
कमेटी की ही, चाहें वह सदन की हो, चाहे वह धि्निस्टर कन्सन्‍ड की हो, वह सबके 
लिये एक ऐसी वस्तु हैं जिसके बारे में गस्भीरतापर्वक सोचना आवश्यक हैं और 
इसकी रोकथाम करना आवश्यक हें। जो आज यहां पर उपस्थित की गयीं वह तो पात्त 
हो गयी भोर बहुत चीजें कांस्टीट्यूशन की वजह से, हम मानते हे कि विभाग के 
सामने नहीं श्रायों ओर एक्सेस ग्रान्ट के बारे में बहुत से प्रोसीजर के सम्बन्ध में 
केन्द्रीय सरकार से प्रामर्श करना पड़ा, और कारेस्पान्डेन्स में श्राजकजल कितना समय 
लगता हैं. उसके कहने की आवश्यकता नहीं समझता, किन्त्‌ू किसका कसूर है और यह 
किसकी गलती हैं! यह एक ऐसी चीजहे जिसके बारे में यहां पर कहने का आज अवसर 
नहीं है और उसके सम्बन्ध सें आज कहना उचित भी नहीं है, लेकिन किसी डेसोक्रेटिक 
देश के लिये यह कहना कि वहां का एक जनरल सेनेजर जो रोडवेज का हो वह ८ लाख 
रुपये की रकसः को मनमाने ढंग से स्वयं ही खर्च कर दे, इस आशा में कि सरकार और उसके 
सम्बन्धित मंत्री या यह माननीय सदन उसको स्वीकृति अवद्य प्रदान कर देगा, 
यह कितयी बड़ी भूल है, वह कहीं भी हो उनसे इस्तीफा लेनाया न लेना क्या माने 
रखता है?” में तो यह समझता हूँ कि इस तरह से अगर कोई कर्मचारी करता हैं 
चाहे वह किसी भी सरकार का हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश की सरकार हो या चाहे कोई 
छोटी सरकार हो उसके लिये यह मुमकिन नहीं है, सम्भव नहीं है,कि उस चीज को वह 
सहन कर सेके। ह | 


सरकार को देखना चाहिये कि एक्सेस ग्रांट्स के कारण क्‍या हैं। कोई भी 
मानव यह दावा नहीं कर सकता कि गलती उससे नहीं हो सकती। टेक्निकल - एरर 
के बारे में मुझे कुछ नहीं कहता है। सरकार को देखना चाहिये कि उसकी प्रथा में कोई 
ऐसी बात तो तहीं है लिसकी वजह से ये गलतियां और देरी हुआ करती हों। 
कोई चीज़ स्टेटिक नहीं है, सब डाइनामिक हें। यह सेंने माला कि हमारी 
बजट की प्रथा पुरानी हूँ। हमारे पहले शासक विदेशी थे और बह हाउस आफ कामन्‍्स 
या यनाइटेंड किलाडम की प्रथा से अधिक वज्यीभूत थे या उसे वे अधिक समझ भी 
सकते थे। जब हमारा देश स्वतन्त्र हो चुका है पा तो हमें देखने को झावश्यकता है कि 
वे कौत सी चीजें हैंजो हमारी त्रुटियों का निवारण कर सकतो हूँ, जो इस माननीय 
सदन को भेयेंगी या कंसे हमको सुविधायें मिल सकती हूं। में सानतीय वित्त मंत्री 
से. अनुरोध करूंगा कि यह कोई ऐसी बात नहीं द हे कि जो में विरोधी दलका होने 
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के कारण कह रहा हूं। हम एक रूढ़िवादिता को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर 
दूसरी प्रथा लासकते हैं। में इस नोयत से विरोध नहीं कर रहा हूं कि सरकार को 
एक ऐसी परिस्थिति में डालूं कि जिससे वह निरुत्तर हो जाय या उसके ऊपर कलंक 
लगे। मेरा तो केवल प्रयोजन इतना है कि सरकार स्पष्ट रूप से यह समझ ले कि जिस 
प्रकार से भी हो सके बजेटरी उसूलों को मानते हुये अगर डिठेल्स में कोई ऐसी 
चीज़ हैं जो आपके रास्ते से बाधक आवेंतो उसे ठीक करना चाहिये। म॑ कहता 
तो गया, लेकिन मुझे अब खयाल आया कि शायद कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मंत्री 
महोदय की गलती नहीं है, इसलिये में सिर्फ इतना और कहना चाहता हुं कि वह हर 
चीज को अच्छी तरह से सोच-समझ लें। हमारा यह इरादा नहीं हू कि हम उनके 
रास्ते में रोड़े अ्टकाव। जब हमारा प्रदेश हर बात में आगे हे तो बजट के उसलों 
गौर डिटेल्स में भी सबसे झागे रहना चाहिये। 


श्री वाम्भ्नाथ चतुर्वेदी (जिला झगरा)--अ्रध्यक्ष महोदय, जहां में इस प्रस्तुत 
बिल का समर्थन करता हूं वहाँ इस ओर अवध्य ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 
प्रद्यपि एक्सेस ग्रांट की सम्भावना रहती हैं और इसलिये उसका हमारे विध्यन 
में प्राविजन है ओर ऐक्सेस ग्रान्द्स को हर ससय सप्लीमेंटरी बजट में प्रस्तुत करता भी 
शायद हर समय सम्भव न हो, लेकिन उस पद्धति म॑ अवध्य लपहोल्ल हैं जिसके द्वारा 
ड्राइंग आफीसर्स जितना रुपया उनके डिसपोज्ल पर रखा गया हैँ उससे ज्यादा वह ड्रा 
कर लें और उनको पता नहीं चले, और जिस ट्रेज़रर की कस्टडी में रुपया हे उसे भी 
पता नहीं चले कि सेंकान्ड एलाटमेंट से ज्यादा रुपया डरा हो गया हैं। इस लूपहोल 
को ब-द करना ही होगा। अगर यह नहीं होता तो अनजाने भी ग्रांठ ऐक्सीड हो जाय 
उसके ऊपर कोई रोक नहीं रहती। हमारे अफसरान यथासम्भव इस बात का प्रयत्न 
करते होंगे कि सेंक्शान्ड ग्रांट के अन्दर ही ख् करें और कभी-कभी जो रुपया आने वाला 
होता हैँ वह नहीं आता तो उसकी वजह से ऐक्सेस की सम्भावना हो सकती हैं 
और मिसकलासीफिकेशन की वजह से भी हो सकती हे--जेसे ४०, ४५ नम्बर 
की ग्रांदय हैं, इसमे किसी का दोष नहीं है, इसके ऊपर कोई आलोचना नहीं हो सकती । 
लेकिन जब एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां तमाम हिसाब कम्पाइल हों तब तक झोवरड्डाश्रह्स 
का पताही न चले और सब अंधेरे में रहेँ तो इस पर हमें गस्भीरतापर्वक विचार करना 
चाहिये और इस त्रुटि कोशीघत्न से शीक्र दूर करना चाहिये। इतना हो मुझे 
कहना हूँ। 


श्री देवदत्त सिश्र (ज़िला उच्नाव)--साननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के 
उपनेता और पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी केचेयरलेन सानतीय उपाध्याय जी ने संदन 
के सामने प्रस्तुत बिल का विरोध करते हुये जो बातें कहीं तत्वत: उसके साथ शायद 
मे सहमत होऊं किन्‍्त्‌ व्यावहारिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो जिस दृष्टि से उन्होंने 
विधेयक का विरोध किया, ऐसा लगता है कि उस जगह दलगत भावना से 
अनुप्राणित होकर उन्होंने विरोध किया। सन्‌ ५०-५१ का एप्रोप्रियेशन बिल या जो 
इसके विशेष अनुदान हूँ उनका सन्‌ ५४ में प्रस्तुत किया जाना ही इस बात का 
प्रमाण हु कि कहीं गलती अवश्य हुई और जो पक्ष या जो विभाग उस अनुदान को 
सदन के सामने रखता हे यह निहित है कि वह यह स्वीकार करता है कि कहीं पर 
प्रलती हुई। हमारे सामने प्रइन यह है कि हम इस बात को देखें कि वह गलती 
स्वेच्छा सकी गई हैँ याकंसे हुई? अगर स्वेच्छा से नहीं हुई हे लेकिन हो चकी है. 
तो उन विश्ामों के सामने, वित्त मंत्री जी के सामने इसके सित्रा कोई चारा नहीं है कि 
वह उन विशेष अनुदानों को सदत के सासने लावें और उनको स्वीकृति प्राप्त 
कर। एसी स्थिति में मेरा खयाल हें कि सदन के प्रत्येक सदस्य को माननीय वित्त मंत्री 
श्रथवा उन विभागों की नीयत पर कोई सन्‍्देह नहीं है. तथा वे इस बात से कैनविन्स्ड हें कि 


... विधान सभां क्‍ [१२ सितम्बर, १९४६ 


[श्री देवदत्त मिश्र | द 


यह एकाउन्ट जो पेश किया जा रहा है उसमें जो खर्चा हुआ हे वह ठीक है, कुछ टेक्तोकल 
ग़लतियां हुई हैं। अब जहां तक प्रस्तुत विनियोग विधेयक का सम्बन्ध है, इसपर 
टीका-टिप्पणी हीकी जासकती है। पहले अनुदानों के समय उन्होंने किया वह किसी 
अंश तक ठीक है, लेकिन एक विनियोग विधेयक का विरोध करना, मेरा ऐसा खयाल हे कि 
यह बांछनीय नहीं है। हमारे उपाध्याय जी एक व्यावहारिक आदसी है | पब्लिक एकाउन्ट्स 
कमेटी में हमेशा उन्होंने अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिचय दिया, उसी दृष्टि पे 
मेरा उनसे ऐसाअनरोध हे किये अपने उस विरोध को टीका-टिप्पणी के साथ वापितत 


ले लें। 

अरब माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान में एक ओर आकर्षित करना चाहूंगा और वहु 
यह है कि हमारे कुछ ऐसे विभाग हूँ, जेसा उन्होंने छोटी मछली ओर बडी 
मछली की ओर इल्लारा किया कि वह बड़ी मछली को भूल गये। कानपुर सेंट्रल 
वर्कशाप्स का चौफ मेकेनीकल इंजीनियर २५ लाख रुपये के स्पेश्वर पार्ट्स वरगेर 
टूनन्सपोर्ट कमिइतर की प्रसिशन के खरीद कर चल! गया और शायद उसके बाद 
सविस से भी चला गया। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, वो बड़े-बड़ 
आफीसरान जो हजारों रुपया बेतन पाते हें, वे क्या करते हैं? ट्रान्सपोर्ट कमिइनर तथा 
उसके यहां जो एकाउन्द शाखा के आदमी हेवे क्‍या करते हैं, उनका भी तो कोई काम 
होना चाहिये । अगर वे चपरासियों और छोटे लोगों को छोड़ दीजिये, बड़े-बड़े लोगों 
की कारगजारी को महनजर नहीं रखते तो फिर इतनी बड़ी-बड़ी पीस्द्स को क्या 
अ्रावश्यकता हंकि उसे यहभी न मालूम होकि २५ लाख रुपये का ज्यादा सामान 


खरीदा गया ? और ट्रान्सपोर्ट कम्िइनर को ज्ञायर मालूम हुआ भी, ओर बावजूद 
इसके कोई स्टेप नहीं लिया गया। 


श्री ब्रजभूषण सिश्र (जिला सिर्जापुर)--यह आप कब की बात कह रहे हैं ? 


दा श्री देवदत्त सिश्च--में केक्‍ल उदाहरण दे रहाहूं मिश्र जो को इससे ही समझ 
लेना चाहिये। मेंने केवल अधिकारियों की वृत्ति की बात कहीं। में माननीय मंत्री जी 
का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की आफीसरों के ऊपर जो जिस्मे- 
दारी हू उसके ऊपर अंकुश होना चाहिये जिससे उनके ऊपर जो उत्तरवायित्व हैं 
उसको पूरा समय देकर निष्ठा केसाथ अपने काम को पूरा करने की भावना उनमें हो। 
... प्रन्तसें सेंफिर साननीय उपाध्याय जो से निवेदन करता हूं कि उनकी वहे 
टीका-ठिप्पणी ही पर्याप्त है, अब वे विनियोग विधेयक के प्रति उनका जो विरोध है 
उसको वह वापिस लेलें।. ः 

. श्री नारायणदत्त तिवारो (जिला नेनीताल)--श्रीमन्‌, में प्रस्तुत विधेयक का 
विरोध करने के. लिये खड़ा हुआ हूं।में यह विरोध कोई विरोध की भावना से नहीं 
कर रहा हूं बल्कि इस राज्य की बिगड़ी हुई स्थिति को देखते हुए और यह देखते 
हुए कि इस प्रकार के विधेयकों के द्वारा और इस प्रकार से कंसोलिडेटेंड फंड से जो 
अप्रत्याशित 2 रूप में ११ लाख रुपये की धनराशि निकालने की जो भावना है, जो वृत्ति है, 
_ उसका विरोध कर रहा हूं। - आखिर सन्‌ ५०-५१ का बजट आज हमारे सामने नहीं है। 

सन्‌ में किसी का [दूसरी चुनी. गई _ विधान सभा ने उस बजठ को इसी सदन में पास किया 
ओर उसी ने पूरक बजट भी पास किया होगा। उस समय विधान के अनुसार 
हलक संचित निधि थीं, उसी से बजठ की घनराश्नि पुर्णतः निर्धारित की गई 
थी और वापस लेने और व्यय करने का अधिकार उस समय सरकार को मिला होगा। 
जहां तक म॑ समझता हूं उस वर्ष . संतुलित बजट रहा, - घाटा नहीं रहा, राज्य सरकार द्वारा 


उस साल बंलेन्सड बजट रहा, लेकिन झाज वह. बेलेन्सूड बजट नहीं रहा, बल्कि उससें 
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४१ लाख काधादा और बढ़ गया, अगर यह सरप्लल बजटथातो बलेन्स्ड बजट हो गया 
ग्रौर श्गर बैलेन्स्ड बजठ था तो डेफिसिट बजठ हो गया और अगर पहले से डेफिसिद था तो 
यह ५१ लाख काडेफिसिंड और बढ़ गया, इस के इतने अर्थ तो होते ही हें, क्योंकि 
दुससे राज्य की संचित निधि पर ५१ लाख का भार पड़ जाता हें, स्थिति ऐसी पेन्डुलम 
की तरह लटकती रही कि अब सन्‌ ५५में जाकर उसका प्रभाव पड़ा और इस तरह 
से श्रगर सूबे की वत्तिक स्थिति पर लाखों रुपये के डेफिसिट का प्रभाव पड़ता रहा तो 
सूबे की क्या गत होगी? ५१ लाख की रकम कोई मामूली रकम नहीं है, इस तरह के 
धाटों को पूरा करने के लिये तमाम टक्‍स और कर लगाने पड़ते हैं और कभी-कभी तमाम प्रकार 
की ड्यूटी बढ़ानी पड़ती हे ! क्‍या हमें इस तरह की महत्व की बात को कि सन्‌ ४०-५१ 
की गलती से “अब सन्‌ ५५ में महालेखापाल के द्वारा बताये गये कारणों से संचित धन 
से लाखों रुपया देना पड़ रहा हे? क्‍या यह गम्भीरतापूर्वक विचार करने की बात नहीं है ? 
आ्राय के रिसोर्सेज के लिए आज प्लानिंग कमीशन परेशान है और सब कहते हैं कि 
प्रबंधन को इकट्ठा करने की शक्ति समाप्तग्राय हो रही हे। हर प्रकार के रिसो- 
सेंज को समेठने की बात हो रही है. तो ऐसे समय में ऐसी देकनिकल भूल करता और 
कहना कि यह मासली सी बात है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता यह से नहीं 
मानता। मेंतो इसे राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए निशचयरूप से ही बड़ा भारी 
खतरा समझता हुूं। यह संचित लिधि कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं हे कि जब चाहे 
जितना धन उससे हम ले लें। धन संचय स्टेट में बड़ी मुश्किल से होताहे और डेफिसिट 
पूरा करने की भी सीमा होती है, ज्यादा हम नहीं कर सकते। इसलिये इस ५१ लाख 
का बहुंत महत्व हे। अगर श्राप इन दस मांगों का अनेलेसिंस करें तो इनमें ३ 
प्रकार की मांगें हें। पहली वे हैं कि जिनमें वास्तव में वृद्धियां हुई हैं और दूसरी 
वेंहू जो टेकनिकल भूल के कारणआई हैं, तीसरी वे हें जो एकाउन्टेन्ट जनरल के 
एडजस्टमेंट करने के कारंण से है। यह में नहीं जानता कि वह किसकी गलती थी, 
एकाउन्टेन्ट जनरल के यहाँ की गलती थी या किस की गलती थी। शअ्रगर 
के एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट देखी जाय तो और सालों में भी ऐसी गलतियां 
मिलेंगी । 


में यह जानना चाहताहूँ कि ५०-५१ के लिये तो आपने अतिरिक्त मांग 
के रूप सें ५१ लाख मांग लिये, लेकित ४९-५० में क्या हुआ ? ठीक हैं, उस 
समय कांस्टीट्यूशन लागू नहीं था, लेकित गवर्नमेंड आफ इंडिया ऐक्ट, १६३५, 
लागू था, जिसके आधार पर बजट सेनुञ्नल आज भी राखज है। क्या उस 
समय वृद्धि नहीं हुई, क्‍या ४७-४८ में कोई वृद्धि नहीं हुई और यदि हुई तो क्‍या 
श्राप उसकी रेगुलराइज किया है ? में जानता हूं कि ५०-५१ में व्यय वृद्धि हुई, आपने उसको 
मांग लिया, लेकिन जैसा कि मुझे पढ़ने से लगता है और भी इसी प्रकार से गलतियां बताई 
गई है। उनको ५०-५१ की इस गलती को रेगूलराइज करने के लिये जो प्रयत्न किया गया है 
उसके लिये में पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी और उसके चेयरयेन को बधाई दूंगा। में चाहूगा 
कि यह सदत उनसे प्रार्थना करे कि वह ४८-४६, ४६-५० और अन्य सालों को देखें कि इनमें 
कितनी व्यय वृद्धि हुई। हमें मालूम होना चाहिये कि हमारी संचित निधि से कितना व्यय राज्य 
सरकार ने किया है। 


; तीसरी बात जो मुझे कहनी हैँ वह यह है कि हमारा बजट मेनुअश्नल बहुत पुराना हो गया 
है श्रलोर सरकार इस बात को मानती है और शायद सदन भी इस बात को साने कि इसकी 
बहुत सी धारायें बहुत पुरानी दक्ियानूसी हो गई हैँ और यह संविधान के अ्रनुसार ठीक नहीं बठतीं, 
जसे एक्सेस ग्रांट वाली बात को ही लोजिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पढ़ा था में उसका 
जवाब नहीं दे रहा हूं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेनुश्नल में कुछ बात 
लिखी हुई है और कांस्टीट्शान में दूसरी बात है और यह बात बिलकुल निश्चित है कि यह बजद 


कि 0 
हब । 
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[क्री नारायणदत्त तिवारी | क्‍ 
मेनुअल हमारे संविधान के अनुसार बनाया हुआ वहीं हे । श्राप मिसाल के लिये देखिग्रे दो शब्दों 
का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया हैं। २०५ की धारा (बी) में कहा गया है :-- 
[6 (0७७70 ही, | 0५ 70769 ॥88 568॥ 59७97. 0०ा क्षाए 5शणंट९ 
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तो केबल एक ही बात की गुंजाइश है, लेकिन बजट मेनुअल में दो बातों की गुंजायश है। ४ बजट 
मैनुअल में कहा गया है :-- हे 
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यानी इससे दो सरविसेज की गुंजाइश हे जो असेम्बली के वोट के बाहर हो गया है जो बजट मैनुप्रल 
बिलकुल कांस्टीट्यूशन की मर्यादा के झ्रागे बढ़कर जाता है तो, श्रीमद, आप अपने अधिकारों से 
इस बजट मेनुअल को अधिक स्पष्ट कराने की कृपा करें। इस बजट सेनुअल का इन्टरप्रिटेशन 
कांस्टीटयूशन से ठीक नहीं बेठ पाता और गलती हो सकती है। इसलिये और भी स्पष्ट करना 
है । अब प्रइन यह आता है कि अगर गलती हो गई और विभागों मे खर्च कर लिया, क्योंकि 
उनको पता नहीं था जो उनको मंजूर करें या न मंजूर करें। माननीय देवदत जी ने कहा कि 
वे सिद्धांततः तो उपाध्याय जी से सहमत हूँ, लेकिन व्यावहारिक रूप में नहीं। में नहीं जानता 
कि सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में वे किसी सिद्धांत का किस तरह से प्रयोग करते हैं। अगर 
उनका संतव्य सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप सें प्रयुक्त करने से नहीं है तो में सहमत नहीं हे! 
में जानता हूं कि सिद्धांतों को मानते हुये उनको व्यावहारिक रूप में परिणित करना पड़ता है। 
कांस्टीद्यूशन नहीं चाहता कि राज्य की संत्ित निधि से वह >ग्रतिरिक्त खर्चा जो 
कानून की मर्यादा के विरुद्ध हो, किया जाय। कॉस्टीड्यूशन में जो कंसालिडेटेड फंड 
के संबंध में आर्टिकिल लिखा हुआ हैँ उसमें यह हे कि राज्य की संच्तित निधि से रुपया नहीं 
लिया जायेगा जब तक इस विधान के अनुसार बनाये गये कानून के अनुसार रुपया न लिया जाय । 
श्रीमन्‌, सें जानता चाहता हूं वित्त मंत्री जी से कि ५१ लाख रुपये खर्च हो गये। कंसालिडेटेड 
फंड से खर्च हुये जिसका आपको अधिकार नहीं था। कांडिजेंसी फंड से खर्च आपने नहीं किया 
और पब्लिक एकाउन्दस से खर्च होता नहीं। तीन प्रकार के एकाउन्ट्स होते हैं, कंसा- 
लिडेटेड फंड्स उनसे अब आप खर्च करेंगे इसके पास होने के बाद ।  कांटिजेंसी फंड उससे आपने 
खर्चे ५४९ नहीं और पब्लिक एकाउन्द्स से खर्चे आप कर नहीं सकते। तो फिर खर्च किया 
कहां से : 


श्री दवदत्त सिश्र-....सरप्लस से । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--अगर कंसालिडेटेड फंड से खर्च किया बिना हाउस की 
परमिदशन लिये तो विधान के खिलाफ काम किया। तो हमें माननीय देवदत्त जी से और सदन से 
इस बात का समन्वय करना है कि सिद्धांतत:ः विधान के अनुसार जो उसके विरुद्ध हे और उससे 
जो असंगत है उसे व्यावहारिक रूप देना हैं और सरकार को चेतावनी देनी है कि प्रांत की आथिक 
हालत कोई पार्टी का प्रइन नहीं है। कल को सरकार बदल जाय तो दूसरी पार्टों की सरकार 
बन जायगी, दूसरे वित्त मंत्री बन जाय॑ दूसरे मुख्य मंत्री बन जाय॑ तो वे भी ऐसी ही इरंगलेरिटीज॑ 
करने लगेंगे। राज्य की वित्तीय स्थिति को हमें हमेशा संभालता है और देखना हः । इसलिये 


यानी वित्तीय वर्ष में किसी सरविस को लिये ग्रांट मंजूर हे अगर उसमें वद्धि हो गई 
ध् 


उत्तर प्रदेश (१६५०-५१ की बड़तियों का विनियम) विधेयक, १६५४५ ६७ 
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ट से, सिद्धांत के दृष्टिकोण से, बजट मे होने बाल असंत लगन के दष्टिकोण से कोई ऐसी 
» तो उसका इस साल के बजद पर भी असर पड़ने वाला हैं । माननीय सदस्य और 
बह ने समझे कि ५१ लाख का अब इस साल के बजट पर असर पड़ने वाला नहीं है। 
४ में खर्च करने का अधिकार दे रहे है. इसलिये इस साल के वजट पर भी असर पड़ने वाला 
है, यह कोई छोटी बात नहीं है ।. .. इस सिद्धांत के अनुसार इंस विधेषक का में विरोध करने के 
लिये खड़ा हुआ हूं और अपनी इस मांग को दोहरा देना चाहता हूं कि इसी प्रकार को 
इरंगलेरिटीज, जिनकी कारण यह अतिरिक्त अनुदान का विधेयक आया है २१ लाख का, क्या 
सन ४६-५० और ४८-४६ में नहीं हुईं होंगी और अगर हुईं तो उनके निराकरण के लिये 
क्या होने वाला है 
श्री अ्ब्डल मुईज खां (जिला बस्ती )--में प्रस्ताव करता हूं कि झ्रब प्रइन उपस्थित किया 
जाय । 
श्री अध्यक्ष--अइन यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय। 


(प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
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श्री हाफिज महण्मद इक्ाहीम--अ्रध्यक्ष महोदय, जो भाषण इस वक्‍त इस विधेयक पर 
हुघं मेने उनको सुना। उनकी बाबत कहते से पहले मे एक बात ओर हाउस को बतला देना 
चाहता हूँ कि फाइनेंस एक ऐसी कछोज हैं जिसके ऊपर एक राज्य को सारी ही तन्दुरुस्ती निर्भर है । 
ग्रगर फाइनेन्स खंशब हो जाय तो कोई काम उस राज्य का चल नहीं लकता। फाइनेंस डिपाटंमेंट 
का यह कर्तव्य हैँ कि वह ही जेलसली इस बात को गा करे कि कोई बात किसी तरह से 
भी ख्वाह गवर्नसेंट के अर में क्‍यों न हो ऐसी न हो जिससे फाइनेंस की समशोनरी को, फाइनेंस के 
उसलों को, जिन उसलों पर वह काम करते हें उनको या उसके कायदों को या ख़द उसके फर्ज 
को नक्सान पहुंचे । मे इस बात का कतई तरफदार नहीं हूं कि सरकार का कोई सहकमा किसी 
किस्म को कोई ऐसो खिलाफवरजी करे जेसा कि मेंते अभी जिक्र किया और में उसको सपोर्ट 
करूं। में उसे सपोट नहीं करूंगा ओर मे यह समझंगा कि हुकूमत का ख़ुद और खद फाइनेंस 
मिनिस्टर का फर्ज यही हें कि किसी को इस सासले से गलत राह पर नहीं चलने दे और अगर कोई 
चलता हुँ तो उसको रोकने के लिये जो कुछ भो करना जरूरी हुँ वह करें। मेंने इन रकसों को जो 
इस वक्‍त हाउस के सामने हे इस बिल के अन्दर देखा तो म॑ किस नतीजे पर पहुंचा, में अभी पर्ज 
करू गा। लेकिन उससे पहले म॑ एक थोड़ी बात श्र अज करना चाहता हूं जो यहां भाषणों 
में कही गयी । एक बात यह दोहरायी गयी कई दफा कि १६४०-५१ की रकमें श्रज १६५४ में 
इस हाउस में लायी गयीं। इसके संबंध में सेरे दोस्त हमारे पब्लिक एकाउन्द्स कमेठी के 
प्रेसीडेंट साहब ने भी कहा। उनके कहने पर मुझकी जरूर ताज्जब हुआ। इस वक्‍त ससय 
तो नहीं है कि में इसकी बाबत कुछ लम्बी बात कह सकूं, लेकिन मस॒झ्को ताज्जब यों हमरा 
कि वह अपनी तकरीर से यह भी शायद कह रहे थे कि जब कि आडिट रिपोर्ट हासिल 
हो जाय तो उसके बाद फाइनेंस कमेटी में भी ले जाने की क्‍या जरूरत हें। 
वहां इसी हाउस में ले जाकर के इस मामले को रख दिया जाय। वे कहते हैं कि मेंने नहीं 
कहा। तो फिर किसी जगह से में चलेंज करता हूं कि इस बात को निकाल 
करके बतलाया जाय कि फलां जगह इस गवर्नेमेंट ने यह गफलत या कमी की, जिसकी वजह से यह 
जमाना गुजर गया। इस वजह से नहीं गुजरा जसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर 
में फरमाया कि हिसाब तो तेयार करता हे एकाउन्टेंट जनरल जिसकी निस्बत सब जानते हें। 
यह महकमा इस राज्य के मातहत नहीं हैँ। इसके ऊपर हमारा कोई अ्रसर नहीं है, वह करता है 
उसके यहां से हमें यह सिलता हूं कि फला सुहकसे के अन्दर, फलां काम के अन्दर इतना रुपया 
खच हुआड । वह कब मिलता हूँ, उससे कितनी देर लगती हे यह मेरे दोस्त को मालम है और 
नहों हं तो सालूम होना चाहिये। 


का 


क्री मदमरेहत उपाध्याय्...जालम है। 


दे विधान सभा [१२ सितस्बर, १६५६ 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उसके बाद झ्राडिट से जाता है। श्राडिदर 'जनरल, 
कंट्रोलर जनरल कौत-कोन हैं उत हिसाबात की जांच करके रिपोर्ट तेयार करते हें जो रिपोर्ट 
यहां पेश होती है। में उसको चिस्वत अज करूँ एक गेरमासूली बात जो कि आपके सामने है 
गौर इसीलिये आडिटदर जनरल का मुहकमा वही हें जो कि ब्रिटिश सरकार के जमाने में था। 
आजादी होने के बाद हिन्दुस्तान को १६४७ में वहां पर इस«किस्म की बात होती हूँ, मुजे 
ताज्जब हुआ। मैंने तो कुछ तकरीर से उत साहब की, जिन्‍्होंन यहां की पब्लिक एकाउन्ट्स 
कमेटी के सामने तकरोर को, कुछ सबक हासिल कर लिया उसको पढ़ कर झोर में यहु समझा 
कि उनके यहां जो देर होती है उस देर की जो वजह बतलायो है कि वह क्‍यों होती है उससे पता. 
चलता है कि वहां पर जो मुख्तलिफ कामों को्‌ नये तौर पर करना पड़ता हैं उसकी बजह से उनको 
बहुत ज्यादा वक्‍त अपनी उन बातों में लगाने के बाद फिर आडिट करन के लिये जाता है। वह 
वक्‍त उसमे लगा और उन्होंने वह रिपोर्ट दी । फिर बह रिपोर्ट यहां आयी श्र यहां आने के बाद 
पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सामने रखी। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी इस हाउस की कमेटी 
है । अाडिट रिपोर्ट आये और हस पब्लिक एकाउन्ट्स कस्रेटी के सासने न ले जाये और उसको 
मौका न दें कि वह क्या राय देतीं है कि यह हाउस उन चीजों को जो चौज रखी गयी हूँ, जो एतराज 
थे उन ऐतराजों को दे ख करके वह क्या मदविरा देती है कि यह हाउस क्या करे ? इसलिये बह देर 
लगी, वक्‍त लगा उसमें । तो जहां तक उस वक्‍त के लगन का ताललुक हे वह एक तो यह कि बहु 
एक 7 सा प्रामीनट फीचर नहीं हे कि जिसको हम यह समझ लें कि अगर १६५०-५१ की रिपोर्ट 
१६४५४ में आई है तो १९५५ की रिपोर्ट १९६६१ में आयेगी, यह हर्गिज नहीं। जो 
आ्रार्डनरी टाइम उसमें लगना चाहिये और जितना वक्‍त सर्फ होनः चाहिये उतना वक्‍त सफ॑ हो _ 
कर वह इस हाउस तक पहुंचेगी ओर हाउस को उसको दे खनन का मोका सिलेगा। में अपने 
दोस्त की इत्तला के लिये बतला दूं कि मेने भी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में मुद्दतों काम किया है 
और में वहां की हालत को जानता हूं । 


एक सदस्य---कहां ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस--मेंने यह अर्ज किया कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में 
इस प्रदेश की मेंने भी मुहतों तक काम किया है और में भी वाकिफ हूं कि एकाउन्टेंट जनरल 
के यहां क्या बक्‍त' लगता है और कितने दिनों में क्या चीज आती हे और फिर आडीटर जनरल 
के यहां कितना वक्‍त लगता है और उनके यहाँ से किस चीज का जवाब कितने दिलों में आता 
है? में इसको उस नजर से नहीं देखता कि जेस एक वह आदमी दे खता है कि जो इससे वाकिफ 
नहों। अब इसको बतला द्‌ कि जहां एक आदमी को तनहा बदल सकने का सौका है तो में 
उसकी जिस्मेदारी लेने को ते यार हु लेकिन जहां हम दूसरों पर निर्भर कर वहां हमें उनसे मदद 
लेनी होगी और अगर वह हमें मिलती नहीं है तो में वहां से हटंगा नहीं जहां थ!। वह खुद कह 
गये हैं, खोल गय हें । हमारे चेयरमेन साहब, पब्लिक सरविस कमीशन, को भी सालूम होगा कि 
उन्होंव क्या फ रसाया हें दे र होते की बाबत और क्या वजह उन्होंने बयान की है और क्या उन्होंने 
कहा है ? वह सब आपने सुना और लिहाजा में इसको उस नजर से नहीं देखता और देखने की 
जरूरत भी नहीं थी। द 
.. हां, एक बात जरा सी प्रिसिपल की इसमे हे वह में इसमे अ्र्ज कर दूं कि हम किस तजर 
सं इसको देखते हैं। मर पास तो इसका गाइड है और उसी नजर से इसको हम देखते हैं । 
यहां मेरे पास ब्रिटिश पालियासेंट का एक रेजोल्यूश्नन मौजूद हे इस ससले के ऊपर । अ्रभी उसको 


पढ़ने का वक्‍त नहीं है । हु 

.. श्री सदनभोहत उपाध्याय---बता दीजिये, हम पढ़ लेंगे । डे 
.. श्री हाफिज मुहस्मद इजाहीम--मेज पालियामेंट्री प्रेक्टिस का पेज ६६६ है, उसको 
आप पढ़ लें।. से साफ लिखा हुं कि हरगिज पेसा ज्यादा खचच न होना चाहिये । में मानता 
हूं इस बात को लेकिन उसके साथ हीवुनिया जो हे और जिस तरीके से दुनिया घूमती आई है, जिस 


उत्तर प्रदंश (१६५०-५१ की बढ़तियों का विभियसन) विधेयक, १६४५. ६६ 


तरोके से सितारे निकलते हैं, विन-रात होते हैं, उसी तरीके से इस बात को सान लेता चाहिये कि 
बह मौका झा कर रहेगा कि जिस वक्‍त हमको जरूरत से ज्यादा खर्च करता पड़ेगा । इसमे लिखा 
हैँ कि अ्रतएचायडेबिल सर्कमस्टेंसेज के मातहत ही इस कास को किया जाय। तो उस काम को 
दूसरी तजर से देखा जाय । वह कास उस नजर से नहीं देखा जायगा कि जिस वजर से उन्होंने 
देखा है । इसमें एक ग्रांट सोजूद है नं० ४ की । मुझे हेरत हुई कि या अल्लाह मर पास अबल 
नहीं रही या में समझने से कासिर रहा। दुनिया के समझने से क्‍या हुनश्ना ? ४ नं० की ग्रांट 
में है कि यह अन्दाजा लगाया गया कि इस कदर बिक्री हो सकती थी। बिक्री होने की दर जो 
मुकरर करेगा ज्यादा से ज्यादा एक बजट बनाने बाला जो कर सकता है वह इतेच। कर सकता हूं 
कि वह तीन वर्ष यहुले का औसत निकालता है जिस ताल क्वा बजठ बना रहे हें उस साल के 
पहले के तौन साल का कि बास्तव में कितनी रकस कायम करें उसको देख कर वह एक रकम 
रखेगा कि यह गालिबन इतना रुपया इसमें खर्च होगा, वह इसमें रक्‍्खा हे । वहां १२ लाख 
की बिक्री होगी और वह न होने पर उसको लिये अगर ख् किया गया तो ऐसी सूरत में क्‍या 
कसर हू उतका ? बहु तो भ्तएवायडेबल सकमस्टेंसेज में ही आयेंगे। 


कहां तक में बतलाऊंगा ६,७,८,६,१० जगहे हैं। इनमे से कितनी तो ऐसी हें जिनमें 
जो कि एक ब्‌ ढा आदमी जिसकी क्षि नजर कसजोर हो गई हो, बहुत कमजोर हो गई हो, उसको भी' 
वह चीज अपनी रोशनी की वजह से नजर झा जाय । तो उस बकक्‍त म॑ यह गवारा नहीं करूंगा 
कि खामख्वाहु किसी महक के ऊपर इल्जाम लगाऊ कि तुमने यह गलत किया। और 
जहां कुछ इल्जम की बात थी मेंने बताया कि जनरल मेनेजर ने कैसा, क्या किया, वह खर्च नहीं 
हुआ। एक रकम गवर्स मेंट की एक सद से निकल कर दूसरी सद में रख दी गई उसमें जो डेप्रितियेशन 
फंड होता है उसमे रख दी । “भआ्राई डिसएप्रबड्ड हिज दिस ऐक्शर्ता क्या उसे बरख्वास्त हो जाना 
चाहिये था, में पूछता हुं कोई मुकदसा उस पर चलना चाहिये था ? मेने उसके इस ऐक्शन 
को डिसएऐप्रव कर दिया कि क्‍यों तुमने ऐसा किया। जेब से निकल करके चला नहीं गया। 
अ्रगर मे फाइनेंस मिनिस्टर हूं तो इस जेब से निकल कर उस जेब में चला गया, रुपया वहां का 
वहीं न खोया गया,न कोई बड़ा भारी जुर्म हो गया । तकरीर जाने क्या-क्या की जा रही हूं ! 
इस स्टेट के अन्दर क्या मुसीबत बरपां हो गई, जिसकी बिना पर यह तकरीरें सुन रह हुं ? में 
एक बात ओर बता रहा हूं दो मिनट बाकी हूँ, वरना में कह देता . . . .. . . - : । 


श्री अध्यक्ष--ग्रभी तो यह पारित भी होना है। में आ्रापको चाहें तो समय ज्यादा दे 
सकता हू । के ह 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीस---तहीं जनाबवाला, अ्रब में बैठ गया। 


श्री अ्ध्यक्ष--प्रदव यह हुँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ की बढ़तियों के 
विनियमत ) विधेयक, १६५४५, पर विचार किया जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रोर स्वीकृत हुआ ।) 
खंड २ व ३ 


_ २--उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित उत्तर प्रदेश 
धतराशियां जिनका कुल योग ११,२.१,१६२ रुपया (इक्यावन लाख इक्कीस कौ१६९५०-५१ 
हजार पांच सो बानवे रुपया) होता है, ऐसे धन की पूति के लिये जो ३१ मार्च, की संचित 
१९५१, को समाप्त होने वाल वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित निधि में ५१, 
सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाश्रों के निमित्त उस बर्ष के लिये अ्रधिकृत २१,५६२ रुपये 
श्रथवा स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दी तथा कास में लायी जा सकती है। का दिया 
जाना । द रा द द 


रा विधान सभा [१२ सितस्बर, १६५५ 
३--इस अधिनियम द्वारा उत्तर भदेश की संचित निधि में से जिन 
धनराशियों को दिये और काम में लाये जाते का अधिकार दिया जाता है 
उत्त धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १६५१, को समाप्त हुये वर्ष के संबंध में 
अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों को लिये किया जायगा और किया 
गया समझा जायगा। " 


विनियोग 


श्री अध्यक्ष--प्रइनन यह है कि खंड २ और ३ इस विवेयक के अंग माने जाय॑। 
_ (प्रइत उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुश्ना । ) 
अनुसूची 


| नियन्नकतना 42०५ +पना ८३.७»++--3.-+५ किनिनज-ण 








निम्वलिखित धनराशियों से अनधिक 
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अनुदान सेवायें और प्रयोजन विधान सभा द्वारा राज्य की संचित योग 
स्वीकृत निधि पर भारित द 
रः र्‌ डे है 
मना फउचैफच डोर उस ७ मा ७ , रू रूछ७ ह 0 
है. टाम्प *«.. २२,१८० २२,१५८ 
रजिस्ट्रेशन ६,५२० ६५६२० 
१२ कमिदनरों और जिलों के . ६२,१८६ 8२,१८६ 
शासन संबंधी परिव्यय 
१६. चिकित्सा द ७,६१,११७ ७,६१/११७ 
२५. विद्युत योजनाओं पर व्यय १०,७१,७८५ १०,७१,७८५ 
३२०. परिवहन विभाग १,३२०,८६९ १,२०,८६६ 
४०. युद्धोत्तर नियोजन एवं विकास २२,४१३ .,. २३,४१३ 
४१ राजस्व सुरक्षित निधि १,६५४ १,६४४ 
४३ कृषि योजनाओं पर पूंजी द क्‍ 
की लागत १७,४३, ५ ६८ १७,४३, ५६८ 


४५ राजस्व लेखे के बाहर 
. नागरिक निर्माण कार्यों द 
. पर पूंजीकीलागत... १२,६७,६१२ १२,६७,६१२ 


इमाम 04% उ्रयाका' प्ादद अतदाया हतकरों थाना भणापत! ॥७:ग7७| >यःपात| 4न्‍मरना बट वाए:09 भ्कवयाह ॥मापरय पता लााआाद ॥क8क४ अधया्रय। अलयाजव डाकराई तटपर बततातां तातथात| मकान १23. - हा माय अयेकात शाकमर्ती मयाणा; ताला डरा जपव्याड पाया 


 कुलयोग ... श्श्रश्श्श्र..... . ५१,२१,श६२ 


... श्री अ्रव्यक्ष--प्रइन यह है कि अनुसूची इस विधेयक की अंग सानी जाय । 
.._ ( प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ॥) 


उत्तर प्रदेश (१६५०-५१ बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १६५५ ७१ 


गीषक, प्रस्तावता तथा खण्ड १ 


(उत्तर प्रदेश बिनियोग १६४०-४: की बढ़तियों का विनियमन ) 
विधेयक, १६५६ है 


३१ सार्च, १६५१, को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर 
उन्तके लिये अधिकृत अ्रथवा स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (८०८४५) 
व्यय हुई धनराशियों को पूरा करने के लिये राज्य की संचित निधि में से धन 


किक 


के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के तिमित्त 


विधेयक 
एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम 
बताया जाता है : द 
धक्षिप्त शीषाम।.._ १-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ की बढ़तियों 


का विनियमन) अधिनियम, १६५५, कहलायेगा । 


श्री अध्यक्ष--प्रहव यह है कि खंड १, प्रस्तावता और शीबंक इस विधेयक के 
भ्रंग माने जायें। 


( प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


॒ श्री हाफिज सुहम्समद इब्राहीम--प्रध्यक्ष महोदय, में अस्ताव करता हूँ कि उत्तर 
प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ कौ बढ़तियों का विनियसन) विधेयक, १६५४, को 
पारित किया जाय। 


श्री मददमोहन उद्याध्याय--मानतीय अध्यक्ष महोदय, बसे तो हमारे वित्त 
मंत्री जी हमारे बजर्ग हैं जितनी हमारी उम्र हुई होगी उतनी उम्र उनको इस सदन 
में रहते हुए हो गई होगी। लेकिनफिर भी वे हमकी कन्विन्स नहीं कर पाये, क्योंकि 
पब्लिक एकाउन्द्स कमेटी के चेयरमेत को हैसियत से तो यह कहा, यह तो कहता हूं कि यह्‌ 
अधिकार वहां जाना ही नहीं चाहिये, मेंने यह नहीं कहा। वहां तो जायगा, लेकिन जब 
ऐक्सेस एक दफा हो गई उनको तो रेगुलराइज् कराता ही है। मेंने कहा कि यह वक्‍त 
ही वह हो सकता है और इन दो सवालों का जवाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। वंसे 
तोवे बुजुर्ग हैंजो कहें वह सानेंगे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फाइनेंस 
मिनिस्टर की सी स्पीच नहीं हुई उनकी। 


श्री अध्यक्ष--प्रइत्त यह हैकि उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ की 
बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १६५४, पारित किया जाय । 


(प्रइन उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
मतानुसार स्वीकृत हुआ-- द द 


पक्ष में-- १०१, 
विपक्ष में--१३।) 


७१ विधानसभा .. -: [ १२ सितम्बर, १६१४ 


श्री महात्रीर प्रसाद शुक्ल ढारा प्राककलतन समिति की सदस्यता से 
द त्याग-पत्र 


श्री भ्रध्यक्ष--अब में एक सूचना सदन को देना चाहता हु कि श्री महावीर प्रसाद 
शक्ल ने अभी थोड़ी देर पेइतर प्राककलन समिति की सदस्यता से अपना त्याग-पत्र दे दिया 
शोर उनका स्थान अब रिक्त हो गया हैं। 


(इसके बाद सदन ५ बज कर ३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित 


हो गया।) 


द मटठनलाल, 
लखनऊ, सचिव, विधान मंडल, 
१२ सितम्बर, १९५५१) उत्तर प्रदेश। 


नृत्थियां ७9३ 











नत्यी का 
(देखिये तारांकित प्रइन ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर) 
स्ची 
कम... जिलों वा ताम ज़ींदार का नाम प्रसिकर की निर्धारित 
संध्या धनराशि 
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छ्ड॑ विधान सभा [१२ सितम्बर, १६५४ 


नत्थी 'ख क्‍ 
(देखिये तारांकित प्रइत १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर) 
क्‍ प्रदन संस्या १३ से सःबम्धित सूची 
सूची व्यक्ति जिनको शाम रसोल में तारीख १८ सा, भश्‌ की आग 
लग जाने से क्षति हुई-+- 


कसा प९ मटका 
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"यह केच् जन, १६५४ से प्रारम्भ किया गया 


७६ विधान सभा [१२ सितम्बर, १६४४ 
नत्थी 'धा 
(देखिये तारांकित प्रदन ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर ) 
कृत्रिम गर्भाधान केखों के विधय में सुचना का विवरण-पत्र--- 
ब्यय की गई धनराशि गर्भाधानों की संख्या 
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विधात सभा की बेठक सभा-सण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिल में श्रध्यक्ष 
श्री श्रात्माराम गोविन्द खेर की भ्रध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


है. ५ ०७०७ आए 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६) 


पग्रडीज इमाम, श्री 
झतहर हुसेन व्वाजा, श्री 
झ्न/त स्वरूप सिह, श्री 
प्रब्दल मुईज्ञ खां, श्री 
ग्रमुतनाथ सिश्र, श्री 
ग्रलो जहीर, श्री सेयद 
झवधघदरण वर्मा, श्री 
ग्रवधेशचरद्ध सिह, श्री 
प्रवरधेशप्रतप, सिह, श्री 
ग्रार्थर ग्राइस, श्री 
झ्राशालता व्यास श्रीमती 
इरतज्ा हुसेन, श्री 
इसरारल हक़, श्री 
इस्तफा हुसेन, श्री 
उम्राहंकर, श्री &. 
उसाशंकर तिवारी, श्री 
उमाशंकर मिश्र, श्री 
उस्मेद सिंह, श्री 
एऐजाज़ रसूल, श्री 
. झ्लॉंकार्रासह, भरी 
कन्हंयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री _ 
कमलासिह, भरी 
कमाल अहमद रिज़वी, श्री 
 करनसिह, श्री । 
कल्याणचन्द मोहिले- 

- उपतनास छत्नन गुरु, भ्रो 
कल्याणराय, श्री 


काम्रताप्रसाद विद्यार्थी, श्री... 


- कालीचरण टंडन, श्री 
_काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री 


किन्दरलल, श्री 
कुंबरकृष्ण वर्मा, भ्री 
कृपाशंकर, श्री 
फृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 


फष्णचनद्र शर्मा, श्री 


कृष्णदरेण आय, भी 

के वर्लासह, भरी 

के शभान राय, श्री 

कंशव पाण्डय, थी 

कफ शवराम, भरी 
कलाशप्रकादा, श्री 
ख्यालीराम, श्री 
खुशीराम, श्री 

खूबमिह, श्री . 

गंगाधर जाटव, श्री 
गंगाधर मेठाणी, श्री 
गंगाधर शर्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री. 

गजे न्द्र, सिह श्री 
गज्ज्राम, श्री 

गणेदाचन्द्र काछीं, श्री 
गर्णशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गणशप्रसाद पाण्डेय, श्री 
गिरजारमग शुक्ल, श्री 
गुप्तार सिंह, श्रो 
ग्रुप्रसाद पाण्डेय, श्री 
गुरुप्रसाद सिंह, थी 
गुलजार, श्री _ 

सेंदासिह, श्री 

गोपीनाथ दीकित, थी 
गोवर्धन तिवारी, श्री . 
गोरीराम, भरी "हक 


। 


घनदयाम दास, भरी 
घासीराम जाटव, भ्रो 
चत्‌रभुज शर्मा, श्री 
चन्द्रभानु गुप्त, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रसिह रावत, भी 
चन्द्रहास, श्री 
चित्तरासिह निरंजन, श्री 
चिरंजोील ल जाटठव, श्री 
चिरंजोल ले पालीवाल, श्री. 
चुन्नील,ल सगर, श्रों 
छेदाल,ल, श्री 
छेंदाल,ल चोधरी, श्री 
जगतनारायग, श्री 
जगदोशप्रसाद, श्री 
जगन्नायप्रसाद, श्री 
जगनज्नायबख्दा दास, श्री 
जगन्नाय मल, श्री 
जगन्नायसिह, श्री 
जगपतितिह, श्री 
जंगमोहरनासह नेगी, श्री 
जयपाल सिह, श्री 
जय न्द्रसिह विष्ट, श्री 
जवब.हरलल, श्री 
जवाह <ल,ल रोहतगी, डाक्टर 
जोरावर वर्मा, श्री 
झारखंडे राय, श्री 
टीकाराम, श्री 
डल्लराम, श्रो 
डल बन्द, ओो 
ताराचन्द्र माहेइ्वरो, श्री 
तिस्मला पह, श्रो 
तुलाराम, श्रो 
तलाराम रावत, श्री 
तेजप्रताप सिह, श्री 
तेजबहादर, श्री 
तेजासिह, श्री । 
त्रिलोकीनाथ कोल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दर्शनराम, श्री 
दलबहादर सिह, श्री 
. दाउदयाल खजत्ना, श्री 
दात्राराम, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
दंवकीनन्‍्दन विभव, 
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देव दत्त शर्मा, श्री 

देवदत्त मिश्र, श्री 

देवराम॑, श्रो 

देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री 
द्वारकाप्रसाद मौय, श्रों 
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री 
घनषवारी पाण्डय, श्री 
धर्म सिह, श्री 

धमदत्त वद्य, श्री 

नत्यसिह, श्री 
ननन्‍्दकमारदव वाशिष्ठ, श्री 
न्रदेव शास्त्री, श्रो 


नरन्द्रसिह विष्ट, श्री 


नरोत्तम सिह, श्रो 

नंवल किशोर, श्रो 

नागेडवर द्विवंदी, भरी 
नाज़िम अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्री 
नारायणदास, श्री 
नारायगदीन वाल्मीकि, श्री 
नकराम शर्मा, श्रो 

नेत्रपाल सिह, भ्रो 

पद्मनाथ सिह, श्रो 


| परमानन्‍्द सिन्‍्हा, श्री 
| परमेश्वरीदय/ल, श्री 


पहलवार्नातह चौधरी, श्री 


| पातोराम, श्री 
| पृत्तलाल, श्री 


पुदन राम, श्रो 
पुलित॒विहारी बनर्जी, श्री 
प्रकाशवती सूद, श्रीमती 


| प्रतिप,लापह, श्री 


प्रभाकर शक्ल, श्री 
प्रभदयत्ल, श्रो 
प्रसाकशन खन्ना, श्री 


। फञ्ञलुल हक़, श्रो 


तहातिह राणा, श्री 
फल पह, श्रों 


. बद्रोनारायण सिश्र, श्री 


बल३रवसह, श्री 
बल इ्वसिह आयें, श्री 
बलजद्रप्रसाद श॒ुक्‍ल, श्री _ 


। बलउन्तसिह, श्रो , 


बशोरअहमर हक्ोम, श्री... 


| बसन्‍्तलाल, श्रो 


उपस्थित सदस्यों की सूची द .. रे 


घसन्तलाल शर्मा, भी 
बाबुनन्दन, श्री 

बाबराम गप्त, शी 
बालन्दशाह, महाराजकुसार 
बिदशम्बर सिंह, भरी 

बेचनराम, श्री 

बेचनराम गुप्त, भरी 

बेनीसिह, श्री 

बेजनाथप्रसाद सिह, भी 
बेजराम, भरी * 
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री 

भगवती प्रसाद दबे, श्री' 
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 

भीमतेन, भरी 

भवरजी, श्री 

भगनाथ चतवदी, श्री 
भोलासिह यादव, श्री 

सक़सूद आलम खां, श्री 
मंगल।प्रसाद, श्री 

मय राप्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मदनमोहन उपाध्याय, श्रो 
मतन्नील/ल ग्रुदव, श्री 

मल वान सिंह, श्री 

महम्‌द झलो खां, श्री (रामपुर ) 
महमृद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
मह॒'राज सिंह, श्री 

पह.वी रप्रसाद शुक्ल, श्री 
मह.वीरप्रसाद श्रोवास्तव, श्री 
महावीर सिह, भरी 

महीलाल, श्री 

. मान्धाता सिंह, श्री 

मिजाजील .ल, श्रो 

मिहरबान सिंह, श्री 
मुचनलाल, श्रों 

म्रलोवर करोल, श्री 

मुक्ताक अलो खां, श्री 
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्रों 
मुहमद अब्दुल लतीफ, श्री 
मुहम्मद तक़ी हादी, भरी 
मुहम्मद नतीर, श्री क्‍ 
मुहम्मद फ़ारूक चिद्ती, श्री 
मुहम्मद मंजरुल नो, श्री 
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 


मोहनलाल, श्री 
मोहनलाल गोतम, श्री 
मोहन सिंह, भरी 

मोहनसिह द्ाक्‍य, श्री 
यमुनासिह, श्री 
यदोदादेवी, श्रीमती 
रघुराज सिंह, श्री 
रघुवीर्रा :ह, श्री 
रणञ्जयसिह, श्री 
रतनलाल जन, श्री 
रमेशचन्द्र दर्मा, श्री 
रमेश वर्मा, श्री 
राधवेद्रप्रताप सिह राजा 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकुमार शर्मा, श्री 
राजनारायण सिंह, श्री 
राजवंशी, श्री 

राजाराम किसान, श्री 
राजाराम शर्मा, श्री 
राजेश्वर सिंह, श्री 
राधाकृष्ण श्रग्रवाल, श्री 
राधामोहनसह, श्री 
रामअधार तिवारी, श्री 
रामग्रधीन सिह यादव, श्री 
रामग्रननन्‍्त पाण्डय, श्री 
रामशअ्वधव सिंह, श्री 
रामकिकर, श्रो 
रामकुमार दास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जसवार, श्री 
रामगुलाम सिंह, श्रो 
रामचुन्द्र विकल, श्रो 
रामचरणल'ल गंगवार, श्री 
रामजोल,ल सहायक, श्रो 
रामजी सह(य, श्रो 
रामदास श्रार्य, श्री 
रामदास रविदास, श्री 


रामदलार सिश्र, श्रो 


रामनरव शक्ल, श्रो 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री... 
रामप्रसाद, श्री 

रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामग्रसाद नोटियाल, श्री 


_रामप्रसाद सिह, श्री 


रामबली मिश्र, श्री 


रामभजन, श्री 


प्र 


रामम्‌र्ति, श्री 
शमरतन प्रसाद, श्री 
रामराज शुक्ल, भरी 
रामलबन, श्री 
रामलखन सिश्र, श्री 
रामलाल, श्री 
रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय शर्मा, भरी 
रामसन्दर पाण्डय, श्री 
संसन्दर' राम, श्री 
रामसभग वर्मा, श्री 
रामसमर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूपगुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप सिंश्र विशारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, श्री 
रामेइवरप्रसाद, श्री 
रामइवर लाल, श्री 
लस्‍््मणदत्त भट्ट, श्री 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
 लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
 लस्मीरमण शाचायें, करी 
छूताफत हसन, 
लालप्रहादुर सिंह, श्री 
ले लत्रहाद्रसह कद्यप, श्री 
लत्फअलो सर, श्री 
लेखराज सिह, श्री 
वंदधनारायणसिह, श्री 
वंधीदास घनगर, श्री - 
वंशीवर मिश्र, श्री 
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री 
वसीनकवी, श्री 
. चासुदेवप्रसाद सिश्र, श्री 
 विचित्रनारायण दरार्मा, शी. 


.. विजयशांकर प्रसाद, श्री 


विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विष्णदयाल वर्मा, श्री 
विष्णशरण दब्लिश, थी 
वीरसेन, श्री 

वीरन्द्रपति यादव, श्री _ 
बीरेच्रशाह, राजा 


विधान सभा 
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ब्रजभूषण सिश्र, श्री 
ब्जरानी मिश्र, श्रीमती 
ब्रजवासीलास, श्री 
व्रजविहारी मिश्र, श्री 
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
शंकरलल, श्री 

शम्भ्नाथ चतवदी, श्री 
शांतिप्रपन्न शर्मा, भरी 
शिवक्मार मिश्र, श्री 
शिवकमार शर्मा, श्री 
दशिवदान सिंह, भरी 
शिवनारायण, श्री 
शिवपूजन राय, श्री 
शिवप्रसाद, श्री 

शिवमंगल सिह, जी 
शिवमंगल सिह कप्र, श्री 
शिवराज बली सिंह, श्री ._ 
शिवराजसिह यादव, श्री 
'शिवरास पाण्डय, श्री 
शिवराम राय, श्री 
शिववक्षसिह राठौर, भरी 
शिववचनराव, श्री 
शिवशरणललल श्रीवास्तव, «री 
शिवस्वरूपसिह, श्री 
शुकदवप्रसाद, श्री 
शुगनचन्द, श्री 
इयामसनोहर मिश्र, श्री. , 
इयामलाल, श्री 


इयामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 


था 


श्रीचनद्र, श्री 

श्रीनाथ भागंव, श्री 

श्रीनाथरामस, श्री 

श्रीनिवास, श्री 

श्रीपतिसहाय, श्री 

सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती 
संग्राम सिह, भरी 

सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्रीं 


॥ सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 


सत्यनारायणदत्त, श्री 

सत्यसिह राणा, श्री द 
सफ़िया अब्दल वाजिद, श्रीमती | 
सम्पूर्णाननद, डाक्टर... रण 
सालिंगरास जायसवाल, थी 
सावित्रीदेवी, श्रीमती 


सियाराम चौधरो, श्री 


उपस्थित सदस्यों की सची दर 


सीताराम, डाक्टर हबीबरंहमान स्रां हकीम, भरी 
सीताराम शुक्ल, श्री हमीद खां, श्री 

सखीराम भारतीय, श्री हरखयाल सिह, भरी 
सन्दरदास, श्री दीवान हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 
सनन्‍्दरलाल, श्री हरगोविन्द सिह, भरी 
'सरुजराम, श्री हरदयाल सिह पिपल, श्री 
सरखदत्त वाजपेयी, की हरदेव सिह, श्री 
सरशप्रकांश सिंह, भरी हरिप्रसाद, श्री 

सल्तान श्रालम खां, श्री हरिव्चन्द्र अ्रष्ठाना, श्री 
स्॒यप्रसाद अवस्थी, श्री हरिसिह, की 

सेवाराम, श्री हेमवती ननन्‍दन बहुगुणा, श्री 


हवीबुरं हमान अंसारी, श्री 


प्रश्नोत्तर 
संग नवार, १३ सितम्बर, १६५४ 
'ताशंकित प्रश्न 
समझो लिया बांच का निर्माण काय 


*?---श्री झारखंड राय (जिला श्राजमगढ़ )--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 
मझरिया बांध (बड़हलगंज के पास जिला गोरखपुर) के निर्माण हेतु सरकार ने कुल 
कितना रुपया संजर किया हु ? 


सिचाई उपमंत्री (क्री रामसूति )--मझरिया नास का कोई बांच सिंचाई 
विभाग द्वारा नहीं बनाया जा रहा है । तहसील बांस गांव में बड़हलगंज से लगभग १० मौल 
की दरी पर भझोलिया नाम का एक बांध बनाया गया है इस बांध की लागत लगभग 
४,००० रू० हे 


*+२--शआ्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गांव के निर्माण में 
कितना-कितना क्या-क्या काम हो चुका हे? 


श्री रामसूति--मपह्नोलिया बांध का निर्माण कार्य समाप्त हो गया है। 


श्री झारखंडे राय---क्या साननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार 
को इस बात की सूचना हे कि इस बांध का निर्माण पहले वहां की आम जनता ने शअ्रपने 
श्राप शुरू किया ? यदि हाँ, तो जनता ने जो श्रम्म किया उसका पारिश्रसिक सरकार का देने 
का विचार हूँ ? गा 


श्री रामसूति---इस समय तो इसकी कोई सूचना है नहीं । अगर श्राप लिख कर 
तो उसकी जांच करा लेंगे और श्रगर उन्होंने कोई काम किया है तो उसके बारे में 
भी विचार कर लेंगे कि उनको कूछ रुपया देना चाहिये या नहीं । 
. श्री झारखंडे राय--क्ष्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्‍या 
यह सही हुँ कि इस बाढ़ में उस बांध को कोई क्षति पहुंची हे? 


सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी )--जो नहीं, बिल्कुल नहीं । 


थड विधान सभा [१३ सितम्बर, १६९५५ 


जिलों में सचनाधिकारियों की नियुक्तियां 


*३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी )--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि वह जिलों में सूचनाधिकारियों को नियुक्षियां कर रहीं हैं ”? यदि हां, तो कितने 
पदों पर और किस-किस जिले में? न 

सूचनामंत्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव )--जी हां। दस पदों पर' 
नियुवितयां विचाराधीन हें। किन-किन जिलों में नई नियुदितियां करना पड़ेगा यह 
बतलाना अभी सम्भव नहों हें । 


.. *ड--श्री लक्ष्मष्णणाव कदस--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बया 
इस सम्बन्ध में कोई विज्ञापन निकाला गया हुँ? यदि नहीं, तो क्‍यों? 


श्री लप्सीशंदर यादठ-..जी हां, विज्ञापन छप्दाया गया है। 


श्री लःसण राव कदम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलों 
का चुनाव किस आधार पर होगा ? 


श्री कमला पति त्रियाठी--जिलों का चुदाद, बात कुछ समझ में नहीं आायी। 
ऐसेतो ५१ जिलेहे हमारे यहांओर हर जिले में एक-एक सूचना अ्रधिकारी रहेगा। 

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 
जो केंडिडेट्स इसमें आयेंगे उनकी सिनिमस क्वालिफिकेदान्स क्या होंगी? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसे तो ग्रेजुएट रखी गयी'है और यह भी है कि 
हिन्दी भी उनका एक सब्जेक्ट हो। कभी-कभी ऐसा भी होता हे किअगर कोई सिनिरम 
बवालिफिकेशन का आदसी नहीं हैँ लेकित सूचना अधिकारी के पद के योग्ण है, 
पत्रकार है, बहुत दिनों का उसको अनुभव हें तो फिर गवर्नमेंट उस पर विचार कर 
लेती हे। आश्रान मेरिट अ्रगर किसी को एग्जेम्शन देना होतो देभी देती हे। 

श्री हेसवती नन्‍्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--वक्या माननीय मंत्री जी इस 
चुनाव में राजनीतिक पीड़ितों को विद्येष रूप से लेने की कृपा करेंगे ? 

श्री अं त्रिपाठी---वह तो विज्ञापन में लिखा ही हुआ है कि अगर 

पोलिटिकल सफरस हों ओर अ्रदरवाइज् पूरी तरह से क्वालिफाइड हों तो प्रिफ़रेन्स 
उनको मिलता हूं थोड़ा। द द 

श्री जगन्नाथ मलल्‍ल (जिला देवरिया)--क्या साननीय मंत्री जी बताने की 
कृपा करेंगे कि इतका. एप्वाइंसेंट किन लोगों के द्वारा होगा? 

_ श्री कम्॒लापति त्रिपाठी-.उसका एक सेलेक्शन बोर्ड बना हुमा 
उसके सामने इंटरव्यू होगा इन लोगों काश्रोर तब सेलेक्शन होगा । 

_श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जौ 
बताने की कृपा करंगे कि जब सरकार ने का घोषणा करदी हैं कि यह पद पोलि- 
टिकल एप्वाइंटमंट का नहीं रहा तो ऐसी हालत में इनका चुनाव पब्लिक सर्विस 
कमीदन से क्‍यों नहीं कराया जाता ? ... द द 
न श्री कमलापति ४९3 लक अ का हर किसी घोषणा का मुझे स्मरण नहीं 
हे लेकिन यह और लिटिकल एप्वाइंटमेंट हो या नहों यह सारा प्रइन सरकार के विचारा- 
घोन हैँ ओर यदि पब्लिक सर्विस कमोशन को भेजना प्रावश्यक होगा तो 
उनको भेजा -जायगा। अ्रभीतो येटेम्पोरेरी एप्वाइंमेंटस हरे। 


प्रदनोत्तर द्धभ््‌ 


श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने को 
कृपा करेंगे कि यह सूचना अधिकारी किस के अधीन काम करेंगे : 

श्री कमलापति त्रियाठी--ऐले तो यह सूचबवा विभाग के अधीन हैं लेकिन 
जिले में कलेब्दर होता हैं और श्रधिदारी होते हैं, उनके साथ काम करता होता हैं 
जैसे और दिभाग काम करत हूं। द 

पृ... ६--»ी छित्तर सिंह निरंजन (जिला जालौन)। (अनुपस्थित )-न १४ 
सितम्बर, १६५४ के लिये प्रदद संख्या ४२-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये शये || 


श्रांवरा नाला तथा चंवर ताल, जिला आजमगढ़ से पानी के निकास 
की योजना 


*७--भी रॉलसुन्दर पांडेय. (जिला आजमगढ़ )--क्या सिंचाई मंत्री बताने की 
कृपा करेंगे कि घोसी तहसील, छिला अआाजमगढ़ के इन्तर्गत आंबिश भोला ओर 
चंवर ताल से पानी का निकास न होने के कारण प्रति वर्ष संझडों एकड़ फसल 
बरसात में डइब जाया करती हूं ? 

श्री राममति--घोसी तहसील के आंवरा नाला तथा - चंबर ताल के 
झ्रासपास की जमीन में पानी का उचित निकास नहोनेके कारण प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती 
है तथा उर्से फसल इत्यादि को क्षति पहुंचती हूं। आऋांदरा नाला 
के पानी के निकासु में एक निऊी, तोरपर बनवाये हुए बांध सेबाधा पहुंच रहोहे। 

“८--ी राससुन्दर पॉडेय--व्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 
झ्रांव। नाले का पानी निकालने की कोई योजना सरकार के दिचाराधीन हूं? 

श्री राममति--पान्नी के निकास की एक योजना स्वीकृत की जा चुकी है। 

+६---श्री रामसुन्दर पांडेय--यदि हां, तो यह योजना कब लागू होगी और 
इस योजन! पर कितना रुपया व्यय होगा ? 

श्री रामसूति---इस योजना पर लगभग २२ हजार रुपया खर्च होगा। 
ग्रब तक करीब ५०० रुपया खर्च होचुका हैं। योजना पर काम मई, १६५४ में 
शुरू हो गया था परन्तु कुछ काइतकारों ने अपने खेतों से सिट॒टी लेने का विरोध 


किया और इसलिये काये में प्रगति नहुई। अब भूसि अधिकरण की कार्यवाही 
हो रही हैँ ओर शीघक्ष ही काम शुरू हो जायेगा। 


. चंबवर ताल का सर्वे भी हो गया हे और योजना बन रही है । 
श्री रामसुन्दर पांडेय-..क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन 
दोनों योजनाओं केप्रे होजानेपर कितने एकड़ फसल की बचत होगी ? 
श्री रामसूति--सर्वे की रिपोर्ट भ्रभी पूरी नहींआई है।. इसके बाद ही मालूम 
हो सकेगा । ब 
श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि भूमि 
अधिकरण की कार्यवाही अदालत में हो रही है या नहीं ? द 
श्री राससूति--मेंने श्र्ज किया कि शुरू हो गई है। 
श्री त्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़ )--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा 


करंगे कि आंवरा नाले से जो नया नाला निकलने बाला है वह पुराने रास्ते से 
जायगा या नई भूमि से - जायगा ? 


ध्द्द विधान सभा [१३ सितम्बर, १६५४ 


श्री राममति--वह परानी से भी जायगा, कछ नई से भी जायगा। 


श्री रामसन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने को कृपा क्षरेंगे क्वियह गोरी 
थोजनायें अग्रिम बरसात से पहले समाप्त हो जायंगी ? 


श्री राममात--हां श्राशा तो है श्ञायद पूरी हो जायंगी। 
देवरिया जिले की म्यूनिसिपेल्टियां 


+१०.-....औ रामसुभग वर्सा (जिला देवरिया )---क्या सरकार बताने की कृपा 
करेंगी कि. देवरिया जिला के अन्तर्गत कितनी म्यनिसियेल्टियां हैँ, और उन मय 
लिंठी नेञ्नब तक वजट नहोंपास कियाह ओर इसका क्‍या कारण हूँ ? 


स्वशासन उपमंत्र! (श्री कलाहश प्रकाश )--देवरिया जिले के अन्तर्गत तीम 
स्युतिप्तियेल्टियां हैं जिसके नाश इस प्रकार है: 
देवरिया, पढरोना, ओर गौरा बरहुज। इत तीनों ने अपना बजठ पाज़न कर 
लिया हैं। ्््ि 
इलाहाबाद जिले में नलकपों पर व्यय 


*+११--ओी कल्याण चन्द सोहिले (जिलाइलाहाबाद)--क्या सरकार कृपा कर 
बतायेगी कि इलाहाबाद जि ये सें कितने नलक्ूप बनाये गये हैं और उनमें कितने नलकूप काम कर 


रहहः 


श्री राममति-..इलाहाबाद जि में ११ सरकारी नलकप बने हैं, जिनको चलाने के 
लिय विद्यत का प्रबन्ध किया जा रहा हे। बाकी और नलकपों की खुदाई का काम जारी हूं। 


. *#१२--श्री कल्याणचन्द मोहिले-.-क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नलकप बनाने के 
लिए कितना रुपया रखा गया हे और उसमें अंब त्तक कितना व्यय हो चु + हैं ? 


श्री रामसूर्ति--प्रदेश की विविध नलकूप योजनाश्ों के लिये बजठ हें इकढ॒ठा रुपया 
रकक्‍्खा जाता हैं, जिलंवार नहीं । इलाहाबाद जिले में प्रस्तावित कुत्रों पर लगभग अब तक. 


४, २६३ रुपये व्यय हो चुका हें । हंड़ियां और फूलपुर तहसीलों में करीब ७० कुओों को बताने का 
प्रस्ताव हैं । द 


पक 


श्री कल्प्राणचन्द सोहिले--.-क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर बतलायेंगे कि जो कयें 
बनाये गये हूं वे कि-. तहसील में हु और कि; गांव में हें ? 


श्री राममूति---तहसील हुंडिया और फूलप्र में। गांव का इसमें जिकर नहीं हे । 
अगर शाप नोटिस दें तो वह भी जतलाया जा सकता हैं । 


श्री कल्याणचन्द सोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिन स्थानों पर 
नलकूप बनाये गय हूँ वहां पर बिजली लाने और उत नल कुझों को चालू करने में कितना 
समय सिलेगा 

श्री राममूति-.कोशिज्ष जल्द काम करने को है। फिलहाल जो ११ बनाये गये हें उन 
पर प्लांट लगाय गये हें ओर वह इंजिन से चल रहें हूँ। 


इलाहाबाद नगरपालिका हारा सरकारी कर्ज की आंशिक अदायगी द 
+१३--ी कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद 


नगरपालिका को अब तक सरकार की और से कितता कजें दिया गया और उसमें से कितना 
नगरपालिका ने श्रदा किया ? 


प्रदनोत्तर द | दे 


श्री कैलाश प्रकाश---सन्‌ १६१६ से श्रव तक इलाहाबाद नगरपालिका को ७४,३ १,६८६ 
० कर्ज मिला है जिसमें से उसने ३२,७०,७८७ रु० ११ झाना का भुगतान कर दिया है । 


बलन्दशहर जिले के हिन्डन व जमुना द्वाबे में नलकूप बनाये की योजना 


+9४--शआरी रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा कर 
बतायेगी कि द्ाबा हिन न व जमुता जिला बुलन्दशहर मेसचाई के लिय कोई योजना सरकार के 
विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो यों ? 

शी रासमति-.-जो हां, उस क्षेत्र में €० नलकूप बनाने की एक योजना सरकार के 
विचाराधोन हैं । 

श्री रामचन्ध विकल--क्य। सानताय मंत्री जी बतलायेंगे कि द्वावा हिन्डन व जमुना 


३. जा 


डिला बुलन्दशहर का भाग है और ६० नलकूप जो बनने हें वह उसी जिले में हें 

श्री रामसति---मेरा ल्याल ऐसा है कि माननीय सदस्य ने जो सवाल किया हे उसी से 
संबंधित यह जवाब होगा। द 

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननोय मंत्री जी बतलायेंगे कि सिंचाई योजलना के श्रस्तगेंत 
जितने ६० नलकप बनने हें उनसें कब से काय आरम्भ होते की संभावता हे ? 

श्री राममति--केंद्रीय सरकार मे यह प्रार्थना की गयी है कि वह हमको इस स्कीम के 
प्रत्तगंत बाकी रुपया दे श्रोर उम्मीद की जाती हे कि जल्दी ही सहायता मिलेगी । 


श्री रामचन्द्र विकल-.-.क्या मानवीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय 
सरकार को यह सूचना कब भेजी गयी ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--कद्रीय सरकार से तीन साल से लिखा पढ़ी हो रही है। श्रव 
पह उम्मीद हुई है कि संभवत: यह जो दाकंग सीजन बरसात के बाद ञ्रा रहा हैं उसमें, हम 
इस काम को शरू कर दे । 


देवरिया तहुसोल में नलकूप निर्माण 


*+१४५--शी रामेइवर लाल (जिला देवरिया)--क्या सिंचाई मंत्रो छुप: कर बतायेंगे 
कि देवरिया जिला के देवरिया तहसील में कुल कितने ट्यूबबेल लग गये हूं ओर फ़ितने लगाने 
की योजना हे? 


श्री रामम्‌ त- - देवरिया जिले की देवरिया तहसील में ७० नलकूप लग गये हैं और १० 
और नलकप पंच बर्वोय पोजना के अन्तर्गत लगाने की योजना हैं । 

श्री रामेशवर लाल--क्या मलतोव मंत्रों महोदय कृपा कर वतल/येंगे कि जो १० 
नलकूप अगली पंचवर्षीय योजना में है उनके लिप स्थान का चुनाव कर लिया गया है ? 

श्री राममति-.-अ्रभी स्थात का चुनाव नहीं हुआ है । 

श्री रामेइ्बर लाल-.-क्या मानवीय मंत्री महोदय को ज्ञात है देवरिया तहसील के ज॑न- 


प्रतिनिधियों ने उनके पास इस तरह का सु शव भेजः हे कि कुछ खास स्थानों पर जहां पर सिंचाई 
को योजता नहीं हे नलहूप लगाये जाय॑ तो कया सरकार ने उस पर विचार क्रिया हें? 


श्री रामसू्ति--_चोफ इंजीनियर से इस प्रकार की कोई खतकित/बत हुई होगी यहां पर 
इस वक्‍त मर पास कोई सालूमात नहीं है। 


श्री जगन्नाथ मल्ल-.क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने नलकप लगाये 
ये हूँ उनमें कितने काम क्र रहे हें श्रोर कितने बन्द पड़े हें ? 


डे विधान सभा [१३ सितम्बर, १६५५ 


श्री राममति-.-.७० नलकप जैसा कि मेंने जवाब में अर्ज किया कि सन्‌ १६५४ से कम कर 


रहे हे। बाकी जो रह गये हे उन पर ६.म खत्म हो चका हैं पर अभी प्लाट नहीं लगा हे इसलिये 
नका के नहीं चल रहः हैं । 


श्री रामेदबर लाल... क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञ।र हें कि जो नलहप बनाये जाने के 
बाद चाल नहीं हैं उनमें से अधिकतर इस कारण से चालू नहीं हू कि उन्तकी गूल बनाने के लिय 
जमींन नहीं दी जा रही है ? 


श्री राममति--.एक कारण यह भी हे । 
श्री रामेबवर लाल-.-क्या यह सही है कि अभी तक जो जमीन नलक्तप बनाने के लिये 


गी गई है और जो चल रहे हे उसका मुझ्लाविजा नहों दिया गया तो दूसरे नलछूपों के लिये 
लोग जमीन नहीं दे रहे हैँ बहु इसी कारण से नहीं द॑ रहे 


श्री रामस ते. -इस सदन में यह बता दिया गया है कि इसके लिए ५ स्पेशल आफीसस 
मुकरर कर दिये गये हैं ताकि जिनको मुझाविंजा अभी तक नहीं मिला है उनको जल्द से जल्द 
मिल सके। 


झल्मोड़ा जिले में क्वीतड गूल निर्माण की योजना 


:१६---ी नरेन्द्र सिह विष्ट (जिला अ्ल्मोड़ा)--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 
ग्रल्मोड़ा जिलें में क्वीतड गूल निर्माण करके सिंचाई का आयोजन करने का वह विचार रखती 
हे रे 

|. श्री रामसूति---अल्मोड़ा जिले में क्वीतड़ गल निर्माण करने की योजना सरकार के 
विचाराधीन हैं ओर जाँच (8प्रए४०) के पद्चात्‌ निर्णय किया जायगा। 


४#१७- - शी नरेन्द्र सिह विष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस इलाके में यह 
गूल बनेंगी वह अन्नाभाव ग्रसित इलाका हे ” यदि हां, तो क्या सरकार यह गूल टेस्ट वर्क के 
हारा बनाने पर विचार करंगी ? | 


श्री. राममूति-.-.जिस क्षेत्र में क्वीतड गूल का निर्माण विचाराधीन है वह अ््नाभाव 
ग्रसित हे। परन्तु उक्त गूल का निर्माण टेस्ट वर्क द्वारा संभव नहीं हे क्योंकि गूल लगभग ६ मील 
होगी ओर वह जिस क्षेत्र से गुजरंगी वहां बहुत रूख्त चद्टानें हें। 


श्री नरेंद्र सिंह विष्ट-.-.क्‍्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस गल का सर्वे कब 
तक हो जायगा 


श्री राममूति-..१रसात के बाद जब दकिंग सेशन प्रारम्भ होगा तब शुरू किया जाकर 
माच ५६ तक खत्म हो जान की ग्राज्षा है । 


द श्री नरेन्द्र सिह विष्ट-...क्या साननीय मंत्री जी को ज्ञात हंकि गल के अंतिम भाग में 
बिजलो मिलने की योजना भी कार्यान्वित हो सकती हैं ? 


श्री राममूर्ति--..यह तो बड़ी खुशी की बात है। 


._- श्री नरेन्द्र सह विष्ट.....जिन हिस्सों में चट्टान नहीं है उनमें टेस्ट वर्क या श्रमदान से 
मंत्री महोदय काम कराने की कृपा करेंगे? 


...._औ राममूति-..-वगैर पैसे के काम बन जाय तो बड़ी अ्रच्छी बात है, सरकार को इस बात 
से बड़ों खशी होगी। के ली 





प्रदनोत्तर ष्8 


देवहला जिला बस्ती की बानगंगा से क्षतिग्रस्त फसलों के लिये मुआवजा 


+9८--ओ रामनारायण जिपाठी-.-क्या सरकार बताने की कृपा कर गी कि शोहरुतगढ़ 
के पार बानगंगा नदी में बांध के बनने के कारण जो नदी का पानी रो ॥ गया उससे ग्राम 
देवहला थाना उस्ठा जिला बस्ती के आस-पास करोब ६०० बीघा फसल रबी बाढ़ आन 
से बरबाद हो गई ? 


श्री राममति-बानगंगा नहर के हेडवर्क्स के स्थान पर बानगंगा नदी की तली में कुछ 
कार्य बन ने के हेत नही का पाती घुममाकर जाम ५ नदी में बह्यया गया, जिसके कारण कुछ 
काइतकारों की रबी की फसल जो कि जाम॒वार नदी की घाटी' में वर्षा के बाद बोई गई थी 
नष्ट हो गई। इस प्रकार २४५२ एकड़ भूमि में कृषि को क्षति पहुँची 


*9६--श्री रामनारायण त्रिपाठो--क्या सरकार इस घटना से हुई क्षति का मुआवजा 
किसानों को देगी ? यदि हां, तो किस हिसाब से ! 
श्री रामम॒ति---सरकार ने इस घटना से हुई क्षप्धि का मुआवजा, जो कि ६१७८ रु० ८ आ० 
निर्धारित किया गया है, संबंधित कृषकों को वितरित कर दिया 
मुआवजे की दर निम्नलिखित बातों में निभर हूँ 
१-“फसलों की दा जिस समय उपरोक्त क्षति हुई 
२--फसलों की किंस्सें, और 
३--मजदूरी तथा गल्‍ले बाजार भाव आदि 
श्री रामनारायण त्रिपाठी--.क्या केवल एक साल ही गह क्षति हुई जब कि गंगा के पाती 
को जनहार नाले में डाला गया श्रयवा हर साल हुआ करंगी ? 


श्री रामसूति-चह तो हेडवर्क बनाया जा रहा था उसी के लिये उसकी जरूरत थी, 
ग्रब कोई ऐसी जरूरत न॑ होगी । 


बिजनौर जिले में सिंचाई की विभिद्व दर 


*+२०- भी द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर )--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करंगी कि बिजनौर जिले में पिछले वर्ष बढ़ी हुई दर से सिंचाई की रकम ली गई थी या नहीं ? 
श्री रामसृति-.-बिजनौर जिले में सिचाई के तीन साधन हे 
१--राजकीय नलफूल 
२--रामगंगा नहर 
३--बिजनोर नहर 
राजकीय नल%ल और रामगंगा नहुर की सिंचाई की दर दिनांक १ अ्रप्रेल १६५३ से बढ़ाई 
गई परन्तु बिजनार नहर की सिंचाई को दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। 
.. +२१--्री द्वारका प्रसाद सौर्य--यदि नहीं, तो क्‍यों? 


श्री रामस्‌ तें--_विजनौर नहर में पानी की मात्रा भ्रनिश्चित होने के कारण कोई वृद्धि 
नहीं की गई। 


+२२--ी द्वारका प्रसाद मोये-..क्या यह श्रपवाद केवल बिजनौर जिले के लिये किया 
 गयाथाया किसी और जिले लिये के भी? 


श्री रासमूर्ति- -बिजनौर नहर को छोड़कर प्रन्य सभी नहरों पर बढ़ी हुई दर लगाई गई। 
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श्री द्वारका प्रसाद मोय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बिजनोर 
नहर किस-किस जिले को पानी देती हें? 


श्री रामसूर्ति-..-|बिजनौर जिले के थोड़े से हिस्से को। 


उन्नाव में झल्पदर्ग श्रावास की योजना 


*२३--शी देवदत्त सिश्र (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करंगी कि 
उन्नाव नगर को वहु नगर विकास योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने पर विचार कर रही है? 


श्री कलाहश प्रकाद---नगर विकास की कोई विशिष्ट योजना अलग से नहीं है इसलिये 
उसके अच्तर्गत उन्नाव को सम्मिलित करने का प्रदन नहीं उठता। इस समय कुछ नगरों में 
जल-कल +था ड्ेनेज की योजनायें चल रहीं हें किन्तु उन्नाव उन नगरों में नहों हं। श्रल्पवग आवास 
की योजना अवध्य अन्य नगरों की भांति उदन्चाव में भी लागू है । 


*२४---ओ देवदत्त मिश्र-....क्या इस संबंध में उच्चाव स्युनिसिपल बोर्ड से कोई सुझाव 
सरकार के पास आय हे ? यदि हां, तो वे सुझाव क्‍या हे ? 


श्री कलाशझ प्रकाश-..जी हां । नगरपालिका के श्रव्यक्ष ते अपनी जल-कल की पुर्ंव्यवस्था 

गेजना तथा विस्तत डेनेज योजना को द्वितीय पंचवर्षोय योजना में सम्मिलित करने के लिये 

प्राथना की थी। इसके उत्तर में नगरपालिका से कहा गया हे कि वह पहले ब्रपत्ती उक्त योजनाओं 

के (06277८0 ए7०८८६) चींफ इंजीनियर, लोकल सेल्फ गवर्नेमेंट इंजोनिर्या रिंग विभाग द्वारा 
तेयार करवा ले तभी उनके संबंध में आगे विचार किया जा सकेगा। 


श्री देवदत्त सिश्र--क्या मंत्री जी दतायेंगे कि नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय ने यह 
प्रार्थना सरकार के पास कब भेजी थी? 


श्री कलादा प्रकाह--.डीक तीथि तो मेरे पास नहों हँ लेकिन पिछले एक्र साल में ही 
ग्रायी 


श्री देवदत्त सिश्र--क्या मंत्री जी बताने की क॒पा करेंगे कि नगरपालिका नध्यक्ष की 
यदा का उत्तर सरकार ने कब दिया ? 


श्री कैलाश प्रकाश-.- तारीख इस समय भेरे पास नहीं है । 


श्री देवदत्त सिश्र-.-क्या सरकार बताने की कया करेगी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट के सम्बन्ध 
में उन्नाव नगरपालिका से कोई योजना सरकार को प्राप्स हुयी है ? 


क्री कलाश प्रकाश--.जी नहीं कोई योजना शर्त चहों हुयी, यह योजता ची क ईंजीनिय- 
रिंग विभाग द्वारा दंखी जाती है और उसके लिये कुछ फोत देना होती है, जब वह फीस गा जायगी 
तब यह चीफ इजीनियरिंग विभाग डिटेल्ड योजना बतायेगा । 


श्री देवदत्त मिश्र... क्या मानतोय मंत्री महोदय भ्रल्प वर्ग श्रावास योजना का स्पष्टीकरण 
करने की कपा करने? नि 


श्री कलाह प्रकाश--प्रह एक योजना है जो केन्द्रीय सरकार को श्रोर से चली हैँ जिसके 
द्वारा किन व्यक्तियों की आय ६,००० रुपया वाषिक से कम है उसको सरकार की ओर से रुपया 
कजे दिया जाता हे, उस कंज की शत यह हूं कि जिसको सकान तनाना हो वह २० प्रतिशत अपने , 
पास से दे और बाकी कर्जा उसको मिल सकता है और अब यह कर्जा कोआझ्रापरेटिव सोसाइदीज 
द्वारा मिल रहा है।.. द 


श्री देवदत्त मिश्र-..-क्या मंत्री जी बताने की कपा करेंगे कि यह योजवा उन्नाव जिले के 
तोटिफाइड एरिया और टाउन एरियाज़् में भी लाग होगी । 
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स्याय मंत्री (श्री सेयद अली ज्हीर ) --कोई तीन चार दित हुए इसके मुताल्लिक 
एक कांफ्रेंस हुयी थी और उस में यह तय हुआा हैँ कि जहां-जहां वह ज़रूरी शर्तें प्री कर सक वहां 
टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में भी वह लागू कर दी जाय । 
. स्वश्ञासन विभाग के श्रन्तगंत कानपुर डिवीजन के इंजीनियरिंग विभाग में 


६. - श्रोवरसियरों की मुश्रत्तली 

*२५--ओ केशव पांडेय (जिला गोरखपुर )--क्या सरकार कूपा कर बतायेगी कि 
स्वशासन विभाग के अन्तर्गत इंजीनियरिंग विभाग के कानपुर डिबीज़न में सन्‌ ५२ से अब 
तक कितने श्रोवरसियर मुश्रत्तल हुये हें? 

श्री केलाद प्रकाश--केवल दो प्रस्थायी श्रोवरसियर सर्वश्री के० एन०पांडे और आर० 
सी० वर्मा । 

*+२६--की केशव पांडेय-...क्या सरकार यह बतायेगी कि उनमें से कितने अब तक 
विभाग द्वारा या श्रदालतों हफ़्रा पुनः बहाल किये यये हैं ? 

श्री केलाश प्रकाश---कोई नहीं। श्री वर्मा का मामला दो बार अश्रदालत के सामने जा 
चुका हूं। इसमे से पहिली बार अदालत ने यह फंसला दिया कि श्री वर्मा के विरुद्ध फिर से अनुशासन 
को कार्यवाही की जाय । उसके अनुसार जब श्री वर्मा को दुबारा डिस्मिस किया गया तो वे 
फिर मामले की रिटपिटीशन द्वारा भ्रदालत के सामने ले गये। इस बार अभ्रदालत ने 
ड्सिमिसल के हुक्म को इस आधार पर रहकर दिया कि अभ योग अस्पष्ट थे । 


+२७--श्री केशव पांडेय-..-क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि कोई ओवरसियर 
अपनी मुत्नत्तली के खिलाफ दोबारा हाई कोर्ट से रिट्पिटीशन हारा जीत गये हें फिर भी काम पर 
लिये नहीं गये हैं ? द 

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, श्री श्रार०सी० वर्मा को जो हाई कोर्ट से बहाल हो गये 
हैं, फिर मुश्चचल कर दिया गया हे श्लौर उनके खिलाफ फिर से कारवाई की जा रही है । हाल ही में 
फ़िर मामला हाई कोर्ट के सासने पेश होने बाला हे । द 
.. श्री केशव पांडेय-..-क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कपा करेंगे कि श्री आर०्सी० 
वर्मा कितने दिनों से काम कर रहे थे ? हा 

श्री कलाश प्रकाश-.-अप्रैल, सन्‌ १६४६ से ये टूक मैनेजर की हैसियत से विभाग में 
प्राय थे। द | । 
श्री केशव पांडेय--क्या भाननीय मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि पहली बार 
जब वे मुअत्तल किये गये थे तब उनपर क्या आरोप थे? 

श्री अध्यक्ष--बह वेब'कतक प्रइन है । जब कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है तो 
इसके सम्बन्ध में वेयक्तिक प्रदल भ्रधिक नहीं हो सकते । क्‍ क्‍ 
... श्री केशव पांडेय--क्या मासनीय मंत्री जी बदायेंगे कि इस प्रदन के अंतिम पैर, क्वा जो 
उत्तर दिया गया हूँ कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा हे उसका क्‍या मतलब है ? 

श्री कलाश प्रकाश--.जसा ज्ञात हुआ हे श्री वर्मा ने हाई कोर्ट से यह शिक्षायत की है 
कि चीफ इंजीनियर, एल०एस०जी० द्वारा इन्क्वायरी न की जाय क्योंकि उनका उनसे वेयक्तिक 
_वेभनस्य हूं। यह पंटीशन हाई कोर्ट के सासने पेश है । 

५ महावीर असाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद )--क्ष्या साननीय मंत्री जी जिस 
उच्चाधिकारी की भूलों के कारण हाई कोर्ट में दो बार नाकामयाबी हुयी उसके खिलाफ कोई 


8) 


कार्यवाही कर गे। 
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श्री कंलाह प्रकाद---जब यह मामला अंतिम रूप से तय हो जायगा तब इस बात पर भौ 
विचार किया जायगा । 


श्री हेमवती नन्‍्दत बहुगुणा--कक्‍्या माननीय मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि 
श्री वर्मा का मामला किसी दसरे अधिकारी द्वारा या स्वयं जांच करके कोई फंसला उस पर करवा 
के 
श्री कलाश प्रकाश-..जैसा मेंने निवेदन किया हाई कोर्ट के सामने मासला पेश हे जैसा 
फैसला होगा उसी तरीके से किया जायगा । 
लखनऊ नगर में रिक्शा चालकों पर प्रतिबन्ध 


*+२८--शरी व्रजभषण सिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार लखनऊ नगर के 
रिक्शा चलाते वालों की पूरी संख्या बताने को कपा करेगी ? 


श्री कलादा प्रकाश-.-लखनऊ नगरपालिका ने वित्तीय वर्ष १६५४-५५ में ५७६४ 
रिक्शा चलाने वालों को लाइसेंस दिये हैं । 


*२९--भरी ब्रजभूषण सिश्र-.. क्या सरकार अपने इस नगर में पैर से चलाये जाने 
वाले रिक्‍्शों को वरजित करके मोटर रिक्शा चलाये जाने की ओर कोई कदम उठाने जा रहो 
हैं ? यदि हां , तो कब तक ?२ 


श्री कलाश प्रकाश--ऐसी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । (२) प्रइन नहीं उठता। 


*३०---शी वब्रजभषण मिश्र-..-क्या सरकार प्रदेश में १८ वर्ष से कम अवस्या वाले बालकों 
को रिक्शा चलाने से रोकने के सम्बन्ध में कोई कदम उठाने जा रही हूँ ? यदि हाँ, तो वह 
क्या ओर कब ? द 

. श्री कलाझ प्रकाश-.. (१) नगरपालिकाओं में रिक्‍्शों के बिनियमन तथा नियंत्रण के 
लिये सरकार द्वारा बताये गये आदशे उपविधियों (8749७$) में यह व्यवस्था हे कि १८ 
वर्ष से कम उम्र वालों को रिक्शा चलाने का लाइसेंस न दिया जाये । 

(२) प्रइन नहीं उठता । 


श्री त्जभूषण सिश्र--क््या सरकार रिक्शा चलाने वालों के गिरते हुये स्वास्थ्य को 
देखकर पेर से रिक्शा चलाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करंगी ? 


श्री सेयद अली ज्ञहीर-..-कोई यह नहों कहता कि कोई पर से रिक्त चजायपे हो नेहित 
ग्रगर कोई अपनी रोजी कमाने के लिये चलाते हें तो ग्रभी इस पसले पर गौर नहों किया जा रहा 
हुँ कि एसे लोगों को इस काम के करने से रोका जाय । 


श्री व्रजभषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लाइसेंस तो १८ वर्ष के 


३ ० धय लेकिन 


अपर वाले ले लेते हैँ लेकिन १/४ रिक्‍्शें वाले १८ वर्ष से कम उम्र वाले भी होते हैं । 


श्री कलाश प्र हाश-..ऐसा तो ज्ञात नहीं है और अगर ऐसा है तो क्ित्तो बने हुये बाई ला 
का खंडन है । 


श्री त्रजविहारी सिश्र--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि रिक्शा चलाने वाले 
व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ? द 


श्री सेयद अली ज़हीर---.ल्याल जरूर हे कि बाजों की तन्दुरुत्ती पर अ्रतर ज्ञहर बुरा 
पड़ता है ।. 
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श्री भ्रव्दल मोईज खां (जिला बस्ती )--क्या माननीय मंत्री को यह मालूम हे कि 
तांगे और इक्के चलाने वाले मुख्तलिफ तरीकों से. इसका आ्रांदोलव करते रहे हैं कि रिक्शा 


चलाने वालों का काम बन्द कर दिया जाय ? 
श्री के वाह प्रकाश--कहों-कहों ऐसी कोशिश की है इक्का और तांगा चलाने वालों ने । 


सात वर्ष से चुनाव न होने वाली नगरपालिकायें 


*#३१--शी कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रान्त में 
कितनी नगर पालिकाओं का चुवाव ७ बब॑ से नहों हुआ हे ! 


श्री केलाश प्रकाश-.-इलाहाबाद, बनारस, कानपुर,श्रागरा, लखनऊ तथा शलोगढ़ इन छः 


नगरपालिकाओं का । 
श्री कल्याणचन्द मोहिलें--इसका उत्तर भेरे पास नहीं आ्राया है । 


श्री अध्यक्ष--यह आपने कहा कहां । आ्राप तो उठते-उठते बेठ गये। श्रापने उत्तर 
सुन लिया है और उस पर कुछ पूरक प्रइन यदि आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं । लिखित 
उत्तर आपके पास बाद में पहुच जायगा। 


सई तथा गोमती आदि नदियों की बाढ़ पर नियंत्रण करने की योजना 


*+३२--करी नागेदवर हिवेदी (जिला जौनपुर )--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि उसने सई और गोमती नदी की बाढ़ को नियंत्रण में लाने के लिये क्‍या योजना बनायी है ? 


गरी रासमृति---सई नदी का प्रारम्भिक भूमीक्षण किया जा रहा है कि उसमें 
फहाँ तक बाढ़ आयी तथा हानि हुई और यदि आवश्यकता प्रतीत हुयी तो इसका पूर्ण भूमीक्षण 
१६५४ की वर्षा के उपरान्त किया जायगा । 


*+३३--श नागेद्वर द्विवेदी--क्या सरकार ने सई नदो के पानी हो सिंचाई के 
लिये उपयोग करने के सम्बन्ध में जांच करने के लिये कोई झादेश सिचाई विभाग के अधिकारियों 
को दिया हे ? 

श्री राममति---सई नदी के जल को सिंचाई के उपयोग में लाने को योजना बताने हा 
ग्रादेश दिया गया था। जांच से विदित हुआ कि इस योजना पर अत्यधिक व्यय होगा । जिम 
क्षेत्र का सई नदी के पानी से सींचने क्षा वियार था वह क्षेत्र जौनपुर शाखा विस्तार की नई 
पोजना में ले लिया गया हैं। अ्रतः सई नदी जल योजना को स्थगित कर दिया गया । 


श्री नागेद्वर हिवेदी-...क््या माननीय मंत्री यह बतलाने की कपा करेंगे कि अब तक. 
इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी हे ? 


श्री रामसूत्ति--.मेंने निवेदन किया प्रलिमिनरी सर्वे किया जा रहा है । 


श्री नागेश्वर द्विवेदी-....क्या साननौय मंत्री यह बतलाने की कपा करेंगे कि गोमती नदी 
की बाढ़ को नियंत्रण में लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--गोमतो ही नहीं सब नदियों कौ बाढ़ को नियंत्रित करने के 
लिये बड़ी भारी योजना बन रही है । गोमती नदी से जौनपुर शहर को जो कष्ट होता हैं उसके 
सम्बन्ध में भो योजना बन रही है । कर 


*३४---भी रामसुभग वर्मा--[हुटा दिया गया ।] 


१४ विधान सभा [१३ सितम्बर, १९५४ 


ग्रागरा तहसील की नहूरों में पानी की कम्मी के कारण नलकृप बनाने 
- का सुझाव 


*+३५--ओी देवकौतन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सिंचाई मंत्री को यह 
शिकायतें मिली हैं कि श्रागरा दहसील में महीने में एक सप्ताह भी नहूरं नहीं चलती हैं और उस 
से किसानों में बड़ा श्रसंतोष है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में की है? 


श्री राममति--आगरा तहसील सें गर्सियों के दिनों में पानी की ज्यादा कमो हो जाती 
है और इस समय राजवहे मुश्किल से महीने में एक सप्ताह ही चल पाते हूँ । इस पानी को कमी 
को दूर करने के लिये आगरा नहर का पुनेनिर्भाण हो रहा है । 


*3६-.-भी देवकीनन्दन विभव---क्या सिंचाई मंत्री इस तहसील में कोई 
(एडणक्ाण५) था (846 .8५७) पर ट्यूबर्वेल बनवाने का विचार कर रहे हें ? 
. श्री रामम ति-.--प्रागरा तहसील में एक्सप्लोरेटरी या स्टेट ट्यूबबेल बनाने की कोई 
योजना सरक्षार के विचाराधीन नहीं ह॑ । 
श्री देवकीनन्दन विभव--क्या आगरा में सिचाई के साधनों की कमी को देखते हुये 
और यह देखते हुये कि झागराः में जो अभी प्रयोग' हुये हैं सझल हुई हैं कया माननीय मंत्री जो 
ट्यूबबेलस्‌ के रुम्वन्ध में कोई योजन? बनाने की कूपा करंगे: 





श्री रामसूति-.ताज के पास एक कुआं बवाया गया था। लेकिन उस का पानी कुछ 
ब्रेकिशा निकला। तो इस बात की जांच की जा रही हु कि खेती दारी के लिये उसकी कुछ उपयोगिता 
हो सकती हे था नहीं । जांच के बाद अगर यहां मालूस हुआ कि इससे खेती को फायदा पहुंच 
सकता है तो अ्रवध्य इस बात की कोशिश करेंगे कि ओर ज्यादा कूर्यें बनवायें । 
श्री रामहेत सिह (जिला सयुरा)--क्या साननीय मंत्री जी कया करके बतलायेंगे 
कि झागरा नहर के पुतर्तिर्माण के साथ-साथ ग्रामों में आगरा जिले को पानी मिल सके ऐसी कोई 
योजना सरकार के विचाराधीन हैं ? 
श्री अध्यक्ष--पीने के पानी के लिये आप पंछ रहे हें ? 
श्री रामहेत सिह--सिचाई के लिये कह रहा हुं । क्‍ 
.. श्री कमलापति त्रिपाठी--द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कई योजनायें विचाराधीन 
हें । | | 
हरदोई जिले में नलकपों की श्रावदयकता 
*३७--आमती सावित्री देवी (जिला सुल्तानपुर)--क्या ८ साचे, १६४६ के प्रइत 
संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में लरकार यह बतायेगी फि इस क्षेत्र से नहर निकालने को 
योजना के सम्बन्ध में गत ६ वर्षो में कितती प्रगति हुयी श्रौर यदि नहीं, तो क्यों नहीं ! 
ही श्री रामसूति---भ्‌मि निरीक्षण के बाद यह ज्ञात हुआ कि तहसील बिलग्रास जिला हरदोई 
की भूमि ऊंची होते के क्वारय बतंसान नहर के अधिकत क्षेत्र में नहीं ली जा सकती । अतः 
बतसान नहर से नई नहर के सिर्माण की योजता कार्यान्बित नहीं की गयी । 
न कि *३८--अमती सावित्री देवी--क्या सरकार को मालूम है कि इस क्षेत्र से होती हुयी 
जली की नयी लाइन निकाली गयी हे और नहर के स्थान पर ट्यूब वेल' बताने का भ्रायोजन 
किया गया है? यदि हां, तो कितने और किन-किन स्थानों पर द्यूबबेल लगेंगे और यदि 
भह़ीं, तो सिंचाई के लिये सरकार क्या प्रबंध कर रही है ? रा 
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श्री राममूति---बिजली की एक लाईन हरदोई से सांडी तक बन चुकी हू । यह लाइन 
उक्त क्षेत्र से होती हुयी जाती हे । इस क्षेत्र में बिजली के कूये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अ्रन्तगंत 
निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है । उन क॒ुझ्नों की संख्या तथा उनके स्थान की सूचना उक्त क्षेत्र 
का निरीक्षण सर्वे (कार्य ) समाप्त होने पर ही दी जा सकती है । 


मिर्जापुर दीवानी अदालत में श्रधिवासियों के विरुद्ध मुकदसें 


+३६--आ रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)--क्या न्याय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि 
जिला भिर्जापुर में दीवानी अदालत के सम्मुख कितने मुकदसें वहाँ के भ्रधिवासियों के विरुद्ध 
चल रहें हैं ! पु 

श्री सेयद अली जहीर-.-.१६६ 

+४०-- भी रामस्वरूप--क््या त्याय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि श्रब तक कुल कितने 
मामलों का निर्णय हो गया और कितने झ्रभी अनिणित चल रहे हैं ? 


श्री सेयद अली ज्हीर-..५३ मुकहुमों का फैसला हो गया है और १६६ अभी बाकी हैं । 

+४ १-- की रामस्वरूप--.क्या न्याय मंत्री कूर्या करके बतायेंगे क्षि कितने मुकदमे ऐसे हैं 
जो एक साल से अधिक समय से चल रहे हें ? 

श्री सेयद अली ज्ञहीर---करीब ४० । 


श्री रामस्वरूप-.-क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि कितने ऐसे 
मामले हैं जो दो वर्ष से भी ज्यादा समय से चल रहे हैं । 


श्री सेएद श्रली जहीर--जी नहीं । इसको जब आप पूछेंगे तो हम इसको भी बतायेंगे। 
गोंडा जिले के बाजारों तथा मेलों से ग्राम सभाओं की आय 


*४२--भमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा )--क्या माननीय मंत्री जौ को 
मालूम है कि गोंडा जिला के बाजार भगवतीगंज तथा तुलसीपुर, देवीपाटन मेला, पसिका 
मेला की झ्रासदनी सरकार ने गांव सभा को दे दी है ? 


श्री कैलाश प्रकाश--सरकार ने बाजार भगवतीगंज और तुलसीपुर तथा पसिका 
मेले का प्रबन्ध संबंधित ग्राम सभाओरों में निहित कर दिया है, और देवी पाठन मेले का प्रबन्ध 
केवल दो प्लाट्स के अतिरिक्त देवी पाटन सन्दिर कमेटी को वापस कर दिया हे क्‍योंकि 
पुरे मेलेपर सरकार का अधिकार नहीं था। देवी पाटन में केवल दो प्लाट जो सरकार के 
थे उन पर होने वाला मेला जिला बोडे, गोंडा, में निहित कर दिया गया है । 


 *४३--भीमती सज्जन देवी महनोत--.. इस कारण गोंडा जिला बोर्ड की आमदर्न 
जितनी कम हो गई है ..., क्या उसकी पूर्ति करने का सरकार विचार रखती है जिससे बोर्ड 
को स्कूल आदि चलाने में कठिनाई न हो ? द 
श्री केलाश प्रकाश---मेलों का प्रबन्ध जिला बोर्ड को अस्थायी रूप से इस शर्त 
पर दिया गया था कि उस प्रबंधात्मक व्यय वहन करने के लिये कुल आय का १४ प्रतिशत 
मिलेगा। अ्रतः इन मेलों के बोर्ड से वापस लेने के कारण बोर्ड की आय से कमी होने का और 
सरकार द्वारा उसकी पूति करने का प्रइन नहीं उठता ? 
श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम सभा को 
होने वाली आमदनी से भगवतीगंज की झ्रामदनी बहुत ज्यादा है ? 


श्री कलाह प्रकाश-..-आमदनी के आंकड़े तो मेरे पास इस समय नहीं हैं । 


_ श्रीमती सज्जन देवी महनोत--.क्या सरकार यह इंतजाम जिला बोर्ड को वापस देने 
के लिये तेयार है? . $०. 
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श्री कैलाश प्रकाश---भेलों का इंतज्ञाम देने के लिये एक साधारण प्रणालो बनाई गई 
थी कि जो मेले २,००० रु० से अधिक के फायदे के हें और १ साल में दो बार से अधिक नहीं होते 
हें बह रे ले तो जिला बोर्ड को दिये जायें, बाकी जो मेले अक्सर लगते हें या दो हजार से कम 
की उनमें आय होती है उन मेलों का पबन्ध गांव समाज के द्वारा अच्छा हो सकता हें । चूंकि 
यह मेला जिसका कि प्रबन्ध दूसरी बात से संबंधित हैं इसलिये वह गांव समाज को दिया 
गया है और वहीं उत्तको रखना उचित मालूम होता हूँ । 
श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--हंया सरकार को यह पता है कि भगवतीगंज की 
ग्रासदती करीब ५ या ६ हजार सालाना की है ? 
श्री कैलाश प्रकाश--समें निवेदन कर चुका हूं कि आमदनी के आंकड़े इस समय 
मेरे पास नहीं हें। द 
श्री वीरेद्रपति यादव (जिला सेनपुरी )--क्या साननोय मंत्री जी बतलाने की 
कृपा करेंगे कि क्‍या इन मेलों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में सरकार कोई विवेयक इस हाउस में 
प्रस्तुत करने जा रही है ? हे 
श्री कैलाश प्रकाहश--कोई विधेयक लाने का विचार तो इस सदन के सामने 
सरकार का हे नहीं । ह क्‍ 
श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्ष्या सरकार उक्त मेले की जो आमदनों 
हुई है. उसकी जांच करके उसकी कापी मेज पर रखने की कृपा करेगी ? 
श्री केलाश प्रकाश---.अ्गर आंकड़े उस के मंगवाने हे तो उनको मंगवाया जायगा 
और उहहें अगर कोई साववीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हें। 
श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे 
कि देवी पाटन मेले की वाषिक आय क्या है ? 
श्री केलाश प्रकाश--प्रांकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं । 
श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या मानवीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि देवीपाटन 
का मेला एक प्ररेशीय रूपाति का सेला हेओऔर उसे किसी व्यक्षित विश्वेब को देने में हानि हो 
सकती है ! द १५ द 
श्री कलाश प्रकाश--जी हां। मेला महत्व का है।. किस्तु किसी व्यक्ति 
विशेष को देने का सवाल नहीं हे। हाईकोर्ट में वहां एक देवी है उन्होंने हाईकोर्ट में मुकः 
दसा दायर किया और हाईकोर्ट में उनके पक्ष में फेसला दिया । इसलिये मेले का जो 
अधिकांश हिस्सा हे वह उन देवी के प्रबन्धक के हाथ में है । द द 
सरज्‌ तथा झिगुरी नदियों पर पुल निर्माण का आयोजन 5 
द #४४--भी सियाराम चौधरी (जिला बहराइच )--क्या निर्माण मंत्री यह बताने 
की अं करेगे कि बहराइच-बहराम घाट रोड पर सरज्‌ तथा झिगुरी नदियों पर का 
रस्थायी पुलों को पक्‍का बनवाने का निदचय किया गया है? 
निर्माण उपसंत्री (श्री लक्ष्मी रमण झ्राचाय्य ) --. जी हां । 
*+४५--श्री सियारांस चोधरी--..परदि हां, तो इतका बतना कब से आरम्भ होगा 
..._ श्री लक्ष्मीरमण आचाये-.-.झिगुरी नदी का पुल निर्माण कार्य ज्ञीत्र ही आरम्भ 
कर दिया जायगा। सरजू नदी पर पुल का डिजाइन बनाया जा रहा है तथा बन जाने पर 
आगणन तेयार किया जायगा। भारत सरकार द्वारा आगणन को स्वीकृति मिलने पर 
मिर्माण-कार्य प्रारम्भ हो जायगा। द द की. आस उन 


प्रदनोत्तर ९७ 


श्री सिघाराम चोबरी--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि शझिगुरी 
वल के लिये कुल कितता रुपया सरकार ने मसनन्‍्जूर किया हैं ? 


श्री लक्ष्मीरमण आचाय--बहराइच-बहरामघाट के लिये ११५ और १७ मील के 
प्रतनिर्नाग: के लिये ६ लाख ४२ हजार रुपये का श्रागणन स्वीकार हुआ है और इसके 
2६ वें मील पर पुल का श्रायोजन है। 


क्री सियाराम चौधरी--क््या सरकार बतायेगी कि झिंगुरी पुल में कितनी 
प्रगति हुई है ? 

श्री लक्ष्मीरमण आचाय--उस का डिजाइन तैयार हो गया है तथा टदेल्‍्डर्स मांग 
लिये गये हूं । 

श्री सिधारास चौधरी--क्या सरकार को ज्ञात है कि सरज नदी पर जो अस्थायी 


0७ ली... पी 


पुल बना हुआ था उच्तके पीये कहीं दूसरे जगह भेज दिये गये हूं ? 
श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये नोटिस की झावश्यकता पड़ेगी । 
श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा )--क्या मन्‍त्री जी यह बताने की कृपा 


3३३ की हुलओ 


करेंगे कि इन पुलों को पक्का बनाने का फ़ेसला सरकार ने कब किया ? 


श्री लक्ष्मरमण आचाये--पई, १६५४ में झिगुरी पुल काओऔर सरजू का तो 
अभी विचार चल हो रहा हूं । 


श्री मदन मोहन उपाध्याय-_जब सन्‌ १९५४ में सरकार ने इस पुल के बनाने का 
फ़ैनला कर लिया था तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि १६५५ तक शअश्रभी तक उस पर कुछ 
कार्यवाही क्‍यों नहीं की गई ? . 


श्री श्रध्यक्ष--कार्यवाही तो उन्होंने बता दी 


श्री मदन सोहन उपाध्याय--क्या सरकार बतायेगी कि इस पुल के बनाने के 
लिये कोई टेंडर्स काल कर लिये गये हें या नहीं ? 


श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह तो मेंने बताया था श्रीमन्‌ । 


जिला इंवरिया की ग्राम सभा सेमराह हें के सभापति श्री कामता प्रसाद के श्रपमान 
. की शिकायत 


४६--भी राम॑सुभग वर्मा-... क्या सरकार बतलायेगी कि जिला देवरिया तहसील 
पडरोना के ग्राम सभा सेमरा हुदों के सभापति श्री कामता प्रसाद को बांध कर गांव भर 
घृमाया गया ओर अपमानित किया गया ? यदि हां, तो क्‍यों ? 


श्री केलाश प्रकाश---जी नहीं । 


.. +४७--ली रामसभग वर्मा---क्या सरकार के पास सभापति के अपमानित करने 


कफ व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं झाई है ? यदि हां, तो उस पर कया कार्यवाही 
की गई द 


. श्री कलाश प्रकाश---जी हां, एक शिकायत आयी थी जिसकी जांच की गई, 
परन्तु वह सत्य नहीं पाई गई । 


श्री रामसुभग वर्मा--स्ष्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किस अ्रधि- 
कारो के द्वारा करायी गई। 


श्री कलाश प्रकाद-....जिला अधिकारियों के दारा। 
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श्री रामसभग वर्मा--क्या यह सही है कि वह अ्रधिकारी मौके पर जांच करने के 
लिये नहीं गया था 

श्री कैलाश प्रकाश--जो उन्होंने श्रावश्यक समझा होगा इन्क्वायरी करने के लिये वह 
किया होगा 

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार को पता है कि जिस रोज्ञ की यह घटना बतलायी 
जाती है उस रोज़ नायब-तहसीलदार गांव में मोजूद था 

श्री कलाश प्रकाश---जी नहीं। यह तो पता नहीं। 


श्री रामसुन्दर पांडेय--कक्‍्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की क्ृपा करेंगे कि 
कासता अलाद से भी मौके पर शहादत और बयान लिया गया था ? 


श्री कलाद  प्रकाश-अश्रीमन, उसने जो श्रावदयकता समझा वह किया। उप 
रिपोर्ट का परा-परा व्योरा कि किस-किस का बयान लिया गया, सेरे पास नहीं हे । 


श्री गेंदा सिह (जिला देवरिया )--क्या माननीय न्याय मंत्री जी इसको आवश्यक 
समझ करके कि शिकायत करने वाले का बयान लिया जाय, फिर इसकी जानकारी करने 
की कृपा करेंगे कि उसका बयान लिया गया या नहीं ? 


श्री कैलाश प्रकाश--यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसका भी पता लगा लिया 
जायगाः या उसकी रिपोर्ट के श्रनुसार सारी बातों की जानकारी करने के बाद यह बात 
नहीं हैं कि वहां उनका कोई इस तरीके का अपसान किया गया हो 


: करने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत आयी हूं ? 
श्री अ्ध्यक्ष-..अपसान करने की शिकायत है, यह तो स्पष्ट ही हैँ । 
*#४८-४६--भी महीलाल (जिला मुरादाबाद )--[१६ सितम्बर, १६५४ के लिये 
: प्रदन संख्या १६-२० के श्रन्तगंत स्थानान्तरित किये गये ॥ ] 
फतेहपुर जिले में श्रदालतें बढ़ाने की आवश्यकता 


*५०--भी अनन्त स्वरूप सिह (जिला फर्तेहपुर)--क्या साननीय न्याय मंत्री 
यह बताने की कृपा करंगे कि जिला फतेहपुर में कितनी सिविल क्रिसिनल अपील एवं 
कितने सिविल, क्रिमितल मुकदमात सिविल एवं सेशनन्‍्स जज की श्रदालत में प्रति 


'र्ीत पड़े हें । 
श्री सेयद अली ज़हीर-.... इस सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना नत्थी में दी हुई है। 
(देखिये नत्थी का आगे पृष्ठ १४७ पर) 


+५१--भ्री अनन्त स्वरूप सिह--क्या सरकार श्रनिर्णोत श्रपीलों और मुकदमात को 
देखतें हुए सिविल एवं सेशन्स जज की अदालत की संख्या बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी! 


श्री सेबद अली ज्होर--फतेहपुर में एक सिविल व सेशन्स जज की स्थायी 
झग्रदालत के अलावा एक अस्थायी अदालत १ अ्रगस्त, १६५५ तक थी । हाईकोर्ट उस अदालत 
को फिर से स्थापित करने के विषय में विचार कर रहा है। 


/“ * श्री अनन्त स्वरूप सिह--क्या माननीय न्याय मंत्री जी फतेहपुर में काम की ज्यादती 
को देखते हुये टेम्पोररी सिविल और सेशन्स जज की कोर्ट के बजाय परमानेंट सिविल श्ौर 
पेशन्स जज को कोर्ट कायम करने के प्रदन पर विचार करेंगे ? ह 


प्रशनोतर शहर 


श्री संबद अलो जहीर----यह मामला तो ऐसा है कि जिस पर हाई कोर्द गौर: 
करके सरकार को अ्रपनी राय भेजती हे । श्रगर हाई कोर्ट ज़रूरत समझेगी तो परमानेंट 
भी हो जायगी बरता अ्रमूसन तो ठेम्पोरेरी कोर्ट्स जब कहीं काम बढ़ जाता है तो वहां भेज दी : 
जाती हैं और जब काम कस हो जाता है तो वहां से हुठा कर और जगह जहां काम ज्यादा होता 

है वहां भेज दी जाती हूँ । द 
छाता से गोवर्धन तक सड़क की झ्रावदयकता 


+५२--श्री रामहेत सिह---क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि नोंझील - 
गेरगढ़ सड़क जो कि अ्रभी शेरगढ़ से छाता तक ही बन पायी है मोवर्द्धध तक कब तक बन जायगी ? 


श्री लक्ष्मीरमण श्राचार्य-छाता से योवर्धन को सिलाने के लिये किसी सीधी 
सड़क के निर्माण की थोजना नहीं हे । 


श्री रामहेत सिह---क््या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात के कि हर महीने की 
पृर्णणासी और अ्रमावस्था को इस रास्ते से हजारों आ्रादमी गोवर्धन की परिक्रमा को 
जाते हैं ! 
... श्री लक्ष्मीरमण शआचायें-.जो हां। इस रास्ते से भी जाते हें और दूसरे: 
रास्तों से भी जाते हैं । 
श्री रामहेत सिह-..क्या माननीय मंत्री महोदय, बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे 
महत्वपूर्ण रास्ते को जो बहुत से बीच के क्षेत्रों को मिलाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना 
में लेने की कृपा करंगे। 
श्री लक्ष्मीरमण श्राचायं-छाता से कोसी और नन्‍्दगांव बरसाना होकर 
गोवर्बन के लिये साय हैँ । श्रतः ऐसी स्थिति में ऐसे किसी सार्ग कौ तो ग्रावव्यकता प्रतीत नहीं 
होती है । 
ड्‌ कि ४ गो बिका कक लि बैक 
पाँच से दस हजार की श्रपीलों के सम्बन्ध में अवध के कानून में 
भी झागरा की भांति संशोधन करपे का सुझाव 


+५३--ली सुरेन्द्रत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या न्याय मंत्री यह 
बतलाने की कृपा करेंगे कि वान्चू कमेंटी को सिफारिश पर न्याय प्रणाली में जो सुधार किये : 
गये हैं , उनके भ्रधीन पांच हजार से दस हजार तक के दीवानी के सब मुकदसमों की अपीलें - 
आगरा में हाई कोर्ट के बजाय, डिस्ट्रिक्ट जज सुनते हें ? 


श्री सेयद अली ज़्हीर--जी-हां। 


+५४--ी सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--यदि हां, तो यह प्रणाली अवध के जिलों में किन 
परिस्थितियों मे लागू नहीं की गयी ? द द 

श्री सेयद अली जहीर-..उत्तर प्रदेश सिविल लाज्ञ ( सुधार तथा संशोधन ) 
अधिनियम, १६५४, द्वारा यह सुधार आगरा के लिये किया गया था। उस समय अवध सें 
लागू कानून स यहसंशोधन नहीं किया जा सका। श्रव अ्रवध के कानून में भी ऐसा संशोधन 
किया जा रहा है । ्््ि ः 

शी सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--साननीय भ्रध्यक्ष महोदय, मुझे जो उत्तर की कापी दी गयी है : 


हि. 


उसमें प्रदन ५३ में “जी नहीं” लिखा हुआ है ? 


भी प्रध्यक्ष--मेरी प्रति में जीहां लिखा हुआ है । तो आप “जी हां! पढ़िये। मेरे 
पास तो जी हां लिखा हुआ है और मेरे सचिव के पास “जी नहीं ”लिखा हुआ है । किसी को 
जी हां” उत्तर दिया है, किसी को“जी नहीं ” दिया है । इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री . 


जी देंगे कि सही कौन है ? 


8 विधान सभा [१३ सितम्बर, १६५५ 


श्री सेयद अली ज्ञहीर---अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी दो जवाब हें, एक में “जी हुं” 
लिखा है, एक में जी नहीं 


श्रीभ्रध्यक्ष --तो सही कौन है? 
४: श्री सैयद अली जडहीर --असली जवाब “जी हां ” है । 
श्री अ्रध्यक्ष--तो “जी हां ” सही जवाब रहेगा 
श्री सरेच्रदत्त वाजपेयी--क्या यह ठीक है कि सरकार को यह गलती उस समय तक 
नहीं मालूम हुयी जबतक हाई कोर्ट ते उसका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया 
श्री सेयद अली जहीर---मुमकिन है यही सही हो । द 


श्री सरन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्रीं जी उस पत्र को पढ़ने की कपा करेंगे 
जिसके द्वारा ऐसी व्यवस्था करने के लिये ध्यान झ्राकषित कराया गया 


| श्री अ्ध्यक्ष--पत्र क्या छोटा मोटा है या बड़ा भारी है ? अ्रगर छोटा सा हो तो कोई 
बात नहीं, लेकिन अगर दो चार सफों का हो तो न पढ़े । उसको साननीय सदस्य देख ले । _ 


श्री संबद अली जहीर--बह पत्र इस वक्‍त मेरे पास नहीं है । 

श्री जगन्नाथ मल्‍ल--क्या माननीय न्याय मंत्री जी अपने डिपार्टमेंट को यह हिदायत 
दंगे कि जी नहीं या जी हाँ? एक[ही जवाब दिया करें? 
.. श्री श्रध्यक्ष-इसका जबाब तो वे दे चुके हैं ? 


भ्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कित परिस्थितियों 
में उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ सुधार तथा संशो धत्त अधिनियम में इसका समावेद्य नहीं किया गया ! 


श्री संयद अली ज़हीर-....समझा यह गया था कि जब श्रवध और श्रागरा एक हो गया 
तो एक ही दोनों जगह कानून लागू हो जायगा और एक ही जगह तरसमीम करने से दोनों जगह 


तरमीम हो जायगा, लेकिन सालूम हुआ कि श्रेवध का जो कानन है वह प्रभी तक पुराना है, इसलिये 
फिर से करना पड़ रहा है । 


*प५-५६--श्री वीरेन्द्रनाथ सिश्र-...|सदस्थ ने त्याग-पत्र दे दिया श्रतः हटा दिये गये।] 
बनारस नगरपालिका पर चंगी वापसी का बकाया 


“५७--भ्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)--क््या सरकार कृपया बतायेगी कि 


बतारस नगरपालिका पर चुंगी वापसी का कितना रुपया बाकी हैं और किस-किस सन्‌ का 
बाकी हूं ? 


श्री केलाह प्रकाश-.-बनारस नगरपालिका को पिछले वर्षों की चंगी की निम्नांकित 
रकम जो ३१ जुलाई, १६५४५ तक वाजिब थी वापस देनी है ; 


अगस्त, १६४५२ से मार्च, १६४३ ह १५,२०० 
अप्रल, १९४५३ सेमाच, १६४५४... .. २५,६०० 
प्रल, १९५४ से मार्च, १६५४५ ३४,६०० 
अप्रेल, श्ध्श्श्सेजुलाई, (६४५|$ : दृझथ्प€ 
जा द कूल... . १,५४४, ६८६ 


उक्त रुपया उस माल के सम्बन्ध में है जो नगरपालिका से निर्यात (०००7) किया 
गया। .. .. 





नोद--तारांकित प्रदत ५७ के उपरान्त प्रदनोत्तर का समय समाप्त हो गया । 


. अ्रश्नोत्तर | १०१ 


श्री. लालबहादुर सिह--क्या- माननीय मंत्री जी यह कृपा करके बतलायेंगे कि चुंगी 
का रुपया वापिस करने में नगरपालिका के लोग इतदी देर क्‍यों करते हैं ? 


श्री ग्रध्यक्ष--बह तो माननीय सदस्य नगरपालिका से पुछ सकते हैं, लेकिन मंत्री जी 


से जो पूछना हो वह पूंछे । 

श्री लालबहादुर सिह--क्या माननीय मंत्री जी नगरपालिका को श्राज्ञा देंगे कि वह जल्दी 
से जल्दी रुपया दे दिया करें ? 

श्री कलाश प्रकाश--जी हां, नगरपालिका का ध्यान आकर्षित कर दिया गया हे, 
लेकिन इस रुपप्रे के न दिये जाने का एक कारण यह हैँ कि जो व्यापारों सामात 
ले जाते हैं वह छोटी छोटी रकम को वापस लेना नहीं चाहते हैं । जब उनका रुपया इकट्ठा हो जाता 
है तब इकट्ठा करक लेते हू, इसलिये कुछ रुपया पड़ा रह जाता हैं । 

सचना विभाग द्वारा. जिलों को दिया गया सिनेमा का सामान 

*+पू ८-- भी कमलासिह (जिला गाजीपुर )--क्या सरकार बतलाने की कपा करेगी कि 
उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में सूचना विभाग द्वारा सिनेमा के सामान कब से दिये 
गये हैं श्लौर उनसे कब से काम लिया जा रहा हैं ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--सिनेसा सेट्स इलाहाबाद को १६४८ में, आगरा, अलीगढ़, 
बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, देवरिया, इठावा, -फतेहपुर, 
फरंखाबाद, फेजाबाद, गोंडा, हरदोई, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर, 
सहारनपुर, शाहजहांपुर को १६४९ में, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर को १६५० में, बांदा, 
बनारस, प्रतापगढ़, सीतापुर को १९५१ में, बरेली, देहराइन, जोनपुर, कानपुर, मनपुरी 
मेरठ, रायबरेली, रांसपुर, सुल्तानपुर को १९५३ में, अलमोड़ा, बस्ती, हमीरपुर, जालोन, 
खीरी, मिर्जापुर, नेनीताल, पीलीभीत, टेहरी-गढ़वाल तथा. उन्नाव को १६५४ में तथा एठा 
और गढ़वाल को १६९५४ में दिये गये है । 
देहरादून का सिनेमा सेट १६५४ में चोरी हो गया है । शाहजहांपूर का सिनेसा सेट यहां 
मंगवा लिया गया था। अभी वहां गाड़ी ठीक न होने के कारण सेठ वापस नहीं भेजा गया हु । 
और सभी जिलों में जब से ये सितेमा यंत्र हु तब से काय कर रहे है । 
जिला पंचायत अधिकारी बहराइच के विरुद्ध भण्टाचार की शिकायत 
*+५६--श्री राजनारायण (जिला बनारस) (भ्रनुपस्थित )--कक्‍्या स्वायत्त शासन मंत्रों 
बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत अधिकारी बहराइच के कुछ अष्टाचार की शिकायत उनक 
पास भ्रायी हैं ? यदि हां, तो कितने दिन से शिकायत की जांच हो रही है और कब तक पूरी होने 
की आशा हैँ ? 
श्री सेबद अ्रली ज्ञहीर--जी हां, जिला पंचायत श्रधिकारी बहराइच के विरुद्ध भ्रष्टा- 
चार की एक शिकायत दिसम्बर, १६५४, के श्रन्त में प्राप्त हुयी थो। इसकी जांच जनवरी 
सन १६४५४, सें प्रारम्भ की गयी थी और श्रव उसके शीघ्र ही समाप्त हो जाने की आशा है। 
+६०--श्री देवकी तत्दन विभव---[१६ सितस्बर, १६५५, के लिये प्रइन संख्या 
५१ के अन्तगंत स्थानान्तरित किया गया ।] क्‍ 
मंतपुरी ज़िले में घिरोट-क्रावली तथा क्रावली-अलपरा सड़कों को 
. पक्ही बनाने की आवश्यकता 
६१--शी गणेश चन्द्र काछी (जिला सेनपुरी )--क्या सरकार बताने की कपा करेगी 
कि मनपुरी जिले में घिरोर से कुरावबली तक और क्रावली से अलू पुरा घाट तक पुरुता सड़क 
बताने पर वह विचार कर रही है ? 


तोद--ता रांकित प्रशत ५७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया। 


१०२ विधान सभा [१३ सितम्बर, १६४ । 


निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा )---जी नहीं । जिला नियोजन समिति 
तथा स्थानीय जनता ने इस सड़क को चौथी प्राथमिकता दी हैं और इस कारण पहिली तीन 
सड़कों के निर्माण के बाद सरकार इस सड़क के निर्माण के प्रदन पर विचार करेगी । 


डिस्ट्क्ट बोर्ड जालौन की एठा-कोंच तथा कोंच-उरई सड़कें 
बनाने में असमयता 

*६२--श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी )--क्या सरकार क्‌पा करके बतायेगी कि 
क्या उसके पास डिस्ट्रक्ट बोर्ड, जालौन द्वारा यह मांग की गयी हे कि एडा-कोंच तथा कॉंच- 
उरई सड़कें बनवाने में बोर्ड असमर्थ है श्रतः उनको 7.9४. विभाग ले ले ? झ् 

श्री सेयद अली ज़हीर--जी हां । 

*+६३--श्री राम- सहाय हर्मा--क्या सरकार ने इन 328 सड़कों को 7.77. विभाग 
में लिये जाने की आ्राज्ञा प्रदान कर दी है ? यदि नहीं, तो इन सड़कों को ?,ए५.). में वह कब 
कब तक ले लेगी ? 

श्री सेयद अली ज्हीर---बोर्ड का प्रस्ताव श्रभी सरकार के विचाराधीन है । निश्चित 
रूप से यह कहना कठिन है कि ये सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा ले ली ही जायंगी, या कब तक ऐसा 
हो सकेगा । 

आ्राबपाशी की दरों में कमी 


+६४--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आबपाशी 
की दरें प्रत्येक जिन्स पर क्या-क्या कम की गयी हें और किस फसल से ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी- -स्रकार ने १ अप्रेल,१९५०,से की गयी बढ़ौती में ५० प्रतिशत 
की छट दे दी है यह छूट जो प्रचलित सिचाई दरों का १/६ अंश है और लगभग ३ आना 
प्रति रुपया होती है, रबी १६५४-५५ से लागू है और भविष्य से तब तक बराब * जारी रहेगी 
जब तक कोई दूसरा नया आदेश नहीं दिया जाता । 

+६५--६६--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)--हटा 
दिये गये |] है 
कसया-तसक्‌ही राज सड़क 

. +६७--अ्री रामसुभग वर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कसय से 

तमकही राज जाने वाली सड़क कब पक्‍की बनायी गयी थी, उसकी चौड़ाई पहिले क्‍या थी और 
पक्‍की बनने पर कितनी चौड़ाई बढ़ाई गयी ? 


श्री विचित्र नारायण शर्मा--कसिया से तमकही जाने वाली सड़क जिला परिषद्‌, 
देवरिया, हारा पक्की करायी गयी थी। सन्‌ १६४७ ई० में यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग 
को सौंपी गयी ओर तब से यह सड़क विभाग के अ्रधीन है । इसकी चौड़ाई 5० फीट है । जब से 
इस विभाग के अ्रधीन यह सड़क है इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ाई गयी ॥ क्‍ 
+६८--शरी रास सुभग वर्मा--क्‍्या सरकार को ज्ञात है कि सड़क में निकली हुई 
जमीनों का मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्‍यों ? 
. आओ विचित्र नारायण शर्मा--१६४७ ई० से श्रब तक इस सड़क के लिये कोई भ्रतिरिक्त 
भूमि नहीं प्राप्त की गयी है । अ्रतएव मुआवजे का प्रदन ही नहीं उठता । द 
+६६--ी खिल 2 वर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि सड़क में निकलो हुईं जमीनों 
का लगान किसानों के खाते से कम नहीं किया गया है और किसान उसको बराबर अदा करता 


हुँ ? क्या सरकार उस लगान को खाते से अलग करने की क॒पा करेगी ? 


प्रदनोत्तर १० हे 


श्री विचित्र नारायण हर्मा--अ्रइन नहीं उठता । 
आतारांकित प्रइन 


१--्री सथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फरंंखाबाद)--[११ अ्रक्तुबर, १९५४५, के लिये 
स्थानान्तरित किया गया ।] 
राज्य की प्रथम श्रेणी की नगरपालिकाएं तथा उनकी आ्राय 


२--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेद में फर्स्ट क्लास 
स्थनिसिपल बोर्ड कौन-कौस हैं और उनकी वाधिक आय क्या-क्या है ? 
श्री सैयद अली जहीर----एक विवरण-पत्र जिसमें मांगी हुयी सूचना दी हुयी है, सदन 
के मेज पर रख दिया गया है । 
(देखिये सत्थी खा झागे पृष्ठ १४८ पर) क्‍ 
३-४--श्री गज्ज्‌ राम (जिला झांसी)--[११ अक्तूबर, १६५५, के लिये स्थगित 
किये गये ।| न । 
माताटीला बांध से सीमरधा बांध तक नहर का अवाव 
प--श्री गज्ज्राम---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह मातादीला बांध से 


श्रठोदना बांध -होती हुयी सीमरधा बांध तक कोई नहर बनाने का विचार रखती हूँ ? यदि 
हां, तो कब तक और उस पर अ्रभी तक क्‍या कार्यवाही की गयी ? 


श्री कमलापति त्रिपाठो--ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । उक्त दो 
बंधों के बीच कई नाले हें और सिचाई के योग्य भूमि भी अधिक नहीं हे । श्रतः नहर की योजना 
ग्राथिक दृध्टि से उच्चित नहीं प्रतीत होती । 
भुजेरा व हस्नार, जिला झांसी, में तालाब की आवश्यकता 


६--श्री गज्जू रास--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम भुजेरा, ग्राम ह॒न्नार, 
तहसील ललितपुर, जिला झांसी, में तालाब बनाने का वह विचार रखती है / यदि हां, तो कब 
तक ? | 
श्री कमलापति त्रिपाठी--कोई ऐसी योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । 


तालबेहट के मानसरोवर तालाब की मरम्मत की श्रावशयकता 


किक 


७--श्री गज्ज्राम--क्या सरकार कपा कर बतायेगी कि तालबेहट के मानसरोवर 
तालाब की मरम्मत कराने का वह विचार रखती हे ? यदि हां, तो कब तक ? 


श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । 


बनारस को नाव दुघंटनाओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्‍तव्य 


“मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द )---अ्रध्यक्ष महोदय, पिछले ४ सितम्बर को नाद 
को जो दुर्घटनायें बनारस सें हुईं, उनमें सब मिला के २६ व्यक्ति डब गये। पहली दुर्घ- 
टना तो लगभग १० बजे सबेरे सिधिया घाट पर हुई । आज कल चूंकि इस साल दो 
भादों लगे हुँ इस वजह से पंचकोशी का मेला लग रहा है और नगर की परिक्रमा करने में 
लोगों को. कुछ रास्ता पानी में नाव पर पार करना पड़ता है। कुछ यात्रियों से लदी हुई एक 
ताव जा रही थो। ऐसा मालूम होता हैं कि सिधिया घाट - के सामने वहु॒किसी भंवर में 





* बक्ता ने भाषण का पूनर्वोक्षण नहीं किया। . 


हर | विधान सभा [१३ सितम्बर, १६३ 


[डाक्टर सम्पूर्णाननद|. .... . ८ ...  ||औ[ व पे आि 
फंस गई, क्योंकि देखते देखते एकाएक नाव डूब गयी। आमतौर से सल्लाह नहीं इबा करतेः 
लेकिन इसमें वे. भी डूब गये, नाव तक का भी आज तक पता नहीं लगा, हालांकि कर 
 जालडालेगये, कई-कई सोल तक जालडाल कर उसे दूढा गया लेकिन कोई पता नहीं चतरा। 
इन सब बातों से अन्दाज होता है. कि वह का भवर में फंस गयी। उस नाव पर २ 
व्यक्ति थे जितमें से कुल जमा दो बुढ़ियाऔरतें बच गईं और किसी का पता नहीं लगा। 
इतना ही मालूम हो सको कि वे लोग सिर्जापुर के थे। | क्‍ 

' उसके थोड़ी देर के बांद पंचर्गंगा घाट के सामने दूसरी दुर्घटना हुई। उससें ऐसा 
हुआ कि जो नाव पर पाल था उस का बांस यकायक टूट गया। हवा बड़े जोर प्र 
चल रही थी जिसकी वजह से वह . .बांसटूट गया शोर सलल्‍लाह लोग नाव. सम्हाल नहीं सके। 
लाव डब गयी । उसके बाद २६ स्त्रियां, एक छोटा सा बच्चा ओर एक १३-१४ वर्ष का 
लड़का, इतने श्रादमी बचाए जा सके।, तीन व्यक्ति उस नाव में से डूब गये। ड्बने वालों शे 
बचाने में जिन लोगों ने परिश्रम किया उनमें से खास तारीफ उस १३-१४ सात हे 
लड़के की है। उसका नाम शोभनाथ सिंह है । बनारस के देहात का रहने वाला है। 
उसने अपने आप को ड्बते से बचाया और कई स्त्रियों को डूबने से बचाया। इस प्रकार दोनों 
नावों को मिला कर २६ व्यक्तियों के प्राण गये। जहां तक पहली दुघंटना की बात ६ 
उसमें तो किसो की लापरवाही जान पड़ती नहीं है लेकिन दूसरी नाव का सासला ऐसा 
मालूम पड़ता है. कि सल्‍लाहों से कुछ लापरवाही ज़रूर हुई और उसका एक प्रमाण यह भी ह 
कि जैसे ही नाव डूबी मल्लाहों ने अपने को बचाया और दूसरों को बचाने की कोशिश करन! 
तो दूर रहा वे भाग गये और श्रभी तक वे कहों भाग हुये हैँ । इसके साने यह है कि नाव 
उन्होंने ज़रूरत से ज्यादा लाद दी थी। बहरहाल, जांच पड़ताल हुई है. और मुकदमा भी उनके 
ऊपर चलने वाला हैं / अब आपन्दा इस तरह की. दुर्घटना न हो. इसके लिये छोटी नावें जिनमें 
३० आादमियों से कम बेठ सकते हों और तीन मल्लाहों से कम लगते हों उनको जब तक पुर 
घोत्तम का महीना है. रोक दिया गया है। इसके अलावा कुछ पुलिस वाले भी खासतौर से 
इस काम के लिये तेनात कर दिये गये हैं घाटों पर यह देखने के लिये कि जितने प्राद्मी 
_बेंठ सकते हैं उससे अधिक आदसी न बेठाये जाये। का द 


“उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनहेँता निवारण ) विधेयक, १९४१ 
.. श्री अध्यक्ष--श्रब न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश विधान संडल सदस्य 
(अनहुँता निवारण) विधेयक, १६५५, पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा। 


. श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--साननीय प्रध्यक्ष महोदय, 
सेंते उस दिन बतलाया था र्कि जहां तक डिसक्वालिफिकेशन्स का सवाल है, यह सरकार 
एक के बाद दूसरा विधेयक लाकर इस सम्बन्ध में प्रजातंत्र पर कुठारःघात कर रहो है । 
. एक तरफ तो सरकार सत्ता के. विकेन्द्रीकण की बात करती है और दूसरी तरफ हर मोके 
पर ऐसे विधेयक लाने में जिनमें सरकारी हस्तक्षेप हो सके, सरकारी दल के लोगों का प्रभाव 
हो, वह चुकती नहीं है।यह तीसरा विधेयक है। शप्रध्यक्ष महोदय, मेरे सामने 
एम्पलाईज़ इंद्योरेन्स ऐक्ट है, उसके मातहत जो.कारपोरेशन का संगठन होता है, या स्वेंडिग 
कसेटी का संगठन होता है, उसमें किसी विधायक की आवश्यकता नहीं है न॒ तो कारपोरेशन 
में औरन स्टेंडिग कमेटी में ही। ऐसी हालत में श्रनहेता विधेयक द्वारा यह अ्रधिकार 
आप्त किये जायें कि विधान सभा के मेम्बर इंसमें रखे जायें, में समझता' हूं कि सरकार के 
लिये यह मुनासिब नहीं है। / 7 «  -ऑ-+ औ-+/+/-॥#>ऑय्य्य्य्य्यरररर्झ्झरखर 





. *+ १६ अगस्त, १९५५, की कायवाही में छपा है। 


उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनहेता निवारण ) विधेयक, १६५४५ १०५ 


अध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि इसमें यानी कारपोरेशन में और स्टर्डिग कमेटी 
के कार्य के लिये जो फंड है-उस में कितने व्यापक अधिकार हैं। कारपोरेशन के मेम्बर 
और स्टैडिंग कमेटी के सेम्बरों हारा और मज़दूरों के जिन्दगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचता 
जिससे इस समय इस फंड का इस्तेमाल न होता हो. बावजूद इसके कि वहां लड़ाक्‌ संगठत 
हिन्द सज़द्र सभा आरादि हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन संस्था है जो 
सरकारपरस्त संस्था है और फिर भी उसको सफलता प्राप्त नहीं होती हैँ। 
क्योंकि अभी ८० दिन तक कानपुर में सारे .मजद्रों की हड़ताल हुई थी उस समय यही 
संस्था थी जो हड़ताल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। शुगर मिल के कर्मचारियों में भी इस 
संस्था का नगण्य हाथ रहा । ऐसी हालत में में समझता हूँ कि इस विधेयक हारा 
सरकारी कर्मचारियों को और कांग्रेस पार्टो के सदस्यों को इस क़िस्स के अधिकार देकर सरकार 
राजनैतिक लाभ उठाना चाहती है और इंडियन नेशनल. ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा सज- 
दूरों पर विशेष प्रभाव डालकर कांग्रेस पार्टो के घटते हुये प्रभाव को कायम रख सके, इसलिये 
ऐसा सरकार कर रही है। इसलिये में इसका घोर विरोध करना . चाहता हूं। मजदूरों 
को अपने संगठन करने में आजादी होती चाहिये । इस किस्म के विधेयक द्वारा मजदरों 
पर गलत तरीके से दबाव डालना म्‌ नासिब नहीं हे । 


मेरी राय में सरकार एक राजनंतिक लाभ उठाने के लिये और सरकारी दल का 
प्रभाव डालने के लिये मजदरों पर यह विधेयक ला रही है। यह एक्ट धौरे धीरे सारे प्रदेश 
में लाग होता जा रहा है। यह एक ही रास्ता था जिससे वह मजदूरों पर अपना प्रभाव डाले और 
राजनतिक लाभ उठाये और अगले चनाव में या जब ज़रूरत पड़े तो इसका लाभ उठाया 
जायं। इसलिये में इसका घोर विरोध करता हूं। 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्य (जिला जौनपुर )--माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, अभी 
माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने इसका - विरोध करते हुये यह कहा कि सरकार 
इस विधेयक को इसलिये ला रही हे कि मजदूरों पर इसका प्रभाव बड़े या वह मजदूरों को 
अपने हित में ला सके । यह बात तो में स्वीकार करने के लिये तंयार नहीँ हूं । लेकिन मुझे 
दुख हैं कि कई कारणों से में इस विधेयक का समर्थन कर पाने में अपने को विवश पा रहा 
हैं। अभी तक इस सदत में अनह ता निवारण के सम्बन्ध से जो कानून बने हें उनकी 
संख्या लगभग ४५ हैं, एक्ट १९५१, एक्ट १९६५२, एक्ट १३, १६५२, एक्ट १९४५३..... « 


श्री अ्ध्यक्ष--क्या श्राप विरोध कर रहे हैं? 


श्री द्वारका प्रसाद मोर्य--मेंने कहा कि में इसका समर्थन करने से अ्रपने को अस- 
सर्थ पा रहा हूं । 


श्री अ्ध्यक्ष--आपने विवश दाब्द का प्रयोग किया था 


श्री द्वारका प्रसाद मौये-../विवद्रर को सुधार कर असमर्थ कर दिया जाय । 


... तो मेने जेसा निवेदन किया, ये ५ ऐक्ट जो बने हें वे भिन्न भिन्न अवसरों पर जब झाव- 
इ्यकता हुई तो इस प्रकार के विर्धयक उपस्थित किये गये। सन्‌ १६५१ में तो तीन बातें 
ध्यान करके विधेयक उपस्थित किया गया। स्टेट गवर्नमंद को सलाह देने के निमित्त 
झानररी श्रफसर को किसी खास ड्यूटी के लिये, खास अफसर को, चेयरमंतन या मेम्बर 
के स्थान के लिये, दूसरा नम्बरदार को, प्रदान संग्रह या मालगुजारी के लिये यह अनहुंता 
निवारण विधेयक लाया गया। श१३वां ऐक्ट उपमंत्री पद या मंत्री पद के लिये, 
प्रतिकर भत्ते के लिये या कम्पेन्सेटरी अलाउन्स के लिये यह विधेयक पेश किया गया। 
फिर इसके बाद ऐक्ट २० टैरिटोरियल आर्मो या नेशनल कौडट कोर सें भरती होने के लिये 
कानत बना ओर सन्‌ ५४ में नेशनल लोन सर्टिफिकेट और नेशनल प्लान सर्ठिफिकेंट 


१०६ विधान सभा ' [१३ सितम्बर, १६५४ 


[ श्री द्वारका प्रसाद मौर्य | कक कक 
के एजेन्ट बनने के लिये जो कमीशन श्रादि होता है उसके लिये यह विधेयक पास किया 
गया। येजो तमास विधेयक उपस्थित किये गये उनमें एक खास ३-3 करने की 
है। उसके अन्तर्गत इस सदन के माननीय मु सदस्य बहुत से, अर यह विधेयक पास न किये 
जाते, तो चुनाव में खड़े होने के लायक नहीं हो सकते थे, क्योंकि प्राफिट की डेफिनिश्वन पे 
वह बातें थ्रा जातीं इसलिये कम्पेन्सेटरी श्रलाउन्स के बार मे मेम्बरों के ऊपर श्रयोग्यता का 
प्रदन था तो वह इस विधेयक में लागू होता था लेकिन में बहुत नम्नतापूर्वक निवेदन करूंगा कि 
वर्तमान विधेयक के खिलाफ कोई अयोग्यता का श्रइन नहीं है। में समझता हूं कि 
कोई भी माननीय सदस्य यदि यह विधेयक पास नहो तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, 
क्योंकि जहां तक में जानता हूं कि भ्रभी भी इस स्टेट इम्पलाईज़ इन्हयोरेन्स ऐक्ट के मातहत जो. 
सदस्य होते हैं वह इस समय भी इस सदन के साननी धर सदस्य नहीं हूँ। उसमें तीन तरह के 
सदस्य होने की बात है। कारपोरेशन का एक सदस्य ए० बो० सी० _ स्टेंट का एक नुमायच्ा 
हो, स्टेंडिग . कमेटी का एक सदस्य, तीन ऐसे स्टेट के नुमायन्दे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 
सोटिफाई किये गये हों और बेनिफिट कौंसिलका सदस्य। तो उसका क्षेत्र बहुत लिमि- 
टेड है। श्रभी कोई सदस्य इस स्टेट इम्पलाइज़ इन्हयोरेन्स की कमेटी में नहीं है। रटेह 
इस्पलाईज़ इच्योरेन्स ऐक्ट के सातहत जो कानून बनाया गया उसकी आरावश्यकता क्यों 
सहसूस हुई ? भविष्य में कोई डिस्क्वालिफाई 2 वाला हो तो उसके लिये कोई कानून 
नहीं बन सकता है । भविष्य में श्रगर कोई होने वाला हो तब भी एक या दो सदस्यों को 
' बहां पर नामज़द नहीं कर सकते हैं इसलिये भी कानून बनाना अनुचित है । बहुत सी स्टेट मे 
बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सरकार नामजद कर सकती है उन कमेटी के लिये जो स्टेट इस्प- 
लाईज् इन्दयोरेन्स ऐक्ट के मातहत बनेगी । यह भी निद्िचत नहीं हैं कि विधान सभा के 
सदस्य होने वाले हें। यह बात दूसरी है कि अगर सरकार इसको जानती हो कि वह किठ्ती 
विशेष सदस्य को नामज़्द करेगी तो उसके लिये जब नामजदगी हो जाय तब ही कानून 
आना ठीक हैं कि हमारा एक सदस्य डिस्क्वालिफाई हो जायगा। भअ्रब तो कोई डिस्कवा- 
लिफाई नहीं हो रहा है । भविष्य में श्रन्देशा है. इसके लिये भी कोई कानून नहीं बनाया जाना 
चाहिये। साथ ही हमारे यहां परिपाटी यह रही है कि हमारे पुराने कानून प्रतिकर भत्ता, 
सोटर झलाउन्स, सकान का किराया, अलाउन्स देना इसके लिये बनते रहे हैं श्राज इस विधेयक 
से नई परिपाटी स्थापित की जा रही है कि शुल्क भी डिस्क्‍्वालिफीकेशन से बरी किया जा4। 
यह उचित प्रतीत नहीं होता है। डियरनेस एलाउन्स तो जायज़ चीज़ है। शुल्क के कानून की 
व्यापकता है और न इससे कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई होता है। में नहीं जानता हूं कि क्‍यों यह 
विधेयक लाया गया है । इसलिये यदि यह विधेयक वापस ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। 


.. राजा बीरेन्र शाह (जिला जालौन)--साननीय अध्यक्ष सहोदय, में इस बिल के 
विरोध में खड़ा हुआ हूं । ऐसा बिल जिसमें हमारे माननीय सदस्यों क्री डिस्क्वालिफिकेशन दूर हो 
जाय और भी दो एक हमारे सामने झाये । उस समय हमने गौर किया था कि जहां हमारी विधान 
सभा के सदस्यों का होना बहुत ही श्राववयक् हो वहां हमने उसकी राय दी। हमारे अवस्थी 
जी ने यहां जो भाषण दिया उससे मेंने यह समझा कि लेबर के कार्य कर्ताओं को शायद इन- 
शोरंस कारपोरेशन में रखने के लिये बिल लाया गया है । हमारे अ्रवस्थी जी जो बहुत बड़ 
नेता हैँ उन्हें सोचना चाहिये कि श्रव्वल तो ऐसी चोज्ञ नहीं है और यदि है तो हमारे जो 
लेबर म॑ छोटे छोटे काम करने वाले हैं उन्हें भी श्रवसर मिलना चाहियें। अ्रवस्थी जी तो बाहर से 
भी काम कर सकते हें । में समझता हूँ कि यह जनता और हम सदस्यों के हित में नहीं है 
कि हम ५0% दिखलावें कि हर चीज़ में हम ही घुसना चाहते है। में चाहता हूं कि जेसा श्रौर 
सभी सदस्यों ने कहा है, सरकार इस बिल को वापस ले। | 

.. श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, में मौर्य जी से निवेदन 
करना चाहता हुँ कि जब मरीज़ बीमार हो तब इलाज करना चाहिये न कि जब 


उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अ्नहँता निवारण) विधेयक, १६५५ १०७ 


वह मर चुका हो मौर्य जी का सुझाव विलकुल यही है कि जब किसी को डिसवालिफाई कर 
दिया जाय तब माननीय मंत्री जी यहां एक बिल व क और उस के बाद मातम मनाया जाय। 
वक्‍त ज़रूरत पर सरकार ने यह बिल रखा है कि मेस्‍्बरों को वहां जाने का ३3 सिले। 
भारत के प्रत्येक मागरिक को अधिकार है कि वह असेम्बली ओर पालियासेंट के लिये खड़ा 
हो। एक आदमी का इस लड़ाई में करीब लाख डेढ़ लाख रुपया खर्च होता है और इतना ही 
तरकार का होता है। में मौर्य जी से पूछना चाहता हूँ _कि ऐसी आफत क्यों लाई जाय । 
हमने संशोधन में रखा है कि श्रगर सेम्बर ग़लत काम करें तो उसे डिस्क्वालिफाई कर दिया 
जाय। इनच्दयोरेन्स का काम जनता का ही यानी ग्ररीबों का ही हे । हम लोग पब्लिक के ही 
चुने हुये हैं । यहां अंग्रेज या पूंजीवादी कोई नहीं है। मौर्य जी, मदनसोहन जी और राजा 
साहेब जी उसके मेस्‍्बर हो सकते हूँ, क्योंकि जनता ने उनके अन्दर विश्वास 22 
प्रौर उन्हें यहां भेजा है। डेसोक्रेसी मेंडसाक्रेटिक सरकार के सेम्बरों के लिये गवर्तेमेंट 
ने एक छोटी सी क्विस्म का असंडसेंट पेश किया है। श्रगर गवर्नेमेंट मुनासिब समझेगी तो 
इंडियत' गवर्नमेंट से प्रार्थना करेगी कि डिसक्वालिफ़िकेशन अर्लेंड कर दे। अभी 
हाल में मिसेज कंपलानी जी के ख़िलाफ़ इलेकात पैटीशन चल रहा था और वह 
बाल बाल ही बची थीं.। अ्रगर उनका एलेक्शन डिस्क्वालिफाई कर दिया गया होता बहिया। 
उधर से झ्रावाज उठायी जाती । में अपने भाइयों से कहंंगा कि यह बिल पास होना चाहिये। 


*श्री गेंदा सिह (जिला देवरिया )--माननोय अध्यक्ष महोदय, में आपकी इजाजत 
से इस बिल का विरोध करना चाहता हूं। हम ऐसा समझते हें कि हमारे मुल्क में ऐसा 
समय आरा गया है. कि जिस वक्‍त यह सोचना चाहिये कि एक झ्रादमी को एक से ज्यादा रोज़ी 
नमिलसके। बहुत सी रोज़ियां हों और एक आदमी को एक से ज्यादा रोज़ियां मिलें तो 
कोई हज नहीं है । लेकिन जिस देश सें इतने श्धिक आदसी हों कि उनको रोज़ी देने का प्रइन 
सरकार के सामने एक जटिल समस्या पैदा कर दे, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो, चाहे सूबे को, 
वहां हर सरकार का यह फर्ज हे कि वह अपने सुल्क के बेरोज्ञगार लोगों को रोज़ी दे। हमें यह 
नहीं मातना चाहिये कि जो ४३० साननीय सदस्य यहां बेंठते हें केवल वही सारे कामधन्धों 
मे सिद्धहस्त हूं। 


श्री शिवनारायण-.-.प्वाइंट आफ आडंर सर,। ४३० सेम्बर नहीं हूँ, ४३१ हैं। 
इसलिये वह ४३० को वापस लें। ््ि 


श्री गेंदा सिह--.में अपने को दुरुस्त किये लेता हूं और माननौय शिवनारायण जी 

को धन्यवाद देता हूं। द द ' 
सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की हुं कि हम हर मनुष्य को रोज्ञोदें। में मानता हुं 
कि यहां के माननीय सदस्यों में शायद बाहुर वालों से ज्यादा काबलियत अधिक कामधंधों 
को करने की हो। हमारे सदस्य बहुत ही अ्रच्छी योग्यता रखते हें और अगर यह कहा जाय कि 
वह सिद्धहस्त हैं तो ठीक हु। लेकिन अगर यह कहा जाय.कि कोई दूसरा आदसी सिद्ध- 
हस्त है ही नहीं जो बाहर का है, तो इसे सानने को में तैयार नहीं हूं। में माननीय मंत्री 
जीसे प्रार्थता करूंगा कि वह अपनी झ्रांख ४३१ सदस्यों को छोड़ कर इस सब की ६३२ 
लाख आबादी को ओर डालें। इन ६३२ लाख मनुष्यों में से काफ़ी ऐसे मिलेंगे जो इस 
कार्य को अच्छी तरह कर सकते हें यद्यपि इस बात का में कायल हूं कि हमारे माननीय सदस्य 
श्रधिक सिद्धहस्‍्त साबित होंगे । लेकिन दूसरों को भी तो काम देना है और इसका 
उन्हें भौक़ा देता चाहिये। यहमेरा बहुत ही नम्र निवेदन हे। में माननीय समौ्य जी की दलौल 
से इत्तफाक नहों करता हूं। साननीय सौय॑ जी को सिर्फ इतनी ही शिकायत है कि पहले यह 
मालूम हो जाय कि कौन श्रादमी जा रहा हे फिर उसके बाद ऐसे विधेयक को लाने की 





+बकता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया । 


श्०्घ.._ :.- . विधान सभा ..._ [१३ सितम्बर, १६१६ 


[श्री गेंदा सिंह की क्‍ ः 
आजवब्यकता होगी । में तो ऐसा समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों में से कोई भी जाय नर 
उसके लिये मुसीबत हो जाय. और इस बात से वह डिसक्वालिफाई हो जाय, यह ठोक नही 
है। मेनहींचाहताकि वह इसतरहस डिसक्वालिफाई हो जाय चाहे वह कोई भी सदस्य शो। 
साननीय मौर्य जी के कहने का मतलब यह है कि वे किसी व्यक्ति को जानने के बाद ही फंसला 
कर सकते हैं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय और इस विधेयक के पक्ष में या विपक्ष में 
राय दी जाय। में उनसे अर्ज करूंगा कि वें फिर अपनी इस बात पर गौर करें और बजाय 
इस बात के कि किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष म॑ राय कायम करें, वो उसके मेरिट 
पर ही राय कायम करें और वह मेरिट कार्दाज्यत ही होना चाहिये। लेकिन इसके 
साथ में माननीय न्याय मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे सामने जो बेरोजगारी 
और बेकारी का बड़ा भारी. ईव्यु है, उससे भी इन्कार नहीं करना चाहिये। “ उस बेकारी के 
इत्यू को _ सामने रखते हुये. २-४ श्रादमियों को इस बहाने से ही रोज़ी मिल जायगी, 
इसलिये इस विधेयक की आ्रावश्यकता ही नहीं है, इसलियें वे उसको वापस ले लें। 


+श्री सुल्तान आलम खां (जिला फरुंखाबाद )---जनाब स्पीकर साहब, इस विधेयक 
पर सेंने लीडर आफ दी अ्रपोजीशन की तक़रीर सुनी ओर सुझे थोड़ा सा अफसोस हुमा जब 
मेंते यह देखा कि वह भी इस बिल की मुखालिफत कर रहे हें। में समझता हूं कि बे हाउस 
के एजेस्डे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हें और इसके अलावा हर मामले को बहुत समन 
बूझकर रखते हैं, लेकिन मेरी यह बात बिलकुल समझ में नहीं श्रायी कि आखिर इस बिल की 
सुखालिफ़त करने की क्या वजह हे। यह पहला मोक़ा नहीं हू जब इस सदल के श्रन्दर इस 
किस्म का बिल आया हो । इसके पहले भी इसके अन्दर ऐसे बिल आये हे और डिस्क्वालिफिकेशन 
द्र करने का सवाल हमारे सामने आया है । आफिस आफ प्राफिट के सिलसिले में इस बातको 
साफ करने की पूरी कोशिश की गयी कि कौन कौन सी. जगहेँ श्राफिस आफ प्राफिट हो सकती 
हैं। उस वक्‍त इसी सदत के सामने यह सवाल आया था कि मुख्तलिफ कमेदियों में जो 
सेस्बरान कास करते हें और उनमें काम करने पर जो डी० ए०,टी० ए०या रेस्यू- 
चरशन सिलता है. वह आफिस आफ प्राफिठ में आता है या नहीं और हसलने सदन के सामने 
बेठकर यह फैसला दिया था कि यह आफिस आफ प्राफ़िठ में नहीं अपता है । आज इसी किस्म 
का दूसरा बिल हमारे सासने है और यह बिल उससे बहुत ही कम अहमियत रखता है । आफिस 
आफ प्राफिट वाले बिल में हमयह तय कर आये हैँ कि कमेटियों में जो लोग जाते हैँ औ्रौर 
उनको वहां जाने से किसी किस्म की सहायता मिलती हे, अलाउन्स या रेस्युनरेशन को 
सुरत में, तो वह डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगी। यही इसकी बुनियाद है और इस सूरत 
से यह कम्तर किस्म का बिल है ओर उसी किस्म की रियायत इसके जरिये से दी जा रही 
है। जो लोग इच्च्योरेन्स कमेटी में काम करेंगे वे डिस्क्वालिफाई नहीं होने चाहिये। 
मुझे ताज्जुब हुआ जब माननीय गेंदा सिह जी ने फरमाया कि इस बिल को पास करने के 
बाद एम्पलायमेंट के ससले पर ब्रा असर पड़ेगा और असेम्बली के सेस्बरान इंम्दयोरेन्स कमेटी 
मं जाकर अपनी जेबें ज्यादा भर लंगे। इस सदन में जो लोग श्राते हें उनको कौन सी उम्दा 
रकम मिलती है ? सिर्फ दो सौ रुपया माहवार और डी० ए०, टी० ए० मिलता है। 
वह जिस्मेदारी के और भी काम कर सकें इसलिये कांस्टीट्यूडन में यह जगह रक्‍्खी गयी हैं । 
जब ये यहां झाते हें तो बीसियों मेहमान उनके यहां खाना खाते हैं, उनको उनकी खातिर 
करनी पड़ती हैं। यह दो सौ रुपये में .. करना बड़ा मुहिकिल है। उसके लिये दो सौ रुपया 
बहुत कम हे और अगर अपने इखराजात को पूरा करने के. लिये हाउस के बाहर रहकर 
भी कुछ ईमानदारी से पैदा कर लेते हैं तो आ्राप लोगों को ग्रज नहीं करना चाहिये । अगर 
हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसके सानी यह होंगे कि आप उन लोगों के लिये दरवाज़ा बन्द कर 
दंगें किजो पब्लिक वर्क के लिये यहांगआते हैं, वे अपन्ती निजी जरूरतों को भो प्राकर सके। 
. *बक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया ; : 
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यहां भी रहें, आवें जावें और सब कुछ करें। _ ऐसी हालत में हम अगर उनकी किसी जायज 
भ्रासदनी को रोकते हैं. तो उस के मानी यह हैं कि हम उसी जमाने के लोगों के लिये जिनके 
हाथ सें पहले से पालिठिक्स थी, यानी बड़े लोगों के हाथ में पालिटिक्स दंना चाहते हैँ । 
कौन ऐसा भ्रादमी होगा किजो ८००० रुपया सेस्‍्वरी में खचे करे चुनाव के वक्‍त ओर ेस्बर 
बनने के बाद २०० उपये में यहां भी रहे, काॉंस्टीटुएन्सी में भी. बार बार आवें और जावें, 
यहां की कमेंदियों में नी हिस्सा लें और जो सेहमान वगेरह श्रा्ते रहते हैं उनकी खातिर 
मदारात करें ? यह सब बहुत मुश्किल है। अलबत्ता इससे यह जरूर होगा कि जो पब्लिक वकर 
हैं और जिनको कौम ओर सुल्क कौ खिदमत का शोक है वह यहां आने से रुक जायंगे और 
पहले जिस तरह से जमींदार ताल्लुकेदार यहां आते थे ओर झब जब कि वहु तबका ख़त्म हो 
गया इंडस्ट्रियलिस्ट्स आावेंगे जो बड़े लोग हें वही आवेंगे और यह किसी तरह से भी डेसो- 
क्रेटिक उसूलों के मुताबिक न होगा और न उस उसूल के मुताबिफ़ होगा जिस उसूल की माननीय 
गेंदा सिह बना रहे हे । में उनसे भ्रदव के साथ. और बड़े अदब के साथ अज्े करूँगा कि वह 
ग्रपने फपले को दोहरावें और समझें कि असेस्वली के मेम्बर के पास इससे कोई सरमाया 
नहीं बढ़ जायगा । जो पब्लिक वर्कर हे वह अपनी आमदनी को सप्लीमेंट करने के लिये हाउस 
से बाहर अगर कोई थोड़ा सा बिजनेत्त करता है तो उसे तो हमें वेलकम करना चाहिये .. 


श्री जगन्नाथ सल्‍ल (जिला देवरिया)--में एक व्यवस्था का प्रइन उठाना चाहता. 
हूं। माननीय सदस्थ समझ रहे हें कि इत्त जिल में कोई इल्हपोरेन्स एजेंद का काम रोका जा 
रहा है, यहां ऐसी बात नहीं है, वह दूसरी चीज्न हे । 


श्री सुल्तान झ्ालम खां--बह में समझ रहा हूं. और में समझ रहा हूं कि बिल 
का क्‍या मन्शा है । में यह कह रहा था कि अगर भेम्बर्स कोई काम असेम्बली के बाहर 
करते हैं जिससे उनकी आमदनी पर असर पड़ता है और हाउस के काम्त पर उसका 
कोई असर नहीं. पड़ता तो इसमें क्‍या हज़े है; जब कि हम पहले ही इस बिल के बुनियादी 
उच्चूल को सान चुके हें तब तो और भी हमें इसको मानना चाहिये और इसे पास करना चाहिये । 
अगर हम इत तरह से छोटी-छोटी बातों पर सेम्बे को डिस्कबालीकाई करेगे तो जो अच्छे 
वह की कमी है, अच्छे वक्त नहीं मिलते हैं उनके मिलने में बहुत दिवक़्त होगी 
औरजब् हमेंग्च्छे वकये नसिलसकऊंगेतोंहमयेंयहांके कामको ठीक तरहसे चलाने में दिक्‍्क़त 
और दुश्वारी होगी।. इसलिये में मानतीय सदस्यों से जिवेदन कहूंगा कि वह इश् 
बिल को संजर करें और पाप्त करें। इत्तते किती तरह से न तो एम्पलायमेंटड या 
अनएम्प्लायमेंठ पर असर पड़ता है. ओर नयह कोई बड़ा भारी मत्तला हे,- यह तो एक 
सीवासाधा सा बिल हे ओर हाउस को उसे मंजर करना चाहिये । 
न्याय मंत्री (श्री सेयद अली ज्हीर ) --..जनाब अ्रध्यक्ष महोदय, में यह समझता हूं 
कि जो तकरीरें बहां इस बिल के मुताल्लिक़ हुई हे. चाहे वह हमारे साथियों की तरफ से 
हुई हैं या विरोधी दल की तरफ से, उसमें कुछ थोड़ी सी गलतफहमी हैं जिनकी वजह से . 
इस तरह की तक़री रे हुई । एक बात जो मुझे अज्ञे करना है. वह यह है कि जिस दफा में 
यह लिखा गया है. कि कोई शब्स जो लेजिस्लेचर का सेम्बर हो वह आफिस आफ प्राफिट 
नहीं होल्ड कर सकता तो उसी के साथ-साथ उसमें यह भी लिखा गया है कि लेजिस्लेचर को 
अख्तियार हे, कि वह इस तरह की डिसक्वालिफिकेशन से मुस्तस्ता कर सकता है। दफा 
१६१ की क्लाज्ञ (9) जोहे वह यह हे कि-- ; 5 री 
..... «है शेश्ाउ07 आह 98 दाडवपबातस्‍64 [07 एथाश टी0567 85, 760 07 
एगाए, 8 क्रथ7०6७7 0 6 [.5ह88ए8 है580770]ए 9 व6टझांडबापएठट (.00फल्‍णी 0 
क्ष्ऊॉबाह,....|. द द र् कम द द 
,.. (9). 7 #6 ॥0038 क्राए ०णीए8 णी छाणीणातंला 6 (0०एथफगाला. 6 
[008 ० ६6 (0एथआगपरना णी बाए डद्वा5 3छ5व्रीव्त 6 फाड 5८06००ता6, 
जल जिक्षा ६7 णी608 १66०7८०० फए 6 46छ 5क्रापाठ 0006 #86 5/ 4७ 
70६ 0 05दृषबााफ़ि 8 कठतता?. | जो े 
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[श्री संयद श्रली जहीर| । े 
तो में यह अर्ज़ करूंगा कि जब दफ़ा खुद कह रही हूँ कि जितने ऐसे आफिसेज्ञ को लेजिस्लेचर 
डिक्लेयर कर दे कि वह डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो उसके ऊपर यह दफा ला 
तहीं होगी । जब क़ानून इस तरह का हे तो जाहिर हूं कि वक्तन फवकक्‍्तन इसको ज्ञरूरत 
पड़ सकती है कि ऐसे कानून लाये जायं। इंग्लिस्तान में जिस वक्‍त कि इस मसले पर बुत 
तफसीली बहस यहां हुई थी मेंने उस वक्‍त यह पेश किया था कि वहां पर जब कभी भी कोई नई 
पोस्ट क्रियेट की जाती है गवर्नसेंट की तरफ से उस वक्‍त एक बिल महज उसी पोस्ट के लिये 
आता है. वह पास हो जाता हे और इस तरह से दजनों बिल पालियामेंट में और 
असेम्बलीज में लाये जाते हैं । कानून इस तरह का है कि माननोय सदस्य किस आफिस आए 


प्राफिट को उसी वक्‍त ग्रहण कर सकते हैं जब उसको मुस्तसना कर दिया जाय। तो यह 


कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कानून बराबर पाते हैँ और आयेंगे जैसे जेसे गवर्नमेंट कं; 
ऐक्टीविटीज़ बढ़ती जायंगी वेसे वेसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम थोड़ी देर के 
लिये यह सोचें कि यह उसूल कब से शुरू हुआ तो श्राप यह दंखें कि इसकी असली बुनियाद तो 
कब की जायज हो चुकी, लेकिन यह दस्त्र चला आता है कि आफिस झाफ प्राफिट जो शब्स 
होल्ड करे वह लेजिस्लेचर का मेम्बर नहीं होगा। इस दस्त्र को कांस्टीटयूशन के 
झ्रन्दर भी शामिल किया गया। वाकया यह है. कि इसकी कोई खास अहमियत बाक़ी 
नहीं रह गई है। जैसा कि साननीय सदस्य जानते होंगे कि जिस वक्‍त पालियामेंद में 
और बादशाह में इंगलन्ड में जंग होती थी तो बादशाह यह चाहता था कि पालियामेंट में 
सब मेम्बर ऐसे झा जायं॑ जो उसकी हां में हां. मिलाने बाले हों. और जनता की सही नुमा- 
इन्दगी करने वाले न हों और इसलिये वह लोगों को जगह जगह श्रोहदों पर नियुक्त कर के 
मेम्बर नियुक्त करता था। इसको रोकने के लिये इस किस्म के कानून की ज़रूरत पड़ो। 
लिहाजा एक मुद्दत वहां कौ पोलिटिकल हिस्ट्री में ऐसी सिलेगी जब इसके ऊपर मुखालिफत 
चलती रही ओर कानून बदलते रहे कि कहां तक इसको रोक सकते हें और कहां तक नहों। 
लेकिन जब डिमोक्रेसी हो गई और पुरी हुकूमत चुनी जाती ह. जनता की तरफ से तो यह 
कहना कि साननीय सदस्य किसी झोहद को नहीं ले सकते इसके कोई मानी नहीं रह गये, 
क्योंकि गवनसेंट जो मुकरंर करने वाली है. वह भी वही हे जो जनता से चुने जाते हैं । कोई 
बादशाह नहीं है न कोई फासिस्ट हुकूमत हे जो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जो 
मेम्बर है उनको फायदा पहुंचाकर अपने साथ कर लें। उनको भी और मेस्‍म्बरों को भी 
जनता के सामने जाना है । तो जो असली वजह थी वह बाक़ी नहीं हे । इस वजह से इसके 
ऊपर सख्ती नहीं होती । जसे जैसे पोस्ट कायम होती है उस के लिये हाउस में बिल लाकर 
इजाजत दे दी जातो है। यह इंग्लिस्तान में भी होता है श्रौर हुम भी आज उसी पर अ्रमल कर 
: दूसरी बात यह है कि अव्वल तो इसमें यह गलतफहमी है कि श्राज अ्रगर कानून पास कर 
देंगे तो कारपोरेशन के जितने भेम्बर हे वह सब लेजिस्लेंचर के मेम्बर हो जायेंगे। अभी तो 
यह भी यकीन नहीं हू कि अगर कानून पास भी हो जायगा तो भी कोई साननीय सदस्य किसी 
कारपोरशन के मेम्बर होंगे या नहीं । लेकिन असली बात है वह यह है कि कोई सिर्फ लेजिस्लेचर 
का सेम्बर होने की वजह से जो अनहेता उसके लिये रखी है उसको हम निकालें या न निकालें, 
उसका निवारण हो या न हो और अगर यह अ्रनहँता हम निवारण नहीं करते हैं तो फिर हमारे 
: साननीय सदस्य कारपोरेशन की सेवा और जनता की सेवा नहीं कर सकेंगे या इंइ्योरेंस वगरह 
की जो थोड़ी सी लेबर हे वह नहीं कर सकेंगे, सिर्फ यह बहस है । केबिनेट यह समझती है और 
हम लोग यह समझते हें कि इसकी कोई वजह नहीं है कि महज लेजिस्लेचर का मेम्बर हो जाने 
. की वजह से किसी शछ्श में कोई डिस्कवालिफिकशन हो जाय । भ्रगर ज़रूरत हो तो वह इसके ग्रददर 
_ भी हो सकतो है। इस कानून की सिर्फ इतनी गरज है। न रोजी दिलाना मकसुद है और न रोजी 
बढ़ाना मकसूद हू । न रोजी छीनने का मकसद है कि किसी को रोजी मिल जायगी और माननीय 
सदस्य उसे ले लेता चाहते हें । इसका कोई खयाल नहीं है । गालिबन दो एक मेम्बर चाहे किती 


उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनहं ता निवारण ) विधेयक, १६५४५ १११ 


पार्टी के हों जो इन बातों से बाकिफ होंगे उनको गवर्नमेंट आफ इंडिया चाहेगी तो नाम्जद 
कर देगी। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हें यह ऐक्ट गवर्नमेंट श्राप इंडिया का है, हमारे यहां 
का ऐक्ट नहीं है, गालिबन वे लोग नामजद करंगे श्रौर इसमें यह इजाजत ले ली जा रही हूं 
कि किसी वक्‍त जरूरत समझी जाय और कोई माननीय सदस्य नामजद किया जाने लगें तो 
कोई रुकावट बाकी न रहे और यह डिस्क्वालिफिकेशन हटा दी जाय, क्योंकि वे इस तरह 
का काम करते हैं, नुसाइन्दे हे, अ्रच्छी तरह से काम अन्जाम दे सकते हे, जिम्मेदार लोग हैं 
ग्रौर इस तरह का कास उनके सुपुर्द किया जाता है तो वे काप्त अन्जाम दे सके। इसलिये बह कानून 
लाया गया है । चाहे जिस तरफ के लोग हों उन्हें अब इस पर कोई एतराज करने की जरूरत 
नहीं है । 

श्री अ्रध्यक्ष--प्रइत यह है कि उत्तर प्रदेश विधाद मंडल सदस्य (अनहेता निवारण ) 
विधेयक, १६५४५, पर विचार किया जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआझ्ना ।) 


खण्ड २ 
२--एतवूद्वारा यह घोषित किया जाता है कि इम्प्लाइज़ स्टेट इंश्योरेंस ऐक्ट, . अ्रनहेता 
१६४८ के अधीन स्थापित एम्प्लाइज़ स्टेट इंश्योरेंस के अथवा उक्त ऐक्ट के अधोन निवारण । 
तथा अनु सार संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर 
अध्यासीन व्यक्ति को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा 
बने रहने के लिये अनहं (0स्‍डपण०थ॥फ५ि) ने करेगा । 


श्री रामनारायण त्रिपाठी--अ्रध्यक्ष सहोदय, में प्रापकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित 
करता हूं कि खंड २ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबत्ध जोड़ दिया जाय-- 
“कित्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा सदस्य केबल प्रतिकर भत्ता का ही (शुल्क का नहों) 
ग्रधिकारी होगा ४ द क्‍ 
ग्रध्यक्ष महोदय, जिस खंड २ में में यह प्रतिबन्ध लगाना चाहता हुं वह इस प्रकार हे--- 
“एतदह्वारा यह घोषित किया जाता हैँ कि इम्पलाइज़ स्टेट इंदयोरेंस ऐक्ट, १९४८ 
के श्रधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंडयोरेंस कारपोरेशन के अथवा उक्त ऐक्ट के अधीन तथा 
प्रनुसार संगठित किसी बोर्ड कमेटी या कोंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति 
को उत्तर प्रदेशन विधान मंडल का सदस्य चुनें जाने अथवा बने रहने के लिये अनहे (085- 
वण्था५ि) न करेगा।” इसके आगे सें यह्‌ चाहता हूं कि यह जोड़ दिया जाय कि ऐसा सदस्य केवल 
प्रतिकर भत्ता का ही (शुल्क का नहीं) अधिकारी होगा । अध्यक्ष महोदय, अब तक इस सदन में 
जितने विधेयक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत हुये केवल प्रतिकर भत्ता से ही उनका सम्बन्ध रहता था, 
लेकिन इस बार सरकार ने इसमें शुल्क की व्यवस्था की हे । अ्रध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी आदचय्य 
की बात तो यह है कि शुल्क की सोसा क्‍या होगी। वह १ हजार रु० महीने होगी, ७०० २० 
महीने होगी था ५०० २० महीने होगी, कोई इंडिकेशव इस बिल में नहीं है । 


श्री अध्यक्ष--ग्रायक्षा जो संशोधन है इसमें वहु चस्पां वहीं हो सकता है । आप यह 
कह सकते हें “किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन से मुक्ति तभी होगी जब वह 
केवल प्रतिकर भत्ता पाता हो और शुल्क न पांतर हो ४ लेकिन आप सूल अधिनियम में जो सेंट्ल 
गवर्नेमेंट का है उसमें परिवर्तत नहीं कर सकते और आप संशोधन द्वारा उतका परिवर्तन कर रहे 
हूँ। यह अधिकार आपको नहीं होगा । वह शुल्क देना चाहते हें तो श्राप कौन हें कहने वाले कि 
गल्क ले दिया ऊाय । | द 


(] 


श्री रामनारायण त्रिपाठो--में अव्ग्रहीत हैँ कि आपने दीक बतला दिया। 


११२ विधान सभा [ १३ सितम्बर, 


श्री अ्रध्यक्ष--ऐसा कुछ संशोधन में रखिये कि ऐसे सदस्य के लिये अनहुता नहीं होगी यदि 

वह केबल प्रतिकर भत्ता पाता हो और शुल्क न पाता हो । न्‍ 
श्री रामनारायण त्रिपाठी--अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा वह तो पुराने जार 

में इंगलेन्ड के बादशाहों के जमाने की बात है जब कि वहां के बादशाह यह चाहते थे हि 
पालियामेंठ के मेम्बर उनकी हां में हां सिलाने वाले हो जाय॑ और विरोधी दल के सदस्य जो उनके 
. खिलाफ रहते थे उन पर वे हावी हो सके । अग्रचे हमार भ्रदेश मं आज मंत्री, उपमंत्री और सन 
सचिवों की संड्या २६ है जो कि कभी १२ थी। उसके बावजूद भी कितने ही सदस्य उनसे भी काबिल 
काँग्रेस पार्ट में मौजूद हें और रोज इस बात पर वाराजगी प्रदर्शित कर ते रहते हैं कि उनको कैबिनेः 
में नहीं लिया गया । तो क्या यह तरीका अच्छा नही होगा कि साढ़े सात सो रुपया कित्तो को 
देकर जो कि एक सभासचिव या उपमंत्री की मिलता है, उनको संतुष्ट करने को कोशिश की जाय 
और इस तरह से सरकार अपनी दूटती फूटती पार्टी को जोड़ने के लिये दुरुपयोग इस विधेयक मं 
नहीं ला सकती और इसोलिये विधान में यहू रखा गया हैं, विधान के बनाने बालों को यह मालूम 
था कि यहाँ इंग्लेंड की कोई बादशाहंत नहों हैं, १५ अगस्त, १६४७ को हम आजाद हो गये। लेकित 
हमेशा इस बात की सम्भावना रहती है कि सरकारी पार्टो विरोधियों को तोड़ने के लिये प्रोर 
अपने ही दल के लोगों को संतुष्ट करने के लिये ऐसे उसे पद बनाती रहती हें, जिससे बहु संत 
हो जाय और आपस में विद्रोह पैदा न हो। इसौलियं शुल्क को विशेष बात रखी गयी है। 
ऐसे भी केसेज़ होते हें जे सा कि माननीय सदस्यों ने बताया, ऐसे विरोधी लोग भी हैं, मुझे ऐसे 
लोगों के नाम मालूम है जो कि खुले श्राम सरकार का विरोध करते थे, लेकिन गवर्नेमेंद ने उनको 
किसी कप्तीशन का चेयरसेन बना दिया । वह चुप हों गये ओर उतके विरोधी सदस्य होने 
से जो लाभ होता था वह नहीं हो सका । ऐसी हालत में में चाहता हूं कि अगर सरकार यह ज़रुसे 
समझे ही और सरकार का सचमुच इरादा यह हो कि हम लोग ज्यादा क्वालिफाइड हें ग्रोर 
. हम भज़दूरों की ज्यादा सेवा कर सकते हें तो ऐसी हालत में फिर धन का लालच उससें न रखा 
जाय। जसे और डिस्क्वालिफिकेशन केंद्र करने में विधेयकों या अधिनियमों में व्यवस्था 
की गयी थी कि यात्रा का भत्ता या देनिक भत्ता तक दे दिया जाय, वह वाजिब हे क्योंकि 
कोई सदस्य ऐसा नहीं हो सकता हें कि दो सो रुपये में सारा खर्चा बरदाशत 
कर ले। वहां तक में मानने को तेयार हूं । हम तो चाहते हैं कि विधेयक न पास हो । लेकित 
उसके बावजूद भी यह पास होगा ही क्योंकि उनका बहुमत है । लेकिन अगर सचमुच सरकार की 
नेकनीयती हे और वह चाहती है कि किसी को पद दे कर उसका मुंह न बन्द किया जाय तो शुर्क 
बाला हिस्सा निकाल दिया जाय । तो में समझूंगा कि विधान के असर को जाया करनते के लिये 
ही नहीं, बल्कि भज़दूरों की सेवा करने के लिये यह विधेयक उपस्थित किया हे । में समझता हूं 
ऐसी हालत में माननीय न्याय मंत्री को शुल्क का हिस्सा निकाल देने में कोई एतराज नहीं होगा। 


श्री मदनसोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा )--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन भानदीय 
रामनारायण त्रिपाठी ने उपस्थित किया हे में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुम्ना 
हूं बेसे तो माननीय सत्री जी ने हमें काफी समझाने की कोशिश की, हम पहले ही समझे हुये 
थे इस बात को जो उनकी मंशा है । अध्यक्ष महोदय, जब हम इस पर बहस कर रहे थे तो हमार 
बहुत से माननीय सदस्यों ने चूंकि हम विरोध कर रहे थे, यह कहा कि मदनमोहन जी 
ने इस प्रस्ताव का विरोध करके इस सदन की प्रतिष्ठः को खराब कर डाला। इस सदन की प्रतिष्ठा 
पर उन्होंने ग्राघात कर डाला । अध्यक्ष महोदय, अगर हम जो बिल आ्राज यहां पर पेश हुआ है 
उसे स्वीकार कर लें और अगर उसमें यह संशोधन जो साननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने 
पेश किया है उसको स्वीकार न करें तो हाउस के अन्दर आज जितने सदस्य दिखायी 
दे रहे हें वह भी नहीं दिखायी देगे। अध्यक्ष महोदय, ४३१ सदस्य हे । प्रतिष्ठा में बिगाड़ रहा 
हूं या वह बिगाड़ रहे हैं जो सदस्य हाउस के अन्दर नहीं है । श्रध्यक्ष महोदय, कोई वकालत करता 
हैं, कोई हाईकोर्ट में हे, कोई ला कालेज में है, कोई प्रोफेसर है ओर जिस जमता ने हमको 
यहां भेज रखा हैं कि हम यहां कातत बनायें, गवनसेंट से बात करें और पब्लिक के दुख मुख सदन 
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के सामने कहें । लेकिन यहां हाउस ब्लेन्क पड़ा हुआ है और बाहर के तऋरादमी कहते हैं कि 
४२१ में केवल सौ दो सौ आदमी ही दिखायी दे रहे है । अगर इस तरह से नये नय बिल ला कर 
हमते आफिस आफ प्राफिद की डिस्क्वालिफिकरेशन को हटाया तो हाउस खालों सालूम होगा । 
में तो हाउस कौ प्रतिष्ठा को बढ़ाने को रात दिन कोशिश कर रहा हूं ओर जहां तनख्वाह वाला 
मामला चला दिया आपने कि तबख्वाहें दे दो, फिर वहां चले जाश्नो । फिर अवस्थी जी तो यहां 
पर दिखेंगे नहों दो महीने के बाद । श्राजकल आते तो हूँ, लेबर की बात तो सुनत हैं। 
हमारे काटजू साहब ने कहा कि उपाध्याय जी ने हाउस की इज्जत बेइज्जत कर दी। वह 
तो इलाहाबाद से सुबह आते हैं ओर शाम को चल जाते हें. . द क्‍ 

श्री शिवनारायण-.-प्याइंट आफ आउंर । जो माननीय सदस्य इस सदत में मोजूद 
नहीं हें उनके ऊपर अटैक करना कहां तक उचित हूं ! द 

श्री मदनसमोहन उपाध्याय--मेरे लिये कहा था इसीलिये कह रहा हूं । 

श्री अ्रध्यक्ष--व्यक्तिगत नहीं होना चाहिये। 


श्री सदन सोहन उपाध्याय-..-इस सदन की प्रतिष्ठा हम सब को बढ़ानी चाहिये और 
में इसीलिय इसका विरोध कर रहा हूं । इसलिये कि बाहुर की जनता यह न समझे कि एम० 
एल० एज० कानून बनाते हे और जहां हम सेवा कर सकते हें वहां पर भी यही लोग जाना चाहते 
हैं। मजब्री की बात दूसरी है लेकिन हम क्यों अपनी प्रतिष्ठा बिगाड़े ? आप सुबह से बेठे 
रहते हें। आप तो एक घंटे की छ दी भी लेते हैँ, सवा तीन बजे आते है लेकिन हम तो बेठे ही 
रहते है सुबह से शाम तक । हमारे माननीय सुल्तान आलम जी ने कहा कि हमने जिस सिद्धांत 
को मान लिया हें उसके ऊपर हम फिर वापस कैसे जा सकते हैं ? जब देरिटोरियल आर्मी 
का बिल आया था तो सानतीय मंत्री जी ने कहा था कि देश को इस समय इसको ज़रूरत 
हैँ। अ्रगर किसी दूसरे देश की फौज झा गयी, तो इसलिये यहां के सेम्वबर उसमें जा सकते 
है और इसीलिये वह 'बिल उस समय झाया था। बहुत सी ऐसी कमेटियां हें कि जिनका 
श्रभी तक हम को पता नहीं था, अभी हाल में पता लग१ । डहुत से ऐसे मेम्बर लोग आफिस आफ 
प्राफिट होल्ड करते हैं कि जब नामिनेशन पेपर फाइल करने गये तो यहां से इस्तीफा देकर गये । 
हमार माननोय न्याय मंत्री जी ने कहा कि क्या अभी कोई फेसला हो रहा है ? माव लीजिये कि 
होग। कोई फंसला, तो हम उस्मीद लगाये तो बेठे है । हमार महल साहब कहते हें कि हम भी 
लेबर सें काम करते हैं, शायद हमारा भी काम बन जाय । दिल्‍ली से श्रगर चुनाव होता तो हम 
लोग रखे जा सकते थे, लेकिन यहां से तो अवस्थीजी ही जायेंगे । आप सहल्‍ल साहब को या अवस्थी 
जी को ४ हजार रुपया दे दें, कोई बात नहीं, लेकिन हुमें बदनाम न किया जाय । हम धारा 
सभा के लोग यह फंसला करे कि इधर-उधर से बटोरो, तो में समझता हूं कि यह भावना हम में 
नहीं शानी चाहिये । में नहीं समझता कि कोई माननीय सदस्य रुपये के लालच से किसी कमेटी 
में जाना चाहता है, लेकिन बाहर की जनता क्या कहती है ? बाहुर के जो कुछ कहते हें उस 
तरफ भी हमे देखना है । जिन्होंने हमें छांट कर भेजा है उनकी बात भी हमें सुननी है । हमार यहां 
लोग पूछते हुँ कि ४३१ मम्बरों में कोरम कितना होता है ? हमने उन्तकों बताया कि ४५, ४६ 
होता है । तो उन्होंने कहा कि क्‍या ४७ भी हाजिर नहीं होते हैं ? यह सुनकर दुःख होता हे । 
उसमें भी शरीक हूं। तो में चाहूंगा कि इस तरह की डिस्क्‍्व/लिफिकेशन नहीं हटनी चाहिये । 
अगर हमें जाना है तो हम उसमे सेवा भाव से जाय बिना तनख्वाह के । हसारी पार्टो की सौटिंग 
होती हू तो श्रपती पार्टी की तरक्की के लिये जाते हें श्रौर ्रपनी पार्केट से खर्च करते हे, क्योंकि 
हमार दिल के अन्दर एक भावना होती है कि हम उस काम को करें। जो हमारे कारपोरशन 
को करेटी बनती है, श्रगर उसमें हमारी यह भावना हे कि हम अपने मजदूरों की और अपने 
देश की सेवा करें तो हमारा फर्ज हे कि हम अपने काम्त का हर्जा करके भी उनकी सेवा करें। 
प्रगर उनको भत्ता सिले तो ठीक है, खुराक मिल जानी चाहिये, लेकिन यह शुल्क की बात 
ठीक नहीं है । इसलिये माननीय रामतारायण जी ने जो शुल्क की बात रखी है उसका में 
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[ श्री मदनमोहत उपाध्याय | । 
समर्थन करता हूं और में साननीय न्याय मंत्री जी से फिर कहुंगा कि अभी वक्‍त है, इसको क्र 
बापस ले लें ताकि प्रदेश के लोग यह न कहें कि एम० एल० ए० जो चाहते हें, बहु कानव बन 
लेते हैं । इन शब्दों के साथ में उनके संशोधन का समर्थन करता हूं। 


“श्री सुल्तान श्रालम खां--जनाब स्पीकर साहब, इस अमेंडमेंट के ऊपर जो तकरोर 
हमार उपाध्याय जी ने की मेने उसे बड़े यौर से सुना और जो कुछ उन्होंने फर्माया है वह भ्रपनी 
जगह पर बिल्कुल ठीक भी है । लेकिन अगर इस किस्म का बिल इस भवन के अन्दर पास हो 
भी जाय तब भी अगर भवन के अन्दर का कोई ऐसा माननौय सदस्य है जो इससे नफा नहीं उठता 
चाहता वह न उठाये । कहीं इस बिल के पास हो जाने के बाद यह बात लाजिमी नहों हो जाती 
है कि हर माननीय सदस्य इसका नफा उठाये ओर इसके सातहत वह काम करे। यह ठोक़ है 
बहुत से लोग इसको पसन्द करेंगे, बैलकम करंगे शोर बहुत से लोग इसको पसन्द नहीं करेंगे । 
बहरहाल भ्रगर यह कानून पास हो जाता है श्रोर यह बिल एक्ट बन' जाता है उस वक्‍त भी हर 
को यह हक होगा कि वह इसको श्राइनदा भी डिसक्व/लिफिकेशन समझता रहें और उत्से 
फायदा न उठाये । लेकिन जो ऐसे हों इस बात को सोचते हूँ कि श्रगर्‌ उनकी खिदमत की जरुरत 
है और उतकी खिदमत इसी सुरत में की जा सकती है कि इस ह्ञाउस के सेम्बर बने रहें झौर दूसरों 
की खिदमत हो तो हम क्यों रुकावट डालें ? तो में समझता हूं कि इस श्रमेंडमेंट को करूरत नहीं 
है और वह अपना भ्रमेंडमेंट वापस ले लेगे। 


श्री श्रध्यक्ष-- (श्री श्रवधेश प्रताप सिह को संबोधित करते हुये ) थोड़ा ही समय लीजियेगा 
क्योंकि समय बहुत कम हे । 


*श्री अवधेशप्रताप सिह (जिला फंजाबाद)--जी हां, में बहुत जल्दी खत्म कर दंगा। 


भ्रध्यक्ष महोदय, में माननीय रामनारायण जी के संशोधन के समर्थन हेसु खड़ा हुप्ा 
हूं। प्रभी सरकार को इस दिशा में या इस स्टेज पर बदनीयत कहना या यह समझना कि लोगों 
को वहु रोजगार दिलाना चाहती है, उचित प्रतीत नहीं होता श्रौर औमन्‌, टूठी फूटी पार्दी 
का जहां तक सम्बन्ध है यह चीज़ किसी दूसरी जगह चस्पां हो सकती है । में आपके द्वारा मानवीय 
मंत्रीजी का ध्यान श्राकषित करना चाहूंगा श्रोर यदि थोड़ी सी तकलीफ फर्मायें, सुन लें तो भ्रच्चा 
ही होगा। इस हाउस का एक कनवेंशन' सा हो चुका हे, मुझे तस्लीम हे कि श्राफिस ध्राफ प्राफिट 
की जो हिस्ट्री' उन्होंने बयान की उससे मुझे कोई इन्कार नहीं । यह हाउस प्राफ कामनन्‍्स की वजह 
से इसकी बुनियाद श्रायी और यह कनवेद्न चलता रहा है। में उसे स्वीकार करता हूं में इन्कार 
नहों कर सकता, लेकिन साथ साथ ही श्रापक जरिये में उनसे यह श्रनुरोध करूंगा कि वहू इस पर 
जरा गौर करें ओर सोचें कि पभ्गर वही कनवेशन इस हाउस का जो है बह मान लें जो कि एक 
संशोधन श्राया हु वह उससे झसंगत नहीं है, उसमें विरोधाभास नहीं है, बल्कि उसी के श्रनुसार पह 
संशोधन है । तो में समझता हूं यह भ्रधिक कल्याणकारी प्रतीत होगा । 


. ओर सू्यप्रसाद अ्रवस्थी (जिला कानपुर)--माननीय पध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र 
उपाध्याय जी ने जो कुछ कहा उसके उत्तर देने की तो श्रावदयकता नहीं, क्योंकि श्रगर वह यह व 

कहें तो सदत सुना मालूम पड़ेगा । लेकिन कुछ बातें ऐसी ज़रूर हें जिनको में संक्षेप में कहना चाहता 
हूं। यह केद्वीय सरकार का बनाया हुआ हू इसमें यह है कि फीस या अलाउन्‍्स । तो जहां तक 
इस कमेटी क सेस्बरों का सम्बन्ध हूँ उसमें केद्ध का लेबर' मिनिस्टर उसका चेयरमन है, केद 
का हेन्‍लथ मिनिस्टर वाइस-चेयरंमेन, हर प्रान्त से एक एक अफसर गवनेमेंट उसमें तोमीनेः 
करंगी तमाम हिन्दुस्तान भर से ५,५ एमप्लायर्स झौर' लेबस के रिप्रेजेन्टेटिव होंगे। कोई यह 
ज़रूरी नहीं कि हमार यहां का कोई हो या नहो। जैसा मेने बताया था अब उपाध्याय जो 
._राजाराम जी से नाराज हों, वह्‌ एस० पी० हो गये, यहु दूसरी बात है। तो यह कोई निशचण 
_+* बक्‍ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया । 


हा 





उत्तर प्रदेश विधान मं डल सदस्य (अ्रनहेता निवारण) विधेष्क, १६५५ श्श्र्‌ 


नहीं कि हमारे प्रांत से कोई आदमी जाय ही। लेकिन अगर दुर्भाग्य से पहुंच जाय ग्रौर यह 
भी दर्भाग्य हो कि किसी हाउस का सदस्य हो तो वह तो जो वहां बिड़ला साहब या सर श्रीर 
प्राव तो उनको तो वह सेब मिले जो गवनसेंट निर्धारित कर चुकी हो, लेकिन आपका श्रादमी 
ग्रगर जाय तो उससे झाप कहें कि तुम कंबल रल का किराया भर लो ओर कुछ मत लो। ह तो 
एक तो श्रापका यह नारा है और दूसरा नारा यह है कि बिड़ली को या ओर बड़े-बड़े लोगों को 
तो यह श्रधिकार है कि वह बड़े बड़े मिलों को मेनेजिग एजेंसियां लें, सब जगह पहुंचे मगर 0 उनकी 
बराबरी के नहीं हैं, हम उन अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। मरा समझ मे नहीं आता 
कि झगर हमको यह भ्रधिकार प्राप्त हो रहा है तो श्राप यह कहते हें कि तुम उत्तको बराबरी नहीं 
कर सकते। केंद्रीय सरकार का यह बिल है। आप ऋपना बिल जब लाय्‌ तो उसमें इस तरीके 
की चीज्ञ रखें तो वह ज्यादा भ्रच्छा होगा । ऐसी दशा में इन थोड़े से शब्दों के साथ में इस संशोधन 
का विरोध करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि बह इसको वापस ले लेगे। कन्द्रीय सरकार 
का जो रवैया है उसे देखते हुये पहले तो इसको झ्ाशा ही बहुत कम हैं, क्योंकि मा कमेटियां 
उन्होंने बनायी है उनमें झापके प्रान्त को कोई स्थान नहीं हे और वह क्‍यों नहीं है, इन्हीं कारणों 
से नहीं है । श्रावव्यकता इस बात को थी कि हमें इसके लिये फाइट करना चाहिये था क्कि हमार 
प्रान्त को स्थान मिलना चाहिये, लेकिन उसके स्थान पर हम यहां यह फाइट कर रहे हूं कि 
नहीं हमारे यहां का कोई झादमी न जाब और अगर जाय तो वहां जो श्रोर हों उनके बराबर 
सहुलियत पाने का अ्रधिकारी न हो । 

. अश्री गेंदासिह--माननीय अध्यक्ष सहोदय, सवाल इस संशोधन के समर्थन और विरोध 
का है। इसके विरोध में माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने और माननीय अ्रवस्थी जी ने कुछ 
कहा। उसी पर कन्फाइन हो करके में उनसे कुछ दरख्वास्त करना चाहूंगा श्र सुल्तान श्रालम 
वां साहब से में सिफे इतना ही कहना चाहुंगा कि उन्होंने व्यक्ति के ऊपर, उसके आदशों श्रोर उसके 
विचार के ऊपर छोड़ दिया कि कानून में तो हम गुंजाइश कर दें कि वहे चाहे तो ऐसे श्रोहदे 
प्रस्तियार करे, लेकिन ओहदे को अ्रख्तियार करते हुये उससे जो फायदा उठाना हे वह उसके विचार 
पर उन्होंने छोड़ने का विचार रखा है कि वह चाहे तो उससे फायदा उठाये श्र चाहे तो न 
उठाये । में उन्हीं व्यक्तियों के एक सम्‌ह से कहना चाहता हूं कि यह सदन उन्हीं ब्यक्तियों का 
एक समह है । सूदत इस विचार का ग्रगर हो कि हम इस तरह के फायदे को न उठायेंगे तो 
में समझता हूं कि इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी इस व्यक्ति से सदन की प्रतिष्ठा बढ़े, यह में समझता 
हूं कि माननीय सुल्तान झ्ालम खां साहेब की या किसी की भी एसी इच्छा अवश्य होगी । 


माननीय अवस्थी जी की दलीलों को मने सुना । माननीय अवस्थी जी की दलील 
जिस वक्‍त इस विधेयक पर बहस हो रही थी, उस वक्‍त को लिये उपयुक्त थी। माननीय 
रामनारायण जी के संशोधन के विरोध के लिये माननीय अवस्थी जी को दलील कत्तई कोई 
ताल्‍लुक नहीं रखती । यहां तो अरब यह बात हो गयी कि इस हाउस का कोई सदस्य उसमें हो 
सकता है, यहु सरकार उसे रखना चाहे तो रख सकती हुं । श्रब तो सिर्फ संशोधन यह हैं कि 
उस माननीय सदस्य को शुल्क नहीं मिलेगा, भत्ता मिलेगा । तो में समझता हूं कि इस पर साननीय 
अवस्थी जी ने विचार नहीं किया और माननीय अवस्थी जी से इतना कहकर से उससे फिर श्रग्रह 
करूंगा कि जो कुछ उन्होंने कहा हे वह इस विधेयक के स्िसिले में या पहले जो भाषण इस सिलसिले 
में हुये उनके लिये ठीक हो सकता है ओर वह इस पर फिर विचार करें और विचार करके अपने 
विरोध को वापस ले लें। माननोय न्‍्याय मंत्री जी सेम यह अनुरोध करूंगा कि माननीय 
रामनारायंण जी का संशोधन बिलकुल हा्मलेस संशोधन है ओर इसे स्वीकार करने में उन्हें 
कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। द 


श्री सेयद श्रली जहीर.....माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे फिर इस बात को कहना पड़ता 
है कि शायद हमारे उपाध्याय जी ने इस बिल के स्कोप को और इसके जो दरायत हें उनको अच्छी 
तरह से समझा नहीं । बरना शायद यह जो संशोधन पेश हुआ उसको बह ताईद न करते । 


* बकता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 
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श्री सेयद श्रली जहीर।| 
पहली बात तो यह है कि यह सेलरी नहीं है, सेलरी का कोई प्राविजन या 'तनख्वाह का या बेतर 
का प्राविजन यह जो इस्प्लाईज़ स्टेट इंद्योरेस ऐक्ट है उसमे नहीं हैं। इसके मताह्लिक दक्ष १५ 
है । जो गवर्तमेंट आफ इंडिया का ऐक्ट हे, उसमें लिखा है --- ह 
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तो जो उनको मिलेगा वह फीस और अलावेसेज़ होंगे, इसक भानी यह हें कि पांचय। 
दस रुपया सिल जायेंगे, जो एक ऐसी रकम होगी जो अझटेंड करने के लिये सिलेगो, या मसकित न 
कुछ ज्यादा हो, लेकिन हमें पता नहीं है कि कितनी होगी और वह तय करेगी गवर्न मेंट आफ इंडिया 
हम तो इस वास्ते यह कर रहे हे कि हमारा जो सदन हूँ, इसमें जो यहां का कोई सदस्य नामजर 
किया जाय तो वह महज इस वजह से कि वह यहां का सदस्य है, डिस्कवालिफाई नहीं होगा। 
हम यह कंसे शर्त कर सकते हें कि नामजद तो हो जाय, लेकिन वहां जाय तो दफा १४ के मुताबिक 
जो फीस मिलने वाली हो उसका मुस्तहक न हो, में समझता हूं वि. यह तो एक बड़ी बेतुकी मो 
या बेमतलब सी बात होगी । तो जो यह तरमीम पेश की गयी हैं वह इस तरह की गयी है कि इसका 
पुरे तौर से स्कोप क्‍या हें झ्लर गरज्ञ क्या है कुछ समझ; नहीं गया है । 
जहां तक आफिस झ्ाफ प्राफिट का ताललुक हैं, इसके ऊपर कई दफा बहस हो चुके 
है और यह बात बराबर दोहराई गयी है कि आफिस आफ प्राफिट के ऊपर उस डिस्क्वालिफिकेशन 
का होना या न होना मबनी नहों होता हे कि वह डिस्क्वालिफिकेशन जो है उससे कुछ रुपया मिलेगा। 
वह तो जो ओहदा है वह खुद डिस्क्वालिफाई करता है बहुद से ऐसे ओहदे हैं कि वहां के ऊपर 
एक रुपया भी सुआ्ञविजा मिले लेकिन चूंकि वह एक ओहदा हे, उसकी बजह से एक स्टेटस श्रौर 
पोजीशन आदमी की बनती है, और आदमी उसको मंजूर कर ले तो वह मेम्बर नहीं हो सकता 
इस सदन का ओर हिन्दोस्तान में यही कानून हे कि उसके लिये मुग्राविजा कितना मिलेगा 
या कुछ सिलेगा या नहीं सिलेगा इसके ऊपर झाफिस आफ प्राफिट डिपेंड नहीं करता । यह श्रोहुरे 
को ऊपर मबत्ती है । एक तरफ ओहदे को तो मंजर कर रहे हू लेकिन गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया 
से जो अ्लावेसेज़ और फीज् कोई मुकरंर हों तो अलावसज़ तो ले लें, फीज़ नहीं लेंगे, यह में समझता 
हूं कि एक ऐसी चीज़ हे जिनके मानो यह हें कि आप समझते हें कि हमार सेम्बर अ्रगर श्रोहरे 
पर चले ज(य॑ं तो कुछ हर नहीं है, लेकिन और रुपया मिल गया तो बईमानों ने करें इसलिये 
यहां के मेम्बर न रह सकें । सेरे ख्याल में यह गलतफहमी पर मबनी है और इसका जो गत 
मंशा हैं वह केरी-आउद नहीं होटा । तो यह तरभीस इसमें बिलकुल उपयुक्त नहीं । 


श्री रासनारायण त्रिपाठो---माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कौ 
एक बात सुन कर मुझे बड़ा ताज्जूब हुआः कि उन्हें खुद ही इल्म नहीं है. कि स्फोय क्‍या होगा, 
फीस क्या होगी ओर साननीय संत्री बिना इस्स हुए अगर ए से विधेषक सदत मे उपस्थित न करे 
तो ज्यादा दोभा की बात होगी। हम्तारा प्रत्तिकर भत्ता या डेली अलाउन्सेज बंधे हुये हैं। 
उसके अलावा अगर फीस का पग्रहनत पड़ेगा इन एडिशज, तो हम विशेषज्ञ समझे जायेंगे। 
हो सकता हे कि अगर साननीय मेंत्री उसमें चुन लिये जाय॑ तो कह (.कते हें कि में हाई कोर्ट 
में प्रक्टिस करता हुं ओर डेढ़ हुजार रुपय। लूंगा तो वह थ्री फीस हो सकती है । ऐसे भी लायएं 
हैं जिनकी फीस इतनी हो सकती है । तो विधान सभाका मसेम्वर भी हो और वहां भी हो 
जब कि बताया जा चुका हे कि हमारे देश की हालत नाजुकहा और भी लोग हेंजो कि 
ज्यादा सेवा की भावना रखते हैं, उनको यह मोका मिलना चाहिये। इस चीज़ से सहमत 
होते हुये माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार नहीं करते ।. उन्होंने उसके पक्ष में कोई दलीत 
नहीं दी । अ्रगर कोई केस हो गया है और किसी को फीक्ष देता चाहते हे तो उप्तकों मानवीय 
मंत्री जी को बतलाना चाहिये .कि उसके लिये ला रहे हैं और विचाराधीन फाइल चल रहौ 
हैं। तब तो सहानुभूति उनके साथ कर सकते थे। इसलिये जहां तक नियत बदनीयती 
का सवाल है, हम यह समान कर चलते हूँ कि कोई सरकार बदनीयत नहीं है, लेकिन यह श्रुव सत्य 
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# कि राजनीति में शरू से आख़िर तक जब तक राजनीति चलती रहेगी अपना-अपना पक्ष 
मबजत करने के लिए हर प्रकार का प्रभाव चाहे वह सत्य सुप्रभाव हो या कुअभाव हों 
राजनीतिक दल डालते रहते हें। सरकार को बदनीयत समझता बरो बात हूं। 


महात्मा गांधी के शब्दों को में नहीं दोहरानः चाहता जो राजनीति और राजनीतिज्नों के 
बार में वे कहा करते थे। वह तो सब लोग जानते हूँ लेक्तिन जहाँ तक प्रभाव कप सवाल 
है वह तो डाला जाता रहा हैँ और डाल जाता रहेगा। सी हालत में जब कि कम्पन्से- 
हरी था डेली एलाउन्स है उस हालत में एक फ़रीस को जिसकी सीमा का कोई पता नहीं हे श्रगर 
निकाल दिया जाप तो में समझता हूं कि इस सदन दो सदस्य जो उस हालत में काम करगे बह सेच। 
भावना का द्योतक होगा और जैसा के माननीय गेंदा सिह जी ने कहा, वह इस सदन के मान को 
ऊचा उठावयगा | इन शब्दों के साथ से कार करता ड क्र खडचनांय सना जी इसकी झान लग । 


लि 


श्री अध्यक्ष....-साननीय न्याय मंत्री जी, आपको कुछ कहना हूं ? 
श्री सेघद अली ज़हीर--मझे कुछ नहीं कहना है । 
श्री अध्यक्ष--.प्रइन यह है कि खंड २ के अन्द में सिम प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय 
किन्तु प्रतिवन्‍्ध यह है कि उदय सदस्य का अनहेता निवारण तभी हो सकेगा 
जब कि वह शुल्क नहों, केबल प्रशिकर भत्ता पाता हो। 
(प्रदत उपस्थित किया गयाओर हाथ उडाकर विभाजन होने घर निम्नलिखित 
मतानुल्लार अस्वाकृद हुआ-- पु 
पक्ष सू>१८ 
विःक्ष सें-१०३ ) 
श्री अध्यक्ष-- कि खंड २ इस विधेयक का अंग साना जाथ। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
शीबक, प्रस्तावना तथा खंड ९ 
उत्तर अरश विधान सम्डल सदस्य (अनहंता निश्रण) विधेयक, १६५४५ 
यह घोषित करने के लिये कि एस्प्लाईंज स्टंट इश्योरन्स ऐक्ट, १९४८ के 
ग्रधोन स्थापित एस्प्लाइज स्टेट इंब्योरन्स कारपोरेशन के अथवा उसके 
अधीन संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कोंसिल के सइस्य का पद उस पर श्रध्यासीन 
व्यक्ति (00९7 ४067८०/) छो उत्तर प्रदंश विधान मंडल का सदस्य 
चुने जाने अ्रथवा वन रहने के लिये अनह (०8५०४॥ ४) ने करेगा ; 
द विधेयक 
यह घोषित करना आवश्यक हें कि एम्प्लाइज स्टेट इंद्योरेन्स ऐक्ट, १६४८ 
के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टंट इंदयोरेन्स कारपोरेशन के झ्रथवा उसके अधीन 
संगठित किसी बोर्ड, कमेटी याकॉसिल के सदस्य का पद उसपर ग्रध्यासीन 
व्यक्ति ( 70:76 (67604 ) को उत्तर प्रदेश विधान संडल का सदस्य 
चुने जाने अथवा बने रहुने के लिये अ्रनह से दारेगा ; 
झतएन भारत॑य गणतंत्र के छठ बच में निम्नलिखित प्रधिनियम सनाया 


जाता हैँ :+- 
. १०-( १) यह अधिनिधम्त उत्तर प्रदेश विधान संडल रादस्- संक्षिप्त शीबनाम, 
(अनहंता नियारण ) अधिमियम, १६५४५ कहलायेगा प्रदार तथा 
(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। प्रारम्भ | . 
(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा। 


विधान सभा - [१३ सितम्बर, १६३ 


कु 
#चिऊ 
हि 2] 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड १, प्रस्तावत! और शीषेक इस विधेशक 
अंग मान जाये। 
(अइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री सेबद अली जहीर--अरध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश 
मंडल सदस्य (अनहेता निवारण) विधेयक, १६५४५ पारित किया जाय। 


श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह हू कि उत्तर प्रदेश विधान सण्डल सदस्य (अनहंता 
निवारण) विधेयक, १६५४५ पारित किया जाय। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 

( इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ! और २ बज कर ५ 
मितट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्‍त की अध्यक्षता से सदन को कार्येबाही पुनः आरम्भ 
हुई । ) 

प्रान्तीय स्वास्थ्य दोड के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की 
घोषणः 
श्री उपाध्यक्ष--मझ एक घोषणा यह करनी हें कवि प्रह्तीय स्वास्थ्य बोड़ के लिये 
५ नाम स्वीकृत हुये हु॥ इनक चाॉंस इस ब्कंर हू :-०- 
१--डाक्टर जबाहर लाल रोहंतगी 
२-+भी आीनाथ भागव 
३--श्री धर्म दत्त वेद 
४--भ्री हबीबुरेहमान 
५--भी सालिगराम जायसवाल 


“उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १६५४५ 


नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिह आय ) --..उपाध्यक्ष महोदय, मं 
प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भान्‍डार अधिग्रहण विधेयक, १६५४५ पर विचार किया जाय | 


उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के समान ही एक विधेयक सन्‌ १६४७ सें इस सदन 
ने पास किया था ओर वह अधिनियम ३१ दिसम्बर, १६५४ तक लागू रहा। १६४७ में हमार 
प्रदेश में अन्न का अभाव बहुत अधिक था। उस सप्तय इस बात की आवश्यकता थी कि 
बाहर से जो गलल्‍ला सरकार मंगाती थो उसको गोदामों से रखने की व्यवस्था की जाय क्योंकि 
उस समय हमार प्रदेश के नागरिक क्षेत्र सें पवतीय क्षेत्र में शोर पूर्वी जिलों में जसा भ्रन्ना 
भाव था वहां उसके लिये श्रन्न की व्यवस्था करनी थी। उस समय सरकार ने गोदामों को 
लेने के लिप. यह अधिनियम बनाया था लेकिन धीरे-बोर जेसे ही हमार प्रदेश में अन्न को 
अवस्था सुधरती गयी उसी तरह से सरकार ने भी नियन्त्रण को ढीला करने की नीति 
निर्धारित की और सम्‌ १६५४ के सितम्बर में हमार यहां जो स्टाक था, उसका भो कंट्रोल खत्म 
करने के बाद निस्तारण करना शुरू कर दिया। यह निरचय किया गया कि जो स्टाक हमार 
पास हू उस को डिस्पोज़ श्राफ कर दिया जाय । केन्द्रीय सरकार का जो स्टाक गेहूं का हमारे 
पास जमा था वह भी केन्द्रीय सरकार ने उठा लिया और वह स्टाक केन्द्रीय सरकार ले गयी। 
इसके बाद घीरें-घीरे जो आवश्यक स्टाक प्रदेशोय सरकार के पास थः उसको भी समाप्त 
कर दिया गया। इस तरह से इस बात की आवश्यकता नहीं हुई कि वह अधिनियम, जो 
सन १६४७ मे पारित किया गया था, उस को और आगे लाग रक्खा जाय। इस तरह से ३१ 
दिसस्व॒र, १६५४ को वह अधिनियम लेप्स हो गया । उसके बाद गत रबी की फसल जेसे हो 


भा रण २७०2५ लिन लननमन्‍ शी 








.._ +१६ अगस्त, १९५५ की कार्यवाही में छया है । 


उत्तर प्रदेश भाण्डार श्रधिग्रहण विधेयक, १६५५ ११६ 


तैयार हुई शऔर बाजारों में जसे हो अन् का आना आरम्भ हुआ, धीरे धीरे अन्न के भाव ग्रिरते 
लगे । इससे हमारे प्रदेश के किसानों में कुछ बेचेनी पेदा हुई। यह चीज केच्रीय सरकार क 
तामने पहुंची । उसने इस पर विचार किया ओर इसके बाद यह निश्चय किया कि मूल्य 
संरक्षण को योजना तेयार की जाय। उस योजना के मातह॒त प्रदेश की सरकार न केन्द्रीय 
सरकार के आदेश से गठले की खरीद जारी कर दी । इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने कुछ रुपया 
भी दिया। इस प्रदेश में जहां जहां रेलवे स्टेशनों के नजदीक मंडियां थीं वहां वहां १० 
हपया प्रति सन के हिसाब से खरीद शुरू की गयी। जब इस तरह से ख़रीद आरम्भ हुई तो 
हमें फिर भंडारों को भ्रावश्यकता हुईेै। उस गल्‍ले के लिये बड़े बड़े भंडारों और गोदासों 
को से लेना आवश्यक प्रतीत हुञझ्र॥। लेकिन उसके साथ ही साथ सरकार को यह भी समझ में आया 
कि ऐसा मोका भी हो सकता है जब किगोदामों के मालिक अधिक किराया लें। इसलिये 
हमारे प्रदेश की सरकार ने इस किराये की बढ़ती को रोकने के लिये. यह जरूरी समझा 
की. राज्यपाल महोदय से सिफारिश की जाय कि वे एक अध्यादेश निकालें। उन्होंने 
राष्ट्रपति की अनुमति से ७ जुलाई, १९६५५ को एक अध्यादेश निकाला। अब श्रावश्यकता 
इस बात की है कि हम उस अध्यादेश को अधिनियम के रूप में परिणत कर दें। इसलिये यह 
विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है । झ्राशा की जाती है कि यह एक छोटा सा विधेयक 
है और जो सन्‌ ४७ में स्वीकार किया जा चुका है, उसी के अनुरूप यह विधेयक प्रस्तुत किया 
गया हे आशा है कि हमारा यह आदरणीय सदन इस विधेयक को जल्द ही स्वीकार करंगा। 


श्री रामेहबर लाल (जिला देवरिया )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक 

को प्रस्तुत करने के साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण के सारांश 
से एसादिखलायी देता है. और यह प्रतीत होता हे. कि मूल्यों के संरक्षण के लिये, 
ग्नाजों के रखने के लिये, खत्तियों और मालगोदामों की आवश्यकता हुई हे, क्योंकि इस समय 
यह सरकार ने उचित समझा हू कि किसानों को संरक्षण दिया जाय । इसलिये में इस' विधेयक 
का स्वागत करता हूँ । परन्तु इसके साथ है! साथ में यह भी आवश्यक समझता हूं कि इसमें 
जो त्रुटियां ह और जो त्रुटियों की संभावनाएं हें उनकी ओर भी में माननीय मंत्री जी का 

ध्यान और इस सदन का ध्यान आकर्षित करूँ । 

सब से पहले जेस। कि माननीय मंत्री जी वे कहा कि यह विधेयक १६४७ सें प्रस्तुत किया 

गया था। बाद को सन्‌ ५१, ५२ और ५३ में उसमें संशोधन उपस्थित किये गये और सन्‌ ५४ 
में जाकर वह समाप्त हुआ। अरब हम देखते हुं कि जो विधेयक सन्‌ १९४७ में प्रस्तुत 
किया गया था, हृबह॒ उसकी कापी, उसकी नकल ही विधेयक के रूप में सदन के सामने प्रस्तुत 
हैं । भश्ीमन्‌, में माननीय मंत्री जी का ध्यान १६४७ की देश की स्थिति की तरफ ओर 
आ्राज जो देश को स्थिति है. उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सन्‌ ४७ का जमाना 
वह जमाना था जब कि अपने देश में अज्ञ की बड़ी भारी कमी थी। हम विदेश के अनाज पर 
ही निर्भर करते थे। उस समय बाहर से आये हुये अनाज और अपने देश से. जो भ्रनाज था 
उसको स्टोर करने के लिथ गोदामों की आवश्यकता थी। अब हम देखते हें कि उस समय 
सरकार न जो श्रनाज स्टोर किया था वह लोगों की जीवन रक्षा के लिये किया था, लेकिन 
आज १६५५ मे परिस्थिति यह हे जिसको हम हमारी सरकार दोनों ही मानते हें कि आज 
हम आत्मनिर्भर हें। इसलिये इस युग में यह विधेयक जो काइसिस के ज्ञसाने में रखा गया था, 
हुबह वसा ही रख देना, में समझता हूं, मुनासिब नहीं है । दूसरी बात यह हैँ कि विधेयक 
प्रस्तुत करने के साथ ही साथ मानचवीय मंत्रो जी को आवश्यक था कि उसकी खास बातों 
से सदन को अवगत कराते । वह यह बताते कि वह अपने प्रान्त में कितना अन्न स्टोर करना 
चाहते हें ? क्‍योंकि उद्देश्य और कारणों में यह लिखा हुआ है कि वे किसानों से ज्वार और 
गह खरीदना चाहते है, और उसको स्टोर करना चाहते ह. तो ज़रूरी था कि माननीय मंत्री 
जो बतलाते कि कितना भ्रनमाज वह स्टोर करना चाहते हें और कितने स्टोर की ज़रूरत की 
सम्भावना हे, कितनी खत्तियां उनके पास हैं और कहां है, कहां नहीं हैं और इसके साथ हो 
साथ उनको यह भी बतलाना चाहिये था कि स्टोर प्राप्त करने की उनकी कया विधि होगी, 


१२० विधान सभा [१३ सितम्बर, १६५५ 


[श्री रामेइबर लाल | ह 

वह कहां प्राप्त हो सकते हे । जो आंकड़े माननीय मंत्री जी के विभाग द्वारा हमें प्राप्त हुये हे उनसे 
में प्रापका ध्यान गेहूं की पेदावार की तरफ दिलाऊंगा जो इस प्रदेश में होतों हे। सन्‌ १६५३-५४ 
में इस प्रान्त में जो गेहूं उत्पन्न हुआ उसकी संख्या २९ लाख ४5८ हजार टन हे और ज्वार 
जिसको माननीय मंत्री जी खरीदना चाहते हुँ वह भी १३० हजार दन यहां उसी सन्‌ में पेदा हुआ । 
तो इन दोनों अनाजों की कल मसिकदार सिला कर हुई र३े४ लाख ३८ हजार टन। अब 
तत्‌ १६५५-५६ में मेरे ह्याल से ज्यादा उनकी पृदावार न होगी, लेकिन इनके साथ साथ यहां 
जो दूसरे और अनाज पैदा होते हैं जेसे मक्का है, धान हैं, बाजरा हे उनकी तादाद यहां उसी सन 
में १ करोड़ ७८ लाख टन की हें। अगर साननीय मंत्री जी का उद्देश्य इस बिल को लाने का 
केवल म्ल्‍्य संरक्षण देते का है तो केबल गेहूं और ज्वार खरीदने से ही मूल्य संरक्षण सम्भव 
नहीं है. जब कि १ करोड़ ७८ लाख दन यहां दूसरे गल्‍ले भी पंदा होते हें जिसमें धान, मक्का, 
बाजरा वगरह है । इस बिल के उद्देश्य में इन अनाजों को खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं हें। 
इसलिये में चाहूंंगा कि गेहूं और ज्वार के साथ साथ गूड़, धान, बाजरा भी जोड़ दिया जाय। 
में दाहुताहुँ कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में ऋपनी नीति को स्पष्ट करें कि क्‍यों केवल ज्वार ओर 
गेहूँ की ही व्यवस्था रखी गयी हे । गेहूं, ज्वार के अलावा जो १ करोड़ ७८ लाख टन अन्य 
पंरावार हे उस सब को सम्मिलित कर लिया जाय और सवा छः करोड़ आबादी के लिये हम 
एक सेर फी श्रादमी के हिंसाब से भोजन व्यय रख लें तो ४६ हजार ठन अनाज साल 
में बच जायगा।। बहुत से लोग उपवास करते हे. और हर एक के घर अनाज नहीं होता 
श्रोर बीज की जो २ करोड़ मत की आवश्यकता है इस सब का हिंसाब लगा कर श्रगर माननीय 
मंत्री जी देखें ती. ४६ हजार टन से अधिक अ्रनाज इस साल हमारे पास नहीं बचेगा। इन 
प्रांकड़ों के अनुसार हम खत्तियों में स्टोर करने के लिये इससे अ्रधिक अनाज प्राप्त न कर सकेंगे 
यह साफ है । अगर हम १० फरवरी, ५४ की मंत्री जी की सरकारी रिपोर्ट को देखें तो 
मालूम होगा कि उस समय हमारी खत्तियों में केक्‍ल ६ हजार टन अनाज था। सन्‌ ५३ 
में ५०,००० टन था, जब कि बाहर का अनाज भी आया था। तो में समझता हूं कि यह चीज़ 
इसमें बिलकुल साफ़ होनी चाहिये। मंत्री जी रसद विभाग के मंत्री हें और बहुत से विभाग 
भी उनके पास हूँ तो उनको साफ रखना चाहिये था कि हम कौन-कौन अनाज स्टोर 
करना चाहते हैँ और कौन भली भांति स्टोर हो सकते हु और कितने स्टोस की श्रावश्यकता हैं ? 
केवल ज्वार, गेहूं के लिये ही नहीं बल्कि अन्य जो गुड़, धात, ब।जर आदि की फसल हें उनके 
लिये भी । में समझता हूं कि भाव न गिरने देने के लिये इन चीजों का भी स्टोर करना 
आ्रावश्यक हें । में आपके द्वारा इस बिल की खास खामियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा । 
श्रीमन्‌, इस विधेयक में यह व्यवस्था नहीं है कि यदि किसी आदसी के पास एक ही मकान है 
और वह उसमें रहता ह$। तो उसका मकान न लिया जाय। इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट 
को अधिकार दिया गया हैं कि बह तीन दिन के अन्दर किसी सकान को रिक्वीजीशन कर 
ले। अब अगर वह उसी मकान को स्टोर के लिये उचित समझता है और उस मकान को 
रिक्वीजीजशञन करता है जिसमे उसका सालिक रहता है ओर उसके पास वही एक मकान है 
तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार इस विधेयक में नहीं हे कि उसके रहने 
के लिये दूसरे मकान की व्यवस्था करे । इसमें यह भी हे कि न देने पर २ सौ रुपया जुर्माना 
और एक महीने की सजा होगी तो उसके रहने के लिये रिक्वीजीशन हो जाने के बाद 
व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये. और साथ ही यह जो तीन दिन का समय इसमें है उसको 

ओर अधिक बढ़ा देना चाहिये। हाउस रिक्वीजीशन ऐंक्ट में वह १५ दिन का समय है 
तो मेरा निवेदन है कि माननीय संत्री जी इस पर ध्यान देंगे और जो तीन दिन का सभय हैं 
वह कम है उसको वह अधिक करेंगे। ि 

.. दूसरी बात, अगर कोई आदमी श्रप्नाप्य हु. तो सरकारी गजट में प्रस्यापित कराकर 
उसके घर को रिक्वीजीशन किया जा सकता हैँ । इसमें में एक व्यवस्था की तरफ 
सानतीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। सान लीजिये कि कोई आदमी अश्रप्राप्य है 
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धर उसको गज़ट में प्रब्यापित कराके_ सरकार उसके मकान पर कब्जा कर लेती है, लेकिन 
द्गर उस घर में उसका कुछ सामान है तो उसका क्‍या होगा ? क्या उसको जिम्मेदारी 

हमारी सरकार लेती है ? इसकी भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं है । यह गुंजायदा होदी चाहिये 
कि यदि किसी का सकान सरकार लेती है तो उसके अ्रन्दर के सामान की जिम्मेदारी भी 


सरकार पर ही होगी। 

तीसरी बात, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार है कि जिस भी घर को चाहे वह स्टोर 
के लिये ले सकता है । में कहना चाहता हूं कि यदि किसी आदमी के पास एक ही घर हो तो 
कम से कम इस विधेयक में ऐसी गुंजायश होती चाहिये कि उस का घर न लिया जाय। 
जित लोगों के पास एक से अ्रधिक घर है, लखनऊ ऐसे शहर में तो मुहल्ल के मुहल्ले एक 
ग्रादमी के पास है तो ऐसे लोगों ही के घर लिये जाय॑। श्रीमन्‌ू, इस तरह से तो ज्यादती भी 
हो सकती है. । हो सकता हूँ कि किसी आदमी के मक्ात को जिसके पास एक ही घर हूँ 
डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट स्टोर के लिये उचित समझता है. और कोई सिफारिश करता हैँ किले 
लिया जाय तो वह ले लिया जाय। वह किसी भी हालत में नहीं लिया जाना चाहिये। 
श्रीमन्‌, यहाँ पर सें एक सुझाव और दूंगा कि हमार यहां जो ग्रन्न के उत्पादन की स्थिति है उसमें 
तो हमारा काम सिनेमाहालों से भी चल जायगा। ये इस समय बड़ा खुराफात श्रचार कर 
रहे हैं । श्राज कोई भी आदमी नहों मिलेगा जो यह कहे कि सिनेमा के व्यवसाय से 
हिल्‍्दुस्तान के ० प्रतिशत जनता को कोई लाभ हुआ हैं। अधिकतर ऐस चलचित्रों का 
निर्माण होता है. जो व्यावसायिक दृष्टि से लाभकर हों। तो यदि स्टोर के लिये ज़रूरत हो 
तो सिनेमाघरों को स्टोर बन।वें। इससे बहुत से लोगों के साथ जो ज्यादती होने वाली होगी 
वहु भी कम हो जावेगी और देश में जो चलचित्रों हारा कुरीतियां और बुराइयां फलाई जाती 
हैं वह भी कुछ समय के लिये बच जावेंगी। 


में इन अपने छोटे से विचारों को रखता हुआ इस विधेयक का समर्थत करता हूं । 


श्री शिवतारायण (जिला बस्ती)--आ्रादरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख 
हुआ उस मेम्बर की स्पीच सुन कर जो बाढ़ के इलाके में बसता है, जो झ्रायें दिन इस गवर्नेमेंट 
को कोसता है कि मुझे अन्न नहीं मिलता, मेरे लिये चारा, दाना नहीं भिजवाया जाता, लेकिन 
जब उसका प्रबंध यह श्रादरणीय गवर्नेसेंट करने जा रही है श्रोर सरकार यह चाहती है कि वह 
प्राइस कंट्रोल करे, दाने-दाने को इकट्ठा करके अपने अधिकार में रक्खे और जिस दिन देवरिया 
में हाहाकार मचे उस दिन गुप्ता जी का वह खजाना वहां के लिये खोला जाय--यह तो हमारे फूड 
मिनिस्टर करने जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब तकरीर फरमा रहे हैँ कि बड़ी गड़बड़ी हो रही है । 
कौन सा डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट इतना निकस्सा और नालायक है जिसने एक मकान वाले का 
मकान ले लिया हो । में दावे के साथ चेलेंज करता हूं कि किसी डि स्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को बतला दिया 
न्ञाय, जिसने किसी एक सकान वाले का मकान लें लिया हो । उन्होंने यह नहीं बतलाया कि 
देवरिया के डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट ने एक घर वाले का मकान ले लिया । आपने सजेस्ट किया कि 
सिनेमा हाउस सरकार ले ले फूड स्टोर करने के लिये और स्वयं कहा कि जब सरकार किसी का 
भकान लें तो उसका दाना-पानो, उसका कपड़ा, उसके बरततंव सबकी जिम्मेदारी सरकार ओढ़ 
ले और जब सिनेमा हाउस गवर्नमेंट ले लेगी तो फिर कितना मुआविजा देंगी उनके इस आर्गूमेंट 
पर उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने २ सेर के बजाय ४ सेर यानी १० रुपये मन के हिसाब 
से गेहूं खरीदा और पानी ज्योंही बरसा झठ से बनियों ने बाजार बढ़ा दिया और तीन सेर का 
गेहूं कर दिया जबकि सरकार ने ४ सेर का खरीद कर रक्‍्खा ओर श्रगर देवरिया में जरूरत हो तो 
फौरन सरकार उस भाव पर वहां पहुंचा देगी । तो उसने ठीक किया या गलत कि वह किसी को 
भूखा नहीं मरने देगी । बंगाल फेमोन की में उन्हें याव दिलाना चाहता हूं जब माने सन्‌ ४७ 
में क्या गुजरा। कत्ते की मौत आदमी मरे और ६ महीने में ५० लाख आदमी मर गये । रामेश्वर 
लाल जी को मालूम होना चाहिये कि ३,४ वर्ष से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टत में बाढ़ आती हैं, सुला पड़ता 
हैं, प्रश्न के लिये कोहराम मच जाता हैं श्रौर फूड मिनिस्टर कहीं चना, कहीं चरी और गेहूं 
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श्री शिवनारायण| ह द 

देते हैं तो कहा जाता है कि गुड़ क्‍यों नहीं खरीदा, धान क्यों वहीं खरीदा ? इसके मानी आप एग्रोड 
हैं कि गवर्नमंट खरीद कर रक्‍खे । आप विरोध करते हू कि गवर्नमेंट ने दो चीजें खरीदीं, क्‌ल 
चीजें गवर्नमेंट खरीदे । तो जब आप एग्नीड हैं तो फिर विरोध किस बात का ? किस नालेज 
से आप बात करते हैं ? उधर से हमारे भाई कहते हें कि शिवनारायण बी ० ए० फेल हो गये, लेकिन 
जो बी० ए० पास हे, एल० एल० बी० हें बे उल्टी बातें करते है । कहते है यह गवर्नमेंट कुल अनाज 
खरीदे । सरकार ने जब दो अनाज खरीदने की बात इसमें रक्खी है लेकिन जो पास हैं वे फेल 
वाली सी बात करते है । जो फेल हे वह तो फेल हें ही, लेकिन जो पास हे वे अगर फेल वालों सो 
बात करें तो फिर क्‍या इलाज है ? गवर्नमेंट ने, उपाध्यक्ष महोदय, जुर्माना २,००० रक्‍्खा 
है, कायदे से रक्खा हे । सिर्फ जानोमाल की हिफाजत के लिये हमने जिम्मेदारी ओढ़ी है। 
गवर्नमेंट पब्लिक की है, इतना ही नहीं में भाई रामेइबर लाल जी को बतला देना चाहता हूं 
कि सन्‌ ३७ से लेकर आज ५५ चल रहा हु। इस बीच में दुनियां का नक्शा उठा कर देखें कि कौन 
कहां से कहां बदला । हिटलर बदला, ईजिप्ट की गवर्नेमेंट बदली और न जाने क्‍या क्या बदला, 
लेकिन हिन्दुस्थान में नेहरू गवर्नमेंट ही चल रही है, हमारे प्रदेश से सम्पूर्णानन्‍द गवर्नेमेंट चल रही 
है। श्राप अपने गिरहबान सें हाथ डाल कर देखें कि हम कितने पानी में हें और झ्ाप कितने पानी 
में हैं। गुप्ता जी ने ब्लेक मार्केट बन्द करने का इन्तजास किया, ४ सेर का गलल्‍ला खरीद कर गरोबों 
को खिलाने का इन्तजाम करते हें, लेकिन यहां आकर झ्राप उनका विरोध करते हैं । यह कोई 
आगमेंट है ? बह चीज कहियें जो मानवीय हो, समझ में आये और गवरनेमेंट भी माने, हमने बहुत 
से अमेंडमेंट उधर से आये, जिनको माना, गवनेसेंट से माना , हमने साना, हाउस ने साता। 
कभी गवर्नसेंट ने रिफ्यूज नहीं किया जो सही बातें उधर से कही गयीं । तो में रामेइवर लाल जी 
से कहना चाहता हूं की दुखिया की गति दुखिया जाने और न जाने कोई । आप भी पृुर्वो जिले में 
रहते है में भी पुर्वी जिले में रहता हूं । आप भी बाढ़ग्रस्त हैं में भी बाढ़ग्रस्त हूं। ईमानदारी 
के साथ कहना चाहता हूं। सही मानों में हमें गवर्नमेंट का अ्रहसानसन्द होना चाहिये। 
ग्राज पूर्वी जिले बाहग्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, अगर गवर्नसेंट स्टोरेज खोल रही है और 
एक आधा मकान ले ले तो कौन सा पाप कर रही है ? 


श्री जगन्नाथ मल्‍ल (जिला देवरिया)--कौन सा बिल चल रहा है * 


आओ शिवनारायण-.यह बिल स्टोरेज का है, मकानों का है । यह न समझिये कि में 
बदहोश हूं, आप ही बेहोश रहते हैं ।॥ रामेइवर लाल जी कहते हैं कि सिनेमा हाउस ले लो । 
में कहता हूँ कि सिनेमा हाउस बन्द हो जायेंगे तो आप नाठक कहां करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 
में आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि जो यह रखा गया हें स्टोरेज बिल यह गवर्नमेंट ने 
बिलकुल ठीक किया हैं । हम लोगों ने एक नारा लगाया था । गरीबों को मिले रोटी तो मेरी 
जान सस्ती है । हम उसी कदम पर चल रहे हैँं। पीछे नहीं हैं पों पों करते हैं, सामने हैं और 
इस गवर्नेसेंट को सही मानी सें चला रहे हैं। 


श्री समदनसोहन उपाध्याय (जिला ग्रल्मोड़ा )--क्या बिल है उसका नाम तो कहिये ? 


श्री शिवनारायण-....बिल आपके सामने है । श्राप ही तो पढ़िये जो बी० ए० पास साहब 
हमारे सामने बेठे हें। आपको भी दो चार सेर चरी भेजवा दी जायगी। श्राप भी चिल्लाते हैं 
की हमारे पहाड़ को यह नहीं मिलता वह नहीं मिलता । जो स्टोरेज का बिल रखा गया है, 
वह कल का इंतजास किया गया हैँ । यह अनुचित नहीं है बल्कि जनता की भलाई के लिये 
और विद्येषकर इससे ब्लेकमार्केटिग को रोका है । आपत्ति काल परिखिये चारी, धीरज, धर्म, 
सित्र अरु नारी । हम घीरे-घीरे चल रहे हैं और अ्रपनी जिस्मेदारी समझते हैं ॥ आज यह सरकार 
दस दिन बाद की बात सोचती है कि यह बात होने वाली है । तो इसलिये स्टोरेज करती है। 
अपने कक आर हाथ मे अनाज रखतो है । जब जरूरत होगी गेंदा सिह के यहां गेहूं और जौ बठवा देंगे,। 
. इसलिये में रामेइवर लाल जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो विरोध किया उसको वापस लेना 
चाहिये और में इसका समर्थन करता हूं।... द 


उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १६५५ १२३ 


* श्री अवधेश प्रताप सिह ( जिला फैजाबाद )--साननीय अ्रध्यक्ष महोदयः 
प्रस्तुत विधेयक के विरोध में में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, कुछ लोगों को आाइचर्य हुआ, मेरे 
विरोध से कुछ लोग चकित हुये। परन्तु आपके द्वारा में उनसे अनुरोध करूंगा कि केवल वह मुझे 
सुनने का कष्ट करें तड॒परानत जो कुछ भी राय वह कायम करना चाह उनको करने का पूरा हक 
है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना हैं। मान्यवर, इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को देखा जाय, 
तो उससे यह टपकता है, स्पष्ट होता है कि यह बिल टेस्पोरेरी स्टोरेज रिक्विजिशन ऐक्ट, 
१९४७ जो कि ३१ दिसम्बर, १६४५४ को लैप्स होने दिया गया यदि वह न हुआ होता तो सम्भवतः 
दस विधेयक को लाने की झावदयकता न पड़ती । यदि यह कहा जाय कि नहीं इससे कोई प्रयोजन 
नहीं है तो में आपक द्वारा माननीय मंत्री सहोदय से पूछना चाहूंगा कि किस कारण से यू० पी० 
टेम्पोररी स्टोरेज रिक्विजीशन ऐक्ट का हवाला दिया गया और यही नहीं मुझे तो आज भी यह 
शक है कि यह विधेयक जो झाज पेश है और कल एक अधिनियम का रूप धारण करेगा यह भी 
सिर्फ जन, १६५६ तक के लिये हें। जिस उद्देश्य से और जिस कारण से आप यह विधेयक इस 
सम्मानित सदन के सामने ला रहे हैँ उसके विरोध में मुझे कुछ तहीं कहना है। उससे में आपसे 
सहमत हूं, लेकिव जिस रूप में यह विधेयक इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है उससे 
मुझे विरोध है और घोर विरोध हैं । 

मान्यवर, यही नहीं, १६५४ में भी माननीय मंत्री महोदय को इस बात का ज्ञान था 
कि यह समस्या इस प्रदेश में उठने वाली है । गलल्‍ले को कीमतें इतनी नहीं घटाई जा सकती हे, 
उनकी रोकथाम के लिये सरकार को कोई कदम उठाना अवद्यसेव था और उसी नीति के अनुसार 
बह चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्वयं करें, परन्तु यह निश्चित था कि एक न एक दिन आपको 
वह कदस उठाना था। अगर यह कदम आप न उठाते तो इस प्रदेश की इकोनामी की जो 
बेकबोन थी वह दूटती ओर यह प्रदेश कभी सफलीभू त नहीं रह सकता था, सुखी नहीं रह सकता 
थां। श्राज जब यह सब को स्वीकार हैँ कि यह कृषि प्रधान देश है और यहां की इकोनामी कृषि पर 
ही अवलंबित हैं तो ऐसी परिस्थिति में गल्‍ले के भाव एक सीमा से अधिक गिर जाय॑ यह बात श्रत्यन्त 
ही भयानक प्रतीत होगी । मान्यवर, उसी नीति के आधार पर आपने इस विधेयक को हमारे 
सम्मुख उपस्थित किया । मुझे इसके विरोध में जो कहना पड़ा वह महज इस बिल के ढांचे के 
कारण। जिस नीति से प्रेरित हो कर आप यह कदम उठा रहे हैं उसके विरोध में मुझे कुछ नहीं 
कहना हैं और उसके सम्बन्ध सें कहीं भी दो रायें नहीं हो सकती हेैं। मान्यवर, यही नहीं, 
बल्कि इस प्रदेश में बराबर . ... . . . 


एक सदस्य--जरा साफ-साफ कहिये । 


श्री अवधेशप्रताप सिह--सान्यवर, उनको संमझने में अगर कुछ कठिनाई हो रही है 
तो वह थोड़ा सा धेर्य रखें और में समझता हूं कि उसके बाद उनके सामने सारी बातें भलोी 
भांति आ जायंगी । यह केवल थोड़े धर्ये का सवाल हे और माननीय शास्त्री जी जो बुद्धिमान 
हैं, सुलझे हुये और दुनियां देखे हुये हैं, दुनियां की जितनी करवटें आ्ादमी सा सकता हैं वह खाये 
हुये हें, उसके बाद भी उनका यह पूछना कि इसके क्या साने हैं, में समझ नहीं पाता हूं । 
माने समझने में में स्वयं परेशान हो जाता हूँ। श्रापको माननीय गुप्ता जी, भगवान भी नहीं 
समझ सकते, में श्रापको कहां तक समझ पाऊंगा । 


सान्यवर, जो स झे इससे विरोध है वह यह है कि जिस रूप से आप जिलाधीशों को अ्रधिकार 
प्रदान कर रहे है उसमें एक कठिनाई यह है कि उसका दुरुपयोग हो सकता हैँ । यही नहीं, बल्कि 
आपने बहुत सी जगह उनको वह अधिकार दे दिये हैं जो कि आपके पास होने चाहिये थे। श्रब यह 
कि कोई सकान स्टोरेज के योग्य है या नहीं है इसका निर्णय करने वाला इस ऐंक्ट के श्रनुसार 
जिलाधीश साना गया हे और उसकी राय अंतिम राय होगी । में आपके द्वारा माननीय मंत्री 
महोदय से अनुरोध करूंगा कि यह अधिकार वह अपने पास रखें तो कहीं ज्यादा श्रच्छा होगा । 





“वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं;किया । 


१२४ . विधान सभा [१३ सितम्बर, १६५५ 


[श्री अवधेशप्रताप सिंह| 

यह मैंने माता है कि इस अधिकार की आड़ में इसका दुरुपयोग हो सकता हैं। यह ठीक है कि प्राज 
इस आलोचना को सुतकर सम्भवतः बहुत से मानतीय सदस्य सुझ से परेशान हो जाय॑, प्रस्तु 
जब इसका दुरुपयोग होगा की तो संभवतः उनकी भी वही फोलिंग होगी जो कि आज मेरी है। 
मान्यवर, वह मकान जिसमें कि स्टोरेज रहे या जो कि स्टोरेज के काम में आते रहें, उनका रिक्वी- 
जिशन करना उचित है और यह कहा जाय सरकार से कि आप एक नीति का पालन करें और सरकार 
को उसके साधन न पर्याप्त हों तो यह अतम्भव होगा, यह निर्तात सफलीभूत नहीं हो सकता । 
परन्तु साथ ही साथ उस कलेक्टर को जिसको आप दिन प्रति दिन अधिक से अत अधिक वक्तिशाली 
बनाते जा रहे हैं। तो श्रीमन्‌, में यह समझूं कि यह डेमोक्रेसी है या व्यू रोक्रेसी हैँ । यह भ्राज सब 
को अच्छा लगता है, आज रूलिग पार्टी में रहते हुये श्राप जिलाधोश महोदय से जो कुछ चाहें 
झपना काम करा सकते हें परन्तु इस डेसोक्रेसी में कब के से हैँ और कब अल्पमत में यह 
नहीं कहा जा सकता । तो ऐसी परिस्थिति में रेयों को आप इतने अधिकार 
दें जो आपसे भी अधिक शक्तिशाल। हो जाय॑ यह कभी उचत नहीं प्रतोत होता 
और यह आपके लिये कल्याणकारों नहों होगा। यह नीति भयंकर प्रतीत होगी 
झ्रापके लिये और आगे चलकर आप स्वयं पछतायेंगे और फिर पीछे कदम हटाना आपके लिये 
ग्रसमभ्भव हो जायगा। मुझे किसी जिलाधीश महोदय से शिकायत नहीं और इस 
नीति को हम सहुन कर लेते किश्राप जिलाधोश महोश्य को यह अधिकार दे रहे 
हैं, लेकिन आ्राप किसी भी श्रथारिटी को यह अधिकार देने को तेयार हें, बह कौन सी अथारिटी 
होगी इसका इस बिल से पता नहीं चलता है और यह कहने से एक बोछार मेरे ऊपर आ सकती 
हैँ, लेकिन में यह बता दूं कि अगर मंदिर और मस्जिद को वह समझे कि इसमें गल्ला रखने के 
योग्य है तो आपके बिल में कोई रास्ता नहीं हे जिससे कि आप उसको रोक सकें। मेंने माना कि 
वह अधिकार सरकार के पास है जो स्टोरेज के लिये है, जिलाधीश महोदय जो चाहे कर सकते हूं 
लेकिन जब उनको कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि स्टोरेज के काम सें ग्राज तक न झ्ायी हो उसके लिये 
उनको सरकार से आज्ञा लेनी पड़ेगी, जिस पर में समझता हूं कुछ माननीय सदस्य इसका इशारा 
कर रहें थे, यह ठीक है। लेकिन जहां बिल को झाप देखेंगे तो उसमें यह है कि अंतिम निर्णय जो 
है वह जिलाधीश का है। श्रीमन्‌, यह में कह आज इस साननीय भवन से, या भवन के मंत्री महोदय 
से कि ऐसा अधिकार श्राप अपने तक रखें तो में समझता हूं इसमें कोई गलती नहीं। मान्यवर, 
इसी झ्धिनियम में, में श्रापके द्वारा यदि मंत्री सहोदय का कुछ ध्यान आकर्षित कर सकूं 
तो में समझता हूं में श्रपनें को बधाई दूंगा, और अगर दूसरों से वह मशगल रहें इस सदन में और 
ऐसे लोगों से जिनको से समझता हूं हाउस के मेम्बर भो न हों, तो ऐसी हालत में थोड़ी सी कठिनाई 
उत्पन्न हो सकती है । सान्यवर, इसी विधेयक में आपने यह भी रखा है कि जब कप्पेंपरेशन के निर्णय 
में कोई कठिनाई हो, पार्टीज़ और कलेक्टर में कोई चीज़ न सुलझती नज़र आधे तो बेसी हालत में 
आप म्‌ न्सिफ या सिविल जज के पास रिफरेंस कर सकते है यह ठीक है कि कम्पेंसेशन के डिसीज्ञन 
के लिये आपने एक अधिकार दिया कि जुडिशियरी के पास जाय और सुंसिफ या सिविल जज अपना 
निर्णय दे । परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप हाईकोर्ट को कंसे भूल सकते हैं? 
सेंने माना कि अ्रपील की पावर आप उससें नहीं रखते हैँ परन्तु भारतीय संविधान के रहते 
हुये, श्रादिकल २२६ के रहते हुये एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर्स जो हाईकोर्ट की हे बह कैसे आप रोक 
सकते हैं। कसे आप रोक सकते हैं किसी एक व्यक्ति को वह हाईकोर्ट न पहुँच सके ? मेंने यह 
समझा कि आप यह चाहते हें कि लिटिगेशन कम हो, इसी भावना से आप चल रहे हैं । पर यह 
क्यों भूल जाते हैं कि कोई भी ऐक्ट कांसटीट्यूशव को ओवर राइड नहीं कर सकता । यह ठीक 
हं कि आप इस वक्‍त न मानेंगे लेकिन जिस वक्‍त वह सूरत आयेगी उस वक्‍त आप समझ सकेंगे 
और उस वक्‍त शायद आप संजूर भी करें क्योंकि आप हाईकोर्ट के जूरिस्डिक्शन के बाहर 
नहीं कर सकते । भ्रगर आप करते हैं तो २२६ के अधीन एक्स्ट्रा आड्डितरी सर्क॑म्स्टास्सेज में 
कोई-कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट में जा सकता है उसको अधीन वह हाईकोर्ट में जा 
सकेगा।........ 2 द 
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श्रीमन्‌, एक चीज आपने इस विधेयक में और भी रखी हूँ जिससे यह में मानता हूं कि 
जहां तक आपकी जिम्मेदारी का सवाल हे, जब जितने दित आपको ज़रूरत हूँ आपने घर रखा, 
उसके बाद आ्राप पजेशन डेलिवर कर देंगे, यदि किसी व्यक्ति का मुख्तार न हो या स्वयं उस व्यक्ति 
का पता न हो वैसी परिस्थिति में आप उसको नोदीफाइड कर देंगे हे उस दिन से आपकी 
जिम्मेदारी जो है वह खत्म हो जायगी । लेकित बहुत से कसेज्ञ एं से होंगे जिचक कि पर्जसन के 
सिलसिले में या टाइटिल के सम्बन्ध में झगड़ा हो, उनके लिये आपने रखा है, आपका यह कहना 
है कि कलेक्टर मामूली एक समरी इन्कक्‍्वायरी के बाद जिसके कब्जे में चाहे मकान छोड़ सकता 
है । श्रीमनु, यह एक टाइदिल का प्रइन है जिसमें आप ससरी इनक्वायरी कराना चाहते हैँ । जिस 
तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी हटा ली जबकि मालिक मकान न मिले या उसका मुख्तार कोई 
न हो, तो बसी परिस्थिति में आप उसको दंसे ही छोड़ देते हैँ लेकिन जहां पर विवाद हो स्वत्व 
के, राइट के मुताल्लिक वहां आप यह कहते हूं कि कलेक्टर समरी इन्क्वायरी करके जिसके हुक 
में चाहे वह मकान दे दे और साथ ही साथ इसके लिये आपको बधाई हैँ कि आप उसको सिविल 
कोर्ट में जाने से डिबार नहीं करते है । सिविल कोट से वह पजेशन ले सकताहँ। लेकिनजों 
महत्वपूर्ण प्रइन हैं वह यह कि जितने दिल आपके कलेक्टर की गलतफहमी से, जो उसने समरी 
टायल किया और उसमें अगर वह किसी गलत नतीजे पर पहुंचा, तो उतने दिन तो कोई 
दूसरा जो मकान पर काबिज रहा ओर सही सकान मालिक जिसका कि सकान था, 
उसको वह सकान नहीं सिल पाया तो वह डेसेजेज़ अगर क्लेम करता हें तो आपने 
दूसरी जगह यह भी रख दिया हे कि कोई भी चीज यदि इस ऐक्ट के अधीन की 
गयी हो तो उसके लिये कोई लिटठिगेशन या मुकदमेबाजी नहीं हो सकती । तो में यह 
जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आपने तो छोड़ दिया । तो क्या श्राफत झा गयी 
है कि श्राप कलेक्टर से समरी ट्रायल करा रहे हैँ और कहते हैं कि समरी टायल के बाद वह जिसके 
हक में उचित समझे उसको उसका पजेहन दे दे । में यह कहता हूँ कि यह ठीक है कि उसमें टाइटिल 
के सम्बन्ध में विवाद है, तो आप उसको उसी तरह सिविल कोर सें जाने दीजिये, वहां से जिसके हक 
में डेसीज्ञन होगा वह मकान लेगा और आ्रापकी जिस्सेंदारी उसी दिन खत्म हो जाती है जिस 
दिन आपने उसे छोड़ दिया । और जो कि आप उस सम्बन्ध में कीजियेगा जिसका कि सकान 
मालिक या उसका सुख्तार न मिल सके, वैसे आप इससें भी कर सकते हें। तो इसमें श्रापको कौन 
सी झ्रापत्ति हैं ? यह कलेक्टर को आप जुडिशियरी का भी कैम सोंप रहे हैं, टाइटिल का भी सौंप 
रहे हैं कि दो चार से इन्कवायरी कर ले और समरी तरीके से जांच करके किसी के हक सें फंसला 
दे दे। तो यह श्राप क्‍यों करने जा रहे हैं ? इसमें. आ्रापको क्‍या बेचेनी है कि भ्रगर विवाद है तो 
जितने भी उसके लिये क्लेस करने वाले हों, 4६ %४, चार हों, दस हों, सबको सिविल कोर्ट में जाने 
दीजिये और सिविल कोर्ट से जिसके हक में : जन हो जाय वह मकान पर काबिज्ञ हो जाय । 

एक प्रइन से रे माननीय दोस्त ने उठाया कि इतने दिनों तक उस पर काबिज कौन रहेगा ? 
उसके जवाब में मुझे यह कहना है कि जब कोई सालिक मकान नहीं मिलता है या उसका मुख्तार 
नहीं मिलता है तो वेसी हालत में जो श्राप नोटीफाइ करके छोड़ने वाले हें बसे ही आप इसमें भी 
छोड़ दें या रूलस में कोई प्राविजन करना चाहें तो कर दें। में यह किसी तरह भी मुनासिब 
नहीं समझता जो आप कलेक्टर को यह पावर देने जा रहे हे कि वह टाइटिल के सम्बन्ध में एक 
डेसीज्षव दे और उसमें श्रापको क्‍या परेशानी है ? आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती हे । जिस 
वक्‍त आपने रिक्वीजीशन करके छोड़ दिया, पर्जेशन दिलातें हें या नोटीफाईड करते हैं कि अब 
हमारे परपज्ञ के लिये नहीं है, हम उसको रिलीज़ करते हें, तो आपसे न कोई कम्पेंसेशन ले सकता 
है, न श्राप से कोई डेसेजेज़ क्लेम कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में मेंने जो विरोध करने का 
साहस किया वह इस कारण से कि यह बिल आपकी नीति से नहीं मिलता हे । जिस उद्देश्य 
और कारण से यह थञ्रा रहा है चह ठीक है, उसमें आप और हम एक मत हैं और दो रायें नहीं हैं, 
लेकिन जो तरीका है वह गलत है और अमेंडमेंट्स के जरिये आप उसे दुरुस्त कर सकते हैं और 
खराबियां दूर कर सकते हें। यह अमेड सेंट चाहे आपकी तरफ से हों, इस तरफ से आयें या उस तरफ 
से, लेकिन यह ऐसी कठिनाइयां थीं जिनके सम्बन्ध में में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता 
था। मेंने कोई विरोध की भावना से विरोध नहीं किया कारण यह है कि अगर इस तरह 


विधान सभा [१३ सितम्बर, १६४५४ 


कि 
ल्चजै 
४) 


[श्री अववेश प्रताप सिंह | 

से रहा तो अधिकारों का दुरुपयोग होगा और आपके सामने बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। 
हर एक ऐक्ट में एक ऐसी टेंडंसी, एक रवेया हो गया है कि श्राप हमेशा हर आगे के कदम को रोकन। 
चाहते हैं। आपके कमिइनर जो हें उनके पास कोई इतना अधिक काम नहीं हू कि वह इसमें 
हाथ न बटा सकें। जहां आप कलेक्टर को अंतिम निर्णायक बनाते हैँ, अगर कमिइनर को बना 
देते तो इससें कोई आपत्ति आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिये । अगर झापके रेंट कंट्रोल ऐक्ट 
में जबकि कमिश्नर को अधिकार है और आपने उस पर काफो जिम्सेदारी सोंपी हे, रिवीज़न 
में आ जा सकते हैं, तो इसके सम्बन्ध में भी कमिइनर को फाइनल अ्रथारिदी होने दौजिये। 
तो यह ऐसी बातें हें जिन पर अगर आप कुछ कर सकें तो सुधार कर सकते हैँ । इतना हो मुझे कहना 

है, और कुछ नहीं । | 
श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा )--उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने 
जो बिल प्रस्तुत है इसकी आवश्यकता तो सभी महसूस करते हें। सन्‌ १६४७ के बिल की 
यह बिलकुल प्रतिलिपि है। मुझे इस संबंध सें यह कहना है. कि उस वक्‍त से आज की परि- 
स्थिति भिन्न है, इसलिये जितने अधिकार उस बिल में रखें गये थे उतने इस बिल में लेना 
बहुत ज़रूरी नहीं मालूम होता । वह आवश्यकता से अधिक मालूस होता हैं। उस समय 
हमारे सामने देश मे. भूख की समस्या थो और हम बाहर से गलला मंगा रहे थे । उस के स्टोरेज 
के लिये हमको जगह को ज़रूरत थी । वह गल्‍ला बाहर से, विदेशों से आ रहा था और वह 
खराब न होने पाये इसके लिये हमें जल्दी से जल्दी सकान उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था 
करनी थी । लेकिन श्राज समस्या हमारे सामने मूल्य के स्थिरी करण, (प्राइस सटे बिलाइज़ेशन ) 
की हैं। इनमें ऐसी विषम स्थिति एकाएक नहीं उत्पन्न हो सकती, जिसको सर- 
कार पहले से नदेख सके। आखिर हमारे पास इतने डिपारट्टंमेंट्स हैं, मार्केटिंग आफिसस 
हैं, रिपोर्ट्स आती रहती हूँ कि मूल्यों की प्रवृति किस ओर जा रही हे और गवनमेंट को 
इसका अनुमान रहता हैं कि कब उसको हस्तक्षेप करदा हैं । तो में कोई ऐसी परिस्थिति की 
कल्पना नहों कर सकता कि जिसमें एक दम सरकार को यह ज़रूरत पड़ जाय कि ३ रोज के 
अन्दर किती आवास को खाली करवाया जाय । में जानता हूं कि साधारणतया यह होगा भी नहीं 
कि ३ रोज़ का ही समय दिया जाय, लेकिन फिर कानून में ही हम उस चीज़ को क्यों रखें! 
सात लीजिये कि सरकार को एक बड़ा भारी गोदाम लेना है । वह किसी व्यक्ति के हाथ 
में है, जो स्वयं तिजारत कर रहा हें। मे पहले उस केस को ले रहा हूं जिसमें निर्दिष्ट स्थान 
अ्रभी तक गल्‍ला रखने के लिये काम में आता हें। ऐसी जगह ऐसा बड़ा गोदाम किसी 
ऐसे ही श्रादवी के पास होगा जो काफ़ी बड़ा व्यापार करताहो। अब उसको अगर तीन दिन 
का नोटिस दिया जाता है. कि तुम इसको खाली कर दो तो हजारों बोरों को एक जगह से 
दूसरी जगह ले जाना एक समस्या हो जायगी । इसमें काफी त्मय भी लगता है और काफी 
पेसा भी लगता हे । और गवनेमेंट के लिये सम्भव हो भी सकता हूँ कि वह एक दो दिन में 
कहीं किसी न किसी तरह से अपने गल्‍्ले को रखने के लिये प्रबन्ध कर भी ले, लेकिन तीन 
रोज़ के अन्दर किसी व्यापारी को यह प्रबन्ध कर लेना कि दस हजार या पांच हजार बोरे 
एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिये जगह सिल जायगी यह शायद हर जगह सम्भव न हो। 
दो जहां उस का व्यक्तिगत नुकसान हुआ यह तो एक बात हुई लेकिन इसके साथ ही साथ यह 
भी सम्भव हू कि गल्‍्ले का भी नुक्सान हो, बीसों चीजें हें जो कि बाहर नहीं रखी जा सकती हैं। 
हवा ओर वर्षा से उनको नुक्सान. पहुंच सकता है, जिससे एक तरह से हमारी नेशनल वेल्थ 
की क्षति होगी ॥ तो इस दृष्टि से मं समझता हूं कि इसमें जो तीन दिन की अवधि रखी गयी 
हूँ यह तो बहुत बड़ा अधिकार आप ले रहे हैँ और इसकी झावश्यकता नहीं है । फिर इसमें एक 
ऐसी भी परिस्थिति के बारे सें विचार किया गया है कि सान लीजिये कि जो आवास का मालिक 
है या जो अध्यासी है वह मिलता ही नहीं तो महज़ हम वहां पर एक नोटिस चिपका कर 
उसको ले लेते हें। आखिर कौन आदमी इस सबका प्रबन्ध करेगा जब उसके ऊपर 
तामील तक नहीं हुई है क्योंकि वह वहां था हो नहीं । सरकार तो यह मान कर चली है कि 
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पायद बहु आदमी केवल अपने को नोटिस की तामील से बचाने के लिये ही वहां से 
गायब हो गया है। पर परिस्थिति तो दूसरी हैं। अगर एक आदमी कार्यवश् बाहर गया है 
और उस पर तामील नहीं होती है. तो उसका परिणाम यह होता हैं कि आपने नोदिस 
लगा दिया. और ३, ४, १० रोज़ में ब्राप चाहते हैं कि मकान खाली हो जाय। कौन खाली 
करेगा? इसलिये अगर यह मियाद बढ़ा दी जाय. और १५ दिन रख दिया जाय तो अच्छा 
होगा वरवा इसका दुरुपयोग होने की संभावना हे । 


इसी प्रकार अभी अ्रवधेग अ्रताप जी ने. धारा १० कौ तरफ संकेत किया मेंभी उसमें 
इतना तो समझता हूं कि कलेक्टर को बिलकुल यह डिस्क्रीशन 80 नहीं होना चाहिये कि 
वह चाहे जिसे मकान को वापस दे दे। बहू वारिस या बारिसों में से एक होने ही चाहिये। 
ग्रगर उत्राधिकॉर डिस्प्यूटेड हो तो उस व्यक्ति का कम से कम कुछ टाइटिल तो होना 
चाहिये जिसके संरक्षण में वह दिया जाय, बाद में सिविल सूट के बाद दूसरा लें 
सकता हैं। लेकिन इसमें किसी तरह का प्रतिबन्ध नहोनेसे यह सम्भावना हैँ कि सकान 
किसी ऐसे, आदमी को दे दिया जाय जिसका उस पर कोई भी हक न हो और वह उसका उप-« 
भोग करे जब तक २-३ साल तक सिविल कोर्ट का फंसला न हो जाय और इस तरह से जो 
उसका हक़ दार है उसके हितों में हानि हो तो ये च्रुढियां अगर ठीक कर दी जाय॑ तो जिस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये. यह विधेयक लाया जा रहा है उसमें भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी 
और इसमें जो अधिकार लिये गये हें उनका दुरुपयोग होने की भी सम्भावता कस 
हो जायगी । 


जो इसकी भ्रन्य धारायें हें वे जब ली जायंगी तब उस सम्बन्ध में जो संशोधन हें 
बे प्रस्तुत किये जावेंगे, लेकिन अन्य बात जो इस विधेयक को पढ़ने से प्रतीत होती हे बह 
यहु है कि झावद्यकता से अधिक अ्रधिकार इसमें लिये गये हें लेकिन इसके उस उद्देश्य 
की पृति इतने अधिकारों के बिना लिये हुये भी बहुत सहज में हो सकती हैं। इस- लिये इन 
बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए में इस बिल का 
समर्थन करता हूं । 


श्री मदतमोहत उपाध्याउ---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य से यह 
बिल हमारे सामने आया हू वह बहुत ही अच्छा हे ओर इसलिये हुँ कि हमारे प्रदेश के अन्दर 
जो हमारे फूड स्टफ हें, उनकी जो कीमतें ज़रूरत से ज्यादा गिरती जा रही थीं, उन पर चेक 
करने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही हे और इसको चेक करने में इस प्रदेश 
का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह न चाहता हो कि हमार प्रदेश के इस तरह से 
किसान अन्न वगेरह पेदा करते है, उनकी क़ीमत इस तरह से गिर जाय और कोई चेक न 
कर सके ओर उनके सम्बन्ध में कोई सहायता देने की आवश्यकता पड़े तो हर कोई इस सदन 
का माननीय सदस्य, उसके साथ होगा, लेकिन जेसा कि साननीय रामसेइवर लाल जो ने 
कहा कि फूड प्राइपेज़ के कंट्रोल करने के अलावा और भो बहुत सी चीज़ें ऐसी हें जिससे किसानों का 
हित है । जेहे हमारे लाखों किसान गुड़ बनाते है, उनकी फसल आ रही है, उसका सीजन 
आरहाहे। उसको क्रीमत घटने की बात हो तो उसकी प्राइप्ेज़ के कंट्रोल करने की सर- 
कार की वीयत आज नहीं कल हो सकती है और उसके लिये मकानों को आवश्यकता 
हो तो हमें देने में कोई एतराज किसी को भी नहों होना चाहिये । ः 
इसलिये माननीय रामेइवर वाल जी ने इस बिल का समर्यंल किया और जह' तक 
मानरीय विवनारायण जो की बात है तो वह तो अहनी झादत से सजर हें। उन्होंने 
समयन किया या विरोध किया, इसका उन्हें पता ही नहों होता उ होंने श्रपनो समझ से 
समर्यन किया लेकिन विरोध किया । उन्हें तः ब लगा है तो वह बोलेंगे । प्रश्न यह हुं अ्रध्यक्ष 
महोदय कि जित समस्था को माननीय संत्री जी हल करना चाहते है उसमें हम उनके थ 
हूँ। लेकिन जो खाम उसमें रह जाती है उसको बताना हमारा फर्ज है श्लोर हम समझते 
है कि मंत्री जो उसको स्वीकार करने की बात करेंगे । 
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[श्री मदनमोहन उपाध्याय 

जब कोई कानून जिसमें कलेक्टर बगेरा को कुछ अधिकार देने की बात श्रा जातो है तो हम 
डिसेंट्रेलाइजेशन को यानी विकेन्द्रीकरण को चाहते है, इसलिये हम चाहते हे कि कलेक्टर को 
पूरे अधिकार न दियेजायं । ऐसे अधिकार न दिये जायं॑ जिनका दुरुपयोग हो सके । इसके 
बाद दिवक़त यह हे कि अ्रगर किसी चीज़ का दुरुपयोग हो तो उसकी शिकायत किससे करें 
माननीय मंत्री जी से, लेकिन आज एक और शिकायत हे कि श्रगर किसी चीज़ का दुरुपयोग 
हो जाय तो मन्‍्त्री जी से सिलना मुश्किल हो गया हैं। उनके पास बहुत से डिपार्टमेंट्स 
हो गये हैं, फूड उनके पास है, पब्लिक हेल्‍थ उनक पास हैं , हे इंडस्ट्रीज़ उनके पास हैं और प्लानिंग 
उनके पास है, कभी उनसे मिला जाय तो मुलाकत नहीं हो सकती हुं। अगर उनसे न मिलें तो 
फिर उनके डिपार्टमेंट वालों से सिलें तो बह शिकायत कर सकते हूँ कि हम उनसे क्यों बात 
करते हैं, उनसे बात क्‍यों नहीं करते हें। इसलिये में उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह कोई 
समय हमें बतला दें कि जब हमको शिकायत हो तो हे हम उनसे कह सक। छोटे मोटे दुरुप- 
योग हो जाय॑ तो हम उनसे कह सके। में नहं कहता कि _ वह मिलते नहीं हू बल्कि 
उनको फुर्सत नहीं है । श्रक्सर मीटिंग वगरह होती रहती है, कम से कम इन कामों में हमें समय 
दें। इलेक्शन में तो हम उनको तकलीफ देने वाले नहीं हें, क्योंकि हमें ही फुर्सत नहीं रहेगी। 
झ्राज जब ऐडमिनिस्ट्रेशन चल रहा हे तो हमारी मुसीबतों को सुनने का मोका देता 
चाहिये । यदि दुरुपयोग हो जाय किसी चीज़ का तो किस से शिकायत की जायगी । शिवनाराध्ण 
जी से शिकायत थोड़ेही की जायगी। शिकायत तो मंत्री जी सेही कीजायगी। शभ्रब 
श्री शिवनारायण जी बहुत बोलने लगे अश्रब तो उनका कुछ ख्याल होना चाहिये, कहते-कहते 
बेचारे थक गये, जो समझते नहीं हें उसकी भी ताईद करते हे । 


उपाध्यक्ष महोदय, किसी विधेयक पर बहस होती है तो हम गम्भीरतापुर्बक 
विचार करते हें, हंसीतो थोड़ी देर तक चल सकतो हे । रोज एक सब्जेक्ट आरा जाता है 
और हमारे शिवनारायण जी दुनिया भरकी बात कह देते हें, जो कहना होता हे उन्हें बह 
कह देते हैं ? कोन सी ब्लेक मार्केटिंग कर रहे हूं। गेंदा सिह जी के यहां बोरे भेजने के लिये 
तो इस बिल में कोई चीज़ नहीं हैं। सवाल यह हे कि सरकार को गल्‍ला रखना है तो 
उसके लिये सरकार को कुछ निवासस्थान की ज़रूरत है । उस स्थान का इन्तजाम करने के लिये 
सरकार को भ्रधिकार दिया जाय। हमारा कहना यह है कि सरकार को अ्रवद्य यह अधिकार 
दिया जाय क्योंकि इससे देश का भला होगा और प्राइस रुकी रहेंगी । लेकिन इस अधिकार को देने 
के साथ ही म॑ सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि इसका दुरुपयोग न हो । जो कमी हुँ उस 
को दूर करने की कोदिश को जाय | माननीय मंत्री जी काफी तजुर्बा रखते हैँ । जहां राजनीति 
के अखाड़े का सवाल हु हम तो उनका मुकाबिला कुछ भी नहीं कर सकते हें । लेकिन हम यह 
जानते हे कि इसका दुरुपयोग हमारे और लोग कर सकते हैं। जो इसमें कमी हो उस को द्र 
करने को कोशिश होनी चाहिये। दफा ३ के अन्दर यह कहा गया है कि किसी मकान 
को अगर लिया जायगा तो उसी को लिया जाथगा जिसके लेने का प्राविजन इस 
बिल के अन्दर हैं। जो मकान कमी पहले गोदाम के श्रलावा और किसी चीज़ के लिये 
इस्तेमाल होता श्राया है तो उसको नहीं लिया जायगा और जो भी दूसरें मफान लिये 
जांयगे वह स्टेट गवर्नेमेंट की इजाजत के बिना नहीं लिये जायंगे। जब में दफा ४ को 
पढ़ता हूं तो उसमें यह हे कि कोई मकान गोदाम रखने के लायक हो या नहीं इसका 
निर्णय कलेक्टर साहब करेंगे और वही इस ससले में फाइनल अथारिटी होंगे। जब 
श्राप अधिकार कलेक्टर साहब को दे देते हें इस बात का कि कलेक्टर का ही भ्राखिरी 
निर्णय होगा और उसकी अपील नहीं हो सकेगी तो फिर स्टेट गवनंमेंट क्‍या करती है ? 
इसलिये हमारा कहना यह है कि जिसके पास एक सकान हो तो उसके रहने के लिये 
भीतो कुछ व्यवस्था होती चाहिये। इसके साथ-साथ मान लीजिये किएक आदमो के 
पास एक मकान हे और उससे ३ दिन के अन्दर खाली करने के लिये कहा जाता 
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#तो उसके लिये तो बहुत मुश्किल हो जायगी। कलेक्टर साहब ने श्रगर हुकुम दे 
दिया कि ३ विन के अन्दर खाली कर दो तोफिर यह थोड़ी सी ज्यादती हो जाती हु । 

इसके बाद एक और बात हूँ वह यह हैँ कि जिस भकान को जंसी हालत में 
लिया जाय. उसको उसी हालत में वापस किया जाय। इसके लिये इस बिल में कोई 
प्राविजन नहीं है+. श्रगर आपने किसी कोठी को लिया जिसके बढ़िया कमर हें अगर आपने 
उसमें गड़ भर दिया तो वह कोठी तो नष्ठ हो जायगी। आप कहते हें कि उसको 
कप्पेन्सेशन दिया जायगा और उसको किराया दिया जायगा, लेकिन सरकार ने इस बिल 
के अन्दर इस प्रकार का कोई प्राविज्ञनन नहीं रखा हु कि श्रगर किसी वक्‍त कोई बिल्डिंग 
खराब हो जायगी तो क्या होगा ।_ जिस हालत मं आपने _ उस बिल्डिंग को लिया उसी 
हालत में उसको वापस करना चाहिये। पिछले जमाने में ऐसा हुआ कि सरकार ने 
बिल्डिंग हो लिया, ले न सका. ने जंब उनको वापस किया तो उनको हालत बहुत खराब 
थी। तो कुछ प्राविज्ञन ऐसा हो कि अ्रगर किसी बिल्डिंग की हालत खराब हो जाय तो उसकी 
पूति होनी चाहिये। जिस हालत में सरकार ले उसी हालत में वह पास होना चाहिये । एक शौर 
बात यह है कि मुझे तो खतरा इस बात का हैं कि सरकार की जिलों में खत्तियां पड़ी हुई हें, 
सरकार की कोठियां पड़ी हुई हें जिनको गल्ला रखने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता हैं, लेकिन 
कलेक्टर साहब की यह इच्छा है. कि इनको इस्तेमाल न करें और फलां आदमी की फलां 
बिल्डिंग को ले लें तो ऐसी हालत में में यह चाहता हूं कि जब तक ज़रूरत न हो और 
ग्रापफे पास मकान न हो तो मजबूरी की हालत में ही किसी मकान को रिववीज़ीशन 
किया जाय. और उसके अन्दर कोई आदमी भी न रहता हो अगर ५पप ऐसा करें 
तो हम आप के साथ हें । हम न तो सरकार क रास्ते में रोड़ा ही श्रटकाना चाहते हें और न 
इस कानून का दुरुपयोग ही चाहते हूं। जहां तक कौमतों के कंट्रोल करने का प्रश्न है हम 
उसमें पूरी पुरी सहायता सरकार की करने #ी उद्यत हें। लेकिन हम ख़राबियों को भी दूर 
कराने की कोशिश करेंगे। वह क्लाज़ जिसके बारे में शम्भूनाथ जी ने भी कहा है, मान लीजिये 
कि हमारी कोठी कलेक्टर साहब ने ले ली ओर .उसके बाद अंगर कोई दुर्भाग्य ऐसा 
हो जाय कि हम न रहें तो हमारी कोठी कलेक्टर साहेब चाहे जिसको दे देंगे। आखिर यह 
बात रखी क्‍यों गयी हैं ” जिसका सकान हो उसके भाई या रिव्तेदारों को छोड़ दीजिये । 
ग्राप किसी दूसरे का हवाला दे कर उसे उस कोठी मेंलाकर क्यों बंठा देते हें। तो कुछ 
तो यह कंद्रेडिक्टरी हुँ और कुछ ज़रूरत नहीं हु, लेकिन यह सब होते हुये भी और खामियों को 
दूर करने की कोशिश करते हुये हम इस बिल का स्वागत करते हैं और समर्थन करते हें 
ओर आदा करते हे कि इसका दुरुपयोग नहीं होने पावेगा। 


श्री ब्रजविहारी सिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में 
विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्होंने सचमुच विरोधी पक्ष का कार्य 
ग्राज किया हे उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिये हें । हम श्राश्ा करते हुं कि विरोधी पक्ष सदेव 
ऐसा ही करता रहेगा । लेकिन कुछ बातें ऐसी कहीं गयीं जिनसे कुछ शंका उत्पन्न हो सकती 
है। साननीय रामेइवर लाल जो ने कहा कि जिसके पास एक हो सकान हो तो उसे 
लेने का कलेक्टर को अधिकार नहीं होना चाहिये । यह बात एक प्रकार से उचित भी 
मालूम होती हे लेकिन उनकी यह हांका इस विधेयक के पढ़ने से निर्मल हो जाती हुँ। क्‍या 
जिलाधीश बिलकुल ही बुद्धिहीन होगा कि वह उस व्यक्ति का जिसके पतस केवल एक ही सकान 
- होगा उसे वह ले लेगा, यह प्रइन तो उठता ही नहीं। साननीय श्रवधेश प्रतारपपसिह जी ने कहा कि 
वे इस बिल का विरोध करते हैं। श्रन्त में उन्होंने इसका एक प्रकार से समर्थन ही किया। 
कुछ सुझाव उन्होंने दिये और यह कहा कि जिलाधोदश को जो अधिकार दिया जा रहा 
है वह लोकतंत्र के विरुद्ध हें। में उनसे कहना चाहता हूं कि इतना तो खयाल करें कि यह 
भधिनियम कितना अच्छा है, कितना छोटा सा है और कितना आवश्यक हे और कितने दिनों 
के लिये हे। वे यह बातें भूल गये। यदि सरकार को अन्तिम निर्णय करने का श्रधिकार 
दिया जाय तो उसके पास काग्रज़ पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसे भी वे भूल जाते हैं। 


१३० द विधान सभा [१३ सितस्वर, १ १५३ 


[श्री त्रजविहारी सिश्र] 


माननीय चतुर्वेदी जी ने एतराज़ किया कि इसके मुताबिक जिलाधीश केवल ३ दिन 
की नोटिस वे कर मकान ले सकता है, यह समय कम है। यदि वह धारा ३ को पढ़ते तो 
उन्हें मालूम हो जाता कि. इसमें लिखा हैं कि अवधि ३ दिन से कम न होगी, अर्थात्‌ भ्रधिक 
हो सकती है। ३ दिन तो मिनिमस समय रखा हूँ, न कि सेक्सिसम । जिलाधीश उसे 
बढ़ा सकता है। वह घठा नहीं सकता । इसलिये अवधि तो इसमें बढ़ी हुई हे हो। उपा- 
ध्याय जी ने धारा ३ के प्रतिबन्ध का उल्लेख किया है । उसे भी देख लिया जाय। इससें 
लिखा है कि कोई भी ऐसा श्रावास, जो साधारणतया भाण्डार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो 
राज्य सरकार कीपूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा। इससे में समझता 
हुँ कि माननीय सदनसोहन जी ने जो झांका प्रकट की है. उसका कोई प्रश्न नहों रह जाता 
है क्योंकि उसका अश्रयोग बिना प्रान्तीय सरकार की शआञाज्ञा से नहीं लिया जा सकता है। 
उपाध्याय जी यहां मौजूद नहीं हैं। गायद उनका यह ख्याल रहा हो कि उनकी बहुत बड़े 
कोठी का जो रानीखेत में होमफार्म के नाम से है जिल।धोश ले जेगा । उनको यह रुयाल नहीं रहा 
कि वह फाम शहर से इतनी दूर है कि कलेक्टर उसे लेना उचित नहीं समझेगा। इस विधेयक के 
उद्देश्य और करण पढ़ने से प्रतीत रोता है कि यह बहुत श्राववयक है और चर्द दिलों के लिये 
बनाया जा रहा है । में आशा करता हूं कि यह विधेयक जो सबको पसन्द हूँ जल्दी से जल्दी 
पास हो जावेगा। 


श्री शिवतारायण-..में प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रदन उपस्थित किया जाय। 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नेनीताल)--यह बिल बिजनेस एडवाह- 
ज़्री कमेटी के सामने होकर यहां आया है, जिसने डेढ़ दिन इसके लिये निश्चित किया है 
और उसे सदन ने एक मत से स्वीकार कर लिया हैँ । जिसको सदन ने एक भत से स्वीकार 
कर लिया हो श्रब उस पर क्लोजर होता शशभा नहीं देता। यह सासला बिजनेस एडवाइ- 
ज़री कसेटों के सासने गया, उसने इस सुझाव को मंजूर किया। और यह कनवेनशन 
स्पीकर महोदय ने हाउस के सामने बता दिया था तो में प्रार्थना करता हूं कि उस कनवेशन 
की इज्जत की जाय तथा माननीय शिवनारायण जी क्लोजर को मूव न करें। 


अनियोजन मंत्री श्री चद्धभान गप्त ) --उपाध्यक्ष महोदय, में सदन को यह बता 
देना चाहता हूँ कि माननीय तिवारी जी ने जो बात कही में उस से सहमत नहीं हूं । कभी- 
कभी ऐसा भी हो सकताहे कि भूल से किसी विधेयक के लिये ज्यादा समय रख दिया जाय 
जिसमें समय लगना ही नहीं चाहिये ।  मेंने जब यह सुना कि इस विधेयक पर डेढ़ दित लगने 
वाला है तो मुझे ताज्जुब हुआ । क्‍योंकि यह एक ऐसा विधेयक था कि जिसमें किसी को 
कोई एतराज्ञ करने की गुंजाइद न थी। यदि कोई संशोधन श्ाब्दिक होते भरी तो उत्त पर 
बहस करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लेकिन अगर यह सदन चाहता 
हैं कि अश्रनावश्येक चीज़ पर डेढ़ दिन लगाया जाय तो ऐसा करने का उस को अधिकार 
है। लेकिन जहां तक कमेटी का ताल्लुक है, जिसका ज़िकर अ्रभी किया गया कि अगर किपती काम 
के लिये डेढ़ दिन का समय आवश्यक हो या न हो लेकिन डेढ़ दिन तक उस पर बहस करते 
रहें , में इस बात को सही नहीं समझता। में आप से निवेदन करूंगा कि अनाउत्यक 7हस को 
जा री रखने की श्र वश्यकता नहीं है तो इस सदन को इस बात पर विचार कर लेना चाहिगे। 
इसलिये भ्रगर हम थोड़े सस्य में विचार करके फंसला दे दें तो ज्यादा अ्रच्छा होगा बनिस्वत 
इसक कि यह डेढ़ दिन तक चलता रहे । में आ्राप से निवेदन करूंगा कि आप इस बात पर 
निर्णय कर दें, श्रथवा सदत के ऊपर छोड़ दें कि बहस को 4ह डेढ़ दिन तक बढ़ाना चाहता है। 


उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १६५४५ १३१ 


श्री शिल्तनारायण-.में यह्‌ कहूंगा कि में कनवेंशन की इज्ज्ञत करता हूं । 
लेकिन .में ओमन्‌ से यह कहना चाहता हूं कि इसमें डेढ़ दित का समय हैं और इसके अन्दर 
१० खंड हैं। इसलिये श्रगर जनरल बहस पर अल क्लोजर नहीं होगा. तो बाद को गिलो- 
टिन से इसको हमें पास करना होगा। इ में आप से प्रार्थना करुंगा कि हमारे प्रस्ताव 


को मान लिया जाय । 
श्री उपाध्यक्ष--में तिवारी जी को बोलने का पूरा मौक़ा देना चाहता हूं। 


श्री नारायणदत्त तिवारो--श्ञायद साननीय गुप्ता जी को वह सारी सूचना 
नहीं है. जो उनको आमतौर से होनी चाहिये थी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सुझाव 
इस सदन के सामने रवखे जाते हैँ और उनको सदन का एक मेम्बर प्रस्ताव की शकल में 
हाउस के सामने रखता है। उसके बाद विधान सभा उसको स्वीकार करती है। इस 
विधेयक के सम्बन्ध में डेढ़ दिल का समय विव्रान सभा के सदस्य, एक प्रस्ताव के रूप में 
एकमत से स्वीकार कर चुके हैें। अब यह सदन जो फंसला कर चुका है, गुप्ता जी श्रगर उस को 
बदलना चाहते हैं तो वह एक मोशन दें कि कम्त समय लगाया जाय। जो कुछ भी सदन 
का फैसला होगा वह ब्जिनेस कमेटी के समक्ष जायगा और तब तक इस बिल पर विचार 
स्थगित करना होगा । यह ब्जिनेस एडवाइज़री कमेटी के नियम हें। उसके अनुसार 
जितनी बहस हमको करना चाहिये उतनी नहीं कर पायेंगे। इसलिये बजाय इसके कि 
हम नियमों के अनुसार न चलें, यह उचित होगा कि सदन ने जो फैसला कर लिया है, हम उस 
पर चलें। क्‍ 


श्री चन्द्रभानु गुप्त-.में निवेदन करना चाहता हूं कि सदन ने यह निर्णय किया है 
कि डेढ़ दित तक इस पर बहस हो सकता है, तो उसके हरगिज्ञ भी यह माने नहीं हैं कि 
यदि सदन बहस को. कस वक्‍त में खत्म कर गचाएई तो उसे ऐसा करते का अधिकार नहीं है । 


क्‍ श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--साननीय उपाध्यक्ष महोदय, में केवल इतना ही कहना 
चाहता हूं कि सिद्धान्ततः जो बात माननीय नारायण दत्त जी ने कही है उसमें मुझे कुछ आपत्ति 
है। वह यह है कि चूंकि डेढ़ दिन का समय नियत हो चुका हैँ उसमें क्लोज़्र मृव नहीं हो 
सकता, यह तो एक अजीब सी बात हो जायगो क्योंकि श्रभी वह स्थिति आ चुकी है जब 
कि यहां काउ प्रोटेक्शन - विधेयक चल रहा था । उसमें अगर पहले से, कुछ समय पहले से 
क्लोजर सव कर दिया गया होता तो वह नोबत न आती कि बाद .में तमाम धाराओं को 
गिलोटीन रना पड़ा। संदन की हर समय अपने बेउ की रंगुलेट करने का श्रश्टिकार है। वह 
समय विभाजन कर सकता है कि कब जनरल डिसकदन खत्म हो और कब सेकिण्ड रीडिग 
प्रारम्भ हो। सदन का यह भी अधिकार हे कि वह क्लोज़्र के प्रस्ताव को स्वीकार करेंयान 
करें इसलिये क्लोजर (कसी वक्‍त भी म्‌व हो सकता है, इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 


क्‍ . श्री उपाध्यक्ष--में समझता हूं कि यह तो ठीक ही है कि बिजिनेस कमेटी ने समय 
निर्धारित कर दिया है और हाउस ने उस प्रोग्राम को स्वीकार कर लिया है लेकि+ इसके यह 
मानी नहीं हें कि हम पूरा डेढ़ दिन इसमें लगा ही दें। हाउस चाहे तो कम से कम समय में 
भी निएचय कर सकता है और यह भी ज़रूरी नहीं है कि बार-बार क्लोजर मूव किए जाय॑। 
में सदन के साननीय सदस्यों की समझदारी पर पूरा भरोसा रखता हूं और वह बिल के सहत्व 

| देखते हुये उस पर कम समय भी लगा सकते हैं। यह अधिकार तो मुझे भी है कि 
किसी विषय पर वाद विवाद चलता हो तो उसको में रोक सकता हूं या चलने दे 
सकता हूं और चूंकि पहले से कुछ सदस्य बोलना चाहते थे उन को अभी में समय और दूंगा, 
लेकिन सदन कस से कम समय सें यदि वाद विवाद समाप्त कर सकता है तो कर दें एसी 


प्राशा से हे श्रोर मुझे यह झ्राशा नहीं है कि वह पुरा डेढ़ दिन लगा दे । 
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*श्री देल्दत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने 
प्रस्तुत विधेयक पर विरोधी पक्ष और हमारे वाम पक्ष से बेठे हुये माननोय सदस्यों के विचारों 
को सुनते का मुझे अवसर प्राप्त हुआ । जैसा कि साननीय मिश्र जो ने कहा, इस बिल पर विरोधी 
पक्ष का जो रख है वह बहुत तकंयुक्त रहा किन्तु एक बात के ऊपर हमेशा हम देखते हें कि लोकतंत्र 
का नाम लेकर अधिकारों के सदुषयोग और दुरुपयोग के ऊपर एक लेक्चर सदन में दिया जाता 
है । लोकतंत्र में यह एक सानो हुयी प्रथा हैँ, कनवेन्शन हे कि वह अ्रधिकार जो कार्य में लाने 
के लिये होते हैं, उन अ्रधिकारों को सदन की स्वीकृति से किसी भ्रेसक्राइब्ड झ्रथारिटी को दिया जाता 
है । ऐसी अवस्था में कहीं कहीं श्रपवाद भी हो जाते हैँ यानी कहीं-कहीं अ्रधिकारों का दुरुपयोग 
भो हो जाता है लेकिन उसी को एक जनरल व्यवस्था मान कर उसी पर तमाम बहस करता 
कहां तक न्यायसंगत हो सकता है कि लोकतंत्र के समर्थक इस तरह से विचार करें ? ऐसी अ्रवस्या 
में यदि हम लोकतंत्र की बात कह कर तमाम अधिकारों के दुरुपयोग को श्राह्गंका से पीछे हो पैर 
खींचते जाय॑ तब तो हम कभी भी एक प्रगतिशील समाज के निर्माण का कार्य कर ही नहीं सकते। 
कलेक्टर के सम्बन्ध में माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि उसको अधिकार दिये गये हें, यह्‌ 
झ्रधिकार अगर सरकार को होते तो उन्हें श्रापत्ति नहीं होती । श्राखिर कलेक्टर है क्या, यह समझने 
की बात है, वह जिले में सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूँ श्रर्थात्‌ वह गवर्नमेंट परसोनिफाइड 
है । ऐसी अ्रवस्था में गवर्नमेंट श्रपने अधिकारों को अ्रपने विभिन्न श्रधिकारियों के द्वारा कार्य रूप 
में परिणत कराती है । जिसको हम कभी भी प्रेस्क्राइब्ड श्रथारिटी कहते हें ठीक उसी प्रकार 
इस बिल में जो भ्रधिकार है वह कलेक्टर को दिये गये हेँ। कलेक्टर को गवर्नसेंट यह भ्धिकार 
इसलिये समझकर देती है कि वह समझती है कि वह उसका उस जिले में गवर्नेम्ंट का सर्वोच्च 
और सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है । तो यदि वह दुरुपयोग कर सकता हे तो फि' 'टु अर इज़ हा मन के 
सिद्धांत के ्रनुसार कोई मिनिस्टर भी गलती कर सकता है इसलिये यह तक अधिकारों के दुरुपयोग 
के सम्बन्ध में कुछ समझ सें नहीं आती । वेसे तो जहां तक बिल के और बातों का 
सम्बन्ध है कोई खास विरोध सदन में दीख नहीं पड़ता, लेकिन में लोकतंत्र के नाम पर अधिकारों 
के दुरुपयोग का जो राग अलापा जाता हैँ वह लोकतंत्र के सर्वथा विपरीत है और प्रगतिशील 

समाज के निर्माण सें बाघक हैँ । इतना ही मेरा निवेदन हे । 


श्री बनवरत सिर (जिला मुजफ्फरनगर )--उपाध्यक्ष सहोदय, में इस बिल को इस सदन 
में लाने के लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । एकमात्र उद्देश्य इस बिल का जो सदन 
के सामने श्रा रहा है वह कीमतों को स्टेबिलाइज़ करना ही हैँ। वह उद्देश्य बहुत अच्छा है 
श्ौर उसकी सी हमारे देदा के लिये बड़ी श्रावश्यकता है कितु में यह समझता हूं कि यह बिल इस काम 
के लिये बहुत पर्याप्त नहीं है। आपने जब देखा कि कीमतें घट रही हैं उस वक्‍त आपने कुछ माल 
खरीद लिया तो जहां ज्नक मेरी जानकारी है इस माल के खरीदने के सम्बन्ध में जैसा अ्रवतर 
गवर्नसेंट ने पिछले दिनों मंडियों में किया है उसको नाकाफी और अपर्याप्त समझता हूं । मेंने 
यह देखा कि मुजफ्फरनगर में गवर्नमेंट ने कोआपरेटिव के ज़रिये गुड़ खरीदने का सिलसिला 
शुरू किया था किन्तु वह बिलकुल नाकाफी रहाभौर इसका नतीजा यह हुआ कि वहां गुड़ के भाव 
गिरते चले गये और उनके गिरने से किसानों का कितना नुकसान हुआ यह गवरन्नमेंट भी और 
जो किसानों से सम्बन्ध रखने वाले लोग हैं वह सभो जानते है । में गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि 
इस खाद्यान्न भंडार के मसले को वह जरा विस्तार से देखें और इस बात को सोचें कि खाद्यान्न 
के मामले में जैसे दूसरे देशों में वहां के कूषकों का और वहां के उत्पादन कर्ताओं का जीवन निर्भर 
होता है उसी प्रकार हमारे देश में भी होना श्रावशयक है । श्रमेरिका की गवर्नमेंट कृषकों के लिये 
और दूसरे वर्ग के उत्पादन कर्ताओं के लिये खाद्यान्न भांडारों का प्रबंध करती है शौर वह 
कोआपरेटिव के तरीके पर उनके माल को खरीद कर स्टोर हाउसेज़ में रखती है मगर हम 
यह समझते हूँ कि यह किराये पर लिये हुये मकान जो हम इस समय स्टोर हाउसेज्ञ के तरीके पर 
बरतेंगे वे हमारे काम को पूरा कर सकत हें यह ठीक नहीं है । एक इमरजेंसी के लिये अच्छा हो 
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* बता ने भावण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 





उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, १६५५ १३३ 


प्कता है मगर आपको श्रपती गवर्नेमेंट को पालिसी को ऐसे विस्तार से बनाना 
पड़ेगा जिससे अपने देश से, अपने प्रदेश से यह समस्या हमेशा के लिये ठीक हो जावे । 
में इस बात को जानता हूं कि भ्रगर श्राप इस तरह से मकान ले कर गलला रखते हैं 
तो उसमें जो सामान श्राप रखते हैं बहुत नुकसान होता है। इसलिये मेरा गवर्नमेंद 
को यह सुझाव है कि एमजेंन्सी के लिये वक्‍त ज़रूरत पर तो श्राप इस तरह से मकान ले लें, लेकिन 
झापको ग्रपनी एक लांग पालिसी बनानी होगी और वह पालिसी जैसा कि सभी सिविलाइज्ड 
देशों में है गवर्नमेंठ अपने निजी स्टोर हाउसेज रखती है या कोझ्रापरेटिव सोसाइटीज के जरिये 
से स्टोर हाउसेज़ बनाती है । इस तरह की पालिसी गवर्नसेंट को अपनानी होगी और मेंतो 
ग़वनंमेंट को सुझाव दूंगा कि हर एक हजार एकड़ पर वह ऐसे स्टोर हाउसेज्ञ चाहे अपने जरिये 
या कोआपरेटिव के जरिये से बनवाये जहां पर कि कम से कम्र १० हजार मन गल्‍ला या १० 
हजार मन दूसरा सामान स्टोर हो सके। जहां शाप “ग्रो मोर फूड” कर रहे हैं वहां श्राप को 
“सेव मोर फूड” भी करना होगा और आपको प्रपना खाद्यान्न ऐसे अ्रच्छे स्टोर हाउसेज़ में 
रखना होगा जहां पर बहुत कम नुकसान होगा। श्रभी हम देखते हैं कि हमारे यहां १० फीसदी 
तक नुकसान होता है हमारे गल्‍ले का या दूसरे सामान का, क्योंकि अभी तक जो मकान हमारे 
यहां हें उनमें नतों हम ऐसी औषधियां डाल सकते हें, न चने से बचा सकते हें। 
जहां कच्चे मकान हैं या बाढ़ आती है वहां तो इस बात की सबते अधिक आवश्यकता है कि 
गवर्नमेंट अपने स्टोर हाउसेज़ बना कर रक्खे। में समझता हूं कि अगर गवनेमेंट बाढ़ के एरियाज़् 
में ऐसे स्टोर हाउसेज॒ बना कर रकक्‍्खे जिनके श्रन्दर किसान के पास जो सरप्लस पेदावार हो 
उनको वह अपने स्टोर हाउसेज़् में रख ले और सिविलाइज्ड देशों की तरह उन्हें उनकी पैदावार 
के दाम भाव के अनुपात से दे दिये जायं और जिस वक्‍त पैदावार अ्रच्छी हो या एमर्जेन्सी हो तो 
वह उन्हें निकाल कर दे दे या बेच दे तो किसान का इससे बड़ा उपकार होगा । किसान बड़ा 
परेशान रहता है कभी उसकी पेदावार बढ़ जाती है और कभी घट जाती हे । में मुजफ्फरनगर 
मंडी की एक मिशाल आपके सामने पेश करता हूं । पिछले दिनों जब इस बात को घोषणा 
की गयी कि गवनेमेंठ कोझआपरेटिव के जरिये से गुड़ खरीदेगी तो वहां के व्यापारियों ने यह चाल 
चली कि रेलवे से फीस देकर एक हफ्ते भर के लिये माल के डिब्बे ले लिये, मगर उसमें माल 
भरता बन्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि माल का दास या गुड़ का दाम कई रुपये सन के 
हिसाब से गिर गया और ६ससे क्ित्रानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ । तो इस बात को 
बहुत आरवदयकता हे कि गवर्नमेंट के पास स्टोर हाउसेज़ होने चाहिये। मेरा फिर भी कहना 
हैं कि इस प्रकार के जो स्टोर हाउसेज़ हैं जिनको सरकार रिक्वीजीशन करती हे वे हमारी 
एमजेन्सी को तो रा कर सकते हें लेकिन हमारी उस लांग पालिसी को, हमारी उस समस्या 
को जिसे [लमाने के लिये यह सब कास किया गया है उस समस्या को यह॒ दूर करने वाले 
नहीं हैं। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारी केन्द्रीय सरकार इस कार्ये के लिये १८ करोड़ रुपये 
दे रही है कि हम जगह-जगह पर स्टोर हाउसेज्ञ बनायें। हमारे यहां बीज गोदाम बन रहे हें । 
इसके साथ-साथ में गवर्नेम्ेंट से यह भी प्रार्थना करूंगा कि जहां आप बीज गोदाम बनाते हूं वहां श्राप 
देहातों में गल्‍ला वगरह रखने के लिये भी और गोदाम बनायें जिससे आपके किसान को भी 
लाभ पहुंचेगा और झ्रापकोी गवर्नमेंट को भी लाभ पहुंचेगा और झ्रापंके किसान समृद्धिशाली 
हींगे। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं। 


है श्री रामसुन्दर पांडेय (जिलाआजमगढ़ )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में इस विधेयक 
के उद्देश्य और कारण से सहमत होते हुए माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं 
या जो इस विधेयक में कप्तियां हें उन्हें बताना चाहता हुं। माननीय मंत्री जी का भाषण 
हमने सुना कहा भी गया कि ३१ दिसम्बर, १६५४ को इस बिल का वक्‍त खत्म हो गया और 
इसलिए श्रध्यादेश जारी करना पड़ा गवर्नर महोदय को। में आपके द्वारा, निवेदन करना 
चाहता हुं कि सरकार की बराबर अध्यादेश जारी करने की जो परिपाटी है वह खत्म होनी चाहिए। 
जब कि दिसम्बर महीने में ही यह सदन चाल था श्र ३१ दिसम्बर को इस विधेयक की 
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'श्री रामसुन्दर पांडेय | ह 
प्रवधि खत्म होने वाली थी तो दिसम्बर महीने में ही विधेयक) लाकर आई्डिनेंस को रोकना 
चाहिए था। लेकिन सरकार इस काम को नहीं कर सकी इसका मुझे हादिक दुख है। श्रोमन, 
मूल्य स्थिरीकरण योजना के लिए यह विधेयक लाया गया है। में समझता हूं कि 
सरकार इसमें भी बहुत नाकामयाब हुई हुँ और दुख होता हे कि बार-बार नियोजन मंत्री ने 
सदन में <ह दोहराया है कि हम मूल्यों का स्थिरीकरण चाहते हें। श्रीमन्‌, आपको याद 
होगा जब कि गुड़ के संबंध में श्री गेंदा सिह जी के अल्प सूचित तारांकित प्रइ१ के उत्तर में 
भानतनीय मंत्री जी ने कहा था कि गुड़ का भाव स्थिर रहने के लिए फलां-फलां स्थानों में, 
मंडियों में गुड़ खरीदने की योजना चलने जा रही है । उसी तरह से गेहूं और ज्वार के 
सम्बन्ध से भी आ्रइवासन दिया गया । लेकिन अफसोस है कि जो यह योजना चाल्‌ की गई 
वह शायद कुछ ही जिलों में चालू की गयी। हमार जिले के श्रासपास के जिलों में, बलिया, आजमगढ़, 
बनारस, देवरिया में जहां तक मुझे जानकारी है गुड़ और गल्‍ले के संबंध में जो स्थिरीक्रण 
की योजन। चाल नहीं हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि गेहूं या गल्‍ले की जो कीमत 
रही वह बेतहाशा अस्थिर रही और उसका नतीजा में आपको बताऊं । जौ की कीसत चेत के 
महीने में मेरे यहां साढ़े पांच रूपये मत थी, स्वयं माननीय मंत्री जी ने कबूल किया था 
वही आ्राज साढ़े नो रुपया मन बिक रहा है और उसी बाजार में बिक रहा हे । यह कह देना शि 
हमने अध्यादेश जारी करके और भांडारों को अपन कब्ज में करके मूल्यों का स्थिरीकरण 
कर दिया हें बिलकूल गलत है । हमार प्रदेश में एक तरह का हंगामा सचा हुआ है । किसानों में 
न उम्मीदी पाई जाती हे । श्रीमनू, आज बाजरों की गल्‍ले की कीमत को देखते हुए और जो 
कारखाने का सामान पेदा होता हुँ उसकी कीमत को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो 
कारखाने के पर्मान की कीमत है श्र जो गलले की कीमत हे अगर दोनों का मुकाबला किया जाव 
तो हम इस नतीज पर पहुंचते हें कि सात साल तक बर(बर किसान गलला पैदा कर और कारखानों 
के सामानों की कीरतों को अदा करता रहे तब भी वह अदा नहीं कर सकता । गल्‍ले की कीमत 
घटती जा रही हूँ, बाजार शबर्थात्‌ कारखाने के सामानों की कीमत ज्यों की त्यों है, मालगुजारी 
तथा ट दस ज्यों की त्यों हे, में समझता हूं कि सरकार बहुत नाकामयाब हुई है श्रौर यदि सरकार 
चौहती है कि मूल्य का सही मानों मे स्थिरीकरण करेतो बहुत बड़ी तादाद में उसे भंडारों 
का प्रबन्ध करना पड़ेगा ओर सार प्रदेश में जो गलला है, जो गलला बाजारों में एक कीमत पर 
नहीं बिकता, जिसको सरकार समझती हे कि गलले की कीमत बहुत कम हे सरकार को ऐसे सभी 
प्रकार कं गल्‍लों को खरीदना चाहिए और भांडारों म॑ एकत्रित करना चाहिए। में श्री 
बलवन्त सिंह जी के सुझाव का समर्थत करता हूं कि देहातों में भी भांडार सरकार की ओर से 
लिए जाने चाहिए ओर बनने चाहिए। शहरों में तो भांडार लिये जाते हैं और बनते हैं लेकिन 
देहातों में ऐसा नहीं होता है । इसका नतीजा यह होता है कि देहात का गल्ला सस्ता बिकता है 
झ्रर शहर का गल्‍ला सहंगा बिकता है । इसलिए देहात का रहने वाला किसान मरता है। इस 
सम्बन्ध सं दो एक बाते और हैं जिनको आज समय के ग्रनुसार तब्दील कर देता चाहिए । 
झोर में विश्वास करता हुं कि कल जब यह विधेयक पर सदन में विचार जारी हो तो शायद 
- भाननीय मंत्री जी इसको संशोधित करके उपस्थित करेंगे । 


श्रीसन्‌, आप देखेंगे कि धारा २ के (घ) में साफ कहा गया है कि सरकार कलेक्टर के 
जिसमें इस कास को सुपुर्द करेगी या विज्ञप्ति करके किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। 
में समझता हूं कि इसे भी सरकार को साफ करना चाहिए कि वह किस व्यक्ति को नियुक्त करेगी। 
से जानता हूं कि श्राज कल की जो परिपाटी हे उसके हिसाब से सप्लाई अफसर इस काम को 
किया करता है, कृषि श्रफसर भी इस काम को कर सकता है, लेकिन सरकार को इसमें साफ 
कदम उठाना चाहिये। इसके आगे आप श्रीमन्‌ देखेंगे कि धारा ३ के (१) में कहा गया हैं 
कि... ... “किसी भांडारिक आवास का अ्रधिग्रहण श्रावश्यक हे तो वह लिखित प्राज्ञा देकर 
एस भांडारिक आवास का अ्रधिग्रहण कर सकता हे और यह भी श्राज्ञा दे सकता है कि उसका 


उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेषक, १६५५ १३५ 


कझब्ता उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो झआञाज्ञा की तामील के दिनांक से तीव दिन से कम्त न 
होगी), जो निदिष्ठ की जाय, दिया जाय, इसमे तिफ तीन दिन की अवधि दी गई है । सावचीय 
_ब्रजविहारी मिश्र जी ने माननीय उपाध्यक्ष जी की बात का विरोव किया। यह बात सही 
है कि कम से कम तोन दिन की अवधि है, लकिव जरा सिशत्र जी को ख्याल करना वाहिए 
. कि जिस वक्‍त का यह विधेयक बना हुआ हे उस्त जमाने में और आज के जमाने में कि ना 
फर्क ह। आज सारेनरेश में गल्‍ले की इतनी कमो नहों हे जितनी कि सात साल पहले था । 
में समझता हुं कि यह तीन दिल का अधिकार देना भी कलेक्टर के हाथ को बेलगाम कर दना हें । 
में समझता हूं कि इसमें तीव दिन की नहीं बल्कि कम में कम एक सहीते की श्रवधि होनी चाहिए। 
ऐसा कोई वक्‍त नहीं है और ऐसा! कोई जमाना नहीं हे कि जिसमें कलेक्टर को ती+ जि का 
ग्रधिकार रहे। ओऔमन्‌, माननीय सिञ्र जी ने आक्षेप किया था कि उपाध्याय जी का जो 
भवन है वह नहीं लिया जायगा। यह बात सही हे कि उपाध्याय जो का भवत न ठी जिया जावगा 
तो पंडित जी का ही कहाँ लिया जायगा ? वह भी उसा नहीं है कि जि पर कवेक्टर कब्जा 
कर लेगा । बंगला तो हे लेकित कलेक्टर हो कब्जा करने में जरा मुश्किलात दोंगी 
और पंडित जी शायद उसकी मंज्री भी न दें। श्रीमत्‌, यह गायद दूसरा मोक्ा हे कि जब पंडित 
जी की ओर से धन्यवाद दिया गया हे और यह कहा गया है कि विरोबी दल दे हुम लोग 
उम्मीद भी यही करते हैं । 

श्रीमन, से आपके द्वारा सदन से और सिश्र जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 
विरोधी दल के ऐसे लोग नहीं है. कि जो यह महसूस करते हों कि विरोध क ता डी हुतरां 
कास हे। जब हम स्वस्थ विरोधी दल बनाने की बात का फंसला किये बंठे हँतो बवितेधी 
दल का यह काम हे कि जो अच्छी बात हो उसका समर्थन करें,जो सही मान में 
विरोध करने लायक बात हो, उसका विरोध करे । यह तो श्रीसन्‌, उधर के बठने ब.ले सदस्यों 
का काम है कि चाहें बिल उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो उसका समर्थन वह करेंगे । इधर 

5. बेठन वालों का यह काम हे कि जो बात सही मानों में समर्थन करने लायक हो उप्तका समर्थन 
करें श्रोर ज्ञों विरोध करने लायक हो उसका विरोध करें। में इसका कोई श्राभारों 
नह; हुं और न धन्यवाद लेन। चाहता हूं । यह तो हमार। कत्तंब्य हे और हम उनका पालन 7ठर 
रहे हे। कहा गया हे कि ऋलेक्टर को इतने अधिकार देना लोकतंत्र का कोई हत्या नहीं है 
पंडित देवदत्त मिश्र जी से काफी दलौलें दी । श्रीमन्‌, यदि में भूलता नहीं हुं तो खास कर देवदत्त 
मिथजी को ओर उधर के बेठने वाले सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने 
आजादी मिलने के पहिले ही कहा था कि कलेक्टर हमार देश का छोटा वाइसराय है। कलेक्टर के 
हाथ में इतनी शक्ति नहीं जानी चार हये । श्राज जब कि देश आजाद हो चुका है और यह फैपला 
हो चुका हैं कि शक्तियों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये तो में आपके द्वारा पूछता चाहता 

हूं माननीय देवदत्त भिश्र जी से, उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कि कलेक्टर की ईमानदारी पर 

बहुत विध्वास किया करते हें। में उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कलेक्टर, इस प्रदेश में 
एसे नहीं हे जो भाननीय सदस्यों को अ्रपमानित करते हों श्रोौर साननीय गेंदा सिह जी के साथ जो 
ज्यादर्त हुई थी बाहर और जो कोर्ट इंस्पेक्टर सदन मे ला करके कटधघर सें खड़ा किया गया। 
श्रीसन, आप जानते होंगे कि उसमें केबल उस कोर्ट इंस्पेक्टर का ही हाथ नहीं था, कलेक्टर का 
भी था। कलंब्टर को या किसी अ्रधिकारी को यह समझ लेना कि बहुत ईमानदार है और 
सारी शझधिति उसके हाथ सें दे देना में समझता हूं कि लोक तंत्र के खिलाफ हैं। लोकतंत्र में 
इब्ति का विफेन्द्रीकरण होना चाहिये । ऐसा नहीं होना चाहिये कि सारी शक्ति कलेक्टर के 
हाथ # द॑ जाय । कलेक्टर जो करें उसको सदन भन्‍्ज्री दे दे । श्रीमन्‌, में आपसे यह भी 
निवदत करूंगा कि पं ० ब्रज विहारो मिश्र ने कहा कि प्रतिबन्ध हे--- 
फिर भी प्रतिबन्ध यह हे कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के 
निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया 
जायगा भ्रपवाद तो उन्होंने पढ़ दिया, लेकिन धारा ३ की उपधारा २ है जिसमें लिखा 
हुआ हं--- 


हू 
पु 
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४ (२) कोई भवन भाडार के लिये प्रयुक्त हे या नहीं, इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय 
प्रतिम और निश*चयात्मक होगा।* 

एक तरफ तो यह दूसरा प्रतिबन्ध है और तीतरे श्रंतिम निर्णय जो होगा वह कलेक्टर 
का होगा, तो यह कसे कहा जाय कि कलेक्टर ने सही किया, गलत किया । तो सरकार उसऊः 
निराकरण करंगो । यह विधेयक ऐसा हे कि कलेक्टर का ही समर्यन करता है और 
आसन, आप देखेंगे, संशोधनों को हमने देखा तो कई जगह ऐसा ऐसा है कि कलेक्टर जिस भकान 
को लेता है और सकान लेने के बाद मकान का जो मालिक हैँ उससे यह फैसला उसके ग्रनुवार 
नहीं कर पाता है कि मकान का किराया कितना होना चाहिये। श्रीमन्‌, हम लोग विधायक निवास 
में रहते हें, उसका किराया निश्चित है। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं हे कि जो मकान भांडार 
के तिभित्त लिया जायगा उसका किराया कितना होगा । और यह भी होता चाहिये कि 
जो भांडार जिस व्यक्ति का है अगर उसके पास एक ही मकान हे तो उसके लिये कोई छः 
है या नहीं, यह भी इस विधेयक में नहीं कि जो मकान सरकार ने लिया भांडार अधिग्रहण 
के निमित्त वह सकान जिस अवस्था में लिया खराब हो गया है और इतना 
खराब हुआ है के जो सरकार की शोर से किराया मिला हे उससे कई गुना नुकसान हो गया 
तो सरकार को इसका भी प्रबन्ध करना चाहिये कि उसका इतता प्रतिकर देगों कि मकार 
बन सके । इन दाब्दों के साथ में नियोजन मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि इन सुझावों को इस 
विधेयक में लायेंगे । ह 

(इस सभ्य ४ ढजकर ८ पमसनठ पर श्री श्रध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) 


श्री चन्द्र सह पवत (जिल गढ़वाल )--माननीय श्रध्यक्ष सहोदय, मेंने इस सदन में 
माननीय सदस्यों के भाषण इत विधेयक पर सुने और मुझे यह प्रसन्नता है कि हमारे माननोय 
सदस्यों ने इस विधेयक की जरूरत को समझने को पूरी पूरी कोशिश की । यह विधेयक हमारी 
सरकार की द्र दकशिता का परिचायक हे ओर भविष्य में जो इम रजेंसी हो सकती हें उसको 
महेनजर रखते हुए अपने कार्य-भार को सुचारु रूप से संचालित करने का प्रयास हैं और 
हमारी इस स्टेंट के अन्दर जितने भी. कक्‍्लासेज के लोग हें उनके हितो की रक्षा करने का प्रयात 
हैं, जहां तक सरकार उनको सुरक्षित कर सकती हे, जरूरत है इस प्रदेश में कि हमारे 
यहां के किसानों की दशा को सुधारने के लिये सरकार को अधिक से अधिक प्रयास करना 
चाहिये। जब कि उनकी पेदा को हुई चीज के दास गिरने की अधिक सम्भावना हो जातो है 
तो यह सरकार का कत्तेव्य है. कि वहु उत्तकी पेदावार को कीमत को स्टेब्लाइज करने के 
लिए जितने भी और जो कोई भी कदम उठा सकती है उसको उठाने में कोई कमी नहीं रखनों 
चाहिये । मेने देखा है कि हमार इस उत्तर प्रदेश स्टेट के अन्दर बहुत से ऐसे एरियाज हैं 
जो कि परमानेंटली डेफिसिट एरियाज कहलाये जाते हें जहां कि हर साल अनाज की 
झोर खाद्यान पदार्थों की कमी हुआं करती है, दूसरे ऐसे क्षेत्र हे जहा कि हर समय बाढ़ों 
के होने का अंदेशा रहता है, खास कर उन इलाकों और क्षेत्रों के लिए जहां कि अनाज को 
कमी होती है ओर होने की सम्भावना हे किसो भी दुशिक्ष के कारण, में सरकार से निहायत 
झ्रठब के साथ यह प्रार्थना करूंगा कि वहां अनाज को स्टोर करने के लिए सरकार को मकान को 
व्यवस्था भ्रवत्य कर देनी चाहिये और इसके लिये जो कुछ भी पूंजी सरकार को जहरत- 
होती है, उसकी सांग जल्दी से जल्दी होनी चाहिये क्योंकि जिन इलांकों में ग्रधिक अनाज पेदा 
होता है ओर जिन इलाकों में डेफिसिट है। डेफिसिट जिलों में श्रदाज नजदीक के जिलों से 
पहुंचाने की उचित व्यवस्था होनो चाहिए तो सरकार के गोडाउन इतने अच्छे ढंग के होने चाहिये 
जिसमें 'आ कादक कम नुकर्साँन गवनेमेन्ट ग्रेन का हो। इसके बादमें जो पावसें डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रे 
को दिये गये हैं, उनपर बहुत से सःनतीय सदस्यों का मतभेद है, उनके मुताल्लिह में सरकार को 
यह सुझाव दना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि कलेक्टर को अ्रगर पूरा अ्रख्तियार दिया जाय 
तो बहुत से मामलों में बइंसाफी होने का अधिक अंदेशा है, उसके लिए में एक बीच का.रास्ता 
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सरकार के सामने पेश करना चाहता हूँ कि उस इलाके के लोकल पोपुल की एक छोटो सी 
कमेटी होनी चाहिए जो कि सकात को रिक्वीजीशन करते के लिए ऐसे मकानों को एक लिस्ट 
तैयार करे जिनको बिना किसी बड़ी भारी दिक्कत के लिया जा सक्रता हो और उप्त लिप्ट 
में से इस डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को यह श्रविकार विया जाना चाहिये कि जिन मकानों को वहु उचित 
समझता है उनको वहू सरकार के काम के लिए ले। इससे हमारा यह फायदा होगा डि 
जनता के वह मकान जिंतके मालिकों को बड़ी से बड़ी तकलोफ होने का अच्देशा हे वह मज्ञात 
उस लिस्ट में न जायेंगे और दूसरे मक्नानों को सुभोते से लिए जा सक्षहा हे। केकल 
ऐसे ही मकानों को लिट्ट वह करमेटो तेयार करेंगो। इतलिउ में दरत्वास्त करता हूं कि बोच 
का अगर कोई रास्ता सरहार निहाल पहतों तो उप्र रास्ते को अवइय इंड्रगा चाहिउ । 
दसरे जो सुझाव माननोय बलवउस्त सिह ने इस संदत में पेश किये हें वह भो गोर करते के काजल 
हे और उसके लिए जो कोई भो व्यवस्या हमारी सरक्वर इस जिल के अंदर ऋ! सदझतों हे वह 
व्यवस्था अवश्य होनो चाहिए । जहां तक कि उत्त तुन्ताओं को एप अशहिकल कप डिंत्राजा 
सकता है, उसमें सरकार को कोई करी नहों रवनीं चाहिए। दूपरों बात जो ज्िइत तहत थे 
में कहना चाहता हूं वह यह है कि महान जहां तक कि रेडात के इलाके ह हेंगरोब नोरों के उात 
कोई इतने अ्रन्‍्छे प्रोौर बडे महान श्रमतोर से होते नहीं, जितको कि सरकार के प्रेत को स्टोर कर वे 
के लिए इस्तेमाल किया ज। सकता है, बहुत कम ऐसे सक्ान वहां होंगे और उत्तमक्तानों के हहुपे 
वालों के लिए दूसरे मकान की आम तौर से व्यवस्था नहीं होतो है । ऐसे इल हों में जहां शोर 
सुपरफलुअंस मकान नहीं हे, जहां कि ऐसे मत्तानों को व्यवस्था नहों, जितकों क्तिहायें 
पर दियाजा सकता है या दूसरे कामों के लिए, या पब्लिह परयेजेज के लिए इस्तेमःल किया 
जा सकता हें वहां अनिवारयंत: सरकार को सरकारी पग्रेन के स्टोर करने के लिए अयने बच 
से मकानों की व्यवस्था करनी नितान्त आवश्यक हे । 
इन्हीं सुझावों के साथ में मंत्रों महोर॒य को वत्यवाद देता हें कह्लि उन्होंने इस बिल को 
लाकर हमारे किप्तन भाइयपों को, जातकर, इमदाद को है, जिनको भाव गिर जाने से प्रभक्त 
नुकसान होने का अन्देशा हो गया था । द 
“श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रोमन्‌, में प्रस्तुत विधेयक का समर्यत करता हुं। इस 
समर्थन का मुख्य दृष्टिकोण य॑ ; हैँ कि प्राइस कंट्रोल के संबंध में अत्यन्त अवद्यकता पड़ने 
पर अगर सरकार को कहीं मकानों की आवश्यकता हो तो अन्य किसी कानून के इस प्रसंग में न 
होने के कारण ऐसा अविकार देने वाले कानून को स्टेट्यू: बुक में र&ना चाहिये । लेकिन 
मानवीय मंत्री जी ने और उनकी ओर से इस विवेयक्त का प्रस्तुत करने वाले म,नतोय पालिया- 
मेंट्री सेक्रेटरी महोदय ने जो अपना भाषण दिया, उसका में एक अ्रा भावण कहु सकता 
हूं कहा यह गया कि सन्‌ ४७ व.ल।; विधेयक्त पिछले स ल दिसम्बर के मास में लेप्स हो गया, 
समाप्त हो गया, लेकिन इस सदन को यह बतलाया नहीं गया कि जिस समय वह विधेयक 
लेप्स हुआ उस समय सरकार के हाथ में उस विधान के अतुसार कितने गोदाम, कितनो 
खत्तियं ऐसी थीं कि जो झक्वायर की गयी थीं, जो. ली गयीं थीं । क्योंकि सात साल तक 
यह अधिनियम चलता रहा! और इसके अ्रवीन सार प्रान्त में कार्यवाहियां को गयीं , गोद/म 
झोर खतियां ली गयीं और यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि उन खत्तियों में से आज भी सरकार के 
पास कितनी हूँ । अगर माननीय मंत्री जी कुछ आंकड़े इस सदन' के सामने अस्तृत करते कि हम 
प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में कितना गेहूं. और ज्वार खरीदने वाले हैं तो ज्यादा उचित होता । 
जून सन्‌ १६५६ तक वह इस विधेयक को समप्त करन! चाहते हैं, वह बतलाते कि जून सन्‌ ५६ 
तक उनको इतना गेहूं और ज्व(र खरीदन! है , इतन( रुपया सेंट्रल गवर्नमेंठ से मिला है. और इतना 
खरीदना है, उनके पास इतने गोदाम सरकारी मौजूद हें और इतनों की आवश्यकता है औ्रौ: वह 
समझोते द्वारा और सामान्य तरीकों द्वारा नहीं मिल पा रहे हें। श्रार वहु सब आकर 
सदन के सामने रखते तो हमें ज्यादा आसानी होती कि हम इस विधेयक पर ज्यादा बहुत न 





... _*वबक्‍ता ने भावण का पु्र्वाक्षिण नहीं किया ॥ 


१३८ ्ि विधान सभा [१३ सितम्बर, १६५५ 


[श्रीनाराण्णदत्त ९ बारी] क्‍ 

करते । हमारे पास जो श्रब तक आंकड़े उपलब्ध हें वह॒ सन्‌ १६५३ में १६ दिसम्बर को 
विधान सभा के अन्दर साननीय बनारसी दास ने दिये थे कि गवर्नमेंट के पास जो अपने 
गोड उंस है, जो इस समय यू ० पी० में बनाये हे उनकी संख्या ४६ खत्तियां और १,२७१ गोडाउंस 
हे श्रौर उनकी १६,६८३ टन की ऐकमोडेशन है । तो इतने की व्यवस्था तो हमेशा सरकार 
कर सकती है, जो कि १६५३ में भी थे और श्राज भी हें और समझौते के द्वारा सरकार के पास 
इस समय १,०३१ खत्तियां और ३,१८७ गःड!उन्स हैं, ज्नम ३,६ ६, १८२ टल अनाज रखा ज। 
सकता है । तो इससे स्पंष्ट है कि कोई सवा चार लाख टन अनाज रखने लायक खत्तियां और 
गोदास सरकार के पास॑ बिना इस ऐक्ट को लग किये भी सन्‌ १६४५३ में थ । श्रब सवाल 
यह है कि सरकार कितनी खरीद करने जा रही है, उसने कितनी खरीद श्रब तक की है । 
जो श्रब तक आंकड़े मिले हैं, जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुये हें. उनके आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि सरकार ने श्रभी इतनी ज्यादा खरीद नहीं की है कि उसे और गोदामों 
की जरूरत पड़े । श्रब सरकार आगे क्या खरीद रही हुँ में नहीं जानता । सें तो यह चाहता 
थः कि जुगलक्शोर इन्बवायरी कमेटी की रिपोर्ट, जो इस विधेयक के प्रयोजनों में थी उसको 
साननीय मंत्री जी कम से कम आज इस विधेयक में तो लागू करते। उसमे कुछ सिद्धान्त 
स्व.कार किये गये थे और माननीय गुप्ता जी को ही व रिपोर्ट समपित भी की गयो थी। उसमें 
यह कहा था कि एदर्वीजीशन को व्यवस्था जहाँ तक हो सके नहीं करनी चा हये । सरकार को ही 
झपने गोदाम बनाने चाहिये. वयोकि एक लम्बे समय के दृष्टिकोण से वह बात एकोनामिकल 
रहेगी और शायद इसौलिये जैसा कि माननीय बलवन्त सिह जी ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने १८ 
करोड़ की योजना इस सम्बन्ध में बनाई है । में नहीं जानता कि यू० पी० की सरकार को उस 
१८ करोड़ सें से कितना मिलने वाला हे या सरकार की अपने गोदाम ब-पर्न की "जना वया 
हैं ? जून, १६५६ तक यह विधेयक लागू किया जा रहा है, लेकिन मुझे प्रा विश्वास 
है कि जून, ५६ के पहले ही सरकार फिर एक संशोधन विधेयक लायेगी कि एक झल 
के लिये इसे और बढ़ा दिया जाय । यह ज्यादा उचित नहीं मालूम होता है । इस लए 
अच्छा तो यह था कि जगल किश्योर इन्क्‍्वायरी . कमेटी के अनुसार सरकार इस विधेयक 
में ससझोते के ही प्रतिबंदन को लेती कि अगर कोई झोनर या आक्यपायर समझ ते 
को नहीं मानता, उस समय उस पर क्या कार्यवाही होगी। जुगलकिशोर इन्क्वायरी कमेटी 
को जो सिफारिश थी उसको मान्यता देना आवश्यक था। आपको याद होगा श्रीमनू, इसी सदन 
में साननीय बनारसी दास जीने एक प्रइन का उत्तर देते हुए कहा था कि सन्‌ ५२ में केवल 
£ सकान रेक्‍्वीजीशन किये गये, क्योंकि आवदयकता ही कम पड़ी । तो अ्रगर केवल स्टेट्यूट 
ब॒क को शोभा बढ़ाने का उद्देश्य माननीय मंत्री जी.काहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। 
लेकिन साथ ही साथ साननीय मंत्री जी को विधान की धाराओं की ओर भी ध्यान ३ना 
चाहिये । सन्‌ ४७ में हिन्दुस्तान का विधान लागू नहीं था, लेकिन आज तो हिन्दुस्तान का 
दिघ न ल॑गू.. और हम उस विधान के झ्राटिकिल ३१ के अनुसार ही किसी व्यक्ति से उसकी 
जायदाद ले सकते हैं या एव्वायर कर सकते हे । श्रीमन्‌, में आप का ध्यान विधान की धारा 
३१ की उपधारा १ और २ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें है कि किसी व्यक्ति की जायदाद 
ली नहीं जायगी, सिर्फ कानून के ही द्वारा ली जा सकती है । दूसरी यह है कि किसी भी जायदाद 
को एक्वायर नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उस कानून में किसी मुआ्राविजे के लिये प्रबन्ध 
नह, किया जाता और वह कानून या तो मुश्राविजे की रकम निश्चित करता हो या उन 
सिद्धान्तों का उल्लेख करता हो कि जिनके झाधार पर मुआविजा दिया जायगा और किस 
प्रकार यह भुझाविजा दिया जायगा । | 


श्रीमन्‌ु यह विधेयक जिस प्रकार आज प्रस्तुत किया गया है यह संविधान के इस 


पआ आ्राटिकिल| 4॥ भी उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें यह साफ नहीं बताया गया है कि 
किस हम हआ हा 






धार पर सुश्रमाविजा तय किया जायगा और इस मामले सें तो विधेयक 


बिलकल चप॑ कै किस प्रकार यह मुआ्राविजा दियाजायगा। आप यह देखेंगे कि इस विधेयक 


उत्तर प्रदेश भाग्डार अधिग्रहण विश्ेयक, १६५४५ १३६ 


में केवल यह लिखा हुआ है कि पहले कलेक्टर तीन दित का नोटिस देकर मकान को ले सकते 
हैं भ्रपने प्रयोजन के लिये। उसके बाद कलेक्टर एक एग्रीमेंट करने कौ चेष्टा करेंगे और अगर 
एग्रीमेंट होगा तो पेमेंट उसी श्राधार पर होगा और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कलेक्टर 
कोर्ट के पास मामला भेज देगा और कोर्ट तय करेगी कि सुत्रावजा क्या होगा । श्रब इससे आगे 
देखें कि एक अधूरा सा हवाला दिया गया हैँ लेंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३, रडें का । जहां 
तक सिद्धान्त का संबंध हैं तो एक रिफ्रेन्‍्स हैं कि कोर्ट जिस समय मुश्नाविजे कें बारे 
में कोई निर्धारण करेगी तो लेंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ (ए) और २४ के अनुसार 
वह मुझाविजे को ध्यान में रख रखेगी । लेकिन यह सिद्धान्त अधूरे हें। मिसाल के 
लिये यह स्पष्ट नहीं हैं, श्रगर एक से अधिक ओोनस हें तो एमाउंट किस प्रकार बांदा 
जायगा । यह भी निश्चित नहीं है कि पेंमेंट का तरीका क्‍या होगा । मेरे पास लंड 
एक्वीजीशन ऐक्ट सौजूद है में माननीय मंत्री जी का ध्यान इसके अध्याय ४ की धारा 
३१, ३२, ३३ और ३४ की ओर दिलाना«चाह॒ता हूं कि यह धारायें पूरी की पूरी पेमेंट के 
सिलसिले में हैँ । मान लिया जाय कि पेमेंट लेने वाला मौजूद नहीं है या उसको मृत्यु हो गई हूँ 
या वह लेना नहीं चाहता है तोपेसेंट कोर्ट में जमा किया जायगा और कोर्ट देगी । 


ग्रब मंत्री जी कह सकते हे कि इस संबंध में हम नियम बनायेंगे, मेने बह देखे नहीं 
हैं। लेकिन मेरा मतलब यह हैं कि इसकी व्यवस्था विधान के अनुसार विधेयक में होती 
चाहिये थी और लेड एक्वीजीशन ऐक्ट में जो सिद्धान्त पेमेंट के बारे से 
रखा गया है यामुआवजे के संबंध में रखा गया है उनका समावेश इस विधेयक में 
होना चाहिये था और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक यह विधेयक बिव्रान की 
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धारा ३१ (२) का उल्लंघन हो जाता है और इसकी तुलना में यह विधेयक अधूरा हो 
जाता हे । 

इसके साथ साथ आ्राप यह देखेंगे कि इसमें एक निश्चिततता कर दो गई है कि 
जो स्यायालय फैसला कर देगा वह अंतिस होगा । न्यायालय की परिभाषा हैं समुंसिफ 
या सिविल जज की कोर्ट और उसके बाद अपील नहीं हे । १६४७ में यह सबाल उठा 
था इसी सदन में, इसकी अश्रपील क्‍यों नहीं है और विरोधी दल की ओर से यह मांग हुई थी कि 
एक अपील डिस्टिक्ट जज के यहां होनी चाहिये। कभी कभी ऐसा भी हो सकता हे कि गवर्नसेंट को 
भी श्रपील करने की गुंजाइश हो क्योंकि क (क्टर देखे कि कोट ने जो मुआविजा तय कर दिया है. 
वह ज्यादा ३ या मालिक मकान को जरूरत हो सकती हे, इसजिये एक अपोल का देता श्रावश्यक 
था और इसके बाद स्वयं गुप्ता जी ने इस सिद्धान्त को स्वीकार भो किया था १६४७ में के अपील 
का अधिकार होना चाहिए और वह इस संशोधन को मान लेते यदि कॉसिल होती । केबल 
इसीलिये स्वीकार नहीं किय भया, क्योंकि लेजिस्लेंटिव कोंसिल से वह बिल पास हो चुका था 
झौर अगर उस समय वह किया जाता तो उसको लेजिस्लेंटिव कॉंसिल में भेजना पड़ता 
और कौंसिल को बुलाना पड़ता । इस संबंध में में श्रापो! आज्ञा से गुप्ता जी का कोटेशन 
पढ़ना चाहता हूं जो ६ जून, १९६४७ की कार्यवाही में १६४ पृष्ठ पर है । 


.... “मुझे दुख है के सें मुहम्मद इसहाक साहब के संशोधन को कबल नहीं कर सकता । 
जो बातें उन्होंने कहीं , में उनसे किसी हुद्द तक इत्तिफाक करता हे, लेकिंव आज रकार के 
सामने एक प्रेक्टीकल डिफीकल्टी (वास्तविक कठिनाई ) है । अगर हम कोई संशोधन इस 
दर्जे पर संजर कर लें तो नतीजा यह होगा कि यह बिल फिर लेजिस्लेटिव कौं.सल में जाय और 
वहां को बंठक स्थग्रित कर दी गई है तो जित मंशा से यह बिल आपके सा नने पेश हो रहा है, 
वह पूरा नहों हो सकेगा । लेजिस्लेंटिव कॉसिल की बेठक जल्दी होने वाली पहुं है, इसलिये 
में अपने दोस्त इसहाक साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे इस स्टेज (मोर्के) पर संशोधन 
को यहां पर पेश न करें और जिस रूप में यह पास हो#र कौंसिल से आया है, उसी सूरत 
मेंपास हो जाने दें।” ग ड रा 


श्डण विधान सभा [१३ सितम्बर, १६४५ 


[श्री नारायणदत्त तिवारी]... 
वह संशोधन किसी हद तक इ'ए बात को पूर्ति करता था, लेकिन उसको केवल 
झापने इसलिये स्वीकार नहीं किया कि कौंसिल में उसको वोबारा भेजना पड़ता । तो श्राज़ 
तोः सामने कोई रुकावट नहीं है। यह न दखते हुये के स्वेधान सें क्‍या लिया 
हुआ हँ यह न देते ही हुये कि हमारी वास्तविक शझ्ावश्यकता कया है, 
यह न देखते हुये कि जुगुल 4ि कमेटी को रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ हैँ श्र यह्‌ 
न देखते हुये कि हमारे विचार क्या थे में नहीं समझता कि यह विधेयक कोई परिष्कृत रूप 
में, कोई शुद्ध वास्तविक रूप में और आझाव यकृत) की पूर्ति करने के रूप में हमारे सामने 
प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक की महत्ता को देखते हुये हमने इस बिल को सेलेक्ट 
कमेटी में भेजनें की बात को यहां पर नहीं उठाया । हमने स्वर्य इसकी आ्रावदयकता को 
महसूस करते हुये. यह बात नहीं कही । तो जहां तक इसके सिद्धान्त की बात है वह स्पष्ट है। 
जो बातें और दूसरे माननीय सदस्यों ने कही है में उनको दोहरा कर इस सदन का समय नष्ट 
नहीं करना चाहता। विधेयक के श्रन्दर जो कमी हे उन्कको श्रापके सम्मुख उपस्थित कर दिया है 
उन पर॒ ध्यान प्‌र्वक विचार करने की श्राववरयकता है और आ्रावश्यकता पड़ने पर संबंधित 
संशोधनों को माननोय मंत्री जी स्वीकार करेंगे ऐसी मुझे आशा हें । * माननीय मंत्री जी 
यह स्पष्ट बतलायेंगे कि स्टोर कौ आवद्यकता किस लिये है ? सरकार के पास कितने 
गोदाम हैं? कितनी खत्तियां हें? और उनको कितनी और आवश्यकता हैँ? और वह 
किंतना और स्टाक खरीदना चाहते हैँ ? जब वह उत्तर देंगे तो इन बातों पर प्रकादा 
डालने की कृपा करेगे । द 
*श्ी चन्द्रभानु गुप्त--पश्रध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि एक ऐसे विधेयक से 
जिससे करीब-करीब जितने सदस्य श्रभी तक बोले हे सभी सहमत हें उसके विषय 
में इतनी टीका टिप्पणी और आ्रालोचना की जावे। में समझ नहीं पाता हूं, मेरी धारणा 
ऐसी थी कि यह विधेयक तो इस सदन में थोड़े ही समय में पास हो जायगा, क्योंकि 
यह विधेयक, उस श्रधिनियम की प्री-प्री रूपरेखा हु जो इस प्रदेश में ६, ७ वर्ष 
तक लायू रहा ओर जिसके विथय में कोई अ्रधिक टीका टिप्पणी इस सदन में सुनने 
को नहीं मिलो। तो ऐसा विधेयक सदन में ऐसे समय में उपस्थित किया जावे जब 
उसकी झावश्यकता हो और फिर भी उसपर टीका टिप्पणी की जाय तो में इसको प्रनावश्यक 
समझता हूं और सदन का समय बेकार होता हुआ समझता हूं। द 
.. इस सभ्य दो चार बातें इस सम्बन्ध में कही गयी हें उनके विषय में निवेदन कर 
देना चाहता हूं । यह विधेयक जो सदन के विचारार्थ इस समय पेश किया गया वह 
किन हालत मे पेश किया जा रहा है. उसकी चर्चा तो जब आय जी ने इस विधेयक को सदन 
के विचारार्थ पेश कियाथा सदन को बता दी थी । में उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। 
यह विधेयक एक जरूरत की हालत में सदन के विचारार्थ पेश किया जा रहा है और वह 
हालत उस परिस्थिति से पंदा हुई हे जिसमें केन्द्रीय सरकार ने खाद्यान्न क॑ विषय में 
प्राइस सपोर्ट की पालिसी को अ्पनाया। प्राइस सपोर्ट की नीति के पौछे क्‍या भावना 
झपनाई हुई थी यहं इस भावना से था कि किसानों की खाद्याक्ष की कौमत उत्तरो- 
त्तरगिरतो जा रही है, वह इस प्रकार से सन्‍्तुलित की जाय, जिससे किसानों को अ्रधिक 
नुकसान न उठाना पड़े । वह २ प्रकार से ही किया जा सकता धा। एक तो नियंत्रण की वीति 
कोपूरे तोर से हमफिर सेचालू कर और दूसरे प्राइस सपोर्ट की नीति को अपता- 
कर बाजार में भाव ऊंचा रखें, ताकि किसानों को उतना नुकसानदेह न हो जितना 
उत्तरोत्तर होता जा रहा था। ऐसे समय में हमारे लिये यह झावदयक था कि जिन खाद्यात्नों 
को हम खरीदें उन्हें कहां रखें। कभी-कभी गल्‍ला खरीदने के स्थान पर सरकारी 
कोई गोदाम नहीं होता और दूर गोदाम में भेजने से गल्‍ले की कीमत ट्रांसपोर्ट के कारण 





*बउता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहों किया। 
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बढ़ती है। तो गोदाम को लेने का सरकार को प्रधिकार_ देने के लिये यह विधेयक लाया 
गया है। आंकड़ों के बारे में साननीय नारायणदत्त जी ने कहा है। कदाचित कई बार 
इस सदन में वह सरकार से श्रांकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जब कभी ऐसेंशल 
सप्लाइज् ऐक्ट हमारे सदन में पश्राया या रेंट कंट्रोल या रिक्वीज्ञोश्न ऐक्ट यहां शझाये, 
उन आ्लांकड़ों की जानकारी जिनका श्रभी उन्होंने स्वयं पढ़कर जिक्र किया, स्वयं उनको है । 
प्राज वह फिर मुझसे श्रांकड़े चाहते हें तो में उनसे कहना चाहता हूं कि हमने आडडिनेंस 
निकाला, लेकिन उसके तहत में हमने कभी एक गोदाम भी रिक्वीज़ीशन नहीं किया। 
पहुतो एक परमिसिव विधेयक हैँ कि जहां हमें झ्ावश्यकता पड़े वहां हम ऐसे स्थान 
को ले सके जो कि पहले गोदाम के रूप में इस्तेमाल होता रहा हो। यहां किसी कोठी 
पर कब्जा करने की नीयंत नहीं हे । धारा ३ में दिया है. कि केवल वही स्थान गोदाम के 
लिये लिये जावेंगे, जो गोदाम में इस्तेमाल होते रहे हें और यदि कोई और स्थान लेने की चेष्ठा 
की जायगी तो प्रदेशीय सरकार से उसकी आज्ञा ली जायगी । 


उपाध्याय जी को बड़ी परेशानी थी कि कहीं उनकी कोठी न लें ली जाय। में उनसे 
कहना चाहता हूँ कि सरकार उनकी कोठी नहीं लेगी और कलेक्टर को तो ऐसी हिम्मत भी 
नहीं हो सकती है, क्‍योंकि उसे प्रदेशीय सरकार से आज्ञा मांगनी होगी। उनकी कोठी तो 
पहले से ही सरकारी कामों में इस्तेमाल होती ही हूँ और इस सदन के माननोय सदस्य 
उसे इस्तेमाल नहीं करते हें। तो कलेक्टर और सरकार कोई भी उसे लेने की 
प्रती नहीं कर सकती हे। इमेजीनरी बातें करके श्रनावश्यक बातों को छोड़ देना 
सदन के समय का ठीक प्रयोग नहीं है। साथ में बहुत सी किताबों का हवाला सदत 
के सामने उपस्थित करना, यह भी में सदस्यों को बता दूं कि वही चोज़ सदन के सामने 
विचारार्थ रखनी चाहिये. जिसके हारा कोई लाभ हो य। जिसको ्रावश्यकता हो कितने 
हमारे पास सन्‌ १६५३ में गोदाम थे और कितने नहीं थे और कितने १६५४ के 
शुरू में थे, यह भ्राज बताने की ज़रूरत नहीं है और न सदन के सामने उनको रखने की आव- 
ध्य ता है। श्राज तो आवश्यकता इस बात की हैँ कि यदि हमें जालौन की एक मंडी 
में कोई गल्‍ला खरीदना है तो उस गल्‍ले को खरीद कर रखने के लिये हमें उसी स्थान 
प्‌ किसी गोदाम की आ्रावश्यकता होगी, जिसका हमें श्रधिकार प्राप्त कर लेना चाहिये। 
सरकार के गोदांस किस मात्रा में हें इससे कोई मासला हल होने वाला नहीं हे। श्रगर 
सरकार गल्‍ले को जालोौन में खरीदती हे तो उसको वहीं पर गोदाम लेना होगा । 
क्योंकि यह सदन जानता हे कि श्राज कल ट्रांसपोर्ट की कितनी परेशानी है, प्राज बेगर्प 
न मिलने के कारण से कितनी परेशानो होती हूे। सरकार को देखना यह है कि श्रना- 
बश्यक ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था में ऐसी हालत पंदा तहीं करनी चाहिये, जिससे जो आज 
हम उत्तरोत्तर प्रगति करते जा रहें हैं, तरह-तरह की चीजें बनती जा रही हैं, उनको इयर-उधर 
ले जाने में कोई «दिक्कत पेदा न हो। अ्रगर श्राज सरकार के गोदाम उस संख्या में भी 
हों तो इससे भी मतलब सिद्ध नहीं होता। जो गल्‍ला आ्ाज हम खरीद रहे हैं वह उसी 
स्थान पर हम बेचेंगे और उस समय बेचा जायगा जब कि गल्‍ले की कीमतें बढ़ जायेंगी 
श्र उचित मात्रा में हम उस गल्‍ले की कीमत को पा सकेंगे। इसलिये सरकारी 
गोदामों के आझांकड़ें प्राप्त करने से, इस बहस पर जो हम इस विधेयक के सिलसिले 
सें कर रहे हैं कोई असर नहीं पड़ता । लेकिन तब भी हमारे साननीय नारायण दत्त जी 
का आग्रह है कि हम इन आंकड़ों को रखें। यहापि श्राडिनेंस को पास हुए दो ढाई-महीने ' 
हो गय, लेकिन सरकार ने कोई गोदाम इसके तहत लिया नहीं.। द | 

इसके अतिरिक्त प्राइस सपोर्ट की पालिसी के तहत में कितना गलल्‍ला खरीदा 
जायगा इसकी जानकारी भी सरकार नहीं दे सकती हैँ, क्‍योंकि हम उस वक्‍त 
गल्‍ला खरीदना बन्द कर देंगे जब १०. रुपया मन से अ्रधिक कीसत किसानों को श्रपने- 
ग्रपने स्थान पर सिलने लगेगी। झगर हमारी नीति का साइकोलोजीकल इफेक्ट 
हो जाता है झौर गल्ले की कोमतें बढ़ जातो हैं तो हम गल्‍ला खरीदना बन्द कर 
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अश्रीचखभानुगप्त) क्‍ | 
देंगे। इसलिये इस बात की सांग करना कि हम कितना गल्‍ला खरीदेंगे, सदन का समय व्य्ष 
करने की बात है। आज हमारी जो प्राइस_ सपोर्ट की पालिसी है, उसके अनुसार जिस 
स्थान पर हम इस विधेयक का उपयोग करेंगे और कितने गोदासों को हस्तगत करेंगे, में 
इस बेकार बठ्स के उत्तर में जाने की घृष्टता सदन के सामने नहीं कर सकता । प्राइस सपोर्ट 
के तहत में जो गल्‍ला खरीदा गया उसके आंकड़े इस प्रकार हँ--मेहूं ५२,७०४ टन, 
ज्वार १४,६६६ टन, चना ८३ ठन। केन्द्रीय सरकार ने, जेसा कि सदन को विदित होगा 
चावलों के सिलसिले में भी प्राइस सपोर्ट की नीति को अपनाया हे। खरीद में कीमत को 
कक्‍्य. हालत होगी, जब वह हमारे सामने आयेगा तब ही चावल को खरीदने के 
सम्बन्ध में निर्णय दे सकेंगे। तो यह जो हमारा विधेयक सदन के सम्मुख हैँ वह करीब- 
करीब सारे गल्‍्लों से सम्बन्ध रखता है, केवल ज्वार या गेहूँ से ही इसका सम्बन्ध .. 
नहीं है, इसमें मेज या पीज झादि सब आ सकते हैं, यह तो एक नीति है. जिसके तहत 
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में हम किसानों के गल्‍ले को कीमतों हो नियंत्रित करना चाहते ह। हमने गुड़ भी पिछले 
साल खरीदा था, लेकिन हमने उसे फ्‌ ड एण्ड सिविल सप्लाईज़ के तहत में नहीं खरीदा था, 
वह कोझापरेटिव सोसाइटी की तहत में खरीदा गया था ओर हमने उसकी बिद्नो 
भी की थी। इस सम्बन्ध में जो गोदाम हमारें पास थे उन्हीं का प्रयोग किया गया था 
झर उसके सम्बन्ध में भी अगर हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लेंगे। लेकिन 
साथ ही में सदन को यह विश्वास दिला देना आवश्यक समझता हूँ कि अनावश्यक ढंग पे 
नतो इस अधिनियम को लामू किया जायगा और न खामख्वाह किसी के मकात 
या जमींन पर कब्जा सरकार करेंगी। पिछले ७ साल मेंया इससे पहले जो 
अधिनियम था उसके तह॒त में कोई नहीं कह सकता कि इस तरह की कोई बेउनमानी 
की गई हो या लोगों को खामख्वाह परेशान किया गया हो १ 


यहाँ जिलाधोश के सम्बन्ध में और इनको अधिक श्रधिकार देने के सस्बन्ध में चर्चा 
की गई । इस सिलसिले में में निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश जब कभी इस तरह की 
कोई कार्यवाही करता है तो वह आंख मींच कर नहीं करता, बल्कि वह देखता हे कि 
जनता के हित में कौनसी चीज ठीक हे या नहीं है, इन तमाम बातों को देखकर वह 
फैसला करता है। श्राज के युग में वह ऐसा काम करने लगे तो क्या यह सम्भव हो 
सकता है और कोई समझ सकता हे कि वह ऐसी चीज करता रहे, में समझता 
_ हूं कि ऐसा कहना केवल हंवा में बात करना है। इसलिये में निवेदन करूंगा कि ऐसा 
खयाल करना कोई उचित बात नहीं है और न वह ऐसी बात है जो कभी पिछले 
७-८ साल में हमारे सामने आई हो। में यह भी यहां कह देता चाहता हूं कि 
इस अधिनियम का इस्तेमाल उसी हालत में होगा जब हमें खरीदारी को आवश्यकतः 
पड़ेगी और वह बढ़ेगी और वह भी ऐसे स्थानों के लिए जहां पर पहले से गल्ला 
रखने की जगह नहीं हे। में उस तमास लम्बी बहस में तो न जाऊंगा जो यहां की गई। 
जहां तक इस आलोचना का सम्बन्ध हे के सन्‌ ५४ में सरकार ने वेयरहाउसेज बनाते 
की बात कही थी या जुगल किशोर कमेटी के सुझावों पर इस सम्बन्ध में क्यों ग्रमल 
नहीं किया गया। में इस समय उसके व्योरे में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहता 
चाहता हूं कि प्रथम पंच-वर्षोय योजना में जो कुछ हम कर रहे थे उसमें कोई वे ।रहाउ ज 
का प्राविजन नहीं था, लेकिन अ्रब हम केन्तीय सरकार के सहयोग से द्वितीय पं 4वर्षीय 
योजना में बे रहाउसेज का निर्माण करने की बात सोच रहे है और आशा है कि द्वितीय 
पंच-वर्बषोय योजना के तत्वावधान में निर्मित हो जायंगे। प्रथम पंच-वर्षोय योजना 
में हमने क्या किया और इतीय पंच-वर्षीय योजना में हम कया करने जा रहे हैं यह में 
इस ससय नहीं कहूंगा और इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के 
विषय में . सदन में. विवाद होने वाला है इसलिये उस पर में श्रधिक समय नहीं लूंगा। 
इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सुझाव और श्रालोचनायें इसके सम्बन्ध में उपस्थित की 
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गई, लेकिन जैसा कि मेंने प्रारम्भ में भी कहा था और फिर दोहराया भी थाम समझता 
उनका उत्तर देने की झब अधिक आवश्यकता हें नहीं। यह बिल एक खास 
मतलब से और कुछ खास परिस्थितियों में सदन के विचार के लिए प्रस्तुत किया जा रहा हूँ 
गौर आशा है कि सदन इसकी आवश्यकता की गम्भीरता को देखते हुए अपनी स्वीकृति 
प्रदान करेगा। . कोई संशोधन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में करने 
लिये उपस्थित किये हैं, जहां तक कोई आवश्यकीय संशोधन है सरकार उसको मानने 
को लिये तैयार है, लेकिन अ्रनावश्यक संशोधनों, जितकी बुनियाद सिर्फ एक हवाई 
दखडे पर है, में उनके लिये सदन से निरदेदन - करूंगा कि उनको यहां रखने की आवश्य- 
कता नहीं है। इन विचारों को सदन के सासने उपस्थित करता हुआ सें सदन से यह प्राथना 
करूंगा कि इन बातों पर विचार करते हुए बअ्रपनी स्वीकृति इस विधेयक के 
लिये प्रदान करे । | 
.. श्री अ्ध्यक्ष-- प्रइन यह है कि उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, 
१६५४५ पर विचार किया जाय? 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
खष्ड २ 
परिभाषाएँ २--विषय शअ्रथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधि- 
नियम सें--« 
(क) “न्यायालय” से तात्पर्य हे अ्रधिक्षेत्र ([ए500८707 ) 
रखने वाले मुंसिफ या सिविल जज का न्यायालय, 
(ख) “स्वासी ” के अन्तर्गत भोग बन्ध की (707882०6 9 
005565»00) भी हैं, हक 

(ग) भांडारिक आवास” (80782 8&000777002007 ) 
से तात्पर्य है भांडार के नि्ित्त प्रयकक्‍ताः गझ्रथवा उपयक्‍त 
कोई भवन और इसके अन्तर्गत खत्ती भी हूँ, 

(घ) | कलेक्टर ” के श्रन्तगगंत इस भ्रधिनियम के अधीन कलेक्टर 
के कार्यों को सम्पादित करने के लिये सरकारी गछूढ 
में विज्ञप्ति करके राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई 
भ्रधिकारों श्रथतवा अन्य प्राधिकारी (070४7) 
भी हूं। 

... श्री रतनलाल जन (जिला बिजनौर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपकी 
थ्राज्ा से यह संशोधन उपस्थित करता हुं कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति ३ का 
बब्द “कोई ” निकाल दिया जाय। 

5. अआ्रीमन, यह शाब्दिक संशोधन हैँ। इस दाब्द के हुटठा देने से भी उसका 
प्॒र्थ श्रा जाता है और इसकी कोई भ्रावश्यकता नहीं हैं । इसलिये में उम्मीद करता हूं कि 
मानतोय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--..श्ीमन्‌, मेरा शाब्दिक संशोधन यह है कि “कोई” 
के स्थान पर “किसी ” रख दिया जाय । 


श्री बलदेव सिह आये--श्री रतनलाल जी जैन काजो संशोधन हे वह स्वीकार है। 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड २ के उपखंड (ग) की पंक्ति ३ का दाब्द 
“कोई” निकाल दिया जाय! 


(प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


१४४ विधान सभा ... [१३ सितम्बर, १६५५ 


श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ? 
... (प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


खंड ३ क्‍ 
ग्रधिग्रहण का ३--(१) यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भांडार में रखने 
झधिकार । ( ४०8 ) के लिये किसी भांडारिक आवास का 


अधिग्रहण ( 7०4णंभंधणा ) आवश्यक है तो वह लिखित 
आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता 
है और यह भी आज्ञा दे सकता हुँ कि उसका कब्ज्ञा उसे ऐसी 
ग्रवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन 
से कम न होगी ), जो निर्दिष्ट की जाय, दिया जाय । 


फिर भी प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया 
भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, राज्य सरकार की पृ 
स्वीकृति के बिना अधिग हीत नहीं किया जायगा। 
(२) कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त हूं या नहीं, इस सम्बन्ध में 
कलेक्टर का निर्णय अन्तिम और नि३चायक होगा। 


श्री रामेइवर लाल--माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से यह संशोधन 
प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति १ के शब्द / खाद्यान्नों ” के पदचात्‌ शब्द 
“हब खाद्य सामग्रियों ” बढ़ा दिये जाय॑। ह 
श्रीमन्‌ अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो उसका रूप इस प्रकार होगा :-- 


“ यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों एवं खाद्य सामग्रियों को भांडार में रखने के लिये 
किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण आवद्यक हैं तो वह लिखित 
आज्ञा देकर ऐसे भांड।रिक झ्रावास का अधिग्रहण कर सकता हे।" 

श्रीमन, अभी जब माननीय मंत्री जी बोल रहेथे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि 
वदि आवश्यक हुआ तो वह अन्य अन्न भी खरीदेंगे और उसके लिये भी स्टोर को 
व्यवस्था करेंगे। तो फिर इस पर बहुत ज्यादा तक॑ उपस्थित करने की झावद्यकता 
नहीं ह. श्लोर मुझे उम्मीद हु मंत्री जो इसे स्वीकार करेंगे। 

श्री बलदेव सिंह आरये-- जी हां, स्वीकार है। 
रा श्री अ्रध्यक्ष-.  प्रइन यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति १ के दाब्द 
/ ख्ाद्यान्नों ” के पदचात्‌ शब्द “एवं खाद्य सामग्रियों ” बढ़ा दिये जाय॑। 
.._( प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 

हक ली श्री रामेदवर लाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से यह 
संशोधन अस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २के 
झब्द _ होता हो” केबाद शब्द “अथवा सार्वजनिक हित के लिये डपयोग होता हो 
बढ़ा दिये जायं। फिर मेरा.जो यह प्रतिबन्धात्मक वाक्य है बह इस प्रकार हो 
जायगा फिर भी. प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार 
के निमित्त प्रयुक्त नहोता हो अथवा सार्वजनिक हित के लिये उपयोग होता हो, राज्य 
सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अ्रधियूहीत नहीं किया जायगा। ” क्‍ 

' भरी का 3380 से सिफे यह है कि यदि कोई भांडार रिक्‍्वीजीशन करता 
आवश्यक हो लेकिन सार्वजनिक कार्य के लिये उपयोग में आता हो तो ऐसे भांडार को 
अधिगृहीत नहीं किया जायगरा। इसलिये मेंने यह संक्रोधषन उपस्थित किया है। 


उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विवेयक, १६५५ १४५ 


श्री बतदेव सिंह आार्य--यह संशोधन स्वीकार नहीं है। सरकार जो भी कार्य 
करेगी सोच समझ कर करेगी और सही कार्य होगा । 


*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌, मुझे बड़ा आइचयें हुआ कि माननीय मंत्री जी ने 
इस निर्दोष संशोवन को भी अस्वीकृत कर दिया। इसमें प्रतिबन्ध इस प्रकार हूं 
४ प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा आवास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त प्रयुक्त 
त होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा । अंग्रेजी 
में जो इसका अर्थ लगाया गया है क्योंकि लीगल लेंगवेज अंग्रेजी मानी गई है उसको देखते हुए 
ग्रंथ और भी स्पष्ट हो जाता है। कोई रहने का स्थान हुँ या दूकान हैं और 
खत्ती के लिये प्रयुक्त न होती हो यह अर्थ तिकलता है  साधारणतया भांडार के लिये 
प्रयकत न होता हो से। “ सार्वजनिक कार्य ” का अर्थ ' पब्लिक पर्पज ” से हैें। पब्लिक 
पर्पज वह नहीं है जो सरकार मानें। बल्कि जैसे धर्मशाला हे या ऐसी सम्पत्ति हो जो 
मन्दिर या धामिक स्थान से सम्बन्ध रखती हो और कोई अन्य ऐसा रथान हो जो 
सार्वजनिक कार्य के लिये प्रयकत होता हो, वह खाली पड़ा हो तो कलेक्टर महोदय या 
उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को यह मालूम पड़े कि हमें उसे लेना हे और वह पब्लिक 
इंस्टीट्यूशन उसका विरोध करें तो इस मानी में यह आवश्यक हें कि यह मामला 
सरकार के सामने आता चाहिये। तो केवल एक स्पष्टीकरण के लिये यह संशोधन 
रखा गया है और इसीलियें और अधिक निर्दोष यह संशोधन रक्‍खा गया है । 
इस भूमिका में सानदीय मंत्री जीइसे अवह्य स्वीकार करेंगे। 


श्री चन्द्रभानु गुप्त-..मुझे दुःख है कि माननीय श्रार्य जो के कहने पर भी ...... . 


श्री अ्रध्यक्ष---असोी रामेइबर लाल जी को उत्तर देना है। बाद में आप 
जवाब देंगे। द क्‍ 


श्री रामेइवर लाल--अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन सरकार को कुछ बल दें 
रहा था। इसमें साफ है अथवा सार्वजनिक हित के लिये. उपयोग होता हो, राज्य 
सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अधिगृहीत नहीं किया जायगा ॥” से यह चाहता था 
अपने संशोधन द्वारा कि कोई ऐसा गृह है जो सार्वजनिक कार्य में उपयोग. होता हों 
उस गृह को वहां के स्थानीय प्र.घिकारी या कलेक्टर अपने अधिकार में भांडार के 
लियं लेना चाहते हों तो उस घर के लिये जब तक सरकार की स्वीकृति न प्राप्त 
कर लें तब तक उसे जे अधियुहीत न कर सकें। इस संशोधन से यही मेरी मंशा थी। 
मुझे दु:ख है कि साननीय मंत्री जो इस पर क्या विचार रक्‍खेंगे लेकिन जेसा आर्य जी 
नेझ्पने विचार व्यक्त किये उन्हें सुनकर मुझे क्लेश हुआ। श्रीमनू, इस श्रपने संशोधन 
के पक्ष में जब श्राम बहस इस विधेयक पर चल रही थी तो बहुत से सम्मानित सदस्यों ने 
सदन में अपने अपने विचार प्रकट करते समय यह व्यक्त किया था कि कलेक्टर के 
हाथ में अधिक से अधिक अधिकारों का सौंपना .लोकतन्त्र की हत्या करना है । श्रीमन्‌, 
माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के अन्त में जवाब देते वक्‍त यह तर्क उपस्थित किया था 
कि इस तरह की माननीय सदस्यों ने कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की कि इस विधेयक के 
प्रचलित होने पर कोई शिकायत प्रस्तुत करने का मौका हुआ हो। जानबूझकर श्रीमन, 
ऐसा नहीं किया गया था। क्योंकि इसकी संज्ञा के साथ सहमत होते हुए यह आावद्यक 
नहीं था कि माननीय मंत्री जी को यह कहा जाय कि किसी जिले में या किसी स्थान में 
क्या, और किस तरह की धांधलो हुईै। लेकिन यह कहा जा सकता है और इसके 
दो हे एक प्रमाण हैं कि जिलाधीश या अ्रविकारी ऐसा करने से कभी कभी पक्षपात कर जाते हैं। 
मन्‌, ऐसा देखा गया हैँ कि एक ही शहर में दो मकान हैं। कलेक्टर दोनों को समझता 


“बता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया। 


१४८६ वियान सझा [१३ सितम्बर, १६ 0 


[श्री रामेइवर लाल] ह 

है कि यह दोनों सांडार के लिये उपयुक्त हैं लेकिन दोलों में रो पार्टियां अवश्य होंगी : 
एक पार्टो यदि वहां पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में या स्थानीय रहने चबाले लोगों में ज्यादा 
प्रभावश्ञाजी है तो वह सियारि्ञ या अपने आव पहुँचऋर बह कलेक्टर के कान में इस बात को 
रख देती है कि यह घर काम के लायक नहीं है, बह बांडार के लायः5 नहीं है और जो दूररी पाते 
कमजोर होती है उसका घर ले लिया जाता है। श्रीमन्‌, इसलिए में यह चाहता था कि यदि ताई- 
जलिक हित का कोई जैसे पुस्तकालय है या ऐसा घर हो, जिसमें सनोरंजन वर्तरह के काम 
होते हों या मंदिर या सस्जिद हो, सिनेश्ा हो, इस तरह के भी कोई घर हों जो सावंजनिक 
काम के लिये इस्तेमाल होते हों या कोई डिस्पेंसटरी हो, जिससे लोगों का भला होता हो 
झौर वह इस काम के लिये लेता चाहते हों, तो उसमें सरकार की पूर्व स्वीकृति ले लेना 
आवदयक है । इसलिये मेने यह संशोधन प्रस्तुत किया और भ॑ उम्मीद करता हूँ कि 
माननीय संत्री जी इसके औचित्य को देखते हुए इसको कबूल करेंगे । 


शी चद्धभान शृप्त--अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि जो संशोधन माननीय 
सदस्य की ओर से उपस्थित किया गया है में उसे स्वीकार नहीं कर सकता और हें 
उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस संज्ञोधेन को वहुरख रहे हें वह एक हालत में बिलकुल 
बेमानी होजाता है। अगर बह यह कहते हैँ कि किसी हालत में किसी भी सार्वजनिक 
इमारत को जो कि सार्वजनिक कामों में इस्तेमाल होती है, कलेक्टर को लेना ही नहीं चाहिए 
तो में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक की तह॒त में ऐसी बात नहीं की जा 
सकती है। अगर आवदयकूता पड़ेगी तो यदि कोई लाइब्रेरी या घर्मशाला हो श्रौर 
उसके अधिकृत करने से वहां गल्‍ला रखा जा सकेगा और लोगों की जानें ज्चयीजा 
सकेंगी तो सरकार सारी परिस्थिति पर विचार करते हुए यह आदेश देगी कि यह 
सार्वजनिक कार्यों में लगे हुई संस्थाओं को अश्रधिकृत किया जाय और इसलिए इस 
प्रकार का संशोधन इस सम्बन्ध सें उपस्थित करके कोई बात सिद्ध नहीं होती है। जब 
सरकार के पास सारा मसला आयेगा तो सरकार सारी परिस्थिति पर विचार करके 
निर्णय देगी । उसमें सार्वजनिक संस्थाञ्नों काभी सवाल हो सकता है, और प्रकार 
को इमारतों का भी सवाल हो सकता है, सब पर विचार करके सरकार निर्णय देगी। 
तो इसमें इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा देने से कोई मानी नहीं है। यह बात बिलकुल 
निरर्थक हैं। श्रावद्यकता पड़ने पर हर इमारत ली जा सकती है, जिसके सम्बन्ध में 
सरकार हर पहलू से विचार करेगी और तब निर्णय केरेगी। इसलिये में समझता 
हूँ कि यह संशोधन अनावदयक है। सरकार को इस बात का अधिकार रहता चाहिए 
कि वह सारी परिस्थिति पर विचार करते हुए, जो इमारतें सम्बन्ध रखती हों साें- 
जतिक संस्थाओं से या किसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्ध रखती हों सब पर विचार करके 
न्यायपूर्वक्0 और झावदयकता के अनुसार वह निर्णय करेंगी; इन कारणों से में इस 
संशोधन का विरोध करता हुं। द द ' 


(इसके बाद सदन ५ बजकर २१ सिनट पर अगले दिन के ११ ब्ज तक के लिए 
स्थगित हो बया।) रख: का 


हा पर सिट्ठन लाल, 
- लखनऊ,....||||||/यऑयखयखर सचित, विधान मंडल, 
१३ सितस्वर, १६४५५। ला, द उत्तर प्रदेश । _ 


नत्थियां १४७ 


नत्थी 'कः 
(देखिये तारांकित प्रशन ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ €८ पर) 
नत्थी 


अख्दामंक लल्वकनदन्ममवापड2 अलापज 


सिविल व सेशन्स जज, फतेहपुर की अदालदत में ८ अगस्त, १६५५ तक श्रनिर्णीत 
पड़े मकदमों व अ्पीलों का व्योरा--- 


सिविल मकदमें और श्रपीलें 


१--नियमित व्यवहार वाद (०४०४ (!ंशं! 5णां७) * २९ 
२*-लघ्‌ वाद न्यायालय सम्बन्धी वाद (आधा! (805० (१००७६ $फ्ग5) ३६ 
३--सिविल अपीले 25 का ४१६ 
४-न्माल (]२९५७॥७८ ) अपोलें * * * * १६ 
५--सिविल विविध (१(।5०७॥७॥९०७७) अपीलें के १७ 
क्‍ ... _क्रिमिनल मुकदसे ओर शअ्रपीले क्‍ 
१--सेशन मुकदसे (]7795) की रा ६७ 
२--क्रिमिनल अपीले न गा ... 'छ० 


३--क्रिमिनल प्‌ नरीक्षण ((॥ग॥9 २०ए5।०॥5 ) * + श् 


श्डद विधान सभा 


नत्थी 'खः 


[देखिये अतार्संकित प्रइत २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर) 


[१३ सितम्बर, १६५४४ 


राज्य के प्रथम श्रेणी के स्युनिसिपल बोर्डों की सूची तथा उनकी वाषिक ग्राय 


(१९५४-५५ ) 


कल हू 
का पाए: 
नर | 


ह फ्युनिसिपल बोर्डों के नाम 


“ १०-देहरादुन ४०... 238 
:. २“मस्री .: - - की 
.  रे+-सहारनपुर ४ ६ 
 ४--हरद्वार यूनियन +४ 
 / परम ... है 
- ६--अलीगढ़ कप 
७-“मथुरा ..- मर 
८++अआगरा . 2 
». ह““-बरेली .. ३ 
» १०--मुरादाबाद न 
११--चआाहजहांपर द 508३५ 
 १२-चइलाहाबाद आय 
१३-“कानपुर . . & 
श्ड-नञंसी .. 
१५--बनारस 
१६--मोरखपुर. . 
१७---नेनीताल 
१८«--लखनऊ 
१६--फंजाबाद 
२०--रामपुर . . 
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६०, २७,८३४५ 
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3५/७६९,७४६ 
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१,२६,२४,८५६ 


१२,४ १,९६७ 
१०,०३,२१७ 


उत्तर अकेश् विधान सभा 


१ अरबी ० 4४ जा 


बंधवार, १४ सितम्बर, १६५४ 


दाम भाप... अन्य2+ कक भटऋम काम 


दिधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखंनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष क्री आत्माराम गोविन्द झेर 
की अध्यक्षता में आरम्भ हुई। 


कैप बीज. प्पत-.ऑ जय ज-3 नाक प्रण्फज, 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२) 


अक्षयवर सिह, श्री | किन्दरलाल, श्री 

अजीज इमास , श्री ..._; कुंवरक्ृष्ण वर्मा, श्री 

झ्तहर हुसेन ख्वाजा, श्री कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री 

अनन्तस्वरूप सिंह, श्री | कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री 

ग्रव्दुल मुईज खां, श्री द कृष्णश्रण आर्य, श्री 

ग्रमरेशचन्द्र पांडेय, श्री केबल सिह, श्री 

अ्मतनाथ सिश्र, श्री द केशभान राय, श्री 

ग्रली जहीर, श्री संयद ह केशव पांडेय, श्री 

झ्वधदरण वर्मा, श्री | केशवराम, श्री 

अववेधशचन सिह, श्री कैलाश प्रकाश, श्री 

झववेश प्रताप सिंह, श्री ख्यालीराम, श्री 

ग्राशलता व्यास, श्रीमती खुशीरास, श्री 

इरतजः हुसेन, श्री खूर्बासह, #ी 

इसराउल हुक, श्री गंगाधर जाटव, श्री 

इस्तफा हुसेन, श्री | गंगाधर मंठाणी, श्री 

उदयभान सिह, श्री गंगाधर शर्मा, श्री 

उमाशंकर, श्री गंगाप्रसाद, श्री 

उमाशंकर तिवारी, श्री गंगाप्रसाद सिंह, श्री 

उमाशंकर सिश्र, श्री गजेंद्र सिह, श्री 

उम्मेद सिंह, श्री | गज्ज्रास, श्री 

ऐजाज रसुल, श्री  गणेशचन्द्र काछी, श्री 

झोंकार सिह, भरी | गणेज्ञ प्रसाद जायसवाल, श्री 

कन्हुयालाल वाल्मीकि, श्री गणेश प्रसाद पांडेय, श्री 
. कंमलासिह, श्री ग्रिजारसण शवल, श्री 

कमाल अहमद रिजवोी, श्री गुप्तार सिह, श्री 

करन सिंह, श्री गुरुप्रसाद पाण्डय, श्री 

कल्याणचन्द मोहिलें, उपनाम छन्नन गुरू, श्री | गुरुप्रसाद सिह, श्री 

कल्याण राय, श्री गुलजार, श्री 

कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री .._ गेंदा सिंह, श्री 
कालीचरण टंडन, श्री... गोपीनाथ दक्षित, श्री 


. काम्मीप्रसाद पांडेय, श्री ..... | गोवद्धन तिवारी, श्री 


१५० 


गौरीराम, श्री 
घनव्याम दास, श्री 

चतुर्भ ज हार्मा, थी 

चन्द्रभानु गुप्त, क्री 

चर्रवती, भीमती 

चन्द्रसिह रावत, श्री 

चन्द्रहास, श्री 

चित्तर सिह निरंजन, श्री 

चिरंजीलाल जाटव, श्री 

चिरजीलाल पालीवाल, थी 

चुन्नोलाल सगर, श्री 

छोदालाल, श्री 

छेंदालाल चौधरी, श्री 

जगदीश प्रसाद, श्री 

जगदीद सरन, श्री 

जगनप्रसाद रावत, श्री 

जगन्नाथ प्रसाद, श्री 

जगन्नाथ बख्द दास, श्री 

जगन्नाथ मल्‍ल, श्री 

जगन्नाथ सिंह, श्री 

जगपति सिह, श्री 

जगमोहन सिह नेगी, श्रो 

जटाशंकर शुक्ल, श्री 

जयपाल सिह, श्री 

जय रद्र सिह विष्ट, श्री 

जवाहरलाल, श्री 

जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 

जोरावर वर्मा, श्री 

झारखंडराय, श्री 

ढीकारास, श्री 

डल्लाराम, श्री 

डालचन्द, श्री 

ताराचन्द माहेदवरी, श्री 

तुलाराम रावत, श्री 

तेजप्रताप सिंह, श्री 

तेजबहादुर, श्री 

तेजासिह, श्री 

त्रिलोकी नाथ कोल, श्री 

दयालदास भगत, श्री 

दर्शनराम, श्री 

दलबहादुर सिह, भरी 

दाऊदयाल खन्ना, श्री 

दाताराम, श्रो 

दीपनारायण वर्मा, श्री 

देवकीनत्दन विभव, श्री 


विधान सभा 
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देवदत मिश्र, श्री 

देवदत्त शर्मा, श्री 
देवनन्‍्दल शुक्ल, श्री 
देवराम, श्री 

देवेच्रश्रताप नारायण सिंह, श्री 
द्वारकाप्रसाद सो, श्री 
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री 
धनुषधारी पांडेय, श्री 
धर्मसिह, श्री 

धर्मदत्त वद्य, शी 
नत्थसिह , श्री 
नन्‍्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री 


नरदेव शास्त्री, श्री 
| नरेंद्रासह विष्ट, श्री 


नरोत्तम सिंह, श्री 


| नवलकिश्योर, श्रो 
नागेब्वर द्विवेदी श्री 


नाजिम अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्री 


| नारायण दास, श्री 


नेकराम शर्मा, श्री 


| नेन्रपाल सिह, श्री 
| घपद्मताथ सिह, श्री 
' परमानन्द सिन्हा, श्री 


परमेद्वरी दयाल, श्री 
पहलवान सिह चोधरी, थी 
पातीराम, श्री 


। पुत्तूलाल, श्री 


पुदुनराम, श्री 
पुलिनबिहारी बनजी , श्री 
प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिह, श्री 
प्रभाकर शुक्ल, श्री 
प्रभुदयाल, श्री 

प्रेमकिशन खन्ना, श्री 
फजलुल हक, श्री 


फर्तहासह राणा, श्री 


बद्रीनारायण मिश्र, श्री 


। बनारसीदास, श्री 


बलदेवसिह, श्री 
बलदेवासह श्रायें, श्री 
बलभद्र॒प्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवरन्तसह, श्री 


. बशीर अ्रहमद हकीम, श्री 


बसन्तलाल, श्री 


उपस्यित सदस्यों की सूची १५१ 


बसन्तलाल धर्मा, श्री 
बाबुतन्दत, श्री | 

बाब्राम गुप्त, औी 
बाबलाल कुसुमेश्, भी 
बालदुशाहू, महाराजकुमार 
विद्वग्भर सिंह, भरी 

बेवनराम, श्री 

ब्ेचनराम गुप्त, श्री 

बेनीसिह, श्री 

बेजनाथ प्रसाद सिंह, श्री 
बेजरास, भी 

इह्मरत्त दीक्षित, श्री 

भगवता प्रसाद दुबे, श्री 
भगवतों प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री 
भगवान सहाय, श्री 

भोमसेन, भरी 

भुवरजी, श्री 

भुगुनाथ चतुर्वेदी, श्री 

भोला सिह यादव, श्री 

मकसद झ्ालम खां, श्री 
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मदनमोहन उपाध्याय, श्री 
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री 
मलखान सिंह, श्री 

महमूद ्रली खां, श्री (रामपुर) 
महुमृद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
महादेव प्रसाद, श्री 

महाराज सिह, श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
महाबीर सिह, श्री 

महीलाल, श्री 

मास्धाता सिंह, श्री 
समिजाजीलाल, श्री 

मिहरबान सिंह, श्री 

मुच्नलाल, श्री 

मुरलीधर कुरील, श्री 
मुइ्ताक अली खां, श्री 
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री 
मुहम्मद इबाहीम, श्री हाफिज 
मुहम्मद तकी हादो, श्री 
मुहम्मद नसीर, श्री 

मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री 
मोहनलाल, श्री 


। 
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मोहनलाल गौतम, श्री 
मोहन सिह, भरी 


मोहन सिह शावय, श्री 
यमुना सिह, श्री 

यश्ोदा देवी, श्रीमती 
रघुराजसिह, श्री 
रघुवीरसिह, श्री 
रणंजयसिह, श्री 
रतनलाल जन, श्री 
रमानाथ खेरा, श्री 
रमेशचद्ध दर्मा, श्री 
रमेश वर्मा, श्री 

राघवदेंद्र प्रताप सिह, राजा 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकुमार शर्मा, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, श्री 
राजवंशी, श्री 

राजाराम दार्मा, श्री 
शाधामों हन सिह, श्री 
रामअधार तिवारी, भ्री 
रामअधोत सिह यादव, श्री 
रामग्रनन्त पांडेय, श्री 
रामअवध सिह, भरी 
रामाककर, श्री 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 
रामगुलाम सिंह, श्री 
रामचरद्र विकल, श्री 
रामचरणलाल गंगवार, श्री 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामदास आये, श्री 
रामदुलारे सिश्र, श्री 
रामनरंश शुक्ल, श्री 

राम नारायण त्रिपाठो, श्री 
रामप्रसाद, श्री 
रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामग्रसाद वौटियाल, श्री 
रामप्रसाद सिंह, श्री 
रामबली मिश्र, भरी 
रामभजन, श्री 

राममूर्ति, श्री 

रामरतन प्रसाद, भ्री 


 रामलखल, श्री 


र०२ 


रामलखन मिश्र, क्री 
रामलाल, श्री 
रामवचन यादव, श्री 
रामदंकर द्विवेदी, भरी 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय दार्मा, भी 
रामसुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप मिश्र विधारद, श्री 
रामहेत सिंह, श्री 
रामेंद्वर प्रसाद, श्री 
रामेइवर लाल, श्री 
लक्ष्मण दल भट्ट, श्री 
लक्षमणराव कदम, श्री 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लक्ष्मीरमण ग्राचायं, श्री 
लताफत हुसेन, श्री. 
लालबहादुर सिह, भरी 
लालबहादुर सिह कदयप, श्री 
लीलाधर अष्ठाना, श्री 
ल॒त्फश्नली खां, श्री 
 लेखराज सिह, भरी 
वंशनारायण सिह, श्री 
वबंशीदास धनगर, श्री 
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री 
वसी नकवी, श्री. .- 
विजयशदंकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठोर, श्रीसती 
विष्णुदयाल वर्मा, श्री 
विष्णशरण दुब्लिश, श्री 
वीरसेन, श्री 
वीरेंद्रपति यादव, श्री 
वीरेंद्रशाह, राजा 
 ब्रजभूषण सिश्र, श्री 
ब्जरानोी सिश्च, श्रीमती 
ब्रजवासी लाल, श्री 
ध्रजविहारी मिश्र, श्री 
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
शंकरलाल, श्री 


. बझाम्मूनाथ चतुर्वेदी, श्री 


.. शांतिप्रपन्न शर्मा, भ्री 


विधान संभझा 


|| 
हे 


हि 


| सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 


शिवकुमार हर्मा, श्री 
शिवदान सिह, श्री 
शिवनारायण , श्री 
शिवपजन राय, श्री 
शिवप्रसाद, श्री 


शिवमंगल सिह, श्री 


शिवमंगल सिंह कप्र, श्री 
शिवराजबली सिह, श्री 


| शिवराज ससिह्न यादव, श्री 
 शिवशाम पांडेय, श्री 


शिवशमस राय, श्री 
शिववक्ष सिह राठौर, श्री 
शिवदश्णजाल श्रीवास्तव, श्री 


' शिव्स्वरूप सिह, श्री 


शुकदेव श्रसादं, श्री 


' शुगनचन्द्र, श्री 


इधाममनोहर सिश्र, क्री 
इयामलाल, श्री 


| श्रीचनद्र, श्री 


»। 
क्‍ 
है 
हे 

| 

क्‍ 


क्रीनाथ भार्गव, श्री 

श्रीनाथ रास, श्री 

क्रीनिदास, श्री 

श्रीयति सहाय, भरी 

सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती 
संग्राम सिह, श्री 

सत्यनारायण दत्त, श्री 

सर्त्यालह राणा, श्री 

सफिया झब्दुल बाजिद, श्रीमती 


। सम्पूर्णाननद, डाक्टर 


साविन्नी दंबी, श्रीमती 
सियाराम चोधरी, श्री 
सीताराम , डाक्टर 
सोताराम शुक्ल, श्री 


| सुखीराम भारतीय, श्री 


सुन्दरदास, श्री दीवान 
सुन्दरलाल, श्री. 


| सुरुज्रास, श्री 


सुरद्रदत्त वाजपेयी, श्री 
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री 


| सुल्तान आलम खां, श्री 


सेवाराम, श्री 

हब ब् रहमान श्रन्सारी, श्री 
हबीबुरं हमान आजसी, श्री _ 
हबीबुरंहमान खां हकीम, श्री 


उपस्थित सदस्यों की लची श्र 


हमीद खां, भरी । हरदेव सिंह, की 
हरखबाल सिंह, श्री | हरिप्रसाद, श्री 
हरगोविन्द पंत, श्री | हरिब्चन्द्र अष्ठाना, श्री 
हरगोविन्द सिंह, श्री | हरिसिह, श्री 
हृरदबाल सिंह पिपल, श्री ह मबतीनन्दन बहुगुणा, श्री 
प्र हे त्त 
श्नचर 


बधवार, १४ सितम्बर, १६५५ 
अल्पसूचित तारांकितं प्रइन 
राज्य के विभिन्न स्थानों में आग से क्षति 
*+ १---श्री गेंदा सिह (जिला देवरिया )--क्या सरकार बताने की कृपा क ऐंगी कि पिछुल 
: तीन बर्षों में थ्राग लगने से प्रदेश भर में कितनी क्षति हुई है और कितनी दुर्घटनाएं घंटी हूँ : 
इसकी कोई सूची राज्य के कार्यालय में है ? यदि हां, तो उसका व्योरा क्या हैं ? ेु 
माल उपमंत्री (श्री चतुर्भज शर्मा)--.प्रदेश भर में सन्‌ १६४५४ ई० सें झ्ाग लगने 
के कारण जो क्षति हुई तथा दुध :नाएं घटी वह इस प्रकार हूँ :-- 


दुर्घटना ? २,६८६ 
सरकारी संपत्ति को हानि २५,५७० २० 
गेर सरकारी संपत्ति को हाति १,०५,८३,६०६ 5० 


व्योरेवार सूची कार्यालय सें देखी जा सकती हैं। 
१९५२ ५ ५३ की सूची कार्यालय मे उपलब्ध नहीं हैं । 


#++२--श्री गेंदा सिह---क्या कोई योजना आग लगते से बचाने के लिए भ्रथवा आग लगने 
पर रक्षा करने को शिक्षा देने के लिए सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या ! 
श्री चतुर्भुज दार्मा--ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । 
*+#३--क्री गेंदा सिह--क्या कोई संध्या इस प्रकार की खुलने जा रही है जो केंद्रीय और 
प्रांतीय सरकार दोनो के सम्मिलित व्यय से चलेगी। यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है! _ 
श्री चतुर्भज हार्मा--रामपुर में आग का मुकाबला करने के लि! एंक केंद्रीय संस्था 
बोलने का विचार केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है।यह संस्था अभी खली नहीं है । इसलिये 
सरकार अधिक विवरण देने में असमर्थ हेँ। ० 
श्री गेंदा सिह--क्या माननीय माल मंत्री जी यह बतलाते को पा करेंगे कि जो आंकड़े 
दिये गये हैं, जो क्षति का अ्रगुभान लगाया गया है उसके संबंध में कम बतलाने ओर कुछ 
घटनाओं को न लिखने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई हैं? द " 
. श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी तो कोई शिकायत नहीं हैं और जहां तक हो सकता हे वहां 
तक रह; सही रिपोर्ट आती है। लेकिन हां, ऐसा होता है कि शहरों की और कुछ दूसरी जगहों 
की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती है। यह देहातों की रिपोर्ट होती है जो पटवारी के जरिये से 
ग्रादी हैं. तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मामले में रिपोर्ट न होत॑ हू । लेकिन जो रिपोर्ट आती 
हैं उनमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि जानबूव कर कुछ दूसरे आंकड़े दिये जाये। 
.. श्री गेंदा सिह--जो २,६८६ दुघेटनाए बतलाई गयी हैं उनमें कितनी जातें गयीं शोर 
कसी दूसरी घटनाएं हैं, उस पर रोशनी डालने की क्या साल संत्री जी क्रपा करेंगे? 


श्प््ड विधान सभा | १४ सितम्बर, १६१; 


श्री चतुर्भुज हार्मा--इसके लिये तो सूचना की जरूरत होगी व्योरेबार देने के लिए। 
जो बातें आपने पछी हें बह मेरे पास इसमें नहीं हैं । 

श्री गेंदा सिह--.यह रामपुर में जो संस्था खोलो जा रही है, क्या उस संबंध में हे 
शवर्नमेंट की केंद्रीय सरकार से कोई लिखा-पढ़ी हुई हैं ? यदि हुई हू, तो क्‍या ? 


श्री चतुर्भुज र्मा--जी हां, हुई है और उसमें राज्य सरकार से कहा गया है कि उसको प्री 
हुसके खर्च की बाबत १२,००० रुपया सालना देना होगा । 


श्री रास कुमार शास्त्र (जिला बस्ती)--क्ष्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि हो 
नान-आफिशियल नुकसान हुआ है क्राग लग जाने से १ करोड़ के करीब, उसमें क्‍या खलिहान 
के जलने का भी नुकसान शामिल है ? 

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, होगा शामिल । 


श्री शम्भनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) --क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 
जिन लोगों को आग लगने के कारण नुकसान होता हैं उनको किसी प्रकार की सहायता तरकार 
से मिलती है ? द 

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसमें जो मकान वगेरह जल जाते हैं तो उनको कुछ मदद दी जाती 
है लकड़ी वगेरह देकर, लेकिन और जो नुकसान होता हैँ उसको क्षतिपूतति का कोई सवाल 
नहीं उठता, क्योंकि जो ग्रेट्यूटस रिलीफ दी जाती हे वह सहायता के रूप में होती हूं, नुकसान देने 
के रूप में नहीं होती । 

श्री ब्रजभूषण सिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्ष्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे 
कि सन्‌ १९५३ रिपोर्ट आजतक क्यों नहीं प्राप्त हो सकी ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा-इसमें तो कोई खास बात नहीं मालूम होती । उसके पेपर उप् 
धकक्‍त नहीं होंगे। मेरे पास १६५२-५३ की रिपोर्ट ही है । 


श्री रामेहवर लाल (जिला देवरिया )--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे 
कि जो २,६८६ दुर्घटनाएं श्राग लगने की हुई हैं उनमें कितनी शहरों में हुई हैं और कितनी 
शांव सें ? 


श्री चतुर्भुज शर्मा---यह मेंने पहले ही बतलाया कि नहीं बतला सकता, क्योंकि शहरों 
की रिपोर्ट जनरली नहीं श्राती हैं । 


श्री झारखंडे राय (जिला श्राजमगढ़ )--क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है 
कि इन झाग लगने की दुर्घटनाओं सें कितनी दुर्घटनाएं ऐसी हें कि जिनमें किनन्‍्हीं के जरिये लगाने 
से श्राग लगी है और यह बतलायेंगे कि उनसें कितनों के खिलाफ केस चला हे ? 


श्री अध्यक्ष--में साननीय सदस्य से कहूंगा कि यह अ्ल्प-सूचित तारांकित प्रश्न हैं। 
जो सूचना यहां सचिवालय में मौजूद हे उसी के बारे सें आप पछिये | -... 


.._ थी गेंदा सिह--क््या सरकार इतनी बड़ी रकम की प्रति वर्ष क्षति के देखते हुये कोई 
ऐसी योजना पर विचार करने की कृपा करेगी जिससे इस तरह की ज्यादा दुघदताएं श्राग 
से लगने को न हों ? द 
श्री चतुभ ज दार्म--....यह जो सेंटर की तरफ से स्कूल खुल रहा है उसमें इस पर विचाए 
किया जायगा कि किस तरह से ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जाय। | 
. श्री मोहन लाल गौतम (जिला झलीगढ़ )--क्या सरकार बतायेगी कि जिन खलिहातों 


में आग लग जाती हे उससे ग्रेट्‌इट्स रिलीफ या सालग्‌ जारी को माफी या तकाबी, किस रुप 
में उत्तको सहायता दी जाती है ? द 


प्रबनोतर १५५ 


श्री चतर्भुज दार्मा-औमेंने अ्रभी अ्र्ज किया कि ऐक्सीडेंट को कोई क्षतिर्पुति नहीं होती 
लेकिन लोगों की और जो सहायता हो सकती है, बेल वगेरह की तकावी, बीज की तकादी, वह दी 
जाती है और उनको ज्यादा ख्याल किया जाता हुँ जिनके ऊपर इस तरह को कोई कंलेमियी 
हो जाती हैं । 

श्री देवदत सिश्र (जिला उन्नाव )--क्या माल मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 
प्रगित दुर्घटनाओं के फलस्वरूप खड़ी फसल को हुई क्षति के संबंध में लगान की माफी सरकार 
की तरफ से की जाती हैं या नहीं ? 

श्री चतर्भुज शर्मा--लगान माफी के नियम बने हुए हैं। उनमें ऋगर कोई शञ्राजाता है 
हो माफी मिलेगी और शअ्रगर नहीं झाता हैँ तो नहीं । 

श्री रामचद्ध विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे 
कि शहरी दुर्घटनाओं को सूचना जो नहीं होती हे उसका क्‍या कारण हें ओर अगर होतो है 
तो किस विभाग में होती हे माल विभाग को छोड़कर ? 

श्र' चाभ ज॑ व 7-._कारण यह है, जैसा मेंने अ्र्ज किया कि जहां ऐसी दुधेटनाएं 
होती हूँ बहां लोग भूख से न मरे इसका रुयाल किया जाता हैं। यह ग्रेदुइटस रिलीफ दी जाती है, 
खाने पीने का प्रबन्ध किया जाता हे। तो शहर में तो लोग मालदार होते हैं अगर कहीं ऐसा 
हो भी जाता है तो बहां के लोग मदद कर देते होंगे, वहां भूख से मरने की श्राइका कम हैं। लेकिन 
देहात में मदद मिलना कम होता है। आपके पुलिस डिपार्टमेंट यानी होम डिपार्टसेंट में आती 


होगी । 
तारांकित प्रइन 


*१--ओऔ नारायण दत्त तिवारी (जिला तैनीताल)---[८ सितम्बर, १९५५ को 
प्रन्‍्न २१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया । ] 


बुत्देल वंड की सन्डियों में लाल गेहूं की खरीद की मांग 


क्‍ *२--श्री तेज प्रताप सिह (जिला हमीरपुर )--क्या सरकार बतायेगी कि गेहूं की 
गिरती हुई कीमतों को रोकने के लिए बन्देलखंड की किन-किन मंडियों में गेहूं खरीदने की 
व्यवस्था सरकार ने की हूं ? 
नियोजन मंत्रो के सभा सचिव (श्री बलदंबसिह 5ये)--मंडियों के नामों 
की सूची संलग्न हें। 
_ (देखिये नत्यी का आगे पृष्ठ २१८ पर) 


. *३--नी तेज प्रताप सिहु---क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस खरीद से बुन्देलखंड 
के गहू को किन्‍्हीं कारणों वश कम अच्छा समझ कर न खरीदने का निदुचय किया है? 
यदि हां, तो क्या सरकार इसके समस्त कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी और बुन्देल- 
खंड म॑ श्रनाज की गिरती हुई कीमतों से उत्पन्न भयंकर स्थिति को सम्भ[लने को अपनी 
नीति को स्पष्ट करेगी ? द 

श्री बलदेव सिह आये--जी नहीं । ऐसी बात नहीं है । परन्‍्त्‌ राज्य सरकार ने 
केवल सफेद गेहूं खरीदने की ही व्यवस्था की है, क्योंकि उसे केच्रीय सरकार का ऐसा ही झादेश 
था भ्रौर यह व्यवस्था केन्द्रोय सरकार द्वारा ही हुई है । द 

श्री तेज प्रताप सिह--क््या सरकार को ज्ञात है कि बुन्देलखंड में करीब ६० फसदी 
लाल गेहूं पंदा होता हू ? द 


श्भ्र्दद | खघिधान सभा | सितम्बर १8५५ 


नियोजन मंत्री (श्री चद्धभानु गुप्त )--हां, यह सत्य है । 


श्री तेज प्रताप सिह--तो क्या सरकार ने केल्लीय सरकार को यह लिखा था हि 

बन्देलखंड में लाल गेहूं य॑ दा होता है इसलिए इसकी की स्थिर करने के लिए यह इजाजत 
| जाय कि वहाँ लाल गहूं खरोदा जा सके 

श्री चद्धभानु गप्त--हां, प्रदेशीय सरकार ने कई सर्तबा केन्द्रीय सरकार से इय 
बात काआग्रह किया कि लाल गेहूँ के खरोदने में उसी प्रकार की योजना केन्द्रीय सरदार 
मंजर कर जिस तरह की सफेद गेहूं के खरीडने में हू । द 

श्री तेज प्रताप सिह--इस पर केद्धीय सरकार ने क्या उत्तर दिया? इजाजतदीपा 
नहीं ? 

श्री चद्रभान्‌ शुप्त--केल्रीय सरकार ने उसे नामनन्‍्जूर किया। 

श्री तेज प्रताप सिह--क््या यह सत्य है किकेल्रीय सरकार ने सफेद गेहूं में 
परसेंटेज लाल गेहूं क्ा यदि हो तब भी खरीदने की इजाजत दी थी ? 


श्री चन्रभान गप्त--नहीों, ऐसी बात नहीं थी । 


श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुस्देलखंड में 
कितनी मंडियों में गहं खरीदने की व्यवस्था की गई है ? 


श्री चन्द्रभानु गुप्त---मंडियों की सूचना तो श्रभी आपको दे दी गई जो अमो उत्तर 
दिया गया उसमें । 


जे 


श्री तेज प्रताप सिह--क्या सरकार को ज्ञात हैँ कि राठ जिला हमीरप्र में एक बड़ी 
संडी है जिस क्षेत्र में कि बहुत ज्यादा गेहूं पद! होता है और वहां पर कोई खरीद नहीं की गई ! 
एसा क्यों ! 


श्री चद्रभान गप्त---अब मुझे इस बात की इस वक्‍त सूचना नहीं है । में पद 
कर बतला सकता हू क्योंकि बहुत सी प्रदेश को मंडियां हुं जहां नहीं हुई है। जो मंडियां निर्षा 
रित की गई हूं वह केन्द्रीय सरकार की सलाह से हो निर्वारित की गयी 


श्री वब्रजभूषण सिश्च-...क्या साननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लाल गेहूं की खरीद की 
व्यवस्था न होने के कारण लाल गेहूं बहुत सस्ते दाम पर बिका ? 


श्री चन्द्रभान गुप्त--हां, इस प्रकार को सूचना सरकार को है । 


. श्री तेज प्रताप सिह--.क््या सरकार बतलायेगी कि जो मं डियां खोली गयों यहू राज्य 
सरकार की सिफारिश पर खोलो गयीं अथवा केचद्रीय सरकार से सीधे यह झाज्ञा आयी थी कि 
फलां-फलां जगह खरीद की जाय ? 


. श्री चर्द्रभान गुप्त-.नहीं। प्रदेशीय सरकार ने भी इसमें सलाह दी थी और 
केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों नेकिर उनके ऊपर विचार करके स्वीकृति प्रदान की । 


श्री तेज प्रताप सिह-.-.क्या सरकार भविष्य में इस बात का ख्याल रखेगी कि राठ 
में भी खरीद होने के वक्त इस केंद्र को स्थावित किया जाये ? 


श्री चन्द्रभान गप्त--में जरूर इस बात को देखते का प्रयत्न करूंगा कि क्यों राठ 
म॑ खरोददारी नहीं हुई ओर वहां राठ में खरीददारी बराबर होनी चाहिए । 


क्‍ श्री तेज प्रताप सिह--क्या सरकार कृपा कर यह बतलायेगी कि यह संडियां कब खोली 
गयीं और कब खरीद शुक्ू की गयी ? द 


;र३मात्त र १५७ 


किन मरा 


हट / 


श्री चन्द्रभानु गुप्त--तारीखें तो इस वक्त मुन्चे तब की याद नहीं हूं, 
ह्याल है फि मई के बाद सब मंडियां खली हे। कछ मई में भी ख 


श्री तेजप्रताप सिह-.-.६3: सरकार को बहु जात है कि बह संडियां था ये केन्द्र 

मोखले, इसके बहत देर में खोले जान हक कारण क्रयान अधिकतर अउया गाउजा बेच 

था व्यापारियों के हाथ और इस कारण उसझो बहुत हाति हुई? क्या भविष्य 
में इसक्नों ध्यान मे रखते हुए यदि ऐसी परिस्थिति हुई. . 


श्री अ्रध्यक्ष--यह तो आप स्टेटमेंट दे रहे है। आप प्रइन पछिये । 


श्री तेज प्रताप सिंह-..-क्या सरकार भविष्य में इन केचों को शीघ्र खोलने की कृपा 


कर 


+न-_-"्के 


श्री चद्रभान गप्त-...हं, सरकार की तो हमेशा यह चेष्टा रहती है क्वि किसान 
को कम सेकम किसी चीज में नुझतातहोंओर उचपरके तकप्तात को बचाने की वह चेष्टा 
करती है । याद किसी स्थान पर कछ देर श कस खला तो उसके कल कारण रहे होंगे 


वरता सरकार को चष्टा यह थी कि शोघ्म हो मंडियों में खरीददारों का कार्य प्रारम्भ 
क्रिया जावे । 


श्री रामचद्ध विकल--क्या मातनीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुस्देलखंड 
को जिन संडियो में यह खरीददारी सरकार द्वारा शुरू हुई वों पर कोई असर पड़ा 
यदि हां, तो कितना ? 


श्री चन््रभानु गृप्त-.--जहां-जहां खरीददारी सरक्तार ने प्रारम्भ की, उसके थोड़े हीं समय 
के बाद भावों में अन्दर पड़ा और गल्‍ले की कीसते बढ़ते लगीं । 


श्री जोराबर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्ष्या माननीय मस्त्री जी बतायेंगे कि 
यदि भविष्य में कहीं खरीददारी की व्यवस्था हुई तो लाल गेहूं को खरीदने की भी वह व्यवस्था 
करंगे ? 

श्री चत्धभानु गुप्त-हमारों तो बराबर यह चेष्टा है ओर हम केन्द्रीय सरकार 
से बराबर इसका श्राग्रह करते रहते हे श्रोर जब फिर दब्ाारा खरीददारी की जायगीतो 
फिर सरकार केच्वीय सरकार से अ््प्रह करेगी कि लाल गेहूं को भी वह अपनी उस योजना! 
में सम्मिलित ऋर । ः 


राज्य में खनिञ्ञ पदार्थों को खोज 


*४--भी सुरेन्द्रकत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क््या सरकार यह बताने 
को क्या करंगो कि इस प्रदेश में कोयला, लाइमस्टोन, ही 3, तांबा, लोहा, सोना और तेल की 
फुछ खाने हु ? यदि हां, तो कहां-कहां ? 


नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)-लिगरौली-कोटा क्षेत्र, जिला 
सिर्जापुर में कोयला और गढ़वाल जिले में तांबा की खानें पाई जाने की संभावना है । लाइमस्टोन 
जिला मिर्जापर और देहरादून में पाया जाता है । हौरा, लोहा , सोना ओर तेल की खानों 
के पाये जाने के विदय से सरकार को ब्र्भा तक कोई श्पोर्ट था सुचवा प्राप्त नहीं हुई 
हू द 
४-“ी सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी....बया इन खानों का सर्वे प्रादेशिक ररवागर 
उछतें १६५४ के झऋच्त तक समाप्त कर लेगी ? 


श्श्द विधान सभा (१४ सतम्बर, १६५६ 


श्री बनारसी दास--ज्योलेजिकल सर्वे श्राफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट जिला मिर्जा 
व देहरादून के लाइमस्टोन पर सोजूद हे। इस विषय में और सर्वे की श्रावश्यकता नहीं 


हा 
'जैकज 


कोयल तथा तांबा के सर्वे का प्रदण सरकार के विचाराधीन है। भश्रभी यह कहना सम्भवरहो 
है कि यह स्व १६५४ के श्रन्त तक समाप्त ही जायगा । 


श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने कीकृपा करेंगेकि 
लोहा, सोना और तांबे के विषय में जो सूचना अ्रश्नी तक श्राष्त नहीं हुई है उसको प्राप्त करने 
वियय में कोई साधन उपयोग सें लावेंगे ? यदि हां, तो क्या ? 


श्री बनारसी दास--.अभी प्रदेशीय सरकार ने एक डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजिकत 
सर्वे यहां पर कायम किया है । जो गवर्नेमेंट की तरफ से स्व होता हे वह उसको सप्लीमेंट 
करंगा श्रौर उसमें आशा की जाती हें कि उससे सहायता मिलंगी । 


श्री सुरेन्द्रदत बाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक 
सरकार ने इस सर्वे के सिलसिले में कोई श्रलग विभाग स्थापित किया हैं ? यदि हां, तो उसमें क्या 
कार्यवाही प्रारंभ हो गयी ? 


श्री बनारसी दास--वह तो उत्तर में दिया जा चुका है । मेंने अभी निवेदन किया 
कि जो डायरेक्टोरेद इसका अलग सुकरंर किया गया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे होता है 
उसको पूरा करेगा । 


श्री ब्रजभ्ूषण सिश्र--क्‍्या साननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मिर्जापुर के श्रगौरे 
परगने में लोहा पाया जाता है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध सें क्‍या का्यवाहौ 
की ? 


भी चद्ध भाव गृप्त--.यदि लोहा पाया जाता है तो जो डायरेक्टोरेट आफ ज्योलाजिकल 
सर्वे हमने बनाया हे उसके तहत सें इन बातों की खोज होगी श्रौर फिर सरकार के पास वह सूचता 
देगा । द 

शी मदनमोहन उपाध्याय (जिला श्रल्मोड़ा )--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने को 
कृपा करेंगे कि जो उन्होंने कहा हे कि गढ़वाल में तांबे व्गरह की खाने कहां मिली हूं 
तो वह कहाँ पर स्थित है और आगे उसको एक्सप्लोर करने के लिए सरकार ने क्‍या 
कार्यवाही की हे ? 


श्री चद्धभानु गुप्त-..इत सब कार्यों के लिये और अनुसंघानों के लिए डायरवटोरेट ग्राफ 
ज्योलाजिकल सवें ने श्रपना का प्रारम्भ किया हे। श्रभी दो महीने पूवे कार्य प्रारम्भ हुआ है, 
अ्रभी उसकी रिपोर्ट आयी नहीं । वह ६-६ महीने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा, तब हम 
इस सदत को बता सकेंगे कि किस चीज की उन्होंने खोज की श्रौर कौन सी चीज किस बाद प्राप्त 
्थ । शअ्रनुसंधान का कार्य इतना श्रासान नहीं है कि महीने दो भहीने में उसकी रिपोर्ट हमको 
मल जाय । 


महाराजकुमार बालन्दृशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल )--सरकार यह बताने की 
कृपा करेगी कि यह हाल ही में स्थापित डायरेक्टोरेड आफ ज्योलाजिकल सर्वे कब स्थापित 
हुआ शोर उसके डायरेक्टर महोदय कौन हुँ श्रोर उसने श्रब तक क्या कार्य किया हे ! 


+ थक 
“के 


| 
फ 
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किलर चन्द्रभानु गुप्त--यह मेने बताया कि दो महीने पहले स्थापित हुआ है । इसके 
शझानरेरी डायरेक्टर लखनऊ सूनिवर्सिटी के ज्योलाजी के प्रोफेसर राव है । 

श्री रतनलाल जन (जिला बिजनौर)--साननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे 
कि लाढांग में, गढ़वाल जिले और बिजनौर जिले के पास, जो कोयले की खान मिलने को 
खबर थी जिसको केन्द्रीय सरकार जांच कर रही थी, उसका क्या हुआ ? 


पअइनोत्तर १ध६ 


श्री चद्धभानु गुप्त-अभी तो मेरे पास इस विबय की कोई सूचना नहीं हैं। 


श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला श्राजसगढ़ )--क््या साननीय मंत्री महोदय को 
ज्ञात है कि पहाड़ी क्षेत्र में उस स्थान पर लाइसस्टोन और श्रबरक की खानें सिलले की संभावना 


है] 


श्री चद्गभानु गुप्त--ऐसी बातचीत से जानकारी प्राप्त हुई है। वहां ऐसे बहुत से 
मिनरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, इसीलिए इस ज्योलाजिकल सर्द की स्थापना हुईं हैं 


जिला प्लानिंग कसंटियों के व्यय का निरीक्षण 


*इ--भी अनन्तस्वरूप सिह (जिला फर्तेहपुर)--क्ष्या नियोजन मंत्री यह बताने 
की कृया करेंगे कि जिला प्लानिंग कमेटियों द्वारा जो रुपया विभिन्न कार्यों के लिये दिया 
जाता है उन कार्यो के निरीक्षण की कोई व्यवस्था हे या नहीं ? 


श्री चद्धभानु गुप्त--जो हां । 

+७--ओ अनन्तस्वरूप सिह--.प्रगर है, तो कौस अधिकारी की जिम्मेदारी उक्त 
कार्यों के देखने को है ? 

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वास्तविक उत्तरदायित्व जिला नियोजन भ्रधिकारी तथा जिला- 
घीश का है । 


राज्य फाइनेन्शि तल कार्पोरेशन द्वारा ऋण का वितरण 


*+८--ओ सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क््या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य 
फाइने न्शयल कार्पोरेशन में श्रब॒ तक कूल कितने ऋण दिये गये हैं, और उनमें से कितने 
लयें उच्चोगों कें लिए श्रौर कितने पुरानों को दिये गये हे तथा वह कौन-कोन से उद्योग- 


#०- 


धन्धे हैं ? 


श्री बनारसी दास-...अब तक कुल सात आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये हैं जिनमें से 
दा को ऋण वितरित कर दिया गया है, शेष के सम्बन्ध में रजिस्ट्री आदि की कार्यवाही हो रही है । 
ये ऋण चालू ओद्योगिक कारखानों को दिये गये हें । उद्योगों का विवरण जिन के 
लिये ऋण स्वीकृत हुआ हू, इस प्रकार हँ-- 


(१) बाइसिकिल के भाग, 
(२) कृषि सम्बन्धी औजार, 
(३) बल्ब होल्डसं, 
(४) मोटर के पिस्टन तथा सिलिन्डर लाइनर, 
(५) ताले, हथकड़ी, बेड़ियां, डाक के तराजू झ्ावि, 
(६) ऐंग्रीकल्चरल इन्स्ट्र मेन्ट्स, और 
(७) कोल्ड स्टोरेज । 
इनमें से बाइसिकिल के भाग, बल्ब होल्डसे श्रौर सोटर के पिस्टन व सिलिन्डर बनाने के 
उद्योग नये हैं। शेष इस प्रदेश के पुराने उद्योग हैं । 


श्री सरेखदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि फाइनेन्शियल 
कार्पोरेंशन जो ऋण देता है बहु किस झ्राघार पर देता है ? 


१६० विधान सभा [१४ सितम्बर, १६ ५१ 


श्री बनारसी दास--ऐसा है कि ग्रांट एण्ड लोन कसेठी व्यक्तियों को १० हजार 
लोन देती है, कोआपरेटिव्ज को १५ हजार तक और इसके ऊपर जो लोग लोन मांगते 
; गवर्नमेंट श्राफ इंडिया का एक कानून है जिसके श्रन्तर्गत इंडस्ट्रीज का नियंत्रण और 
बकास होता हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे यहां माल बनता है, या उसका संरक्षण होता 
हैं या उसके विकःस के लिये. जो इसके अधीन दरख्य*्स्त आती हूँ उनको यह कार्पोरेशन 
१५४ हजार से ज्यादा लोन देता हैं । 


श्री सु क्र दत वाजपेयौ--क्या साननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस फिनेन्गल 
कार्पोरेचन के पास ऋण के लिये कुल कितने प्रार्थता-पत्र आये थे ओर उनमें से कितने श्रस्वीकार 
किये गये और क्‍यों ? 


श्री चन्द्रभान गप्त--ऋण की दरख्वारतें तो ४०-६० से अधिक थीं लेकिन जो कायदे 


इस कार्पोरेशन से धन देने के लिये बना रखें हे उनमें से बहुत कम दरख्वास्तें उनके 
तह॒त में आती थीं, इसलिये काफी दरख्वास्तें खारिज कर दी गयीं । 


है! 


| 


है जे हक हे 


श्री देवदत्त समिश्ष--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह 
फिनेन्शल कार्पोरेशन देहाती छ्लेत्रों को भी ऋण देने की व्यवस्था करता है ? 


श्री चन्द्रभान गप्त---प्रत्येक क्षेत्र में जहां कि कोई उद्योग-धंधा लगाया जाने वाला हे 
उसके लिये चाहे वह देहात में हो चाहे शहर में हो, हर एक के लिये वह ऋण देने को व्यवस्था 
करता हैं । 


श्री बंचनरास गृप्त (जिला बनारस )--क्या माननीय मझंत्री जी बतायेंगे कि फिनेन्दल 
कार्पोरेशन का कितना कंपिटल इस वक्‍त हैँ ! 


श्री चद्धभान गप्त---अभी तो उसका ५० लाख कैपिटल है लेकिस सरकार उसको 
बढ़ाने की योजना बना रही 


श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद )--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्रव तक 
कल कितना धन करें में दिया गया ! 


शी चन्द्रभान गप्त--इसकी मात्र तो मेरे पास नहीं है लेकिन में यह सदन को बता देना 
चाहता हूं कि वह धन अभी बहुत अधिक नहों हु और जितना भी ऋण इन कार्यों के लिये 
दिया गया है वह कुछ संतोषजनक नहीं है । सरकार ने इस विषय में फिनन्‍्शल कार्पोरेशन को 
कछ झआादेश दिये है कि वह ग्रधिक मात्रा में लोगों को और खास कर जो लोग नये उद्योग-धंधे 
लगाना चाहते हें उनको ऋण देने की त्यवस्था करें और यदि उसको अपने नियमों में कुछ 
_ परिवर्तन भी करना पड़े तो उस पर विचार करे । 


आजमगढ़ जिले के बाजार गोसाई स्थान पर एलोपेथिक अस्पताल 
खोलने के लिए आवेदन-पतन्र 


६--भी विश्वाम राघ (जिला आजमगढ़ ) (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा कर 
बतायेगी कि जिला आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के बाजार गोसाई नामक स्थान पर एक 


एलोपेथिक अस्पताल खोलने के लिए कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास आये हैं और उन पर क्या 
कार्यवाही हुई 


श्री चद्धरभान गप्त-..लगभग ७ आवेदन पत्र आये हैं। इस प्रार्थना पर जिला परामश 
दाज' समिति की राय तथा अन्य ग्राववयक विस्तत सचना मांगी गई थी। जिला परामर्शिदात्री 
समिति यहां पर अस्पत्ताल खोलने के पक्ष में नहीं हे । 


कक... पिन्न्ाइकमम... मना 


सोट--तारांकित प्रश्न € श्री राम सन्दर पांडेय ने पछा । 


श्री बता रतसः दारु-..._२६,३३४ रुपया! १३ आना ३ पार्दई दे का घाट! हथआा! | 

श्री द्वारका प्रसाद सॉय--क्या सरकार को सालम है कि एकाउस्टेन्ट जनरल न घाठे 
की रकम ४३,३३६ रु० ७ आ० ६ पा० दिखायी है ? 

श्री बनारसी दास--जी हुई, यह सही है । 


श्री दवा का प्रसाद सोरय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो एक्सपर्ट स थे 
एश बनाने में, जिन्होंने एस्टीसमेट दिया था खर्चे का, बह ऐक्चञ्नल एस्टीमेट क्या था और ऐव 
खर्चा क्या पड़ा बनाने का ? 


सोडा 
चुश्नल 





श्री बनारसी दास-...इसके झन्दर कल खर्चा ४१,७८३ रु० ११ झ्रा० ६ पा० का हमरा । 
शु॒ह्ू में उतके ऋचदर ज्यादा खर्चा करने का था लेकिन उस पर इतना ही खर्चा हुआ हूँ । 


श्री द्वारका प्रसाद सो्य--अ्ध्यक्ष महोदय, सें यह जानना चाहता हूं कि सोडा 
ऐश बनाने में पर क्वार्टर क्‍या खर्चा होते का ऐ स्टीमेट किया गया था और ऐक्च्अश्नल खर्चा 
क्या पड़ा था! 


श्री बनारसी दास--ऐक्चुअल खर्चा ४८ रुपये पर हन्ड्रेडबेट पड़ गया, लेकिन 
२०/२२ रुपये पड़से का अनुमान था। द 


श्री मदनमोहन उपाध्याय--क््या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 
सोडा ऐश फंक्टरी खोलने से सरकार को तकसान किन कारणों से हुआ ? 


भी बनारसीदास---कोई फंक्टरी नहीं खोली। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसका 
इस्पोट कम कर दिया था और कोटा निर्वारित कर दिया था इसलिये. निर्धारित 
कीमत से ज्यादा पर सोडाएंग मिलता था। इसलिये घ० पी० गवर्नमेट ने इसके 
सम्बन्ध मे जांच करने के लिये सोचा और इसके विकास करने तथा लोगों को प्रोत्साहित 
करने के लिये सोचा गया और तीन स्थानों पर यह बनाना शुरू हुआ और इसकी मोज 
भी की गई। फिर इसी दौरान में देखा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अपनी पालिसी 
बदल दी और यह फ्रीली मिलने लगा और इसकी कीमतें बहुत नीची चली ग।। इसलिये 
इसका नमंन्यूफेक्चर बन्द करना पड़ा, इसलिये सरकार को हानि हुई। 


हि 


श्री सदतसोहन उपाध्याथ--क्‍्या यह सही है कि सरकार को सोडा ऐेश फैक्टरी 
के सिलसिले में छे महीने सें ४३,००० रुपये के करीब नुकसान हो गया ? 


श्री बनारसी दास--जी हां, यह ६ जन, १९४८ को शुरू किया गया था और 
गवर्नमेंट आफ इंडिया में कछ दिनों बाद अपली पालिसी को लिबरल कर दिया और 
जो पहले कीमतें ८5०/१०० रुपये पर हन्ड्रेडवेट चढ़ गई थीं वहु फिर से २० रुपये पर 
थ्रा गयीं, इसलिये यह लाभदायक नहों रहा और इसका मेन्यूफेक्चर बन्द करना पह़ा 
और इससे हानि हुई। 


१६२ विधान सभा [१४ सितम्बर, १६५४ 


श्री जगन्नाथ मल्‍ल (जिला देवरिया)--जो घाटा श्राडीटर जनरल ने बतलाया 
है वह सही हे या जो माननीय मंत्री जी ने बतलाया हूँ वह सही हे? 


श्री बनारसी दास--दोनों सही हें। 


श्री गेंदा सिह--क््या साननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कल 
खर्चा ४१ हजार के करीब बतलाया गया हैं और आराडीटर जनरल नें ४३,००० का घात 
बतलाया है तो जितना खर्चा नहीं है उससे ज्यादा घाटा कंस हुआ ? 


श्री बनारसी दास--वास्तव में बात यह है कि रिसर्च के लिये, ट्रेनिंग के लिये 
और प्रोडक्शन के लिये काफी खर्चा होता हैँ और जो सेंने घादा बतलाया हे वह केवल 
उत्पादन पर और झआडीटर जनरल ने उसमें सब आइटस्स शरीक कर लिये हैं--जेसे 
फिनिश गुृड़स पर नुक्सान हैँ, सिसलेनियस ऐक्सपेंडीचर है, इस्टों लझमेंट का खर्चा, 
एलाउंसेज और लास इन रा मसेदीरियल, डेप्रीशियेशन श्रान इस्प्लीसेंट्स, इन सब को 
मिलाकर ४३,३३६ 6० का घाटा झ्राडीटर जनरल ने बताया है । इसके दो कारण थे विकार 
श्रौर उत्पादन और ट्रेनिंग । हमने जो नुकसान बतलाया है वह उत्पादन पर बतलाया है 


कि 


गौर उन्होंने सब को दरीक कर लिया है। 
श्री द्वारका प्रसाद सोयें-..-कक्‍्या साननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोडा 


ऐश बनाने में पर क्वार्टर जो ऐस्टीमेट दिया था वह इतता कम दिया था कि जिसकी वजह से 
सरकार ने प्राइसेज अपने हाथ सें लीं? ह 


श्री बनारसी दास---नहीं, ऐसा नहीं है । जब कोई भी उद्योग कायम होता है 
तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट रखना पड़ता है और बिल्डिग बग्गारा लेनी पड़ती है और 
जब उत्पादन चलने लगता है तो खर्चा कम हो जाता है। इसमें सोचा गया था कि 
बहुत से जिलों में रेह पाई जाती है, इसलिये उन जिलों का सर्दे किया गया झौर उसमें 
काफी खर्चा हुआ और बाद में तय किया गया कि कानपुर, लखनऊ और आजमगढ़ में शुरू 
किया जाय। पहले नहीं चाहते थे कि कानपुर में शुरू किया जाय और आजमगढ़ में 
शुरू किया गया। वहां पर रेह मिलने सें बहुत दिक्कत होती थी और बहुत दूर से रेह 
लानी पड़ती थी। उससें ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा हुश्रा, यह सब ऐक्सपेंडोचर हुये 
जितको शामिल नहीं किया गया। इसी वजह से इतना घाटा हुआ। 


+१२--१३--ी रास सुभग वर्मा (जिला देवरिया)--| १२ अक्तूबर, १६५४५ के 
लिये स्थगित किये गये।] 


*१४--भ्री रास चन्द्र विकल-... [हटा दिया गया |] 


. #+१५--१६--भी रामचन्द्र विकल ...]३० सितम्बर, १६९५४ के लिये तारांकित 
प्रदन ८-६ के अ्रन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।] 


कपड़ा बेचने पर लाइसेंस-फीस 


हर ७-भी श्तक्ा हुसेन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी 
कि वह कपड़ा बेंच वे की लाइसेंस-फीस को हटाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक! 






| है पन-..-क्या सरकार कृपा कर बतायेंगी कि अब जब कि कपड़ा इफरात में 
उसके | । | की लाइसेंस-फोस को लगाने के नियंत्रण की क्या झावश्यकता 


प्रदनोत्तर १६३ 


श्री बनारसी दास-.-एक तो ऐसा है कि सरकार चाहती है कि आगे 
जो हमारी प्लानिंग हो उसके लिये सही आंकड़े मिल सकें। इसके अतिरिक्त 
ग्रागे जो स्थिति होगी उसके लिये चाहते हेंकि मिल का ज्यादा उत्पादन न हो। हेंन्डलम 
और खादी उद्योग के जरिये से जो हमारे प्रदेश और देश में कपड़े की कमी हे उसको 
पूरा किया जाय। नहीं कह सकते कि झागे चल कर कपड़े की स्थिति कया होगी; इसलिये 
नियंत्रण को इन्फोर्स रखना पड़ता हैं। हम चाहते हें कि सही आंकड़े, कि कितना कपड़ा 
मिल का हमारे यहां स॑ निर्यात होता है, कितना आयात होता है और कितना 
कल्ज्यूम होता है, मिल सकें, इसलिये श्रावश्यकता मालूम होती है कि लाइसेंस का 
तियंत्र॥म जारी रखा जाय और अन्य किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। 


श्री इस्तफा हुसेन--क्या यह सही है कि श्रब दुकानदारों से रिटर्न नहों मांगा 
$ 
जाता हैँ! 


क्षी चन्द्रभानु गप्त--प्रदेशीय सरकार ने कदाचित पिछले वर्ष यह घोषित किया 
था कि जहां तक इस लाइसेंस की पद्धति का सम्बन्ध हे. यह लाइसेंस की पद्धति 
३० सितम्बर को खत्म कर देगी परन्तु जब केन्रीय सरकार ने इस बात की सूचना सरकार को 
दौकि बह मिल के सेक्टर में कितना कपड़ा तेयार होता है, और हंन्डलम के सेक्टर में 
कितना कपड़ा तेयार होता है इतकी जानकारी रखे तो इसके लिये नियंत्रण की श्रावशयकता 
हुई। तो अब प्रदेशीय सरकार ने यह निर्णय किया कि इस बात की जानकारी रखने 
के लिये कि कितना सिल का कपड़ा प्रदेश सें झाया, कितना व्यय हुआ इस बात के लिये 
यहुू आवश्यक हुँ कि प्रदेशोय सरकार इन तमास आंकड़ों को इकट्ठा करतो 
रहे । जब इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करने की जिम्मेदारी रही जो 
प्रदशीय सरकार ने यह सोचा कि इसमें हमको कुछ ख््च करना पड़ेगा उस खर्च की 
बचत करने के लिये उसमें यह निर्णय किया गया कि हम लाइसेंस का सिः्टम जारी 
रखें, बजाय इसके किग्यभ्री हम इस सिस्टम को बन्द कर दें और पंचवर्षीय योजना 
दूसरी जब हम चालू करें तब फिर इसको जारी करें। द्रद्शिता इस बात को समझी गयी 
कि इसको जारी रखें। जो रिठने नहीं मांगे जाते हेंतो जब श्रागे हेंडलम सेक्टर 
का कपड़ा निर्धारित किया जायगा तब अवद्य मांगे जायेंगे और उनकी आवश्यकता 
प्रवद्ौ॑ समझी जायगी । इसलिये यदि व्योरेवार श्रांकड़े नहीं मांगे जाते हैं तो 
थ्रागें वह अवदय मांगे जायेंगे। 


श्री इस्तफा हसन--क््या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह लाइसेंस को फीस 
रखना जायज हू? 


श्री चद्धभानु गुप्त-.-हां, जायज है। सरकार इस बात पर विचार कर रहो है 
कि हम इसको रखें या नहीं। यह॒प्रइन सरकार के विचाराधीन है। 


रु श्री गंदा सिह--क्या माननीय मंत्री जी इस प्रदन पर विचार करेंगे कि बजाय 
इसके कि लाइसेंस की प्रथा रखी जाय गवर्नेमेंट के एक आदेश के द्वारा दुकानदारों 
से रिटर्न सांग लिये जाय ? क्या वह इसको जारी करेंगे? 


_ श्री चद्धभानु गुप्त--यदि किसी व्यक्ति के लाइसेंस के तहत सें कोई पेनाल्टी न 
रखें तो वह वाध्य नहीं किया जा सकता हैँ कि वह आंकड़े हमको दे। इसलिये लाइसेंस 
की पद्धत को रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें पेनाल्‍टी का क्लाज होता है। 
हे ओह अगर समय के अन्दर आंकड़े नहीं देता हेतो फिर उसके ऊपर पेनालटी 
डंगी । 

' श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या कृपा कर माननीय मंत्री बतलायेंगे 
कि इस लाइसेंस की प्रथा को चालू करने में कुछ स्टाफ भी बढ़ाया जायगा ? 


रे तर ४, हु हा 
क्षी चद्धभान गुप्त--अभी तो स्टाफ को बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता है, हो कर 
े दो गुल व्ष्यक८प आप ०... लगन मच 
छूठटा स्टाफ बाके हैं चेंहा उस 4 व्कर रहा है | 
प्री बचनशाम पृप्त--क्या सरकार कृपा कर लाइसेंस को फीस को घटाने 
प्रदत्त पर विचार करेंगी 


##.. 
मी 
कं 


| चन्द्रभान गप्त----लाइसेंस क प्राप्त करने से कुछ असुविधा जन्र दक 
सरकार ने उन झ्लदिधाओं को दूर करने के लिये आदेश जारी कर दिये थे। जप 
रा 


लाइसेंस की फीस घटाने का प्रदव हैं उसमे सरकार ने निर्णय किया है कि प्री दो 
यह घटायी नहीं जा संकती हैँ लेकिव आइन्दा घटाने की आवश्यकता पड़ेदी, तो उस 


पर अगले वर्य विचार कर लेंगे या बीच में बजट बनाते समय उस पर विचार कर 
लिया जायगा। 
सामास्य विज्ञान की शिक्षा के लिए सहायता पाने वाले जूनियर 

.. हाई स्कूल 


मम । 


८-- क्री रामसन्दर पांडेय-..३० सार्च, सन्‌ ५५ के प्रघन ११--१२ के पर 


तर के सम्बन्ध में कया निधोजन मंत्री बताने की कृपा कारण कि दिन कि 
जुन्यिर हाई स्कूलों में अनरल साइंस के लिये. रुपया प्रदान किया गया हे ? 


लन्ड 


श्री बनारसी दार-.-उत्तर प्रदेश शिक्षा कोष से डिस्टिकट बोर्ड के द्वार 
निम्नलिखित १० जूनियर हाई स्कूलों को जनरल साइंस के लिए रुपया प्रदान किये 
गया :--- 


चले 
७०७ वकजनी 
५» 


( हुनाज्पुर । 
.. (२) देवगांव 
(३) सोहमदाबाद । 
(४) कहियापुर । 
(४) घोड़े; 
(६) फतहुपर ठालरतोई । 
(७) मसझहुल । 
(८) कोयल्सा ।.. 
(६) जीयनपुर । 
(१०) निजासाबाद । 


श्री राप्मसुन्दर पांडेय-.- क्या इस विभाग के लिये इन स्कलों को अलावा कद औ्रोर 


स्कूलों को भी सहायता प्रदान की गयी हें? 


श्री बतारसी दास-...जिनको दी गई हँ उसकी सूची माननत्य सदस्य को दे दी गई है। 


भी रामतन्दर पॉडिय....क्या सरकार इसकी जांच. करायेगी कि जिन स्कलों को 
र्भ॑ 


ले 
पह सहाधता दी गई है उनमें जनरल साइंसे का सामान नहीं है और अध्यापक 
नहों रखे गये हूं? 


श्री बनारसी दास-_.शिक्षा विभाग की ओर से इसका प्रबन्ध किया जायंगा श्रोर 


इसके लिये आदेश भी दे दिये यये हे । इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है हमार विभाग के 
पास कि वहां सामान नहीं पहुंचा हैं। 


. शी रामसुन्दर पांडेय-...इस स्कूलों में से प्रत्येक को कितना-कितना रुपया 
दिया गया? हो 6 


प्रत्नोत्तर श्द५ 


श्री बतारसी दास-..७०० रुपया रक्करिंग ग्रांह और १,५०० रुपया मान रेकरिंग 
ग्रांट हरएक की दी गई हूं। 
शुगर, सूती तथा जूट मिल्स स्थापित करने के लिए पर्यवेक्षण 


१६--भां रशलुन्दर पांडय-.क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 
प्रदेश के किन-किन जिलों की सर्वे, शुगर, सूती तथा जूट मिलों को स्थापित करने के 


लिये की जा चुकी हैं: 

श्री बनारसोी दास---शगर मिलों को स्थापित करने के लिये झ्ब तक नेनीताल 
मेरठ, मजप्फरनगर, अली गढ़, मनपुर), लबीमपुर-खेरी, आजमगढ़, बहराइच, पीलीभीत, 
तथा गाजीपर जिलों की सर्व को जा चुकी हे । सती तथा जूट मिलों को स्थापित 


करने के लिये कोई सर्वे नहीं की गई है। 

*+२०--ी रामसुन्दर पांडेय--क्या तियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्दे 
का क्‍या परिणाम निकल! हूँ ? 

श्री बनारसी दास-....उपरोक्‍्त १० जिले हगर मिल स्थापित करने के लिये उपयक्‍त 
पाये गये। 

श्री रामसुन्दर पांडेय-...इन १० जिलों में से सबसे पहले किस जिले में दगर 
मिल खोलने का विचार हूं ? 

श्री चद्रभान गुप्त--..पहले तराई के क्षेत्र में किच्छा इत्यादि में खोलने का विचार है। 


श्री गंदा सिह-.-_कितने मिल पब्लिक सेक्टर से और कितने कोश्रापरेटिव 
बेसिस पर खोले जायेंगे, क्‍या सरकार यह बताने को कृपा करंगी ? 


श्री चद्रभान गृप्त--प्रदेशीय सरकार का निर्गण यह है कि २ कोझापरटिव मिलें 
हम पंचवर्षीय योजना मे किच्छा इत्यादिम खोलें।चार कोआपर टिव मिलें बनाने की योजना 
हमने रखी हे और गब्रन्य मिलें प्राइवेट सेक्टर के तहत में होंगी। 


श्री रामचर्व विकल-.-बुलन्दशहर जिले में शुगर मिल खेलने का क्‍या कोई 
स्मतिपत्र विधायकों द्वारा साननीय मंत्री जी को दिया गया हें? यदि हां, तो इस 
प्र क्‍या कार्यवाही हुई है? 

श्री चद्रभानु गुप्त--.वहां एक मिल खुल गई हे और थोड़े दिन हुए खूर्जा के 
एक धनपति महोदय मुझसे मिले थे वहां एक मिल खोलने के बार में, लेकिन श्रधिद:. धन 
उनके पास नहीं था। मेने उनसे कहा कि अगर कोझापरंटिव सिल खोलने की व्यवस्था 
वह करा सके तो उसपर विचार करें। विधायकों के किसी स्मृतिपत्र की मुझे सचना 
नहीं है । 

श्री कमला सिह (जिल। गाजीवुर)--क्या माननीय मंत्री जी गाजीपर जिले 
में कोई शुगर मिल खोलने की कृपा करंगे ? 

श्री चद्धभान गप्त-.जेसी कि सूचना दी गई हे गराज्ीवुर भी उन जिलों में है जहां 


मिल खलने वाली है, लेकिन प्रदेशीय सरकार ने गाजीपुर के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं 
दिया हे। प्राइवेट सेक्टर को अ्वह्य सरकार उचित सहायता देने को तेयार रहेगी। 


श्री मदनमोहन उपाध्याय-.-.तराई एरिया में जो सिलें खुलने वाली हैं क्‍या 
सरकार भी उससे कछ होयर खरोदंगी? 
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श्री चन्धभानु गुप्त--वहां सरकार एक - बहुत बड़ी ग्रोश्रर हैऔर पमिल्र £ 
सब से बड़ा हिस्सा सरकार का ही होगा! द 
श्री सुल्तान आलम खां (जिला फरंखाबाद )--क्या सरकार ने नई सिलें छोलने 
का इरादा वहाँ किया हैँ जहां गऔच्ने की समस्या बहुत मुश्किल है? 
श्री चत्धरभानु गुप्त--हां, गहने के विषय में सरकार के सामने बहुत सी समस्याएं 
है। उन्हीं के निवारणाय वह उन स्थानों को भायमिकता दे रही है। 
श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर )--पदि कोई प्राइवेट कम्पनी मिल खोला 
चाहे तो सरकार उसे क्या सहायता देंगी? ः 
क्षी चद्धभानु गप्त--सरकार ने घोषित किया है कि २५ फीसदी बिजलो के रेट मे 
कमी होगी और जमोंन ३ त्यादि के दिलवाने में सरकार सहायता देगी। ऐसी घोषणा 
सरकार ने नई मिलें और न्य व्यवसाय लगाने वालों के लिये को हू । 
श्री नेकरास दर्सा (जिला अलोगढ़)--क्या अलीगढ़ जिले में भी कोई मित् 
खोलने को लिये सरकार नेया मंत्री जी ने आइवासन दियाथा।!? 
श्री चन्रभानु गुप्त--जहां तक शुगर मिल के खोलने के आइवासन का सप्दख है 
मेरा आइवासन प्रइश के प्रत्येक्ष स्थान के लिये है जहां प्राइवेट सेक्टर मिल लगा 
सकता है । 
भरी गेंदा सिह---क्या माननीय मंत्री जो इस प्रइन पर भी विचारकर रहे है कि 
- जो लोग अपनी पुरानी सिलों को नहीं चला सकते हें उनको कोआ्मपरटिव बंसितपर 
चलाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय? 
श्री चद्धभान गप्त- सरकार इस पर विचार कर सकती है कि जो मिलें ठोड- 
तौर से नहीं चल रही हैं, जिनको लिये कंट्रोलर की नियुक्ति होती है, यदि 
कोआपरेटिव संस्थाएं उन्‍हें चलाना चाहें तो सरकार इस प्रइन पर ध्यनपूर्वक विचार 
कर सकती है।.... 
प्रथम पंचवर्षोण योजना के श्रन्तगंत सुख्य उद्योग-धंधे 
+२१--शरी भेकरास शर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना के झत्तगंत कितनी. ]८6ए एंप्रवंपडध05. श्रदेश में. खुलीं ? 
श्री बनारसी दास-...फोई नहीं। 
+२२--भी नेक राम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बस्ध 


में भारत सरकार से सहायता माँगी गई और उन्हें कोई योजना भेजी गईं? यदि 
हां, तो उस पर क्या कार्यवाही. हुई? 

.. ओबनारसी दास--.जी नहीं |... रररः़ 

.. ओ नेकरास हर्मा--ऐसा क्‍या कारण है जिसके होने से सरकार ने इस्डस्ट् 
. खोलने की योजना नहीं बताई? री आ ्््ि 

हे श्री चर्द्रभानु गुप्त-.-प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार का ध्यान खेती ओर 

उससे लगे हुए उच्चोगों की ओर गया और उन्हीं के लिये उसने प्रःथमिकता प्रदान कों। 
.. श्री नेकराम दार्सा--क्या सरकार ने कोई योजना इस ससय बनाई है? यदि 
से बनाई है, तो क्याहे? तक ः कर 


प्रश्नोत्तर १६७ 


श्री चद्धभान गप्त--पदि की इन्डस्ट्री के माननीय संदस्थ का मतलब इन्डस्ट्रो 
महेतों बेसिक इन्डस्ट्रीज़् का सम्बन्ध तोल्वयं क्रीय सरकार से है। केन्द्रीय सरकार 
पब्लिक सेक्टर में कुछ इडस्ट्रीज लगाने वाली है। जो ह्वितोष पंचवर्षोष घोज॑ना 
तैयार की जा रही है उससें केरद्रीय सरकार ने २,५०० करोड़ रुपया रेलों के लिये 
तथा बड़ी और छोटी इन्डस्ट्रीज के लिये रखा हुं। उसके तहत में प्रदेशीष सरकार 
ने केंद्रीय सरकार से यह आग्रह किया हू कि इस प्रवेश मेंजों बड़े-बड़े उद्योग-घंधे 
सरकार द्वारा लगाये जाने वाले हूँ उनके लिवे कुछ हिस्सा सिले। 


जहां तक ऐसी इंडस्ट्रीज का संबंध हे प्रदेश की सरकार ने ऐसे उद्योगवर्तियों को ऋण 
द्वारा मदद देने तथा बिजली की दर में कमी करके सहायता देने का वचन दिया है। ५-७ 
उद्योगों के विवय में उद्योगपतियों से बातचीत हो चुकी है, कराचित वे इसी वर्ष या अगले वर्ष तक 
कुछ उद्योगों को लग देंगे। उन उद्योगों में मुख्य ये हे-सोडा ऐश, पेपर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्टरी 
एलमो नियम फस्टरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री तथा फेन फेक्ट्री । इसके अतिरिक्त जहां तक शुगर इंडस्ट्री 
का संबंध है, उसका वर्णन मेने पहले प्रश्न के उत्तर में कर दिय्श हूं । 


प्रतापगढ़ जिले की बाघराय कुन्डा तहसील में एलोपेथिक अस्पताल 
खोजने का विचार 
*२३-- भी राहनरश शबल-- क्या सरकार को पता हैं कि जिला डिस्पेन्सरी 


एडवाइजरी कमेटी ने बाघराय कुन्डा तहसोल, जिला प्रतापगढ़ में एक एलोपेथिक अस्पताल 
बनाने की सलाह सरकार को दी हूं 


श्री बनारसी दास--जी हां। 
+२४--मी रामनरेश शुक्ल-...प्रदि हां, तो सरकार उस पर क्या कर रही है? 
श्री बतारसी दास-. -प्रन्‍व् सरकार के विचाराधीन है ? 


श्री राम नरेंद्र शकल-_-क्या भमानदीय मंत्री जी कृवा कर बतायेंगे कि इत पर ग्रंधिम 
निर्णय सरकार कब तक क रगी 


श्री बनारसी दास-..-अगले वित्तीय वर्य में इसका निर्णय किया जायगा। 


श्री राम नरेश शक्‍ल.....क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि इस स्थान पर एक औषधालय 
खोलने के लिये सद ५० में सरकार ने निगय किया था ? 


श्री बतारसों दास-..-जी हां, यह सही है। जब प्रांद में १०४ डिस्पेंसरीज़ बनने जा रही 
थीं, उस समय यह निर्गेय लिया गया था परच्तु अधिक अंज्न उपजाओ आन्दोलन की वजह से प्रगर्ति 
को घीमा करना पड़ा। बाद को जिला परानशेंदात्री समिति ने उस्त स्थान को बदल कर दूसरे 
स्थान की सलाह दी। अब फिर जिला परामसशेदात्री समिति ने इस स्थान के लिये सिफारिश 
की हैं। यह सिफारिश जून के सहीने में सरकार के पास आयी और सरकार ने उसको संचालक 
महोदय के पास भेज दिया हें। अगले साल सरकार उस पर विचार करंगी। द 


इरहिला डाकटरों को सिधिल सर्जन के पदों पर नियक्त दारने की सांग 


*+२५-- श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा )--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की 
कृपा करंगे कि सरकारी अस्पतालों में लिये जाने वाले डाक्टरों की योग्यता परुष तथा 
पहिलत्यों के लिये समान नहीं है ? 


श्री बनारसी दास-.समान हें। 
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*२६--अमती सज्जन देवी सहनोत--- क्या श्रावदयक योग्यता एवं क्षमता रहरे 
वाली महिल।ओ्रों को सिविल सर्जन अयवब( डाइरेक्टर आदि पदों पर पदोन्नति के लिये समान रुप 
से उसके माम पर भी विचार किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्‍यों ? 

श्री बनारसी दास--सिविल सर्जन का पद महिला डाक्टरों के लिये अभी नहीं दत्ता 
है। उप-संचालक, अतिरिक्त संव/लह तवा संचालक को पदों पर नियुक्ति चनाव 
(६०८८४० ) हारा का हैँ और ऐसे अवसर पर राज्य में काम करने वाले सब ही पदाधिकारो, 
महिला तथा पुरुष का विचार किया जता हूं । 

एक दृष्टिकोग यह है कि सिविल सर्जन का कार्य महिल,ओं को करने में कठिनाई होगी 
परन्तु सरकार ने अभी अंतिम निर्गय नहीं किय। है और यह प्रश्न अभी भी विचाराधीन हैं। 
श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्य। म।नतीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जानकारी हे हि 
किसी स्त्री डाक्टर ने शिक्षा बराबर पायी हो, सावित भी बराबर हो तो फिर उनको संचालड़ 
मर उय-संचल ह का पद क्‍यों नहीं दिय। जत्तः ? 

श्री चन्द्रभानु गृप्त---सरकार ने ऐसा कोई निर्गय नहीं किया हू कि स्त्रियों को संचालड 
या उयसंचालक नहीं नियुक्त किया जूयगा । 

श्रीमतो सज्जन देवी महनोत-.क्य। म्नतीय मंत्री जी यह बतलयेंगे कि जिले में 
जितने महिल अस्पताल हें, जो सिविल सर्जेन के श्रधिकर में हैं, उन महिला अस्पतालों को 
जिला अस्पताल की लेडी सर्जन को देने की कृपा करेंगे ? 

श्री चद्धभानु गुप्त-अभी यह प्रइन सरकार के विचाराधीन है, जैसा कि उत्तर में 
बताय। गया है । कुछ कार्य ऐसे होते हुं जिनके लिये स्त्रियां अधिक उपयुक्त नहीं हों ओर वे काम 
सिविल सर्जन के कामों में है । जेस पोस्ट सार्टम ओर अदालतों में गवाही देने का काम। 
रोज-रोज अदालतों में गवाही देना उनके लिये हक ऐसा समझा जाता है. कि वह ठीक न होगा। 
इसलिय सिविल सर्जन के सार कामों की जिम्मेदारी स्त्रियों के सुपुद नहीं की गयी । 

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिल, मेरठ)---क्या सरकार ने किसी स्त्री को कभी सिवि+ 
सर्जन के पद पर नियुक्त किया, जिससे वे इस नतीजे पर पहुंचे कि महिल। सिविल सर्जन इस 
काम को नहीं कर सकती ? 

.. श्री चतद्धभानु गुप्त-...अ्रमी सिविल सर्जब के पद पर निवुकत तो नहीं किय। है लेकिन 
 सहिलओं के कार्यों को सरकार ने गोर से देखा है, और उसे देखकर ही अपनी यह राय बन/यी हू 
कि कडाचित स्त्रियों को इस प्रकार के कार्यो के संबंध में कठिनाई हो। सरकार ने अ्रभी उनको 
सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त नहीं किय हेँ। ् 

. श्रीमती सज्जनदेवी महनोत-.-.क्या मतलतीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि स्त्रियों 
ओर पुरुषों की डाक्टरी शिक्षा में कुछ भेद है? द 

. श्री चन्द्रभानु गुप्त-...जहां तक शिक्षा प्राप्त करने का संबंध है उस में कोई भे३ नहीं 
होता लेकिन जो शिक्षा दी जाती हे उसके बाद उन को जो कार्य करना पड़ता हैँ उसमें जरूर 
भेद होता है । ्््ि आओ ४ १ ८8 

श्री गेंदा सिह-..क्ष्य माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय प्रकाशवती सूद के सुझाव पर 
कुछ अस्पतालों में स्त्रियों को भी सिविल सर्जेन बनाने की सुविवा देंगे ? क्‍ 

श्री चन्द्रभानु गुप्त-.--सरकार ने दो-तीन वर्य पहलें इस विबय पर विचार किया था, और 
कभी यह निर्णय नहीं हुआ। कि वह्‌ सिविल सर्जन नहीं बन सकेगी लेकिन झभी स्थिति को देखते 
हुये और जसा काम अब तक होतः रहा हैं उस को देखते हुये श्रभी उन को नहीं बनाया जाता हू 
लेकिन जब और अश्रधिक आवश्यकता महसुस होगी तो इस पर विचार किया जायगा। 
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श्री मोहनलाल गोतम--क्ष्य सरकार को मालूम है कि स्त्री समाज सरकार की इस 
तीति को गलत समझता हूं ? 
श्री चद्धभाव गप्त--अब तक तो सरकार के पास एसा कोई आवेदन-पतन्र नहीं आया 
कि स्‍त्री समाज ने इस चोज को हिकारत की नजर से देखा हैं, कभी-कभी एक दो स्त्रियों ने 
गे कल्सर् होती हुँ जहूर आवे दन-पत्र दिये लेकित स्त्रो समाज की झोर से ऐसा कभी नहीं 
लिखा गया 
श्रीमती प्रकाशवती सुद--क्या सरकार कृपा कर" बतायेगी क्ति सलेक्शन बोड में कोई 
महिला भो सदस्य होती हे जो सिविल सर्जनों का चुनाव करता हे ? 
श्री चद्धभान गप्त--अभी तो जो सलेक्शन बोई होता हें उसमें डायरक्टर और 
सेक्रेटरी मेडिकल विभाग बेठते हे, और अभी तक डायरेक्टर कोई महिला नहीं है इंसलिये उनके 
बेंठने का सवाल ने ती लेकित अगर डायरेक्टर आऋाफ हुलल्‍थगेर हाजिर ₹हेँ तो 
उनकी उउ-झपंचानिका जो सहिला हें वह बंठ सकती हें और सेक्रेटरी के साथ उत्त निर्णय 
में भाग ले सकती हूं ज्ञो सलेक्शन के विषय में वह बोर्ड करता हे । 


विकास विभाग हारा गुरततराय-बघरा संठ सड़क का निर्साण-कार्य 
+२७--श्री रामसहाय शर्मा (जिला झाँपी )--क्या सरकार कृपा क रक्के बतायेगी 
कि विकास विभाग द्वारा (0एाशएफ्ॉए श०]०० (४४7६८. ग्रसराय का क्ितता रुपया 
गरसराय-बधरा मौठ सड़क बताने को जमा किया गया हुं श्रोर किस माह में ? 
श्री बवारतीदास--१,७५,००० रुपया फरवरी, १६५४ समें। 


श्य-+ओी रामधहाद शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह सड़क 
ग्रभी तक परी क्‍यों नहीं बन सकी हूं? 


श्रो बनारसीदास---इस सड़क पर कास हो रहा है और २,५०,००० रुपया 
खर्च हो चुका हैं । जनता का चन्दा (कंद्रीब्यूशन) श्रभी नहीं मिल सका है । 
+२६--भी राससहाय दार्सा--क्या सरकार इस कार्य को ३१ मार्च, ५६ तक 
प्रा करते का प्रबन्ध कर रही हें ! 
श्री बनारसीदास--जी हां। 
श्री रामसहाय शर्मा--क्या सरकार को इस बात की सूचना नही दी गई है कि 
कसवा ग्रसराय, अड़जरा तथा ग्राम पुरनियां में सकड़ों नरनरियों ने इस सड़क पर असदान 
का सराहनीय कार्य किया है ? 
श्री बनाससीदास--इस बात की सूचना तो सरकार के पास नहीं है । यह तो डिहेल 
की चीज्ञ हुं लकिन इसमें कोई संदेह नहीं हे कि जिस क्षेत्र में कार्य हो रहा है उसमें जनता का 
कंट्ीब्यूशन होना चाहिये । 
क्री राससहाय दार्मा--क्या यह सही है कि पी० डबल डी० के एक उच्चाधिकारी के 
यहां से समय पर आज्ञा न पहुंचते के क/रण इस सड़क का काम ८ महीने से बिलकुल बन्द है ? 
श्री बतारसीदास--नहीं, यह नहीं हूं। वहां भ्रवइ्य पीौ० डब्ल० डो० के हारा 
इप सड़क का निर्माण होना हूँ, क्योंकि अभी तक जनता का कंट्रीव्यशन नहीं हुआ है इसलिये 
श्रादेश जारी करने मे देर हुई है । द 
गी गज्ज्राम (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा करके बसायेगी कि यह सड़क 
कितने मील लस्दी हे ? द 
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श्री बतारसी दास--.इसकी तो सेरे पास इस वक्‍त सूचना नहीं है। लेकिन यह अगर 
है कि तमाम सड़क पर ८ लाख रुपये के करीब खर्च होगा। ; 


झांसी में अमेरिकन मिशनरियों द्वारा बटर आयल का वितरण 


*३०--नी लक्ष्मणराव कदस (जिला झांसी )--क्या सरकार को पता है कि झांसी 
प्रमरीकत मिशनरियों द्वारा खाना आदि पकाने के लिये 8706 ० नाप्षक एक ।60 पढाई 
दस सेर प्रति रुपणा के हिसाब से जनता को दिया जा रहा है । 


श्री बलदेव सिह आये-....संयुक्त राज्य पअ्रम्तरिका से २७॥९<्ड 8009॥85 & 92 व्टएहा। 
के अन्टर्यृतं प्राव्व कुछ 87०7 ० झाँसी के बिशप के पास बिना सूल्य लिये वितरित करने क 
लिये भेजा गया था। प्रारम्भ में कुछ स्थानों पर पादरियों ने ढुल।ई इत्य/दि का व्यय सिकाजने 
के लिये दो आना अति दीन मूल्य लिया था। परन्तु बाद में बिशप को आज्ञा से यह बन्द कर 
दिया गया । द ह 
*३१--ी लक्ष्मणराव कदस--कक्‍्या सरक१र झन्वेषण कर। कर यह बताने की इप 
करेगी कि वह किन पदार्थों का बना है तथा उससे लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 


श्री बलदेव सिंह आर्य--जन-स्वास्थ्य अधिकारी झांसी की रिपोर्ट है कि यह 875 
०] खान में अच्छा हें एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नहीं है । 


श्री लक्ष्मणराव कदस--.क्या साननीय मंत्री जी को पता है कि पादरी लोग उक्त 
श्रायल बांटने के पहले लोगों से ईसाई धर्म का गाना गवाते हूँ और इस तरह से अपने पर्स का 
प्रचार करते हूं? 

श्री बलदेव सिंह श्राय-.जी नहीं। सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है। 

श्री लक्ष्मणराब कंदस-.-.क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि ऐसा है ग्रौर 
ग्रावव्यक कार्यवाही करी ? ' 

श्री बलदेव सिह आये-..यदि माननीय सदस्य कोई लिखित देंगे तो उस पर भ्रवद्य कार्य- 
वाही की जायगी झोर जानकारी की जायंगी। 


श्री जगन्नाथ मल्‍ल--क्या सरकार को पता है. कि लखनऊ में भी कल से यह आयत 
मुफ्त बांदा जा रहा है? ह द 


श्री बलदेव सिह आये--जी नहीं। 
.. श्री रामेइवर लाल-.-क्या माननीय मंत्री जो कृपा करके बतायेगें कि धर्म का प्रचार 
करना प्रमेरिकन मिशनरियों के लिये प्रतिबन्धात्मक हे? 
श्री अ्रध्यक्ष--यहु तो मानतीय सदस्य स्वयं जानते हें। 
श्री लक्ष्मण राव कदस--क्या माननीय मंत्री जी उक्त श्रावल का अनुसंधान कराकर 
यह जानने की कृपा करेगे कि उसका स्वास्थ्य पर कसा प्रभाव पड़ता है ? 
. श्री बलदेव सिंह झ्रार्य-.-उत्तर में बताया जा चुका है कि वहां के स्वास्थ्य श्रधिकारी वे 
यह रिपोर्ट दी है कि इस तेल से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । 
+३२--३३-- आओ मसुइ्ताक अली खां (जिला बदायूं)-[१२ अक्तूबर, १६५४ के 
लिये स्थगित किये गये । | ् द 


. भोद---तारांकित प्रदत ३१ के उपरान्त प्रइनोत्तर का समय समाप्त हो गया । 
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#इ४-३६--ल नन्दकुमार देव वाहिष्ठ (जिल! झलीगढ़)--[५ सितम्बर: 

१६४४ के लिये तारांकित प्रइन ४५-५७ के अन्‍्तगंत स्थानान्तरित किये गय |] 
असिस्‍टेंट डेवलपमेंट अफपरों के चुनाव में हरिझन 

*३७--नी जोरावर वर्सा-.-क्या विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगेकि हाल में जो 
प्रसिस्‍्टेंट डेवलपम ८ आफिसरों का चुनाव हुआ है उसमें हरिजनों की क्या संख्या है तथ्ठ कुल 
कितने प्रार्थना-पत्र इन स्थानों के लिये आये ? 

श्री चद्धभानु गप्त-. ६ हरिजन हैं कुल २१६ प्रार्थना पत्र आये थे। 

#३८४--भी जोराबर दर्मा-क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि यह चंनाव किस 
प्रकार किस तिथि को किया गया और चुनाव का प्रतिफल कब घोषित किया गया ? 

श्री चनत्रनात गुःर--चुनाव कमेटी हारा हुआ था। प्रायमिक छंटनी के लिये 
कसेंटियां बनाई गई थीं ओर मुख्य कमेटी साक्षातकार के लिये अश्रलग बनाई गयी _थी। चुनाव 
११ अप्रेल से १६ अग्रेल, १६५४ तक किया गया चुनाव का प्रतिकल मई, १९५४ में घोषित किया 
गया था| 

*३६--भी विश्वाम राय-..[१२ श्रक्तूबर, १६५४ के लिये स्थगित किया गया ।] 

+४०--भी लक्ष्मणराव कदम-...]२२ सितम्बर, १६५५ के लिये तारांकित प्रइन 
$ के प्रन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।] 

झांसी जिने के अन्तर्गत कुञ्रों की सब्सिडी 

+४१--थरी गज्ज्रास--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला झांसी मं 
तीन सालों के अन्दर कितने कुओं की सब्सिडी संजूर की गयी और उनमें से कितने 
रुपयों का भुगतान हो गया है ? 

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस सम्बन्ध में श्रभी सूचना एकत्रित की जा रही है। पूर्ण 
सूचना प्राप्त होने पर कुछ समय बाद झापको दी जा सकेगी। 

जालोन जिले के श्नन्तर्गत ग्राम गोपालपुर तथा सलेया बुजुर्ग के कुझों से 
पानी का निरन्तर बहना 

“+४२--भओ चित्तरसिह निरंजन (जिला जालौन) (प्रनुपस्थित)--क्या सरकार 
को विदित हूँ कि जिला जालौन के प्रन्तर्गत ग्राम गोपालपुर , परगना जालौन में 
एक कुआं झोर ग्राम सलेयाबुजुर्ग में दो कुर्यों ऐसे हें जिनसे वर्षों से निरन्तर 
पर्याप्त मात्रा में पाती बहता रहता हैं? 

श्री चद्धभानु गुप्त--जी हां। 

+४३--ओ चित्तरसिह निरंजन--यदि हां, तो सरकार उन कुओं के जल को 
सदुषयोग में लाने के लिए कोई सित्नाई की योजना बनाने का विचार रखती है: 

श्री चन्द्रभानु भुप्त--इन कुप्नों का जल निष्काशन वेग, इतना मन्‍्द है कि चे 
सिचाई कार्य हेतु पृर्णतयाः अनुपयुक्त हैं। द 

कानपुर जिले में नलकूप निर्माण 

.._ ड४--मभी रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) (प्रनुपस्थित)--पंचवर्धोय योजना 
$ ग्रन्तगत कानपुर जिले में कितने नलक्तूप बनेहें और उनका निर्माण सफल हे या 
असफल ? द द 
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श्री चन्द्रभानु गुप्त--पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में 
६ सरकारी नलकूप बनाये गये जिनमें से ४ सफल हुये तथा शेष २ उचित भज्तरन 
मिलने के कारण असफल हुये। इसके अतिरिक्त इस जिले में ४ निजो तथा सहकारी 
नलकूप भी बनाये गये जिनमें से केवल २पूर्ण रूप से सफल हुए। 


बहराइच जिले के चफरिया बाजार सुजौली-सेम टी क्षेत्र में पस्पिंग सेट 
लगवाने को आवश्यकता 


*ड५-- ली झारखंडे राय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिसे 
में निशानगाड़ा और बिछिया स्टेशन के पास के चफरिया बाजार सुजौली-सेमरी क्षेत्र 
में सिंचाई की सुविधा के लिये पस्यिंग सेट लगवाने की योजना पर सरकार विचार 
कर रही है ? क्‍ 


श्री चन्द्रभात्‌ गुप्त--ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। 


तारांकित प्रश्त ६ व ७ को स्थगित करने के सम्बन्ध में प्रार्थता 


महाराज कुसार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)--यह प्रइन संख्या ६व७ 
जो अनन्तस्वरूप सिंह के हें, इस सम्बन्ध में यह॒प्रार्थना हूँ कि ये दूसरी बार के लिये 
स्थगित कर दिये जाय॑। 


श्री अध्यक्ष-नियम के अनुसारतो अब यह समझा जायगा कि उनका उत्तर मिल 
गया। अनन्तस्वरूप सिंह जी का कोई पत्र होता कि ये स्थगित कर दिये जाये तो संभव था 
कि वैसा कर दिया जाता लेकिन वे आज उपस्थित नहीं थे और उनका नाम प्‌ कारते ही यदि 
यह बात कही गई होती तो भी संभव था कि वे स्थगित कर दिये जाते । 


आगरा यतरिवर्सिदी सीनेश के एक रिक्‍त स्थान की पति के 
लिए निर्वाचन का प्रस्ताव 


शिक्षा संत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---में प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार 
तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष निश्चित करें, आगरा यू निर्वा्सटी सीनेट के लिये, 
श्री सलखान सिंह द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये, १ सदस्य निर्वाचित करें। 


श्री अध्यक्ष--प्रइन्न॒ यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय 
अ्रध्यक्ष मिरिचत करें, आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये श्री मलखान सिंह द्वारा रिक्त 
स्थान की पूति के लिये १ सदस्य निर्वाचित करे । 


क्‍ (प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


.. श्री अध्यक्ष-..इस प्रस्ताव के अनुसार जो कार्यक्रम मेंने निश्चित किया है 
वह यह हँ-- नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि .२० सितम्बर, १६५५--ताम 
निर्देशन पत्नों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि का समय .२१ सितम्बर, १६५५ को ४ बजे 
सायंकाल सचिव विधान सभा के कमरे में---नास्त वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय 
२७ सितस्वर, १९५५ को सायंकाल ४ बजे तक। कर 


.._ यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिये तिथि तथा समय की सूचता बाद में 
दे जायगी। रा ः 
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*खग्ड ३ (कऋमागत) 


श्री अ्ध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १६५५ पर विचार 
जारी रहेगा । कल श्री रामेब्वरलाल जी के इस संशोधन पर विवाद हो चुका है अरब उस पर 
राय ली जायगी। 
प्रदन यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ के हाब्द 
“होता हो ” के बाद शब्द “अथवा सार्वजनिक हित के लिये उपयोग होता हो” बढ़ा 
दिये जाय॑। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्रस्वीकृत हुआ।) 
श्री गम्भ्नाथ चतुर्वेदी (जिला शआ्लागरा)--अध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से 
यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धक वाक्य के 
ग्रत्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- 
४ राज्य सरकार कोई ऐसी झ्ान्ना ऐसे श्रावास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने 
का अवसर दिये बिना नहीं देगी। ” 
प्रध्यक्ष महोदय, यह संशोधन उस स्थिति के लिये हें जब कि कोई आवास गृह 
गोदाम के रूप में झ्रब तक उपयोग में न लिया जाता रहा हो और उसको डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट 
लेना चाहें तो उसके लिये उसको सरकार की आ्राज्ञा लेनी पड़ती हैँ तो सरकार अपना 
निर्णय इस संशोधन के हारा तभी देगी जब कि वह उसके स्वामी या अध्यासी को यह 
ग्रवसर दे कि जो कुछ भी उसको कहना है या जो कुछ आपत्ति हो वह सरकार के सामने 
प्रस्तुत करे। इतना ही इसका उद्देश्य है । 
श्री राजनारायण (जिला बनारस)--यों तो जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत है 
उसमें स्वतः काफी दोष है। मगर उनके तमास सौलिक दोबों सें परिमाजजन कुछ 
शम्भनाथ चतुर्वेदी के संशोधन से होता है । इसलिये में इस संशोधन के पक्ष में हो बोलने 
के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमनू, तीसरा जो खंड है उसका प्रतिबन्धात्मक जो वाक्य 
है, “फिर भी प्रतिबन्ध यह हे कि कोई सी ऐसा श्रावास, जो साधारणतया भांडार के निमित्त 
प्रयक्‍्त नहोता हो, राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिता श्रधिगृहीत नहीं किया जायगा ।* 
यानी डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ऐसे श्ावासों को प्राप्त कर सकता हैं। 
नियोजन मंत्री (श्री चद्धभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस 
संशोधन का विषय हैं सें यह बता दूं कि सरकार इसको मंजूर करने जा रही है । श्रगर 
भाषणों की आवश्यकता हो तो करें। 
श्री अध्यक्ष (श्री राजनारायण से)--आ्रापके कहने से वह मंजूर कर रहे हैं। 


श्री राजनारायण-....प्रगर सावतीय मंत्री जी इसको मान रहे हैं तो कोई विशेष 
झ्रावश्यकता नहीं हे। मंतो उन्हीं के सुभीते के लिए कह रहा था। 

“*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--सरकार ने जो इस संशोधन को 
सात लेते का निदचय किया है में उसका स्वागत करता हुूं। लेकिन साथ ही साथ 
में माननीय मंत्री सहोदय के ध्यान में यह बात दिलाना चाहता हूंकि जहां पर भवन के 
इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा लिये जाने का प्रइत है, वहां सरकार सुनने का अवसर 





पृ१६ अगत्त, १९५५ की कार्यवाही में छपा है । 
*१३ सितस्बर, १६५५ की कार्यवाही से ऋायत । 
. “बता ने भाषण का पुनर्वेक्षिण नहीं किया । 
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री नारायणउत्त तिवारी] द 
दे रही है लेकिन जहां कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया हूँ वहां सुनने का अधिकार नहीं 
दे रहोहँ। यह बड़ी असंगति रहजाती है। इसलिये में निवेदन करूंगा कि इस पारा 
पर विचार करने के बाद कलेक्टर की भी दफा प्र विचार करेंगे और अ्रध्यादरी को 
अवसर देंगे। राज्य सरकार की दफा से तो सुनने की व्यवस्था हे लेकिन कलेक्टर 
पहले पास करता है उसके द्वारा सुने जाने की कोई जउ्यवस्था न हो तो वहां बड़ी 
असंगति हो जाती हे। 

श्री अध्यक्ष--कलेक्टर कहां है? 


श्री नारायणदत्त तिवारी--इसी में है। खंड ३ का उपखंड (१) है। प्रतिबन्धासक 
वाक्य के अन्त में लिखा है, “कोई भी ऐसा श्रावास, जो साधारणतया भंडार के निमित्त 
प्रयक्त न होता हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिचा अधिगहीत नहीं किया 
जायगा।” तो इसके पहले कलेक्टर भी पिक्चर में झाता है । पहले कलेक्टर निश्चय 
करेगा, फिर सरकार को लिखेगा। तो में यह मुनासिब समझता हूं कि श्रगर कलेक्टर 
की दफा भी झाकूपायर को सुनने का भौका सिलें तो नौबत हो ने आग्रेगी हि 
राज्य सरकार के पास जाय। 


श्री राजनारायण--तोसरे खंड काजों दूसरा क्लाज आ रहा है उसमें 
आयेगा नारायणदत जी का संशोधन। उसमें हम अऋपना संशोधन फिर रहेंगे। 
उसी तरह से एक संशोधन को माननीय मंत्री जी ने मान लिया इसके लिये सुबारकबाद 
दी जा रही है। जिस बात को आप कह रहें हे वह सब क्लाज (२) में आरा रही है। 
उससें श्राप संशोधन फिर कर दीजिये। 


श्री रासेइवरलाल (जिला देवरिया)--माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन 
माननीय दाम्भूनाथ जो ने पेश किया है, उसमें में एक श्ञाब्दिक संशोधन करना चाहता 
हूं। मशननीय शम्भूनाथ जी का संशोधन यह हे, + राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे 
आावास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी।' 
में चाहता हूं कि “राज्य सरकार “और “कोई ” केबीच सें “द्वारा” बढ़ा दिया जाय। 
“राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसी श्राज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा श्रध्यासी को सुनने 
का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी।” यह वाक्य सीघा भी हो जाता है और 
सतलब भी साफ हो जाता है । द 


श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अ्रध्यक्ष महोदय, मेने उसको ठोक कर दिया था। 
“ दो जायगी ” के स्‍थान पर देगी” मेंने पढ़ाथा। वह गलती से छपगया है। 


. श्री राजनारायण-..ओीसनू, से इस प्वाइंट कों साफ करना चाहता था, यह जो 
प्वाइंट उठाया है। क 


श्री अध्यक्ष--वह्‌ प्वाइंट उसमें नहीं श्राता । उन्होंने कोई संशोधन नहीं 
दिया हे। क्‍ रे की द 


श्री शस्भताथ चतुर्वेदी---अध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति, माननीय नारायणदत्त 
जीने उठाई हे, में समझता हूंकि वह यहांपर लागू नहीं होती है क्योंकि जब तक 
कोई आवास श्रब तक स्टोरेज के लिये नहीं उपयोग किया जा रहा है. उसको वह तब तक 
रिक्‍्यूजीशन नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसकी स्वीकृति राज्य सरकार से 
नले लोजाय। तो मेरा संशोधन यह हैँ कि स्वीकृति बिना उसको सुनने का अवसर 
दिये नहीं दी जायगी... ह 
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श्री अध्यक्ष-द्याप भ्रपना संशोधन जरा पढ़ दीजिये। 
श्री शम्भ्नाथ चतुर्वेदी--मेरा संझोधन इस प्रकार है :-- 
४ राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे झावास के स्वामी तथा अध्यासी को 
छुनने का अवसर दिये बिना नहीं देगी। 
इसमें “दी जायगी' ग्रलत छप गया हैँ उसके स्थान पर 'देगी' होना चाहिये। 
श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा निवेदन यह थाकि चूंकि पहले कलेक्टर इस 
बात का निश्चय करेगा. . . .. 
श्री अ्रध्यक्ष--इसकी तो में आपको इजाजत नहीं दूंगा। में समझता था कि 
ग्राप भाषा सम्बन्धी कोई सुझाव दे रहे हें। 
श्री नारायणदत्त तिवारी-.-भाषा तो ठीक करती ही पड़ेगी। “ राज्य सरकार 


कौपर्व स्वीकृति के बिना अधिकृत नहीं किया जायगा।” जहां पूर्व स्वीकृति लिखा हूँ 
तोपवं स्वीकृति और आज्ञा में फर्क होता है और इस वजह से भाषा ठीक करनी पड़ेगी । 


श्री अ्रध्यक्ष--माननीय मंत्री जी जरा इसको स्पष्ट कर दें। 
नियोजन मंत्री के सभा सचिव (क्री बलदेव सिंह आये) --जो संशोधन हमने 
स्वीकार किया हे वह इस प्रकार हूँ :-- 
“राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे प्रावास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने 
का झवसर दिये बिना नहीं देगी।” यह ठीक ही हे। 


श्री अ्ध्यक्ष--प्रथन यह हँँकि खंड ३ के उपखंड (१) 
के अ्न्‍्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- 
“राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा ऐसे आवास के स्वामी तथा अध्यासी को 
सुनने का अवसर दिये बिना नहीं देंगी ४ 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 


क्री राजवारायण-अऔमन्‌ में इसमें एक संक्षोधषन देना चाहता हूं 
कि जिस तरह से कि “राज्य सरकार कोई ऐसी आज्ञा छंसे श्रावास के स्वामी तथा 
अ्रध्याती को सुनने का श्रवसर दिये बिना नहीं देगी ” माना गया हू उसी भाव को हम 
यहां कलेक्टर के लिये भी रखना चाहते हैं, जो यह दूसरा । है इसमें कि कोई भवन 
भांडार के लिये उपयुक्त हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में कलेक्टर का निर्णय अन्तिम और 
निशचायक होगा ।” मेरा संशोधन यह है कि इसके बाद यह दाब्द जोड़ दिये जाय॑ं। “ऐसे 


वि की. कि] 


भ्ावास के स्वामी तथा अध्यासी को सुनने का समृचित अवसर देने के बाद ही कलेक्टर 
निर्णय देगा । 
श्री बलदेव सिह श्रा्य-.जी नहीं, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। 
श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌,में प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हु। 
यह जो खंड ३ का उपखंड (२) है इसमें लिखा हे :-- 
(२) “कोई भवन भांडार के लिये उपयुक्त हे या नहीं, इस सम्बन्ध में कलेक्टर 
का निर्णय अन्तिम और निरचायक होगा। 
अरब श्राप यह देखेंगे कि अगर हम इस संशोधन को स्वीकार नहीं करते हूं तो 
उपलंड (१) -और (२) में विरोधाभास हो जाता हे क्योंकि. जो साधारणतया 


भांडार के निमित्त श्रयक्त न होता हो अगर यह कलेक्टर ने फैसला कर दिया तो 
फिर राज्य सरकार के पास कोई स्वीकृति का सवाल हो नहीं जायगा क्योंकि कलेक्टर 


धर 


के प्रतिबन्धक वाक्य 
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[श्री नारायणदत्त तिवारी| 

सामने श्राता है । कलेक्टर यह फंसला कर देगा कि , यह भांडार के लिये उपयक्त 
है या नहीं। श्रब अगर किसी स्वामी को यह शिकायत हे कि हमने कभो स्टोर नहीं रखता 
है इस आवास में जिसको श्राप ले रहे हैं, श्रोर कलेक्टर कह दे कि नहीं साहब इसमें तो 
भांडार रखा जा सकता है और रखा जायगा तो स्वामी बंचित हो जाता है जो श्री 
दाम्भूनाथ चतुर्वेदी जी का संशोधन सरकार ने स्वीकार किया है है उपखंड (१) में उसको 
लागू करवा सकने के लिये। इसलिये यह बड़ी भारी असंगति रह जाती है 
और झार माननीय शम्भूनाथ जी के संशोवत को वास्तव में लागू करना है तो 
बिता इस उपखंड (२) में यातों निश्वायक और अंतिम निर्णय जो है इसको 
नमाने,मंत्री जी सारे उपखंड को समाप्त कर दें, ओर अगर समाप्त नहीं करते हैं 
तो फिर यह अवश्य कलेक्टर के सामने स्वामी को अधिकार दिया जाना चाहिये 
अन्यथा उप-खंड (२) सारे का सारा निकाल दिया जाना चाहिये। 


श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--अ्रध्यक्ष महोदय, में समझता हूं कि माननीय नारायण 
दत्त जी ने जो दो द्ाब्द इसमें इस्तेमाल हुए हे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें 
“भांडार के निमित्त प्रयुक्त चबहोता ही और इससें हे “ उपयुक्त हे या नहीं ” तो 
इसमें दोनों में फर्क हे। इनमें कोई विरोध नहीं है। कलेक्टर यह निश्चय कर 
सकता है श्रौर उसका निर्णय निशचायक होगा कि वह उपयुक्त है या नहीं। 
लेकिन “ प्रयुक्त न होता हो” यानी जो अभी तक प्रयोग में न लाया गया हो उसका 
अधिग्रहण बिना सरकार की आज्ञा के नहीं किया जायेगा। इसलिये इनमें कोई विरोधा- 
भास नहीं । तो मेरा संशोधन स्वीकार होने के बाद यदि उप-खंड (२) इसी तरह 
बना रहे तो कोई श्रापत्ति नहीं होनी चाहिये. क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है। 


श्री राजनारायण--आरीसन्‌, सेंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है में उसकी 
झावश्यकता को आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में रखना चाहता हूं। यदि इस 
विधेयक का क्लाज़् रे पढ़ा जाय तो उसमें यह स्पष्ट लिखा हे; 

४३--( १) यदि कलेक्टर की राय खाद्यानों को भंडार में रखने ( 80778 ) 
क लिये किसी भांडारिक आवास का अधिग्रहण ( ८१एणांशंा0 ) आवध्यक हूं 
तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक आवास का अधिग्रहण कर सकता है। और यह भी 
आज्ञा दे सकता हैं कि उसका कब्जा उसे ऐसी अवधि के भीतर (जो आ्ञाज्ञा की तामील के दिनांक 
से तीन दिन से कम न होगी ) जो निदिष्ट की जाथ , दिया जाय। 
 श्रीमन्‌, आप स्वतः देखेंगे कि कितना बड़ा अधिकार, अनियंत्रित भ्रधिकार कलेक्टर 
के हाथ में जा रहाहें। सरकार की ओर से यह तक प्रस्तुत होता रहता है। बारबार उद्देय 
को अच्छे शब्दों मे रख कर और उस उद्देश्य की पति के लिये जो तानाशाही और 
केन्द्रीयकरण की नीति सरकार श्रख्तिवार करती है, उससे उस उद्देश्य की श्रात्मा ही मर 
जाती है । उसी को श्रीमन्‌, कुछ राहत मिले, कुछ सहलियत पेदा हो और कुछ उसका जस्टी- 
फिकेशन भी हो ओर जिसके आवास को लिया जाय वह बेचारा कुछ कह भी सके जिलाधीश 
के सामने जाकर, कि यदि यह हमारा श्रावास लिया जायगा तो हमे बड़ी दिक्कत होगी, 
बड़ी परंशानों होगी, कृपया श्राप इसको न लें या उसको समानान्‍्तर कोई दूसरा स्थान या 
झालटरनेटिव सजेशन (सलाह) भीदे सकेंकि झाप इसको न लें करके दूसरा ले लें ज्यादा 
झच्छा है । मगर जिस तरह से यह विधेयक प्रस्तुत है इसमें तनिक भी गुंजाइश नहीं । हां 
जो संशोधन सरकार को ओर से माना गया हे श्रीमन्‌, उसमें इतनी बात जरूर कर दी कि ऐसा 
झावास जो भांडार के निमित्त प्रयुक्त न होता हो, उसकी राज्य सरकार की श्राज्ञा जिलाधीश 
को लेना श्रावश्यक पड़ जायगा । जिलाधीश ऐसे श्रावासों को नहीं ले सकता बिना राज्य 
सरकार की पहले आज्ञा प्राप्त किये हुये। मगर ऐसे आवासों के लिए जो आवास की 


आज व्यक्ति विशेष भांडार के लिए प्रयुवत कर सकता है, और उसके लिए उसकी ग्रावदयकता 
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हुँ या उसको किसी दूसरे सामाजिक कार्य में वह श्रादमी लगा रहा है तो उसको लेने के लिए 
जिलाबीश के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । जिलाधीश जब चाहे तब उसको ले सकता है ओर 
किस तरीके से ले सकता हैँ इसके बार में भी जिलाधीद को ही अन्तिम निर्गय देने का अधिकार 
दिया जाता है । तो में जब हुर नुकते नजर से इस चीज को देखता हूं, तो यह संशोषन' 
बहुत आवश्यक प्रतीत होता हूँ कि जिलाबीश के लिए कम से कम इतना तो प्रतिबन्ध रहे 
कि वह जिसके अवत्स को ले उसको समुचित अवसर प्रदान करे सुनने के लिए । उसकी 
क्या जरूरतें हूं, क्या अवद्यकत<यें हे, और उस अधवास को वह स्वेच्छा से सरकार को क्यों 
नहीं समपित करना चाहता, इन तमाम बातों को वह उसके सामने कह सके, यही इस संशोधन 
का तात्यय हैं । में नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे निर्दोष संशोषन को मानने में भी सरकार को 
क्या आपत्ति हो रही है ? इन्हीं शब्दों के साथ में मानवीय मंत्री जी से पत्र: निवेदन करूँगा कि 
वहु इस संशोवन को अवध्य मानें और यदि वह इस संशोधन को नहीं मानते 3 तो बड़ी ज्यादती 
ही सकती है , बड़ा जोर जुल्म हो सकता हु, और इसमें व्यक्ति विशेष के प्रति कलेक्टर का, 
जिल।धीश का रुझान और राग हेंश भी कभी-कभी काम में आता रहेगा । इन तमाम बातों 
पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये. यह एक छोटा सा संशोचन मेने प्रस्ततत किया हें कि जिस वक्‍त 
ग्रावास लिया जाय उसको सुनने का मौका जरूर दिया जाना चाहिये। और आप श्रीमन्‌, अगर 
दुनिया की तमाम पद्धतियों को देखेंगे तो हर व्यक्ति को जिसकी कोई चीज अगर श्राप लेते 
हुँ तो उसको सुनने का सोका दिया जाता है। लेकिन अगर सरकार यह नहीं मानती तो 
यह माना जायगा कि थह सरकार हृठवादिता पर तुली हुई हूं, और अपने कर्मचारियों के हाथ 
४0० शक्ति देकर अयने आदमियों को सेटिस्फाई करना चाहती है जो जनता के हित 
के विरद्ध हैं । 


श्री बलदेव सिह आये-.-अध्यक्ष महोदय, माननीय शम्भूनाथ जी ने जो विचार इस 
ब्रमेंडमेंट के सिलसिले में पेश किये हें बह उचित ही हें । यह जो संशोचन मानतोय राजनारायण 
जी ने रखा हे और जो उन्होंने यह श्रापत्ति की है कि उसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, यहु बात 
मेरी समझ म॑ नहीं आती क्योंकि पहले संशोधन में तो अध्यासी को और जो मालिक हें उस भांडार 
का उसको सुत्त बिन कोई ऐसा! निर्गय नहीं होग।, किन्त्‌ इससे कोई सम्बन्ध मालम नहीं पड़ता 
इसलिए में आपके इस संशोचन का विरोध करता हूं । 


श्री अध्यक्ष--अ्रदन यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के श्रन्त में निम्नलिखित जोड़ 
दिया जाय-- 


द ऐसे अधवबास के स्वामी तथा अध्यासी को सनने का समचित अक्सर देने के बाद की 
कलेक्टर निणय दंगा । 


(प्रदन उपस्थित किया गया और अर 
. श्री श्रध्यक्ष--अ्रइन यह है कि संशोधित खंड ३ इस विवेयक का प्रंग माना 
जाय । क्‍ 
द (प्रशन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
क्‍ क्‍ खंड ४... क्‍ 
४--अधिग्रहण झाज्ञा की तामील भांडारिक आवश्स के स्वामी अयवा तामील 
: श्रच्यासी ( 0००८ए०ं८।/ ) पर यंदि कोई हो, शअ्रयवा यदि द 
स्वामी अयवा अध्यासी ( ००००एॉंथ ) अ्विलम्ब प्राप्य 
(75806ए (8०८४४०८) न हो श्रथवा स्वामित्व विवादग्रस्त 


( 7 05076 ) हो तो, सरकारी गजरट में ग्राज्ञा के 
प्रकादन द्वारा, की जायगी। - 


१ज्द विधान सभा [१४ सितम्बर, १६४५ 


श्री शम्भनाथ चतवंदी-.-..मे इस संशोधन को कुछ परिवर्तित रूप में प्रस्तत करना चाहता 
हैँ, वह इस प्रकार हे-- 
खंड ४ की पंक्ति ५ में शब्द “तो” और शब्द “सरकारों गजठ” के बीच में निम्त- 
लिखित बढ़ा दिया जाय--- 
अभ्रांडार आ्रावास के किसी प्रमख स्थान पर नोटिस वचियकवा कर तथा।” 


श्री अध्यक्ष--वह साफ नहीं हुआ । आ्रपमरे पास भेज दें तो ज्यादा भ्रच्छा है । 


श्री शम्भनाथ चतुर्वेदी--में श्रमी लिख कर भेज दूंगा । इस संशोधन का मतलब 
यह है, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता हूं, उसमें यह हूँ कि श्रगर कोई अध्यासी या स्वामी उस 
भांडार का नहीं मिले, तो विधेयक में यह लिया हुआ है कि सरकारी गज में विज्ञप्ति त/मील 
के लिये पर्याप्त समझ ली जायंगी । उस दिनांक से ३ दिन के श्रन्दर उसको अधिग्रहण किया जावेगा। 
लेकिन इसमें में यह बढ़ाना चाहता हूं किजो भांडार आवास लिया जाने वाल हे उत्त पर भी 
एक नोटिस चिपकवा दिया जाय और तब वह ग्रहण किया जाय । इतना हो संशोधन है । 


श्री श्रध्यक्ष--इसको आ्रप फिर से पढ़ कर सना दीजिये । 


श्री शम्भनाथ चतवेदी--खंड ४ की पंक्ति ५ में शब्द “तो” और “रकारी 
गज़ट के बीच में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें-- 


भांडार आवास के किसी प्रमख स्थान पर नोटिस चिंपकवा कर तया ।* 


जैसा मेने निवेदन किया अ्रध्यक्ष महोदय, सरकारी गजदट के गांव में तो कहीं दहन 
ही नहीं होते ओर शहर में भी बहुत थोड़े से लोग हु जो पढ़ते हैं। अगर परकारी गज में 
सिफ एक नोटिफिकेशन निकलवा कर किसी स्टोरेज के लिए जगह रशिक्‍वीजीशन होने लगी तो 
इसमें लोगों को बड़ी भारी असृविधा होगी और ससीबत का सासता करता पड़ेगा। 
क्योंकि उनझो पता भी नहीं चलेग। कि कब नोटिफिकेशन हुआआ। एक दस सरकारी अधिकारी 
जायेंगे और उसे निकाल बाहर करेंगे। इसलिए शझगर इसमें यह डाल दिया जाय कि 
नोटिस चिपकाये जायेंगे, तो कम से कम उसको, उसके परिवार वालों को, उसके मित्रों को बहु 
पता चल जायगा कि यहु आवास गृह अब श्रधिग्रहण किया जाने बाला हे, इसलिये वह उसका 
प्रबन्ध कर सकता है। जेसा कि बिल में है, उस तरह से तो ऐसी सूचन। की संभावना ही नहीं 
रहती बिना पता लगाये कोई भी व्यक्ति किसी स्थान से निकाल दिया जा सकता हैं। इसलिए 
में आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे । 


ओऔ दारा्णदत्त लिवारी--श्रीमनू, में प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए 
खड़ा हुआ हूं, केबल मेरा शाब्दिक संशोधन यह हैँ कि जहां पर शब्द “प्रमुख स्थान किया गया 
हैं उसकी जगह उपयुक्‍त” होना चाहिये । 


श्री बलदेव सिह आये-.-.अ्गर इसमें कोई शाब्दिक हेर-फेर है तब तो दूसरी बात 
हैं, लेकिन में इस संशोधन को स्वीकार करता हूं । 


श्री अध्यक्ष--पहले वह अपना संशोधन रख रहे हैं।. 


श्री नारायण दत्त तिवारी---इसमें जो यह है, 'भांडारिफ आवास के किसी प्रमुख स्थान 
पर नोटिस चिपकवा कर” तो प्रमुख शब्द की जगह “उपयुक्त” होना चाहिये। . प्रमु 
स्थान तो झन्‍्दर भी हो सकता है जहां बेठक हैं। तो. बिल्डिय का उपयुक्त स्थान ठीक जंचें, 
वहीं नोटिस चिपकाना चाहिये । इसलिए कानूनी दृष्टि से यह ज्यादा सुन्दर 
हो द 


श्री राजनारायण-.-अऔमन्‌, साननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने जो संशोवर 
अत हुआ हूँ, सम्भवतः उसमे भी कछ संशोधन श्रपने संशोधन में किया है । 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेवक्न, १६५४५ १७६ 


श्री अध्यक्ष--यह उन्होंने परिवर्तित रूप में पेश किया है। वह यह हे कि सिर्फ झ्राखिर 
में तंशोधन में भांडार आवास के किसी प्रमुख स्थात पर नोदिस चिपकवा कर तथा यह शब्द 
जोड़ देता चाहते हे । 

श्री राजनारायण - -उनका, श्रीसन, जो तात्पर्य है वह यह हे कि जो आदमी उस जगह 
न हों, जितके आवास हे तो केबल सरकारी गजद में ही निकल जाय यह काफी वहीं है, 
बल्कि ऐसे स्थान पर नोटिस होता चाहिये जो जझासानी से देखा जा सके, पढ़ा जा सके और 
जिसको. वह समझ सके कि हमारा यह भांडार लिया जा रहा है। इस संशोधन में भी 
श्रीमन, में एक छोटा सा संशोचन प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह संशोचन हमारा यह 
है कि उसके अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए-- 


“किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे स्वामी अथवा अध्यासी भांडार पर जो 
विलम्ब प्राप्य त हो १५ दिन तक नोटिस चिपका रहने के बाद ही कब्जा किया 


जायगा । 


श्री अब्दलमुईज खां (जिला बस्ती )--प्वाइंद आफ झार्डर। श्रीसनु, साननीय 
हम्भनाथ चत॒वेदी का जो संशोधन था उसका समर्थन करते हुये. माननीय नारायण 
दत्त तिवारी जीने उसमें एक शाब्दिक संशोधन पेश किया। अब माननीय राजनतारायण 
जी उस संशोधन से संबंधित, यादी जो माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने उपस्थित किया है 
गौर जो सदन के सामने इस समय है और इसमें एक संज्ोधत सानसीय नारायण दत्त 
जी ते पेश किया हे वह सदन के सामने हे, लेकिन सानतीय राजनारायण जी एक दूसरा संशोधन 
उपस्थित कर रहे हैं। तो क्‍या ऐसा करना मुनासिब हू ! 


श्री ऋषध्यक्ष--जों माननीय शम्भताथ जी ने संशोधन दिया है उसी में संशोधन 
उन्होंने थोड़ा सा किया है और चंकि बह परिवर्तित रूप में किया हे उन्होंने और इसके लिये 
कोई नोटिस उन्होंने नहीं दिया तो सदन ने अ्रगर उनक संबंध में नोटिस को परवाह नहीं की तो 
राजतारायण जी के लिए भी नोटिस को परवाह नहीं होना चाहिए, और में उनको इजाजत 
देता उचित समझता हूं । तो ऐसी हालत में मने उनको इजाजत दे दी 


श्री राजनारायण-श्रीमत्‌, मैंने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है उससे 
हमारा केवल यही मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो वहां पर ह नहीं उसको कस से 
कम दूसरे लोग भी जो कि वह चिपका हुआ नोटिस रहेगा उसे पढ़ेंगें और 
ग्रगर कोई कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास हैं या दसरे स्थान पर हू तो उसको एक 
चिदठी डाल कर सचनां दे सकते हैं कि तुम्हारा यह भांडार लिया जा रहा है, और यदि 
१४ दिन का समय दे दिया जायगा तो उसको पत्र व्यवहार करने झोर पत्र को पाकर श्राने का 
एक समचित सोका सिल जायगा। इसलिये संने इस संशोधन को प्रस्तत किया कि 
ऐसा व्यक्ति जो वहां है नहीं, जो ट्रेसेबिल नहीं हैँ उसको दूसरे व्यक्ति की बनिस्वत्त अधिक 
समय दिया जाना चाहिये। इस संशोधत के विरोध में सरकारी पक्ष के 
लोग दलील दे सकते हैं मगर में एक ही वाक्य कह कर उनकी तसाम दलीलों 
का उत्तर दे देवा चाहता हूं, कि यदि सरकारी पक्ष की ओर से यह दलील आती है कि तब तो 
हमारा सारा अन्न ही खराब हो जायेगा तो सरकार को यह समझना चाहिये कि सन्‌ ४६ 
से और एक बार तो, श्रीमन्‌, उन्होंने जबर्दस्ती गल्‍ला वसूली की थी, तब से उनको भांडार की 
झ्रावश्यकता पड़ती चली जा रही हैं। और यह कह देना कि अब तो हम डिकंद्रोल करते जा 
रहें हैं इसलिये हमने पुराने ऐक्ट को श्रावत्यक नहीं समझा इसीलिये एक दूसरा विधेयक सदन 
के समक्ष प्रस्तुत किया है, यह बहुत ही नाकाफी हें। सरकार को बार-बार आगे श्राने वाली 
परिस्थिति की जानकारी होनी चाहिये, और सरकार को यह समझना चाहिये कि ऐसी परिस्थिति 
आ सकती हूं जब कि अन्त का एकत्रित करना आवश्यक हो 


१८० विधान सभा [१४ सितम्बर, १६६३ 


श्री अध्यक्ष--श्राप विधेयक पर बोलने लगे हें। संशोधन पर ही बोलिये। 


श्री राजनारायण--उसी पर में श्रा रहा हूं । तो में यह कह रहा हूं कि इस तह 
को सामने रख कर. .. .. . « | 


श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)--प्वाइंट श्राफ आर । 
मुझे यह कहना है कि क्लाज ३ जो कि हम पास कर चुके हें, उसमें अवधि ३ दिन की है और प्र 
जनारायण जो जो १५ दिन की नोटिस कह रहें हें यह कंसे इससे संगत हो सकता है 
इस पर व्यवस्था चाहता हूं । 


श्री अ्रध्यक्ष--बह तो श्राज्ञा देने पर तामील की बात है । 


श्री अवर्वेशप्रताप सिह--श्रीमन, क्लाज ३ में बिलकुल स्पष्ट है कि तीन हो दिन 
के अन्यर उसे खाली कर देना होगा, तो यह केसे उसमें फिट इन होगा 


श्री अ्ध्यक्ष--में इसको अवेध नहीं समझता हूं, आपकी श्रापत्ति ठीक नहीं । 


श्री राजतारायण--श्रीसन, मैंने जो खास-खास बातें थीं, अपने संशोधन के पक्ष हे 
थोडा समय लेकर निवेदन करने की कोशिश की है और में समझता हूं कि सरकार हो 
ओर से इसको गम्भीरता और गुरुता पर ध्यान दिया जायगा, और माननीय मंत्री जी प्रपनी 
हृठवादिता की नीति पर अमल नहीं करेंगे बल्कि वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर 
हमारा संशोधन सानेंगे । 


श्री अवधेदग्रताप सिह--मान्यवर, में माननीय द्ाम्भ्नाथ जी चत्दी के 
संशोधन के समर्थन के हेतु खड़ा हुआ हूं । यह ठीक हूँ कि वह स्वीकार कर लिया गया 
लेकिन से इस संबंध में दो लफज कहना चाहता हूं कि जो साननीय नारायणदत्त 
जी तिवारी चाहते है कि प्रमुख” के स्थान पर उपयुक्त” रख दिया जायं। _ प्रगर 
यह हो जायगा तो फिर उसके डिल्क्रीन पर होगा कि वह चाहे तो घर के 
पिछवाड़े मोटिस लगा दे और वह इसको उपयुक्त स्थान समझ सकता है और प्रमुख स्थान तो 
सहन या दर्वाजा वर्गरह ही कोई स्थान हो सकता हें और घर के अन्दर का कोई हिस्सा वहीं 
हो सकता हे । इससे भविष्य में लीगली कठिनाई हो सकती हू । 


श्री रामसन्दर पांडेय (जिला श्राजमगढ़ )--साननीय श्रध्यक्ष महोदय, जो 
संशोधन दाम्भूनाथ जी चत॒बंदी ने रखा हे उसमें में यह शब्द डंग्गी पिटवाकर बढ़ा देना 
चाहता हूं । 

श्रीमन, इसलिये सें चाहता हूं कि गजट सब लोग पढ़ते नहीं है। इसलिये 
कहा गया हैं कि नोटिस चिपकायी जाती, लेकिन, श्रीमन्‌, में जानता हूं कि नोटिस भी 
नहीं चिपकाया जाता है, और बिना चिपकाये ही कहा जा सकता हैँ कि नोटिस चिपकायी 
गयी थी । इसलिये इसको साफ करने के लिये और लोगों को जानकारी हो जाय, इसका 
उपाय हैं कि डगगी पिटवा दी जाय। मेरा खयाल है कि इसके बाद स्वामी, अ्रध्यासी 


या शहर के किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा कि वह कह सके कि जानकारी नहीं हुईं 
इसलिये इत दब्दों को बढ़ा दिया जाय । 


श्री अ्रध्यक्ष--आपका कहना है कि नोटिस चिपका कर, ड्ग्गी पिटवा कर तथा सरकारी 
गजट में श्राज्ञा के प्रकाशन द्वारा, यह तीनों चीजें रहें । 


श्री रामसुध्दर पांडय---जी हां । 


श्री रततलाल जत (जिला बिजनौर )--माननीय प्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन 
. शम्भूनाथ चतुर्वेदी जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं । वैसा ही एक संशोधन मेने 


#खिएजे 


उत्तर प्रदंश भांडार अधिग्रहण विदेबक्न, १६५४ शहर 
दिया था जो झागें दिया हुआ है । इसमें तीन बाते तीन सदस्यों ने कही है । एक बात कही गर्ड हैं 
कि प्रमख के स्थान पर उपयुकद रख दिया जाय । यह बिलकल ठीक नहीं हु क्योंकि प्रमुख 
स्थान के माने यह हैं कि सकान का दरवाजा सुख्य स्थान हो सकता है और उपयुक्त में संशय हू , 
इसलिये प्रमुख स्थान ही ठोक हैँ । दूसरा संशोधन माननीय राजनारायण जी ने दिया हूँ 
कि १४ दिन बाद, तो यह भी असंगत हु । दूसरी बात यह है कि जब सरकार को सकात की या 
ग्रावास की आवश्यकता हैं तो जेसी आवश्यकता होगी वेसा ही समय ढेंगे । अगर 
श्रावव्यकता बहुत अधिक हुँ तो थोड़ा समय देंगे । विधेयक में दिया हैँ कि कम से कम ठीन 
दिन हो तो उतकों अधिकार हें कि वह ५-७ दिन या महीना भर दे सकते हैँ । यह 
तो कलेक्टर के सुभीते और डिस्क्रीशन के ऊपर होगा । साथ में यह भी है कि गजद 
में प्रकाशित होगा तो इसमें तो काफी समय लगता हैँ ओर इसमें वह ज्यादा 
समय देंगे! इसलिये जो आपका संशोधन आया हें उसकी खझावद्यकत! 
नहीं रहती है। इस लिये मेरे खयाल में वह बिलकुल ठीक नहीं हैं । तीसरा 
तंझोचन क्री रामसुन्दर पांडेय ने दिया हे कि डग्गी पीदकर इसको प्रकाशित 
किया जाय। यह स्थान अधिकतर शहर में होंगे। यह गांवों में कम सोका यड़ेगा ! 


ऐसी सूरत में इसकी श्रावदयकता नहीं है । जब उसमें नोटिस चिपका दिया गया और गज सें 
प्रकाशित हो गया तो फिर इतनी ज्यादा और एहतियात की आवश्यकता नहीं हें । इसलिये शोर 
जितने संशोधन यहां पर आये हैं उनका विरोध करता हूं ओर श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने जो 
संझोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं । 


श्री अब्दुलमुईज खां-..भाननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने जो 
ग्रापत्ति उठायी थी, उसको सुनने से मुझे ऐसा अतीत हुआ कि साननोय राजनारायण ने लिखित 
रूप में अपने संशोधन को त दंकर हमको एक तरह से गड़बड़ में डाल दिया वरना उनके संजोधन 
का तात्पयं जो होगा वह असल में तो जो शब्दावली खंड ३ में है वहां पर रिक्वीजिशन का आडेर 
होगा; उस आर्डर के तीन दिन के भीतर या कोई अवधि जो अधिकारी मुकरंर कर उसके 
अन्दर कब्जा ले सकता है । यह बात वहां पर कही गयी है लेकिन आपने जो संशोधन रखा हे 
उसमें १५ दिन की लिसिट रक्‍्खी गयी है । वह इसके विरुद्ध पड़ती हे । ४ दिन के अन्दर वह पजेदान 
ले लेता है १५ दिन तो बहुत रहता है । उससे कोई फायदा नहीं पहुंचःत है । वह चौज चिपकी रहे 
उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता हें । जब वहां पर तीन दिन का समय दे दिया गया है और 
४,४ दिन में वह पजेशन ले सकता हें तो १५ दिन की बात एक ऐवसड सी हो जाती है । इसलिये 
में इस संशोधन का विरोध करता हूं ; 


श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर )--भोमान अ्रध्यक्ष महोदय, जो संशोधन चतुर्वेदी 
जी ने पेश किया हे में उसका समर्येन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अंतिम शब्द उस संशोधन में 
यहु है कि यदि किसी मालिक के वकान की आवश्यकता हो तो केवल यही नहीं कि गजट कर शिया 
जाय ओर अगर वह न मिले या उसको छोड़ दिया जाय, बल्कि उसके लिये यह परसावश्यक हे कि 
उसके निवास स्थान के दरवाजे पर एक नोटिस चिपका दी जाय। उससे यह लाभ होगा कि 
सान लीजिये किसी कारण से यह अनष्य नहीं मिलता हैं । कहीं गया हूँ या कुछ पता 
नहीं देता। तो अग्रब चपरासी ऐसा करते हें वह लिखवा देते के कि हाजिर नहीं मिला। 
उस पर दो ग्रादसियों के दस्तलत करा लेते हें तो वह बात उसके विरुद्ध पड़ 
गयी । परन्तु यह आवश्यक है कि यदि वह नहीं मिलता है तो उसके दरवाजे पर, 
उनके मकान के दरवाजे पर नोटिस चस्पां होनी चाहिये। और यह बात भी अगर खयाल में 
आती है तो उसके साथ जब रूल्स बनेंगे तब यह ठीक किया जा सकता है। बहू नोटिस चस्पां 
होगा। चस्पां करने के पदचात्‌ भी गलती हो सकती है परन्तु देखने में यह आता है कि चपरासी 
ने नोटिस चस्पां कर दिया परन्तु कोई वास्तविक सूचना नहीं दी । एक फर्जी दिखाने के लिये 
अपने कागज में उसने लिख दिया कि नोटिस चस्पां कर दी और वास्तव में उसने नहीं किया। 
तो इसका उपचार यह हो सकता हैं कि वह दो श्रादमी जिनके हस्ताक्षर चस्पां करने के सबत में 


श्र विधानसभा... | १४ सितम्बर, १६५१५ 


[ श्री श्रीचद्ध 


कराता हुँ वह इनके अ्रतिरिक्‍त गांव के प्रधान अथवा सरपंच के हस्ताक्षर भी उसमें होने चाहिये, 

और उनके हस्ताक्षर की भी उस पर आवश्यकता है । जिस समय चस्पां किया जाप तो इनके 

हस्ताक्षर भी कराये जायं। में आशा करता हूं कि यही अंतिस रूप में संशोधन है और 

सु संशोधन जैन साहब का है, मेरा है और चतुर्वेदी जी का है उसको स्वीकार करने की कृपा 
जाय । 


श्री शिवतारायण (जिला बस्ती)--में प्रस्ताव करता हूं कि श्र प्रइन उपस्थित किया 
जाय । 


श्री जगन्नाथ सल्‍ल (जिला देवरिया)--में इसका विरोध करता हूं। 


श्री नारायणदत्त तिवारी-शौसन्‌, कल भी मेंने इस पर प्रइन उठाया था। कल भौ 
क्लोजर आया था। शाप यहां पर उपस्थित नहीं थे। इस संबंध में दोनों बार विवाद हुआा 
था । हमने यह स्पष्ट किया था कि ऐडवाइजरी कमेटी के अनुसार इसके लिये डेढ़ घंटे का समय 
निश्चित किया गया हे तो बीच में क्लोजर आना शोभा नहीं देता । इनको कन्वेंगन कर दिया 
जाय। 


श्री अ्ध्यक्ष--में आपकी बात से सहमत नहीं हूं। में इसको स्पष्ट किये देता हूं। 
क्लोजर के बारे में माननीय सदस्यों को अधिकार रहेगा चाहे वह उसको मूव करें यान करें। 
यह हो सकता हे कि २,४ व्यक्ति एक संशोधन के ऊपर कुछ समय ले लें या कुछ महत्व के 
संशोधनों पर समय ले लें। उनके ऊपर विवाद करके मत परिवर्तन अ्रगर माननीय मंत्री करना 
चाहते हैँ, और उस संशोधन को स्वीकार करना चाहते हें तो वह कर सकते हैं। ऐसी प्रवस्था 
में अध्यक्ष ही इस बात का निर्गय करेगा कि यदि कोई प्रस्ताव, क्लोजर का मोहन आये कि 
प्रइन उपस्थित किया जाय तो उस पर वाजिव तोर पर बहस हुई है या नहीं इस का निश्चय करें। 
और अगर वाजिब तौर पर काफी बहस नहीं हुई है तो वह उस क्लोजर को स्वीकार नहीं करेंगे जा 
कि कल माननीय उपाध्यक्ष ने उसको संज्र नहीं किया । वह इसलिये नहीं किया क्योंकि वह 
समझते थे कि इस पर और बहस करने की आवश्यकता है । लेकिन पहले दो तीन संशोधतों के 
ऊपर ही सब लोग बोलता शुरू कर दें और १००-१५० संशोधन हों जिन पर विचार ही न होने 
पाये तो इस प्रकार से इतनी संख्या में संशोधनों पर पूरा विचार ही न हो सकेगा। इसलिये 
इस समय निर्धारण का यह मतलब नहीं हे कि क्लोजर का प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता, 
लेकिन निर्णय देते समय इस बात पर विचार कर लिया जायगा कि काफी भाषण हुये हैं या 
सहों॥ अगर काफी बहस किसी संशोधन पर हो चुकी हो तो क्लोजर की मंजूरी अ्रध्यक्ष 
बेंगे अन्यथा नहीं देंगे । द 


(इसके बाद श्री अ्रध्यक्ष ने श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी का नाम पुकारा ।) 
श्री जगन्नाथ मल्‍्ल-...में इसका विरोध करता हूं । क्‍ 


श्री अध्यक्ष--आ्राप खड़े ही नहीं हुये थे। इसलिये मुझे उनका नाम लेता पड़ा । 


श्री दाम्भूवाथ चतुर्वेदी--प्रध्यक्ष महोदय, मेरासंदगोधन स्वीकार कर लिया गयाहे 
इसलिये भ्रब सुझे और कुछ कहना नहीं हे ।._ ्ि द 


_ श्री बलदेव सिंह आये. श्री शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने जो संशोधन पेश किया है उसके बारे 
में से पहले ही कह चुका हूं कि वह मुझे स्वीकार हैं। नारायणदत्त तिवारी जी ने जो संशोधन पंन्न 
किया था. उसका जवाब अवधेशप्रताप सिह जी ने दे दिया कि “उपयुक्त गोलमाल दाब्द हैं 
और उसके स्थान पर 'प्रमुख' शब्द ठीक है। इसलिये चतुर्वेदी जी के संशोधन में जो संशोधन 
. तिवारी जी ने पेश किया था वह उचित नहीं है। इसके अ्रतिरिक्त कुछ और भी संशोधन उस 

संझोधन में पेश किये गये। श्री राजवारायण जी ने जोघारा ३ पास हो चुकी है उसके 
विरोध में संझोधन दिया था।......|||_|य्य्य््-<्-|-ज+ज़्< 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १६५४ श्ष्रे 


.. श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने इस पर व्यवस्था दे दी तो 
उनका फिर कहना ठीक नहीं हैं । 


.. श्री प्रध्यक्ष--वें उसका बहस में जिक्र कर सकते हें । 


| श्रीबलदेव सिंह आर्ये--में यह कह रहा था कि धारा ३ जब स्वीकृत हो चुकी थी और 
| बत दिन का समय निविचत कर दिया गया था तो अ्रगला संशोधन उसके विपरीत नहीं भरा 
| कता। श्री पांडे जी ने भी एक संशोधन इस आशय का पेश किया कि ढोंढी से सूचना दी जाय । 
| ब्रामतौर से जो आवास लिये जायेंगे वे शहर में होंगे जिनके लिये ढोंढी पिटवाने की झ्रावश्यकता 
हों हैं। इसलिये अन्त में में शम्भूनाथ जी का संशोधन स्वीकार करता हूं । 


। श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमनू, यह कहा गया कि “उपयुक्त” शब्द “अमुख 
| हद के मुकाबले में उपयुक्त नहीं है। में आपका ध्यान लेंड एक्चीजीशन ऐक्ट की तरफ' 
ल्लाना चाहता हूँ उसमें लिखा हुआ है कि. 
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परम कतवीनियंट प्लेस” शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अनुवाद “उपयुक्त स्थान होता है। 
आर प्रमुख स्थान” होता तो प्रासीरनेंट प्लेस” होता। 
















। श्री पअ्रध्यक्ष--लेकिन उसका कारण यह हूँ कि बहुत से स्थानों के संबंध में “कनवीनियेंट 
बातों” शब्द का उपयोग हो सकता हे परन्तु एक ही मकान में जब प्रश्न हो तो प्रामीनेंट जगह 
छूबै में उचित प्रकाशन होता है। इसलिये प्रामीनेंट शब्द का प्रयोग किया गया हे । 

| (कुछ ठहर कर) 

इसमें कई संशोधन आ गये हें इसलिये सब को एक-एक करके लेता हुं । 

। श्री रामसुन्दर पांडेय जी का संशोधन यह है कि “भांडारिक आवास के प्रमुख स्थान पर 
गरिटिस चिपकवा कर, डुग्गी पिटवा कर तथा” ये शब्द रख दिये जाय॑। याती शम्भूनाथ 
झुबंदी जी के संशोधन में “डुग्गी पिटवाकर” शब्द और जोड़ दिये जाय॑ । 

.. (प्रइन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 

, श्री भ्रध्यक्ष--प्रइन यह हे कि खंड ४की पंक्ति ५ के शब्द तो” तथा शब्द “सरकारी” 
गंदोच में शब्द भांडार आवास के प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपकवाकर तथा” रख 
'बिजाय॑। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ॥) 


ः श्री भ्रध्यक्ष--.इसमें इतना और कह देना चाहता हूं कि “उपयुक्त” के बारे में में अलग 
रा लेलेता हूं। 

| श्री नारायणदत्त तिवारी-...में इसको वापस लेता हूं । 

फ (सदन की अनुसति से संशोधन वापस लिया गया।) 

. भी भ्रध्यक्ष-्रव में श्री राजनारायणजी का प्रतिबन्ध रखना चाहता हूं जो इस प्रकार है-- 
... “किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसे स्वामी भ्रथवा श्रध्यासी के भांडार पर 
... जो श्रविलम्ब प्राप्य न हो, १५दिन तक नोठिस चिपका रहने के बाद ही 
|... कब्जा किया जायगा।” ः द 

... श्रश्त यह हे कि संशोधित खंड ४ के श्रन्त में यह प्रतिबन्ध, जो मेंने पढ़ा, जोड़ दिया जाय । 
....._(प्रइत उपस्थित किया गया और अ्रस्वीकृत हुआ।) 


भांडारिक 

आवास के 
प्रयोग का 
अधिकार । 


प्रवेश और 
निरीक्षण का 
झपधिकार | 


१८४ विधान सभा [१४ सितस्पर ।.. 
श्री अध्यक्ष-.प्रइन यह है कि संशोधित खंड ४ विधेयक का अंग माना जाए 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


च् 


५--यदि कलेक्टर ने धारा ३ के अधीन कोई भांडारिक आवास अंकल: 

कर लिया हो तो वह उसे ऐसी रोति से प्रयुक्त भ्रथवा व्यवहृत ( («७ 

करेगा जो उसे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निर्मित्त इष्ठकर प्रतीत हो। 

श्री रामेइवर लाल--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मे रा संशोधन कल की तरह ३ ३ : 

चाहता हूं कि खंड ५ की पंक्ति ३ के बब्द 'खाद्यान्नों” के बाद शब्द “एवं खाद्य मप्र 
बढ़ा दिया जाय । द 


श्री बलदेवासह आये--स्वीकार है। 








श्री अ्ध्यक्ष--परहन यह है कि खंड ५ की पंक्ति ३ के दशब्द खाद्यान्नों” के बाद: 


“एवं खाद्य सामग्रियों बढ़ा दिये जाये । 
(प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि संशोधित खंड ५ विधेयक का अंग माना जाव। 
(प्रझन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
खंड ६ 


६--कलेक्टर भ्रथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिक्ृत कोई व्यक्ति किलो रे - 
भूगृहादि (_ एा»आ॥585 ) में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश प्रोरउ्ला | 
निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त प्रयुक्त किये , 


सकते हें श्रथवा नहीं । 


श्री रामइबरलाल--अ्रध्यक्ष महोदय, में आप की आ्राज्ञा से प्रस्ताव करता हूं हि हे । 
६ की पंक्ति २ के शब्द में” तथा शब्द “यह के बीच में शब्द सूचना देकर” रस दियेक्ता । 





कै 
|! 
पि 
भा 
हर 
पा 
॥ 
है, 


इसके बाद यह खंड ६ इस प्रकार हो जायगा। “कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस उंदंग 
अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगृहादि में सुचना देकर यह अवधारण करने के प्रयोकर 
प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है कि वे खाद्यान्नों को भांडार में रखने के निमित्त,प्रपत , 


किये जा सकते हूं, अथवा नहीं ।' 


में अपने इस सुक्ष्म संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि यदि जिलाधीश या उपकेठा 
अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी झ्रावास को यह देखने के लिये कि वह खादाब्नों के हि 


उपयुक्त है या नहीं तो वह उस व्यक्ति को उचित सूचना देकर उसके घर में जाय! 


! 


.. श्रीमन्‌, यह विधेयक अपने प्रांत के बहुसंख्यक लोगों की भलाई के लिये बनाया जा छः 


जेसा कि साननीय मंत्री जी ने साना है और यह बड़ा शुभकार्य है क्योंकि इस विधेयक के ह | 


हम मूल्य संरक्षण की भावना रखते हुये देश में अ्रन्न के भावों को रोकना चाहते हैं। कोन ऐसा? 
प्रांत में ४ जो यह चाहता होगा कि यहां के लोगों का नुकसान हो और श्रनाजों के भाव ह 
तरह से गिरें जिससे बहुसंख्यक लोगों को घादा हो ? में चाहता हूं कि इसमें सबकी सद्पेर . 


. रहेंगी यदि एसे घर के मालिक से मेहरबानी करके पूछ लिया जाय और उसको सूचना दे के. 


उसके घर में जाया जांय । इससे सरकार के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं होता । इसके ग्रतिर्ति 
जो दफा ३९५ और ३०२ के मुलजिमों को यह सुविधा है कि उनके घरों की सर्च के निमित्त करा. 


कोई अधिकारी जाय तो कुछ व्यक्तियों को साथ ले कर झनिवायंतः जाय और सूचना देकर उत्त 


धर में घुसे और कायदा तो यहां तक है कि अपनी तलाशी देकर तब उनके घर में घुसे जब किमितर 


केसेज में यह सुविधा दी जाती है तब यह तो बड़ी सद्भावना की बात है, यह बड़ा शुभकार्य है इ़े 


यदि श्राप किसी के घर में जाते हैं तो सूचना दे कर जायं । इस पर दलील ज्यादा देने की ग्राव- 


. झयकता नहीं है। मुझे श्राश्ा है कि आज वह इस मूड में हैं कि इसको स्वीकार कर लें। 


उलर प्रद वा मण्डार अधिग्रहण विधेयक, १६५४५ श्परें, 


श्री बलदंवसिह आय--जी नहीं । यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता 


श्री अवधेशप्रताप सिह--..मान्यवर, भे श्री रामेइबरलाल के संशोधन के समर्थन के हेतु 
लड़ा हुआ हूं और में समझता हूं कि सरकार को इसको मानने में कोई आपत्ति 
होनी चाहिये। यह बात क्रिमिनल सामलात में भी मालिक या अ्ध्यासी को हैँ कि वह 
छिपकर भाग न जाय तब भी ऐसी सुविधा हु लेकिन इसमें जब कोई ऐेडमिनिस्टरेटिव दिक्कत 
सरकार को नहीं है तब यहू क्‍यों न माला जाय ? श्रीमन, यह साधारण सम्यता की बात हें 
मकात तो किसी का उठा लहीं जा रहा हें केक्‍ल उसको सूचना दी जाय कि कोई अधिकारी 
या कलेक्टर उस मकान को इस तलियत से देखता हें कि वह भांडार के काम के 
लिये उपयक्त हैँ या नहीं तो म॑ समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती | 
यदि ऐसी मांग भी हुसार साननीय मंत्री महोदय मानने से घबड़ाते हैं तो में कया कह ! इसमें 
कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाई भी नहीं हैं । इसको मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 


श्री रदनलाल जन--साननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी संशोधन दिया गया है में उसको 
झावश्यक नहीं समझता । कारण यह हूँ कि जब कलेक्टर या उनके आदेश से कोई भी श्रधिकारी 
मकान को या आवास को देखने जायगा तो यह तो साधारण सी बात हे कि वह सुचना देगा, 
उनकी बद्धि पर हमको यकीन करना चाहिये। मान लिया कि उसके मकान में ताला लगा हुआ हे 
तो लाजसमी कहेगा कि ताला खोल दो और ताला खुला हुआ हैं और कोई उससें रहता हु तो साधारण 
बात है वह कहेगा कि हम सकान देखना चाहते हें । मान लीजिये उसमे किसी की फेसली रहती हैं 
तो सिविल प्रोसीजर कोड के श्रनुसार कहा जायगा कि वहां से हुठ जाय। लिहाजा यह दाब्द 
बिल्कुल अनावदयक है । हमको कलेक्टर की बुद्धि पर एतबार करना चाहिये जिसको कि हम 
सारे अधिकार देने जा रहे हे कि वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो फिजूल, व्यर्थ और आाक्षेप 
करते वाला हो। ऐसी बात वह कभी नहीं करना चाहेगा।। हमें उसकी बुद्धि और डिस्क्रीशन 
पर यकीन करना चाहिये और सूचता देने का जो शब्द हैँ उसकी यहां आवश्यकता नहीं हू । 
इस कारण में इसका विरोध करता हूं। 


श्री हरगो विन्द सिह-जो इस संझ्ोधन को न सानने के खिलाफ शआाक्षेप या प्रइन उठाये 
गये है उसमें मेरा खयाल यह हुँ कि कुछ गलतफहमी हुं। एक बात तो यह समझ ही लेनी 
चाहिये कि इसमें मकान लेने का कोई सवाल ही नहीं हें। यह अधिनियम जो बन रहा हे इसमें 
केवल गोदाम या खत्ती लेने का सवाल है। गोदाम या खत्ती ऐसी चीज होती है जिसमें 
लोग रहते नहीं हैं। इसरी बात यह हे कि सिर्फ कलेक्टर यह देखने जायगा कि यह खत्ती या गोदाम 
खाली हूँ या नहीं है और आया इसे लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। मानलिया 
एक रोज कलेक्टर शहर में निकला कि देखें कितने गोदाम खाली हूं, कितनों को 
प्रावद्यकता है और कितने लिये जा सकते हें। अब कलेक्टर जायगा तो खत्ती वाले या गोदाम 
वाले को सूचना दे देगा। उसका ताला बन्द हँतो उसे खुलवायेगा। तो यह तो इतनी 
सुचना हो जायगी । लेकिन अगर कानून में यह रखते हे कि सुचना देना झआावदयक है तो यह 
रखना होगा कि किस प्रकार रक्खी जायगी और के रोज पुर्व सूचना दी जाय । सूचना के लिये 
फिर चाहे १ घंठा रक्‍खे, या १ दिन रक्‍्खे लेकिन कुछ रखना अवध्य पड़ेगा । झगर रखते हें 
झ्रौर वह सूचना नहीं लेता है और कहीं चला जाता है तो बिना सूचना के कलेक्टर उसके अन्दर 
जा कर देख नहीं सकता हे तो यह एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत देर होगी। फिर कलेक्टर 
एक बहुत व्यस्त ऋधिकारी है। वह एक रोज गया १०, १२ खत्तियां देख आया लेकित अगर 
सूचना देता आवश्यक होगा तो इससें देर लगेंगी। में समझता था कि कोई माननीय सदस्य 
इस पर प्रकाश डालेंगे कि ऋगर सूचना नहों दो जाती हु तो आखिर इससे क्या तकक्‍्सान होगा 
अगर खत्ती को देखने से पूर्व जिलाधीह पूर्व सूचना नहीं देता हैं तो इससे मकान मालिक को 
क्या नुक्सान पहुंचता हैं इसपर कोई प्रकाश नहों डाला गया । कलेक्टर जिस वक्‍त जाता है 
देख लेता है और उपयुक्‍त समझता हे तो ले लेता है और नहीं उपयुक्त समझता हे तो नहीं लेता है । 
सूचना देते के कारण दिक्‍कतें हो सकती हैं इसी एक कारण से यह संशोधन माना नहीं जा सकता है । 


ब््न्य्का 


श्दद विधान सभा [ ५४ सितम्बर, १६४३ 


श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह 

कहा कि आखिर क्‍या ऐसी कठिनाई है ओर क्‍या शिकायत हो सकती हे जिस पर किसी सदस्य 
ने कोई रोशनी नहीं डाली॥ में उनकी सेवा में वही बातें रखना चाहता हूं जो छठ संद 
है वह स्पष्ट हे और इस प्रकार है कलेक्टर अथवा उसके हारा इस संबंध में अधिकृत कोई 
व्यक्ति किसी भी भूगृहादि में यह अवधारण करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर 
सकता है कि वे खाद्यात्नों को भांडार में रखने के निमित्त प्रयुक्त किये जा सकते हैं अ्रयवा नहीं |” 

यदि इसमें केवल निरीक्षण शब्द रहता और प्रवेश न रहता तो में समझता हं कि 
पूर्व सुचना देने की बात रामेइबर लाल जी की न मानी जाती तो कोई हर्ज नहीं था। 


श्री हर॒गोविन्द सिह--बिना प्रवेश के भी निरीक्षण हो सकता है। 


श्री गेंदासिह--बिना प्रवेश के भी निरीक्षण हो सकता है। बाहर से दब 
लिया। में यही निवेदन कर रहा हूं। लेकित इसमें तो प्रवेश भी हैं ओर प्रवेश्ञ हे 
मानी यह हुए किताला भीतोड़ाजा सकता हे। एक झादसी अपने घर के ऊपर ताता 
लगाये हुए है, बन्द किये हुए है, उसमें कुछ ऐसा सामान भी है जो वह हर आदमी 
को दिखाना नहीं चाहता। कोई अफसर चाहता हैँ तो इस प्राविजन के सुताबिक 
उस अफसर को कोई रोक नहीं हैं कि वह॒ ताला न तोड़े। वह ताले को तोड़ सकता है 
और ताला तोड़ कर उसके घर की गोपनीयता को नहीं रहने दे सकता है। गोपनीयता 
की आवश्यकता होती हैं और में समझता हूं कि किसी व्यक्ति को अपने घर 
को गोपनीय रखने में रोका नहीं जा सकता। इसमें बड़ा स्पष्ट है कि कलेक्टर श्रथवा 
उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भूगहादि इसका तो मतलब 
होता हैं भूगृहादि में वह भ्रबेश कर सकता हैँ और श्रगर प्रवेश कर सकता है 
तो उसकी गोपनीयता को खतम कर सकता हें। इसलिये साननीय रामेब्वरलाल जी का 
इतना कहना हेकि वह सूचनादे दें और अ्रगर वह गोपनीयता रखना चाहता हुँ तो 
उसकी गोपनीयता को कायम रखने के सिलसिलें में इजाजत ले सकता है कि हमे 
दो एक घंटे का वक्‍त दे दिया जाय। हमने कुछ ऐसे सामान भी रखे हें जो हम आपको 
झौर दूसरे लोगों को नहीं दिखाना चाहते। में यह नहीं चाहता हूं कि अगर कलेक्टर 
कोई ऐसी चीज देखना ही चाहता है, अपराध की चीजे छिपा रखी हों उन्हें वह 
भले ही देख ले, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है तो उसकी गोपनीयता भी आवश्यक हूँ। 
एक तरफ तो मेरी दिक्कत यह हुँ दूसरी तरफ दिक्कत सरकार की है। सरकार की सूचना 
देने की क्‍या प्रक्रिया होगी इसको नियमों में स्पष्ट कर सकती है जिसमें कोई 
बहुत ज्यादा देर तक टालने वाली बात न आये और नियमों में इसको ज्यादा स्पष्ट 
कर दिया जाय कि कितनी देर की सूचना पर्याप्त समझी जायगी और सूचना लेने में अगर 
कोई घपला या ऐसी चीज करता है जिससे वह बचना चाहता हैतो उसमें नियमों 
में १पध्ट कर दिया जाय। फिर इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से यह कठिताई 
बच जाती हैँ और दूसरी तरफ सरकार को स्पष्ट काम करने में भी कोई दिक्कत 
नहीं होती । में समझता हूं कि इस रोशनी में भी माननीय मंत्री जी विचार करें। 


“श्री अब्दुलमुईज खां--मानतीय “अध्यक्ष महोदय, मैंने साननीय नेता विरोधी 
दल के भाषण को बड़े गौर से सुनने की कोशिश की और खास तौर से इस वजह से 
कि माननीय मंत्री जी के उस तरफ ध्यान दिलाने पर ध्यान हुआ कि वह बात जो ्ेंट 
गयी हे वही कही जाय। मेंजोी समझ सका उन्होंने दो बातें कहने की कोशिश को 
हैं। एक तो यह कि इस विधेयक का जो खंड हैं उसमें निरीक्षण के साथ-साथ प्रवेश 
करने का जो शब्द हे उससे उनको यह डर मालूम होता है कि कहीं अगर बिला किस्ती 
सूचना के दिये हुए प्रवेश करने का अधिकार कलेक्टर को मिल जाता है तो किसी के 





* बकता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया। 


उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिप्रहण विधेयक, १६५४५ १८७ 
घर ही 


हि 


नघुस जायं। तो यह बात इस सदन में कई संशोधनों के सिलसिले में कही जा 
कि स्टोरेज के लिए ऐसी ही बिल्डिग्ज जो साधारणतया आमतौर पर 
ध्टोरेज के काम में इस्तेमाल होती हैं बही लीजा सकती हें। तो फिर ऐसी सूरत 
किसी के सकान में प्रवेश करने पर कोत आपत्ति हो सकती हुँ? लेकिन अगर आप 
थह समझते हैं कि निरीक्षण ही से काम चल जायगा तोरसे यह कहंगा कि उसका जो 
झसली मकसद है उसके बिल्कूल विरुद्ध निरीक्षण होगा। बाहर से आपने देख लिया 
लेकिन स्टोरेज के लिए तो अन्दर की चीज देखनी है, सकान में कितनी जगह है, 
सीलन है या नहीं, बेंटिलेशन का क्या हाल है, छत कसी है, यह सब बातें देखने की हैं 
जो बिला प्रवेश किये हुए नहीं हो सकतीं। बाहर से देखने के बाद वापस झआाने से 
कोई फायदा नहीं. होता। दूसरी बात जो आपने कहीं वह सीक्रसी की बात हुँ। 
वह भी उसी आधार पर हे कि अगर कोई किसी के मकान क शअ्रन्दर चला जाय बिला 
सचना दिये तो यह बात सीक्ेसी के खिलाफ पड़ती हे, गोपनीयता के खिलाफ पड़ती हें। 
लेकिन अगर माननीय सदस्य ज्यादा सोचे तो इस बात से सहमत 'ेंगे कि स्‍टोर्स में कोई 
ज्यादा सीकसी की बात नहीं होती और श्रगर किसी क॑ स्‍्टोरंज में कोई सीक्रेसी की 
बात है तो कलेक्टर को पूरा अधिकार भी होना चाहिये कि क्या ऐसी सीक्रेट चीज 
उस स्टोर के भ्रन्दर है इसको वहुदंखे और पिछले वर्षों में जो सरकार के सासने 
कठिनाइयां आती रही हूँ उनको देखते हुए नेता विरोधी दल को इसको मान लेता 
चाहिये कि ऐसे मौके पर सीक्रेसी का बिल्कूल ही खयाल नहीं करना चाहिये । 


श्री अवधेशप्रताप सिह-..इसके साने घर कभी नहीं लिये जायंगे। 
श्री अब्दुल मुईज खां--ऐसा नहीं है कि किसी का घर लिया जायगा। साधारण- 


तया जो स्टोरेज के काम में प्रयुक्त होता हैँ उसको अगर आप घर कहे तो बात 
दूसरी है नहीं तो वह इस डेंफिनीशन में नहीं आता है । 


शत 


में 
हे 


ज44 («८ 


श्री शिवनारायण--जो अमेंडसेंट उघर से झ्राया है में उसका विरोध करता हूं। 
कोई कलेक्टर भी मोटी बुद्धि वाला आदमी नहीं हे। इस संशोधन के माने यह है कि मु हु से 
चलो, श्रांल से बोलो ओर कान से देखो, तो इतनी मोटी ब॒द्धि किसी कलेक्टर के पास नहीं 
हैं और अगर सोदी सी बात देखते कि जिसका स्टोर खाली होगा वह सूचना मिलने पर 
ही २५ बोरा गेहूं उसमें खरीद कर रखवा देगा ओर झगर कलेक्टर ने कहा कि परतसों 
हम शआ्रायेंग . . . . . . 


श्री अध्यक्ष--आप अपना भाषण बाद भेंजारी रखें। 


(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० 
मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरमोविन्द पन्‍त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुन 
झारम्भ हुई ।) 


श्री शिवनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सें इस सदन में इस 
ग्रमेंडमेंट का विरोध करते हुए यह कह रहा था कि कुछ लोगों का विचार हूँ कि 
नोटिस शब्द जो दिया है, सरकार नोदिस दे, सूचना का अर्थ यह है कि काननी तौर पर 
गवर्नमेंट लोटिस देगी उससें कम से कम एक महीना लग जायगा, १५ दिन लग जायेंगे, कोई 
लिमिट नहीं है. और गवर्नमेंट बाउन्ड होगी, कलेक्टर बाउन्ड होगा कि उसका पालन 
करें और वह आदसी जिसके नाम हम नोटिस इजरा करेंगे तो वह आदसी भाग भी 
सकता हैं। उसके लिये गवर्नमेंट को पता लगाना पड़ेगा और यह प्रइन इमरजेंसी का 
हैं। आज हमारे पास खत्तियों की कमी हे। तो १५ दिन लग जायेंगे और उसके बाद 
हमने दूसरे खंड से मंजर किया हें। कुछ लोगों को शिकायत हे कि मकान सरकारले लेगी। 
दूसरे में दिया हुआ हुँ कि भांडारिक झावास (8007886 &0०077002007 ) का तात्पयं 


श्य्८ विधान सभा [१४ सित्तम्वर, १ ६५३ 


[श्री शिववारायण | 

है भांडार के निमित्त प्रयुक्त या उपयुक्त कोई भवन, और इसके अन्तर्गत खतियां 
भी है, उनकी सरकार लेगी। जहां खत्ती होगी वही लेगी | यह नहीं कि किसी के मकान, 
बंगले को खाली करा लेगी सरकार। सिर्फ जिसमें खत्ती होगी वह लेगी। 
लेकिन हमारे मित्र उधर से यह चाहते हैं, जेसा मेंने उस वक्‍त कहा था कि इसमें लिख 
दिया जाय किशझांख से देखें, पेर से चलें, मुंह से खायें ओर अक्ल से काम लें। 
हमारे कोई मजिस्ट्रेट जितके जिम्से यह कास है वह कामन्सेंस रखते हें, यह तो कामलसेंस 
की बात है, कानून बनता है ढंग से यह नहीं कि हमारी दाढ़ी की आड़ में कोई हप 
जाय और घर में न दिखाई दे। तो में विरोधियों से कहना चाहता हूं और खास कर 
श्री अ्रवधेशप्रताप सिह जी से कि वह चीज़ कही जाय। यहां पर, और आपको (श्री 
झवधेश प्रताप सिह) घबराहट इसलिये है कि आपके पास सकानात हें। लेकिन आपके मकान 
सरकार नहीं लेगी। अगर आपने किसी मकान में स्टोरेज का काम किया होगा 
सन्‌ १९४७ से और जिनका खाली हे गवर्नेमेंट उसो को लेगी। सें आपको गवसेमेंट 
की तरफ से ऐव्योरेंस दिलाता हूं। तो में आशां करता हूँ कि हमारे सित्र जिल्‍्होंने 
यह अमेंडमेंट दिया है उनको वापस लेना चाहिये, उससे कोई बाधा नहीं पड़ती है 
और सरकार का नुकसान होगा उनके अमेंडसेंट से और वक्‍त जरूरत पर कोई स्टोरेज 
मिल नहीं सकता हैं। इसलिये में चाहता हूंकि वे इसे वापस कर लें। 

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रामेब्वर लाल 
जीने पेश किया हें में उत्तक पक्ष में खड़ा हुआ हूं। रामेब्वर लाल जी ने काफी सफाई 
करदी थी सगर खाद्य मंत्री की अनपस्थिति में इनकी वंशी की रागिनी बन कर माननीय 
शिक्षा मंत्री जी ने प्रेमिसेज् का एक अपना और ही अर्थ कर दिया। अगर सही माते 
में प्रेमिसेज्ष का वहीअर्थ होजो किशिक्षा मंत्री जी मानते हे तो मुझे इसमें तनिक 
शक नहीं हेकि माननीय खाद्य मंत्री जी और हमारे बुजुर्ग हाफ़िज् मुहम्मद इज्राहीम 
जो बेठे हुए हे वे शिक्षा मंत्री जी से इस बात में मेल नहीं करेंगे कि प्रेमिसेज्ञ का ग्रर्थ 
वही होता हैँ जिसको कि खाद्यान्न भांडार कहते हें। कोई भी चाहे वह लोगल ढर्म हो, 
चाहे वह आवसफोर्ड और चेम्बर्स डिक्शनरी देखें, सब में उनको सिलेगा कि प्रेमिसेज्ञ 
का मतलब भी बिल्डिंग से होता हे और उसमें जो ऐडजंक्ट्स (विशेंषण) होते हूँ 
सब उस प्रेमिसेज्ञ में आते हें। तो अपने मन से अर्थ करके उसे अनर्थे के रूप में परिव- 
तित करना और अनावद्यक तक इस सदन में प्रस्तुत करना ओर साधु संशोधन का 
विरोध करना किसी भी मंत्री या सदन के सम्भानित सदस्य के लिये शोभा की बात नहीं है। 


श्रीसन, विधेयक की धारा आपके सासने हेँ। छठां क्लाज़ आप देखें, इसमे 
लिखा हुआ हे-- कलेक्टर अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई व्यक्ति 
किसी भी भूगृहादि ( ह्याएं555 ) में यह अवधारण करते के प्रयोजन से प्रवेश्ष 
श्र उसका निरीक्षण कर सकता हे कि वे खायात्ों को भांडार में रखने के निर्मित्त, 
प्रयुक्त किये जा सकते हूँ, अथवा नहीं ।” यदि इसी विधेयक की पिछली धाराओं को 
पढ़ा जाय, श्रीतनू, तो उसमें यहुबात साफदी गई हूँ जेसे तीसरा क्लाज़ आप देख लें 
“-+ यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भाग्डार सें रखने के लिये किसी भांडारिक 
आवास का अधिग्रहण प्रावश्यक है तो वह लिखित आज्ञा देकर ऐसे भांडारिक ग्रावात 
का अधिग्रहण कर सकता है और यह भी आज्ञा दे सकता हँ कि उसका कब्जा उसे 
ऐसी अवधि के भीतर (जो आज्ञा की तामील के दिनांक से तीन दिन से कम होगी) जो 
निर्दिष्द को जाय, दिया जाय : फ 
. तो, श्रीमनू, यह भांडारिक आवास को भी सरकार ने दो भाणभों में विभाजित किया है। 
एक तो उनका भांडएररिक आवास जोकि वहां परमिल जाता है और एक उतका 
भांडारिक आवास जो कि इज़िली रेडिली ट्रेसेबूल नहीं हे यानी जो अविलस्ब प्राप्त 
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नहीं है। तो उतका भांडारिकआवास जो अविलम्ब प्राप्त नहीं है; एक बात हुई ओर 
उनका भांडारिक श्रावास जोकि तत्काल प्राप्त हों जाता है, दूसरी बात हुई। फिर 
बदि माननीय शिक्षा मंत्री जी या सरकारी पक्ष के बे लोग जो कि प्रेमिसेज का भर्थ 
केवल खाद्य भांडार समझते हूं, में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि फिर खाद्य- 
नांडार शब्द जब कि दूसरे खंडों में प्रयक्ष हुआ हैँ तो उसी शब्द को यहां पर 
क्यों तहीं रख दिया जाता । फिर प्रेमिसेज्ञ क्‍यों रखा जाता है, भूगृहादि क्यों रखा 
जाता हैं? इसमें अब कोई दो रायें नहीं होदी चाहिए कि इत दोनों छब्दों में बड़ा 
भेद है। खाद्य भांडार में प्रधुक्त होने वाले आवास कादुसराप्रर्थ होता हैँ और भूगृहादि 
कादसराश्र्य होता है, जिससें उन स्थानों को भी शामिल किया जा सकता हु, जिसमे 
लोग तिवास करते हें। श्रीमन, कई वक्ता केबल इसी तक कोजोकि इस विधेयक 
की किसी धारा में, किसो लाइन में नहीं है, लेकर बोलते रहे कि माननीय गेंदासिह 
जीकोया माननीय रामेइबर लाल जीकोयाओर जो इससंशोधन के पक्ष में बोल रहें 
हैं, क्या आपत्ति होती चाहिए किसी अहाते में प्रवेश करते में या निरीक्षण करनले में 
जिसमें कि गोदाम हो, साल रखा जाता हो । माल का भी बड़ा व्यापक अर्थ होता हूं 
ग्रौर वह भी, श्षीमन्‌ू, सानतीय शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हें वर्ना में उनसे निवेदन करता 
कि सौन्दर्य के पदार्थ अक्सर गोप्य रखें जाते हैँ, मगर में उस तकी पर नहीं जाता 
चाहता। में उस तर्क को यदि इस सदन में शिक्षा मंत्री जी विद्यमान होते तो 
और मज़बती के साथ और व्यापकता के साथ उपस्थित करता। इस समय तो में जो 
इसका लोगल श्रर्थ है,जो इसको कानूनी परिभाषा है, बताना चाहूंगा। हमारे मित्र 
मुईज्ञ खां भी सामने बेठ हुए हे, चेहरे पर मुस्कराहुट भी हुँ, में उनसे भी जानना चाहुंगा 
कि प्रेमिसेज् ककया अर्थ होतेहे और क्‍या किसी भी डिक्शनरी में, किसी भी 
शब्दकोष में, किसी भी कानून की भाका में प्रेमिसेज़् का अर्थ माना गया हे केवल गोदाम 
या वहु भांडार, वा रहने का स्थान जिसमें कि गल्‍ला रहता हो। 

श्रीमत्‌, में समझता हूं कि आप इससे सहमत होंगे कि प्रेमिसेज्ञ एक व्यापक 
टर्म में इस्तेमाल किया जाता है, तो उस व्यापक शब्द से संक्चित अर्थ निकालने की 
प्रमाली तो जो माननीय मंत्री जो ने सर्वदा के लिए कायम कर रखी हे उनसे में 
निवेदन ककूगा और ट्रेजरी बेंच केझ्औौर सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शब्दों के साथ खेल 
न किया करें। शब्दों के साथ खेल करके बहुत अनर्थ किया जा चुका हे और 
गाज तक होता रहा है। ऐसे छहाब्द का प्रयोग वहां पर न किया जाय जो कई ब्रर्थों में 
प्रयृकत होता हो और अगर हम दिल व दिमाग कोसाफ करके यहां पर कहें कि भगृहादि 
में रहने का स्थान आता है या नहों तो सफाई के साथ माननीय मंत्री जी को इस शब्द 
को परिवर्तित कर देना चाहिये। जेसी कि खंड ३ की दब्दावली है, “भांडारिक आवास 
खाद्यान्नों को भांडार में रखने के लिए, ऐसे शब्दों काग्रयोग करें। खंड ४ में है, “ अधि- 
ग्रहण आज्ञा की तामील, भांडारिक आवास के स्वामी अथवा अध्यासी पर, यदि कोई हो, 
ग्रथवा यदि स्वासी अथवा अध्यासी अविलम्ब प्राप्तन हो अ्रथवा स्वामित्व विवादग्रस्त 
हो, तो सरकारी गजट में ग्राज्ञा के प्रकाशन हारा की जायगी/ । जो शब्द पहले 
मिल चुके हूं, वहीं प्रयोग में आने चाहिये । मुझे संसद सदन में इस बात को फिर कहना पड़ 
रहा हे कि बड़े-बड़े सम्मानित मित्र ट्रेजरी बेड्चेज् में जो आज बेठे हुए हैं वह शब्द के साथ खेला 
करते हुँ और शब्द की परिधि को लांघ करशअ्रयती बुद्धि केसलाथ भीखेल करने लगते हें 
ग्रोर एक साधारण सी लोकोक्षित के अनुस्तार “सूझे जुवारिहि आपन दारं', जुबारी को 
अपना दांव ही सूझता है, जो सरकार की इच्छा हो, सरकार का मकसद हो उसको 
कानून के रूप में मूतिमान करता चाहिये चाहे जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाय । 
मे समझता हूंकि वह सरकार के लिये अ्रच्छालहींहे और न सदन के उन सदस्यों के लिए 
हैं जो सरकार के द्ाब्द जाल में अपने को बोडिक  परतंत्रता में ले जाने के झ्रादी 
ही चुके हें। श्रीमनू, में निहायत अदब के साथ आपके द्वारा भासतीय संत्री से और 
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मानतीय सदन के सदस्यों से निवेदत करूंगा कि अब इतनी सफाई हो चक्की है 
तो इसके बाद वह सरकार पर इस सदन में अ्रपनी आवाज़ बुलन्द करके इस बात का आग्रह 
करें कि वह भूगृहांदि को बदल कर उसकी जगह ४ भांडारिक झ्रावास रख दें। 
झगर ऐसा परिवर्तत कर दिया जाय तो शिक्षा मंत्री और उनसे मेल खाने वाले जो लोग 
हों वह उस श्रर्थ को लेकर कह सकते हें कि इस मकान मे श्रवंश करने में क्या आपत्ति हे 
जिसमें गल्‍ला भरा हुआ है, जिसमें खाद्य की सामग्रियां भरी हुई हें। उसमें कोई ऐसी 
चीज़ छिपाने की नहीं है, गोपनीय चीज़ नहीं हे जिसमें कलेक्टर या कलेक्टर के द्वारा नियक्त 
कोई अधिकारी चला जायगा तो गोपनीयता भंग हो जायगी या किसी की सुन्दरता 
पर अनियंत्रित या अवांछनीय ढंग पर कुठाराधात हो जायगा, - अतिक्रमण हो जायग्रा 
और सरकारी कर्मचारियों की किसी न किसी तरह से कदृष्टि पड़ जायगी। 
खाद्य सामग्री रखी हुई है, कोई सरकारी कर्मचारी वहां ताला तोड़ कर चला जायगा 
तो क्या सरकारी कर्ंचारी उसको बिगाड़ देगा? यह माननीय दिक्षा मंत्री तभी कह 
सकते हैं जब कि इस प्रकार का परिवर्तत कर दिया जाय । पालियासेंटरी सेकेटरी 
साहब मुस्करा रहे हैं, में समझता हू, कि वह हमार तके से सहमत हें 
और वह इसकी गम्भीरता और गुरुता से परिचित होगये हें और ज्ञायद बह 
भूगृहादि को बदल कर खाद्य भांडार के रूप सें रखने की कृपा करेंगे । तब शायद रामेश्वरलाल 
जी भी अपने संशोधन पर विचार करके पुन: सोच सकते हें। माननीय मंत्री जी ने 
कहाकि ऐसी कौन सी चीज रखी हुई हैँ जिसपर माननीय गेंदासिह जीको आपत्ति है ? 
माननीय गेंदासिह जी को आपत्ति तो तब मालूम हुई है जब भूगृहादि और खाद्य भांडार 
के लिए जो आवास हे उसमें अन्तर नहीं किया, वरना सानतीय गेंदा सिह जी को कोई 
आपत्ति नहीं रही होगी। कभी-कभी जो लोग नाजायज काम करने के श्रादी होते हें, 
अपने खाद्य भांडार केआवासों में भी कुछ नाजायज्ञ साम्प्रियों को वहां पर छिपा दिया 
करते हैं, उनके लिये दिक्कत हो सकती है। तो हम इस सदन में गेर-सामाजिक 
कार्यों की हिफ़ाजत के लिये नहीं हें हमतो इस सदन में जो जनहित के कार्य हें उनकी 
रक्षा के लिये हे। तो यदि कोई उस दृष्टिकोण को सामने रख कर उस भवन में 
प्रवेश करने नं देना चाहता हो तो हम उसके साथ नहों हैं । 


से अपनी ओर से यह सफाई दे देना चाहता हूं मगर हां, उसो के 
साथ-साथ में इस बात की भी सफाई दे देना चाहता हूं कि किसी के निवास स्थान के भ्रन्दर 
बिना समुचित सूचना दिये हुये नहीं जाना चाहिये चाहें वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो 
या उसके द्वारा प्रयुक्त कोई अधिकारी हो। फिर, श्रीमनू, आपको ज्यादा जानकारी 
हमसे भी होगी कि यहां पर जो कानून की भाषा होती है इस सदन के सम्मानित 
सदस्य उस भाषा काजो अर्थ करते हें यह कोर्ट्स नहीं लगाया करती हैेँ। जो 
कचहरियां, वकील और दूसरी अ्रदालतें हुँ वे कानूनी भाषा का जो अर्थ कानून के 
रूप में होता हैँ उसीको लिया करते हें। इसलिये माननीय शिक्षा मंत्रों जो 
कह या सरकारी पक्ष की शोर से यह दलील दी जाय कि हम भूगृहादि रखेंगे 
सगर हम साफ कह रहे हे कि किसी के निवास स्थान पर कब्जा नहीं होगा यह बात सदन 
को नहीं भाननी चाहिय क्‍योंकि यहां पर उनका यह दिया हुआ आइवासत बिल्कुल 
बेकार सा हैं। श्रीसन्‌, में स्वतः भुक्तभोगी हूं। इसी सदन में जब सानतीय 
द्वारका प्रसाद सोर्य पालियामेंटरी सेक्रेटरी थे और माननीय चरण सिंह जी. मंत्री थे 
उत्त समय अदलपुरा मिर्जापुर के बारे में एक क्वेइचन (प्रदन) का जवाब बताया गया। 
कोर्ट्स कहती है, सैजिस्ट्रेट कहते हें कि वहां के आदवासन देने से हमारे ऊपर क्या 
बाइंडिग (बन्चन) हं। हम तो जो कौनून के दौरान में हमारे सामने बात आयेगी 
उसको देखेंगे चाहे असेम्बली में सरकार के मंत्री लोग आपको जो भी अ्राइवासन देते 
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ह॒ते हों। कई बार यहां आ्ाइवासन दिये जाचुके हँँ। अभी हाई कोर्ट ने स्पेशल पावसे 
ऐक्ट को नाजायज्ञ करार दे दिया लेकिन श्राज तक उस नाजायज़्ञ कानून के जरिये से जो 
जर्माता वसतल॑ किया गया था वापस नहीं किया यया। आज बेदखली का मामला हूं 


श्री उपाध्यक्ष--मावनीय सदस्य बहुत दर चले जा रहे है 


श्री राजनारायण-....इसी पर श्रा रहा हुं । तो में उदाहरण के लिये माननीय मंत्री 
जी को बताना चाहता हूं कि उसमें भी एक अक्षम हैं। लोग कहते थे कि 
ग्रक्षम के माने क्‍या होते हूँ, लूला हो, लंगड़ा हो, कोई अंगहीन हो । सगर अब तो डाक्टर 
कासार्टिफिके:ट दकर कि ४० वर्ष की अवस्था हे बेदखली हो रही हैं श्रौर क्चेहरो 
की तरफ से मजिस्ट्रेट यह फंसला दे रहे हैं कि जब हमको सिविल सर्जन कह रहा है 
कियह ४०वर्ष फाव्यक्ति अक्षमहे, इसकेशरीर में इतनौ ताकत नहींहे कि बअ्रपनी 
खेती की निगरानी कर सके इसलिये बेदखल कर रहे हें। तो अक्षम के अन्दर बेदखल 
करने की गंजायश है। तो इस तरह से आज कानन की जो मंशा यहां पर व्यक्त की 
जाती हैं उस मंशा के विरुद्ध आज सारे प्रान्त में हाहाकार मचा हुआ हु। में फिर 
माननीय मंत्री जी से कहंगा कि यह बड़ा व्यापक अधिकार डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट के 
हाथ में आप दे रहेहे और उस श्रधिकार को लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिस दरहु से 
कदम उठायेगों उसमें बहुत अनर्थ भो हो सकता है। फिर किसी कांग्रेसी 
मंत्री या एम० एल० ए० का किसी व्यक्ति विशेष से राग हेष हो तो डिस्ट्क्ट 
मैजिस्टेट उनकी इशारे पर नाच सकता है, उसके निवास स्थान को अपने कब्जे मे 
कर सकता हैं। भ-गृहादि के अन्दर रहने के मकान भी गाते हैं। श्राज तक कोई भी 
परिभाषा ऐसी नहों बताई जा सकती जिसमें भूगहादि के अन्दर मकान न गाते हों। 
श्रीमन्‌, में इसलिये. कहूंगा कि अगर सरकार का दिसाग साफ हैं तो भूगहादि शब्द को 
हुटआा कर उसकी जगहू पर भांडारआावास याखाद्यान्ष कीजों जगह हैं उनके निरीक्षण 
याप्रवेश की बात रखे तबतो शिक्षामंत्री जी केउठायें हुये तर्क या सरकारो पक्ष 
की श्वोर से बोलने वाले लोगों केतर्क में कुछ बल है! लेकिन भूगृहादि, इतसे बड़े 
व्यापक अधिकार डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टेट को देने के लिये एक सिलट को भी हम अपने को 
तेयार नहीं पाते हूँ । 


श्री कालीचरण टंडन (जिला फरुंखाबाद )--झ्रादरणीय उप/ध्यक्ष महोदय, मेरे मिश्र 
क्री राजनारायण जी ने बहुत जो रदार शब्दों में इस बात की शिकायत को कि ट्रेजरी बेंच के लोग 
शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हु और बद्धि के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं । मझ्ेे 
यह सुनकर ताज्जब हुआ। । बह अपनी शिकायत दूसर के सर पर थोपने की अनुचित चेष्टा कर 
रहेहे। उन्होंने श्रगर उसे गम्भीरतापुर्वक पढ़ा होता ओर उसे समझने की कोशिश की होती 
तो यह प्रमिसेज का अंग्रेजी का शब्द जो ब्रेकिट में दे दिया गया हे, उसका तात्पयं किस तरह से 
प्रयृकत किया जा सकता हुँ तो मे समझता हूं कि राजनारायण जी को इतना बुद्धि के संबंध में 
व्यायाम करने का कोई कारण नहीं रह जाता । शायद राजवारायण जी को बह स्थान जिन में 
प्रनाज रखा जाता हे, ठोक से ध्यान में नहीं आ रहा हे कि अनाज ऐसी जगह पर भी रखा जा 
सकता हुँ जो किसी अहाते के अन्दर हो और जैसा कि उन्होंने कहा कि कोर्ट सें बाल की खाल 
निकाली जातो हे, अतः में उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इसी भावना से इसे देखें कि श्रगर इससें 
प्रमिसेज का जिक न हो तो ऐसी जगह भांडार हो सकता है जहां श्रास-पास अहाते हों और ऐसे स्थान 
हों जिनमे अन्न रखने की झावश्यकता समझी जा सकती हुं तो श्रगर इनको देखने के लिये कलेक्टर 
को झधिकार न हो या उनके द्वारा भ्रधिकृत किसी दुसरे व्यक्ति को अ्रधिकार न हो तो यह कार्य 
अध्रा ही रह जाता है । इस धारा में इतना ही संशोधन था कि सूचना देकर या बगेर सुचना 
दिय हुये जा सकते हैं । में समझता था कि यदि राजनारायण जी इस बात पर जोर देते कि 
सूचना देकर ही जाया जाय तब तक तो बात समझ में श्रा सकती थी लेकिन इसके बाद आगे 
पीछे उनकी उलाहना देने की बात ज्यादा मौज नहीं मालंम पड़ रही थी। 
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[श्री काली चरण टण्डन| 

में फिर रामेश्वरलाल जी से श्रनुरोध करूंगा कि अगर प्रेमिसेज शब्द न रखा जाय तो व 
अधिकारी जिनके जरिये कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को उन स्थानों में जो अन्न 
भांडार के लिये उपयुक्त हैं या नहीं, उसको देखने में बाधा पड़ सकती है और हमारे व्यापासेगण 
और बड़े बड़े मालिक मकान इन सब चीजों का बाल की खाल निकालकर बेजा इस्तेमाल करता 
अपने हित के लिये श्रावश्थक समझा करते हैं । यह शब्दावली जहां पर रखी गई है वह ट्रेजरी इंच 
के मेम्वरों की कोशिदा से नहीं बल्कि कानून के बनाने वाले विशेषज्ञों को राय से और ग्रनभद 
के बाद रखी गयी है। मुझे विद्वास है कि इन शब्दों को जो विधेयक में प्रयुक्त किये जा रहे है, 
उन्हें रामेइवर लाल जी ठोक सान कर अपने संशोधन को वापस ले लेंगे । 


श्री रामसुन्दर पांडेय-.-.आमन्‌, में साथी श्री रामेशवर लाल जी के संशोधन का समर्थन 
करने के लिये खड़ा हुआ हूं। शीमन, यह इतना सीधासाधा संशोधन है कि इसके ऊपर उबर 
के बैठने वाले ५ माननीय सदस्यों ने विरोध प्रगट किया है और विरोध इसलिये मालूम होता है 
कि जितने माननीय सदस्यों ने भाषण दिया है उन्होंने धारा ६ को पढ़ा नहीं है। 
में फिर से निवेदन करूंगा कि धारा ६ को पढ़ा जाय । उसमें यह साफ लिंखा हुआ है कि “कलेक्टर 
अथवा उसके हारा इस संबंध में अधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी भगृहादि में यह अ्रवधारण 
करने के प्रयोजन से प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता हे कि वे खाद्यात्नों को भांडार में 
रखने के निमित्त प्रयुक्त किये जा सकते हे अथवा नहीं” यही नहीं, मुईज साहब ने दलीलदी 
उसको सुनकर मझे हंसी झ्रायी । उन्होंने कहा कि वहाँ घर लिये जायंगे जिसको पहले इस्तेमाल 
किया गया हो । माननीय शिक्षा मंत्री ने भी ऐसी दलील दी कि दूसरे घरों को भ्रर्थात्‌ जिसमें 
निवास किया जाता हे नहीं लिया जा सकता हु इसको सुनकर में चकित रह गया। क्या 
इस प्रदेश के शहर और करस्बों में ऐसे व्यक्ति नहीं हें जिनके पास वही केबल घर हो, जिसके पास 
चही केवल अपना घर हो जिसमें वह रहता हो ? उसके लिये कोई दलील मुईज साहब ने पेश 
नहीं की और न उसके लिये कोई बचाव इस विधेयक में हे और न शिक्षः मंत्री जी ने ही कोई 
दलील दी । जिस व्यक्ति के पास उसका निजी वही घर हो, निजी घर परिवार के लोगों के 
रहने के लिये हो उसके संबंध में इस विधेयक की यह धारा कोई हल नहीं देती है। में 
निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति के पास भ्रगर वही आवास गृह हो उसके लिये कोई संशोधन 
होना चाहिये। उसी की पूर्ति के लिये साथी रामेश्बरलाल जी का संशोधन है। उसके लिय 
काफी दलील दी गयी, श्री जेन साहब बहुत बुजुर्ग आदमी हूँ, शिवनारायण जी के लिये तो कुद् 
कहना नहीं हे वह तो विधेयक को पढ़ते नहीं हुँ ओर संदन की बहस को सुनना ही पसंद 
नहीं करते हें। आंख मूंद कर जो सरकार की ओर से आता है उसको हुबह समर्थन करते हूं 
और यही बह अपना फर्ज समझते हैं । श्रीमन्‌, यह कहा गया कि किसी की बुद्धि पर 4कीन करता 
चाहिये । यह जेन साहब का तक है और श्री शिवनारायण जी का भी तक यही है। प्रगर 
सब की बुद्धि पर यकीन करते हें तो इस विधेयक की क्‍या जरूरत हे ? हम मानते हें कि सब 
ईसानदार हैं तो ऐसे राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ओर दूसरे विचारक यूरोप के अवा- 
किस्ट राज्य की करते थे। अगर अनाकिस्ट राज्य हो जाय तो सब कानूनों एवं नियमों की 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी । किन्तु अ्रभी देश या प्रदेश की जनता इतनी समझदार या ईमानदार 
नहीं हुई है। भ्रभी तो उसके लिये कानून होना चाहिये और जब कानून की आवद्यकता 
हैं तो हर एक कानून पर सदन में विचार करना चाहिये। में समझता हूं कि यह बड़ी उलझन 
की बात होगी कि अगर जिसके पास एक ही आवास गृह है उससे भांडार का काम लेते हैं। उत्ती 
में वह रहता है तो उसके लिये कोई धारा में पाबन्दी नहीं है। श्रगर यह संशोधन सान लिया 
जाता है तो एक स्पष्ट बात हो जाती हैँ कि ऐसा घर जिसमें वह रहता हो अगर उसमें तामान 
रखता हे यथा जो भी सामान रखा हो उसके लिये नोटिस देना अ्रनिवाय है। नोटिस कितने 
दिनों की हो और कंसे दिया जाय यह तो साननीय नियोजन मंत्री नियम में दे सकते हैें। यह 
जरूरी तहीं है कि नोटिस एक महीने का हो या ६ महीने का हो। नोटिस चाहिये । नोविसि 


लता 
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ने से कोई काम मीं ज्यादा नहों बड़ जायगा। हां, एक बात जरूर हो सकती हूँ कि आप 
पप्ने मन के अनुकूल जिस घर को लेना चाहते हूं उतसें कुछ रक्ताचट पड़ जाव । मेरा ख्याल यहु 
है कि इस कानत से यह मतलब नहीं हे कि ऐसा घर ले लिया जाय बल्कि ऐसे घर लिये जाये 
जपमें कोई आवास न करता हो । जब ऐसे घर लिये जयगे तो झिर आपको नोटिस देने 
ये हिचकिचाइट क्या है ? तो क्या इसमें श्रापक्नो परशानी होती है । जब इसमें ईमानदारी 
की बात है और आप यह भी कूल करते हें कि आप ऐसे घर को नहीं लें), ऐसी खत्ती को 
हहीं लेंगे जो भांडार के लायक नहों। लेकिन हमें गुबह होता हे जब आप इस संशोधत पर 
उन्‍्राज करते हैं ।अगर आपने इसको स्वीकार कर लिया होता तबतों कोई बात 


] ]] 
नरीं थी । 
हक पक 
नर 


ह श्रीमनन, यह कहा जाता हु कि मे जिस्ट्रे टस बहुत ईमानदार हें । मजिस्ट्रेट और सरकार हारा 
. प्रयक्‍त किये गये अधिकारी कितने ईमानदार होते हैं, सदन में कल में इसको बता चका हूं और 
ईमानदारी का प्रमाण-पत्र तो यही है कि सरकार उनकी कार्यकृशलता की बड़ाई करती हे लेकिन 
पत्र लोग जानते हे कि ढाहरों और कस्बों में सेजिस्टेट लोग क्या करते हैं। ईमानदारी को 
बात तो यह है कि वे बहुत से कानून ओर नियमों का उल्लंघन करते हे और उसके बाद सर- 
कार उनकी सिफारिश करती हुं श्लौर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने में निकम्मी साबित हुई 
हुँ और यह चौज लोकतंत्र के लिये घातक सिद्ध होगी । सरकार के लिये बह झोना नहीं देता 
$ि बहु क.यदे और कानून के उल्लंघन करने बाल मेजिस्ट्रेटों की तारीफ करे । में बहुत अदब के 
ताथ आपसे कहना चाहता हुं कि एक बहुत रुमझदार ह/हिम ने मुझसे कहा कि यह बड़े ताज्जुब 
की बात है इस देश की कोई भी सरकार आज तक ऐसी नहीं हुई जो इत सरकार का मुकाबला 
कर । यह सबसे पहुली सरकार हु जो मे जिस्ट्रेट शोर अपने अधिकारियों की तरीफ करती हैं । 
वहु बड़ा उच्च अधिकारी है जब शधिकारी खुद उनकी तारीफ करते है तो बड़े असमंजस की बात 
है। श्रीमनू कानूव इसलिए बनता हे कि सब लोग उस रास्ते पर चलें लेकिन यहाँ तो ईमानदारी 
को ताक पर रख दिया जाता हैँ इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि यदि यह संशोवन 
स्वीकार कर जिया जाता हे तब तो लोगों को कुछ आसानी हो सकती है । जिन लोगों के पास 
एक ही घर है ओर खत्ती भी उसी में हे तो उसके लिए इस विवेयक में कोई प्रशन्ध नहीं हे । में 
मानदीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हुं कि वे इतना सीधा-साथा संशोधन जो 
रामेइवर लाल जी ने दिया हे उसको स्वीकार कर लें। 


श्री बलदेवसिह ब्रा्य-..- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साननीय रामेइबरलाल जी 
के संशोधन पर विरोधी पक्ष के लोगों ने जो विवार व्यक्त किये हें, उनकी सुन कर मुझे बहुत 
ग्राइचयं हुआ । विधेयक में साक़ तौर पर यह लिखा हुआञ्न हे कि ....... 


श्री रामसुन्दर पांडेय-...क्या श्री रामेइवर लाल जी को बोलने का अश्रधिकार श्रब 
नहीं रहा? 


श्री उपाध्यक्ष--.-.उनको बोलने कर अवंसर  सिलेगा, घबराइये नहीं। 


श्री बलदेवसिह आाये-भाननीय विरोधी दल के माननीय सदस्यों का खयाल यह 
है कि जितने भी भांडारिक आवास होंगे वे बिना प्रेमीसेज्ञ के होंगे। अगर कोई बहुत बड़ा 
बाड़ा हे और उस में सालिक आबाद भी हे और अगर उसके लिए उसमें यह शब्द रख दिये जाते 
है कि बिना सूचना के उचित नहीं होगा । तो जैसा कि साननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा 
कि उसमे सूचना देने का अभिप्राय यह हो जायगा कि जिसका वह आवास है वह उस चीज़ 
को अ्रवोइड कर गा. और सरक्कार जिस उद्देश्य से उस ग्रावस को लेना चाहती है. उस में विलम्ब 
हो 4 । तो ऐसी स्थिति में आपके संशोधन में जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसको 
तरकार ठीक नहीं समझती, क्योंकि जिस पवित्र लक्ष्य को लेकर सरकार इस काम को करना 


श्ध्ड विधान सभा [१४ फिलक " 


[अशीबलदेव सिंह श्रार्य क्‍ 
चाहती है श्राप के संशोधन से उसमें दकावट झ्राती हूँ । रेजोडेशिपल हाज्जेग ३, 
एक धारा पास की जा चकी हूं झोर उसमे प्रतिबन्ध लगा दिया गया है है 75 
रेजीडेशियल हाउस हो तो उसको कलेक्टर वगरह राज्य सरकार को प्र, 
ग्रहण नहीं कर सकता। जब यह हो गया तो यह सवाल अब यह पैदा नहीं होत। 5 | 
जो दलील माननीय राजनतार(यण जी ने तथा दूसरे सदस्यों ने दी है वह यहां के 
और में इसका विरोध करता हुं । ५५३ 
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श्री रामेंदवरलाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेंने इस सूक्ष्म ईं 
बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण सुने श्रोर जिन सदस्यों ने हमारे इस संगेशण॥ 
में ग्रपने विचार प्रकट किए. में उनको अ्रपना धन्यवाद दिये बगेर नहीं रह सकता। पे 
से संशोधन. का महत्व इतना नहीं समझता था कि इतने बड़े-बड़े महारथी माल 
विन्द सिह जी, शिक्षा मंत्री, विरोधीदल के नेता माननोय गेंदासिह जी तय 
राजनारायण जी उस पर भाषण करेंगे। इससे सेंने समझा कि इस संशोधन में कद 
बात भ्रवद्य है । इस संशोधन के विरुद्ध उधर के बेठने वाले माननीय सदस्यों ने गेड 
प्रकट किये हैं. वह में समझता हूं कि इस संशोधन से युक्तिसंगत नहीं है । इस छोर 
पर जो कलेक्टर की न्यायप्रियता, कलेक्टर के बेईमान होने या ईमानदार होने को 
बातें कही गई हैं, उधर के लोगों द्वारा, उसको सुनने के बाद में समझता हूं कि ढह फ़े' 


४ च्ै 


छींटा डाल दिया गया है यह सुनने के लिये कि श्रपोजीशन को तरफ़ से कोई कि 
कही जाय॑ उनके सम्बन्ध में वर्नों इस संशोधन से कलेक्टर की ईमानदारी या कें। 
पर कोई भी प्रकाश डालने की कोई सनन्‍्शा हमारी नहीं थी। हमार मानवीय शिक्षाझ। 
प्रब्दुल मुईज् खां श्लौर शिवनारायण जी ने जो भाषण किए हैं उनसे में इस नतीनेएफ 
हूं कि शायद इस बिल को माननीय सदस्यों ने श्रच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। मुझे खेत 
झाइचर्य तब हुआ जब शिक्षा मंत्री जी ने यह फहा कि इसकी संशा भांडार को लेने को क्‍ 
को लेने की नहीं है । में श्रापका ध्यान खंड २ के उपखेंड (ग) को तरफ़ ले जगाछ 
हूं जिसमें भांडारिक श्रावास की परिभाषा दी गई है । उसमें लिखा है कि | भांडासिए: 
से तात्पय हैं भांडार के निमित्त प्रयुक्त श्रथवा उपयुक्त कोई भवन और इसके प्रताण 
भी हुँ।” तो जब इसमें है कि भवन और उसके साथ खत्ती भी है, तो म॑ श्रीमत्‌ आफ | 
साननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि श्रगर वह बिल को पढ़ने के बाद गरफ्ः. 
देते तो श्रच्छा होता। में इस संशोधन द्वारा कोई बड़ी चीज्ञ लाने को नहीं कह छः. 
स्वयं समझता हूं कि यह ग्रावशयक है । मूल्य संरक्षण किए जाय॑ और उस के लिये सर 
जाये, कलेक्टर को श्रधिकार हो, यह सब ठीक हैँ, लेकिन में यह भी समझताहूंकिए,.. 
अनाधिकार चेष्टा हो और कोई गेरकानूनी काम इस अधिकार द्वारा होता हु 
इस सदन को इस समय इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। इस संशोधन केझ्ा। 
प्रेरणा क्यों हमें सिली। श्रीमन्‌, हम यह कहने को तेयार नहीं हें कि जितने भी सका | 
_कारी हैं वह सब के सब ईमानदार हें या सब के सब अं ईमान हैं। सरकार ब्रा 
अ्रहलकारों को एकदम ईसानदार समझ लें तब भी काम नहीं चलता शोरएकद्म कक. 
. समझ ले तब भी काम नहीं चलता। मे दावे को साथ कहना चाहताहूं कि हा 
 अ्रधिकारियों को बेईमानी और ईमानदारी के प्रइन पर अगर सारे प्रदेश को पाः 
_ जाय तो यह स्पष्ट साबित होगा कि आज इस प्रान्त का बहुमत चिल्ला-चिल्लाकर है| 
हैँ किजो ज्यादती होती है वह सरकारों श्रधिकारियों द्वारा ही होती है प्रौर उ्े | 
. पहुंचने वाले लोगों द्वारा ही होती है । हम श्रपने श्रनुभव से इस नतोजे पर पता कि 
कोई भी घर हो .... द ह 


श्री रामनरंश शुक्ल---कोई नई बात कहिये । श्राप जवाब दे रहे हैं। 

















ज्ज्ज्ज्ड 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १६५४५ १९५ 


श्री रामेशबरलाल---माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शुक्ल जी को घबड़ाहट 
है, जब अ्पोजीशन की तरफ से कदु ३-8 को मिलती हूं तो शुक्ल जी घबड़ा जाते हैं । 
मे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि रक आवास के अन्दर श्रावस ओर खत्ती 
दोनों हैं और यदि उस घर में कोई रहता हे और उसका यदि उपयोग भांडार के लिये 
किया जाता है; तो क्‍या यह मुनासिब नहीं होगा कि उसे सूचना दी जाय कि 
घर में जाकर खत्ती के लिये जगह देखना है। म॑ समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी 
हमारे इस संशोधन को नहीं मानेंगे तो झागे बहुत सा विवाद खड़ा होगा। मेंते तो श्रीसन्‌, 
इसमें सूचना देकर शब्द रखा हेँ और सूचित करके रखते तो दूसरा अर्थ होता । सूचना 
हेने का भ्र्थ, माननीय शिवनारायण जी ने नोटिस लगाया है और इससे काननी अड़चन हो 
ज्ञागगी, उनका यह विचार है। मेंने तो आ्डिचरी कोस में सुचना देने की बात कहता हूं 
किसुचता देने के बाद उस मकान सें घुर्से न कि जबरदस्ती घुस जाय॑ श्र ताला तोड़ दें, जिससे 
कानून का और दरवाजा खुल जाय । श्रीमन, मुझे दुख हे कि इस छोट से संशोधन को 
मानने में आपत्ति है जब में उनको विश्वास दिला सकता हूं कि इसको भान लेने से कोई 
कानूनी अड़चन नहीं होगी । 
। श्री बलदेवसिह आये--भाननीय रामेइबर लाल जी को यह डर है कि अगर उनका 
: पंशोधन स्वीकार न किया गया, तो किसी के साथ ज्यादती हो सकती हे । उनका यह भ्रम में 
- अर्वेषा गलत समझता हूं, क्योंकि इसमें पहले ही. हम धारा ४ स्वीकृत कर चुके हे। उस में 
- नोटिस की बात कही गयो है. कि भांडारिक आवास के किसी प्रमुख स्थान पर नोठिस चिपका 
: ही जायगी तो उससे जो उस आवास, का मालिक है. उससे उस को सूचता मिल जाती है । 
. दूसरी बात यह है कि यह नया विधेयक नहीं ह श्ोर सन्‌ ४७ में पहली बार पारित हुआ था ॥ 
. इस समय से अब तक सात-आठ वर्ष होने को आये हैं, लेकिन माननीय रामेइवर लाल जी ने 
. एक भी उदाहरण ऐसा नहीं पेश किया कि इस धारा से किसी को कोई नुक्सान पहुंचा हो । 
: तो वह कोई उदाहरण तो पेश नहीं कर सकते हैं। यहां पर खामखा के लिये एक ऐसी बात पेदा 
. करना चाहते हैं, जिससे सरकार को या डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को उस आवास को लेने में कोई 
. दिक्‍क़त पड़े। आप का यह भी कहता है कि किसी के मकान में बिता सुचता के घुस जायंगे 
- तो मकान से मतलब अगर आप का खत्ती से है और उस भवन से है, जिसमें ग़ल्‍ला रखा 
. रहता है तो में समझता हूं कि यह ठीक है लेकिन अगर उसका कोई दूसरा अर्थ लगाते 
. हूँ तो हम उसको सही नहीं मानते । इसलिये में समझता हूं कि जो दलौल माननीय रासेश्वर लाल 
जीने दीहै वह सही नहीं हे । इसलिये मे उनके इस संशोधत का विरोध करता हूं। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह हैं कि खंड ६ की पंक्ति २ के शब्द “में” तथा शब्द 

“यह के बीच में शब्द सूचना देकर ” रख दिये जाय॑। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
मतातुतार अस्वीकृत हुआ-- द 
द पक्ष सें->-७ 
विपक्ष में--७३ $ ) 

श्री उपाध्यक्ष--मुझे एक और संशोधन की सूचना मिली है । वहु इस प्रकार है 
कि खंड ६ कौ पंक्ति ४ में 'खाद्यान्नों' के बाद शब्द “एवं खाद्य सामग्री” रख दिये जाय॑ । 

श्री ग्रववेश प्रताप सिह--अब कोई संशोधन इससें बाक़ी है ही नहीं । 

श्री जगन्नाथ मल्‍ल-...इस क्लाज़ में नहीं हुआ है । 


श्री बलइ्वसिह आ्राये-- में तो इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं । 


१६६ विधान सभा | १४ सितस्वर, १६ ५४ 


श्री उपाध्यक्ष --माननीय सदस्य क्या इसको पेश करते हूं ? 
श्री जानब्राय महल--में पेश करता हूं। माननीय उदयाध्यक्ष महोदय, में आापकः 


हि ४ ५ न ॥॒ ४ 258! 
ग्राज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ६ की पंडित ४ के शब्द खाद्यान्नों” के बाइ 
“एबं खाद्य सामग्री ” बढ़ा दिया जाध। चूंकि यह ओर कलाज़ों में हो चुका है और यहां पर नहीं 
रहेगातो बड़ा श्रसंगत-प्ता मालूम होता है, इसलिये में समझता हूं कि सदन इसे मंजर करेगा; 


श्री बलदेवसिह श्रार्य--.मे अस्वीकार करता हूं । 


श्री राजना तयण--अीमन्‌ू, में जरा इनफारमेशन के लिये--अभी पांच मिनट 
पहले और आप के सेक्रेटरी ने, में समझता हूं कि लिखा भी होगा। 


श्री उपाध्यक्ष --माननीय मंत्री जी ने क्या कहा, हां कहा यान कहा, उससे निदिवर 
किया जा सकता है । वह अपना भाषण दे चुके हूं। - उन्होंने कहा हूँ कि अ्रस्वीकार हे। 


क्री राजनारायण-..-.आन ए प्वाइंट आफ इन्कामेंशन । से आपसे एक निवेदन 
के द्वारा जानना चाहता हूं सही बात॥। अभी माननीय संत्री जी ने कहा कि में स्वीकार 
करता हु ।॥ क्‍ द द 

श्री उपाध्यक्ष--म॑ समझता हूं कि इसमें वाद विवाद की कोई आवध्यकता 
नहीं है । 
श्री राजनारायण -...आपके सेक्रेटरी ने सोट किया है कि “में स्वीकार करता 
हूं 27 | ; | 

श्री उपाध्यक्ष--में सदन को बता देना चाहता हूं कि जब तक कोई संशोधन 
पेश न हो ' उसको बाबत राय कंसे हो सकती हें? इसलिंय माननीय सदस्य को मौक़ा दिया 
कि वह पेश करे। उन्होंने पेश किया और माननीय मंत्री जी उत्तर दे चुके हें । 


श्री बलदेबसिह आार्य-.-कमी स्वीकार नहीं किया, उसको पहले । 


श्री राजनारायण-श्रीमन, यह जो आपके पास संशोधन बाद में गया 
उसकी कापी यद्यपि हमार पास नहीं है, लेकिन भें उसकी मंशा समझता हूं। क्योंकि 
यह पहले भी आ चुका है । खाद्यान्नों का जहां भांडार है उन खाद्यात्रों की जगह खाद्य सामग्री, 
वह चाहते हैं, रख दिया जाय, उसके .बाद खाद्यान्न सासग्री रख दिया जाय । 


इसक पूर्व में आपके द्वारा जानना चाहूंगा कि जो खाद्यान्न या खाद्य सामग्री 

सरकार की ओर से मान ली गयी आखिर उससे क्या तक था? माननीय मंत्री जी ने उस 

समय तो खाद्यान्न के आगे खाद्य सामग्री के लगाने की बात सरलता के साथ मान ली। 

लेकित अब में यह समझने में असमर्थ हो रहा हु कि अब उसी का ऐसा कौन सा अर्थ निकलेगा, 

जिसकी माननीय मंत्री जी यहां मानने को तंयार नहीं हें। माननीय मंत्रीजी की यह जो 

गतिविधि है यह आपस में संगत नहीं हैँ, जहां इंटरनल कंट्रेडिक्शन होता है, श्रीमन, 

वहां इस तरह की बातें होती रहती हैं। एक ही बात आध घंटे पहले, एक घंटे पहले, दो 

घंटे पहले स्वीकार करना और फिर उसी बात को आगे चलकर अस्वीकार करना, नेवर 
फंप्रोमाईजिंग प्रिसिपिल्स (कभी न होने वाला समझौता वाले सिद्धांत) में इस सिद्धांत का 
तहेदिल से पक्षपाती हूं । अगर कोई उसूल की बात है तो आदमी को अपने उसूल को लेकर 

परिस्थिति विशेष में अकेले खड़ा रहने के लिये तैयार रहना चाहिये। इसी सदन के अन्दर 

और आज ही एक ही. तिथि में एक तरफ यह तर्क होता है. कि खाद्यान्नों के अ्रतिरिक्‍त 

भी खाद्य सामग्रियां होती हुँ, इसलिये एवं खाद्य सामग्रियों” को जोड़ा जाना. आवश्यक है 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक्र, १६४५ १९७ 


और फिर इस सदत में यह तर प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं, खाद्यान्नों के आगे खाद्य 
सामग्रियों का जोड़ा जाना उचित नहीं है। इसका कोई तक नहीं, इसका कोई उत्तर 
तहीं और इस अकार सरकार की ओर से यहु एक् प्रकार की अवाबइ्यक हुठबादिता का 
परिचय दिया जाताह । श्रीमत्‌, में आपके द्वारा पुनः साननीथ मंत्री जी से यह निवेदत 
करता चाहुंगा कि वह स्वतः विचार करें और चाहें तो इस पर डिस्कशन (वादविवाद) 
हो जाय, क्योंकि उतकी गतिविधि सें काफो कंट्राडिक्शन (मतभेद ) है, कपोंकि एक जगह 
वाद्याह्नों एवं लाच सामग्रियों के लिये भांडारिक आवास को अधिकृत करेंगे, लेकिन किर 
जब उसमें रखने को बात होती है तो इन छब्दों को नहीं जोड़ा जाता है । तो श्रीमन्‌, इस 
पर में ज्यादा समय नहों लंगा और में झ्रायक द्वारा माननीय मंत्री जीसे निवेदन कहूंगा 
कि बे अपने दोनों तक को हमको समझायें कि एक जगह वह क्‍यों लाथ सामग्री का जोड़ा 
जानता आवश्यक समझते हैं और दूसरी जगह क्‍यों वही अ्वावश्यक समझते हैं। अगर हम 
इस बात को तरकों द्वारा समझ जायंगे तो में समझता हूं कि संयोधन की श्रावश्यकता नहीं 


रहेगी और यदिकेवल वहु हुणवरादित/ का परिवत्र देनाचाहेंगे कि चाहे उसकी आवब- 
इ्यकता हो यानहों जब मन में आयेगा तो जोड़ देंगे और जब मन में आयातो हटा 
इंतो में सजलताहुं कि यहसरत काएकतरहते अपमान होता है। इसलिये में आपक 
हारा तिहाबत श्रदब के साथ, नम्नता के साथ मंत्री जी से निवेदन करूंगा किये अपने झचरणों 
में जो अपंगति हो रही है उस पर विचार करें और उतके बाद इस संशोवन को स्वीकार 
करे । 


“श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌, में माननीय जगन्नाथ मल्‍्ल जी के संशोधन का समर्थन 
करने के लिये खड़ा हुआ हूं । प्रभी जो साननीय मंत्री जी ने इस संशोधन का विरोध किया तो मुझे 
ऐसा लगा कि सरकार के वेवानिक कार्यक्रम में कोई दुर्घटना घटित हो गयी है, क्योंकि रामेइ्बर 
लाल जी के इसी प्रकार के दो संशोधन पहले स्वीकार कर लिये गये हें और खंड ३ के उपखंड (१) 
में ग्रगर माननीय मंत्री जी देखेंगे यदि कलेक्टर की राय में खाद्यान्नों को भंडार में रखने के लिये 
किती भांडारिक आवास का अधिग्रहण आावद्यक है तो इसमें खाद्यान्नों के साथ-साथ सामग्रियों 
को जोड़ दिया गया है । इसके बाद आज भी एजेन्‍्डा के कार्यक्रम को देखें इसके नवें आइटम 
में एक रामेदवर लाल जी का संशोधन था कि खंड ५ की पंक्ति ३ के शब्द 'खाद्यान्नों के बाद 
शब्द एवं खाद्य सामग्रियों बढ़ा दिया जाय और इसको स्वीकार कर लिया गया है । तो दरअसल 
जहां-जहां खाद्यान्नों आया है उसमें “एवं खाद्य सामग्रियों अपने आप जुड़ जाता है । तो जब 
यहु शब्द खंड ३ में और खंड ५ में जुड़ गये तो कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि खंड ६ में जो 
कि खंड ३ और खंड ४ के संदर्भ में हो हैँ उसमें क्‍यों न खाद्यान्नों के साथ खाद्य पदार्थ रख दिये 
जाय॑ । यह क्‍यों नहीं रखे जाते ? मुझे तो ऐसा लगता हैँ कि साननोय मंत्री जी की स्वभाववश 
विरोधी दल का विरोध करने की एक झादत सी पड़ गयी है और उन्होंने देखा कि चूंकि यह संशोधन 
विरोधी दल ने मूव किया है इसलिये इसका विरोध होना चाहिये । में समझता हूं कि श्रगर आप: 
इसको मंजूर भी कर दें तो कल आपको फिर दुबारा इसको ठीक करना पड़ेगा । तो में माननीय 
मंत्री जी से कहुंगा कि वह उदात्त मनोवृत्ति से प्रेरित होकर इस पर विचार करें। यह कोई बहुत 
सहत्व का संशोधन नहीं हे और अब यह एक शाब्दिक संशोधन हो गया है और इसलिये इसको 
जरूर मंजर होना चाहिये। यदि श्रावदयकता हो तो इस पर विचार अभी स्थगित कर दिया जाय 
और फिर बाद में सोच-समझ कर आप इसको स्वीकार करें। 


श्री देबकीनन्दन विभव (जिलाआयसरा )--माननीय उपाध्यक्ष सहोदय, सदन के 
संमुख जो संशोधन उपस्थित किया गया हूँ में उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । खाद्यात्नों 
से जो श्र्थ है वह केवल इतना है कि खाद्य के सम्बन्ध में जो अ्रन्न है। उसके स्टोर करने के लिये 
उन्हें जो गोदाम दिया जाय तो बहु सीसित हे लेकिन खाद्यान्नों के बाद एवं खाद्य सामग्री को 


कक नसमअकनब»»»»»»»%« »«»«» 5. 








 ब्क्‍ता ने भाषण का पुनर्वोज्षण नहीं किया । . 


श्श्द विधान सभा क्‍ [१४ सितम्बर, १६१३ 


श्री देवकी तत्दत विभव| 
जब हम और जोड़ देंगे तो वह बहुत विस्तीर्ण हो जाता है । उसमें सारी चीजें आ सकती है 
कोई भी चीज़ न छू ठे । किसी भी चीज़ को कह सकते हें खाद्य के सम्बन्ध में यह सामग्री तैयार 
हो सकती है । तो में समझता हूं सरकार यह चाहती हूँ, मुझे यह नहों मालूस हुआ कि क्यों परे 
माननीय मित्र उसके विस्तार को और आगे बढ़ाना चाहते हँ जिसका कि तात्पयं बहुत बसनीह 
इकक्‍ल में लिया जाय और कोई भी चीज़ जो है वह उससें शामिल कर दी जाय, क्योंकि सामग्री 
में श्रा जाय और उसका दुरुपयोग हो सकता है । इसलिये इस आधार पर में इस संशोधन कः 
विरोध करता हूं। 

श्री अवधेशप्रताप सिह--श्रीमन्‌, मुझे यह कहना है कि श्रभी कुछ देर के लिये इसको 
स्थगित कर दिया जाय और कुछ समय मंत्री जी को दे दिया जाय कि वह समझ लें। 

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज्ञ मुहम्मद इब्राहीस )---उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोषर 
इस बकत इस सदन में बहुस में आा रहा है उसकी बाबत में सुनता रहा और सेंने अपने साथी 
पालियामेंटरी सेक्रेटरी साहब से भी बात की तो में इस नतीजे पर पहुंचा कि इस संशोधन को 
मान लेना चाहिये। 

श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ६ की पंवित ४ में 'खाद्यान्नों' के बाद एवं खाद्य 
सामग्रियों बढ़ा दिया जाय । 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ्रा । ) 
श्री उपाध्यक्ष --श्रब प्रदन यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग भाना जाय | 
(प्रश्व उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
खंड ७ 
अनुबंध ७-- कलेक्टर अपने द्वारा श्रधिगृहीत भांडारिक आवास के रवामी को 
(9527००7०१) ऐसा प्रतिकर जो एकमुटठ धनराशि अथवा मासिक अथवा नियतकालिक 


द्वारा प्रततर । भुगतानों के रूप में हों, जो अपने ओर स्वामी के बीच लिखित रूप में तय 
हो जाय, देगा । द 


श्री उपाध्यक्ष --प्रइन यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


द खंड ८ 
न्यायालय का . ८5--(१) यदि धारा ७ में निदिष्ट अनुबन्ध (88677 07) व हो पके 
अभिदेद्य तो कलेक्टर उस विषय को निर्णयार्थ न्यायालय को भेज देगा। 
(7४2०702) । (२) अभिदेश (7७४&2८70७) का निर्णय करने में न्यायालय लेख 


ऐक्वीजीशन ऐक्ट, १८६४ की घारा २३ की उपधारा (१) तथा धारा रहें 
के उपबन्धों का जहाँ तक वे लागू हो सकते हों, ध्यान रखेगा । 

“श्री नारायणदत्त तिवारी--भीसन्‌, में आपकी आज्ञा से यह संशोषद 
प्रस्तुत करता हुं कि खंड ८ के उपबंड (२) की पंक्ति २ के शब्द व अंक 'की उपधारा (१) 
निकाल दिये जाय॑ । श्रीमन्‌, तात्पर्य यह होगा कि श्रभिदेश (:7०८॥८७) का निर्णय करत 
में न्यायालय लंड एकक्‍्वीजीशन ऐक्ट, १८६४ की धारा २३ तथा धारा २४ के उपबत्धों 
का, जहां तक वे लागू हो सकते हों, ध्यान रखेगा । ह द 





*बकक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १६५५ १६६ 


तो उपधारा (१) अ्रगर निकाल दी जायगी तो सारी धारा २३ और २४ दोनों का ध्यान 
रखेगा। यह उपधार। (१) के रख देने से इस अधिनियम के प्रनुसार एक प्रकार की सीमा 
हो गई थी कि उपधारा (२) जो धारा २३ की थी उस पर विचार नहीं किया जा सकेगा। 
में चाहता हुं कि धारा २३ की उपधारा (२) पर भी विचार हो और न्यायालय के सामने 
जब किराउ के बारे में बहस हो क्योंकि सुम्रावजा किराये के रूप में होगा और एकमइत 
नी दिया जा सकेगा, इन्सटालमेंटस में भी दिया जा सकेगा और किसी भी प्रकार 
से इंस्टालमेंट में दिया जा सकेगा। तो क्योंकि यह कमस्पलसरी ऐेक्वीजीशन हे इसलिये 
लेन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी हु कि इसके कम्पलसरी 
नेचर को देखते हुये सार्कट रेठ का १५ परसेंट एक एक्सट्रा अवार्ड उसको मिलना 
चाहिये यानी किराये में १/ १५ उसको वृद्धि के रूप में सिलना चाहिये क्योंकि यह बिला नोटिस 
के या बहुत कम नोटिस पर यह झ्ावास या मकान ले लिया जाता हूं । में आपकी आज्ञा से लेम्ड 
ऐक्वीजीशन की धारा २३ की उपधारा (२) को पढ़ देना चाहता हूं -- 
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यानी भूसि का जो उस समय बाजार भाव हैँ उसके आधार पर अगर यह रखें तो १५ 
परसेंट मार्केट बेल्यू से ज्यादा अवार्ड दिया जाना चाहिये क्‍योंकि जो यह आ्रावास हे या जो भूसि 
है वहु एक अधिकृत रूप से और एक कम्पलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से लिया गया है । यह 
लेन्ड ऐक्वीजीदन ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (२) में हें । तो जब माननीय मंत्री जी ने 
लन्ड ऐक्वीजीदन ऐक्ट के सभी सिद्धांतों को इसमें मंजर किया हैँ तो कोई कारण नहीं दिखायी 
देता कि धारा २३ की उपधारा (२) को क्‍यों व माना जाय और उसको स्वीकार न किया जाय । 

श्री बलदेवसिह आये---उवाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन साननीय नारायणदत्त 
जी तिवारी ने पेश किया है में उसको स्वीकार नहीं करता । उनका कथन यह हैँ कि यह न्यायालय 
के पास नहीं जाना चाहिये। अगर यह उस न्याशालय के सामने नहीं जाता हुँ तो जो किराये 
का झगड़ा होगा वह तय नहीं हो सकता हु । तो आप यह चाहते हें कि यह जो न्यायालय के 
सामने यह मामला भेजा जाता हुँ वह वहां नहीं पहुंचना चाहिये, क्योंकि आपको यह दाक हूँ 
कि न्यायालय उसमें कोई उचित निर्धारण नहीं करेगा और उससे जो आवास का सालिक हे, 
या उसका एजेंट है उसको उचित किराया नहीं मिलेगा, तो में समझता हूं यह जो आपका अ्रम 
हैं यह सही नहीं मालूम होता । इसलिये में आपके इस संझोधन का विरोध करता हूं । 

श्री द्वारकाप्रसाद सो (जिला जौनपुर )--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेन्ड ऐक्चीजीवान 
ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (१) में वह सब बातें दी गयी हूँ कि जिसके अनुसार प्रतिकर 
अधिकारी प्रतिकर तय करेगा । उसमें उन सब बातों का विचार किया जायगा जो कि प्रतिकर 
देने के सम्बन्ध में ज़रूरी हैं। उस आवास की मार्केट वेल्यू क्या है, उसमें डेमेज क्या होगा, उस 
व्यक्ति को जिसकी जमीन ली जायगी उसको और जगह जाता पड़ेगा, क्या कठिनाइयां होंगी, वह 
करीब-करीब ६ दातें हें उसमें जिनका विचार करके प्रतिकर निर्धारित किया जायगा, धारा २३ 
की उपधारा! (२) में यह बात दी गयी है कि जितना प्रतिकर धारा २३ की उपधारा (२) में किया 
जायगा, उसमें १५ प्रतिद्त और जोड़ दिया जायगा । तो माननीय सदस्य यह चाहते हे कि जो 
धारा २३ की उपधारा (२) है वह भी जोड़ दी जाय यानी जब प्रतिकर अधिकारी प्रतिकर 
निर्धारित करे तो १५ प्रतिशत और जितना २३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रतिकर हुश्ना, उसमें 
जोड़ दे। मुझे ठीक खयाल तो नहीं झ्राता है, लेकिन लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट का एक झमडमेंट हुआ 
है, शायद उस अमेंडमेंट में वह १५ परसेंट निकाल दिया गया है । लेकिन मुझे ठीक याद नहीं हैँ, 
शायद ऐसा हुआ हे । बहरहाल इस कार्य के लिये जो सरकार एक जनहित के लिये करे उसमें जितना 
घारा २३ की उपधारा (१) के अझ्न्तगगंत प्रतिकर-होता है उतना दिया जाता है, तो कोई अनुचित' 
नहों है । १५ परसेंट जोड़ दिया जाय, यह चीज्ञ कहां तक उचित है। बहू १४ परसेंट जोड़ना 
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[श्रीद्ारकाप्रसाद सोर्य| क्‍ 
चाहते हूँ, लेकिन में समझता हूं कि किस कास के लिये लिया जा रहा हे तो वह बहुत दिन के 
लिये लिया भी नहीं जा रहा है । यदि सरकार संदा के लिये कोई भूमि अक्वायर कर लेती हैँ और 


वह उससे बंचित हो जाते तो १५ परसेंट जोड़ा जाता, लेकिन वह तो थोड़े काल के लिये लिया जा 
रहा है आवश्यकतानुसार तो उस अ्रवोलाजी को लाना और धार २३ की उपधारा (२) के 


जोड़ना मुनासिब नहीं है, इसलिये में समझता हूं कि यह संशोधन श्रस्वीकार होना चाहिये। 


श्री राजतारायण--अमन्‌, जो सातनीय नारायण दत्त जी का संशोधन है, यह सहो 
है कि उसने माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य को एक मौका दिया कम्पेन्सेशन के शब्द बढ़ाने को बात 
को विरोधी पक्ष की ओर से रखे जाने का विरोध करने का । श्रीमन्‌, सें इस बात को साफ करना 
चाहता हूं कि जहां तक कस्पेंसेशन का सवाल हे, में सिद्धांत के रूप में कम्पेंसेशन देने को नियमत: 
मात लिया जाय, इसका विरोधी हूं । इसी लिये श्रीमन, जब ओर बड़े-बड़े प्रइनों पर कम्पेंसेशन 
देने की बात सरकारी पक्ष की ओर से रखी जाती रही है तब हम अपनी ओर से रिहेविलिटेशन 
ग्रांट को बात करते रहे हैं ओर हम बराबर इस बात को चाहते रहे हें और अब भी चाहते हूँ 
कि वही पुन:वास अनुदान ही सिद्धांत रूप में माना जाना चाहिये कि यदि किसी व्यक्ति के पास 
उसके जीवन निर्वाह का साधन नहीं है और उसके उत्पादन के वह साधन ले लिये जाते हैं तो उसके 
जीवन निर्वाहु की समुचित व्यवस्था सब इस सरकार को करनी चाहिये । मगर क्या माननीय 
मौ्य जी इस सदन सें आज तक जितने विधेयक प्रस्तुत हुये कि कहीं से इस बात को साबित 
कर सकते हे कि यह सरकार कब्पेंसेशन देने के विरोध में हे । फिर यहां पर एक मौके की तलाश 
करके माननीय मौर्य जी मोलिक सिद्धांत को सामने न रखें तो ज्यादा श्रच्छा है । हां, एक बात 
वह ज़हूर कहते हें और वह सही है क्ि यदि माननीय नारायगदत्त जी का संशोधन मान लिया 
जायवा तो जो कम्पेंसेशन का रेट बनेगा उसमें १४ प्रतिशत की व॒द्धि तो होगी, उसको देना पड़ेगा 
सगर यह सिद्धांत जो रखा गया हे यहां पर स्वत:ओऔर बाध्य इन दोनों चीजों को दृष्टि में रखकर 
बना है । एक तो बात यह है कि कोई स्वतः भ्रपनी बात को देखते हों, या किसी को समुचित 
अवसर प्राप्त करा के सारी परिस्थिति को उसकी बुद्धि में समझाकर किसी की चीज़ ली जातो 
है, और किती से जबरदस्ती, बिना अ्रवसर के बिना किसी मौके के बिना सफाई के अगर उसका घन 
ले लिया जाता हू तो क्या इन दोनों परिस्थितियों में मौर्य जी कोई फर्क करते हैं या नहीं ? जहां 
तक लन्ड एक्वीज्ञीशन की घारा २३ के प्रथम और द्वितीय उपलंडों की बात हैँ वह उन्होंने 
कही है । उस सम्य के कानून निर्माताओं ने अपने सामने इत दोनों बातों को रखा कि हम जब 
कम्पलसरी कहते हें । किसी पर दबाव देकर के बिना उसको सोका दिये हुये कि बह अपनी बातको 
कह सके, हम उसके सामान को ले लेते हें, उसके भांडारिक आवास को ले लेते हैं ओर जो फंसला 
मजिस्ट्रेट देता हैं बह अंतिम होता है तब वहां पर कुछ ऐसी बात आती हैँ कि उसके साथ कहीं 
अन्याय न हो जाता हो, कहीं ज्ञबदेस्ती न हो जाती हो, उसके हुक को नाहक में न बदल दिया जाता 
हो। यह बात, भीमन्‌, ज़रूर स|सने आती है । तो में यह साफ कह द्‌ कि में न तो नारायणदत्त जी 
के संशोधन के पक्ष में हुं और न तो जिस तरह से सरकार का विधेयक यह पर प्रस्तुत हुआ है 
उसके पक्ष में हूं। में समझता हूं कि यह संशोधन भी हमको सन्तव्य स्थान पर नहीं ले जाता 
शोर जिस तरह का यह विधेयक प्रस्तुत है वह भी हमको अपने उद्देश्य की ओर, अगर हमारा 
वही उद्देश्य है यात्री समाज की रक्षा करना, जिसमें शोषण के प्रभुत्व का खात्मा होगा, नहीं ले 
जाता।. ऐसी हालत मे कोई न कोई व्यवस्था यहां पर होनी चाहिये थी, जिससे जिसका भांडारिक 
ग्रावास लिया जाय वह अपने हुक को पेज कर सके, जिस रूप में वह झयना न्याय समझता हो 
उस न्याय को रख सके, किसी कोर्ट के सामने | सगर वह चीज़ यहां पर नहीं हे और जब वह 
चीज़ यहां पर नहीं हूं तो बड़ी परेशानी हो जाती है हमारे ऐसे लोगों के लिये । 
तो में इस विधेयक को अधूरा समझते हुये शोर उस अधघ्रेपन को दूर करने की जो माननीय 
नारायणदत्त जी ने कोशिश की बह मंशा तो बहुत ठीक हे, यहु में आपसे साफ कह दूं कि वह समझते 
हैं कि अगर किसी के साथ ज़बदंस्ती होगी, कम्पलसरी (श्रावश्यक) तरीके पर उसके आवास 
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हो ले लिया जायगा तो उसके साथ ज्यादती होगा, उसकी कछ व कछ मौका मिलना चाहिए, ताकि 
जो उसके साथ ज्यादती हयी हो उसको बह कम्पेंसिेट कर सके। मगर जो तरीका है, जो ढंग 
है (८६४ के कानूत का, उसके साथ जो नाहक का काम हुआ हूँ, जो ख्बर्दस्ती और ज़ोर 
जत्म हुआ है वह पूरा नहीं हो पायेगा । इसमें ट्रेज़री बेंच को काफी सौका मिलेगा इस संशोधन 
की सामने रख कर कि विरोधी पक्ष के लोग तो ज्यादा कम्पेंसेशन दिलवाना चाहते हैं। १८६४ 


कल 


जब बटिश साझराज्यशाही नंगा नृत्य द्वर रहा थी उस समय का जो बना हुआ कानून हूं उ 
कानन के मताबिक ये पेसा बड़े लोगों को दिलवाने के पक्ष में है, क्योंकि अमन, भांडारिक आवास 
साधारण व्यक्षितयों के पास नहों होंगे। व तो उन्‍्हों के पास होंगे जिनके पास भांडार में रखने 
के लिये कोई चीज हो । उन छोट -छोट छिसानों के पास, उन छोटे-छोटे कारबार करने बालों 
के पास कहां से भांडारिक आवास होंगे । खाने-पीने से जिनके पास बचता हूं वे हू भांडार 
बना सकते हें। तो इसमें कोई शक नहीं कि एसे बड़े-बड़े लोग जो बड़ी-बडी ज्ञमीन के मालिक 
हैं, जिनके पाल काफी श्रन्न बचता होगा ओर जो उसे रखते के लिये भांडार बनाते होंगे, उन्हों 
के लिये यह क्‍लाज़ हितकर हो जायगा। इसमें गरीब की कोई भलाई नहीं होगी, क्योंकि उसके 
पास भांडारिक आवास नहों है । हमारे प्रदेश भें करीब ७५, ८० फीसदी मकान ऐसे हू कि 
मज्ञान में हम रहते हैं, उसी मे श्विलेदार श्राकर रहते हें और एक कोने में किसी बतंत हे 
सा गहला चावल, गेहूं पड़ा हुआ है, जिसको हम खाकर गुजर बसर करते हें । 


श्री द्वारकाप्रसाद सोये--प्वाइन्ट आफ आर सर, में यह जानना चाहता हूं कि 
धननीय राजनारायण जी ने कहा कि वह संशोधन के पक्ष में नहीं हु और उनके रिहृविलिटेशन 
पर कोई संशोधन नहीं हैँ तो फिर सारी बहस रिहृबिलिटेशन के बार में क्यों को जा रही 


(श्षी उपाध्यक्ष के इशारा करने पर श्री राजनारायण ने अपना भाषण जारी रखा, ) 


श्री राजनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं । 
यह सहरे है कि द्वारका प्रसाद सोय जी पॉलियामेंटरी सेक्रेटरी रह चके हें और कहां प्वाइंट 
ग्राफ आर्डर उठाया जाता है यह उनको समझना चाहिये। आपने अच्छा क्विया जो इसको 
प्वाइंट आफ आडर नहीं माना । 


में अ्रजं कर रहा था जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होने जा रहा है उसे न्याय केसे भिल पायगा 

में यह सुझाव देते जा रहा था और में मानवीय मोय जी को पढ़कर सुनाता चाहता हूँ । शोसन्‌, 
वहु खंड ८ है, इसके उपखंड (२) को देखने की कृपा करें। बड़ी खुशी की बात हूँ कि माननीय 
मुख्य मंत्री जी इस समय बेठ हुं । अगर विधेयक की कापी उनके सासने न हो तो उनको दे दे जाय, 
क्योंकि इसमें कम्पेंसेशन वगरह के सवाल हें और में यह मानता हूं कि वह समझते हूं चाहे कर न 
पाय। श्रीमन्‌, खंड ८ हैं उसमें यह लिखा हुआ हुँ कि इसकी निर्णय करने में न्यायालय लंन्ड 
एक्वीजीशन ए कट के धारा २३ की उपधारा (१) को ध्यान में रखें । श्रीमनू, धारा २३ (१) 
क्या है ? श्रीमन्‌, हमारे पास अंग्रेजी में एक्ट है । इसलिये मे इसको अंग्रेजी में जल्दी-जल्दी 
पड़ दंगा । बह इस प्रकार हुं कि -- 

४23, ([) हक (60078 6 &70प7: 0 007एशाइद्व00] [0 08 &ज़ध्ा'एंटए 007 
लात &टतुप्रा6त प्रातंई 5 86, 6 ए०पा शीश (886 770 0ज57680207, 

मिड, 6 गाबाएह-एकपठ छा 76 िात॑ 8 (॥6 (806 0 6 |जाजाीएक&075 ० ४6 
हरणा68४707 प्रशतंढः 86९०7०7 4, 580-86९०7०॥ (!) ; 


8600009, ६6 6887798896 इत्द्या।रठ छए 6 9छ50 प्राॉट65606, 90ए 38507 ० 
86 दांताए णी शाए ४870ीग्रए छौ008 ण 668 जगह 78ए 06 0] 7॥8 4870 8 (6 
76 0॥76 (जी8ट07$ कतार 003565907 60760 

॥0॥ए, ॥6 0870828 (7 79) अएडाशं॥60 5ए 76 >शाउणजा वंपरॉश€ड60, दा |89 
708 ए 86 (एणा5००४$ 'द्वापंगर 905565907 07 6 काठ, 07 78850॥ ० इ्ाशा।३8 
50०॥ [870 #077 5 05 दे 5 


हर ड़ 


२०२ विधान सभा [१४ सितस्वर, १६४४ 


[श्री राजवारायण] 


णि्प्रा।॥9, 06 9&74826 (ए बा) $प्रशाशा।66 079 ॥6 9880॥ 66980 ६ (४: 
ध॥6 0क्‍706 (0[80078 (089 905$658807 0० ॥6 [&0, 5५7 7॥88507 0/[86 ०५४४० 
(07 ॥फा0प४9ए दील्एाशड 5 एणीछश' छ90989, 70५680]6 07 प्रश076806 |; 
कप 009 उ्ाध्या।ल, ० 48 88॥7॥725; | 


गाए, ऐ, ॥ ००36१ एथ08 0 ॥6 ३९१णंआ079 0 ६॥6 वक्षा्त 99 ॥6 0०००९, 
(6 985077&86560 8 ००07स्‍०2॥66 [0 ए8॥88 95 769060706 07 9]906 0 9एश।855, 
(6 7885074706 65५७७7०४०५ (| 879) शालंतेद्ञांओं क्‍00 5पए८ी) 4786; धातं द 


550॥9, ६06 08770926 (879५9) 20748 706 7658प70॥8 ॥07 तांशातणांका ०६४६३ 
707085 07 ॥76 [द&706 9$#ए&्टा [6 ॥76 07 06 7077॥098.707 ० ॥096 66८07 


छाल 56७ा070॥ 6 8270 4#6 076 ० 6 ०३८०7 $ 48/078 [70556550॥7 ० ६ 
[80.7 


श्रीमन्‌, इसका सेकेंड पेरा छोड़ दिया हे । जो अधिकार किसी की जमीन के लेने के बार में या भांडारिक 

आवास लेने के बारे में और क्योंकि यह विधेयक भांडारिक आवास लेने के सम्बन्ध में है तो उनसे 
यदि भांडारिक आवास लिये जायेंगे तो उनको मुश्नावजा किस तरीके से दिया जायगा, इसकी 
विधि बतलायी गयी है । जब इसको बतलाते हुये लन्ड ऐक्चीजीशन ऐक्ट जो १८६४ का बना 
हुआ है । उसकी धारा २३ की पहली उपधारा उसमें ६११ बातें रखी गयी हें जो मार्केट वैल्य्‌ है 
यानी इस समय बाजार में उसकी दर क्या है उसको दृष्टिकोण में रखते हुये वह किसी भांडार 
ग्रावास को कौमत को तथ करंगे। इसके बाद जो उससे हानि होगी यानी किसी भांडारिक 
आवास को कलेक्टर सरकार ले लेती है तो उस आवास को लेनेमें जो क्षति होती है तो उम्त 
व्यक्ति विश्येष की क्षतिवृरति करने की इसमें गुंजाइश है । 


तीसरी बात जो हम देखते हैं कि इस जमीन को लेने से जो उसके साथ सें लगी हुयी 
जमीन हूँ यानी उस बिल्डिंग को लेने से उसके किसी दूसरे झ्रवास पर जो आघात पढ़ता हू 
श्रोर जो क्षति होती है उसकी बात भी यहां पर है । 


चोथी बात यह कि वह व्यक्ति जिसके भांडारिक आवास को सरकार लेती हुँ तो उस 
भांडारिक आवास के लेने से उसके सामान का तो नुकसान नहीं होता है । जैसे मान लोजिये 
कि मुख्य मंत्री जी का कोई भांडारिक आवास है और उसके अन्दर काफी गल्‍ला जमा किया 
हुआ हे । यह सरकार जबरदस्ती चाहे तो उस भांडारिक आवास को ले तो जो उसके अन्दर 
सुख्य मंत्री जी सामान रखा हुआ है, गल्‍ला रखा हुआ है वह कहाँ जायगा । वह तो सड़ जायगा। 
उसके रखने के लिये भी कोई जगह चाहिये। तो उस दृष्टिकोण को सामने रखकर इस क्षति 
का अनुप्तान लगाना पड़ता है और उसके बाद ५ वीं बात यह है कि यह देखा जायगा कि उसके 
अपने आवास सें उसके पास रहने से उसको कितना सुनाफा हो सकता था । इस चीज को 
भी देखा जायगा । तो यह चीज इसके अन्दर दी हुयी है । 

(इस समय ३ बजकर ४७ सिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।) 


श्रीमनू, इस विधेयक पर जो लेन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८६४ की घारा २३ की उपचार! 
(२) हैँ में इस समय उसके संशोधन पर बोल रहा था जो इस विधेयक की धारा ८ में हैं । इसमे 
यह है कि धारा २४ के उपबन्धों का जहां तक वे लागू हो सकते हूँ, ध्यात रखेगा । इसी सम्बन्ध 
में में इस समय भाषण कर रहा हूं । उस लेन्ड एक्वीजीदान ऐक्ट १८६४ को सामने रखकर 
में देखता हूं कि इसमें इतनी चीजों को गुंजाइश है कि भांडारिक ग्रावास के लेने से जो क्षति, 
जो मुनाफ की क्षति ओर दूसरी इतनी बातें हें कि जो कुछ भी अधिक से अधिक उसको देने की 
बात हो सकती है उसको गंजाइद इसके अन्दर है। सवाल यह है कि जो १५ परसेंट का संशोधन 
बढ़ाने को बात कही जाती है उसको में समझ नहीं पाता हूं । में उसके विरोध से हूं। में ११ 
परसेंट के बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। इसलिये आपके हारा से श्री सौ जी से निवेदन करूंगा कि 
जो उनका दृष्टिकोण है वह हमारा दृष्टिकोण नहीं हो सकता हैं । हमारा जो दृष्टिकोण है वह 


द् 


उनके दृष्टिकोण से भिन्न है। सरकारी पक्ष के लोगों की घारशा यह बनी हुयी है कि विरोधी 
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वक्ष के लोगों से जो संशोधन आता हे उसके विरोध में २,४ बातें कहकर राष्ता निकालने की नीति 
सरकारी पक्ष के सदस्यों की नीति हैं । बह हमारी नीति नहीं है । हम यह जानते हें कि जो १८९६४ 
का ऐ कट है उसकी धारा २३ को जो पहली उपधारा हैँ उसमे कछ बातें कही गयी हें । जो कारण 
बह देना चाह वह उस व्यक्ति विशेष को बताता होगा। अगर मोय जी कम्पंसेशन देने के विरोध में 
हैं हो उनको इक्षका विरोध करना चाहिय॑ क्योंकि सारी बातें तो इस उपधारा में श्रागयोी 
अब वह नारायणदत्त को बात को लेकर १५ परसेंट और बढ़ाना चाहते हु फिर बहु मोलिकता 
नहीं हैं । हुम रिहृबिलिटेशन ग्रान्द देना चाहते हें मगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाये कि 
मीन्स आफ प्रोडक्शन और मन्‍्स आफ जाईवलीहुड को देखे ओर झ्ावश्यकता के सुताबिक पुनर्वास 
का अतृदात दे । में इस विधेयक ओर संशोवन दोनों का विरोध करता हूं । मेने कहा था कि सात 
वर्ष से इस सरकार के सामने भांडारिक हावास बनाने का अवसर था भगर सरकार ने पूरी 
एएरवाही दिखायी । हमार पहुल २,३ संशोधन फल हो चक्र हु जो अच्छे थे 


श्री अ्रध्यक्ष--अब आप विधेयक पर आजाबें। समय खत्म होने वाला है । 


श्री राजनारायण-..धारा २४ को झ्राप देखें और में समझता हुं कि माननीय मंत्री जी 
ने भी देखी होगी । अगर सरकारी पक्ष के लोग सदन का ज्यादा समय नष्ट कर तो करें मगर 
इसका ख्याल रखते हु । में यही सुझाव सरकार को देना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक 
ते स्वतः इस प्रकार से संशोधत रखे ताकि जिस बप्रक्षित का भांडारिक आवास लिया जाय वह 
व्यक्ति समचित मौका पावे अपने हक को रखने का। यदि किसी व्यक्ति के साथ नाहक हो रहा 
हो तो बहु उसे हुक में और अन्याय को न्याय में बदल सके । 


४०७ क्षी नारायणदत्त तिवारी--पेने बड़े ध्यानपूर्वक्त मानतीय मंत्री जी और साननीय 
द्ारकाप्रसाद जी द्वारा दिये गये तकों को सुना। कम्पस्सेशन का हाब्द इसमें एक 
प्रकार से अ्रमात्मक हे। ज्ायद एक्वायर करने की बात होने के कारण यह शब्द रखा गया 
है, वरना किराये की बात होती । मुग्नावज्ञा दाब्द यहां उस रूप में नहीं हे जिसमें ज्ञमोंदारों 
याकिसी बड़ी फ़क्टरी को समाप्त करने में होता हे। मेर संशोधन का पर्याय यही था कि जब 
हम विधान के अनुसार सिद्धांतों की निश्चित करने जा रहे हैँ जिनके अनुसार हम सकान- 
मालिक को मुआावज़ा देंगे तो मेरा यह प्रस्ताव था कि लेंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट में जो 
सिद्धांत निर्धारित किय्रे गये हु वह साने जावें। सभी सिद्धांत मानने चाहियं। लच्ड 
एक्वीज्ञीशन ऐक्ट की धारायें २३ और २४ परस्पर प्रक हैं। माननीय मंत्री जी ते खंड 
२४, को जो निषेधात्मक हे, पूरा माना है, अर्थात्‌ नहीं होंगे तो सब रख लियह 
ओर होंगे को आप ने झ्राधा काट लिया हूँ । इसलिये धारा २३ को भी पूरा सानना चाहिये। 


£ है!” श्री बलदेवसिह आये--अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन पर जो 
वक्तव्य माननीय राजनारायण जी ने दिया हु में उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाया क्योंकि 
उन्होंने बहुत सारी चीज इस संशोधन के साथ जोड़ दी हूँ जिससे उनका आशय में नहीं 
जान सका। यहुधारा बिलकूल साफ हुँ कि १८९४ के लन्ड एक्वीज्ञीश़त एक्ट की धारा 
२३ के अनुसार जब कोर में यह मामला जायगा वह तय करंगी कि कितना" उस आवास 
के मालिक का सुक़सान हुआ हुं और उसे किस हिसाब से सुश्रावज्ञा सिलना चाहिये। उसके 
साथ १६४ प्रतिशत उसे अधिक मिलेगा। में समझता हूं कि तारायणदत्त जी की दलौल 
उचित नहीं हु. और उनका अ्भिप्राय कुछ और हो मालम पड़ता है । में उनके संशोधन को 
स्वीकार नहीं कर सकता हूं । 


श्री भ्रध्यक्ष--प्रशन यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द 
व अंक “की उपधारा (१)” निकाल दिये जांय । 


(प्रदत्त उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 


२०४ .... विधान सभा. ..... [१४ सितम्बर, १६५५ 


श्री नारायणदत्त तिवारी--हें प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) 
की पंक्ति २ में शब्द तथा निकाल दिया जाय और शब्द व अंक धारा २४” के बाद 
शब्द बश्न॑ंक धारा २५, धारा २७ तथाधारा २८ रख दिये जांय। संक्षेप में इसका मंज्ञा 

कि यह खंड सिद्धांतों को निश्चित करता हे कि किस प्रकार से मुझ्लादज्षा दिया जागगा। 
लेकित यह सिद्धांत अध्र हैें। इनसे यह लिखा हू कि कोर्ट किस प्रकार से मुश्नावज्ञा देगी। 
कलेक्टर ने जितना मुश्रावज्ञा दिया हैँ अगर कोर्ट उच्ससे ज्यादा मिश्चित करती हे तो उप्त पर 
सवा छः परसेंट ब्याज भी होग। और बकोलों की फीस के बार में . भी प्रादीज्षव हें। 
में चाहता था कि यह तीनों शर्ते जो लेंड एक्बीजीशन ऐक्ट में लिखी हुई हु उनकी शोर भी 
न्यायालय ध्यान रक्खे । यह पढ़ने की बातें हें। में चाहता हूं क्वि साननीय मंत्री जी इसको 
स्वीकार कर लें । 


श्री बलदेवसिह श्रार्ये-...-..जी नहीं, में यह स्वीकार नहीं कर सकता । यह तो दीक्ष 
है, स्यायालय इन बातों पर विचार करेगा और ज़रूर इन बातों पर ध्यान देगा और यह 
इसमे लिखा हुआझ्ना है । 


श्री नारायणदत्त तिवारी-.श्रीमन्‌, में जानना चाहूंगा कि वह कहां पर लिखा 


हुआ हे। इसमें यह कहां पर लिखा हुआ है कि न्यायालय २५, २७ और २८ धारः का 
भी ध्यान रखेंगे। 


श्री बलदेवसिह शआ्राये-.-अगर झाव धारा ८की उपधारा (२) की तीसरी 


पंक्ति को देखे. तो आप को पता चल जायगा कि उसमें यह लिखा हुआ हे कि वह धारा 
२३ की उपधारा (१) तथा धारा २४ के उपबन्धों का ध्यान रखेंगे । 


श्री नारायणदत्त तिवारी-में तो धारा २७, २८ और २५ केबारेमें कह 
रहा हूं। 


श्री द्वारकाप्रसाद सोौ्ये--..में यह कहता चाहताहूँ कि यह बिलकुल अनावश्यक 
है। सारा प्रोसीजर लेंड एक्वीज़ीशन ऐक्ट के अनुसार ही होगा । 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ८ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में दब्द 
तथा निकाल दिया जाय और शब्द व अंक धारा २४ के बाद शब्द वशंक धारा २५, 
धार! २७ तथा धारा २८ रख दिये जाय॑। 


(प्रदन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ। ) 


श्री अ्ध्यक्ष--अब में समझता हूं कि समय बहुत कम रह गया है तो जो संशोधत 
में पेश करूं ओर यदि माननीय सदस्य खड़े हो जाये, तो उसी संशोधन को पंढ़ दिया जायगा 
शझौर राय ले ली जायगी बाक़ी पेश नहीं किये गये, ऐसा समझा जायगा। 


प्रर्न॒ यह हें कि खंड ८ के अन्त में नये उपखंड (३) तथा (3) निम्नप्रकार 

बढ़ा दिये जाये -- 
४(३) धारा (७) वधारा (८5) उपधारा (२) के अधीन निश्चित प्रति- 
.. कर के भुगतान के सम्बन्ध में कलेक्टर लेड एक्वीज़ीशन ऐक्ट, १८६४ 


की घारा ३०,धारा ३१ व धारा ३४ के उपबन्धों का जहां तक वे लागू 
हो सकते हों, ध्यान रखेगा । 


(४) अभिदेश का निर्णय करने में न्यायालय भुगतान के सम्बन्ध में लंड एक्वी 
 ज्ञीश़्ोन ऐक्ट, १८६४ की धारा २६, धारा ३२ व धारा ३३ के उपन्नन्धों 
का, जहां तक वे लाग हों सकते हों, ध्यान रखेंगा । 


(प्रदव उपस्थित किया गया और अ्स्वीकृत हुआ। ) 


उत्तर प्रदेश भांडार ग्रधिग्रहण विधेयक, १६५६५ २०४५ 


श्री ग्रध्यक्ष- -अइन यह है कि खंड ८ इस विधेषक्त का अंग माता जाव। 
(प्रइव उपस्थित किया गया ओर स्वीक्ृृत हुआ।। ) 


खण्ड ६ 
६--प्रमय विशेष पर प्रचलित किलो भी विधायन ( €॥8८067 ) न्यायालय 
में कोई विपरीत बात होने पर भी, धारा ५ के श्रवीन न्यायालय की श्राज्ञा के को आज्ञा के 
विश्व कोई अपील अबवा पुनरीक्षण ( उ6एंञ्णा ) ने हो सकगा। विरुद्ध अपील 
अथवा 
पुत्रीक्षण 
ने हो सकेगा। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--में एक मिट में केवल एक तिबेदत करना चाहता 

कि मेरा यह संशोधत दूसरी अपील के सम्बन्ध मं हु और साननाय चद्धभानु जा गुप्त त 
मन ४७ में इसकों मान लिया था और केदल कॉौंसिल में जाने की बात रह गयी थी। इसलिये 
पं ग्राशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे । मेरा संशोधन इस 
प्रकारहे कि खंड ६ के अन्त मं निम्तलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिये जांय :-- 
“पर प्रतिबन्ध यह है कि. न्यायालय की अनुमति से जिला जज क न्वायालय 


में अपील व पुतरीक्षण हो सकेगा। 
श्री बलदेवसिह आरये--यह स्वीकार नहीं है। 
श्री श्रध्यक्ष---प्रशन यह है कि खंड ६ के अन्‍न्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक 
जोड़ दिया जाय :-- 
पर प्रतिबन्ध यहु है कि न्यायालय की अनुमति से जिला जज के न्यायालय में 
ग्रपील व पुनरीक्षण हो सकेगा। 


(प्रइन उपस्थित किया गया. और श्रस्वीकृत हुआ। ) 
श्री अध्यक्ष--प्रश्त यह हें कि खंड ६ इस विधेयक्त का अंग माना जाय। 
(प्रदनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
खण्ड १० 


१०--( १) जब कोई भांडारिक प्रावास छोड़ा ( 706४४० ) जाना अधिग्रहण 
हो तो कलेक्टर उसे उस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ देगा जिससे वह अधियृहीत से छोड़ा 
किया गया था। यदि भांडारिक आवास अ्रधिप्रहण के दिनांक पर बंधक जाना। 
(४00०० 0 7008886 ) था तथा उसके पदचात्‌ वह बन्धक से मक्‍त 
( 760००760 ) हो चुका है, अथवा यदि वह व्यक्ति जिससे वह अ्रधिगहीत 
किया गया था, मर गया हे, तो कलेक्टर ऐसे जांच करने के पदचात्‌, जिसे वह 
आवद्यक समझे, लिखित झाज्ञा द्वारा उस व्यक्ति का नाम निदिष्द करंगा, जिसे 
उसका कब्जा दिया जायगा। फिर भी कलक्टर का निर्णय उस पक्ष द्वारा जो 
उसकी ग्राज्ञा से क्षूब्ध ( ४227०४50 ) हो दूसरे पक्ष के विरुद्ध अपना दावा 
स्थापित करने में बाधक ने होगा। 


(२) उपधारा (१) के भ्रधीन दी गयी ग्राज्ञा मे निर्दिष्ट किसी व्यक्ति 
को ऐसे भांडारिक झ्रावास का कब्जा दे देने तथा उसका प्रतिकर अ्रदा कर देने 
पर राज्य सरकार अ्रथवा कलेक्टर ऐसे आवास के सम्बन्ध में समस्त दावों के 
दायित्वों से मुक्त हो जायेंगे । 


२०६ विधान सभा [१४ सितम्बर, ):.. 


(३) यदि वहु व्यक्ति , जिते भांडारिक ग्रावाप का कब्ज! हिएःउ> 
हो, न मिल सके तया उप्तको ओर से कदजा लेते के लिप कोई अभिक्र्ता 
अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति न हो, तो कलेक्टर भांडारिक आवास के ४ 
प्रमुख स्थान पर एक नोटिस चियकवा कर यह प्रत्थापित करेगा कि. भाशण 
ग्रावास अधिग्रहण से छोड़ दिया गया है । ः 








(४) जब उपवारा (३) में अभिदिष्ट नोटिस उसमें की गयी दापफ 
के अनुसार चिपका दिया गया हो, तो नोटिस में निदिष्ट भांडारिक आवास हक | 
के चिपकाये जाने के दिनांक पर, तथा उस दिनांक से, अधिग्रहग के प्री ु 
रह जायगा और उत्तके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उत्तव्यक्तिकोदेकि | 
गया है जो उस पर कब्जा पते का अधिकारी था तथा राज्य सरकार ग्रयवा करहः 
उक्त दिनांक के पश्चात किसी भी अवधि के लिये भांडारिक ग्रावात के सघद 
में कोई प्रतिकर अ्रथवा श्रन्य दावे के देनदार न होंगे। 

श्री अ्रध्यक्ष--प्रश्न यह हे कि खंड १० के उपखंड (१) को पंक्ति ६ के इ्त 
गया है” तथा शब्द “तो” के बीच में शब्द अ्रयवा उसने ह॒स्‍्तान्तरित कर दिया है” रह हि. 
जाय॑ । 


(प्रदान उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुझ्ा। ) 


श्री अ्ध्यक्ष- -प्रशन यह है कि खंड १० के उपखंड (३) की पंवित ३ के हद 
“ज्ञा” के स्थान पर दाब्द न रख दिया जाय । 


( प्रश्न उपरिथत किया गया और रवीक्षत हुआ ।) 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड १० के उपखंड (३) की पंक्ति ४ के शब्द हि? 
कवा कर के बाद ओर शब्द यह” के पहले शब्द तथा गज्ञट में विज्ञप्ति द्वारा” बढ़ा दिये जाए 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआझा। ) 


श्री श्रध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड १० के उपखंड (४) की पंक्ति २ के शब्द गा 
हो” के बाद दाब्द और गज्ञट सें विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो ” बढ़ा दिये जाय॑। 


(प्रशन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआा।) 


.. श्री अध्यक्ष --प्रदन यह है कि खंड १० के उपखंड (४) की पंक्ति ४ के ग्रह 
समझ के स्थान पर दाब्द समझा रख दिया जाय । 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआझा। ) 


श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय 
क्‍ (प्रशत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
ख़ड ११ 


१--यदि कोई व्यक्ति धारा ३ के उपबन्धों के अधीत कलेक्टर है 
. किसी भांडारिक आवास को कब्जा नहीं देता, अथवा इस अधिनियम के अ्रधीन उप 
पर कब्जा लिये जाने का विरोध करता है, अथवा उसमें बाधा डालता हैं, 


उत्तर प्रदंश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १६५४५ २०७ 


वह ऐसी अ्रवधि के लिये जो एक मास तक को हो सकृतो हैँ, कारावास के दंड 
काअयवा अर्थ दंड का, जो दो तो रुपत्र तक हो सकता है, अब दोनों का भागी 
होगा । 
श्री अध्यक्ष--प्रइत यह हैँ कि खंड ११ इस विधेयक का अंग साना जाय । 
(प्रदव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
खंड १२ 
१२-“प्रमय विशेष पर प्रचलित किसी विवायन अयबा ऐसे विलेख उत उपचन्धों 
(एप) में, जिसका विधि का सा प्रभाव हो (#8णए78 706 0०७ का प्रभाव जो 
०४७) किसी प्रतिहूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के उपबन्ध अन्य विधायनों 
प्रभावकर होंगे (आधा! ४५४ए९८ ८०) । से अप्तंगत हों । 
श्री अध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड १२ की पंक्ति २ में बाब्द “का सा के 
स्थान पर दाब्द जसा” रख दिया जाय। 
(प्रघत उपस्थित किया गया ओर अस्वीक्ृषत हुआ | ) 
श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय। 
(प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुत्ना।) 
खड १३-१६ क 
१३-“किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो उसने इस इस अधिनियम 


झधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा के अनुसार सद्भाव से किया हो या जिसका के अधीन, किये 
किया जानता अभिपष्रेत हो, कोई वाद, अभिषोग या श्रन्य विधिक कार्यवाही नहीं की गये कार्यों के 


जा सकंगी। सम्बन्ध. में 
व्यक्तियों की 
सुरक्षा । 


१४---उस दशा को छोड़ कर जिसकी इस अधिनियम में व्यवस्था की किसी न्यायालय 
गयी है, किसी भी आज्ञा पर, जो इस अधिनियम द्वारा अथवा उस कें अधीन में अज्ञात पर 
प्राप्त अधिकारों को कास में ला कर दी गई हों, किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं आक्षेप न किया 
किया जा सकेंगा। जा सकना। 


१५--(१) उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १९५५ एतद्ढ्वारा निरसन 
निरस्त किया जाता है और यू ० पी० जनरल क्लाजेज़ ऐक्ट, १६०८ की धारा (79064) । 
६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लाग होंगे मानों वहु उत्तर प्रदेश के किसी 
अधिनियम द्वारा निरस्त कोई विधायन हो 


(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता को बाधित न करते 
हुये, एतदद्वारा प्रस्यापित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश के अधीन बनायें गये 
किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के अधीन दी गयी कोई आज्ञा अथवा 
की गयी कोई नियक्ति, किया गया कोई कार्य भ्रथवा की गयी कोई कार्यवाही 
अ्रथवा प्रयकत अधिक्षेत्र पुर्वव॒त प्रभावी रहेंगे तथा उपधारा (१) के अधीन जारी 
रखें गये उक्त नियम अथवा आज्ञा के उपबन्धों के झ्रधीन दी गयीं, की गयी, किया गया 
ग्रथवा प्रयक्‍त समझे जायेंगे। 


१६--राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने नियम 


के लिये पुर्व प्रकाशन के पदचात्‌ नियम बना सकती हे।.. बनाने का 
ग्रधिकार। 


२०८ . विधानसभा... [१४ सितम्बर, १६५४ 


श्री अ्रध्यक्ष.....प्रइन यह है कि खंड १३, १४ १५ तथा १६ इस विधेयक के हंग 
माने जाय॑। 


(प्रन्‍् उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुझ्ला। ) 


खंड १ 
संक्षिप्त शीष नास,. १--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण शअ्रधि- 
विस्तार, प्रारम्भ नियम, १६५५ कहलायगा । | 
तथा अवधि । (२) इसका प्रसार समत्त उत्तर प्रदेश से होगा। 


(३) यह ७ जुलाई, १६५५ को, ओर से प्रचलित समझा जायगा। 

(४) इस अधिनियस की समाप्ति से पूर्वक्षत अथवा अक्ृत (00॥6 
० ०780 (0 ४७ 60०१6) बातों को छोड़ कर, यह 
अधिनियम ३० जून, १९५६ को समाप्ति पर प्रभात्री न रह 
जायगा और इस अधिनियम की सम्ताप्ति पर यू० पी० जनरल 
क्लाज़ेज ऐक्ट, १६९०४ की धारा ६ उसी प्रकार लाग होगी 
भानो वह उस समय उत्तर प्रदेश के किसी अधिनिग्नन द्वारा 
निरस्त किया गया था। 


श्री अ्रध्यक्ष--प्रइतत यह है कि लंड १ के उपखंड (३) को निम्तरूप में रख दिया 
जाय । 


१--(३) यह ७ जुलाई, १६५५ ई० से ग्रचलित समझा जायगा। 
(प्रदच उपस्थित किया गया और गअस्वीकृत हुआ । ) 


श्री अ्ध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड (१) के उपखंड (३) की पंक्ति १ के शब्द “को, और” 
निकाल दिये जाय॑। 


(प्रदत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।। ) 


..._ श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि खंड १ के उपखंड (४) की पंकित हे और ४ क 
शब्द न रह जायगा” के स्थान पर शब्द नहीं रहेगा” रख (दिये जाय॑ । 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री अध्यक्ष--प्रदव यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माता 
जाय। 


(प्रइव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री अध्यक्ष-.श्री जगन्नाथ भल्‍ल जी ने यह संशोधन भेजा है कि जहां जहां 


पर इस विधेयक में शब्द खिात्यान्न आया हे वहां वहां शब्द “एक्स खाद्य सामग्रियों” 
. बढ़ा दिये जायं। रसद सन्‍्त्री जी, क्या आप को स्वीकार है? 


श्री बलदेवसिह आार्ये-.जहां जहां श्रावश्यक था यह शब्द बढ़ा दिये गये हैं उपयुक्त 
स्थानों पर स्वीकार हें । 


श्री अध्यक्ष-..प्रदन यह है कि इस विधेयक के सभी आवदयक स्थानों पर दाब्द 
“खाद्यान्नों ' के आगे दब्द एवं खाद्य सामग्रियों बढ़ा दिये जाय॑ ? 


(प्रघन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १६५४५ २०६ 


शीबक तथा प्रत्तावना 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिप्रहण विधेयक, १६५४५ 


खाद्यान्नों को भांडारों में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक 
परिमित अवधि के लिये श्रधिकारों की व्यवस्था करने का 


विश्रयक 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण अध्यादेश, १६५४ खाद्यान्नों को भांडारों 
में रखने के निमित्त भवनों के अधिग्रहण के लिये एक परिमित अवधि 
के लिये अधिकारों की व्यवस्था करने के प्रयोजन से राज्यपाल द्वारा प्रचारित 
किया गया था; 


ग्रोर उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम की 
व्यवस्था करना आवश्यक हें; 


कप 


अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया 
जाता हूँ । 


श्री अध्यक्ष--प्रइन यह है कि प्रस्तावना और ज्ञीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय॑ । 
(प्रन्‍न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ 3) 


श्री बलदेव सिंह आये-.-मे प्रस्ताव करता हुं कि उत्तर प्रदेश भांडार अ्रधिग्रहण विधेयक, 
१६५४५ को पारित किया जाय । 


श्री अध्यक्ष--प्रइत यह है कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, १६५४ को पारित 
किया जाय । 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


प्रस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्सम्बन्धी अन्य पारिणामिक 
और आनधंगिक विषयों क नियंत्रण और विनियमन 
के सम्बन्ध में संकल्प 


श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल )--में एजेंडा के सम्बन्ध में एक बात पूछना 
चाहता हूं । झ्राप स्वयं देखेंगे कि कल के एजेंडा में यह प्रस्ताव नहीं था और आज अकस्मात 
इसने एजेंडा सें स्थान ग्रहण कर लिया है । इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई साहित्य भी नहीं है । 
पहले भी संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के सम्बन्ध में कछ लिट्रेचर दिया जाता था जेसे विधान 
का संशोधन करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव हो । तो में जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव 
के सम्बन्ध सें क्या स्टेट का यूनियन गवर्नमेंट के साथ कोई पत्र-व्यवहार हुआ हें ? 


श्री अध्यक्ष--पह दूसरा सवाल है । यह इसरा सवाल जब झा जाता है जब माननीय 
मंत्री जी इसको पेश कर दें, तब कागज वगरह आप मांग सकते हूं, जहाँ तक पहले सवाल का सम्बन्ध 
है कि यह एजेंडा पर क्‍यों आया इसका जवाब म दिये देता हूं । । 


मेरे पास सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इसको आज चाल विधेयक के बाद आ 
जाना चाहिये क्योंकि यह विषय अ्रभी संसद में उपस्थित हो रहा है और हमारी विधान सभा 
का सी इसके सम्बन्ध में जो निर्णय हो उसको उनके पास भेज देना चाहिये । इस बीच में यह 
न हो कि इसकी वजह से कोई अटकाव हो । ऐसी अवस्था में मंने यह इजाजत दे दी कि ऋम बदल 
दिया जाय, तियमों के अनुसार सरकार को अधिकार हुँ सरकारी कामों के बारे में तरतोब ते 
करने को यह बात भी ठीक हे कि सदन चाहे उस क्रम को बदलवाना तो सरकार से बदलवा 
सकती हे लेकिन वेसे पेश करने के लिये तो सरकार स्वयं निइ्चय करती है । मेंने उस निईुचय 


२१० विधान सभा 


भरी अ्रध्यक्ष] 


को ठीक समझा और सेने इस बात की इजाजत दी कि इस क्रम को बदल दिया जाय और जो विधेयर 
चालू था उसके विचार के बाद इसको उपस्थित किया जाय । यह तो इस विषय में हुआ । अब 


दूसरा प्रइन तब उठ सकता हूं जब माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर द विचार # 
लिये । 


[ १४ सितम्बर, १६४३ 


श्री अ्रवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद )--मुझे भी कुछ निवेदन करना है । माननौय 
अध्यक्ष महोदय, आ्रापके द्वारा में मानतीय सुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यदि इसे आ्राज न पेश 
करके कल करे तो अच्छा होगा । इसमें कोई विशेष आपत्ति न होनी चाहिए। क्योंकि चच् 
घंटों का प्रइत हे और उस समय हमें अवकाश सिल जायगा कि हम इस पर पूरी तरह से विचार 
कर सकें। ऐसी भ्रवस्था में में केवल अ्रनुरोध कर सकता हुं और अप श] करता हूं कि वह इसे रवीकार 
करंगे। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा प्रस्ताव इस सम्बन्ध में यह है कि भ्राज माननीय 
सुख्य मंत्री श्रपने विचार प्रकट कर दें और जो कुछ साहित्य इस सम्बन्ध में उपलब्ध हो सकता हू 
वह भी हमें उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें ताकि कल हम इस पर विवाद करें तो ज्यादा उपयुक्त 
होगा । 


“मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानतद ) --मेरा तो ऐसा विश्वास है कि इस प्रस्ताव के पेश 
हो जाने के बाद सभी सदस्यों का यह ख्याल होगा कि इस पर न कोई साहित्य है, न कोई साहित्य 
हो सकता हे श्रोर न किसी साहित्य की झ्राववयकता है । आपकी इजाजत से में यह प्रस्ताव 
करता हुं कि यह्‌ “विधान सभा यह संकल्प करती है कि यह वांछनीय हुँ कि पुरस्कार पहेली 
प्रतियोगिता तथा तत्सस्बन्धी अन्य पारिणासिक और आनुषंगिक विषयों का, जहां तक बे ऐसे 
विषय हों जिनके सम्बन्ध सें संसद को राज्यों के लिये विधि बनाने का अधिकार प्राप्त न हो, 
नियंत्रण तथा विनियमन संसद द्वारा बनायी गयी विधि के अनुसार हो |” 


थोड़े में इसका तात्पय यह हुँ प्राइज पजिल्स और ऋसवर्ड पजित्स इस सम्बन्ध में 
अखबारों में बहुत ज्यादा दीख पड़ता हें कि एक एक पजिल के लिये एक एक लाख रुपया इताम 
में दिया जाता हैं ओर इस प्रकार यह एक भयंकर जुआ हो रहा है । यह कोई नहीं जानता कि 
जो इन पजिल्स को चलाते हें वे खुद कितना रुपया कसाते हैँ कभी कभी पहेलियां अखबारों में 
छपती हैँ ओर यह लिख देते हें कि इसका वही उत्तर असली माना जायगा जो हुमारे वफ्तर 
में सुरक्षित है और पहेलियां ऐसी होती हैं कि एक एक पहेली के १५, १५ और २०,२० उत्तर हो 
सकते हें। और उसके एक उत्तर में एक रुपया, दो रुपया या जो कुछ भी रहे, भेजना पड़ता है। 
नतीजा यह होता हे कि उनके साथ लड़ कर, कागजों से, जितने उत्तर बन सकते 
हैँ बनाये जाते हें और नतीजा यह होता है कि एक पहेली एक व्यक्ति दस 
उत्तर भी अगर भेजे तो बीस पचोस रुपये भेजता हेँ। कितना रुपया जमा होता 
हैं कोई नहीं जानता । कितना इनाम जाता है रकम तो सामने रहती है लेकित 
एंसा कहा जाता है, यद्यपि सही बात क्‍या हैँ कोई नहीं कह सकता, कि अवसर 
दफ्तर के आदमी ही होते हैं जिनके नाम होते हैं, उन्हीं के वाम होते हैं कि फलां आदमी को 
इतना रुपया दिया गया । यह जुश्ना बड़े जोर के साथ फल गया है । यह सोचा गया कि इसका 
कोई न कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये। जहां तक पर्जिल वेगेरह की बात है इसके ऊपर कानून 
बनाने का अधिकार तो स्टेट्स का है। लेकिन जैसा कि संविधान में है श्रगर कुछ स्टेट्स चाहें तो 
पालियामन्ट से इस बात के लिये प्रार्थना कर सकती है कि इसके विषय में कानून सेंटर से बने । 
हम खुद ऐसा कर चुके हें। जैसा कि स्टेंट ड्यूटी की बाबत हमने कानून नहीं बनाया । हंसने यह 
समझा कि सब जगह एक-सा ही कानून होंना चाहिये । तो इसके लिये सेंटर से प्रार्थना की कई 


_बक्‍ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया | 





पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्संबंधी श्न्‍्य वारिणामसिक और आनुषंसिक २१३६ 
विषयों के नियंत्रण और विनियमन के संबंध में संकल्प 


स्टेटस ने कि इसके लिये पालियामेंट कानून बना दे। इसके लिये श्रगर श्रलग अलग स्टेट्स 
प्रलण अलग कानून बनायें तो कानूनों का एक ही तरह होने की सम्भावना हे नहीं और जिस 
स्टेट का कानून कूछ ढीला होगा उसी स्टेट में वह अपना काम चलाना शुरू कर देंगे और वह 
काम ज्यों का त्यों जारी रहेगा। ऐसी दरख्वास्त आने के बाद सेंटर ने उचित समझा कि कोई कानून 
बनायें । लेकिन होगा यह कि अगर सेंटर कानून बना दे और सेंटर ने कोई कानून पास भी किया हें 
और किसी स्टेट की तरफ से इस किस्म की दरख्वास्त न पहुंची हो तो वह कानून उस स्टेट 
के ऊपर उस वक्‍त तक लागू नहीं होगा जब तक दरख्वास्त वहां न पहुंच जाय । बम्बई ने कानून 
बना लिया हूँ । उन्होंने हमसे खास तौर से प्रार्थना की, अभी सें दिल्‍ली गया था। वहां केन्द्र 
के होम मिनिस्टर से बातचीत हुई और बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यू ० पी० जंसी बड़ी 
स्टेट्स हें जिसने अपने यहां यह कानून नहीं बनाया है और डर इस बात का हैँ कि जितने जुए 
वाल हैं वे सब अपना अड्डा जाकर यू० पी० में जमायेंगे और यू० पी० जुआ का अखाड़ा बन 
जायगा वह यहां से काम चलाते रहेंगे । इसलिये ज़रूरत है कि केद्ध में कानून बने और ऊत्दी से 
हम इस बात की प्रार्थना कर दें कि संसद सें कानून बन जाय अं, र एक ही कानून सारे देश में लूग 
जाय श्रौर जो किसी एक स्टेट्स में जो जुआ खेलने वाले हों उनको जुआ खेलने का म.का न मिले । 
इस सम्बन्ध में कोई साहित्य हो नहीं सकता । जो अखबार पढ़ने वाले हें सब जानते हैं, ओर जिन 
लोगों को अनुभव हे वे जानते हैं कि किस तरह से लोगों को इसके द्वारा तबाह किया जा रहा है 
और में समझता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा । 


*श्री नारायणदत्त तिवारो-..श्रीमन्‌, में इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं ! मेरे 
कुछ मित्रों को आ्राइचर्य हुआ कि मेंने विरोध शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम 
गम्भी रतापूर्वक इस प्रइन पर विचार करेंगे तो यह सिद्ध होगा कि हमारा विरोध विरोध के लिये नहीं 
हुँ । बल्कि कुछ सिद्धांतों के आधार पर है । पहली बात तो यह है कि भ्राज श्राप इस प्रस्ताव के 
द्वारा हमारे सदन के इतिहास में पहली बार अपने राज्य के अधिकारों को श्रपने सदन के श्रधिकारों 
को केन्द्र को देने जा रहे हे । 


डाक्टर सस्पुर्णानन्‍्द-.इसके पहले भी हम कर चुके हूँ । स्टेट डियुटीज ऐक्ट के मासले में । 


श्री नारायणदत्त तिवारो-.--द्धर, दूसरी बार सही । लेकिन बार बार दोहराना इस प्रकार 
की गलतियों को में ज्यादा उचित नहीं समझता । तो प्रदन यह है कि कया ऐसा कदम उठाये 
जाने की आवश्यकता है । साननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हमार पास साहित्य न 
इस पर हु न कोई होना ही चाहिये और अभी स्वयं श्रीमन, आपने बताया कि सरकार के द्वारा 
अभी सूचना दी गयी हूँ कि संसद में इस सम्बन्ध में कोई अधिनियम पेश हो चुका हे। इस सदन सें 
हम, संसद में जो कार्यवाहियां हो रही हें उनकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकते, लेकिन समाचार 
पत्रों से हमको विदित हुआ अभी चार, पांच दिन पहले की वहां पर इस सम्बन्ध में कोई बिल पेश 
हुआ है । में नहीं जानता कि उसमें क्या प्राविजन्स हें, उससे क्या शर्ते हे और क्या विधान है ओर 
न हमारे सामने वह सारा बिल आया है और तन झा सकता है । इस सदन के सदस्य यह जानना 
चाहेंगे कि आखिर इस प्रकार का विधान जो बनाया जायगा वह उस प्रदेद् में कहां तक लागू 
हो सकता है, कहां तक लागू होना चाहिये, कहां तक उसकी अनिवायंता हे और कहां तक उसकी 
अनिवायंता नहीं हैँ । जहां तक यह प्रदन है कि जुआ नहीं होना चाहिये, कासवर्ड कंपिटीशंस होते 
हूँ वह नहीं होने चाहिये, जुए के रूप में नहीं होने चाहिये, यह सिद्धांत तो तभी को सानना पड़ेगा 
और हस भी इसको मानते हें । हम यह नहीं चाहते कि कासवर्ड के जरिये लाखों रुपये के 
नाम पर बहुत बड़ी जनता के एक बहुत बड़े हिस्से का शोषण किया जाय या एक कंपिटीशन के 
नाम पर उनका शोषण किया जाय | जहां तक इस बात का सम्बन्ध हे हम माननीय मुख्य मंत्री 





“बता में भाषण का पुनर्वाक्षण नहीं किया । 


२१२ ः .. विधान सभा [१४ सितम्बर, १६१ 


[श्री नारायणदत्त तिवारी| 


से अ्रवध््य सहमत हैं। लेकिन अगर हमारे राज्य में इस प्रकार की आवश्यकता हे तो हम स्वर 
उनके बारे में कानून क्यों न बनायें । कई ऐसे कानून हे कि जो कांकरेंट लिस्ट में हैं, विधान # 
कॉकरेंट लिस्ट में हैं। उसमें पालियामेंट ते भी कानून बनाया है और हमने भी बनाया है। हम 
इस ऋतसवर्ड कंपिटीशन के विषय पर श्रपना कानून बनायें, हमारे राज्य में जो हालत है, हे 
बाहर से आने वाले पीरिया डिकल्स हेँ उन पर हम एक बेन लगायें, ताकि इस प्रकार ्े 
कंपिटीशन न हों । अगर इस सब से कोई परिणाम न निकले तब तो हम सोच सकते हैं किइः 
प्रकार का असाधारण कदम उठाना आवश्यक हूँ लेकिन अपना कानून बनाने को शक्ति का हर 
प्रयोग न करें और दूसरे रॉज्यों की देखा देखी हम भी यहां पर एक प्रस्ताव पास करने की चेष्ट 
करें, यह में समझता हूं कि ज्यादा उपयुवत बात नहीं हूँ । द 


.. अरब श्रीमत्‌, में आपके सामने विधान की वह धारा पढ़ना चाहता हूं कि जिसके आ्राधार पर 
यह कानून आया है । यह धारा २५२ (१) हैं । इसमें लिखा हे कि अगर दो या दो से अधि 
राज्यों के विधान मंडलों को यह श्रावश्यक प्रतीत हो कि वह किली ऐसे सामले में जिस पर कि 
पालियामेंट विधान नहीं बना सकती, अगर वह पालिय[मेंट को इस प्रकार का विधान बनाने के लिये 
इजाजत देना चाहते है, एक अधिकार देना चाहते हें कानून के द/रा और अगर इस प्रकार का प्रस्ताव 
वहां के राज्य मंडलों के द्वारा पास हुआ हुँ तो पालियामेंट के लिये यह कानूनी होगा कि वह उप् 
मामले में कानून बना सकें। और फिर उसमें श्रागे लिखा हूँ कि : 


“67 506. 50 9985560 ह॥4॥ 7079 [0 5प९। शं85 क्यातं 00 80५9 ०0 88६ 
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ग्रौर यह कानून पालियामेंट से पांस हो जाने के बाद उन राज्यों पर भी लागू हो जायगा 
जो कि बाद में प्रस्ताव द्वारा पास करती है कि यह कानून हमारे यहां लागू किया जाय। तो में 
समझता हूं कि यह जो दूसरा कोर्स यहां रखा गया हे उस पर विचार नहीं हुआ है । यदि हम 
स्वयं विधान बनाना नहीं चाहते हें और भ्रगर हम चाहते हूँ कि पालियामेंट कानून बनाये तो हमें 
इंतजार करना चाहिये ओर यह देखना चाहिये कि पालियासेंट कैसे कानून बनाती हे । माननीय 
मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि बहुत से राज्यों ने प्रस्ताव पास किया है । में नहीं जानता कि किन किन 
राज्यों ने प्रस्ताव पास किया है, लेकिन बहुत राज्यों का अर्थ यह है कि २से अधिक 
राज्यों ने प्रस्ताव पास कर लिया होगा । उन्होंने 'पल्यूरल” शब्द का प्रयोग किया तो इससे 
चता चलता है कि कभ से कम दो राज्यों ने तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है और अगर ऐसा है 
तो पालिय/मेंट कानून बना सकती हे । जब पालियासेंट में कानून बन जायगा तब हुम उस पर 
विचार करेंगे कि हम उसको माने या न सानें। यह हो सकता है कि पबलिक झोपीनियन के लिये वह 
बिल रेफर किया जाय या पालियामेंट यहु निश्चय कर सकती हे कि यह बिल पब्लिक ओपीनियन 
के लिये जाय और उस समय यह हमारे सामने भी भरा सकता है । तो उस समय हमको यह मोक! 
मिल सकता है कि उस बिल पर कुछ सुझाव दे सकें । आज अगर इस वक्‍त सीधे पास कर देते हू 
तो क्‍या चारा हमारे पास रह जाता है श्रगर कोई बात हम जोड़ना चाहें अपने प्रदेश की विशेष 
. परिस्थितियों को देखते हुये तो उस विधेयक में कुछ नहीं जोड़ सकते । इसलिये मेरे विचार से 
अगर हमको उस कानून को अपने यहां लागू करवाना भी है तो विधान की धारा २५२ (१) 
के द्वितीय अंदर को हमें मानना चाहिये । किसी प्रकार भी हमको ऐसा नहीं करना चाहिये भ्रपने 
राज्य में जो राज्य विधान सम्बन्धी अधिकार हैं उनको श्रनावश्यक और शी घ्रतापु वंक देने की चेष्टा 
करें। आप यह देखेंगे कि स्टेट लिस्ट में श्राइटम ३४ है बेटिंग और गस्बलिंग जो कि विधान 
की धारा २४६(३ ) के अ्रनुसार केवल हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा ही कानून बन सकता हू ! 
तो में समझता हूं इच्छा होते हुये भी, माननीय मुख्य मंत्री के श्राशय से सहमत होते हुये भी हुए 
केवल इसलिये कि हम जहां तक हो सके श्पने अधिकारों को पालियामेंट को देना नहीं चाहत) 


उसह्कार पहुली प्रतियोगिता तथा तत्व॑बंधी ग्रन्‍्य पारिणामिक और घानघंसिक_ २१३ 
विधयों के नियंत्रण और विनियमन के संबंध में संकल्प 


बहु नहीं कि हमें पालियामेंट से झगड़ा मोल लेता हे, अगर आवश्यकता पड़े तो हम और भी 
ग्रधिक पावर देना चाहते हं। लेकिन आज ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और उत्तर पेश 


की स्थिति को देखते हुये हमें कानून बनाना हैँ । यह भी हसको देखता है और अपने सुझाव 
भी हमें देते है, जंसा मेते इशारा किया कि पब्लिक ओपीनियत छो लिये रिफर होने पर हम भी 
के; 45 4) 


सुझाव दे सकें । इसी आशा पर से यह चाहूंगा कि साननीय मुस्य 


चर ध्५ 


व मिलने टेक हक ब्मधतप' हु आधा हट, फीसद का जज... कक 
सन्नर जा वात का धारा २४४८ 
| घर 


क द्वितीय अंद को लागू कर, प्रथम को नहीं । और इसीलिये में इस प्रस्ताव का विरोध कर 
रहाह। 

“श्री अबब्श प्रताप सिह-.-..मास्यवर, जो संकल्प साननीय मुख्य मंत्री जो ने प्रस्तुत किया 
है उसके समथन में से खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्‌, जिस उद्देश्य और सिद्धान्त को लेकर माननीय मुख्य 
मंत्रीने यह संकल्प रखा हैं इस सण्सानित सदन के सम्मुख उसके सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती 
हैं। परन्तु यह शिकायत इस सम्बन्ध में हो रूकती है और वह यह है कि श्राज तक जिसकी 
जिम्मेदारी हमारे वतमान मुस्य मंत्री पर नहीं है कि यह चीज हम+रे इंस सदत में बहुत पहले 
से ही आनी थी । बस्बई में जब एुक कानूत बन चुका था तो यह सोचना कि उत्तर प्रदेश इस माने 
में पीछे रहे, सं इसको ऋच्छी तरह से नहीं समझ सकता और न में इसको रूमझ सकता हूं कि 
इसके लिये कोई ऐसी गंजाइश थी । भीमन्‌, जो शिकायत हे बह तो यह है, लेकिन यह शिकायत 
में मानतीय मुख्य मंत्री जी से नहीं करूंगा क्योंकि उन्हें झ्राये हुये अभी थोड़े दवित हुये हैं, ऐसी 

न 


कोई बात कहुनः उचित नहीं होगा कि इसका यही एक रूप नहीं है इसके अनेकानेक रूप हैं । इस 
देश में जिस तरह बेटिंग और इस तरह के पजत्स से जो धन जञ्ञाप समझते है उसका दुरुपयोग 
होता हैँ था बह गलत हाथों में जाता हुँ या उसमें धांधली होती है, में यह कहुता हूं कि श्राज यह 
फेशन माता गया है कि आप बहुत से दलबों में देखेंगे छोटे से छोटे कि ताझ् जो मामली सी चीज़ 
है उस पर भी बेंटिंग चलती रहती है । तो इसके सम्बन्ध में यह देखना कि हमारी नीति क्या होगी 
यह एक महत्वपूर्ण प्रदन हैं । केवल यह कहना कि अधिकार हम केन्द्र को दे देना चाहते हें, 
पालियामेंट को दे देना चाहते हु और वह जो और स्टेट्स के सम्बन्ध में उनकी ज़रूरियात 
को देखते हुये कानून बनावे बह हमको भी स्वीकार हो, वह हम भी ग्रहण करें, में इससे कदापि 
सहमत नहीं, इस कारण से कि इस प्रदेश में हम यह नहीं समझते है कि हु इस तरह से असमथ हैं, 
हम परिस्थितियों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, जिस प्रदेश के लुख्य मंत्री माननीय डा० 
संम्पर्णानन्द जी हों और जो प्रदेश एक मुल्क इतना बड़ा हो, उसके लिय यह कहना कदापि शोभा 
नहीं देता हू कि हम संसद को इसको दे देते है । ड्यूटी के सम्बन्ध में आपने दे दिया सुझे उससे कोई 
शिकायत नहीं । जो हुआ सो हुश्ना । लेकिन एक चीज जो भ्रापक सामने हैँ, म॑ं साननीय तारायणदत्त 
से भी सहमत नहीं हूं, इसमें कि आप पहले यह देख लीजिये कि सेंटर जो कानून बनाता हें बहु 
यदि आ्रापको पसन्द हो तो आप २५२ (१), (२) के मुताबिक स्वीकार कौजिय और आपके 
प्रदेश में वह लागू हो। में आज यह समझ सकता था कि कोई ऐसा अन्देशञा हे कि जिसके लिये 
झगाज हमको अपने इस अधिकार की संसद को दे देना हें एक्स्ट्रा आडडिनरी सकस्स्टांसेज़ होते, एक 
विशेष परिस्थिति होती तो में समझता कि कांकरेंट लिस्ट के जो आइटम हें वह संसद के 
सिपद किये जाथे। में आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि बहु कौन 
सी श्रवस्था है, आखिर उसके पीछे सिद्धांत क्या हे जो कि यह संकल्प इस सदन से पारित हो 
करके सेंटर को भेजा जा रहा है । में यह कहता हूं कि इसमें उनका जो यह तर्क हे कि यदि छेसा 
ने किया गया तो सम्भवतः यह उत्तर प्रदेश जुझआाड़ियों का एक अखाड़ा हो जायगा, में यह कहता हूं 
कि यह आप देख सकते हैं ओर उसी तक के उत्तर में मेरा यह कहता है कि झ्राप उस कानून 
को देख सकते हें और उस कानून से भी सख्त कानून आप उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं। तब बहू 
कौन सी गंजाइश बाकी रहेगी, जिससे यह कहा जाय कि लोग जुए का अखाड़ा उत्तर प्रदेश को 
बना सकेंगे। इस तर्क से में सहमत नहीं और यह कहना कि जुए के लिये यह सबमें प्रमुख स्थान हो 








“वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया । 


२१४ विधान सभा [१४ सितम्बर, १६५५ 


श्री अवधेश प्रताप सिह] 

जायगा यह कोई माती इसके नहीं । वह जो तके माननोय सुख्य मंत्री जी देते हें, सें यह बहता 
हूं कि कोर जो कुछ भी तिदम बनाये, वह जो कुछ भी कानून बनाये, वह कानून, वह नियम 
ग्रापको सम्भवत:ः पसन्द त आवे और हो सकता है आप यह समझते हों कि उससे भी सख्त कानन 
होना चाहिये या उसमें थोड़ी के और सुविधाओं देनी हैं, तो बह अधिकार आपके पास नहों रहता, 
ग्राप फिर कोई ऐला कदस नहीं उठा सकते, जिससे कि संसद का अ्रपमान हो। श्रीध्रनू, यही नहीं 
यह जहां तक जुए का सम्बन्ध है इससे जो श्रनर्थ और श्रहित हुआ है, वह किसी से छिपा नहों है । 
यही नहीं कि महाभारत तक इंसी हा कारण हुआ, उसके श्रलावा भो झाज इस देश का बहुत 
सा द्रव्य नष्ठ-अष्ट हो रहा हैं, यह शिकायत जो माननीय सुख्य मंत्री जी आज कहते हें कि 
सुनाई यह पड़ता है, वद्ञपि बह झविकारपूर्ण तरीके से नहीं कह सकते कि यह कऋसवर्ड पजिल् 
जो रनसे हैं या जो इनके मेनेजर्स हें या जिनकी वजह से यह ऋरासवड स या पजिल्स हमारे भारतवर्ष 
में विद्यमान हैं उनके द्वारा बड़ी धांधली की जाती हू, तो जब उन्तको यह स्वीकार हे कि धांधली 
थी या नहीं थी, इसको वह अधिकारपूर्वक नहीं कह सकते, लेकिन यह शिकायतें तो हैं, तो में यह 
समझना चाहता हूं उनसे आपके द्वारा यह दरियाफ्त करना चाहता हुं कि आखिर इस चीज 
वर झाज तक क्यों परदा डाला गया। अगर यह सच हूँ तो इस प्रदेश में तो 
कम, लेकिन में यह बता सकता हूं कि और भी प्रदेशों में बासम्बे में, मद्रास में जनता 
का बड़ा रुपया इस सद में गया हे और उसी से ऊब कर बास्‍्बे सरकार 
को यह बादम उठाला पड़ा। यू० पी० में अगर मंत्री महोदय यह कहते कि 
हमने इसकी इस हुद तक्क ज़रूरत नहीं समझी कि फौरन हम कोई कदस उठायें, कोई ऐसा प्रतिबत्ध 
लगावें जो न हो सके तो उस तके में कुछ सार हो सकता हे, लेकिन यह कहना कि उत्तर प्रदेश का 
ग्धिक रुपया इस ओर नहीं जा रहा है, जिससे एक गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो, यह में स्वीकार 
करता हूं कि रुपया इस कदर नहीं जा रहा हे और यह कहना है कि यह कोई ऐसा महत्वपूर्ण 
प्रइत हो चुका है, हमार प्रदेश का इतना रुपया बरबाद हो रहा है शोर लोग अपने सही मा 
से विचलित होकर एक ऐसे मार्ग पर पदार्षण कर रहे हैं जो भयानक प्रतीत हो, ऐसी परित्थिति 
नहीं है, यह में स्वीकार करता हुं और अगर इस आधार पर नहीं लाया गया तो में समझता हूं 
कि सरकार क्षम्प है, परन्तु आज इस कांस्टीट्यूशन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मुझे संसद 
से कोई ऐसा विरोध नहीं और सेंटर से कभी ऐसा होना भी न चाहिये कि अधिकारों को सुरक्षा 
न हो और उन अधिकारों का सदुपयोग किया जाता है । एक साहब पूछते हूँ कि में विरोध कर 
रहा हूं या समर्थ कर रहा हुं। पुरी रामायण हो गयी और सीता राम कौन हुं, यह मालूम नहीं । 
में पहले ही कह चुका हूं कि समर्थन करता हुं और साथ ही साथ जो उसकी खराबियां हूँ वह इस 
सम्मानित सदन के सामने रख रह हूं। इसमें कोई प्रइन ही पुछुने का नहीं उठता । 


में आपके हारा यह कहना चाहता हूं कि होना यह चाहिये था कि अपने अधिकार हम॑ 
जितने हों, कांकर 5 लिस्ट में उनको जब तक एक विशेष परिस्थिति न हो, उन पर हमें खुद ही 
लेजिस्लेट करना चाहिये। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी मौके सें निन्‍दतीय हो या इसके 
ऊपर उंगली उठायी जा सके । ओऔसन्‌, यही नहीं, श्रमरीका में और हर जगह जहां कांस्टीदयूडन 
है वहां श्रादोनामी स्टेट की रखी जाती हु। सिर्फ कांस्टीटयूशन में रख देने से काफी नहीं है । 
हमको स्पष्टतया दिखलाना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री के रहते हुये यह होना उचित नहीं है । 
कोई दूसरा प्रदेश होता जहां लोग एक तरह सेल्फ कंडेम्नेशन पर उतारू होते और समझते कि हम 
इंसक योग्य नहीं हैं, तो में मान लेता, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिये यह कहां तक झोभनीय हे कि 
जुझारियों से भयभीत हो कर आप केन्द्रीय सरकार की दरण लें। में कहता हूं कि हम संसद 
. को अधिकार तभी दें जबकि एक्सद्रा आर्डिनरी पीरियड हो, जेसा कि मेंने कहा कि अगर भारत पर 
दूसरे वेश का आक्रमण होता हो या ऐसी परिस्थिति हो जो इस स्टेट के लिये भ्राउट आफ कंट्रोल 
हो या क्लोज्ञ कोझ्रापरेशन की दूसरे देश से झ्रावशयकता हो, तभी उस समय सेंटर के पास जाने 
कौ आवश्यकता हो सकती है । परन्तु एक साधारण सी बात, जुआारियों से हमारे मंत्री महोदय 


इतने भवनात हकर हाथ पात्र रख द, यह मे उचित वहीं समझता । स्टटय ड' 
गे सुपद किया ठोक हो सकता है, क्योंकि स्टेंट डू्‌ मय 
इटेंड किंगडस में लोग समझते थे, लेकिन आपको परेशानी हो उकती थी 
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टग को रोकने का प्रत्न है. और कासनसेंस ऋाशवर्ड 
के पा जाये, में पक द्वारा माननीय संन्ी महोदय से घन रोध उ्हंग 
बंक सोचे । यदि उनको समय हो और कोई उनको एडघिलिक्टटिल कठिन 
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श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती )--साननीय अध्यक्ष महोउ॒ग, फंसे 
वर्धेश् प्रताप सिह जी के भाषण को बड़े गोर से सुनने और समझने की ६ 
र उन्होंने कहा कि में इस संकल्प का समयंत दर 
या तो उस कांदेक्ट में मं समझ नहीं पाया कि उन्होंने उसर्त ह्र्य ञ 
गे सकता हू कि भूल से उन्होंने कह दिया हो किस इस संक्लय का समर्थव करना चाहता 
का तात्पय यह हो कि में तनारायणदत्त जी के प्रस्ताव का सम करताओं | मानमीय 
य जी ने कांस्टीद्यूडन के आदिकल २५२ और स्वेद जिह्ट बरगरज दाग हचाला 
कोशिश की तो में पह समझता था कि शायद कोई बड़ी परारीक बात लइन 
उन्होंने वही तीसरा रास्ता बताया । ठीव ही राच्ते हं। एक तो यह कि स्टेंट 
चुंकि इसी राज्य के लेजिस्लेचर को अधिकार हे कोई कानूव बताने कातो या 
नूतन झपना बना दे, उसमे जो समय लगता, जो रुपया खर्च होदा उच्च पर ज्याल आप कर। 
दूसरी सुरत यह हो. सकती थी कि यहां कोई अ्रपन्रा कानून ; 
ग्रधिकार संसद को हम दे देते जेसा इस वच्षत किया जा रहा है 
हम पहुले से कोई अधिकार न देते शोर वहां जो कानून बन रहा 
परह्मय॑ एक संकल्प द्वारा उसको लागू कर देते । तो इस तीचरे राह 
ते बेहतर समझा । लेकिन में तो यह समझता हूं कि अ्रगर वह तीसरा रास्तः हमने 
होता तो यक्रीनन पहला या दूसरा राषत्ता वह बेहतर समझते । ये कि धरकझ्ार की ओर 
दे एक संकल्प आया है, उसमें कोई खास बात तो नहीं भालूम होती, पहले से हम शिकार से 


सै 
| 
रु 
श्ग 
4, 38/ “४ 
हट |] 
रन 
ट् 
थ्ि 


६ 

ढ 

स्स््व्डू 48 

््ल्जू 
चीज का ७ 

$ 6 
का को के 

हर कु 

/न्ध 

न्दिद 

3 8५ 


६ 
£ 
अं श्क 
तक, 
/ 
अ््च्छू 


है 

97 /8« 5] 

| 5 जी 
४ का 
शव कह 
हट पट 
अच्कहु ६ 
कप 


तई 
च््क 
| 
कै हल 
कक 
5; 


हिल | 54 १ $ व 
््क््जु कप 
कक ही. 


हु 
ता हढ़् 
रॉ 


न्‍्ड अनन्त 


हो 
ख्््च 
“2 8 


ना 
अजकुप। 


!| 


ह, || 
। 


“| 


टी 
अजय 
१4 हे | हि 
हि  ट 
रे 
अक्पनक, 
रे! श्र 


को दे दे या वहां कानन बनते के बाद हम अबने यहां लाग करें, हमओझो होई अधिकार उस्नें तहीं 
होगा, उप्तमें अगर एक लफ्ज़ की तरभीम हम करना चाहें तो नहीं कर उद्धते, बल्कि २४२ के 
बलाज को अगर वह देखेंगे तो उसमें यह भी है कि आइन्दा कोई संशोधप वेग विधेधक भी हल नहीं 
जा सकते। हाँ, में यह समझता हूं कि सिद्धांततः जैसा कि मानवीय अववेगअपाय सह जी 

भी कहा कि सिद्धांततः कोई क्रोध नहीं हो सकता और माननीय नारायणदत जी भी सिद्धांतत: 
कोई विरोध नहीं कर सकते थे, यह उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिये उन्होंने एक्क वेधानिक 


ञ्‌ 
प्रदत उठा कर उसकी आड़ लेने की कोशिश की । ऐसी हालत में उसनें कोई तत्व वहीं है । 
इसलिये जो संकल्प साननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है में उत्तका समर्थन करता हूं । 


“श्री पद्मनाथ सिह (जिला आजमगढ़ )--माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष 
माननीय मुख्य मंत्री जी का जो संकल्प प्रच्तुत हुआ है उसका में हृदय से समथन करता हूं । वास्तव मे 
यह संकल्प आज से बहुत पहले झरना चाहिये था । लेकिन आज भी जो यह आया हू तो उसके सम्बन्ध 
में बंधानिक या कांस्टीदयशन का हवाला देकर जो विरोध सिद्धांत के आधार पर किया गया है 
वह इस सदन के भीतर और इस सदन के बाहुर भी लोगों को आाइचये में डालेगा । यह संकल्प 
कांस्टीटयशन के आदटिकल २५२ (१) के अनुसार बिल्कुल ठीक उसके अनुरूप में हु । ह्टेट 
लिस्ट में गेम्बालिग और बे टिंग पर काननत बनाने का अधिकार है, लेकिन स्टेट की सीमा जो निर्धारित 
हैं उसके भीतर यदि गेम्बलिय और बेदिग का कानूत बनाना हो तब तो लागू हो सकता हूँ । 
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वक्ता ने भाषण का पनर्वोक्षण नहीं किया । 


२१६ ' विधान सभा [१४ सितम्बर, ध्श् 


[श्री पदू;मनाथ सिंह| 


यह जो संकल्प प्रस्तुत हुआ हूं वह उन गेस्वलिंग ओर बेटिंग संस्थाओं से सम्बन्ध रखता है जो स्टेट 
के बाहर हैं । वास्तव में संकल्प में जित बातों की कल्पना की गयी है वह ऋतवर्ड पत्रि्स है । 
आज हमार देश में लोग इससे बरबाद होते हैं और बह लोग लोगों को प्रभावित करते हैं ग्रौर 
इसके अन्तर्गत गेम्बलिंग होता है और यह गेम्बलिग उस गेम्बलिंग से अधिक हानिकर है के 
छोटे छोटे मेलों में होती है । इससें इंटलीजेंशिया क्लास प्रभावित होकर बरबाद होतो है। 


में समझता हूं कि यह संकल्प जो उदस्थित हो रहा हैँ, इसका व केबल स्वागत होगा 
चाहिये, न केवल इसका समर्यत होता चाहिये, बल्कि जितत। अधिक से अधिक इसके यश में कर सह 
बह करना चाहिये प्रचार के रूप में । आधिकल २५२ (१) में कहां गया है कि जब कमी किये 
स्टेट को इत सम्बन्ध में कानून बचाने की आवश्यकता पड़े तो संप्द से ब्रत्वाव द्वारा निवेइन 
करें और वह कानून बनाये तो यह कानून बन रहा है । 


जह तक इस दरहु की ऋासवर्ड पजिल्‍्स क। सम्बन्ध है उतके सध्वन्ध में केवल इतता हो 

कहुना हे कि आज से नहीं, बल्कि वर्षों से हमारे देवा के पड़े लिखे लोग इस अक्ार के जुए में ऐपे 
फंसे हुयं हैं कि वह चाहते हुवे भी इसमें से निकल नहों पाते हैं। एक दो नहीं सेकड़ों उदाहरण 
मेरे जीवन में आप है और अच्छे-अच्छे चक्की ल, प्रोकेततते और डावटर्स इसमें फंल जाते हैं और पह 
जानते हुये कि इस तरह का चांस शायद ही कभी उनके जीवन सें झ्रावे, लेकिन एक बार जा 
इसमें फंस जाते हे तो मुक्षित नहों पाते और सेकड़ों रपये उनके बरबाद होते हैं। मेने देखा कि 
लोग कर्जा लेकर इस तरह के जुश्नों की कम्पनी खोलते हें श्रौर लोगों को फ॑ साते हें और उनकी तमाम 
जिन्दगी बरबाद हो जाती है । में एक आ्रादमी को जानता हुं कि वह आगाओों से जो बहुत ज्यादा 
सुद पर रुपया देते हूं, उनसे रुपया लेकर उत्तने अपनी जिन्दगी का बहुत बड़ा हिस्सा बरबाद 
किया है, लेकिन मिला कभी कुछ नहीं सिवाय इसके कि कभी छोटी सी फाउस्टेस पेन मिल गयी, 
कभी छोटी सी घड़ी सिल गयी । रात दिन इसमें लोग रहते हैं, पुरा दिमाग लगाते हैं और १२-१: 
घंटे इस काम में लगे रहते हैं । इसकी कम्पनियां बन जाती हैं श्रौर उस का काम होता है कि वह लोगों 
को फंसायें और ऐसा भी होता है जेसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनका एक प्र 
 हीता है जो कभी कभी गज़बारों में छाप देता है कि फला आदमी को इताम भिला। वह इसीलिये 


कि इससे प्रचार हो और नयथे नये लोग इसमें आकर फंसे । यह तो इंदेलीजेंसिया क्लास को 
. फंसाने का साधन है । कर 


इसके अ्रतिरिक्त यदि लोग अपने दिसागों को दूसरी ओर लगायें तो न केवल उनका 
बल्कि देश- का कल्याण हो सकता हैँ, भला हो सकता है, क्योंकि उसमें जो रिडिल्स साल्‍व करत 
को आती हैं उसमे बड़े अच्छे मस्तक की ज़रूरत है इसी लिये अगर यह लोय अपने मस्तक को इधर 
से हटाकर दूसरी ओर लगायें तो निज का कल्याण हो सकता है और हमारे समाज का भी कल्याण 
हो सकता है इस तरह की जुआखोरी हमारे प्रदेश को बरबाद कर रही है और हमार यहां के लोगा 
का पतन कर रही है। इसमें एक दफा फंसकर लोग लालची बन जाते हैं और इससे मुक्ति नहीं 
. मिल पाती । इसलिये में समझता हूं कि आज जो संकल्प उपस्थित हुआ है सदन में, वह पहुंच 
से आना चाहिये था और यदि आज झाया है तो समय से आया है और इसका स्वागत होना चाहिये। 
.... एक बात सें इस सदन में और कहुता पसन्द करूंगा! कि इस संकल्प के देने के पश्चात्‌ हमारे 
. अदेदा सें एक अनुकूल प्रचार का साधन भी तेयार होना चाहिये । यह संकल्प पास होते के बाद 
पालियामेंट तब इस प्रदन को अपने हाथ में लेगी ओर तब इस प्रकार का जो इसके विपरीत 
बातावरण उत्पन्न हुआ उससे लोगों की रक्षा हो सकेगी । इसलिये में इस संकल्प का समथत 
करता हूँ और यह निबेदन करता हूं कि इसको पास किया जाय । 


जो श्री दस्भूनाथ चतु्वेशे (जिला शागरा)--पअ्रध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के विरोष 
: में जो तकी किये गये हें उसको सुन कर मुझे बड़ा श्राइचवे हुआ 4 सुझे ऐसा प्रतीत होता है 


प्रस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्स॑बंबी शन्प पारिगासिक और बझातुबंधिक - २१७ 
विदयों को सिथंत्रण॥ और वितियमन के संबंध में संकत्प 
कि जब हम वालियाओेंड से कियी विवेयक्त को बताने की बात कहते ह तो जसो कि हमारी प्रतिष्ठा 
शोठेस पहुंचती हो । इन्च हरह की बातें वहाँ पर सानतीब नारायग दत ओर सानतीय अवधेश 
प्रताप सिंह जी ने कहा । मे समझता हूं कि यह दृष्दि तो बहुत ही गलत है । यह तो बेस्टेंड 
इस्टरेस्ट सा क्रियेद हो रहा है । री प्रतिष्ठा लो जनहित हु उसते भी ज्यादा ऊंची हो 
गयीं। किललिय इल इस संक्षत्प को परलिकसेंट के पास भेज रहे है उस के बार में मानतीद मख्य 


मंत्री ने बहुत रे उठ शउझों थे कह कि यह इसलिये आावश्यक हें कवि इसमें बनिफॉमिदी होनी 
चाहिये । प्रगर कहीं घर इसके ऊपर प्रतिबन्ध जरा भी ढोला हो तो वहीं इन कासवड पज़िल के 
इसी दृष्टिकोग को सासने रखते हुये अगर हम पहुल से ही अंबने संकल्प 
पालियामेंट सब प्रदेश ओर सार देश की आवश्यकता को सामने रख 
सके एक ऐ ला विवेघक बनाये जिससे कि सब का समायान हो जाये 
अनर पंविवाच को धारा नेंदी हुई इसरी तुरत अध्तियारकी जाती हु कि विधेयक पहले 
बहां पर हो जाय तब हु उत्की आपने किर भी हमको संशोवन करने का अ्रत्तपार 
नहीं रह ज।त। और यह सह अमानी सा हो जाता हें। लेकित अगर हम संशोधित रूप में 
उत्ती बिल को स्वयं वात्त करतेदँ तब वह केर्र के बिल से भिन्न हों जायगी और जो 
बात हम चाहते हैं. कि तर देगा मे. एक तरह का कानन लाग हो, वह चीज़ नहीं हो पायेगी । 
इसलिये हमको जनडित को ध्याव में रख क्र अपनी छोटी प्रतिष्ठा से कुछ ऊपर उठते का प्रयत्त 
करन: व हिये श के कहता त की बात हो चाहे वह यहां पास हो या पालियामेंट में पास 
हो दोनों प्रकार उचित ही ह। में समझता हुं कि हमारी जरूरत के अनुसार कानन 
बनता! चाहिये, इससे जो अ्धिक्रार इस सदन के हु और जो हमारो प्रतिष्ठा हे उस में जर। 
भीठत नहीं पहुंचती हु। अगर हम संविधाव के अवने अधिकारों को पालियामेंट 
के सिंदुद करते हु ली इस दृष्टि से करते है. कि जल्द से जल्द हम एक दोबपु्ण चीज़ पर, 
जो देह के लिये अहितक्षर हैं, प्रतिबन्ध लगा सकें । 


शी पंदासिहु (जिला देवरिया )--माननीय श्रध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख हे कि 
में मानतीय नुख्य मंत्री जी की राग से सहमत नहीं हूं। उनके प्रस्ताव से हमारी विधान 
सभा के अधिकारों का जोड़ा अयहर्ण होता है । में समझता हूं कि उनकी बातों के 
पीछे उर्रेश्श बहुत ऊंचा है। पहेली पुरस्कार योग्यता के सम्बन्ध में में उनके मत को 
पप्तनद करता हूं। ओर सदस्यों नें जो राय प्रकट की हें में उनका भी स्वागत करता हूं 
ओर मं समझता हूं कि ऐसे कानून की ज़रूरत हु। सम्भवत: दूसर राज्यों ने इस प्रकार 
का कानून बनाते की ्रायना केद्रीय सरकार से की भी हु जिनमें शायद झआस्थर या 
इस प्रकार कू एक यादों और प्रदेशहं। उनकी इच्छा कसताबिकऔर करंद्रीथसरकार 
इस प्रकार का काहून बनाती हैं तो सुझे उनसे कोई शिकायत करने की तो बात नहीं है 
लेकिन अपने उसतर प्रदेदा विधान सभा से में यह जरूर कहुंगा कि यह विधान सभा 
अपने को पूरी तरह से कम्पीटेन्ट समझती हैँ कि वह इस प्रकार का कानत बनाये 


और दूसरी स्टेट्स को भी इसके लिये प्रोत्साहित करे। 
(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।) 


लखनऊ; ..... मिटठन लाल, 
£४ सितम्वर, १६५५। | सचिव, विधान मंडल, 
उत्तर प्रदेंदा। 


श्श्द विधान सभा [१४ सितस्वर, १६५५ 
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ऋमभ॑-संख्या अंडियों के नाम 
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वृहस्पतिवार, १५ सितम्बर, १६५४५ 


विधान सभा की बेठक सभा-सण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में श्रध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द 


खेर कौ अध्यक्षता में आरम्भ हुई । 


उपस्थित सदस्यों की सूची (३४३) 


झ्रक्षयवर्रासह, श्री 

ग्रद्ञीज् इमाम, श्री 

झ्तहर हुसेन ख्वाजा, श्री 
प्रनन्तस्वरूर्पासह, श्री 
ग्रब्दुल मुर्दज्ञ खां, श्री 
अ्रमरेशचद्ध पांडेय, श्री 
अमृतनाथ मिश्र, श्री 

अली जहीर, श्री सैयद 
झ्रवधशरण वर्मा, श्री 
ग्रवधेशचन्द्र सिह, श्री 
अवधेश प्रताप सिह, श्री 
आाश्ालता व्यास, श्रीमती 
इरतज़ा हुसन, श्री 
इसरारुल हक़, श्री 

इस्तफ़ा हुसेन, श्री 
उदयभानसिह, श्री 
उम्ाहकर, श्री 

उमाहांंकर तिवारी, श्री 
उमाशंकर मिश्र, श्रो 
उस्मेदर्सिह, श्री 
ऑंकारसिह, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलासिह, श्री 
कमाल अहमद रिज़वी, श्री 
करनसिह, भरी 


कल्याणचन्द भोहिले उपनाम 


छ घन गरु, श्री 

कल्याणराय, श्री 
क्रामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री 
कालीचरण टंडन, भी - 
क्राशीप्रसाद पांडेय, श्री 
क्रिदरलाल, भी 

हताचन हॉर्मा, श्री 
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कृष्णशरण आय, श्री 
केवलसिह, भरी 

के दरभान राय, श्री 
केदव पांडेय, श्री 

के शवराम, श्री 
कैलाश प्रकाश, श्री 
खयालीराम, श्री 
खशीराम, श्री 
खूबसिह, श्री 

गयाधर जाटव, श्री 
गंगाघर मेंठाणी, श्री 
गंगाधर शर्मा, श्री 
गंगाप्रसाद, श्री 
गंगाप्रसाद्सिह, की 
गजेद्धासह, श्री 
गज्ज्राम, भ्री 
गणेद्चन्द्र काछी, भरी 
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री 
गर्णशप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारमण शुक्ल, श्री 
गुप्तारासिह, श्री 
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री 
गुरुप्रसादासह, श्री 
गुलज़ार, श्री 
गेंदासिह, श्री 
गोरीराम, श्री 


घनव्यामदास, श्री 


धासीराम जाटव, श्री 
अख्धभान्‌ गुप्त, श्री 0 
चन्द्रवती, श्रीमती ४. 5 ०... 

चन्द्रसिह रावत, श्री आओ 
चधल्रहास, श्री..|.#..-. 
चित्तरतिह निरंजन, श्री 
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चिरंजीलाल जादव, श्री 
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री 
चन्नीलाल सगर, श्री 
छेंदालाल, श्री 

छेंदालाल चोधरी, श्री 
जगतनारायण, श्री 
जगदीशप्रसाद, श्री 
जगदीशसरन, श्री 
जगनप्रसाद रावत, श्री 
जगन्नाथप्रसाद, श्री _ 
जगन्नाथ बख्ददास, श्री 
जगन्नाथ मलल, श्री 

जगन्नाथ सिह, श्री 
जगपतिसिह, श्री 
जगमोहनसिह नेगी, श्री 
जटाहांकर शुक्ल, श्री 
जयेन्द्रासिह विध्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जोरावर वर्मा, श्री 
टीकाराम, श्री 

डल्लाराम, श्री 

डालचन्द, श्री 

ताराचन्द माहेश्वरी, श्री 
तुलाराम रावत, भ्री 
तेजप्रतापसिह, श्री 
तेजबहादुर, श्री 

 तेजासिह, श्री 

त्रिलोकीनाथ कौल, श्री 
दयालदास भगत, श्री 
दशेनराम, श्री... 
दलबहादुरसह, श्री... 
दाऊदयाल खन्ना, श्री . 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवदत्त मिश्र, श्री 

देवदत्त शर्मा, श्री 

. देवनन्दन शक्ल, श्री 
देवराम, थ्री द 
:. देवेन्द्रभतापनारायण सिंह, श्री 
. द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री... 





. धर्मसिह, श्री 

धर्मदत्त वच्य, श्री 
नत्यूसिह, श्ली... 
मन्दकमारदेव वाशिष्द, श्री 





विधान सभा [१५ सितम्बर, १९४४ 


नरदव शास्त्री, श्री 
नरेन्द्रसिह विष्ट, श्री 
नरोत्तमसिह, भरी 


नवलकिशोर, श्री 


नागेंदवर द्विवेदी, श्री 
नाज़िम अली, श्री 
नारायणदत्त तिवारी, श्री 
नारायणदास, श्री 


सारायणदोन वाल्मीकि, श्री 


नेकराम शर्मा, श्री 
नेत्रपालसिह, श्री 


। भौरंगलाल, श्री 
पद्मनाथसिह, श्री 
परमानन्द सिन्हा, श्री 


परमसेद्वरीदयाल, श्री 
पहलवानसिह चोधरी, श्री 
पातीराम, श्री 

पुत्तूलाल, श्री 

पुहनराम, श्री 
पुलिनविहारी बनर्जो, श्री 
प्रकाशवती स॒द, श्रीमती 
प्रतिपालसिह, श्री 
प्रभाकर शुक्ल, श्री 
प्रभुदयाल, श्री 

प्रेमकिदन खन्ना, श्री 
फज्जलुल हुक, श्री 
फ़तेहसिह राणा, श्री 
बद्रीनारायण मिश्र, क्री 
बलदेवसिह, श्री 


.। बलदेवसिह श्रार्य, श्री 


बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री 
बलवरन्तसह, श्री 

बशीर अ्रहमद हकीम, 
बसन्तलाल, श्री 
बसन्तलाल शर्मा, श्री 


| बाबनन्दन, श्री 


बाबरास गप्त, श्री . 


... | बाबूलाल कसमंश, श्री 
..... | बालन्दशाह, महाराजकुमार 
 ... ... ढ बिदम्बर्रसह, श्री 
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री... 
धनुषधारी पाण्डय, औ 


बंचनराम, श्री 
बेचनराम गप्त, श्री 


...... . | बजताथ प्रसादसिह, श्री... रः 
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का + ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री की, 


भगवती प्रसाद दुबे, श्री 
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री 
भगवनतदीन वाल्मीकि, श्री 
भगवानसहाय, श्री 

भीमसेन, श्री 

भवरजी, श्री 

भगुनाथ चतुर्वेदी, श्री 

भोला सिंह यादव, श्री 
मक़सूद आलम खां, श्री 
मंगलाप्रसाद, श्री 

मथ रात्रसाद त्रिपाठी, श्री 
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री 
मन्नोलाल गुरुदेव, श्री 
मलखान सिह, श्री 

महमद झली खां, श्री (रामपुर ) 
महादेवप्रसाद, श्री 

महाराज सिह, श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री 
महावीर सिह, श्री 

महीलाल, श्री 

मान्धाता सिह, श्री 
मिजाजीलाल, श्री 

मुज़फ्फर हसन, श्री 

मुचलाल, श्री 

म्रलीघर क्रोल, श्री 
मुश्ताक अलो खां, श्री 
मुहम्मद अदील अब्बासोी, री 
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, भरी 
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज 
म्‌ हम्मद तकी हादी, श्री 
मुहम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद नसीर, श्री 

मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री 
मोहनलाल, श्री 

मोहनलाल गोतम, श्री 
मोहनसिह, श्री | 
मोहनसह शाक्‍्य, श्री 
यमुनासिह, श्री... 
यशोदादेवी, श्रीमती... 
रघुराजसिह, श्री 
रघुवीरसिह, श्री 
रणब्जयसिह, श्री 

रतनलाल जन, श्री 

रमानाथ खरा, श्री 

रमेशचन्द्र दर्मा, श्री 

रमेश वर्मा, भरी 
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जद 


राघबेन्धप्रताप सिह, राजा 
राजकिशोर राव, श्री 
राजकमार शर्मा, श्री 
राजनारायण, श्री 
राजनारायण सिह, श्री 
राजवंशी, श्री 

राजाराम, श्री 

राजाराम शर्मा, श्री 
राघाकृण्ण श्रग्रवाल, श्री 
राघासोहन सिंह, श्री 
रामअधार तिवारी, श्री 
रामअधीनसिह यादव, श्री 
रामअनन्त पाण्डेय, श्री 
रामअवध सिह, श्री 
रामकिकर, श्री 
रामकमार शास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 
रामगुलाम सिह, श्री 
रामचन्द्र विकल, श्री 
रामचरणलाल गंगवार, श्री 
रामजीलाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, भरी 
रामदास आर्य, भ्री 
रामदास रविदास, श्री 
रामदुलारे मिश्र, श्री 
रामनरेश शुक्ल, श्री 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री 
रामप्रसाद, श्री 

रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामप्रसाद नौटियाल, श्री 
रामप्रसाद सिंह, श्री... 
रामबली मिश्र, श्री 


 रामभजन, श्री 


रामम्‌ति, श्री 

रामरतन प्रसाद, श्री 
रामलखन, श्री 
रामलाल, श्री 

रामवचन यादव, श्री 
रामशंकर द्विवेदी, श्रों 
रामसनेही भारतीय, श्री 
रामसहाय शर्मा, श्री 


- रामसुन्दर पांडेय, श्री 
: रामसुन्दर राम, श्री 
| रामसुभग वर्मा, श्री 


रामसुमेर, श्री 
रामस्वरूप, श्री 


र्श्र 


रामस्वरूप गप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 
रामस्वरूप सिश्र विज्ञारद, श्री 
रामहरख यादव, श्री 
रामहेतसिह, श्री 
रामेइवरप्रसाद, श्री 
रामसेइबरलाल, श्री 
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री 
लक्ष्मणराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदेबी, श्रीमती 
लक्ष्मी रसमण आचार्य, श्री 
लताफ़त हुसेन, भरी 
लालबहादुर सिंह, श्री. 
लालबहादुर सिह कश्यप, श्री 
लीलाघधर श्रष्ठाना, श्री 
लु॒त्फ़ अली ख्लां, श्री 
लेखराजसिह, श्री 
बंशनारायर्णासह, श्री 
वंशीदास घनगर, श्री 
वंशीधर मिश्र, श्री 
जशिष्ठनारायण शर्मा, श्री 
वसी तकवी, श्री 
विजयदांकर प्रसाद, श्री 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विष्णदयाल वर्मा, श्री... 
विष्णशरण दब्लिश, श्री 
बीरसेन, श्री द 
वीरेन्द्रपति यादव, श्री 
वीरेन्द्रश॥ह, राजा 
ब्रजभूषण सिश्र, श्री 
त्रजरानी सिश्ञ, शीसती 
ब्रजबासीलाल, श्री 
न्नजविहारी मिश्र, श्री 
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री 
शंकरलाल, श्री 

शम्भनाथ चतवंदी, श्री 
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री 
शिवकमार मिश्र, श्री 
शिवकमार हर्मा, श्री 
शिवदान सिह, क्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपुजन राय, श्री 
शिवप्रसाद, श्री 
शिवसंगल सिंह, श्री 
शिवमसंगल सिह कप्र, श्री 
शिवराजबली सिंह, श्री 
शिवराजसिह यादव, श्री 


विधानसभा [१५ सितम्बर, १६५४ 


शिवरासम पांडेय, श्री 
शिवराम राय, श्री 
शिववक्षसिह राठोर, श्री 


शिववचन राव, श्री 


शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री 
शिवस्वरूप सिंह, श्री 
शुकरदेवप्रसाद, श्री 

इयाससनोहर मिश्र, श्री 
इयामलाल, श्री हु 
इयामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 


 श्रीचन्द्र, श्री 


श्रीनाथ भार्गव, श्री 
श्रीनाथराम, श्री 
श्रीनिवास, श्री 
श्रीपति सहाय, श्री 


सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती 


संग्रामसिह, श्री 
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री 
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती _ 
सत्यसिह राणा, श्री 

सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती 
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर 


 सावित्रीदेवी, श्रीमती 


सियारास गंगवार, श्री 
सियाराम चौधरी, श्री 


सीताराम, डाक्टर 


सीताराम शुक्ल, श्री 
सुखीरास भारतीय, श्री 
सुन्दरदास, श्री दीवान 
सुन्दरलाल, श्री 

सुरुज राम, श्री 

स्रेन्द्रदस वाजपेयी, श्री 
स्रेशप्रकाश सिह, श्री 
सुल्तान आलम खां, श्री 
सूथ्यंबली पांडेय, श्री 
सेवाराम, श्री 

हबीब रहमान अंसारी, श्री 
हबीबुरहसान आाज़मी, श्री 
हबीबुरंहमान खां हकीम, भी 
हमीद खां, श्री 


हि हरखयाल सिंह, श्री 


हरगोविन्द पन्‍्त, श्री 


हे द ह हर हरदयाल सिंह पिपल, श्री 
... | हरिपध्रसाद, श्री 
| हरिश्चन्द्र अ्रष्ठाना, श्री 


हरिसिह, श्री 


हा हेमवर्तीनन्दन बहुगुणा, श्री 


किट 
जी 
न्दैं 


प्रदनोत्तर 


प्रश्नोत्तर 
वहस्पतिवार, १५ सितस्वर, १६५५ 
तारांकित प्रइत 
जेलों में डिप्टी जेलसे के पदों को तोड़ने का प्रदन 


*?-.भी झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित ]--क्या सरकार बतायेयी 
कि जेलों में डिप्टी जेलस के पद को तोड़ देने के प्रइन पर अथवा डिप्टी जेलर्स और असिस्टेंट 
जेलर्स के पदों के वेतन को बराबर करने के प्रइन पर सरकार विचार कर रही है ? 


कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन )--इस समय ऐसा कोई प्रइन 
सरकार के विचाराधीन नहीं हे । 


दोहरीघाट को सऊ पावर हाउस से बिजली देने का प्रइत 


*+२--ी झारखंडे राय (अनपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि दोहरीघाट 
के नागरिकों कीओर से जो प्रार्थता-पत्र इस आदशय का उसके पास आया था कि वहां के 
नागरिकों को तथा टाउन एरिया को मऊ पावर हाउस से बिजली सप्लाई की जया 
उसके विषय में उसने क्या निर्णय किया? 


वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मेसह )---आवेदन-पत्र का यह जवाब दे दिया 
गया है कि दोहरीघाद को बिजली देते के प्रदन पर १६५६ के मध्य तक विचार किया 
जाएगा, जब कि वहां मऊ पावर स्टीम स्टेशन में एडीजनल प्लान्द (355 प्रठातर! 
ए]8700) लग जायेगा। 

*+३--की द्वारकाग्रसाद मसौोय (जिला जौनपुर)--[२९६ सितस्वर, १६५५ के 
लिये स्थगित किया गया। | 


सोटरों के भत्ते की दरों में परिवर्तत की आवश्यकता 


*४--श्री द्वारकाप्रसाद सोरये---क्या सरकार इस प्रइत पर विचार कर रही है कि मोटरों 
के भत्ते की दर इस प्रकार निर्धारित की जाय॑ कि भता किसी भी दश्यार्ोें रेल के सेकेंड 
क्लास के किराये से अधिक न हो! 


श्री धर्मोॉसह--जी नहीं । 


श्री द्वारकाप्रसाद मोर्य--क्या सरकार को यह मालूम है कि मोटर का जो 
भत्ता सरकार देती है वह रेलबे के सेकेंड क्लास को किराये के भत्ते से कितना 
ग्रधिक होता है? 


श्री धर्मेसिह-.जी हां, अधिक होता ही है और होना भी चाहिये। 


सब्जी और फलों के बीज पर विक्नीकर 


#प-.- शी द्वारकाप्रसाद मोये-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
सब्जी और फूलों के बीज पर सेल्स-टेक्स लगाने का कोई आदेश जारी हुआ हूँ? यदि हां, 
तो क्या सरकार उसकी एक प्रतिलिपि सेज पर रखने की कृपा करेगी ? 


ससककास+क्नननन्लत- 


नोट--तारांकित प्रशन १-२ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछ।॥ 
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श्री धर्मंसिह--उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट की धारा ३ के प््ीत 
उन सब चीजों पर, जिन्हें उक्त ऐक्ट की धारा ४ के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से कर हे 
मुक्त न किया गया हो, बिक्री कर लिया जाता है। फूल के बीज इस प्रकार कर से मकत नहीं 
किये गये हैं। इसलिये हरबिक्री पर ३ पाई प्रति रुपये के हिसाब से उनपर दविश्न 
कर लिया जाता हैं। उक्त ऐक्ट की धाराडे के अधीन तरकारी के बीज बिक्री कर मे 
मुक्त हू। 


श्री द्वारकाप्रसाद सोय--दढ्या सरकार फूलों के बीजों को भी बिक्री करते 
मृकत करते का विचार करती हें? 


श्री धर्मेसिह--इस तरह का कोई प्रइन सरकार के विचाराधीन नहीं है। 


प्रदेश की विभिन्न नगरपालिकाओं हारा बिजली कम्पनियों के 
लाइसेन्स लेने की मांग 


*६--ओी सुरेन्द्रदत वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क््या सरकार बताने कौ 
कृपा करेगी कि अरब तक कूल कितनी नगरपालिकाओं ने सरकार से यह प्रार्थना को 
है कि उनकी नगरों मे बिजली की कम्पनियों को उन्हें दे दिया जाय ? 


क्षी धर्मसिह-.& नगरपालिकाओं ने। 


“७--शभी सुरेन्द्रदत्त वाजपेयो--यदि हाँ, तो वह कौन कौन सी नगरपालिकायें 
है और सरकार ने उनकी प्रार्थलाओं पर क्या कार्यवाही की? 


श्री धर्म सिह--.गाजीपुर, गाजियाबाद, हाथरस, लखनऊ, मथुरा, पीलीभीत, 
सीतापुर, सोरों और सिकद्धाराऊ की नगरपालिकाशओं ने सरकार से यह प्रार्थना की थी। 
गाजीपूर, हाथरस, लखनऊ, गाज़ियाबाद, सोरों, सिकन्द्राराऊ तथा सथुरा नगरपालिका 
के क्षेत्र में पहले से ही. कोई न कोई बिजली कम्पनी कार्य करती हे इसलिये इन 
कम्पनियों के लाइसेंस कीं अवधि समाप्त होने तक नगरपालिका को ये कम्पनी नहीं 
दिलाई जा सकती। सीतापुर के बिजलीघर को श्री सेन तथा सानियाल चला रहे 
थे इसलिये नगरपालिका को देना संभव न था। पीलीभीत नगरपालिका की प्रार्थना 
पर अ्रभी कोई निर्णय नहीं हुआ । 


श्री सुरन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह॑ बताने को कृपा करेंगे कि 
गाजीपुर, सीतापुर और पीलीभीत की कम्पनियों के विरुद्ध सरक्तार के पास बहुत सी. 
शिकायतें आायी हें? 


... वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहीस )---गाजीपुर की आयी हैं, बाकी के 
लिये भी मुमकिन हैं आयी हों। 


श्री सुरेन्द्रदत वाजपेयो--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 
जिन बिजली कम्पनियों की बिजली सप्लाई बहुत खराब है, उनसे लाइसेंस. लेकर 
सरकार नगरपालिकाशों को दिलाने की कृपा करेंगी ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम-...-जब तक वे शिकायतें उस हद तक कानूनन नहीं 
पहुंचती जो हब कींदातों: में रखी गयी है तब तक कॉननन किसी का लाइसेंस वापिस 
नहीं लियो जा सकता। में इस नजरिय से गाजीपर के सासले. को देख रहा हु । 
जिस किसी का लाइसेंस अगर गवनंमेंट नें वॉपिस लिया और उसको हटाया तब यह 
बात सोची जह सकती है कि किसी म्यनिसिषेलिटी- को लाइसेंस दिया जाय बदातें 
कि लोकल सेल्फ गवर्नसेंट डिपार्टमेंट स्ते रिवस्रंड करे कि उसको लाइसेंस दियां जा सकता है। 








््‌जै 
ही 
मा 


प्रदनोत्तर 


के क। 


श्री सुरेखदत वाजपेयो--क्या माननीय मंत्री जी दतानेकी कृपा करेंगे कि क्या 


न 
बह सीतापुर की कम्पती कोजी सेन सान्धयाल से ली गई है वहां की स्थुनिलिपलिटी को 


देने का विचार करती हैं? द 


आ, 


#7$% 


हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अश्रव तो वह सरकार के कपजे नें वराएरास्त है । 


श्र नसहाथ (जिला झाहजहांपुर | --व्या मसानतीय मंत्री जी बताने को 
कृपा करेंगे कि क्या तिलहर म्थुनिसियैलिटो मो भी दरख्बार्त दी हे कि वहां को 
ली कम्पती उसको दे दी जय : 





श्री अ्ध्यक्ष---ताम तो उन्होंने बता दिये, उनमें तिलहुर नहीं हे तो जबरदस्ती 
कैसे मिला सकते हूं ? 
श्री रामहेतसिह (जिला सथुरा)--क्या साननीय मंत्री जी बताने की कृपा 
करेंगे कि मथुरा बिजलों कम्पनों को कव्यवस्था को दंखते हुए बह थवह मेहरबारी 
करेंगे किठक की अवधि के बीच में उसे खत्म कर दिया जाथ और नगरपालिका 
को उसका लाइसेंस दे दिया जाय ? 
श्री हाफिज मुहम्मद इब्नाहं 
ठीक् ही चकी और अभी वह 
जब्त किया जा सकता हो। 
श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बिजली 
कम्पनियों की आये दिन की शिकायतों को दे खते हुए कम्पनियों का प्रादेशीकरण करने का 
विचार करेंगे ? द 
क्री अध्यक्ष--इसका जवाब हो चुका 
व्यापारियों द्वारा अन्तर्राजफकीय बिक्नीकर के घिरुद्ध आवेदन-पत्र 
*८-- आओ झारखंडे राय (अ्रनुपत्थित)--बंय। सरकार के पास प्रदंश के बःहर 
के व्यापारियों ने [ छा।छ एाण्णालंधं 5०85 ६७४ ) इन्टर प्राविशियल सेल्स टेक्स 
केदिस्द्ध आवेदल-पत्र भेजा हें! यदिहां, तो उस पर बयं।दिचार होइरहा।हे 


३, 


आ*्क, पा पी ब 
स--उनकी तरफ से जो बात थी बह झब तो 
इस 


यडी 


माई 


हुद तक नहीं पहुंची कि जिससे काननत लाइसेंस 


श्री धर्मेसिह-- सरकार को इस प्रदेश के बाहुर के व्यापात्यों और उनके संघों से 

ग्रन्तर्राजकीय बिक्री कर (इन्टर स्टेट सेल्स टंक्‍्स) के दिल्‍द्ध कई आवेदन-पत्र प्राप्त 
हुए हुं। इसलिये जब तक माननोथ सदस्य किसी खास आदेदन-पत्र का विश्वेष 
रूप से हवाला नहीं देते, सरकार के लिये अपेक्षित सूचना दंगा सम्भव नहीं हें। 

+&8-११--ओी लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी )--न[अगले वृहस्पदियार के लिए 
स्थगित किये गये। | 

*१२---ी सुरेन्द्रदस वाजपेयी--११ अक्तूबर, १९५५ को प्रइन संख्या १६ के 
प्रन्तगंत स्थान्ान्तरित किया गया। | 

*2१३--- क्री जीरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--[२६ सितम्बर, १६५५ के 
लिये स्थगित किया गया || 

गलीगढ जिले में डकंतियाँ तथा चोरियां 


*9४-.--ओी सेकराम हार्मसा (जिलाअलीगढ़) (अनुपस्थित )--वया सरकार बताने 
की कृपा करेंगी कि जिला अलीगढ़ में सतू १६५४-५४ में कल कितती डकंतियां अथवा 
प्ोरियां हुईं ? 





- श्लोड>-तारांकित प्रशत 5 श्री रामउन्दर पडेय ने पुधा। 


२२६ विधान सभा [१४ सितम्बर, १३३, 


पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत )--सनत्‌ १६५४ में ३६ इकंहिए 
गौर ६४३ चोरियां हुईं॥ सन्‌ १६५५ में अगस्त २६ तक २६९ इकंतियां श्रौर 
डंडंड चोरियां हुई। 


.... श्री शिवनारायथण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी हि 
इन डकतियों के करने वाले और चोरियों के करने वालों में से किसने जेल में हे 


श्री जगनप्रसाद रावत--यह पूरो तादाद तो मेरे पास इस समय नहीं है। 


+१५--ओ नेकरास हार्मा (अनुपस्थित)--[१६ सितम्बर, १९५५ के लिए 
प्रदत संघधा ५६ के अन्तगगेत स्थानान्तरित किया गया। | 


. भ्रष्टाचार विरोधी समिति, श्रलीगढ़ द्वारा जिले एवं कचहरियों में 
क्‍ भ्रष्टाचार संबंधी प्रस्ताव _ 


६--आी नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
सन १६९५४ तथा १६५४५ में भ्रष्टाचार विरोधी समिति, अलोगढ़ ने क्या-क्या प्रस्ताव जिले 
फैले हुये भ्रष्टाचार तथा कचहरियों मे रिश्वत खोरी के सम्बन्ध में पास किये तथा क्या-््या 
सुझाव कमेटी में आये और उन पर क्‍या असल हुआ ? 


मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्‍्द )--बांछित. सूचना संलग्न तालिका में दी 
हुई हूं । रे 
(देखिये नत्थी का आगे पृष्ठ २८४-२८५ पर) 


राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्थ योजना 


७--भी नारायणदत्त तिवारों (जिला नैनीताल)--क्या सरकार ने राजनैतिक 
पीड़ितों को सहायतः देने की कोई नई योजना बनाई हैं ? श्रगर हां, तो क्या सरकार उक्त 
योजना का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--.जी नहीं । वर्तमान योजना का वर्णन हाल में ही सदन में 
एक प्रस्ताव पर वाद-विवाद के सिलसिले में आ चुका है । 


पेशावर गोलीकांड के निष्कासित कर्मचारियों को राजनीतिक 
पीडित मानने से सम्बन्धित झावेदन-पत्र 


. #१८६--की सनारायणदतस तिवारी---क्या सरकार के पास पेशावर गमोलीकांड से 
सम्बन्धित निष्कासित कर्मचारियों का कोई आवेदन-पत्र श्राया है कि उन्हें भी राजनीतिक 


पीड़ित माना जाये ? अगर हां, तो सरकार ने उस आवेदन पर क्या कार्यवाही 


श्री जगनप्रसाद रावत-.जो नहीं | प्रइन नहीं उठता 


श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार पेशावर गोली कांड के सिपाहियों को भी 
राजनंतिक पीड़ित मानती है 8. 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--जी हां, उनको मान लिया गया है 


क्री नारायणदत्त तिवारी---क्या साननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंके कि उन 
पेशावर गोलीकांड के कितने सिपाहियों को पेंदान दी जा रहो है ? 


प्रशनोत्तर 


न्क। 
ञ्ल्द् 
हम 





श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि चद्ध सिंह गढ़चाली जो उसके नेता 
थे उनको १४५ रुपया माहवार केवल पेंदत के मिल रहे है ? 

डाक्टर सम्पृ्णानन्द--उतकी दरख्वास्त यह आई थी कि हमारे लड़कों के पढ़ाने का 
प्रबन्ध कर दिया जाय और आर्थिक हालत खराब हें, कछ थोड़ी लो मदद की फजायथ और उनकी 
उस आध्िक हालत के सम्बन्ध थे. ५०० रु० मंजर किया दया या, वह पेंद्ान के नहों थे बल्कि चंकि 
हम चाहते थे कि यह इस बात का प्रमाण हो जाय कि हम गढ़बाली लोगो को भी पोलिटिकल 
सफरर मानते हैं इसलिए बह दिए थे, हमने उनके लिखे १४ सपया सहायता स्वीकार को दी क्योंकि 
१६ हपया उन्हें गवर्लमेंट झाफ इंडिया से मिलते थे, इस तरह से ३० उुपये हो जाते 
हे । 

श्री नारायगदत्त तिवारी--क्या सरकार नविष्य में इल गढ़वाली लिपाहियों की या 
इन पेशावर कांड के सिपाहियों की दरख्वस्त्त झाने पर उन पर सहानभतिपर्ण विचार 
करेंगी ? 

डाक्टर सम्पृर्णानन्‍द--.जब हमने उनको पोलिटिशल सफरर मान लिया हे तो जितनी 
सहान भति और लोगों के साथ की जायगी उतनी उनके साथ भी अवब्य की जायगी । 

एटा जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जालवर को जेल 


*+१६--शआी भगवान सहाय---क्या सरकार को इस बात का पता है कि एटा जिले 
के एक मेजिस्टेट ने एक जानवर को जेल में भेजा ओर जिसको जेल वालों ने लेने से इन्कार 
किया 


श्री सुजफ्फर हसन---जी हां । 
*२०--ली भगवानसहाय--क्ष्या सरकार ने इस वियय में कोई गइती चिट्ठी जारी 
की हूँ ? यदि हां, तो उसकी एक प्रतिलिपि सरकार सदन को मेज पर रखेंगी ? 
श्री मजफ्फर हसन--जी हां । सरकारी पत्र की एक प्रति प्रस्तुत है । 
(देखिये नत्थी खर आगे पृष्ठ २८६ पर) 
क्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मुर्रा बुल 
ने ० १२१ का क्या कसर था जो उसको जेल भेजा गया ? द 
श्री मुजफ्फर हसन--उसके मुकदमे की फाइल मेरे पास नहों है । 
श्री रामसुन्दर पांडेय. (जिला आजसगढ़ )--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगें कि 
जो झादेश दिया गया था उसका सारांश क्या है ? 
श्री मुजफ्फर हसन--वह जेल भेज दिया गया था कि जब तक उसका मालिक लेंने 
झाबवे तब तक वह जेल में रहे और जब झाजाय तो उससे वह रकस ले करके उसको वापस कर 
दिया जादबे । 
श्री कब्नजभूषण समिश्ष (जिला मिर्जापुर) --क््या माननीय सुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा 
करेंगे कि वहु जानवर किस दफा में जेल भेजा गया था ? 
डाक्टर सस्पुर्णानन्‍द---आरावरागर्दी में (हंसी) । 
श्री श्रीचरद्ध (जिला सुजफ्फरनगर )--कक्‍्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे 
कि दस ज्ञानवरों के लिये अलग जेल खोला गया हूं या आ्ादमियों के साथ रहते हैं + 


(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।) 
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श्री बीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी )--क्या साननोय सुख्य मंत्री जो यह बताने को | 
कृपा करेंगे कि इस जानवर के खिलाफ कोई फंसला सुनाया गया था ? 


श्री मुजफ्फर हसन--वह छोड़ दिया गया है । 


श्री दम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा )--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी गहती चिट्टे 
पढ़ने की कृपा करेंगे ? 


श्री अ्रध्यक्ष--यदि बहुत बड़ी न हो तो उसका भुख्तसरन हवाला दे सकते है । 


श्री मुजपफर हसन->-भ्रब सता कर दिया गया हैँ कि इस तरह से जेल न भेज्ञा 
जाय । 


हाईकोर्ट के अन्तर्गत श्रदालतों में उर्दू भाषा में आावेदन-पत्र देने के 
आदेश का प्रदन 


+२१-“ली इस्तफा, हुसेन (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि 
उसने हाई कोर्ट को इस बात की हिदायत भेजी है कि श्रब उनकी मातह॒त अदालतों में उद जबान में 
भी दरस्वास्तें दी जा सकती हें ? 


डाक्टर सस्पूर्णानन्‍द--जी नहीं । 


श्री इस्तफा हुसेन--क्या यह सही है कि अभी हाल अंजुमने तरक्किये उर्दू का एक 
डेपुटेशन माननीय सुख्य मंत्री जी से मिला था और उनसे यह कहा था कि अदालत में उई 
की दरख्वास्तें नहीं ली जातो है और उस डेपटेशन ने उनसे यह भी इस्तदुआ की थी कि 


हाईकोर्ट के मातहत अदालतों को यह हिदायत जारी कर दी जाये कि ऐसी दरख्वास्तें 
ले ली जाया करें ? 


डाक्टर , सस्पूर्णानन्‍द--जी हां, एक डेपुटेशन मुझसे मिला था। सेंने उतसे कहा था कि 
इस चीज की जरूरत नहीं मालूम होती, क्योंकि इस चीज की कोई शिकायत नहीं झायी है कि 
कहीं भी उर्द की दरख्वास्तें दी गई है और ली नहीं गई हैं । मेंने उनसे पूछा कि उनके पात 


कोई सबूत हो तो उसको बह भेज दें, तो हाईकोर्ट को तवज्जह दिलाने की कोशिश कर 
सकता हु4. 


श्री इस्तफा हुसेन--क्या यह सही है कि उस डेपुटेशन ने मुख्य मंत्री जी से जब कि 
बह मिला था, यह कहा था कि झदालत मुंसिफी बांसी ने एक फंसले के श्रोरीजिनल डाक्मेंट को जो 
उदू में था, लेने से इन्कार किया ? द 
डाक्टर सस्पूर्णानन्‍्द---जी हां, मेंने उनसे कहा था कि उस फैसले की नकल भेज दीजिये 
यथा कस से कमर हवाला दीजिये कि कोन सा फेसला है तो में देखूं 
. #२२--भी रासचन्द्र विकल-.....]वापस लिया गया।] 
पक्चिसी वृत्त रामनगर डिवीज्ञन में नियुक्त फारेस्ट गार्डों में हरिजन 


*२३--अ खुशीराम (जिला श्रत्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि बन विभाग के पच्छिमी वृत्त रामनगर डिवीजन में कुल कितने फारेस्ट गार्ड तैनात हैं और इनमें 
कितने हरिजन (शिल्पकार ) वर्ग के हैं? 


वन उपसन्‍्त्री (श्री जगमोहनसिह नेगी )--पच्छिमी बत्त के रामतगर फारेस्ट 
डिवीजन में कूल ५६ फारेस्ट गार्ड तेनात हँ और उनमें ८ फारेस्ट गार्ड हरिजन वर्ग के 
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श्री खुशीरास--क्ष्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे किजो फारेस्ट 
गांस रामनगर डिवीजन में नियुक्त हुये हें वह कहां-कहां पर हैं ? 
श्री जगमोहनासह नेगी--बह तो एक डिवीजन का नाम बताया गया है । रामनगर 
डिवीजन अलग-अलग बीट हूँ ओर उनका यहां पर नक्शा खींच कर बताना सम्भव 
नहीं हे । हिल. किक ॥३/:५ |] 
रामनगर डिवीज़न में फारेस्ट गारडों को सुग्नत्तली 
#+२४--भी खुशीरास--.-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामनगर डिवीजन में 
१ जनवरी सन ५४५ से अब तक कितने फारेस्ट गार्ड मुअत्तिल रहे व कितनों को अलग किया 
गया ? द 
श्री जगमोहनसिह नेगी-..रामनगर फारेल्ट डिवीजन में ? जनवरी, १६५४५ से 
ग्रव तक २ फारेस्ट गार्ड सुञ्नत्तिल किये गये हें। इन दोनों के मामलों पर विचार किया 
जा रहा है । 
श्री खुशीराम--ये जो दो फारेस्ट गाडंस मझत्तल किये गये हें, थे. किस श्रपराध पर 
किये गये !? 
श्री जगमोहन सिंह नेगी-.इनमें से एक तो नाजायज काम चोरी के सिलसिले में 
मुश्नत्तल है और वह अपनी नौकरी से अनुपस्थित भी रहता था। दूसरा भी इसी अनुपस्थिति के 
कारण मुझतल किया गया हूँ । 
श्री बलवन्त सिह (जिला मुजफ्फरनगर )--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
कि नाजायज चोरी पर मुगझ्नत्तली होती है तो जायज चोरी पर कया सजा दी जाती 
है ? 
(कोई उत्तर नहीं दिया गया । ) 
*+२५-२६--भी रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--[४ अक्तूबर, १६५४ के 
लिये प्रइल संख्या ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।| 
*+२७--भी भगवान सहाय--]२७ सितम्बर, १६५४ के लिये प्रइन संख्या ४० के 
ग्रन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया || 
+२८घ--भी शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर )--[२६ सितम्बर, २६५४५ के लिये 
स्थगित किया गया || 
*२६-३१--ओी भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी) (अ्नुपस्थित)--[हिटा 
दिये गये ।| 
प्रत्येक जिले की एंटो करप्शन कसेटी से सम्बद्ध एक-एक पुलिस इन्स्पेक्टर 
द की नियुक्ति का प्रहत 
+३२-श्री अब्दुल मुईज्ञ खाँ (जिला बस्ती)--क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा 
करेंगे कि सरकार हर जिले की एण्टीकरप्शन कमेटी (596 (णाएएऑ० (०९९ ) से 
सम्बन्धित एक-एक पुलिस इंस्पेक्टर मुकरंर करने जा रही है ? यदि हां, तो उनका काम 
क्या होगा और उनकी नियुक्ति पुराने 3४ में से होगी या नई भरती द्वारा ? 
डाक्टर सम्पु्णनिन्द-..-जी नहीं । 
श्री अब्दुल मुईज खाँ--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
डिस्ट्रिक्ट एंटीकरप्शन कमेटीज से सम्बन्ध स्थापित करने के लिये कोई दूसरा डेजिगनेशन का 
पुलिस आफिसर मृकरंर होगा : 
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डाक्टर सम्पूर्णानन्‍दर--जी नहीं । 


श्री अब्दुल मुईज खाँ----क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एंटोकरणार 
कमेटीज अगर कोई केस पलिस में भेजना चाहें तो किस अधिकारी के पास भेजेंगी ? 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द--उनका कांस्टिट्यूशन जैसा कि जिलों में भेजा जा चुका है 
उसक अनसार एक सेजिस्ट्रेट वहां रहेगा । बह सेक्रेटरी का काम करेगा और सभी सरकारी 


सहकमों की पुलिस और जितने महकमें हूँ उन सबके साथ लाइजन आफिसर का कार 
भी वही करेगा । 


मेनपुरी जिले की टाउन एरिया कुरावली कौ जनता को 
सब-स्टेशन से बिजली देने का प्रश्त 


*३३--अी गणेदाचन्द्र काछी (जिला मेनपुरी )--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि सनपुरी जिले में टाउन एरिया क्रावली में जो बिजली घर तंयार हो रहा है उससे 


दयूबबेलों के अतिरिक्त टाउन एरिया क्रावली की जनता को भी बिजली प्राप्त हे 
सकेगी ? 


श्री धर्मसह--सेनप्री जिले के करावली कस्बे सें इस विभाग का कोई बिजलो 
घर नहीं बन रहा है, लेकिन एक सब स्टेशन बन रहा हे जियसे दयबवेलों को बिजली 


दी जावेगी । करावली कस्बे को इस सब्स्टेशन में बिजली देने का अभी कोई विचार 
नहीं हे । 


श्री गणेदाचनद्ध काछी-.-क््या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गढ़वाल में जो 


सबस्टेशन बिजली का बन रहा है उससे गढ़वाल टाउन एरिया को बिजली न देने का क्या 
कारण हैँ? 


श्री हाफिज मुहम्मद इन्राहीम---किसी सब-स्टशन से कोई बिजली कहीं नहों दो 
जाती । बिजली दी जाती है पावर हाउस से । सब-स्टेशन का काम और होता 
तो जिस पावर हाउस से बिजली दी जानें वाली है उस सब-स्टेशन के पास ट्यूबबेल्स 
फे लिये इतनो बिजली नहीं हें कि और ब्रिजली दी जा सके । 


उन्नाव के देहाती क्षेत्र में बिजली पहुंचाने की योजना 


+३४--की देवदत्त सिश्च (जिला उन्‍नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
उच्चाव के देहाती क्षेत्र में कब तक बिजली पहुंचाने की घोजना कार्यान्वित होगी ! 


श्री धर्मासह--.ह्वितीय पंचवर्षोय योजना सें उन्‍नाव जिले के कुछ कस्बों तथा गांवों 
को बिजली पहुंचाने का विचार हूँ । 


+३५---ी देवदत्त मिश्र --क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उत्लाव बिजली घर 
के विस्तार की थोजना सरकार के विचाराधीन है ? 


श्री धर्मसिह-..-इस समय उस्नाव बिजली घर के विस्तार का सवाल ही नहीं 


उठता, क्योंकि कानपुर से उन्नाव बिजली घर को बल्क सप्लाई देने का प्रस्ताव सरकार के 
विचाराधीन हूं 


श्री देवदत्त सिश्त--क्या माननीय मंत्री जी उन गांवों और कस्बों के नाम बतलानें की 
क्ृषा करंगे ? । 


श्री धर्मांसह-...अ्ब तक इस तरह के कोई गांव व कस्बे नहीं है जिनको बिजली दी जा 
सके । यह तो बाद सें निर्णय होगा । क्‍ 
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श्री देवदत्त सिश्चष-.-क्या साननीय मंत्री बतलाने की क्षपा करेंगे कि प्रवा तहसील और 
इसके झन्तर्गत दक्षिग परवा निर्वाचन क्षेत्र की इसमें सम्मिलित होगा ? 


श्री धर्मसिह-.यह तो नहीं कहा जा सकता कि कोई सम्मिलित होगा या नहीं होगा। 
जब मेरे पास आयेंगे तब उस पर फेसला क्विया जायगा कि कहां-कहां क्रिया जाय । 


पुलिस विभाग के घुड़सवार पुलिस के अतिरिक्त सब-इन्सपेक्टर तथा 
एस० पी० को घोड़े की सब्सिडी तथा मासिक भत्ता 


३६--ओ शअ्रीचर्द्र--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में सब- 
इंस्पेक्टर, डी० एस० पीं० तथा एस० पी० को किस-किस कीमत का घोड़ा दिया जाता हें 


श्री जगनप्रसाद रावत-...घड़सवार पलिस के अलावा किसी पलिस अफसर को सरकार 
की तरफ से घोड़ा नहीं दिया जाता हैं । 


३७-- मी श्रीचर्द्र---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डी० एस० पी० को घोड़े का 
भासिक व्यय क्या दिया जाता हूं ? 


क्री जगनप्रसाद रावत--किसी डी० एस० पी० को घोड़े का मासिक व्यय नहीं 
दिया जाता हू । 


श्री श्रीचरद्र --क्या साननीय मख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर 
से क्‍या कोई आदेश सब-इन्स्पेक्टर और एस० पी० के लिये एसा है कि घोड़े खरीदें? यदि 
है, तो घोड़े खरीदने के लिये एस० पी० और सब-इन्स्पेक्ट्स को कितना रुपया दिया जाता 
हैं ओर घोड़ा रखने का भत्ता क्‍या हू 


श्री जगनप्रसाद रावत--सरकार की तरफ से आदेश यह हुँ कि एस०पी० और वेहात 
के सब-इन्त्पेकटर्स घोड़ा रखें । इसका जवाब तो आगे के सवालों में है जो इसके आगे सवाल किये 
गये है। लेकिन में आपको बता दूं कि एस ० पी० को झाठ सो रुपये की सब्सिडी दी जाती हूँ घोड़ा 
खरीदने के लिये और संब-इन्स्पेक्टर को तीन सो रुपये सब्सिडी दी जाती हूँ । एस० पी० 
को ६० रुपया माहवार और सब-इन्सपेक्टर को-४४ रुपया माहवार दिया जाता हें । 


श्री श्रीचरद्र-.-क्या मानतीय मख्य मंत्री जी बसाने की कृपा करेंगे कि घोडे की कीमत 
खरीद और मासिक भत्ते में इतना श्रव्तर क्यों हे : 


श्री जगनप्रसाद रावत--एस० पी० से यह उम्मीद की जाती है कि वह ज्यादा बढ़िया 
किस्म का घोड़ा रखेगा और हहर मे घोड़ा रखने में खर्चा भी ज्यादा! होता हैं । और सब- 
इंस्पेक्टर जो देहात में होते हे, उनसे उतनी ऊंची किस्म काघोड़ा रखने की उम्मीद नहीं की 
जाती है और देहात में शहर के मुकाबिल में खर्चा भी कम होता हे । 


फारेस्ट रेन्जर प्रतियोगिता परीक्षा में परिगणित जातियों के लिए सुरक्षित 
स्थान 


 इ८-- ली तुलाराम (जिला इटावा) (अनुपस्थित )--वया सरकार बताने की कृपा 

रंगी कि पिछलो अक्टूबर में जो फारेस्ट रंजर की प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उसमें कितने 

स्थान परिगणित जातियों के लिये सुरक्षित किये गये थे ? कितने परिगणित जातीय उम्मीदवार 
उस परीक्षा में पास हुये तथा कितने उनमें से ट्रेनिंग के लिये भेजें जा चुक हू ? 


श्री जगमोहनासह नेगी---पिछले अक्टूबर की फारेस्ट रंजरों की परीक्षा में दो स्थान 
परिगणित जातियों के लिये सुरक्षित किये गये थे। ४ परिगणित जातियों के उम्मीदवार उसमें 
पास हुये और उनमें से ट्रेनिंग के लिये कंक्‍ल एक ही भेजा जा सका । 


२३२ विधान सभा [१५ सितम्बर, ! शा 


श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो दो लिये गये थे उनर 
से एक ट्रेनिंग के लिये नहीं भेजा जा सका, उसका क्‍या कारण हे? | 
श्री जगमोहनसिह नेगी--चूंकि समय पर उतको इत्तिल। नहीं दी जा सकी ग्नोर 
जनरल सीट का जो झादमी था वह अवेलेबुल था नेनीताल में तो चीफ कंजरबेटर ने उसे हो भेज 
दिया, अन्यया वहु सीट छिन जाती। 
श्री बसन्तलाल हार्मा ( जिला बहराइच) --क्या सरकार बताने की कृपा करेगे 
कि बाकी तोत उम्मीदवारों में से दूसरे उम्मीदवार को ट्रेनिंग में भेजने की कृपा करगी ? 
श्री जगमोहनसिह नेगो--अ्रब तो इस साल का कोर्स चल पड़ा है। मगर पब्लिक 
सविस कमीशन से लिखापढ़ी चल रहो हूं कि श्रगले साल पब्लिक सविस कमीशन सहमतिरे 
देगा. तो भेज दिया जायगा। | 
श्री शिवनारायण---क्या यह सही है कि जिस उम्मीदवार को सरकार सूचना न दे सके! 
वह विदेश चला गया था ? द 


क्री जगमोहन सिंह नेगी--नहीं, वह तो यहीं है । 
श्री शिवनारायण--क्या सरकार ने तार या वायरलेस द्वारा उसको सूचना देने की 
कृपा की थीं? का, 
श्री जगमोहनसिह नेंगी--नहीं, यह नहीं किशा जा सका। अझ्फसोस है। 
.. श्री जोरावर वर्सा--क्या साननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कैंडीडेट को सूचना नहें 
मिल सकी, इसका जिस्मेदार कोच था? । 
श्री जगमोहनसिह नेगी--समेंते कह दिया कि अफसोस की बात है । वक्‍त कम होने से 
चोफ कंजरवेंटर सुचना नहीं दे पाये श्रौर इसके लिये सरकार की ओर से लिखा पढ़ी पब्लिक सवितत 
कम्ीशन से की जा रही है कि अगले वर्ष उसको योंही लिया जा सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। 
एस० पी० तथा थानेदारों के घोड़ा भत्ता में श्रन्तर 
+३६-- शी गणेशचन्द्र काछी-- क्या सरकार बताने को कृपा करेगी कि थानेदारों को 
घोड़े का एलाउन्स. ४५० साहवार और एस०.पी० को ६५ रु० माहुवार दिया जाता हें ? यदि 
हां, तो ऐसा अन्तर क्‍यों हे ? शक पा फ 
श्री जगनप्रसाद | रावत-....जिले के एस ०पी० इंचार्ज को ६० रु० और देहात के थानों 
पर तेनात गिये गये थनेदारों को ४५ रु० घोड़ा भत्ता दिया जाता है। अन्तर का कारण 
यह हैं कि एस० पी० को थानेदारों के घोड़ों की अपेक्षा ज्यादा उत्तम और अच्छी स्थिति के घोड़े 
रखने पड़ते हे जिन पर खर्च ज्यादा पड़ता है। इसके अलावा एस० पी० को शहर में घोड़ 
रखना पड़ता हे जहां ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा भूसा-घास तथा चना ज्यादा भहंगा मिलता है। 
प्रत्येक थाने में जीपकार का प्रबन्ध करने का प्रदत 
.. +४०-- श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह हर थाते 
में एक जीपकार का प्रबन्ध करने पर बिचार कर रहीहै? 
.. श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं।... ..  « : 
श्री जगदीशप्रसाद--चूंकि थानेदार को घोड़े पर श्रधिक यात्रा! करनी पड़ती है तो सरकार 
का विचार हे कि थानेदार का भी एलाउन्स बढ़ाकर एस० पी० के बराबर कर दिया जाय: 
श्री जगनप्रसाद रावत--दोनों के जो एलाउंस हैं उनमें इतना अन्‍्तर नहीं है कि उसमें 
सरकार को पुन: विचार करते की ऋावब्यकता हो |... जग 
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श्री कृष्णचन्द्र हर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस विज्ञान 
हे यम में घोड़े की जगह किसी दूसरी सवारी को मुहइया करने के प्रइन पर सरकार विचार 
ई हूँ 


श्री जगनप्रसाद रावत--बात यह हे किदेहात में तो इस समय घोड़ा ही काम कर 
सकता है। हाँ, हेलीकाप्टर अगर ले सकेंगे तो जरूर कोशिश करेंगे ॥ 


श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एस० पी० को जो आठ 
सौ उपया घोड़ा खरीदने के लिये दिया जाता हे और इंस्पेक्टर को तीन सो रुपया दिया जाता 
है, तो दोनों घोड़ों में क्‍या फके हें जिससे मालूम हो कि यह अच्छा घोड़ा है या बुरा घोड़ा हू: 


श्री अ्रध्यक्ष--यह राय का सवाल है । साननीय सदस्य स्वयं राय कायम कर सकते 
हु; और घोड़ा पहचान सकते हूं। 


श्री रामइबरलाल (जिला देवरिया )--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर गोर 
करेंगे कि देहात में रहने वाले थानेदार और एस० पी० को जो घोड़े की कीमत दी जात है, उन 
दोनों को अ्रच्छे घोड़े की कीमत दी जाय २ 


श्री जगनप्रसाद रावत--एऐसा तो कोई विचार करने का इरादा नहीं हे । 
श्री भगवान सहाय-- क्या यह बध्त सही हे कि सब-इच्स्पेक्टर को जो घोड़ा खरीदने 


के लिये एलाउंस मिलता है उसमें कोई नाप निर्धारित हे कि इससे कम की ताप का घोड़ा नहीं 
खरीद सकते है, वह नाप कम से कस क्‍या हे ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--नाप की इस समय तो कोई तफसील नहीं है । अगर आप 
कहेंगे तो में उस तफसील का पता लगा दूंगा। लेकित साधारण तोर से दोनों घोड़ों में काफी 
ग्रन्तर होता हें । 


श्री बलवन्त सिह-.--क्या साननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो देहातों में 
रहने वाल सब-इन्स्पेटर हैँ उनके लिये घोड़ा रखना अतिवाय हूँ ? 

श्री जगनप्रसाद रावत---नहीं। परन्तु उनको काफी दौरा करना पड़ता है और घोड़े 
पर हों दौरा करने में सहलियत होती है । 


श्री गंदासिह (जिला देवरिया )--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा 
करेंगे कि कप्तान पुलिस के पास घोड़े के अलावा और दूसरी सवारी रहती है और थानेदार के पास 
कोई दूसरी सवारी नहीं रहती? 


श्री जगनप्रसाद रावत--हां। कप्तान पुलिस के पास मोटर वेहिकिल्स भी रहती है । 


श्री रामइवरलाल-- क्या माननीय मंत्री जी शहर में रहने वाले थानेदारों को उतना 
ही भत्ता देने की व्यवस्था करेंगे जितना कि कप्तान पुलिस को मिलता हैं ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--हहरों में सब-इन्स्पेक्टर श्राम तौर पर घोड़ा रखते नहीं 
हैं, इसलिंय यह सवाल नहीं उठता। 


प्रदेश में थानेदारों के पास घोड़े तथा प्रत्येक थानेदार को वर्दी का भत्ता 


*+४१--शभी इस्तफा हुसेस-.- क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस प्रदेश में कितने 
यानदारों के पास घोड़े हे ? द 


श्री जगनप्रसाद रावत--इस प्रदेश में कुल 5३५ थानेदारों के पास घोड़े हूँ । 
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 *४२-करी इस्तफा हुसेव--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि हर पुलिससद 
इन्स्पेक्टर को वर्दी ()7058) के लिये वह क्या 8[]0997०86 देती हे 


श्री जगन प्रसाद रावत-..-केबल एक बार सिविल पुलिस के हर सब-इस्स्पेक्टर को 
१५० रु० तथा आम्ड, साउंटेड ब मसिलिदरी पुलिस के हर रूब-इन्स्पेक्टर को १०० २० उनके 
पूरी नोकरी में दिया जाता है । 


श्री इस्तफा हुसेन-- क्‍या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस वक्‍त उनके पाप 
या उनकी सरकार के पास थानेदारों की तरफ से दरख्वास्तें आई हुई हे घोड़े के वास्ते और 
उनको रुपया नहीं मिल रहा हैं ? 


श्री जगनप्रसाद रावत--ऐसी कोई सूचना मेरे पास तो नहीं है । 


श्री बलवन्तसिह--इरहातों में जो सब-इन्स्पेक्टर रहते हैं उनके लिये घोड़ा रखना 
सरकार की तरफ से अनिवार्य हे या नहीं ? 


श्री. जगनप्रसाद रावत-.-.अनिवार्य नहीं है ? 


श्री वी ऐचद्रपति यादव-..-क्‍्या मंत्री जी. बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में 
थानेदारों की कुल संख्या क्‍या हे ? नि 


श्री जगनप्रसाद रावत-.इस समय ठीक आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकित उनकी 
सल्या लगभग २,००० के ऊपर हू । 


श्री द्वारकाप्रसाद सोर्य--क्या सरकार यह बताने की छुपा करेगी कि जो संख्या बताई 
गई है थानेदारों की जिनके पास घोड़े हें, उनमें से कितने शहरों के अन्दर रहते हे 
प्रोर कितने दहातों मे ? 


श्री जगनप्रसाद रावत-...इसके लिये तो अगर आप दूसरा प्रदन करें तो म॑ पता 
लगा कर आपको बता सकता हूं । 


बंनस्पति घो पर बिक्री कर हठा लेने का प्रइन 


*४३-श्री जोरावर वर्मा--क्या यह सत्य है कि सरकार ने बनस्पति घी पर बिक्री 
कर हटा लिया है, यदि हां, तो कब और क्‍यों ? ह 


श्री धर्मेसिह--जो नहीं। 


.. _ +डड-ओ जोरावर वर्मा-- क्‍या सरकार बतायेगी कि प्रति रुपया (बनस्पति घी 
पर) क्‍या विक्री-कर देना पड़ता था ? 





द धर्मासह--पहिली झ्गस्त,. १६५४ ई० से पहिले वनस्पति पर ६ पाई प्रति रुपय 
के हिसाब से एक स्थानीय विक्नी-कर लिया जाता था। श्रव ६ पाई प्रतिं रुपये के हिसाब से 
एकस्थानीय विक्रीकर लिया जाता है।........ 


श्री जोरावर वर्समा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मंगफली के तेल पर भी पहले 
कुछ विक्री-कर लगता था उसे हटा लिया गया है । आओ, 


श्री घर्मोेसह---जी हां, लगता था। 


. श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय संत्री जी बतादेंगे कि विक्री-कर कितना लगता था 
झोौर हटाने का क्या कारण हूं ? ह 


श्री अध्यक्ष--पझ्राप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आपने सिर्फ वतस्पति थी के बार 
पद्धाहुँ। मंंगंफली के करों के बारे में अधिक नहीं पूछ सकते । द 


प्रदनोत्तर २३४ 


श्री हरदयालसिह पिपल (जिला अजीगढ़ )--कया मंत्री जी बदायेंगे कि वेजिटेबिल 
वी को डिसकरेज करने के लिये उसके ऊपर और सेल्स डे कस लगाने का विचार रखते ह ?_ 
श्री धर्मासद्‌ .-ही नहीं। 
में इस पर ज्यादा ? क्यू अद भी हें 
जेल उद्योगों के विकास ओर प्रोत्साहन के लिए उद्योग डाइरेबटो रेट द्वारा सहयोग 
#डप्--ओी सन्‍द कुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़ 
|] 


बलानस का कृपा क रुख कि जेल के उद्योगों के विकात और प्र 
कंय कर्ता 


श्री मुजफ्फर हसन-.-जी हां, आवश्यकता पड़ने पर उद्योग डाइरेक्टोरट भी इस कार्य 
में पूर्ण सहयोग ईती हैं 

श्री नन्‍्दकुमार देव वाशिष्ठ--क्या सरकार जेल उद्योग और प्रदेश के उद्योगों की 
डाय रेक्टो रेट को एक करने पर विचार कर रही हूं । यदि नहीं, तो कवि कारणों रे ? 


कर्< 


कै भ् भर रर हा दिल आप 
जता उत्तर म दर्द वर हू कझत्थ बस्तुआ के सअकाहदर 


द श्री सजककर हल ध् | भी्‌ ना हे से आज इकेयी फकाबष्ठ ये >> श्स्पो बन्प्से ट्र दिदिर 
किया जं घु ह। | 5६ ञें द्ृ [ जार: ६५ त। यंह्‌ बवाल सं त्न्त्ध् हे | जप | 


श्री नन्‍्दकुसार देव वाशिष्ठ --क्या यह प्ही है कि जेलों मे बचा हुआ सामान बाजार 
की चीजों से झुछ महंगा मिलता हे, यदि हां, तो क्‍यों 


न्‍प, 


डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द... -पह लही है कि जेल का सामान दिन्‍्हों मानों में कुछ म्हुंगः होता 
ह। इसको वजह य सही पहले भी कई बार कमंटियांबंठ चुकों हुं ओर उत्तक सामने 
यह ताल था कि जलों के सामान की कीमत कम रखी जाय । लिन ऋाम तोर पर कम् दी न यह 
राष दो कि जेल का समान कुछ थोड़ा भहंग। रखा जाथ । वह इसलिये कि जेलों में गदर्नमेंट के पास 
क्द्दी उक्त के होते है, इतलिये अगर दारू बाजार की. चीजों से कम रखे जायेंगे तो बाहुर का जो 
साम ने होगा उठ पर के की अंतर पड़ेगा । यह ठीक है कि जेल का सत्मात मजबूत और ऋच्छी 
इ्वालिदी का होता है इ उलिप अगर जो लोग महंगे दाम इकर अच्छा सामान खरीदना चाहंतो 
वह जेल का सामान लें, नहीं तो बाजार जाये । 


श्री ब्रजन्नणण सिश्र--क्या मंची जी बतायेंगे कि यह कमेटी काब बनी थी और उसकी 
रिपोर्ट कब तक आा जायेगी ? 


श्री मुजफ्फर हसन-.-उकरीबन ४,५ महीने हुये और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट 
था जायेगी । 


श्री हरदयालसह पियल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 
जेलों में औद्योगिक काम करने वाले जेलियों को क्‍या प्रति दिन मिलता हे ? 

श्री मुजप्कर हसन---पऋ्रपका सतलब क्या कैदियों को उजरत देने से है ? 

क्री हरदयालसह पिपल--ही हां। 

श्री सुजफ्फर हसन-...तो अभी तक तो कुछ यहां पर माडल जेल में कुछ कैदियों को 
ब्रयत। काम स्वतंत्र रूप से चलाने का मोका दिया गयाहे। उससे वह फायदा उठाते ह और 


कान को पुरी उज रत उनको दी जाती है जिसमें से उनके खान और कपड़ की उजरत काठ लीं 
जाती है । 


हंण्डी ऋफ्ट इस्पोरियम तथा जेल डिपो के बिक्री-केन्द्र को एक करने का प्रइन 


*४६--आी ननन्‍्दकुसार देव वाशिएठ-..-क्या सरकार हेन्डी क्रैप्ट इस्पोरियम और जेल 
. डिपो दोनों का विक्री केंद्र एक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ? 


२३६ विधान सभा [१५ सितम्बर, १६४१ 


श्री मुजफ्फर हसत-- अभी सरकार ने इस संबंध में कोई विचार निवचय नहीं किया है। 
सरक रद्रार। नियुक्त की गई जेल इन्डस्ट्रीज इन्क्वाइरी कमेटी यू० पी० जेल डिपो के संचालर 
में ावस्यक नुआारों वर विवार कर रही है । कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर सरकार इस 
अब्त पर विचार करेगी। द 

उत्तर प्रदेश में जेल के सामान के बिक्री डिपो तथा उनकी वाषिक आय 


+४७--- श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ- - क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 


उत्तर प्रदेश में कितने जेल सास।न के बिक्री के डिपो हैं ? उनकी वाषिक भ्राय और बचत क्या हे ? 


श्री मुजफ्फर हसन--उत्तर प्रदेश में ऐसा केवल एक ही डिपो है । वित्तोय वर्ष १६५४-५४ 
में इस डिपो की आय ७२,४१९ रु० थी बचत ११,०४० रु० थी। 


श्री देवदत मसिश्र--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जेलों में 
बनी हुई वत्तुप्रों का सेल डियो राज्य के बाहर भी है ? 


श्री मुजफ्फर हसन- - में इसका जवाब दे चुका हूं केवल एक दृकान है लखनऊ में। 
श्री द्वारकाप्रसाद सोपे - क्‍या माततोय मंत्री सहोदय यह बताने की कृपा करेंगे 
कि जेल डिपो की आय ओर व्यय का जो विवरण दिया गया हे तो खर्च में क्‍या कंदियों को 
मजदूरी भी शामिल हें? 
श्री सुजफ्फर हसन--जी हां। ह 
श्री जोरावर वर्मा-- क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो पह कमेटी बैठी हुई है उसमे 
कितने सदस्य हें? क्‍ ््ि 
. श्री मुजफ्फर हसन---मेरा खयाल है बारह या तेरह सदस्य हैं। 
*४८---ओी लक्ष्मणराव कदम--] अगले बहस्पतिवार के लिये स्थगित किया गया।] 
पुरस्कार पहुली प्रतियोगिता तथा तत्सम्बन्धी अन्य पारिणामिक 
ओर आनुषंगिक विषयों के निय्स्त्रण और विनियमन के 
ः सम्बन्ध में संकल्प 
श्री शअ्रध्यक्ष--अ्ब माननीय सुख्य मंत्री के प्रस्ताव पर विवाद जारी रहेगा। 


श्री गेंदासिह (जिलादेवरिया)--साननीय भ्ध्यक्ष महोदय, में कल यह निवेदन कर रही 
थाकि जो कुछ भी माननीय नारायणदत्त जी ने उस प्रस्ताव के विरोध में कहा था उसका अर्थ 
यह नहीं हे कि माननीय मुख्य मंत्री जी की भावनाओ्रों से हम सहमत नहीं हैं। 
माननीय सुख्य मंत्री जी की जो भावना पुरस्कार पहेली प्रतियोगता के सम्बन्ध में पाबन्दी 
लगाने की है, उसको तो हम भी मुनासिब समझते हें कि वह लगनी चाहिये, परन्तु हमारा कहना 
यह है कि हमें इस प्रकार का कोई कानून स्वयं ही बनाना चाहिये, यानी हमारी विधान सभा ही 
बना सकती हे और विधान सभा जिस कार्य को करने के लिये क्षम्य है तो फिर में नहीं 
समझता हूं कि उस काम को हम पालियामेंट के ऊपर छोड़ें ॥ हमारा ऐसा तजुर्बा हैँ कि 
पालियासेद के ऊपर, केन्द्रीय सरकार के ऊपर, जो हमने काम छोड़ा है उससें हमारी इच्छाओं का 
उन्होंने पूरा-पू रा ध्यान नहीं रखा है और यह कोई शिकायत के तौर पर नहीं बल्कि में तो बहुत 
असंतुष्ट हो करके यह बात कह रहा हूं कि जब कभी भी ऐसा मौका आया है तो उन्होंने 
जो कुछ भी हमारे अधिकार कभी भी ले लिये या जो हमने अपने अधिकार कभी भी उनको दे 
दिये उससें जो हमारी अपेक्षा थी, जो हम झ्राद्ा करते थे कि इस तरह से हमारे साथ इंसाफ 
होगा, उसमें इंसाफ नहीं हुआ । में उदाहरण के तौर पर अपने यहां के चीनी के उद्योग को सामने 


वक्ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया।....... 
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परत्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्सम्बन्धी अन्य पारिणासिक और झानघंगिक २३७ 
दिययों के नियंत्रण और विनियमन के सम्बन्ध में संकल्प 


स्वताहं। चोती हमारे प्रदेश का ऐसा उद्योग हु. जिसके बनने बिगड़ने पर हमारे सबे को 
इहानानी बन बिगड़ सकती हैं। उन्होंने हमारे काफी अ्रल्तियारात लेजिस्लेचर 
के ने जिठे, लेकित उनको लेते के बाद उन्होंने य० पी० की शगर इंडस्टी को तरवको देने के 
लिये क्या किया, बह सुल्य मंत्री हम कभी बताये या विधान सभा को बतायें, तो हम अपना बड़ा 
भाग्य समझेंगे ॥ 


हुये आातते हैं कि साननीय मुख्य मंत्री की सिफारिश श्र उनकी दोड़नधय के बाद 
भी हिन्दस्तान की सरकार ने सुनने में कोताही की है और जब कसी ऐसी जरूरत आई हमको 
और हमने उनसे सिफारिश की, तो बजाय इसके कि हमारीबात सुनकर इंदाफ किया जाय, 
उन्होंने कुछ ऐसा कानून बनाया जिसके जरिये हमारा नुकसाम हुआ । यह तो साधारण सी 
बात है कि गन्ने की कोमत तय करना हमार हाथ में हु और यू० पी० सरकार और बिहार की 
सरकार मिल करके तय करती, लेकिन वह उन्होंने ले लिया ओर उसको लेने के बाद उन्होंने जो 
हमारे साथ अन्याय किया उसका दाग और दर्द हमारे दिल में है। जब हमने कभी इसके 
लिए आवाज उठाई तो उस पर सहानुभ्तिपुबंक विचार नहों किया गया, बल्कि यह किया कि 
हुवरे श्ान्दो लव का लाभ उन्होंने उठाया और यह किया कि पिछले वर्ष जब किसानों को कीमत 
दिलाने की चर्चा थी उसके लिये आन्दोलन था तो उन्होंने शगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा कर 
गय सरकार के खजाने को बढ़ाया । तो अध्यक्ष महोदय, यह तो हुआ ज्वलंत उदाहरण 
उनके अन्याय करने का हमारे साथ । इसी प्रकार दो एक चीजें और उदाहरण के तौर 
पर--तफस्तील में नहों---बाढ़ के सिलसिले में कहना चाहूं गा हूं कि उन्होंने अगली पंचवर्षीय योजना 
में केक्‍ल ३५ करोड़ रुपये की योजना रखी हूँ कि इतने में सूबे भर की बाढ़ की सारी 
कार्यवाही कर डालेंगे । लेकिन में नहीं समझता कि दामोदर घाटी या कोसी प्रोजेक्ट जेसी स्कीम 
जो एक एक अरब से ऊपर की स्कीमें हें वे उत्तर प्रदेश के लिये क्‍यों नहीं सोचते और क्‍यों नहीं 
माननीय म॒ख्य मंत्री जी उन्हें राजी कर पाते । साननीय मुख्य मंत्री जी अपना दबाव 
इस विवान सभा के ऊपर डाल सकतें हें कि केन्रीय सरकार को जो हमारे अधिकार हैं उन्हें 
भी दे डालो, लेकिन केन्द्रीय सरकार से लेने में वे कितने सफल रहे हूँ बह भी बतायें। 
और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं, लेकिन कम से कम इस दो-तीन बातों की तरफ 
इशारा करके हम अपनी नाराजगी का इजहार करना चाहते हें। हम केन्द्रीय सरकार को 
एक रती भर भी अखि्तियार देना नहीं चाहते । 


अलावा इसके में एक तरफ और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं 

कि संविधान के आर्टिकिल २५२ का जिक्र किया गया कि उसी आ्टिकिल के अनुसार हम 
गीय सरकार को यह अधिकार दे रहें हें कि वह कानून बना दे कि पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता 

पर पावन्दी लगाने के सम्बन्ध में वह कानन बनाये। लेकिन इससे जो संशा साननीय 
मुख्य मंत्री जी की हे वह केसे प्री होगी ? यह बात सही हे कि हम चंकि यह प्रस्ताव स्वीकार 
करंगे इसलिये जो कोई भी कानत पालियामेंट बनायेंगी इस सम्बन्ध में, 
बह आदोसेटीकिल्ली हमारे ऊपर लागू होगी, लेकित परेशानी यह हूँ कि चाहे माननीय 
पद्मनाथ सिह जी हों. या और जिन माननीय सदस्यों ते इस पर कहा उन्होंने यह कहा कि 
यह एक ऐसा वियय है जिसको कि हम केवल एक सूबे से सारे सबों को रेगुलेट नहीं कर सकते। 
इसलिये हम चाहते हें कि ऐसा कानून पालियामेंद बना दें। लेकिन, श्रीमन्‌, क्रगर आप 
ग्राटिकिल २५२ को देंखे तो पालियामेंट के कानून बना देने के बाद भी, उसमें यह स्पष्ट हें 
कि जो सबा उसके पक्ष में प्रस्ताव नहीं करेगा बहां पर वहु कानून लागू नहीं हो पायेगा । 
तो फिर तो बात यह होगी कि मान लीजिये एक छोठा सा सूबा हुं जो जुए से एक आध करोड़ 
रुपये आमदनी करता है और वह प्रस्ताव उसके पक्ष में नहीं पास करता है तो वह कानून वहाँ 
नहीं लागू होगा या दसर दाब्दों में उत्तर प्रदेश, पेप्सू, आन्ध्र, बम्बई सब कहते हैं कि ऐसा कानून 
बनाना चाहिये और वह कानून बन गया ओर इन सूबों सें लागू हो गया, लेकिन उदाहरण 
के लिये मान लोजिये, मेतर नहीं चाहता है कि वह कानून उसके यहां लाग हो, तो फिर 


श्श्द ््््ि | विधान सभा ु [१५ सितम्बर, १६५१ 


[श्री गेंदासिह| 

कौन सा उपाय है मैसूर में भी वह लागू हो। वो ऐसे प्रस्ताव के पास होने के बाद भी कोई 
ताकत पालियामेंद को हम नहीं दे रहे है जिनकी बुनियाद पर वह उन सूबों में भी लागू करा सके, 
जो नहीं लागू करना चाहते हैं। हां, एक बात हो सकती हे कि २४६ आटिकिल के प्रनत्तार 
कौंसिल आफ स्टेट अगर इस तरह का कानून पास करे तो वह केवल दो वर्षों के लिये प्ञारे 
सूबे यर इस तरह का कानून लागू करा सकती हे ओर बह भी दो किस्तों में, एक किस्त में एक वर 
के लिये और दूसरी किस्त में दूसरे वर्ष के लिये । लेकिन वह हमेशा के लिये नहीं हो सकता। 
अब यह ॒ बात कही जा सकती हे कि हंस पब्लिक ओपीनियल को एजिटेट कर रहे हैं। 
तो में समझता हूं कि अपने अखि्तियार को पालियासेंट को न देकर भी यह काम कराया 
,जा सकता है । पब्लिक ओपीनियन को श्रगर केवल एजिटेट करना हो तो में साननौय 
मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि कोई इस प्रकार का विधेयक लायः जाय और वह॒ विधेयक हमारी 
विधान सभा पारित करे और पारित करने के बाद सारे सूदे में अगर पब्लिक श्ोपीनियन 
जाग्रत हो पाये तो दूसरे सूबे भी इसी प्रकार कानून बनायें, यह सब से प्रच्छा तरीका 
हैं। में अनुरोध करूंगा कि हम इस तरह से अपने अ्रधिकार पालियामेंट को देने 
के विरोधी हें और इसी भावना को लेकर हम मुल्य मंत्री जी के प्रस्ताव का दिरोध करते हैं श्रोर 
जो कुछ भी उनकी भावत्रा पाबन्दी लगाने की हो, उसका विरोध करने का हमारा 
सतलब नहीं हे । इसमें हम बिलकूल उनके साथ हूं । 

श्री रामनरेश शुक्त्र (जिला प्रतापगढ़ )--माननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता 

हूं कि प्रइदव उपस्थित किया जाय क्योंकि बहुत विवाद हो चुकः है । 


श्री अध्यक्ष--में समझता हूं कि अभी काफी बहस नहीं हुई है। श्रभी बहुत लोग बोलना 
चाहते हैं, ऐसा मालूम होता है तो श्रभा एक दो लोग और बोल लें । 


श्री लव तकिशोर (जिला बरेली )--अ्रध्यक्ष महोदय, में माननीय मुख्य मंत्री जो 
ने जो श्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं । इसके 
विरोध में जो बातें श्री गेंदासिह और नारायणदस जी ने कही हे उनको मेने 
बहुत ध्यान से सुना हे। मुझे आइचय तो इस बात का हें कि हमारे दोनों साथी, जहां तक 
उसूल का संबंध है तथा इस प्रस्ताव के पीछे जो सिद्धान्त है, उससे सहसत हें । बहु इस बात को 
सानते हें, इस प्रकार की जो जुश्राखोरी की आदत कऋासवर्ड पजिहस की तथा अन्य गेस आफ 
स्किल की आड़ में हसारे प्रदेश से लोगों की पड़ती जा रही है उसको हमें कहीं न कहीं कंट्रोल 
करना चाहिये और उस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये । परन्तु उनको आपत्ति यह है कि जो 
अधिकार इस सदन का था उसको स्वयं इस्तेमाल न करके पालियासेंट को क्‍यों दिया 
जाय ॥... द गा का ४ द द 
. में समझता हूं कि इसमें कोई अधिकार छीनने का प्रद्न नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट ने 
तो कहा सहीं कि हमें तुस अपना यह अधिकार दे दो । स्पष्ट है कि यह अधिकार तो हम्त स्वयं 
 श्रपनी खुशी से दे रहे हें यह समझ कश कि सहुलियत और आसानी के साथ देश के तमाम प्रदेशों 
. के लिये एक सा कानून बन जाय । इस संबंध में श्ञायद उनको याद होगा कि बस्बई ने अपने यहां 
इस सम्बन्ध से एक कानून बनाया था और उन्होंने यह कोशिश की थी कि इस किस्म की चीजों पर 
एक किस्म का लायसेंस दिया जाय तो उसका परिणाम यह हुआ कि इस काम के करने वालों ते 
बम्बई से हट कर दूसरे प्रांतों में अपना अड्डा जला लिया । इसलिये यातो यह हो कि जितने हमारे 
यहां प्रांत हें सभी अपने यहां यह कानून बनायें तब यह काम हो सकता है और इसमें भी यह कठिनाई 
रह सकती हैँ कि कहीं कोई कानून बनेगा और कहीं कोई,और उनसे किसी किस्म की यूनीफार 
सिटी नहीं होगी और यह भी अंदेशा हो सकता है कि किसी तरह का कोई लूपहोल रह जाय, 
जिससे एक प्रदेश में कानून बने और दूसरे प्रदेश में कोई कमी हो, जिसके कारण सारा सकसद 
ही कामयाब नहीं हो सकता हैं फिर समय भी अधिक लगेगा । द 


पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्सस्वस्घी श्रन्थ पारिणामिक और आनुषंगिक [२३६ 
विययों के नियंत्रण और विनियमन के सम्बन्ध में संकल्प 


दूसरे में बह समझ नहां पाया कि पालियामेंट से कानून बनवाने में क्या आपत्ति हो 
सकती है । वह हमारे देश की सुप्रीम रिप्रेजेस्टटिव बाडी है और वह कानून बनाती ही है । जिस 
तरह हमारे प्रदेश में चुने हुये नुमाइनदे यहां झाते हें उसी तरह से वहां पर भी चुने हुये. नुमायनदे 
जाते हूं । हम यदि उनको अधिकार दे दें कि वह एक ऐसा कानून बनादें जो हमार प्रदेश में भी 
लागू हो, तब में नहीं समझ पाया कि इसमें क्या आपत्ति की बात हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 
अच्छा होता कि हम अपने प्रदेश की स्थिति को देख कर कानून बनाते। इस तरह से उन्होंने 
जो बोनी की बात कही वह मेरी समझ में नहीं श्रायी कि वह कहीं फिट बेठती है यथा नहीं । 
लेकित किर भी उन्होंने इस बात को साबित करते की कोशिश की कि पालियामेंट बहुत 
से उसे कानून बसाती है जिनमें प्रदेश की स्थिति को ध्यान में नहीं रखती है । लेकिन जहां तक 
श्रीमन्‌, इतका ताल्लुक है इसमें कहों की स्थिति या परिस्थिति को भिन्नता का सवाल नहीं है, 
हर जगह एक जैती हैं । हम समझते हें कि सब जगह गेम आफ स्किल्स क नाम से खेल हुआ करते 
हैं, जिसमें हजारों के प्राइजेज होते हें। कासवर्ड पजिल में भी फरदे प्राइज ५०,००० रु० तक 
का होता है । हमारे पढ़े-लिखे लोगों से कहो कि जुश्ना खेलते हो, तो कहेंगे कि नहीं खेलते, 
लेकिन एक एक आदमी २५०-३०० रुपये तक कि ऐटरीज भेजता है । इस तरह से इस 
में पढ़े लिखे लोग ज्यादा शामिल होते हें। इसमें किसी प्रदेश की विज्ञेब परिस्थिति की कोई 
बात नहीं हूं । 


ऑ 


हम सिर्फ यह चाहते हें कि यह जो जुये के खेलने का करासवर्ड पजिल का 
इन्डाइरेक्ट तरीका हैँ इससे जुये की भावना बढ़ती हें, उसमें पेसे की बरवादी होती है । 
शोषण भी होता है और कुछ निम्न स्तर के अ्रखबारों का सरकुलेशन भी बढ़ जाता है इसको 
रोका जाये। प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट निकली हुँ उसमें भी इस बात पर प्रकाश डाला गया 
है और उन्होंने भी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और बहुत सी सिफारिशें भी की हें । 
में उसकी इस ससय डिटेल सें नहों जाऊंगा, लेकिन उन्होंने इस बात के लिये कहा है कि बहुत से 
अखबारों का चीप जनेलिज्म होने के बावजूद भी इन प्रतियोगिताओं की वजह से सरकलेशन बढ़ 
जाता है, क्योंकि उसको खरीदना लाजिमो-सा हो जाता हैँ । तो श्रसल में सन्‍्शा तो यह हैं 
और उस सिद्धान्त से गेंदासिह जी भो सहमत हें कि यह जो इस तरह का कासबर्ड पर्जिल 
कम्पीटिशन हे उसमें इनाम देने की कोई सोमा नहों है, वह हजारों का भी होता है, लाख का भी 
और दो लाख का भी होता है । इसके लिये प्रतिबन्ध लगाया जाय और इस पर नियंत्रण 
होता चाहिये । इसके लिये एक बिल पालियामेंट के सामने पेश है और हमार मुख्य मंत्री 
जीने भो इस संकल्प को यहांपर इसी लियेपेश कियाहे। कुछ भाईयों ने कहा कि अच्छा 
होताकि यदि यह संकल्प इससे पहले यहां पर आया होता । में इससे सहमत नहीं हूं। जब बहां 
पर बिल पेश हो गया है तो वर्तेमान प्रस्ताव यहां पर भी पेश हो गया है श्लौर इससे पहले झाने 
के कोई मायने नहीं होते। पहले वहां पर बिल पेश हो गया और उसके बाद यहां पर प्रस्ताव आ 
गया। तो में समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत ही सामथिक है। जब इसके सिद्धान्त से 
मतभेद नहीं हैँ तो सिर्फ इस बात को कहना कि हम अपना अधिकार पालियासेंट को क्‍यों दे दें, 
हालांकि में इस भवन के अधिकार को पालियामेंट को देने में कोई श्रापत्ति नहीं समझता, 
क्योंकि. यह कोई प्रेस्‍्टीज का मामला नहों है , उचित नहीं मालूम होता है । मुझे झाशा हे कि 
श्री गेंदासिह जी बड़ी गम्भीरता के साथ जब इस सिद्धान्त को मान गये तो वह इस प्रस्ताव 
का भी समर्थन करेंगे । द रण, द 
.. महाराजकमार बालेन्द्रशआह (जिला देहरी गढ़वाल) --अ्रध्यक्ष महोदय, जुआ और 
किम्तो भी रूप में जुआ हो, उससे मुझे व्यक्तिगत रूप में घोर आपत्ति हे श्र में उसफ़ा विरोधी 
हूँ | यह होते हुये भी मेरी यह लाचारी है और इस लाचारी के लिये मुझे दुख है कि प्रस्तुत संकल्प 
का में समर्थन नहीं कर पा रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, बात तो कोई बहुत लम्बी नहीं हैँ । यह 
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[महाराजकुमार बालनदुशाह| 


क्राधवर्ड पजिल को जो बात हैँ या इसी प्रकार के और पुरस्कार के लिये जो प्रतियोगिता होतो 
उनके लिये आज हम प्रस्तुत संकल्प के द्वारा श्रपत्रा श्रधिकार छोड़ कर संसद को देने 
लिये तेप्रार हो रहे हैं। सुनने में यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं दिखायी देती, किन्तु में भानतीय 
सुख्य मंत्री के सामने यह विचार प्रक्षट करूंगा कि यदि हम इसके लिये इतनी जल्दी तेथार 
हैं तो अपने अधिकार को छोड़ता एक प्रकार से प्रिसौडेंट सेट अप करना होगा। सम्भवत: 
इस समय कोई बुरा परिणास न सालूस पड़े, हालांकि में समझता हूं कि इस प्रकार से कुछ हद तक 
हमररे ऊपर बुरा परिणाम पड़त है, किन्तु भविष्य के लिये यह बुरी बात है। में इसके लिये 
स्पष्ट ट उदाहरण देने के लिये तैयार हूं। यूनिफासिर्टी की चर्चा की जाती है श्रौर कहा जाता है 
कि जहां तक हो सके पूरे भारत के लिये एक समात कानून हो और विशेष कर ऐसे सामाजिक 
विषय के सम्बन्ध में एक प्रकार से कानून होना उचित हेँ। में समझता हूं. कि यदि यह 
प्रिन्सिपिल एक बार स्वीकार कर लिया जायगा तो इसका नतीजा यह झवधव्य होगा कि जो हमारा 
गाज सेल्स टैक्स हे बह कभी न कभी सेन्‍्द्रल लेजिस्लेशन बन जायेगा । श्रभी बीच म॑ सेल्स 
टेक्स के सम्बन्ध में कितनी उलझन पँदा हो गयी थी, यह मुख्य मंत्री महोदय को भली-भांति 
मालूम है ओर यह कहना कि इस उलझन के कारण हमारे मुख्य मंत्री इस विषय को, जिसको 
वजह से हमारे प्रदेश को इतनी आमदनी होती है उसको वह सेन्टर के हाथ में दे देना चाहते 
हैं, में समझता हूं कि गलत चीज होगी । किन्तु जो यहां पर बहस की गयी हे कि यूनि- 
फामिटी का सिद्धान्त रहे और जहां तक हो सके हर एक विषय के सम्बन्ध में हर एक प्रांत में 
एक ही समान कानून हो, यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है, में समझता हूं कि कभी 
न कभी यह सेल्स टैक्‍स का विषय भी हमारे हाथ से चला जायगा। इतना ही नहों 
अध्यक्ष महोदय, यूनिफासिटी से व्यक्तिगत रूप से में घबराता हूं बसे तो पौपी कल्टीवेशन 
को आ्राज इन्टरनेशनली कायम किया जा रहा है । देहरी गढ़वाल के एक छोटे से पंद्य में पोषी 
फल्टीवेशन की जाती हे । इन्दरनेशनल यूनीफा्िटी हो तो वंसे श्रच्छी बात है, लेकिन 
पौषी उनके खाने का पदार्थ है और वह वहां बेन कर दिया गया है । हमने यहां और केन्द्र मे 
इस सम्बन्ध में चर्चा की। यह यूनीफारसिटदी बड़ा भयानक शब्द हे और इससे हमको बच कर हो 
रहना चाहिये। आखिर प्राविशियल आठटोनासी का भी कुछ मतलब है । यदि बम्बई को 
सरकार एक बात को साने और मेस्र को सरक्षार न माने, तो केन्द्र यदि यह कहे कि लाओ्ो हम 
श्राबिटेशन कर या प्रदेशों केपूरे भाग्य का निर्माण करें, तो यह उचित नहीं होगा। अगर ऐसा 
है तो पाकिस्तान का रवेया अ्रपतताया जायगा कि पूरा भारत भी एक यूनिट बनाया जाय। 
हमार मुख्य मंत्री इस प्रस्तुत विषय पर चाहे जितना नियंत्रण करें और चाह बन्द भी कर दें, 
तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। परन्तु यह उचित नहीं है कि आप एक ब्लेंक चेक अपने हाथ 
से छोड़ दें। जहां तक डेलीगेशन का सम्बन्ध है , तो में एक दूसरे विचार का भी हूं कि जेसा मेंने 
शुरू से ही कहा, जुझा चाहे किसी प्रकार का हो, में उसके खिलाफ हूं। फिर भी में समझता हूं 
कि समय समय पर किसी प्रकार का झ्राउट लेट होता आवश्यक हे । किसी चीज की ब्राइयां 
दूर करना झावदयक है । में समझता हूं कि हमें लकौर का फकीर नहीं होना चाहिये। में केवल 
उदाहरण रखने के लिये कहता हूं कि श्राइरिश स्वीप स्टेक जो कि केबल श्रायरलैन्ड की ही नहीं 
है बल्कि पूरी दुनियां में फली हुई हे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहां इन चीजों का 
लाभ एक हो व्यक्ति को या चन्द व्यक्तियों को ही जाता है। आइरिश स्वीप स्टेट का लाभ 
प्रधिकांश चेरिटी में जाता है ।. शा डर ः 
..... कुछ समय पहले वर्तमान हेदराबाद स्टेट में एक प्रस्पताल बनाने के लिये एक लादरी चलाई 
गई थी , जिसके द्वारा वह भ्रस्पताल पूरा बना । में समझता हूं कि प्लानिंग के लिये और स्मात 
सेविंग के लिये चाहें सरकार कितना ही ड्राइव क्यों न करे, फिर भी ऐसी चीजों को लिये जनता 
दुगना रुपया देने के लिये तेयार हो जातो है। में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।. स्वयं माननीय 
मंत्री संडल सपोर्ट स के पक्ष में हे किन्तु जब पेसे का सवाल श्राता है. तो प्रीफ़रेरेस दूसरी चीजों को 
मिलता है। यदि कल ही हम एक प्रकार की लाटरी नियम से चलाकर रुपया जमा करना चाहे 
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अन्त में मानतीय मे मंत्री जी 
दें और यदि इस संकल्प को पारित करना 
लिये में एक संज्ञोधन स्वयं उपस्थित करता, लेकिन मेरे प्रस्तु 
सरकार की ओर से होगा। इसलिये में मंत्री जी से प्रार्थना करता हू 
प्रोवाइजो डाल दें कि यदि इस संकल्प केआ्रधार पर केन्द्रीय सरक्षार कोई कादर 
तो उसका एक बार इस सदन के सामने आना आवक्यक हे ताकि हम उसकी गहू 
पृर्ण रूप से विचार कर सके । 


श्रीमती चरद्रबती (जिला बिजनौर )---अध्यक्ष महोदय, कल मध्यान्हु से इस संकल्प 
पर विवाद चल रहा है और मन दोतों है दलों के तर्क-वितर्क पुर तौर से सुने है । 
सबसे पहले में इसको लिये मुस्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंन 
जनता के हित का यहु उपाय सोचा हैे। में इसका समर्थवत करती हूं जहां तक मेरा 
अनुमान हे विरोधी दल के भाइयों ने विरोध की प्रेरणा से हीं इसका विरोध किया हें, 
यद्यपि सिद्धांत: और भावना से इससे व सहमत हें । मतभेद केवल इ ठना रह जाता हे कि वह 
दूसरा रास्ता बताते है ओर मे अपने हुए को किस तरह से व्यवतत करूं कि कम से कर एक बात पर 
तो सिद्धांत: और भावना से वे हमार साथ हैं। रास्ते का भेद भी निकट भविष्य में दर हो 
जायगा, ऐसी मुझे झ्ाजा हें। उनके तर्क को से स्वार्थ की भाववा कह सकती हूं । 
उनका छहुनां हूँ कि अगर केंद्रीय सरकार को यह अधिकार गया तो हम सब अधिकारों से 
चंचित रह जावेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब केंद्रीय सरकार दर ऐसा बिल पेश हो 
चुका हे तो यह डर क्यों लगता हे कि जो हमारी भावना है था श्रधिकार, वह छोड़ दिया जायगा, 
वहां भी तो झ्राखिर हमारी ही तरह से प्रतिनिधि चुने हुए हे ओर वे भो इसी गरीब जनता के 
हारा चुने गये हैं ओर उनको मी जनता दारा पूर्ण अधिकार दिये गये हे तो फिर आप यह कस 
सोचते है कि वे हमार हर जनता के हित के लिये सोचना छोड़ देंगे । दूसरे गंदासिह 
जो ने गन्ने का जिक्र किया। वह प्रइन तो श्रापका पराना पहल से ही है जो दुर्भाग्यवश 
अभी तक सुलझ नहीं सका हुं, किन्तु सदा के लिये यहु सान लिया जाय कि सदा ही ए सा 
होगा जिसमे कि हमार लिये सोचने को शक्त्ति में केंद्रीय सरकार द्वारा कमी कर दी जायगी, 
वह में सर्वंथा निमु ल समझती हुं। में इस विषय पर तकें-वितर्क को भावता से या उनके 
जवाब में अधिक न जाकर असली विषय को लेकर हो सदन के सासने अपने विचार रखती हूं । 
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द यह पुरस्कार प्रतियोगिता की जो व्यवस्था हमार सार भारत में है उससे मे सोचती हुं कि 
कोई घर ऐसा खाली नहीं होगा जी इस रोग से पीडित न हो, यहां तक कि बच्चे, युवक, बढ़े और 
झहिलाये सभी इससे ग्रस्त हें। इस रोग को असाध्य रोग समझ कर, प्रलोभवश अपने कमाने का 
घंधा समझ कर या इस आजा सें झपने समय और दिमाग को बर्बाद कर देते हूं। अगर किसी 

 ध्यव्ति को थोड़ी दे र किसी कार्य के लिये प्रतीक्षा करनी पड़े तो उसमें उसके स्वास्थ्य और मानसिक 
हवावित पर कितनी हानि पहुंचती हैँ, लेकिन जो इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हें वे महीनों 


२४२ विधान सभा [१५ सितम्बर, १ हू 


[श्रीमती चस्रवंता। 

इन्तजार करते हूँ जिससे में सोचती हूं कि उनके शरीर पर अवश्य ही हानि पहुंचती होगे 
हालांकि उसका निरीक्षण हम नहीं कर सकते, लेकित अनुभव जरूर इसको बता सकता है कि 
उसका असर स्वास्थ्य पर अवदय पड़ता हे । 

दूसरा एक और प्रदन भी आ्राता है श्रौर वह यह कि इसमें घत का अपठ एवहार होता है। 
उनसें ऐसे प्रलोभन दिये जाते हें जेसे कई फार्म भर कर से जने से रिप्रायत मित्र जातो है। लोग 
फोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फार्म भर कर भेजे जाय॑ं। एक फार्स भेज कर तो वे कुछ वर 
प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ से हलों में सब हल बेकार हो जाते हें और ग्रविक् 
फार्म भर कर भेजना धत का अ्पव्यय करना होता है। जो एफ फार्ज में भ्रापका हल शुद्ध हो 
सकता हे वह भी व्यर्थ हो जाता हे। में इप प्रवराध को छोटा अवराध नहों समझतरों। 
यह उतना ही बड़ा और चुणशित प्ररराध है जता कि तराब वोवा वा जुप्र! बे जवा या करत्न झा 
है। इसके लिये यह सो बता कि यह अपराध भवठय भवन में बेठकर पस्वताकोंओजाक उज़ता 
कर उसकी झोट में खेला जाता हैँ, इतजियें अपराध को भावतवा कमर हो जातो है, यहु बता 
नि ल हे । 

अपराध चाहे झोपड़ी में हुआ हो या भव्य भवन में, कानून के सामने अपराध ग्रपराष है। 
इसके लिये यदि किसी को कोई छुट दी जाय तो यह अन्याय के रास्ते पर कम अपराध नहों समझना 
जा सकता।. सदन के समक्ष मेरी यह निश्चित राय हे कि यह संकल्य बहुत हो उपपृक्त और 
अच्छा है और जितनी ही जल्दी हम इस को सदन द्वारा पारित कर के कद्रोत तरक्ार हे झथ 
मजबूत कर उतना ही ग्रच्छा है, ताकि वह शी घ्रता से पास हो कर देश में लागू हो सहे। इउजिये 
में चाहती हुं कि इसे स्वीकार किया जाय। इस के पंजंच में बहुत से भाइयों ते पुझ्ताद दिये, 
मेरा अपना एक छोटा सा सुझाव हैं जितको यदि मसाननोय मंत्रों जो कार्य रूप में परिणित कर 
सके तो में उसकी ओर अपने साननो प सुझय मंत्री ज्ञी का व्यात क्राकवित करता चाहती हूं कि वह 
छकपा करके सुचता और ग्राकाद वाणी के मंत्री को इसके लिये लिखें कि इप्तके लिए भी चलवित्र 
बनाये जाय॑ और उनका प्रदर्शन सिनेसा आदि में ग्निवार्य रूप से कर दिया जाय, जिप तरह पे कि 
शराबखोरी या श्रौर जुग्रा श्रादि के लिप किया जाता है। ऐसे अपराधों को रोकने के जिये भी जरूरी 
हैं कि इस तरह के चलवित्र ग्रादि बताये माय और में समम्तत्री हू इसमें कोई कठिनाई हो बात नहों 
है, क्योंकि जहां वह विभाग और चल्चित्र सुधार के बनाते हैं वहां इप तरह के भो बता सकते हैं, 
उससे हमारी प्रादेशिक सरकार का कोई वास्‍्ता नहों है केवल लिखते सात्र से काम चल पकता 
है। अस्त में अधिक कुछ न कह कर, अपने भाइयों ते इप बात के जिये तपीज करती हूं कि वे 
इसमें एक ही रास्ता श्रपनावें श्रौर जल्द से जल्द इसको पारित करके सदन के समय 
का सदुपयोग करें । 

क्री रामनरें शुकल----प्रध्यक्ष महोदय, में अस्ताव करता हूं कि अब प्रश्त उपस्यित 

किया जाय। द द 


श्री राजनारायण (जिल्लाबवारस)--में इसका विरोध करता हूं । 
श्री अध्यक्ष-...प्रइन यह है कि श्रव प्रन्‍नन उपस्थित किया जाय ! 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई। इस 
बीच में निम्नलिखित कार्यवाही हुई)... द कक 
क्री अध्यक्ष--पेरा खराल यह है कि सदत के मानवीय सदस्य साततीप राजवारायण जो 


की कुछ थोड़ो सी परीक्षा भी लना चाहते हें कि उतको बोलने का मौका नमिलेतो उनको ऊैपी 
भावता होगी।... 00 


श्री राजनारायण-..मेरे बोलते या न बोचने का मे रा व्यक्तिगत सवाल नहों है, बल्कि वह 
एक सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है कि उस के क्या विचार हूँ जितको में सदन के सामने रखता 
चाहता हुं। न कक के चलो दम 


सस्कार पहली प्रतियोगिता तथा तंत्सम्बन्धी अन्य पॉशिणामिक और झतथं गिक २४३ 
ठ रे 
उि्थाी हे वियस्तश वी विलयमन के सम्बन्ध में संकल्प 


(बंटी बन्द होने के उपरान्त) 
श्री श्रध्यक्ष--..प्रदत यह है कि श्रव प्रश्न उपल्यित किया जाय ? 


[प्रश्न उपस्थित किय्रा गया और हाव उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित 
मसतानसार स्थवाकृत हंभ्रा-- 


पक्ष में १३८५, 
विपक्ष में १६१) 
मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णावन्‍द) --अध्यक्ष महोदय, इस प्रइन का विरोध करते समय 
जिन माननीय सदस्यों के भाषण हुये उनमें एक बात तो सभी लोयों  क्लि इस प्रस्ताव के 


ग्राधार स्वरूप जो सोलिक चीज हूँ कि इस प्रकार के जुबे को रोकना सभो लोग चाहते हैं 
और इसकी बावत मझ संदेह भी नहों, क्योंकि में एक क्षण के लिये भो नहीं समझता या कि सदन 
काकोई भी मानती 4 सदस्य या कोई भी दल इस प्रकार के जये को जारी रखने का समयंक होगा। 


दूसरी बात जिस पर जोर दिया गया वह यह है कि हमको अपना अधिकार संसद को 

नहीं सौंचना चाहिये। यह बात कुछ ठीकू तोर पर मेरो समझ में तहों आयी । एक हमारा 
संदिधानहे । इस संजिवान ने हवको कुछ विवयों वर कानून बताने काअधिकार दिया हेओर 
उसी संविधान ने हमकी यह भी अधिकार दिया है कि यदि हम चाहे तो उसने से कि 

पर कानून बनाने के लिये संसद से कह दे कि हमारी तरफ से तुम कानून बना 

ही अधिकार हमें संविधान से मिले हूं। जब तक हम अपनो इच्छा से का 

चाह एक अधिकार से काम लेकर कानून बनाव॑ और चाह दूसरे से काम लेक 

दें कि तुम हमारी तरक से इस विषय में कानून बताओ । दोनों अ्रधिकारों में से 

हम प्रयोग कर तो कोई शिकायत को बात नहों मालम होती । श्रतः यहू कहता कि हम 

में कुछ भी कमी होतो हू तव में यह कहता हूं कि जब किसो किस्म का दबाव होता हुँ १-. 

को बात हो सकती हैँ लेकिन वह नहीं है । हम अपनी इच्छा से काम करते हें और इसमें 

कोई खास शिकायत की बात तो प्रतीत होती नहीं है । हो सकत 

जिससे एक राज्य के हित से दूसरे राज्य के हित से टक्कर होत॑ 

मामल मे राज्य सरकार का और केंद्रीय सरकार का हित दकराता | 

सी बात हे कि हममे से कोई भो व्यक्ति किसी भी तरफ का हो, अपः 

में नहीं हो सकता और कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो चाहेग 

झधिकार उसको भिला है उससे वह काम ने ले, लेकिन यहां कोई ए 

हित के ठकराने को बात नहों है। अगर बात हैं तो यह कि हुम लोग 

चीज़ को अच्छा समझते है कि इस को रोका जाय । अब जहां तक काइम 
की बात हे, वह बुरी बात है, उसकी सब बुरा समझते हूं । जहां तक यूनीफा्िर्ट 

कोई बुरों बात नहीं है । जाहिर बात हे कि चोरी का कानून सार प्रदेशों में! 

पंजाब में, बम्बई में, सद जगह एक सा कानून हु तो आज इसी प्रक _ .. 

यूनिफामिटी के साथ एक कानून बने तो उसमें कोई खराबी नहीं मालस होती 

हैं उसकी कोई पूजाकरने की जहूरत नहीं है और न उसके पीछे पागल ह 

जरूरत हे और न यूनिफासिटी शब्द कोई भड़कते की चोज हें कि हम यूतिकामिटी को ६ 

सोचें, उसते नाराज हो जाय और न होने द यह बात मे रो समझ में नहों आती । क्राइम के सासले 
में जहर वनतिशासिटी होतो चाहिये नहीं तो जो क्रिमिवल होगा उत्तको मौका मिलेगा एक 
जगह से दूसरी जयह बचने का, जो कि नहों होना चाहिये। 


कुछ साननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस किस्म का कानून और पहले बन गया होता । 
बन गया होता तो अच्छा ही होता, लेकिन वजह क्या थी। क्यों कानून बनाने को तरफ हमारा 
ध्यान पहले नहीं गया ।' यह संभव हें कि गौर करके कोई दाख्स बेठे कि कितने प्रकार के झपराः 
हो सकते है और सोचकर सब संभव अपराधों के लिये कानन बना दिये जायं । लेकिन इ' 


श्डडट द विधान सभ। [१४ सितम्बर, १३४६ 


[डाक्टर सम्पूर्णानन्द| 

तोर से होता यह है कि जब कोई अपराध ज्यादा फल जाता है, तो उसके लिये कानन बनाए! 
जाता है। यह अ्रपराध पहले हमारे यहां नहीं था। पहले यह बम्बई, कलकत्ता पऔलौर 
मदरास से इन जगहों में श्राया। अंग्रेजियत इन झहरों में ज्यादा है। वहां अंग्रेजी 
के बहुत बड़े बड़े अखबार हूं। उनके रहन-सहन के तरीकों में भी उत्तर प्रदेश की म्रपेक्ष 
ज्यादा अंग्रेजीपन है । इन पदेशों के अंग्रेजी अखबार आप देखे और हमारे प्रदेश के अंग्रेजी अखबार 
झाप देखें तो बड़ा फर्क मिलेगा । पजिल्स वहीं के अखबारों में ज्यादा मिलेंगी। हमारे यहां की 
नता और ख्यालात की हैं। समुद्र के ।कनारे जो बड़े बड़ शहर हें वहां यह चीज जोरों में 

ली और उनकी सरकारों का ध्यान पहले जाना चाहिये था बनिस्बत हमारे। हमारे यहां हिन्दी 
झखबारों ने कुछ कुछ शुरू किया, लेकिन इतना ज्यादा वह नहीं फला कि रोकथाम की जरूरत 
पड़ती । जरूरत इसलिये हुई कि जो लोग इन बड़े बड़े शहरों में जुर्म कर रहे हैं उनको 
जब अपना श्र्टा वहां से हटाना पड़ेगा तो इस प्रदेश में वे न आ जाय॑, क्योंकि ऐसा कानून यहां 
नहीं है। इसलिये जरूरत पड़ गई कि उन्हें कहीं जगह न मिल सके और इस कारण सब जगह 
एक सा कानून बन जांय ताकि एक जगह से उठ कर इसरे जगह वे जुर्म न कर सकें । इसलिये इस 
बात की जरूरत पड़ी।  श्रब मान लीजिये थोड़ी देर के लिये नारायणदत्त जी ने जो सुझाव दिया 
उस पर अमल किया जाय कि हम कानून यहां न बनायें, पहले केंद्रीय सरकार को बनाते दें और 
केंद्रीय सरकार के कानून के बनाने के बाद क्या होगा ? दो तीन सूरतें हो सकती हैँ। वह 
फानून जो हमारे सामने बन चुका है उस पर हम विचार करने बेठें और एक एक दफा पर विचार 
करना हरू केरें। इसमे ग्रच्छा खासा समय लगेगा । इस सदन में विचार विनिमय होने पर 
मुमकिन है संलेक्ट कमेटी में भेजने को कहा जाय, यह भी मांग की जाय कि पब्लिक ओपीनियन 
के लिये भेजा जाय । तो आप सोचें कि इन चीजों में महीने लग सकते हूँ तो तब तक जिस रोग को 
हम बन्द करना चाहते हें वह बन्द नहीं होगा । इसके काम करने वालों ने भी सोच रकक्‍्खा होगा 
कि सोका मिलेगा तो क्‍या करेंगे । जब तक कानून नहीं बनेगा वे उत्तर प्रदेश में आ जायेंगे भर 
कहीं गलत सलत था नकली अ्रखबार निकाल कर एक बार में लाखों का वारा न्यारा कर लेगे। 
कई अखबार तो केबल इसी के बल पर चल रहे हैं । इसलिये यह जरूरी हैँ कि फातन बनाया जाय। 
एक बात कही गई कि हमारे यहां जुर्धे की जो प्रथा है उस तरफ भी ध्यान दिया जाय । हस्तिनापुर 
इसी उत्तर प्रदेश में है और युधिष्ठिर ने जुआ खेल कर अपने को चौपट किया और सारे भारतवष 
को चौपट किया। हमारा इतिहास जुरये का बहुत पुराना है, लेकिन जुआ कोई पवित्र परम्परा नहीं 
हैं जिसकी रक्षा की ओर ध्यान दिया जाय। जुआ तो जुआ है, बुरी चीज तो बुरी चीज है। 
इसलिये हर जगह एक ही प्रकार का कानून बनाना चाहिये। में लिस्ट नहीं बतला सकता कि किन 
किन राज्यों ने यह प्रस्ताव पास कर लिया है, लेकिन यह चीज ठीक है कि जून या जुलाई से यह 
प्रस्ताव पास होना शुरू हो गया है। जहां जहां इस बीच में विधान सभाओं की बंठकें हुईं हूँ, 
उन सबले इस किस्स का प्रस्ताव पास कर लिया। श्रभी दिल्ली में बातचीत हुई थी और जहां 
पर श्रभी तक पास नहीं हुआ है वहां सितम्बर के श्रन्त तक या भ्रक्तूबर के शुरू में सब जगहों में 


यह प्रस्ताव पास हो जायगा। हम श्रकेले नहीं रहेंगे। में झ्राशा करता हूँ कि सदन मेरे इस बहुत 
ही निर्दोष प्रस्ताव को स्वीकार करेंगा। 


क्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल )--समें एक बात की जानकारी हासिल करता 


चाहता हूं । यू० पी० में हार्स रेंसिग और बेंटिंग वगैरह होती है श्रौर सरकार टैक्प भी लेती हूं। 
इस सिलसिले सें सरकार कुछ करने जा रही है? 


श्री अ्रध्यक्ष---यह प्रइनों के समय पूछिये। इस वक्‍त इसका इससे कोई संबंध नहीं है। 
क्री नारायणदत्त तिवारी--.इसका संबंध है इससे।..... 
श्री अ्रध्यक्ष--इससे कोई संबंध नहीं हुए... छ६ 





(कुछ 5हर कर 

प्रदत यह हूँ कि यह विधान सभा घह संकल्प करती हे कि यह बांधनीय है कि परस्कार 

पहेली प्रतियोगिता तथा तत्संबन्धी अ्रन्य पारिमाणिक और झानपंगिक विषयों का 

जहां तक थे ऐसे विधय हों जिनके संबंध में संसद को राज्यों के लिये विधि बनाने का अधिकार 
ने 


जज 


ही, नियंत्रण तथा विभियमन संसद द्वारा बनायी गयी विधि के अनुसार हूं 


( प्रदूत उपस्थित किया यया और स्वीकृत हुश्ना। ) 


*उत्तर प्रदेश टउत एरियाज (संशोधन) विधेयक, १६५५ 


अजब 


स्वशासन उपसंत्री (क्री उलाहप्रकाद ) -अ्रध्यक्ष महोदय, ग्रापकी आज्ञा से से प्रस्ताव 
करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १६५४५ पर विचार किया जाय । 


श्रीमनू, इस विधेयक में कोई नयी बात नहीं है और इस विधेयक को यहां लाने का कारण 

यहु हुआ कि टांडा के टाउन एरिया के चेयरमेन के विषय में एक रिद पेटीशन हाईकोर्ट में दाखिल 

हुआ। साननोय हाईकोर्ट ने उस विषय में यह फैसला दिया कि जो एलेक्दन के पे टीशंस के बारे में 

नियम बनाये गये हें,उन नियमों को बनाने का अधिकार प्रदेशीय सरकार को नहीं था, क्योंकि अपने 
संशोधन अधिनियम ३३ के अनुसार उन्होंने धारा ३६ में परिवर्सन कर दिया है। अ्रीमन, 

इस सदन ने १६५३ में टाउन एरिया भ्रधिनियम से जो संशोधन किया उसके अनसार धारा ३६ 

की उपधारा (एफ) को हटा दिया। उपधारा (एफ) के अनुसार सरकार को अधिकार था 
कि चुनाव और पेठीशंस के लिये वह नियम बनाये । लेकिन साथ ही एक दूसरी घारा ६(बी) 
झधिनियस में रख दी गयो । उस ६(बी) घारा के द्वारा सरकार ने यह अधिकार लिया कि 
किसी टाउन एरिया के चनाव के सिलसिले में वा बनाने का, चनाव के नियम बनाने का और 
इसी तरीके से जो झर कार्यवाही चुनाव के सिलसिले में हो, उन सब के विषय में जो नियम भी 
प्यनिसिपलिटीज के अ्रधिनियम के द्वारा! बनाये जाये, वे दाउन एरियाज में भी लाग किये जा सकते 
हूँ । मानतसोय हाईकोर्ट का यह निर्णय हुआ कि इस संशोधन के पद्चात्‌ प्रदेशीय सरकार को यह 
झधिकार नहीं था कि जो पेटीशंस के प्रस्तुत करने के नियम बने हुये थे, वे बंध हैँ॥ इसके साथ- 
साथ फरुंखाबाद के जिले में टाउन एरियाज के चेयरमेन के विस्द्ध एक वाद उपस्थित किया गया, 
सिदिल कोर्ट में कि प्रदेशीय सरकार को संशोधन के पद्चचात्‌ चेयरमेन के विषय सें चुनाव क 

नियम बनाने का भी अधिकार नहीं था। वहां से भी भ्रदालत का यही निर्णय हुआ कि यह जो 
नियस चुनाव के बताये गये हें और जिनके हारा चुनाव हुआ हे वे बंध नहीं हु ओर सरकार 

उनको बना नहीं सकती थी। इसलिये जो टाउन छरिया के चेयरमंन चने गये हे उनको कार्य 

फरने का झ्रधिकार नहीं हे और इस सिलसिले में उन्होंने इंजक्शन झ्रांर इद्यू किया। श्रीमत्‌ 

परिस्थिति यह उत्पन्न हो गयी इस निर्णय के पदचात्‌, वह चेयरमेन तो कार्य कर नहों सकते थे 

झोर कोई विधान नहीं था इसलिये सरकार को इस बात की आवश्यकता पड़ी कि वह श्रध्यादेश 
हे करे, जिसके द्वारा वह नियम बनाने का श्रधिकार उसका फिर से बंघ हो जाय और प्राप्त 

जाय। 

में यह निवेदन कर देना उचित समझ्नता हूं कि श्रब भी जो सरकार के कानूनी सलाहकार हैं 

उनका यह मत हे कि जो नियम पेटीशन के बनाये गये वहु बनाने का प्रदेशीय सरकार को अधिकार 
था ओर विचार यह था कि इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्द में श्रपील की जाय, जिसके लिय 

तेयारी को जा रही हुं। किन्तु जब तक उस ब्रपील का फैसला होगा तब तक जो साननीय 

हाईकोर्ट ने श्रथवा फरंखाबाद की अदालत ने फैसला दिया है उसके अनुसार कार्य होगा । तो यह 

झावश्यकता दिखाई दी कि आपके सामने इस विधेयक को लाकर उपस्थित हों, जेसा कि उद्देश्य 

में भी लिखा गया हैं और इस विधेयक की समस्त धाराप्रों से स्पष्ट हे। इससें घारा ३६ में 

कुछ क्लाजेज रखे गये हूँ, जिनके द्वारा यह प्रधिकार लिया गया हुँ कि चेयरमन के चुनाव के 


''लल+>--मखणनसानकान पर कामवपााफ मजा. 


+ १६ अगस्त, १६५४५ की कायवाही में छुपा है । 


२४६ द क्‍ विधान सभा [१५ सितम्बर, १६४३ 


[श्री कैलाशप्रकाश] 


विषय में, पेटीशन के विषय में प्रदेशीय सरकार नियम बना सकती है। 
मेंने जिक्र किया उसको भी स्पष्ट करने के लिये इसमें लिख दिया गया 
एलेक्शन की चर्चा हे वहाँ एलेक्शान का मंशा सेम्बर के एलेक्दात से हे। श्रीमन, इसको 
आवश्यकता इसलिये और भी हो जाती हे कि टाउन एरिया अ्रधिनियम के अनुसार चेयरमेन का 
चुनाव सीधा होता है, लेकिन स्युनिसिपेलिटीज श्रधिनियम सें जो संशोधन किये गये हें उन 
संशोधतों के अ्रनुसार चेयरसेन इन्डाइरेक्ट तौर पर सदस्यों हारा निर्वाचित होता है। इसलिये 
भी यह आवदयक हो जाता है कि चेयरमेत के चुनाव के नियम टाउन एरिया में और हों श्रौर 
तगरपालिका में और हों और ६ एच के द्वारा हम उन नियमों को चेयरमेन के चुनाव के लिये कहीं 
बना सकते हें इसलिये यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ६ एच के द्वारा जो नियम बनाये जायेंगे 
बह सेम्बर के चुनाव के विषय सें होंगे और जो ३६ (१) आरा के अनुसार नियस बनाये जायेंगे 
वह चेयरमेत के और जो उसमें चर्चा हे क्लाजेज की उनके द्वारा होंगे। 


में श्राशा करता हूँ कि यह सदन पहले ही इन सब बातों को स्वीकार कर चुका है। एह्‌ 
केवल एक निर्णय हो जाने के कारण इस चीज के श्राने की आवश्यकता हुई हे और इसलिये 
साननीय सदस्य इसको स्वीकार कुरेंगे और इस विधेयक को पास करने को कृपा करेंगे। 


*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्‌, सुझे दुःख है कि में 
अस्तुत विधेयक का पूर्णतया समर्थन करने में अपने को अश्रसमर्थ पाता हूं। 


... जो श्राज यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है साननीय मंत्री जी के कथनानुसार उसका 
सुख्य उद्देश्य यह हैकि हाईकोर्ट के फंसले ने जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी 
हैं उसका सुधार करने के लिये और टाउन एरिया में जो चेयरमेन ग्राज कार्य कर रहे हू 
या जिनका एलेक्शन पेटीशन चल रहा है, जिसमें एक निर्णय दिया जा चुका हे वह 
निर्णय भी बेध रहे। इस मंशा से यह विधेयक लाया गया है । पर 


देखने की बात यह॒॒ है कि श्राखिर इस प्रकार की शिकायतें क्यों होती हें ? क्यों 
बार बार हाईकोर्ट को या दूसरी अ्रदालतों को इस प्रकार का निर्णय करना पड़ता है 
जिससे कि कोर्ट में भी असुविधा होती है और हमें भी यहां बार बार इस प्रकार 
के विधेयंकों पर विचार करना पड़ता हैं। श्रीमनू, श्रगर आप-पुराने रेकड को उठा कर 
देखें तो उससे यह मालूम होगा कि हम लोगों ने टाउन एरिया ऐंक्ट के बनने के ग्रवतर 
पर ही यह स्पष्ठ कर दिया था कि यह विधेयक जल्दी में लाया जा रहा है, इसमे बहुत 
सी असंगतियां हें और वह तो स्वयं श्रभी माननीय मंत्री जीने स्पष्ट कर दी कि 
हमारे यू० पी० में स्थनिसिपेलिटी के चेयरमेन के चुनाव का तरीका दूसरा है और टाउन 
एरिया फे चेयरमेन के चुनाव का तरीका दूसरा हैे। उनका एक प्रकार से विधान 
हुआ और इस प्रकार परस्पर कुछ विरोध सी उत्पन्न करने वाली परिस्थिति हो 
गई है। बेसे प्रइन तो बिल्कूल अलग भी है, लेकिन यह प्रइत बहुत श्रहम है। श्राखिर स्वायत्त 
शासन संस्थाओं का वास्तव में विधान क्या होना चाहिये और उनके नियम, संगठन एक- 
रूपेण होने चाहिये या नहीं। क्या डिस्ट्क्ट बोर्ड, टाउन एरियाज़, नोटीफाइड एरियाज, 
स्युनिसिपल बोर्ड इन सबके अधिकारियों के, सेम्बरों के, चेयरमेन के चुनाव के नियम और 
उनके विधान एक से होने चाहिये या नहीं ? यह तो बड़ा विषय है, उसमें जाते का 
अवसर इस समय नहीं, लेकिन फिर भी यह प्रस्तुत विधेयक सरकार की स्वायत्त शासन की नीति. 
के लिये एक चेतावनी है। आए यह देखेंगे श्रोमन्‌, कि टाउन एरिया के चेंयरमेन के 
चुनाव की पद्धति, उसके नियस बिल्कुल अलग हें, स्यूनिसिपैलिंटी के चुनाव, उनके 
नियम बिल्कुल अलग है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पद्धति अलग हैँ। अभी तक पता नहीं कि उसके 


. # बता ने भाषण का पुनर्वक्षण नहीं किया। 


६ एच जैसा कि ग्रे 
हैं कि जहां ६ एचप 








उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेषक, १६५४५ रडे७ 


छघताव की पद्धति क्‍या होने जा रही हु। सन्‌ १६५२ में चनाव होने वाले थे, शाज तक 
नहीं हो रहेहें। तो यह तो एक इशारा सरकार की स्वायत्त शासत नोति की ओर 
यह विधेयक करता हें । 

एक दूसरा प्रहइन यहां पर यह उठता हे कि हाईकोर्ट जब कोई फंसला कर रहा 
है और उस पर आपने सुप्रीम कोट में अपील की है तो टद्वान्जीशनल पीरियड के 
लिये, एक अस्थावी काल के लिये विधेयक आप ला रहे हें। श्राप श्रीमन्‌ू, इसके 
उद्देय और कारणों को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ हे :-+- 


“साधारणतया यह अध्यादेश विधान परिषद्‌ के अधिवेशन प्रारम्भ होते के ६ सप्ताह 
पह्चात समाप्त हो जायगा और क्योंकि यह सम्भव हे कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट अपना 
निर्णण नदे सके, अतएवबव यह आवश्यक हूँ कि अध्यादेश के उपबन्धों को विधान मंडल 
के भ्रधिनियम हारा पुनः अधिनियमित किया जाय। 

यानो केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक का यह विधेयक हैँ, इसके उद्देश्य और 
कारण से यह विदित होता है । अब में नहीं जानता और न साहस करता हूं कि 
हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजसेंट का भ्रधिक्रमण करना चाहती हैं या उसको पहले 
समझे ले रही है, कि फंसला क्या होगा, क्‍या नहीं होगा। लेकिन यह बिल अगर कंबल 
इस उद्देश्य से लाया गया कि सुप्रीन कोर्ट ज्ञायद इस बीच कोई निर्णय नदे सके तो 
ग्रधिकारों का अधिक्रमण हैं । या तो यह कहा जाय स्पष्टत: कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेद 
चाहे जो कुछ हो, हमें अपने नियम में स्पष्ट करता हे था हाईकोर्ट ने कोई बात 
कह दी कि ऐसा आपने नियमों में साफ साफ नहीं लिखा था, चेयरमंतन को पंटीशन 
के बारे में नियम नहीं दिया था। आप टाउन एरियाज्ञ ऐक्ट की धारा ३६ को देखेंगे 
जिसमें नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, वह बिल्कूल स्पष्ट हँँ। जहां तक दूसरे 
नियम हें, इस प्रकार की ताकत सरकार ने ली हैं कि वह झानुषंशिक नियस बता सकती हूं। 
बहु चीज़ इस विधेयक सें लापता हुँ और इसीलिये हर विधेयक पर बराबर हम मांग 
करते रहे कि कोई भी तियस बसे सदन के सासले अवश्य आयें। सरकार करती क्या हें 
कि नियम बनाने की ताकत अपने हाथ में ले लेती हु और सदन के सामने नहीं 
रखना चाहती। तो हम थह चाहते थे कि सरकार के तियस सदत के सामने आये। 
लेकिन सरकार की उस भूल को हमें भुगतना पड़ रहा है। तो आप यह॒ देखेंगे कि 
ग्ब जो नियम हुँ उनसें-- 
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सब आफ़िस आफ चेयरमेन के लिंये सारी दातें संशोधन के द्वारा बढ़ायी जा रही हैं। अभी 
मेम्बर्स के लिये ,नहीं बढ़ायी जा रही हैं। मुमकिन हुं कल दूसरी रिद हो, तो एक नया 
संशोधन हमारे सामने आये, उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो। अगर आपको 
ग्रचसर मिला था टाउन एरियाज्ञ छऐेक्ट में तो उसका पर्णतः इस्तेमाल करते। श्रीमन, 
क्या बताऊं असंगत हो जाता हूं, नहीं तो आज भी टाउन एरियाज्ञ ऐक्ट में कई संशोधन करने 
की ग्राववदयकता है, माननीय मंत्री जी स्वयं बता सकते हें। तो उनको सौका 
सिला था उसका फ़ायदा उठाते, जो गलतियां टाउन एरियाज़ ऐक्ट के विधान सें हें 
उनसे लाभ उठाते और केवल सुप्रीम कोर्ट के फंसल तक इस बिल के लाने का उनका 
उद्देश्य है, तो में समझता हूं हाईकोर्ट भी इसमें क्‍या कहेगा कि केवल हमारें जजमेंट 
और सप्रीम कोर्ट में अपील के फंसला होने तक के लिये यह विधेयक लाथा गया । यह एक 
बड़ी अस्वाभाविक बात होगी और फिर में यह जानना चाहूंगा साननीय मंत्री जी से कि 
कोई ऐसी घारा इस विधेयक में नहीं है. कि यह कब तक लागू रहेंगा। प्रचलित हुआ 
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[शी नारागरणद्त्त लिवारी| 


समझा जायया, यहुतो लिखा हैँं। सुप्रीम कोर्ट ने श्रपील संजर कर ली तो रिपील होग 
या क्‍या होगा। यह कुछ स्पष्ट नहीं हु। इसके साथ हो साथ में तो चाहता था कि सरबार 
हमको मौका देती हाई कोर्ट के उस जजमेंट को देखने का, लेकिन मुप्नसे नियमों हे 
अनुसार उस समय थोड़ी भूल हुई और समय की कमी के कारण इतना मोका नहीं रहा 
कि हम उसको मांग सकते। अगर वह हमको देखते को मिलता तो उससे हमनओर 
भी स्पष्टतलया जरा उनबातों को देख सकते किझ्ायायहु जो विवेयकू आया हे इसके 
आने की भी आवश्यकता थी या नहीं, क्योंकि इस विवेबक के द्वारा सरकार और पं 
अधिकार लेने जा रही है । श्राप यह देखेंगे, सिद्धान्त की बात हैँ, कि सन्‌ १९५२ में टाउन 
एरिया ऐक्ट को हमने संशोधित किया। उसके पहले जो पुराना टाउन एरिया ऐक्ड 
था उसके अनुसार कुछ नियम बने हुए थे। सरकार ने सन्‌ ४२ के रक्‍्ठ के अनुग्ार 
नियम नहीं बनाये । बही जो पुराने नियम बने हुए थे, उन्‍्हों को उसने मान लिश। 
अगर वह सन्‌ ५२ के संशोधित ऐक्ट के श्रनुतार नियम बनाती तो शायद हाईकोई 
उसको गैर कानूनी घोषित न करती। लेकिन हुआ क्‍या कि ऐक्ट संशोधित हो गया, 
उसकी वह धारा भी संशोधित हो गई, लेकिन नियम संशोधित नहीं हुए और जो पुराने 
नियम चले आ रहे थे उन्हें सही मान लिया गया और नोटीफाई नहीं किया गया। तो 
नतीजा यह हुआ कि उसी गलती पर हाई कोर्ट ने वह फैसला दे दिया और श्राज यह नया 
सिद्धान्त इस सदन के सामने रखा जा रहा है। 


चेयरमेन के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० टाउन एरियाक्ष 
(संशोधन) अधिनियम, १६५२ के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित रहा हो, उपयुक्त 
संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी ऐसे परिवर्ततों, परिवद्धंनों अ्रयवा 
परिष्कारों को बाधित न करते हुए, जो बाद सें मल अधिनियम की धारा ३६ के श्रधीन 
उसमें किये गये हों, प्रचलित रहेगा और प्रचलित रहा हुआ समझा जायगा। तो 
एक ऐसा कार्य हमसे कराने की चेष्ठा माननीय मंत्री जी कर रहे हैं जो कि सिद्धान्ततः 
ठीक नहीं हैं । बसे हमको अभ्रधिकार तोहे ही। 


यदि आप यह॒ कहें कि सन्‌ १८६० के नियम जो हैं वे श्रब तक लागू समझे जायेंगे 
झौर झागे भी लाग्‌ रहेंगे, तो वह कर तो सकते हीहे। लेकिन सवाल तो यह हे कि 
यह न्यायसंगत है या नहीं॥ तो से यह साननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि 
इस प्रकार के अन्यायसंगत तकों को इस सदन में उपस्थित करने की कृपा नकरें और 
कम से कम हमसे ऐसी घृष्ठता न करवायें कि हम ऐसे सिद्धान्तहीन विधेयक को पास 
करते की चेष्ठा करें। आप देखें किजो खंड ५ हैँ इस विधेयक का उसका जो पहले 
का उपखंड (१) है वहतों इसी मसनोवृत्ति का परिचायक है। वैसे जो इसका उद्देश्य 
हैँ कि इस बोच में चेयरमेन काम करना बन्द कर देंगे या जो पेटीशंस हैं वह बेकार हो 
जायंगी, उससे सुझे कोई एतराज नहीं हू । अगर केवल इतना ही होता कि किसी तरह 
इस बीच सें काम चले तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। लेकित जो सरकार ने गलतियां 
की हें, जिस प्रकार उसने संशोधन करने की चेष्टा की है ओर जिस प्रकार से उन्होंने 
इसे इतने अस्पष्ट रूप में रखा है कि जिससे यह मालूम पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के 
फसले तक के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, उन्हीं सबके आधार पर में इस विधेयक 
का समर्थेन करने में अपने को अ्रसमर्थ पाता हूं। के 
*श्रो अ्रवरशप्रताप सिह (जिला फंजाबाद)--साननीय अध्यक्ष महोदय, में इस 
विधेयक का समर्थन करने के हेतु खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, में साननीय नारायणदत्त जी 
के भाषण को सुनता रहा और पहलो दुहाई जो दी गई वह यह कहा गया कि सिद्धान्त के 
विरुद्ध आज यहसरकार पदार्पण कर रही है, में आपके द्वारा उनसे यह जानना चाहूंगा कि 


' शत कदकाई 205० शकााक धंगसव्तपक्राड एसअया कफााथ-द्रधपाका: 


+बकक्‍ता ने भाषण का पुऑर्वोक्षण नहीं किया। 
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इसमें उसलत बहु कोच सी खराबी आ गई, सिद्धान्ततः वह कोन सा गलत क़दस हैं : 

उनकी मंज्ञा यह थी कि टाउन एरिया एलेक्दान के सम्बन्ध में यदि झोई पा्दों अग्रोब्ड हो 
उसको शिकायत हो, तो क्या वह एलेक्शन पेटीशन ने दायर कर सके ? एलेक्शान पेटोशल 
को किसी छेक्‍ट में प्रोबाइड करना या एलेक्दातल के सम्बन्ध में जो करप्ड पड्टिसेज हों 
उनकी रोकथाम के लिए या उनकी सजा के लिए कोई नियम बताता यह सिद्धाल्तल: 
गलत हैँ ओऔमन्‌, यह तो एक ऐसी बात उन्होंने कही जो में सनझता हूं कि इस सदल 
में बहुत आगे नहीं, जा सकती है। सिद्धान्ततः तो यह गलत होगा कि यदि आज चेयरमेन 
के खिलाफ कोई जाना चाहे तो एलेक्शन पेंटीशन के लिए कोई साधन, नार्ग था उयाय 
ने रकखे और यह कहना कि आज जेसे कि साननीय उपमंत्रों महोदय नें बताया कि एक 
जिले में एश हाईकोर्ट की छॉलिंग के कारण स्टेलमेंद हों गया, डेडलाक हो गया, कास आगे 
बढ़ नहीं सकता। था तो सरकार किकर्त थे विनृढ़ होकर बेठे या भविष्य के लिए कोई 
रास्ता न सोचे, जिससे उस ठटाउन एरिया का कोई काम आगे न चल सके, अगर माननीय 
सदस्य यह चाहते हें तो अपने स्थान पर ऐसा सोच सकते हूँ । पर यहू न्यायसंगत नहीं हो 
सकता। आखिर उस टाउन एरिया का काम तो चलना ही हें और किसो न किसी 
प्रकार उसके लिए सरकार को कोई रास्ता निकालना ही हैं । 
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सान्यवर, यह ठीक हूँ कि सामान्यतः हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया। उसका विशेष 

करने का न म॑ दुस्साहस कर सकता हूं, न मेरें लिए कहना उचित हूँ, परन्तु जो कानूनी 
मशीरकार सरकारी पक्ष की ओर से कह रहे हैं उसमें भी में कोई त्रुटि नहीं देखता । व्यक्तिगत 
मेरी यह राय है कि स्थ॒निर्सिषोलिदीज्ञ के सिलसिले मेंजो नियम बनाये गये थे, अगर टाउन 
एरियाज् में लागू किये जायं तो कोई एसी बात अनुचित नहीं हो सकती हैँ, न्‍्यायसंगत हे 
झौर उसमें यह सोचना कि कोई ऐसा नियम वह बना लेंगे जो कि म्युनिसिपेलिदीजञ से 
ग्रलम हो, तो मे समझता हूँ कि एक मरतंबा चाहे वह सरकार बनाये, चाहे वह सदन के 
सामने आये, उस नियमों में श्राप कोई अधिक परिवतंन नहीं कर सकते हूं । यह कहना कि सर- 
कार की तरफ से म्यनिसिपेलिदीज्ञ के कछ नियम हें, जहाँ तक चेयरमंन के चुनाव का सस्वन्ध 
है, टाउन एरियाज्ञ सें कुछ दूसरे हैँ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कुछ दूसरे ही, जिनके 
सम्बन्ध में कोई नहीं जानता है। शीमनू, आपके द्वारा में इस सदन को बताना 
चाहता हूं कि जहां तक उस विषय का प्रदन था, में भी उससे सहमत था कि एलेक्शन 
जो चेयरसेन काही वह डायरेक्ट न हो, बल्कि इंडाइरेक्ट हो, लेकिन बह कहना कि सरकार 
ने जब यह नीति बदलोी, यह मेंने माता कि वह गलत थी, लेकिन जब सरकार ने इस मोके 
से फायदा उठाना चाहा , एक तजबें और अ्रनभव के उपरान्त कि उहहीं, डायरेक्ट एलेक्दान 
चेयरमेन का लासकर नहीं हैँ और वेसी परिस्थिति में स्युनिसिपेलिटीज्ञ में अ्रमेंड्ेंट 
किया और उसी के ग्राधार पर जेसा कि माननीय उपमंत्री महोदय ने कहा हैँ, उसी सिद्धान्त 
के अनसार वड़ टाउन एटियाज्ञ में नी अमेंडसेंट कर सकते हैं। डिल्ट्रिक्ट बोर्ड के 
सम्बन्ध में यह कहना कि हम नहीं जानते हैं, यह ठोक है, बिल्कुल संच है और 
यह कोई लाजमी भी नहीं कि जिस वक्‍त मालम हो वह उससें संशोधन लाना चाहें, तो 
ग़लत है। हां, यह शिकायत हो सकती हैँ और इसमें मनी उनके साथ होता कि 
डिस्टिक्ट बोर्ड का एलेक्दशान श्ीज्रातिज्षीत्र हो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रश्न तो 
उठता ही नहीं। सान्यवर, यह सोचता किसी भी सरकार के लिए या किसी भी 
साननीय विधान सभा के लिए कि किसी रूलिंग के आगे हम पदरोषण ने करें, उसके 
सम्बन्ध में सोचें न, तो असंभव हो जायगा। कोई सशीनरी कहीं ठप्प नहीं की 
जा सकती। यह मेंने माना कि सप्रीमकोर्ट में अपील हे और जेसा कि सरकार यह 
समझती है वह उसी के पक्ष में निर्णय होया विपक्ष मेंहों। हमें तो यह सोचना हे, 
जंसा कि उन्होंने एक प्रदत उठाया कि सम्भवतः ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ेसला 
सरकार के पक्ष में हुआ तो देसी परिस्थिति में इस विधेयक का क्या हल्ल होगा। श्रीमन, 
उसके सस्बन्ध सें मुझे इतना ही कहना है कि यह विधेयक किसी लिसिटेंड पीरियड 


२५० विधान सभा [ श्पू सितम्बर, ) हर 
[श्री अव्ेद प्रताप सिंह | 

के लिये नहीं आया है। कानून का अगर स्पष्टोकरण हो रहा है या उससें संशोधन 
करके कोई शक व शुबहा दूर किया जा रहा हैं तो में नहीं समझता कि इसमें कौत हे 
आ्रापत्ति आ गयी। एक कानून था, उसकी जगह पर एक संशोधन झ्राया, अर 
फ़ैसला गवर्नमेंट के माफिक भी होता है तब भी यह कानूच अपनी जगह पर रहेगा श्नोर 
उससे उसी मंशा की पूति होगी जो यह सरकार चाहती है। तो इसमें क्ोः 
विरोधाभास नहीं. दिखाई देता। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्ममेंट के माफ्कि 
होता है तो भी श्रच्छा और यदि नहीं होता है तो उसके लिये एक चीज़ यह रह 
गयो थी और उस परिस्थिति में यह चीज़ आयेगी कि बहुत से टाउन एरियाज़ में जह 
काम रुक सकता है वहां काम आगे चालू किया जाय । जब हसने एक सिद्धान्त स्वीकार 
कर लिया है तो नियम तो केवल सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिये बनाये जाते 
है। जब सिद्धान्त स्वीकार है कि टाउन एरियाज् के चेयरमेनों .का एलेक्शन हमको 
कराना है तो दूसरा कदम हमको जो उठाना है वह यह हे कि यदि एलेक्शन समृचित 
रूप से नहीं हुपे या उनमें किसी प्रकार की धांधली की गयी है तो उसकी रोकथाम डे 
लिये कौन सा रास्ता है और उसी के लिये हर डेसोक्रेटिक सेट-अ्रप में एलेकान 
पेटीशन के लिये प्रबन्ध किया जाता है। यह कोई नयी चीज़ नहीं है । यह हो सकता 
है कि उस नियमों में आप थोड़ा साहेरफेर कर सकते हों, परन्तु यह देखते हुये कि 
स्थुनिसिपेलिटीज़ में जो बात लागू हैँ वही टाउन एरियाज़ में अगर लागू कर दी जाए 
तो कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती है कि कोई बुराई समझी जाय | यह दूसरी वात 
है कि किसी को शिकायत हो और उनमें से भें भी हूं जिनको कि हमेशा में 
दिकायत थी कि एलेक्शन डायरेक्ट नहीं होने चाहिये, लेकिन जब हमने म्युनिसिपैलिदीज 
में मान लिया है कि इनडायरेक्ट एलेक्शन होगा तो टाउन एरियाज्ञ के लिये भरी 
हमको कोई आपत्ति नहीं हो सकती । यह तो महज डेडलाक को रोकने के लिये किया 
गया है और वह कोई ऐसी चीज़ नहीं है. कि जिस पर हमको ज्यादा परेज्षानी हो। 
इससे ज्यादा सुझे कुछ कहना नहीं है। मेंने थोड़ा सा कह दिया ताकि इसमें कद 
असम न हो और माननीय मंत्री महोदय को दोहराना भी न पड़े और हें समझता हूंकि 
इसके अलाजया कोई तक भी इस सम्बन्ध से हो नहीं सकता हैँ । 


श्री राजनाराधण (जिला बनारस)--आओऔसन, जो यह विधेयक उत्तर प्रदेश 
टाउन एरियाज़ (संशोधन) प्रस्तुत हे उसके उद्देश्य और कारण को अच्छी तरह से हमने 
देखा और में चाहता हूं कि साननीय झंत्री जी भी इसके उद्देश्य और कारण में क्या लिखा 
हुआ है उसको अच्छी तरह से समझें। इसका श्रीसनू, अगर अन्तिम पेरा देखा जाय तो 
उससे साफ लिखा हुआ है :--- 
द “ साधारणतया यह भश्रध्यादेश विधान परिषद्‌ का अधिवेशन प्रारम्भ होने के ६ 
सप्ताह पश्चात्‌ समाप्त हो जायगा और क्योंकि यह सम्भव है कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट 
अपना निर्णय नदे सके, अतएवं यह आवश्यक है कि शअ्रध्यादेश के उपबन्धों को विधान 
संडल के अधिनियस हारा पुनः अधिनियसित किया जाय। 


सरकार की ओर से माननीय उपमंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कम पे 
कम एक ग.ती को तो स्वीकार किया और वह गलती यह है कि जिस धारा में उन्हें नियम 
बनाने चाहिये थे सरकार ने उसको पेश न करके पुराना जो कानून था उसके मुताबिक जनरल 
क्लाजेज़ का कानून बना दिया और उन्होंने लिखा है कि यू० पी० जनरल क्लाज़ेज छेक्ट, ६०३ 
की घारा २४ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये, पुराने नियम ही जारी रखे गये। 
यह उद्देश्य और कारण है और यह दिक्कत होती है कि उद्देश्य और कारण समझने 
रहते हैं और संत्रीगण पढ़ नहों रहते हे। इसलिये में श्रीमन, फिर से पढ़ देना चाहता 
हूँ । इसमें साफ लिखा. हुआ है कि “यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १६१६ को 


शक 


१६५३४ में विशेषतः टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों और चेयरमैन के निर्वाचन पे 


न 


झ्त्त 


५] 


प्रदेश टाउन एरियाज ( संशोधन) विधेयक, १६२४५ २५१ 


सम्बद्ध उपबन्धों के सिलसिले में संशोधित किया गया था। इस संशोधन के परिणामस्वरूप 
सदस्यों और चेयरभेन के निर्वाचसल के सम्बन्ध में नये नियम बनाये गये, किन्तु जहां 
तक चेयर सेल के पद के लिये सफल उस्मीदवारों के विरुद्ध निर्वाचन याचिकायें (इलेक्शन 
पेटीशन्स) प्रस्तुत करने का सम्बन्ध हे, यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १६०४ की धारा 
२४ के उपबन्‍्धों को ध्यान में रखते हुये, पुराने नियम ही जारी रखे गये। इसमें साफ 
लिखा हुआ हैँ कि यदि सफल चेयरमन् हु ओर उसके विरुद्ध पेटीशत दाखिल की जाय तो 
किस तरह से चालू होगी ओर किस तरह से कार्यवाही होगी। यह जनरल कलाजेज्ञ 
ऐक्ट, १६०४ कीघारा २४५ के उपबन्धों के अवबीन पुरान नियम ही जारी किये 
गये, क्‍यों जारी किये? 


ग्रभी फेज्ञाबाद जिले में अ्रकबरपर टाउन एरिया हैँ उसके चेंयरमेन के विरुद्ध 
एक याचिका दायर हुई और इसके सम्बन्ध में ट्विव्यूनल ने कोर्ट में साफ कह दिया कि 
ये नियम गलत हें, इसके अनुसार कोई पेटीशन नहीं झा सकती है, क्योंकि जब १६४५३ में 
टाउन एरिया ऐक्ट में संज्ोधन हुआ कि उसमें नियम बनाये जाये, लेकिन नहीं बने 
ग्रोर जब अमेंडेड ऐक्टआ चुका हेतोी उसके अनुसार नियम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो 
पराने ऐक्ट के अनसार आप पराने नियम चाल कर देंतो यह ठीक नहीं हें। साफ 
बात हे श्रीमनू, और १६५३ में जब सदन में इस पर वादविवाद हुआ था तो नारायण 
दत्त जी ने संकेत भी किया था कि इसका ध्यान दिया जाय और मासनोय मंत्री जी ध्यान 
देंतोी मालस होगाकि उस समय भी कई हंकायें हमारें दलकों ओर से पेश की गई 
थीं और सरकार जैसी कि परम्परा चलाना चाहती हैँ उसको और भी संकेत किया 
गया था कि यह परम्परा साफ नहीं हें। यह सही हैँ कि यहां पर आपका विशाल 
बहुमत हैं और रात को दिन, शनि को रात, चांद को सूरज, सूरज को चांद सरकार के 
पक्ष के लोग कह सकते हैँ, कलंपिग कर सकते हुं ओर आरउन्द विभोर हो सकते हूं 
ग्रौर जनतंत्र के वक्ष की शीतल छाया को विस्तारित कर सकते हें। यह देश का दुर्भाग्य 
हैं कि आपको इतना बहुमत प्राप्त हो गया हें। लेकिन अयर हम अपनी जिम्मेदारी 
मसहसस करें और देखें कि आज दिक्कत क्य। हो रही है ? हमने झकबरपुर के चेयरमंन 
के बारे में बतलाया। मिर्जापुर में अहरोरा के चेयरमेतव के खिलाफ अविश्वास का 
प्रत्तावा आाया। साफ लिखा हुआ हूँ कि मेजारिटी, इसके क्‍या माने हें, यदि १३ 
सदस्य हँतो १३ का आधा हुम्मा साढ़े छे तो वह पूरे ७ मेम्बर माने जाय॑ ? बहां 
तो क्लीयर मेजारिटी ८ की होनी चाहिये। श्रीमनू, इतना विवादास्पद प्रइन यह है कि 
झ्राप ध्यान दें कि सेवन जज, मिर्जापर अहरौोरा दाउन एरिया में गये और 
जाकर जिस भीटिंग में श्रविद्वास का प्रस्ताव आया था उस मीटिग को प्रिसाईड किया, 
उसमें विचार हुआ और विचार होने के बाद ७ वोद शझ्राये। उस अविश्वास के 
प्रस्ताव के पक्ष में । बड़ी परेशानी हुई कि यह जो ७वोद आये हें अ्रविश्वास के 
प्रस्ताव के पक्ष में इसको क्लीयर मेजारिटी माना जाय यानहीं। वहां उन्होंने कोई 
फेसला नहीं दिया। बिना फंसला दिये बहुउठ कर चले गये और झ्ाज तक उस अहरोरा 
टाउन एरिया के वही पुराने चेंयरमेन हें। उस टाउन एरिया में वही पुराने चेयरमेत 
कंटिन्यू कर रहें हैं, क्योंकि उन्होंने कोई फेसला नहीं दिया। वह इस बात को सोच 
रहें हैं कि जब तक ८ की संख्या न हो, वह क्लीयर मेजारिटी नहीं हो सकती हँ। दूसरे 
पक्ष ने इन तसास टेक्सीकल बातों को लेकर हाईकोर्ट में रिंट दाखिल कर दिया हैं। तो 
इतनी परेशानी आज सारे प्रान्त में पंदा हो गयो हे किसे आपसे क्‍या बताऊं ? श्रीमन्‌, 
समय थोड़ा हैं। इसके लिये झाघ घंटा समय दिया गया हुूं। वह कमेटी बनायी गयी है! 
हमको तो पहले ही झआहंका थी कि वह समय पर पाबन्दी लगायेगी, वही दिक्कत हसको 
इस ससय भुगतनी पड़ रही हू । 


ओऔमन्‌, हालत यह हूँ कि जहां पर कांग्रेस पार्टी का सदस्य चेयरमन नहीं चुना 
गया, वहां पर तो दसरा तरीका इस्तेमाल होगा और जहां कांग्रेस पी्टो का चेयरमंन 
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| श्री राजनारायण ] 


चुना गया है वहां पर दूसरा तरीका इस्तेमाल होगा। एक ऐसी डामाडोल नोति 
चल रही है कि उस नोति के फलस्वरूप सारे प्रान्त में जितनी स्वशासन की संस्था 
हैं वह किकतेंव्य विमृढ़ हो गयी हें। वह वहां की पेटीशन को लेकर सरकार डे 
सासने चली झा रही हैं। जहां पर कांग्रेस की मेजारिटोी नहीं है वहां पर यह चेयरमेन 
को रिमव कराने को कहते हैँ और कहीं पर दूसरी तरह से किया जाता है। हो 
में यह चीज़ कहना चाहता हूं कि यह जो नियम हैं इन नियमों को ओर सरकार का 
ध्यान बहुत पहले समुचित रूप से जाना चाहिये था। इतनी समय की बरबादी हुई 
कि आपने अध्यादेश निकाला और फिर सदन में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। 
इसकी जिम्मेदारी किस पर जाती है। में पूछना चाहता हूं कि आज सदन का समय भी जो 
इस काम के लिये लिया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसपर है? यह बहुत से सदस्य 
समझते होंगे कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये। लेकिन जब माननीय मंत्री 
जी कोई बात कहते हैं, वह दुरुस्त बात ही कहते हैं और उसको दुरुस्त हो मानते हूँ। 
दुरुत्त समान कर ही अध्यादेश निकाला गया था और आज भी इस विधेयक 
फो वह दुरुत्त बात समझ कर ही लाये हे। इसमें. दिक्कत है और वह दिक्कत 
इतनी बताई जाती है कि जो याचिका एलेक्शान के विरुद्ध दायर की गयी हैँ उसके 
सम्बन्ध में फंसला नहीं हो रहा है। जो पुराने चेयरमेन हें बही श्रपती जगहों पर काम 
कर रहें हें। काम चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। जब से यह टाउन 
एरिया का चुनाव हुआ हैँ उसको करीब अब डेढ़ साल प्राहों गयाहे। टाउन एरिया 
का करीब आधा समय अब बीत रहा है। अब आधे समय के बाद आप चाहते हें कि 
एलेक्शन की पेटीशन हो और एलेक्शन पेंटीशन के सारे प्रान्त के श्रांकड़े हिसाब 
लगाकर देख लिये जाय॑ तो एलेक्शन पेटीशन उसी के विरुद्ध -होगी जो नानकांग्रेस 
के हैँ, क्योंकि हर दृष्टिकोण से आज सरकार यह चाहती है कि सारी पावर को अपने 
हाथ में ले लें। चाहें वह टाउन एरिया के रूप में हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रूप में हो, 
चाहे म्युनिसिपेल्टी के रूप में हो, चाहें वह नोटीफाईड एरिया के रूप सें हो, इतनी दूर तक 
केन्द्रीयकरण की मनोव॒ृत्ति इस सरकार को होती चली जा रही हैँ कि जहां कहीं सरकार 
की समझ में यह आया कि जो भी शक्ति दूसरे केहाथरमे जा रही हे उससे सरकार का 
पर्दाफाद होने का अन्देशा हैँ तो वहीं वह अंकुश लगा देती है। सरकार की ओर से 
जो उद्देश्य और कारण प्रस्तुत किये गये हें उसमें यह बताया गया हे कि क्‍यों यह विधेयक 
हमारे सामने रखा गया हे, उस पर माननीय मंत्री जी ने श्रच्छी तरह से प्रकाश 
डाला और प्रकाश डाल कर उसके अन्दर जितनो त्रुटियां, खामियां और दोष थे 
उन सबको क्‍यों नहीं दूर किया गया और क्यों नहीं उसको प्रजातांत्रिक मूल रूप में उसका 
समावेश किया गया। अगर पहले ही इन खामियों को दूर कर उसको जनतांत्रिक 
मूल हक रूप में समावेश किया गया होता तो श्राज यह विधेयक उपस्थित करने को 
बत नआती। जब सन्‌ ४५३ में यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था तो हमने डेमोकेंटिक 
सुझाव चुनाव के बारे में भी दिये थें, सेम्बरों का चुनाव केसे हो, चेयरमैत का चुनाव 
कंसे हो, चेयरसेन को रिसूव कैसे किया जाय। चेयरमंत का विरोध यदि हो, एलेक्शन 
पिटोडान यदि के, तो वह किस रूप में हो, एलेक्दान पिटीशन के बाद चेयरमेन का चुनाव 
फिर कैसे हो; ये सब हमने बिल्कुल व्यापक दृष्टिकोण से रखा था, हमने सुझाव दिये 
थे, यह बड़े श्रफफोल के साथ कहना पड़ता है कि उस समय जो बिल के प्रवत्तेक ये 
झोर सदत सें उस नुकतेनजर को रखते हुए संशोधन कराता चाहते थे--माततीय 
म्सोहनलाल जो गोतम , उनके करे में प्रब माननोय मंत्री जो यहकह सकते हैं किहम 
तो नये झावसी हें, हमारे ऊपर नयी जिम्मेदारी आयी हे और हमार रास्ते में जो दिककतें 
भर तक रुकावर्ट श्रायों का उनको हंसने. नये त्रोके से हल करने का प्रयत्न कियो। इन्डी- 
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की उवाइन्ट रेस्पोन्सीबिलटी होती हे तो उस केबीनेंट के एक सदस्य होने के नातें बहु यह 
बात नहीं कह सकते कि फलां सेम्बर के समय में यह बात श्यायी थी। 


श्री रामनरंश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़ )--अ्रध्यक्ष महोदय, क्या कोई माननीय सदस्य 
यह पहले से ही अन्दाजा लगा सकते हूं कि वह क्‍या कहेगा और उस पर तक कर सकते हुँ? 


पा. माह 


श्री अध्यक्ष--यह तो वे कह सकते हे, लेकिन वे जो भाषण इस समय वे रहे हूँ 
वह कछ असंगत सा अवश्य हें। 


श्री राजनारायण-.जो संशोधन बताया जा रहा है उसमें यह बात निहित है। 
मानतीय रामनरेश जी चौथ कलाज़ को देखें । उद्देश्य और कारणों को बता कर केवल 
यह कह दिया गया है कि निर्वाचन याचिका मेंजो दोष रह गये हें उन्हीं के लिये 
यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसके अन्दर तो और बहुत सी बातें हें। में 
माननीय रामनरेश जी से कहूंगा कि ये प्वाइंट आफ आर्डर उठा कर अपना और सदन 
का समय बरबाद करते हें। अगर वे घारा ४ को देखें कि मल अधिनियम को घारा 
३६ की उपधारा (२) (एफ) जो निकाल दी गयी हू। 

(इस समय १ बजकर १५ निमट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १६ मिनट पर 
उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्‍त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई। ) 


श्री राजनारायण-.-.माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विधेयक पर हम विचार 
कर रहे हैं वह बहुत ही छीटा सा विधेयक है शोर जसा माननोय मंत्रो जो ने बताया कि चेयरमन 
के निर्वाचन से संबंधित उपबन्धों में जो दिक्कत पेदा हो गयी है उसको दूर करने के लिये यहुं 
संशोधन विधेयक, जो पहले आईडिनेंस के रूप में जारों किया गया था, इस सदन सें लाया गया 
हैं ' अगर आप देखेंगे तो इस विधेयक के द्वारा सरकार कई बातों में अधिकार झपने हाथ मे ले 
रही है । विधेयक एक दो पद्ने में हो या उसका बड़ा रूप हो, लेकिन वह क्‍या प्रभाव रखता है या 
उसका क्या असर होता है इस पर हमें अच्छी तरह से ध्यात देना चाहिये और अ्रच्छी तरह से ध्यान 
करने के बाद ही उस पर अपनी सम्मत्ति व्यक्त करनी चाहिये। अब इंस विधेषक के द्वारा, अगर 
चौथ खंड को देखेंगे जिसमें मल ग्रधिनियम की घारा ३६ की उपधारा (२) में खंड (एफ) (जो 
निकाल दिया गया हैं) के पठ्चात्‌ निम्नलिखित नये खंड (एफ १) से (एफ ६) तक सदव 
रक्‍खे गये समझे जाय । यानी यह सरकार जो बिल प्रस्तुत कर रही हे उसके द्वारा सरकार 
चाहती है कि चेयरमेंन का एलेक्शन इस तरह से कन्डक्ट किया जाय। जो मूल अधिनियम की 
धारा ३९ की उपधघारा १व २ हुँ वह में माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये पढ़ देना 
चाहता हूं । 
४ ६(]) पृश्घ6 586 .0एशए्लां ए489 ग्राबइट8 एप5४ 89ए70806 0 थी ० 
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.. यानी सरकार मियमस बनाने का अधिकार अपने हाथ में लेती है उन बातों के लिये जिनका 
अ्रधिकार ऋब तक सरकार के हाथ में नहीं था या यदि कोई अधिकार था तो इनडायरेक्टली 
था तो उसको सरकार सीसित समझती थी। सन्‌ ५२ में इसमें जो संशोधन हुआ अगर आप 
उसको पढ़ तो संशोधन का जो १६वां खंड हु उसमे लिखा हें कि>-+- 
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प्रायण (जिला बस्ती)---अआत ए प्वाइंट आफ आडर सर, में यह जाननी 
जेनरल' डिंबेहैं और मॉननीय सदस्य यह पुस्तक क्यों पढ़े रहे हें ?.. 
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श्री उपाध्यक्ष--वहु हवाला दे रहे हैं। माननौय सदस्य अपनी बातों को जारी रखें। 


श्री राजनारायण-..श्रीसन्‌, यह जो विधेयक आया हे वह जिस चीज के लिये संशोधन 

है, में उसी ऐक्ट की धाराओं को पढ़ना चाहता हूं। माननीय शिवनारायण जी को समझना चाहिये 
कि हम १६३६ के ऐक्ट सें इस विधेयक के द्वारा संशोधन करने जा रहे ह। सी० डी० एफ० 
को सन्‌ १६५२ के संशोधन के द्वारा हमने निकाल दिया था अब उसके विपरीत यह एक न 
एक प्रकार से जिस बात को उस समय जनतांत्रिक प्रणाली का हवाला देते हुये हटा दिया बया 
था आ्राज पुनः इसके द्वारा अपने हाथ में लिया जा रहा है । श्रीमन्‌, इस विधेयक का प्रथम्त पृष्ठ 
देखे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि जहां सी० डी० एफ० निकाल दिया गया था अब उसके बाद 
एफ (१) से एफ (६) तक सदंव रूप से समझ लिया जाय । यानी इसका मतलब यह होगा 
मझ6 टगातवएटा ण लैल्टा0ा क्‍0 6 0०06 ० एाशांंगाकआा? चेयरसंन के आफिस का 
एलेक्शन किस तरह से कंडक्ट किया जाय और इस सम्बन्ध में सरकार हल्स 
बनाने का अधिकार अपने हाथ सेल रही हूँ और यह समझ रहो हे कि वह 
. इस सदन के सम्मानित संदस्यों से श्रपती तमास पुरानी बातों पर मुहर लगवा लेगी 

भानो यह अधिकार जो आज इस विधेयक को द्वारा सरकार के हाथ में जा रहे हैं 
यह सदंव से ही सरकार के हाथ में थे। चेयरमन का जो पद हैं उसके एलेक्शन को कंडेक्ट करने के 
बारे में सरकार नियम बनावे ओर यह अधिकार भी उसको पहले से हे ऐसा समझ लिया जावे, 
यह सरकार चाहती है । शीमन, एफ ( २) को पढ़ा जाय तो सरकार कितना बड़ा श्रधिकार इस 
छोटे से विधेयक के द्वारा सदन से लेने जा रही है इस पर श्रच्छी तरह से रोशनी पड़ती है । “५॥० 
6862807 ६0 60प78 76 ठा59प83 72480778 0 86९९2707 (0 06 ००6० ण (॥काफाशाएं 
चेयरमन के पद के लिये चुनाव के सम्बन्ध में जो झगड़े हों श्रौर उसमें जो शंकारयें हों, उनका फैसला 
किस ढंग पर हो, इस सम्बन्ध में सत्य को असत्य कर देने का नियम श्राज सरकार अपने हाथ में 
लेने जा रही है और सरकार हमसे यह चाहती हे कि हम इस बात को मान लें कि सरकार के 
हाथ में यह अधिकार पहले ही से सन्निहित थे । 

... तीसरी बात “76 #शाठपक्कषा ० तवाइतणएधारिटया005 07 ७6०४०7 +0 ॥॥8 
००6 ए (याक्ा- 707,” चेयरमंन का जो पद हैं उसके लिये क्‍या क्या 
डिस्क्वालिफिकेशंस हें. आपको समझ लेना होगा कि जब सन्‌ १६५२ में इस सदन 
में वादविवाद हो रह! था तो चेघरमेन के सम्बन्ध में क्या क्‍या बातें डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में 
समझी जा सकती हे काफी विषद व्याख्या हुयी । अ्रब में यह समझने सें श्रससर्थ हो रहा हूं 
कि सरकार आज इस विधेयक के जरिये यह अधिकार श्रपने हाथ में क्यों लेना चाहती है। 
सरकार क्‍यों चाहती है कि वह चेयरमेन के पद के सम्बन्ध में जिन बातों को हम डिस्क्वालिफि- 
केशन समझते थे अब उनको भी नियम और उपनियमस बना कर अपने हाथ में सारी शक्ति ले। 
. श्रीमन, श्रगर हम तीन वर्ष के जीवन काल को देखें तो श्रब यह कहने में जरा भी हिचक 
नहीं होनी चाहिये कि दिन प्रतिदित सरकार की भावना सार्वजनिक शक्ति को अपने 
हाथ में केन्द्रित करने की होती जा रही है । आज से तीन वर्ष, दो वर्ष पहले सरकार जो अधिकार 
सामान्य और साधारण नागरिक क हाथ में रहने देने की बात कह चुकी थी और जो इस सम्बन्ध में 
नियम ओर उपनियम बनाये जाने कौ बात स्वीकार कर चुकी थी, उसको भी सरकार 
अपने हाथ में लेने जा रहीहे। अगर हमएफ (४) देखें तो उसमें लिखा है 
_. #0 छाब्लणानं णीजाए65 बाएं 007फ्रो >4०7०6४5 ;थवांग्रह $0 8००४०१ ६0 ४06 
0#0० ण॑ ए्रंफयाक्षा? 5 नतााओ आय अब. हक 

चेयरमे न के पद के लिये कौन-कौन सी बातें करप्ट प्रेक्टिस मानी जायंगी और चुनाव 
संबंधी भ्रपराघ क्या-क्या समझे जायेंगे, अब उसके सम्बन्ध में भी सरकार नियम बनाने का अधिकार 
श्रपने हाथ से इस विधेयक के द्वारा लेने जा रही हे । सरकार यह चाहती है कि यह संदंन यह 
समझ ले कि सरकार के हाथ सें पहले से भी यह ताकत थी। शीमन, अगर आप एफ (५) देखे 
तो इसमें यह लिखा हे “०ए४-७|०७४०७७ ६०-४० 0906 ० ॥णाक्षा' यानी चेयरसेन का पद 
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उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन ) विधेयक, १६५४५ स्श्श 


रिक्त हो उस स्थान पर पुनः चनाव हो । वह पुनः चुनाव केसे होगा, किस प्रकार से होगा इसके 
रे में भी नियस बनाने का अधिकार यह सरकार प्रपने हाथ में लेना चाहती है । यह सरकार 
चाहती है कि उसके हाथ में सबवंदा से यह ताकत है । और अब वहु इस बात को कानूनी स्वरूप 
देना चाहती हुं। एफ (६) में लिखा हे “इुद्याहाए 07 थी सादाहा5 ए288079 0 
00०70 50६ 66 6852घ075 ६0 ६86 0708 ० एस्‍अडए20.,7 
श्रीमन्‌, सेरे सम्मानित सित्र डिप्टी मिनिस्टर साहब जब इस विधेयक के सम्बन्ध में अपने 
विचार प्रकट कर रहे ये तो बड़े सीधे सादे स्वभाव से, सुन्दर शब्दों में जो कुछ दिक्कत श्ौर कठिनाई 
घेयरमंन के सम्बन्ध में इलेक्शन पिठीशन के बार में उन्होंने इस सदन में रक्खी थी, मगर इतने 
बड़े व्यापक अधिकार जो सरकार अपने हाथ में लेने जा रही हे उसकी ओर हमारे सम्मानित 
मित्र ने काफो प्रकाश नहीं डाला । यदि श्रोसन, इतनी ही बात होती कि जो चेयरम॑न नाजायज 
तरीक से चुता गया हूं, च यरमंन का चुनाव अ्रनचित है, उसमें बड़ी गड़बड़ियां हें, बड़ी घांघली 
हूं, बड़ा भ्रन्याय हें तो वहु चेयरम न अपने स्थान पर क्यों रहे, सरकार की बोर से यह दलोल 
दी जा सकती हु । यदि यह विधेयक सदन में प्रस्तुत नहीं होगा चुंकि रिटर्निंग आफिसस अब 
इलेक्शन पिटीशन को मेवटे न नहीं कर रहे हूँ, और वे यह कह रहे हूं चुंकि नियम पुराने कानून के 
मातह॒त हें श्रौर जो संशोधित ऐक्ट है उसके मातहुत नियम नहीं बनाये गये हैं, इसलिये नियमानुसार 
प्रब इलेक्शन विटीशंस ठीक नहों हे, बहु नहों लिया जा सकता । सरकार की और से यह तर्क दिया 
जा सकता है कि सोशलिस्ट पार्टो के लोग या अन्य विरोधी पक्ष के लोग चाहते हें कि ऐसा चेयरमेन 
जो अनुचित तरीके से चुना गया है वहु श्रपनी जगह पर बरकरार रहे और वह शअ्रपने पद 
का दुरुपयोग करता रहे। में, इस बारे में श्रीमनू, श्रापके हारा सरकार को और सदन के 
सम्मानित सदस्यों को श्रपती झोर से सफाई दे देना चाहता हूं कि हमारी तनिक भी इच्छा नहीं 
हूँ कि ऐसे व यरमंन जो अष्ट हें, जो अ्रपने पद का दुरुपयोग करते हैं, सही सानी में, सान्य जन- 
तांत्रिक प्रणालियों का उन्मूलन और विरोध करते हुये जिनका चुनाव हुआ हो वह अपनी जगह 
पर बने रहें । हमारी ऐसी तनिक भी इच्छा नहीं है । मगर जहां हम सरकार की कुछ दिक्कतों 
को महसूस करने, अनुभव करने और श्रनुभृति प्राप्त करने की चेष्टा करते हूँ ज्ञो वहीं पर 
हम देखते हें 
राजा वीरेच्शाह (जिला जालौन)--अीमन्‌, मुझे कोरम नहीं मालम होता । 
(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।) 


श्री राजनारायण-..श्रोमन्‌ में इस विधेयक पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक समझा 
जा रहा है,जो वादविवाद हो रहा हे उस वादविवाद के पुनः जारी करने के पूर्व झापसे एक निवेदन 
करना चाहता हूं। श्रीमन्‌, आप श्रक्सर यह देखते हे कि तीसरे पहुर की जब बेठक होती है तो 
सरकारा पक्ष क सम्मानित सदस्य सदन में उपस्थित नहों होते। झौर हमारा यह कत्तेव्य 
नहीं है, यह नानआ्रफिशल डे नहीं है, वी झार रेस्पांसिबिल फार देट डे । श्रीसन्‌, सरकार चाहतो 
हूँ कि यह विधेयक जल्दी में पास हो । आधा दिन इसके लिये मुकरंर किया गया है प्रौर सरकारी 
धच के लोग कोरम भी कम्प्लीट करने के लिये यहां पर नहीं उपस्थित हुँ, श्ौर समाचारपत्रों में 
घराबर म पढ़ रहा हूं कि सरकारी पक्ष के लोग शसेम्वली के सेम्बरों की तनस्वाह बढ़ाने के लिये 
सचेष्ट हैं... क्‍ 
... श्री उपाध्यक्ष---विधेयक पर झाइये। कोरम की बात तो हो चुकी । 

भरी शिवनारायण-.प्वाइंट श्राफ प्राडेर सर । यह श्रनावश्यक बात यहां कही जाती हैँ । 

. श्री उपाध्यक्ष--पेंने कह दिया है । रूलिग दे चुका हूं । 


श्री राजनारायण--तो में श्ीमन्‌, आपके द्वारा निहायत अदब के साथ साननीय मंत्री 
जी से यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रों जी इस विधेधक को परिवर्तित स्वरूप में सदन में 
उपस्थित करें ओर केवल इतनी बात रखें कि चूंकि इलेक्शन पेटीशन, जो चेयरसेन अनुचित 
तरीक्ष से चुने यये हैं, या जिस चेयरमेन के चुनाव में अवेधानिकता भ्रपनायी गयी है उनके विरुद्ध 
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नहीं होने जा रहा है । केवल हम उतने ही को चाहते हें कि इसमें ठीक कर दिया जाद। 

तो में समझता हूं कि बहुत से इस सदन के सम्मानित सदस्यों को इस पर विशेष ऐतरा३ 

नहीं होगा । एतराज की बात उसमें भी हें। लेकिन विशेष ऐतराज नहों होगा। 

भगर जब सरकार यह पावर लेता चाहती हैँ उसी के साथ-साथ जब १६५४२ पे 

सदन में वाद विवाद हो रहा थातो जितने जनतान्त्रिक प्रणाली को प्रस्तुत करने 

के लिये सुझाव हमारी शोर से दिये गये उन तमाससुझाझों को इस,समय भी दृष्टयोचर 
नहीं कर रही है, तो हमें बड़ी श्रापत्ति होती हु । और में अपना विरोध और जबरदस्त विरोध 

आपके द्वारा प्रदशित करना चाहता हूं कि सरकार के हाथ में इतना बड़ा अधिकार नहीं जाना 
अआाहिये। क्‍यों नहीं सरकार यहां पर बंठ कर विचार करे ? क्‍यों नहीं वह सदन के सामने 
इन तमाम बातों को रखती क्योंकि किसी दाउन एरिया कमेटी के चेयरमंन का पद एक महत्वपर् 
स्थान है । चेयरमेन का पद साधारण बात नहीं है । हम डिसोक्रेसी में यकीन करते हैं, जनतंत्र 
सें यकीन करते हैं। जनतंत्र का बुनियादी उसूल हे डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर । वक्त को 
केन्द्रित करता और फिर जनतंत्र की बात करना यह दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हें, 
असंगत हूं, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुये हैं। सरकार जो नियम बताने का ग्रधिकार अ्रपने हाथ 
में ले रही हे वह क्या नियस बनायेगी ? वह इनके जरिए जिस तरह से चाहेगी चेयरमेन की डिस्कवा- 
लीफिकेशन रिसृव करंगी, जिस तरह से चाहेंगी चेयरसेन का इलेक्शान कंडक्ट करायेगी 
आर इसी तरह से जो चाहेंगी करेंगी। तो जब सदन बेठा हुआ है तो उसके सदस्यों के सामने यह 
सारी बातें तमाम ब्योरवार आनी चाहिये कि सरकार किन किन बातों को चेघधरमंतर के पद के 
लिये डिस्क्वालिफिकेशन मानती हें, सरकार किस-किस पद का चुनाव किस तरह से कराता 
चाहती है । इसके अलावा है बाई इलेक्शन आफ दि शआ्राफिस श्राफ चेयरमेन । हमको इसमें 
कोई संदेह नहीं कि जो बाई इलेक्शन सरकार कराना चाहेंगी वह नागरिकों द्वारा नहीं होगा, बल्कि 
सरकार चाहेगी कि जो टाउन एरिया में मेम्बर हैं वही चेयरमेन का चुनाव कर लें जैसा कि तभी 
स्थुनिसिप लिटी में चेयरम ते के चुनाव के लिये नियम बनाया गया हैं। तो जब एक चेयरमंत 
हट तो क्यों नहीं एक सामान्य वोटर को अ्रधिकार दिया जाय कि वह चुनाव करके अपना नया 
चयरमन चुने ” पहले का जो अ्धिनियस है उसमें कोई ऐसी बात नहीं हैं । उसमें श्रगर चेयरमन 
हटता है तो चेयरमेन का चुनाव कौन करेगा ? क्‍या उस टाउन एरिया के अन्दर रहने वाले 
तमाम बालिग लोग करेंगे जो पहले के वोटर थे या उस कमेंठी के 5,१०,१२ या ११ मेम्बरात 
करंगे : पहले के एक्ट के मुताबिक जहां तक में समझता हूं कि यह इलेक्शन तमाम वोटरों को 
करना चाहिये था, मगर अ्रव सरकार की इच्छा हैं कि बहु एक तरफ तो तसाम चेयरमतों को 
हटाये और इसरी तरफ जो थोड़े से लोग बेठे हुये हें वहां, उनके जरिये चेयरमेन के पद पर दूसरे 
लोगों को आसीन कराये। इन तसास बातों को सदन में प्रस्तुत करना चाहिये। 


में श्रापक हारा कहता चाहता हूं कि सरकोर इस विधेयक के द्वारा असीस अधिकार 

अपने हाथ में लेता चाहती है, जो कि तिरंकश और प्रनियंत्रित होंगे शौर जनतांच्निक प्रणाली में 
बाधक होंगे। तो इस प्रकार का श्रगर कोई भी विधेयक हमारे सदन में प्रस्खुत होता है तो एक 

सच्चा जनतांबिक प्रणाली पर चलने बाला हर प्रकार से इसका विरोध करेगा। इसलिये श्रीमत, 

में इन तमाम बातों को समझते हुये, और सरकार की दिक्कत को समझते हुये विरोध इस सदन मे 

कर रहा हुं और चाहता हूं कि सरकार अपने हाथ में इतते अधिकार न ले । सरकार अपने हाथ 
इस तस्ह से मजबूत न करे कि वह जनता की इच्छाओं को जब चाहे कुचल दे, जब चाहे उनका 

दसन कर दे । जो सरकार सही मानों में जनतांत्रिक प्रणाली पर चलती है वह सदा अपनी 

इच्छा से ऐसा कानून बनायेगी जिसमें शक्ति विकेन्द्रित होगी, सामान्य जनता के पास शर्क्त 

जायेगी, न कि वह सरकार के पास रहेंगी और श्रगर इन तसास उसुलों को सामने रख कर इस 
विधेयक को घाराशों पर विचार करते हें तों इसमें कोई भी शक नहीं है कि पहले जो अ्रधिकार 

सरकार के पास नहों थे वह अभ्रंधिकार भी श्राज सरकार अपने हाथ में इस विधेयक के जरिये लेने 


। 





30 ग्ड्नं दी जआ नाक मो ग्कः छ्ाश हर 5 कप द्ताफफाकनउधयाालममक, डक ५ 
इत्तर अदणश दाउन शक श्याज [ सपाधर। हययक रे & हे ्‌ श्र ड्‌ 


अंक कं. 


कं सह कषकजनी किक झा कक 5235 घारकार पाहचबाल 7० दस अलम्ल८रकम्ण न दया 44 5: ० को 
जा रही हैं । इन शब्दों के साथ मं सरकार की इस इच्छा और इस सर्दग्रासी सनोवत्ति का घोर 


खिरो४ रन काश तथा 
खवराथ करता हूं । 


। 


ज़्जञा 


ऊे सलतान ऋानस खा जिला फरंखाबाद |--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, दाउन 
तकरीरे अभी १ घंटे के अन्दर हुई मैने उन्हें बहुत गौर से सुना, 


क 
पहले जो मेरे दोस्त राजनारायण सिंह जी ने तकरीर को हू उसको भी मेंने 
सुना मेरी समझ में यह बात नहीं झायी कि इस छोटे से बिल पर जो बिलकुल एक इस्नोसेंट और 
मासूम सूरत रखता हैं इतनी लम्बी चोड़ी बहस की क्‍या जरूरत थी । उन्होंने अपनी तकरीर 
में बार-बार डेसोक्रेसी की दहाई दी है और यह कहा है कि इस जमाने में जब कि हर ए+ चीज 
में डसेंस्ट्रलाइजेशन होना चाहिये सरकार हर कुब्बत और ताकत अपने हाथ में लेता चाहती 
है । यह अल्फाज़ श्रोर यह एक्सप्रेशन पहला मौका नहीं जो सेते यह सुने बल्कि यह ऐक्सप्रेशल 
वहु बार बार इस हाउस के अन्दर दोहराते आये हुं और जब कभी कोई बिल पास हुआ या कानून 
हमारे सामने आये तो यह बात बराबर हमें सुनने को मिलती रही । बात क्‍या है ? बात यह 
हूँ कि टाउन एरिया असेंडसेंट ऐक्ट जो १६५३ में अमेंड हुआ था उसके मातहत इलेक्शन हुये श्रौर 
उस इलेक्शन के बाद एक दिक्कत यह महसूस हुयी कि जो कवायद इलेक्शन पेटीशन के मातहत 
थे,उस ऐ कट के झन्दर उनको तब्दील नहीं किया गया और इस ख्याल से रखे गये कि दफा २४ जनरल 
क्लाजेज ऐबंट की जो हूं उसके मातह॒त उन्हें हक हासिल हैँ । लेकिन सासला जब हाईकोर्ट 
के सामने गया तो हाईकोर्ट ने ऐसा फंसला दे दिया जिससे कि सबके लिये एक दुश्बार सुरत 
पेदा हो गयी । गवर्नेमेंट ने उस फँसले की श्रपील सुप्रीम कोर्ट में की हूं लेकिन यह पता नहीं कि 
उसका कब फंसला होगा और क्या होगा । इसलिये इस बात की ज़रूरत महुसूस हुई कि इस वक्‍त 
जो दिक्कत हर जगह पंदा हो गयी हुँ उसे दूर करने के लिये ए 5 तरभीसी बिल शयेओ : इवर्य 'यें 
यह तरम सी बिल लाया गया हूँ। श्रभी जैसा कि यह कहा गया कि इसके जरिये से सरकार तमास 
प्रख्तियारात को अपने हाथ में लेना चाहती है और शायद चह इसका मिसयूज्ध करे। सेरी समझ 
में यह नहीं आया कि जो रूल्स बन रहे हैं या जो रूल्स झाइन्दा बनेंगे वे किसी एक पार्टी के मुताल्लिक 
नहीं हो सकते, उन रूल्स का ऐप्लीकेशन सब की सब पार्दियों पर होगा और कोई चेयरमैन 
हो या सेम्बर जो किसी टाउन एरिया के अन्दर हो व्वाह किसी पार्टो से ताल्लुक रखता हो । वह सब 
उसके अन्दर झा जायेंगे । फिर यह बात कैसे ससझ सकते हे कि झ्रगर ऐसे रूल्स बन गये तो इससे 
चेयरमेनों या मेम्बरों को पोजीशन कमजोर हो जायगी । जनाबवाला, यह बात भी कही गयी 
कि इस किस्म के रूल्स बनने में और दिक्‍कतें पेदा हो जायेंगी और तमाम लोगों के अन्दर इससे 
एक परेशानी पंदा हो जायगी । मेरी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं श्राथी इसलिये कि यह सही 
हूँ कि झ्राज इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद, मुझे खुद जाती तौर पर इसका इल्स है क्वि मुख्तलिफ 
जो टाउन एरिया हे उतके अन्दर यह एक बड़ा पेचीदा मसला पैदा हो गया है कि इसको किस तरीके 
प्र हुल किया जाय शोर कंसे ऐसी सुरत पैदा की जाय कि हाईकोट के इस फैसले को रोशनी 
में इस काम को उस वक्‍त तक के लिये जब तक श्रपील मंजर नहीं होती इस काम को 
चलाया जाय । मेरा ख्याल यह हुँ कि जिस किस्म का तरमीमी बिल हमारे सामने आया है इसके 
झलावा कोई दूसरी सूरत नहीं थी । साननोय राजनारायण जी ने अपनी तक्रीर में कहा कि 
इस तरसीम से दिक्‍कते हूं, दुश्वारियां हें, अ्ख्तियारात गवर्मेमेंट अपने हाथ में लेना चाहती है । 
लेकिन उन्होंने एक लब्ज भी इस बात के मृताल्लिक नहीं कहा कि वह इसके लिये कोई आलटरने- 
टिव प्रोपोज्षल देना चाहते हे, और यदि देना चाहते हैँ तो वह क्या है। श्रगर कोई ऐसा प्रोपो जल 
किसी की तरफ से हमारे सामने झाता तो यह्‌ सदन जरूर उस पर गौर करने के लिये तैयार होता 


ध्झे 


औ्रौर देखता कि वह कहां तक मुनासिब है और अगर वह मुनासिब होता तो उसे मंजूर करने 


ह 


6& 


श्झ् 


में इस सदन को कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी । 
.. एक बात यह भी कही गयी कि शायद इन रूलस से यह झलक सालम होती है कि 
प्राइनदा जो इंतब्ाव चेयरमेंन का हो वह इन्डायरेक्ट हो। यह सही है कि जो इंतल्ाब हुये वह 








*बक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया । 


श्श्र्८ विवान सभा [१५ सिंतस्वर, १३४५४ 


[थी सुल्तान श्रालम खां] 


डायरेक्ट हुये। हरएक शख्स ने उसमें वोट दिया और इस सूरत से चेयरमेन मुन्तलिब हे 

लेकिन इस मौके पर इस बात की बहस में पड़ने का कोई मौका नहीं हे । अगर थोड़ी देर को पहु 

मान भी लिया जाय कि आइन्दा से जो इंतखाबात होंगे वह ऐसे होंगे जो इं डायरेक्ट होंगे,जिसमें पेम्व- 

रान चेयरमैन के लिये बोट देंगे, तब भी में यही श्र्ज करूंगा कि इससे किसी मखसूस पार्दो पर ढोई 

श्रसर पैदा नहीं होता इसलिये कि चाहे ऐक्ट हो या रूल्स हों, वह सबको बराबर एप्लाई करंगे। यदि 

चेयरमैन डाइरेक्ट एलेक्ट होने वाले हैं, तब भी वह हर किस्म के चेयरमेन के लिये बह रूल्स एप्लाई 

करेंगे और अगर इन्डायरेक्ट तौर पर चेयरमेत का इन्तखाब होगा तब भी वह रूल्स हो एप्लाई 
होंगे। तो में यह अर्ज करूंगा कि ऐसी सुरत में एक बहुत बड़ी लम्बी चो डी बहस इस हाउस के भ्रव्दर 
पेश कर देना, इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। उन्होंने शायद यह भी फरमाया था कि इस 
बिल के आने से इस हाउस का वक्‍त खराब हुआ । में बड़े श्रदब के साथ यह अर्ज़ करूंगा कि इत 
बिल के आने या न झ्ाने से वक्‍त खराब हुआ हो या न खराब हुआ हो, लेकिन उन्होंने एक बहुत हे 
लम्बी चौड़ी तकरीर इस हाउस में कर दी, जिस दौरान में कि पांच या छः मेम्बर बोल सकते थे 
और वह चाहते तो कम वक्‍त ले सकते थे। तो मे अ्रज्ञ करूंगा कि यह चीज ज्यादा गौर करने 
के काबिल नहीं है । विधेयक में तो यह है कि जो पोजीशन पेदा हो गयी है उसको दूर करने 
के लिये क्या सूरत मुमकिन हो सकती थी । उसको दूर करने के लिये एक अमें इमेंट बिल हमारे 
सामने है और हम उस पर गौर कर रहे हैं। अगर किसी घारा के मुताल्लिक कोई आलवटनेंट 
प्रोपोजल हो तो में समझता हूं कि गवर्नमेंट उस पर गौर करने और उसकी जांच पड़ताल करने के 
लिये तैयार होगी । लेकिन श्रगर ऐसा नहीं है तो यह एक बहुत छोटा सा बिल है, एक तरमीमी 
बिल हैं और इसको जल्दी से जल्दी पास हो जाना चाहिये क्योंकि यह आ्रार्डिनेंस की शक्ल में पहले 
१६ जून को पेंद्ा हुआ था और कौन्सिल में पहले गया, इसलिये उसके ६ हफ्ते के अन्दर उसको 
पास कर देना चाहिये । यह पबलिक का काम है और हस सबका काम है, इसलिये इसमें हमको 
पूरा पुरा सहयोग देना चाहिये जिससे कि यह श्राडिनेंस की सियाद के अन्दर ही पास हो जाय। 
इन मुख्तसर पझ्लल्फाज़्ञ के साथ में इस बिल की ताईद करता हूं। द 


श्री केश भान राय (जिला गोरखपुर )--माननीय अध्यक्ष सहोदय, इस विधेयक का 
विरोध किया गया । विरोध की ओर से जो बातें कही गयी उनमें में कुछ तथ्य नहीं पाता हूं। 
किसी भी विधेयक कय विरोध करने के लिये तीन श्राधार हो सकते हें । एक श्राधार तो यह हो 
सकता है कि जो उद्देश्य बतलाया गया है वह उद्देश्य श्रभोष्ट न हो। दूसरा श्राधार यह हो सकता 
है कि उद्देश्य तो श्रभीष्ट हो लेकिन विधेयक लाना उसकी पूर्ति के लिये ग्रनावश्यक हो । यानी वह 
विधेयक न लाया जाय तब भी उस उद्देश्य की पूति हो सकती हे । तीसरा श्राधार यह हो सकता 
है कि जिस उद्देश्य की चर्चा की गयी है उस उद्देदय की पूति उस विधेयक द्वारा नहीं हो सकती हे। 
मे समझता हूं कि इन दोनों झआधारों के श्रलावा कोई और आधार नहीं हो सकता है जिन पर किसी 
विधेयक का विरोध किया जा सके। में जब विचार करता हूं तो विरोधी पक्ष से कही हुयी बातों 
में इन तीनों में से एक भी नहों पाता हूं। हमें एक एक पर गौर करना होगा, विचार करना होगा। 
इसक उद्देश्य में जो कुछ लिखा गया हूँ उससे स्पष्ट है कि हाईकोर्ट की ओर से जो निर्णय दिया गया 
है उस निर्णय का तात्पय होता है कि वर्तमान श्रधिनियम में एक गैप है, एक कमी है और वह कमी 
यह है कि उस वर्तंसान श्रधिनियस के अनुसार किसी चेयरसेन के चुनाव के खिलाफ कोई याचिका 
नहीं प्रस्तुत की जा सकती , उसके निर्णय का कोई नियम नहीं है । में यह समझता हूं कि इस गेप 
को दूर करना आवश्यक है । जब तक यह गेप दूर नहीं किया जाता है तब तक जो टाउन एरिया 
ग्रधिनियम है उसके कुछ उद्देश्यों की पूति नहीं हो पाती है । इस गेप को दूर करने के लिये कोई 
न कोई विधेयक लाना झ्रावदयक हूँ। श्रव हमें यह देखना होगा कि दूसरा जो बतलाया गया कि क्या 
इस विधेयक के बिना भी कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि वह गैप दूर हो सके । तो जेसा कि 
यह सरकार विचार करती हैँ, वह समझती है कि जो पहले की स्थिति हुँ उसके श्रनुसार भी पहले 
के पुराने नियम हैं उनसे काम लिया जा सकता है, किन्तु सरकार के विचार से ही काम नहीं 
चलेगा । यवि शझ्रदालत निर्णय करती है कि पुराने नियम लागू नहीं हो सकते जैसा कि उच्च 
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स्यायालय ने कर दिया हे, अब तो केवल सर्वोच्च न्यायालय बाकी रह जाता है। अगर वह 
ही निर्णय कर दे तो ऐसी स्थिति में पुराने नियम व्यर्थ हो जाते हें और दूसरे नियम बनाने 
झ्रावदयक हो जाते हुं। ऐसी अवस्था में पहले ही यह विचार करके जो नियम पहले बनाये गये थे 
पदि उनमें कोई बढ़त बड़ा दोष न हो, तो हमें इस अधिनियम के श्रनसार भ्रधिकार प्राप्त कर लता 
घाहिय कि यदि सर्वोच्च स्यायालय ने खिलाफ फंसला दे दिया तो हम इस अधिनियम के द्वारा 
उस गैप को दूर कर सकेंगे जो निर्णय के द्वारा पदा हो सकता है । श्रव यह देखना हूँ कि क्‍या 
जिस उद्देश्य की पूति के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसकी पृति हो जाती हैँ या नहीं ? 
मे जहां तक समझता हें माननीय नारायणदत्त या राजनारायण सिह ने ऐसी कोई बात नहीं कही 
जिससे यह पता चले कि जिस उद्देश्य की पूति के लिये यह विधेयक पेश किया गया हैँ उसको 
पति नहों होती, इसलिये उस सम्बन्ध में सुस्े कुछ नहीं कहना हैँ । हां, माननीय राजनारायण 
सिह ने एक प्रइन उपस्थित किया था। उन्हंने यह बतलाया था कि चंकि यह चुनाव याचिका 
के सम्बन्ध में जो निर्णय दिया गया था उसी के सम्बन्ध में यह विधेयक पेश किया गया है 
इसलिये यदि इसकी चौथी धारा में जो चुनाव याचिका से संबंधित हे, यदि अधिकार लेतें 
तो जायज़ था | उससे संबंधित नियम के अलावा उसमें एफ १ से एफ ६ तक सरकार अधिकार 
ले रही है, यह लेने की आवश्यकता नहीं हे । इसके उत्तर में में माननीय राजनारायण सिंह को 
यह बताना चाहता हूं कि याचिका के सम्बन्ध में निर्णय करते समय अदालत को इन सब नियमों 
का ध्यान करना पड़ता हैं जो एफ १ से लेकर एफ ६ तक दिये हुये हे और उसी से सम्बन्ध में 
रखते है । इसलिये चुनाव याचिका के लिये जितने नियम होंगे उनके बनाने का अधिकार भी 
सरकार को ले लेना चाहिये। इसलिये में इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि जितने लोग 
इसका विरोध करें वह उन आधारों पर जो मेंने बतलाये, कोई तथ्य की बात कह तो कुछ विचार 
किया जा सकता है । 


श्री राजनारायण-अऔीमन्‌, यह के बजे तक चलेगा ? 
श्री उपाध्यक्ष--साढ़े तीन बजे समाप्त हो जाता है । 


न्याय मंत्री (श्री सेयद भ्रली जहोर ) --..उपाध्यक्ष महोदय, में इस इंतजार में था कि 

कोई ऐसी बात इत बिल के मुताल्लिक कही जाय जिसके कि वाकई जवाब देने की जरूरत होती, 
पगर मालम यह हुआ कि यही नहीं कि कोई बात इसके खिलाफ नहीं कही गयी बल्कि बहुत सी 
बातें जो कही गयीं या तो किसी गलत असम्पक्षत के ऊपर कही गयी कि यह हुआ होगा और यह कहा 
गया और उसका जवाब दिया गया जोकि इसका अभ्रसली मकसद हुँ उससे दूर हट कर लोगणों ने 
एतराज़् किये। यह हर शख्श जानता है कि जब कोई लेजिस्लेटिव बाडी होती हे और वह कोई 
विधेयक पास करती है तो वह किसी खास गरज़ के लिये पास करती है और जब वह पारित हो 
जाता हे तो झदालतों में जाता है । तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उसका असली 
मकसद होता हैँ उसके साफिक अदालतों का फंसला नहीं होता हे बल्कि उसके खिलाफ हो 
जाता हैं । ऐसी पूरतों में हमेंशा इसकी ज्ञरूरत पड़ती है कि कानन में कोई न कोई तरमीम की 
जाय ताकि उसका मकसद पूरा हो । अ्रबकी दफा ऐसा हुआ कि टाउन एरियाज़ ऐक्ट जो पहले से 
लाग था उससमें सन ५३ में कछ तरमीमात की गयी ओर उन तरमीसात के जरिये से जो परानी 
दफा ३६ की दफा (२) थी उसके क्लाज़ (0) (५) और (#) को निकाल दिया गया। 
लेकित दफा ३९ का जो पहला क्लाज़ था वह बदस्तर अ्रपनी जगह पर बाकी रहा 
क्‍्लाज्ञ के अन्दर यह था : 

“ह]86 छांव्वाट (70एशाशधएइ]।दां 78५ शाद्वौ७ एपा55 20९498 0 20 97 क्षाए 70जा 
ख85 0 एश्लाजावए 0ता 6 छ9पछ्ा00585 एी 5 60 
यानी गवर्नमेंट को यह अख्तियार होगा कि इसके मकसद को पुरा करने के लिये 
खल्स बनाये ग्रोर उनको जारी करें। लेकिन जो उसका पार्ट (२) था उसमें था 
“हुह ऊदा।एपक्षा' दव06 फ्राति0या एाट|प00068 क्‍00 इलाशधा।(५ 


श्री सेयद अली जहीर| 
यानी इन कायदों के लिये सरकार को हुक होगा कि वह रूल्स बना कर जारी करे। लेकिन इसे 
बाद जो यह था--- 


«५७ ६0772970038 ० 50778 5%एछ768 07 (ए6587075 द्वा।578 ॥0प ढच्लाता" 
याती ऐसे सामलात के सुताल्लिक वह रूलस बना सकती हुँ इसको यहां से निकाल 
दिया गया और इसकी जगह एक दूसरी दफा 6 (_ ॥ ) शासिल की गयी जिसमें यह लिखा 
था कि गवर्तमेंट को यह भ्रस्तियार होगा कि जो स्युनिसिपेलिटीज़ ऐक्ट, सन्‌ १६१६ में एलेक्शर 
के मुताल्लिक दफात या रूल्स हें उनको इस ऐक्ट में लागू करे ओर उसमें सब बातें लिख दी 
गयीं कि फलां-फलां बातों के लिये वे रूल्स लागू हो जायेंगे । इसके बाद जब यह तरमीस हो गयी 
तो यह समझा जाता था कि इसकी बजह से जो एलेक्शन्स के रूल्स होंगे जो इस कानून में पहले 
से बने हुये थे वे दफा ३६ (१) के ज़रिये से मोर दफा 6 (_ ॥ ) जो इसमें तरसीम करके बढ़ाई 
ग़धी थी उसके ज़रिये से लागू हो सकेंगे । मगर जब अकबरपुर टाउन एरिया जो फंजाबाद जिले 
में है, उसका सामला हाई कोर्ट में गया तो एक बेन्च ने यह फंसला किया कि चूंकि ब्लाज २ और 
क्लाज ( £ ) निकाल दिये हें इसलिये श्रब जो एलेक्शन्स के मुताल्लिक रूल्स टाउन एरियाज् 
ऐक्ट के मातह॒त बने हुये थे बे लागू नहीं किये जा सकते । इस मामले के बद जाहिर हुँ कि नतीजा 
यह हुआ कि भगर कोई एलेक्शन किसी चेयरमंन का नाजायज भी हे तो उसके लिये कोई कायदा 
कानूच नहीं रह गया, न कोई एलेक्शन पेटीशन हो सकती हे और न उसका कोई फंसला हो सकता 
है। यह एक ऐसी सूरत पेदा हो गयी जिसके सुताल्लिफ जाहिर है कि गवसेमेंट को फौरन कोई न 
कोई ऐक्दान लेना था!। यह खुली हुयी बात हे कि इस सदन का यह कभी सकसद नहीं था कि ऐसी 
सुरत पेदा हो जाय कि कोई चेयरमेंन चुन लिया जाय चाहे वह सही तरीके से चुना जाय या 
गलत तरीके से चुना जाय ओर उसको चेलेन्ज करने का हुक किसी को बाकी न रह जाय । 
कई टाउन एरियाज़ में इसी किस्म की सूरतें पेशथीं। चुनान्चे फरुंंखाबाद के जिले में कई टाउन 
एरियाज़ में यहु सवाल उठा, बल्कि वहाँ तो अ्रदालतें उस फंसले से भी आगे बढ़ गयी ओर उन्होंने 
कहा कि एलेक्शन्स के जितने रूल्स हें वे सन खिलाफ कानून हें । चुनान्वे इसकी ज़रूरत हुई प्रोर 
हम फौरन एक आई्डिनेंस लायें और इस सूरत को रफा करें। इससें न कोई गर कानूनी बात हैँ 
ओर न कोई ऐसी चीज है, जो सदन की संसा के खिलाफ हो, एक शक्ल फंसले की वजह से पेदा 
हुई, उसका हल निकालना था और उसका हल निकालने के लिये वह पहले आईडिनेंस श्राया 
झोर उसके बेसिस पर आपके सासने यह विधेयक पेश किया गया हे । द 

जहां तक इसकी दफात का ताल्‍लुक है, इसमें ६ दफात हैं और ऐसी 

ज़रूरी तरमीसात कर दी गयी हूँ, जिसकी वजह से यह बात पंदा हो गयी हैं, 
इसको रफा कर दी जाय । एक माननीय सदस्य जिन्‍्होंने श्रभी तकरीर खत्म को थी, 
उन्होंवे यह भी कहा कि इसके जरिये से सरकार अपने हाथ में ज्यादा अ्रख्तियारात थे 
रही हैँ। जाहिर है कि अख्तियारात सरकार को लेना पड़ते हें, रूल्स बताने पड़त हूँ 
इलेक्शन वर्गरह के लिये और पहले कानून बना हुआ था । उससें कानून कायदे सरकार ने बनाये 
थे उनका अ्रमल दरामद होता था, बह किसी एक पार्टी के लिये नहीं होते हैँ, एक जमाअत के 
लिये नहीं होते हें बल्कि सबके लिये होते हें और हर शख्य उस पर अमल करता है। श्रगर चेयरमेन 
कांग्रेस का हो जाय तो नान कांग्रेस कंन्डीडेटस को अख्तियार होता हैं कि वह इलेक्शन पेटीशन 
दाखिल करे ओर अगर चेयरमैन नान कांग्रेस पार्टी का होता है तो कांग्रेस कत्डीडेट्स को भ्रख्तियार 
द्ोता है कि वह उसके खिलाफ पेटीशन दाखिल करें। इस तरह से जितने रूल्स होते हैं वह सबके 
लिये बराबर होते हैं। यह हमारे कांस्टीटयूशन में है इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते हूं। 
अगर चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं । ऐसी सूरत में यह इल्जास लगाना. कि सरकार ने इसलिय 
यह किया कि कांग्रेस के चेयरमेन नहीं होते थे और उनके खिलाफ पेटीशन होती हैं । मेरे स्यात 
में यह गलत और बे बुनियाद इल्जाम हे, जो जेबा नहीं देती किसी समझदार श्रादसी को कि वह 
ऐसी आवाज उठाये। द द 


जल्द. 
हि 
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सरकार जिन रूल्स के मातहत काम करती हे वह इसलिये नहीं बनाये जाते कि किसी 


खास चनाव के लिये या क्विती खास इलेक्शन के लिये बल्कि बह तो आम कायदे कानन होते 


है] 
पहले से कायदे कतूत राखज हे उनके ऊपर बनते हें और उन पर असल होता हैं 


से जाहिर है कि ऐवी किसी बात को कोई बुनियाद नहों और यह तो महज अपनी 


जो जो दातें रखी गयी हें वह वही हैं, जो चेयरमेन के इलेक्शन के सिलसिले में उठती हे और 
जिनके सुताल्लिक रूल्स बने हुये हे, उनके मुताल्चिक कहा गया हे कि यह समझा जायगा सके वह 
हमेशा से बने हुये थे और आयन्दा भी लागू रहेंगे, चुतांचे उसके अल्फाज यह हैं कि: 

बतृत 559-52०८०7 (2) ० 507 39 छी 6 ?77700फ% 450, ४ 05058 (7?) 
(डंग्रट5 ठंठा|डाल्ट) धा8 जीएप्राएड ग्रठ्ण टॉंबए55 (7-) 0 (7-6) ४#&॥| 98 068708 
शव ए5 [0 7॥8५ए४8 92880 ॥75श[(ट6ठं :-- 

(-!) ९४ ०णाएंचल ण. #ध्टा0ा $0 ॥76 07०06 ० 76 (गद्वागाद्षा), 

(/-2) ह6 5€टांञ्रणा णी 606घ0५8 थाएं ठांइएएए65 इटाद्राएपिडइ 60 86८00 0 ६0॥6 
9706 ए (॥50774|, 

([-3) 6 इच्छा0रवं ० ठांडदृष्धा[एड005 0ि. ढॉटा0ाए (0 ४8 ००8 0 
(४७॥7837, 

(/-4) ४6 €€ट08! 07600685 80806 ९०07४5७६ 9740028 728/528 40 6 ०770६ 
छ (॥3॥7प08॥, 

(7-5) 9ए2-860075 (0 (6 07086 ० (द्याफथ0; 87व 

(6) इृच्गाशाबीए का बी फ्रदा।श$ सशक्त ६06070006 ए शै०४०7 70 ४76 
0गि068 ए एऑशायगग27. । द द 

इसके माने यह हें कि दफा ३६ में जो अ्ख्तियारात कानून के बनाने के हें बह सरकार 
को अख्तियारात होंगे कि वह इन बातों की बाबत कानून बनायें। जाहिर है कि जिस तरह से 
कानून बनेगा वह हर एक के लिये बराबर लागू होगा और उससें व तो किसी किस्म की तरफदारी 
हो सकती है और न पक्षपात हो सकता है । उसके साथ साथ दफा ४ में जो एक इक पेदा हो गया 
था हाईकोर्ट के फंसले की वजह से कि यह जो पुराने रूल्स लागू थे बह कहां तक लागू 
रहेंगे, उसको साफ किया गया है । यह जंसा कि उप मंत्री जी ने अपनी शुरू की तकरीर सें 
झ्रापको बतलाया कि जो हाईकोर्ट का फंसला हुआ है, उसको हमने सही तस्लीम नहीं किया है । 
लेकिन जाहिर हें कि बहु फैसला जब तक अपनी जगह पर है, हमें सही मानकर उस पर असल 
करता है । उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फेसला हो लेकिन हस नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट का 
क्या फैसला होगा । ग्रगर सुप्रीम कोर्ट का फेसला हमारे मुआफिक होता हे तो इसका नतीजा 
वही होगा जो कि इस कानून से हम करना चाहते हें यानी यह कि जो रूलस अभी तक इस हाईकोर्ट 
के फंसले की वजह से नाजायज हो गये हैं, वह फिर से जायज करार पायेंगे और उन्तके ऊपर 
फिर अमल दरामद होगा । लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फेसला अ्रगर हमारे खिलाफ होता हैँ तब भी 
यह कानून अगर यह सदन पास करे देता है तो इससे वही असर होगा जो कि हाईकोर्ट के फंसले 
के पहले था। जो रूल्स हाई कोर्ट के फंसले की दजह से लागू नहीं रहे थे बे फिर से लागू हो 
जायेंगे। ऐसी सूरत में यह खुली हुयी बात है कि हम कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहे हैं, जो 
कि गे रकानूनी हो या खिलाफ कायदे हो या किसी गलत अल्तियार को हम अपने हाथ में नहीं 
ले रहें हैँ । यह तो खुली हुयी सीधी सादी बात हैं। ऐसी शकल पैदा हो गयी है कि कानून का 
दूसरा सतलब लगाया गया हु । हमारा सतलब दूसरा था । 
जहां तक कानूनी मामले हें आये दिन इस तरह से होता रहता है । यहां ही नहीं बल्कि 

झोर सुल्कों में भी जहां पर बहुत ही मंजे हुये लोग और निहायत तजुर्बेकार लोग कानन बनाते 
हैं वहां पर भी यह हुआ करता है । एक मतलब से कानून बनाया जाता हैँ कि इससे यह मकसद 
हम हासिल करना चाहते हें लेकिन जब वह कानन अ्रदालत में जाता है तो उसके सतलब उन 
अल्फाज के दूसरे लगाये जाते हैं और उससे कुछ फर्क पड़ जाता है । उसके बाद जो लेजिस्लेचर 
होता है, जेसो उसको जरूरत पड़ती है, लेजिस्लेचर फ़िर अपने सकसद को वाजह करता है और 
जिस तरह से वह चाहते हें कि कानून लागू हो उसी तरह से मुखतलिफ तरीके से वह जाहिर करते 
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हैं। तो में यह ग्रज् करूंगा कि इन बातों को सामने रखते हुये यह यकीन किया जाय कि जो दात 
हम इसके जरिये से करना चाहते हूँ बह कोई नयी बात हम नहीं कर रहे हें बल्कि जो गलतफहमी 
पैदा हो गयी थी श्रौर जो शक्ल इस हाउस की मंशा के खिलाफ फैसले को बजह से पैदा हो गयी 
थी उस शक्ल को हम दूर करना चाहते हैं । यह हमारी गज है श्र यहु चीज इसमें लिख ही 
गयी हे और उसके ऊपर ही श्रमल होना चाहिये । 


इसके बाद मुझे यह भी भ्रज्ञ करना है कि जो तरीका चेयरमेन के एलेक्शन का था उसको 
भी इसके जरिये से बदल दिया गया है । भ्रब कानून का जहां तक ताल्लुक है उसमें दफः ८ 
प्रपनी जगह पर कायम हे । बहरहाल कानून में जो इस वक्‍त हूँ उसमें कोई तरमोस इसके जरिये 
से हम नहीं कर रहे हैं, जो कि तई कही जा संके । जो सन्‌ १६५३ में कानून पास हुग्ना था 
उसमें यह लिख दिया गया है । जहां तक एलेक्शन फे रूलस का सवाल है जो म्युनिसिपेलिटी के 
होंगे वही रूलस टाउन एरियाकी लियेभीलागू होंगे। यह चीज़ हुयी हेऔर पहले ही सन 
१६३६ में हो चुकी है। कोई नयी बात हम नहीं पेश कर रहे हैं। मगर म्युनिसिपैलिटों का कानून 
बदल गया हैँ तो जाहिर हे कि टाउन एरिया का भी उसी तरह से होगा जेसे कि स्युनिसिपेलितों 
का जनरल एलेक्शन होता हु । श्रब मेम्बरों के जरिये से होता है । जिस तरीके से म्युनिसिपेलिटी 
में होता है बसा इसके लिये भी लागू होगा। तो फिर यह कहना कि इस भ्रमेंडिंग ऐक्ट में कोई 
नई बात की गयी है यह सही नहीं होगा । मेने इसो वजह से श्रज्ञ किया कि जो यह तरमौमी 
बिल हे, जो हाउस के सामने पेश है, इसमें कोई नयी बात नहीं है । पुराने कानून पर एक 
फंसले को वजह से ऐसा असर पड़ गया। उस असर को हटाने के लिये ही यह कानून बनाया जा 
रहा है । द ्््ि 
श्री नारायणदत्त तिवारी--सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसको क्या दक्षा 
होगी ? 
श्री सेयद श्रली जहीर-..-अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही रहता है जो हाईकोर्ट 
क्वा रहा हैं तो हमारा यह नया वाला कानून लागू रहेगा लेकिन अ्रगर सुप्रीम कोर्ट का फँंसला 
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुआ तो हमारा यह कानून और सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ही 
हो जायगा और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा । 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक, 
१६५५ पर विचार किया जाय । हक द 


(प्रश्न उपस्थित किया गया श्रौर स्वीकृत हुआ ।) 


.. श्री नारायणदत्त तिवारी-.उपाध्यक्ष महोदय, नियम ६६ के श्रनुसार मेंने हाईकोर्ट 
का फंसला देखने के लिये मांगा था। उसको देखने के बाद सें कुछ संशोघन देना चाहता हूं। 
हाईकोर्ट का फंसला अभी सुझे देखने को नहों मिला है। श्रभी १५ मिनट बचे हैं, यह 
बिल बाद को ले लिया जाय। श्रगर कोई संशोधन आवश्यक हुआ तो बाद में दे दिया 
जायगा। कह ्््ि . 
.. श्री उपाध्यक्ष-.ें समझता हुं माननीय सदस्य का अधिकार पेपस सांगने का है। अगर 
माननीय मंत्री महोदय दे सकते हों तो जरूर दे दें। रा 
। रा) श्री सेयद श्ली ज्हीर-..-माननीय सदस्य का अधिकार तो है मांगने का, लेकिन यह 
नहीं कि बहस सत्म हो जाय तब सांगा जाय । (कि का के के . + 
भी नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्‌, बकत तो यही है। नियमों में यह लिखा हुआा 
+4विश ॥6 7००० हि 4 फ! 56 घ्ात्गा प्रा ०णानंतगवाँणा क्‍5 0883०व क्ाए 
67792 गए तशाातं पद्वा 20768 ए ए479श5३, ॥ क्षाएं, ० प्रांजा 876 9 75 08590 
0९ ज्रगंणी 6 70६ 00765, 74५ 98 94060 जा ६6 ६406 ० ६76 म0786.” 
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श्री उपाध्यक्ष--लेकिन पोस्टपोनमेंट के लिये कोई गंजाइद् नहीं है । 
श्री नारायणदत्त तिवारी-.ब्रभी तो १५ मिनट बाकी हूं। 


श्री उपाध्यक्ष--परन्तु बात यह है कि यह बिल सदन के सामने बहुत दिलों से है । 
मानतीय सदस्य अपना संशोधन उस समय में दे सकते थे । जान बह कर जो नहीं दिया गया हूं 
उलके लिये समय देना मुनासिद मालम नहीं होता । 
क्री नारायणदत्त तिवारी-...नियम ६६ के अनुत्तार मुझे अधिकार, विचार का प्रस्ताव 
हो जाते के बाद उनसे कागजात झ्रापकी इजाजत से मांगने का तो है ही । में समझता हूं शाप सुझे 
इस अधिकार से वंचित नहीं कर रहे है । 


श्री उपाध्यक्ष---आप ख्वाहिश जाहिर कर दें, अगर वे दे सकते होंगे तो दे देंगे । 

श्री शिवनारायण--ब्रनी तो मांगा नहीं है । 

क्री नारायणदत तिवारी-.-मंने लिखकर दे दिया हैं । और वह माननोय संत्री जी 
के पास हैं । 

श्री संबद अली जहोीर-...हाईकोर्ट के जजमेंद होने के बाद उसी की बुनियाद हु इस 
कानून को लाया गया है । यह जाहिर हू कि हाईकोर्ट का फसला, उपाध्यक्ष महोदय, कंफीडशल 
डाकमेंट नहीं होता । यह फंसला अप्रेल, १६५४ में हुआ था। _ साननीय सदस्य भ्रगर चाहते तो 
झ्रलग से उसे हासिल कर सकते थे । बहरहाल मुझसे साढ़े बारह बजे उसकी कापी पहले पहल मांगी 
गयी, दफ्तर से मेरे पास अभी आयी हे । दे इसको देख सकते हें, इसको पढ़ सकते हें लेकिन 


इसको बजह से काम नहीं रुक सकता है । उसके ऊपर वे तरमीम भी नहीं दे सकते । कानून तो 
पास हो ही जायथगा । आप उसको रोक नहीं सकते । 


श्री उपाध्यक्ष-...बहु माननीय सदस्य को कृपया दे दें। 
श्री त्रजविहारी मिश्र-.उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन ६६ का जो हवाला दिया गया 
है उस में यह लिखा हैँ कि : 
४ 4 67 6 770007॥ शीडां 8 छा 5886 8६880 770 ८णाइठंददा070 758 93556 7५ 
पादाएला 78५७ तादाद (80 020985 0 ए4एथ275, 7 9, 00 फ्र१07776 छत १६ 93560 
870 जाती दा 80 ९00०ग्रीएव&ााओं, 7098प 588 9/8080 0070 [06 ६80!6 ० 08 00588.” 
इससें मांगने का यथा किसी माननीय सदस्य को देने का प्रहइन कहीं नहीं आया है, इसमें केवल 
यह हैं कि वह मेज पर रखी जा सकती हूं । 


श्री उपाध्यक्ष--मेज पर रखने के माने यही हैं कि सानतीय सदस्य पा लें और 
झभब जबकि वह उनको दिया जा चुका हैँ तो कोई सवाल पेदा नहीं होता । 


श्री नारायणदत्त तिवारी--उपाध्यक्ष महोदय, झ्राप की आज्ञा से वह मुझे मिल तो 
गया है, लेकिन वह्‌ जरा लम्बा हे. और संशोधन देने की भी श्रावश्यकता हुँ और कोई 
ग्रावदयक बात न रह जाय, इसलिये हमें थोड़ा सा समय दे दिया जाय । 


श्री उपाध्यक्ष-मावनीय सदस्य जानते हेँ कि नियम ११२ जो संशोधन के बारे 
में है, उस में जो प्राविज्ञन दिये हुये हें उनमें से किसी में भी यह नहीं आता है । 


क्री नारायणदत्त तिवारी--इसमें है कि “अनलेस दि स्पीकर एलाउज्ज..... 


श्री उपाध्यक्ष--भ्रव स्थिति ऐसी है कि इस की सब को इत्तिला होना साना 
का सकता हैं। यह एजेंडे पर इतने दिन से हैं, उस पर कोई संशोधन नहीं श्राया, इससे 


२६४ विधान सभा [१५ सितम्बर, १३४ 


[ श्री उपाध्यक्ष | 


जाहिर है कि इस पर कोई खास संशोधन लाने की ज़रूरत नहीं थी और जो माननीय सदस्य 
को स्वाहिश भी अब पूरी कर दी गयी है, इसलिये में चाहता तो यह था कि सब को एक साय 
ही सदन के सामने पेश करता, लेकिन अब में एक एक खंड को ठहरता हुआ पेश करता 


जाऊंगा तो वह इस फंसले का शायद उपयोग चाहें तो कर सकेंगे, यह उनकी योग्यता पर 
निभर हूं। 


श्री नारायणदत्त तिवारी--नियमों के अनुसार पहले से हम उसको नहीं मांग 
सकते थे, वह तो पहली रीडिग के बाद ही मांग सकते थे । 


श्री उपाध्यक्ष--यह तो आप पहले भी कह चुझे हें, मेने सुन लिया है। 
क्री शिवतारायण--क््या हाई कोर्ट के जजसेंट में कोई संशोधन कर सकता है? 


(हंसी ) 
श्री उपाध्यक्ष--अश्रब में इसको विचार के लिये एक एक खंड कर के पेश करता हूं। 
| खण्ड २ 
यू० पी० ऐक्ट २---यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट, १६१४ की (जिसे यहां पर ग्रागे 


२, १६१४ की रे “मल अधिनियम” कहा गया हे) धारा 6-प में दब्द “897 0 था 
घोर ६ एच. “००४०7” के पश्चात शब्द “० 8 709०7” सदेव से रख गये समझे जाये 


का संशोधन । श्री उपाध्यक्ष-..प्रदत यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय। 


(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
खण्ड ३ 


यू० पी० ऐक्ट ३---मूल श्रधिनियणम की धारा 6-] की उपधारा (२) में शब्द 


२,१६१४ की « ८5[0०70०॥” के पश्चात शब्द “0/ 8 77077०7”” सर्देव से रक्‍खे गये 
घारा ६ आई समझे जाय॑। 


का संशोधन । द द वि 
श्री उपाध्यक्ष---प्रदन यह हे कि खंड ३ इस विधेयक का अंग मना जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया भया और स्वीकृत हुआ । ) 
खण्ड ४ 
यू० पी० ऐक्ट,..._ उ--सूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधघारा (२) में खंड (/। 


२,१६१४ की (जो निकाल दिया गया हुँ ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित नये खंड (/-/ ) से (/-6) 
घारा ३६ का तेक सदंव रक्‍्खे गये समझे जाय॑ : 
संशोघत। 

3) 6 ए००70७० ए छ०टाएणा 00 ४6 ०706 ७ एक्वंतक्षा 


-([-2) 96 ठ6्टांआंता जी ठ0प्र5 था त59प्राचढ एलग78 0 ४०००१ 0 6 0708 
| -  (क्कापादा, 
- (3) (676007श ० ठइत॒प्थ्ावदक्काजाडइईण नंढलाएा (00 56 ०708 ० (रीक्षागक्षा, 


(4) 6 लच्लगनओं 0ीनाए58 द्ोत 60070 छाब्जांए58 इरढबागड ॥0 ४०००7 
60 6 णी०68 रण (ावपाए4 
(3) 5ए०-नेव्लांणोड 0 मील णीलल ०ण (क्रद्वांपगक्षा, धात 


(6) इ०४०आँए 084 राधा एलंआ78 ६0७ ००७काटा जज ००एाएाइ0 8 0702 
६ (गराशांएएआछा। . पक ः ह 


उत्तर प्रदेश दाउन एरियाज़ (संद्ोवषन)। विधेयक, १६५४५ 


छु, का 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइत यह हूँ कि खंड ४ इस विवेयक्र का अंग साना जाये । 


गीँ 


(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


५--संदेहों के निवारणा्, एतद्द्वारा यह प्रत्यापित किया जाता 
फ्ः 
है कि:-+ 


(१) चेवरमेन के निर्वाचन से सम्बद्ध कोई नियम जो यू० पी० टाउन 
एरियाज्ञ (संशोधत) अधिनियम, १६४२ के प्रारम्भ से तत्काल पूत्र प्रचलित 
रहा हो. उपर्यक्‍्त संशोधन अधिनियम में किसी बात के होते हये ली ऐसे पररवततनों 
परिवर्धनों अशवा परिष्कारों [ एद005, . 24 दादा075 0 फाठदाउट4808075 
को बाधित न करते हुये. जो बाद सें मूल अधिनियम की धारा ३६ के 
ग्रधीन उस में किये गये हों, प्रचलित रहेगा और प्रचलित रहा हुआ 
समझा जायगा। 


(२) कृत अथवा अकृृत [6096 0 0ांध ० 5६ ४००५८) कोई 
कार्य अथवा बात जिसमें मल अधिनियम अथवा उसके किसी संशोधन 
प्रधिनियम के उपबन्धों के अधीन निः/मत कोई नियम अववा नियम का संशोवन 
भी सम्मिलित है , जो वेध रूप से तथा उपयुक्त रूप से मूल अधिनियम अथवा 
उसके किसी संशोधन अधिनियस के अबीन कृत अ्रयवा अकृत अथवा निर्मित हुआ 
होता श्रथवा हुई होती, यदि मुल अधिनियम की घारा (6-7, 6-7) तथा 39 (२) 
बसी होती जेसी इस अधिनियम द्वारा व्यवस्थित की गयी हूं, तदन्तर्गत वेघरूप 
से तथा उपयुकक्‍त रूप से किया गया अथवा बनाया गया समझा जायगा 


(३) उपधारा (१) तथा (२) में अभिदिष्द नियमों में उल्लिखित 
अधिकारों के अधीन , प्रतीत होने वाले प्रयोग के अन्तर्गत इस अधिनियम के आरम्भ 
से पूर्व चेयरमेन के निर्वाचन पर प्रइन उठाने वाली किसी भी निर्वाचत यादचिका 
(८६००० 7909 ) पर प्रत्येक निर्णय अथवा आज्ञा जो विधिपूर्ण होता या 
होती यदि इस अधिनियम की घारा २, ३ तथा ४ याचिका के प्रस्तुतीकरण 
(ए7०5०१६४००0) तथा विचार अथवा निर्णय अथवा आज्ञा के प्रस्यापन 
(97070 छाटटाटए) के अवसर पर अ्चलित हो गयी होती (०079॥6 4960 
०09श2६४०7) तथा ऐसे निर्णय अथवा आज्ञा के अनुसार की गयो कोई बात 
विधिपूर्ण दिये गये अथवा की गयी समझी जायगी यदि ऐसा निर्णय अथवा 
ऐसी आज्ञा उक्त आरम्भ से पूर्व ही रह (56६: 85705) न कर दिया गया 
हो अथवा न कर दी गई हो। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइत यह हैँ कि खंड ५ इस विवेयक का अंग माना जाय 
(प्रइच उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।).... 


है बट 


खण्ड ६ 


६---उत्तर प्रदंश टाउन एरियाज़् (संज्योधन) अध्यादेश, १६५४ 
एतद्‌ द्वारा निवर्तित (१००८४) किया जाता हैँ तथां उस पर य० पी० 
जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १६०४ की घारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार 


प्रवत्त (3900) होंगे मानों यह किसी उत्तर प्रदेश के अधिनियम 
महा ह ग्रधिनियम द्वारा 


निवर्तन 
(१2०८87) 


१६६ विधान सभा [१४ सितम्बर, १३३. 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि खंड ६ इस विधेयक का प्ंग माना जर. 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
खंड १, प्रस्तावना तथा शज्ीष॑क 


य० पी० ऐक्ट उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६४५ 
४, १६१४ | कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १६१४ ह 


पंशोधित करने का 


विधेयक 


कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज़ ऐक्ट १६१४ हे 
संशोधित करने के हेतु राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज्ञ (संशोका) 
झध्यादेश, १६५५ प्रचारित किया था; ह 


और यह आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश विधान मंडल के विधाएर 
हारा. अनुस्थापित (760/806) किया जाय ; 


ग्रतएन भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अ्रघितियत 
बनाया जाता है ;-+- 


संक्षिप्त शीर्ष- १--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज्ञ (संशोधन) 
नाम तथा. अधिनियम, १६५५ कहलायंगा। 
प्रारम्भ । (२) यह १८ जन, १६५४५ से प्रचलित हुआ समझा जायगा। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रइन यहु है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक विधेयक के अंग माने जाएं । 
(प्रझन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


श्री केलाह प्रकाह--उपाध्यक्ष महोदय, में आप की श्राज्ञा से प्रस्ताव करता हू 
कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) विधेयक, १६५४ को पारित किया जाय। 


श्री उपाध्यक्ष--प्रदन यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज्ञ (संशोधन) विधेयक, 
१६५५ को पारित किया जाय। 


(प्रइतत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


उत्तर प्रदेश ओद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १६५४ 


*स्वद्ासन उपमन्त्री (श्री कलाश प्रकाश)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में 

आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १६४१४ 
पर विचार किया जाय॥..... ४ ः 

श्रीमन्‌, जैसा कि साननीय सदस्यों को ज्ञात है. कि एक योजना इस प्रदेश में अमिकों 

के आवास के लिये बनायी गयी है । जहां जहां बड़े उद्योग धंधे हें. वहां मजदूरों को रहने को 

तकलीफ थी । उसको रफा करने के लिये सरकार की ओर से घर तिर्माण करने की व्यवस्था 

की गई। श्रीमन, इस व्यवस्था के चार खंड हें। पहले खंड के अनुसार इस प्रदंश मे 

. २७७६ घर बनाये जाने वाले थे और में प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि २७७६ मकान 

बनाये जा चुके हें और श्राज उत्तमें मजदूर रह भी रहे हें। दूसर के अनुसार २७५० 


| ३ भई, १६५४. की कार्यवाही में छपा है।... 
+ बकक्‍ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 


उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १६५४ २६७ 


मकान बनाने की पोजना थो, जिसमें से ३३७६ सकान बन कर तंयार हो गये हैं, शेष बन रहे 
है. कुछ छत तक पहुंच चुके हैं, कुछ उससे भ्रनी कम है । तीसरे खंड के अनुसार ७ हजार चार 
सो मकान बनने वाले हैं, जिनमें (८२ बन कर पूरे हो चुके हें। ४८४८ छत तक पहुंच 
च॒के है और जो श्र बाक़ी हूँ वह उस से कम हे। एक चोथा खंड है जिसके अनुसार 


हर ५५७ 


3८ मकान बनने हे । श्रीमन, यह कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । यह इतने सारे 


०] 


कि एक हाउसिंग कमिइ्नर और उत्तके सहकारी नियुक्त किये जायं। इस बात की 
व्यवस्था की गयी है कि उनको सलाह देने के लिये एक समिति बतायी जाय जो कि उन विबयों 
पर उनको सलाह देगी, जिन पर आवद्यकताहों। इससें यह भी व्यवस्था की गई है कि 
हर एक मजदूर को इनमें से सकान एलाट किये जायं और एलाट करने के बाद उनसे 
किराया वसूल किया जाय, यह भी व्यवस्था की गई हूं कि महोने की एक नियत तिथि तक 
यह किराया वसूल कर लिया जाय । इस विधेयक में इस बात को व्यवस्था की गयी हे कि 
एलाठ होने के बाद यदि कोई रहने वाला किराया न दें सके, न देने को तेयार हो, किसी 
दूसरे को मकान उठा दे और वह सकान का उपयोग न कर सकता हो या बह स्वयं 
रह न रहा हो तो उसको उस घर का इस्तेमाल करने से भी रोका जा सके। इस बात को 
भी इसमे व्यवस्था हे कि यह बात देखी जाय कि घर का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो 
रहा है. तो उसका एलाटमेंट केंसिल कर दिया जाय। श्रीमन्‌, कुछ भ्रधिक इसमें कहने की 
आवश्यकता नहीं है। ये सकान जो बने हें इनकी व्यवस्था करनी होगी, उनका प्रबन्ध 
करना होगा । इस बात की व्यवस्था करनों होगी कि किस तरह से उनका किराया वसुल 
किया जाय । इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि उन सकानों का वे इस्तेमाल कर सके 
जिनके लिये वे बनाये गये है । इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि कोई उस मकान को लेकर 
किसी दूसरे से इस्तेमाल करा कर उनका बेजा फायदा नउठासके। इन चीज़ों की व्यवस्था 
इसमें को गई हे। एक बात की और व्यवस्था इसमें हैं। पेमेंट आफ बेजेज ऐक्ट के भ्रनु- 
सार कुछ वेतन सज़दूरों की दिया जाता हुे। इस बात की भी इसमें व्यवस्था की गई हें 
कि यदि कोई मकान लेने वाला इसबात का एग्रिमेंट कर ले कि वह अपने वेतन सें से 
किराया कठवाने को तेयार है तो जहां उसको वेतन दिया जाता हैं, उसको यह अधिकार 
होगा कि उतना किराया उसके वेतनसे काट ले और वह उत्तरदायी होगा उस किराये 
को सरकार में जमा करने के लिये। इन सब बातों को सुनकर मुझे आशा है कि सदन इस 
विधेयक को पारित करंगा। 


हक ओऋप श्री जगन्नाथ सल्‍ल (जिला देवरिया)--अश्रीमन्‌, जहां तक इस विधेयक का 
सवाल है यह विधेयक बहुत त्रुटिपृर्ण हे और इसमें काफी संशोधन की भ्रावदयकता है । लेकिन 
जहां तक इसके उद्देंदय का सवाल हु, में इसका समर्थत करता हुं। श्रीसनू, चुदियों 
को बताने के पहले मजदूरों की जो हालत है मकानों के बारे में उस सम्बन्ध में में कुछ श्रापके 
सामने निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक मजदूरों के रहने के घरों का सवाल हे इस 
सम्बन्ध में उनकी दक्शा बड़ी दयतीय है और एक-एक जगह जिससें ४-५ आदमी मुद्दिकल से 
रह सकते हैं १०, १० मजदूर उसमें रहते हें। यही नहीं श्रीसन्‌, न उन मकानों में रोशनी है, 
न सफाई का कोई प्रबन्ध हे, वहां कोई भी आदसी एक घंटा बठा नहीं रह सकता हे। यह 
सवाल हे मजद्रों का। मजदूरों ने सिलमालिकों की तिजोरियों को भरा हे, लेकिन आज 
तक मिलमालिकों ने मजदूरों के रहने के लिये मकान के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया । 
उन्होंने यह नहीं सोचा कि मजदूर उनको कमा कर पंसा देता है । फिर जब बहू ८ घंदे मेहनत 
करके घर पर जाता है तो उसके रहने की भी ठीक व्यवस्था होनी चाहिये । सरकार ने 
थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया है। यह उसके लिये प्रशंसनोय है । लेकिन जो कुछ भी 


(«तह 
ह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई हैं 
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प्रब तक हुआ बहुत कम हुआ है ओर में आशा करता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी श्रौर 
ज्यादा से ज्यादा मकानों को बनवाने की व्यवस्था करेगी । यह ठीक है कि ऐसे विधेयक हे 
ज़रूरत थी जिसमें यह्‌ नियम बना दिये जाय॑ कि किस तरह से उन भकानों का एलाउमेंट होगा, 
किस तरह से वे उन मकानों से हटाये जा रूकते हैं। ताकि जो आफिस्स हें उनको 
मतमाती ढंग से कास करने का मौका न सिले, लेकिन जब हम इस विधेयक पर नज्गर डालते 
हैं तो इस उद्देइय की पूत्ति इस विधेयक के द्वारा नहीं हो रही है। और भी इसमें व्हत 
सी खामियां हैं । इस विधेयक में श्राप जहां भी देखें वहां हर तरफ से तमाम अधिकार हाउ 
सिंग कमिदनर को या ऐसे सरकारी लोगों को दिये जा रहे हें, जिससे दूसरे लोग कम से कम राय 
दे सकेंगे। धारा ८समें यह व्यवस्था की गयी हे कि परामर्श समिति बनेगी और उसमे 
एक अमिकों का रिप्रेजेंटेिटिव होगा और एक मिलमालिकों का होगा। इस तरह 
जो बाकी ५ सदस्य होंगे वे सरकारी अ्रफसरान होंगे । इस तरह से यह समिति कोई दीक राय 
नहीं दे सकेगी। और वहां भी सरकारी अफसरान का ही बहुमत होगा 
वे जिस तरह से चाहेंगे या हाउसिंग कमिइ्नर जो चाहेगा वह उसमें पास होगा। 
तो यह एक त्रुटि हं। और में समझता हूं कि सरकार को इस त्रुटि को सुधारना चाहिये 
और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को और मिल मालिकों के नुभाइन्दों को उसमें रखना चाहिये 
ताकि वह ठीक ठोक राय दे सके और जो सरकारी अ्रफसरान जिस तरह से चाहें, इधर उधर 
करना, वह न कर सकें। इसलिये मेरा तो यह रुयाल है कि इधर सरकार को ध्यान देता 
चाहिये । 


इस सिलसिले में एक बात में आप से और निवेदन कर दूं कि जब जब त्रिदलीय दल 
सम्मेलन हुए हूँ तो उनमें हमारे सूबे के दो जो बड़े श्रा्ग नाइजेशंस हें यानी अआ्राई० एनच० 
टी० यू० सी० और हिन्द सजद्र सभा, उसके नुमाइन्दे हर जगह बुलाये जप्ते रहे हैं ताकि 
हर तरफ की ठोक ठीक राय झा जाय । अगर इसमें एक ही सदस्य रखा जायगा तो एक दिक्कत 
यह भी हो सकेगी कि एक ही पक्ष की राय वहां पर दी जा सकेगी। चाहे हिन्द मज़दूर 
सभा के प्रतिनिधि हो, तो उसकी राय दे सकेगा और चाहे श्राई० एन० दी० यू० सौ० का 
प्रतिनिधि हो, तो बह उसकी राय दे सकेगा। तो इस तरह से यह ज़रूरी है कि मजदूरों ग्रोर 
मिलमालिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ायी जाय ताकि जितने भी संजदूर. आगेदाइ- 
जेशंस हूँ, उनकी ठीक से राय आ सके । इस तरह से जो परामर्श समिति बनायी जाय वह 
ठीक ठोक राय दे सके और उससे फायदा उठाया जा सके। धारा € में यह कहा ग्या 
कि अग्चे यह ओद्योगिक श्रमिक नहीं रहेगा तो वह गृह से निकाला जा सकता है। 
श्रीमन्‌, ठीक है। अगर वह औद्योगिक श्रसिक नहीं हे तो बहु निकाला जा रुकता है। उस 
गृह में रहने का उसको अ्रधिकार नहीं है। लेकिन इससें एक और खयाल होना चाहिये। 
अगर किसी सजदूर को सिल मालिक झूठा या सच्चा चार्ज लगा कर निकाल देता हूँ, तो 
उसको उस वक्‍त तक उस सकान से बेदखल नहीं करना चाहिये जब तक कि उसका 
सासमला किसी औद्योगिक न्यायालय में चलता हो और उसका झाखिरी फैसला न हो जाय । 
क्योंकि भ्रगचे उसको बीच में हटाया जा रहा है, श्रगर किसी मिलभालिक को किसी मजदूर 
को उसको घर से निकलवा देना है, वह चाहता है कि किसी दूसरे मजदूर को घर दिलवा दे 
जो उसका फेवरिट है, तो वह उस सजदूर को एक डिस्मिदल नोटिस दे देगा और नतीजा 
यह होगा कि वह सजदूर मकान से निकाल दिया जायगा, भले ही वह अदालत द्वारा बाद 
में बहाल हो जाय । तो वह उस घर को पाने का हकदार नहीं हो पायेगा । इसलिये जब 
तक आखिरी फंसला आखिरी अदालत से न हो जाय, तब तक उसको आऔद्योगिक अमिक 
समझना चाहिये और उसको अख्तियार होना चाहिये कि उस मकान में वह तब तक रह सके 
आर उसका वह फायदा उठा सके, ताकि बाद में कोई दिक्‍क़त न हो। जहां तक इसमे 
अलाटमेंट. केंसिल करने का सवाल है किसी का भी अलाटमेंट केसिल हो सकता है। 


हाउसिंग कमिश्नर कैंसिल कर सकता है । उसमें यह बहुत बड़ा श्रधिकार उसको दे दिया 


कक] 
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शया हे कि मसनमाने ढंग से जिसका चाहे कंसिल कर सकता हैं। ऐसा नहीं होता चाहिये । 
उसमें ठीक ठीक बता देता चाहिये कि इन इन हालतों सें वह मकान का अलाटमेंट कंसिल कर 
सकता हैे। यह गोलसटोल रखने से हाउसिंग कमिश्तर अपने इस अधिकार से नाजायज़ 
फायदा उठा सकता है । जब हम कोई कानन बनाते हू तो हमें उसमें साफ साफ बता देना 


घाहिये कि दुन इन हालतों में वह क्‍या क्‍या कर सकता हैं । तभी उस कानन की ठीक ठीक 
पाब॑न्दी हो सकती हें । 
श्रीमन , एक खासी ओर इस बिल में हे ऊहां पर किराया देने की बात कही गई हे वहां 


राख रखी हुई हैं । लेकिन क्रीमन, में आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करता चाहत 
आफ वेज़ज्ञ ऐक्ट की देख ले | पेमेंद आफ देजेज एक्ट के अन्दर जिस मिल में एक हजार 
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से ज्यादा मजदूर काम करते हूं वहां मिल को अखतियएर हूँ कि वहु दसवीं तारीख तक उसके बेतन 
को दें । अगर वह १० तारोख को उसको बेतन देगा तो वह मजदूर कंसे दसवीं तारीख को अपना 
किरायय जमा कर सकेगा। इसलिये में सोचता हूं कि उस मजदूर को जिनको कि १० 
तारीख को तनख्वाह मिलेगी उनको कुछ दिनों का सोक़ा होना चाहिये, त!कि बह किराया ले 
जाकर ठीक समय पर दे दे। इसलिये १० तारीख की जो बात की गयी हू जहू ठीक नहीं 
जंचती है और उसको कुछ बढ़ना चाहिये ताकि मजदूरों को टुद्धिधा हो सके कि ऊूब बह 
बेतन पाये तो ठीक समय पर जाकर अपना किराया जमा कर सके। 


मु 


/जिप 
#<5>है" 
रा 
ल्‍ख्ज 
करनी 
रन 
च्ल्श्ु 

५ रथ । है 


ऐ 


अमल 


भ्रीमन, जहां किराया नियत करने की धाराहू वहांभी यह हाउसिंग कॉम्रेइनर 
को ही अ्रधिकार दे दिया गया है. कि जो चाहे वह किराया निश्चित कर दे। ऐसा 
गअखि्तियार उसको नहीं देना चाहिये। मेतो समझता हूं कि इसको भी बिल में साफ साफ 
आना चाहिये कि उसकी तनह॒बाहु का के फीसदी किराया सकान उसकों दे 


देला होगा। 
्रगर हुम इसको साफ कर देंगे तो बहुत सी गड़बड़ियों से हम बच जायंगे । यह हो रुकता 
हैँ कि हाउसिंग कमसिइनर एक ही किस्म के मकान में कसी का कल किराया लगा दे और 
किसी का ज्यादा लगा दे। तो इस तरह का अ्रख्तियार देने में भी गड़बड़ी हो सकती हैं 
ग्रौर इसलिये हमको यह निद्िचत कर देना चाहिये कि उसकी तनख्वाह का इतना परसें- 
टेज उसको किराये के रूप में देना पड़ेगा, जेसा कि और जगह किया भी गया हे। अगर 
इस तरह से हम इसको बता देंगे तो उसका मनमाने ढंग पर किराया ने रखा जावगा 
ग्रौर यह दिवक़त भी साफ हो जाय 


श्रीमन, में नहीं समझता कि इस बिल हें जो धारः १८ रखी गयी है वह क्यों 

रखी गयी हूं। धारा १८ में यह लिखा हुआ हूँ कि हाउसिंग कमिइतर को या उसके 
नियत किसी व्यद्ित को बह अख्तियार होगा कि किसी भी घर में कुछ आदमियों को 
लेकर घुस सके । किराया बाक़ी होगा तो मिल से कटवाइये, उसको जब मालगजारी की 
तरह से वसूल करने का अघख्तियार दे रहे हुँ तो अ्रभिक के घर में घुसने को कोन 
जरूरत होगी इसको इस बिल में रखने की क्‍या ज़रूरत हुं। और इतना ही नहीं, इसमें 
यह भी लिखा हे कि उचित समय पर बहु घर में घस सकता है आदर्सियों को लेकर । यह 
भी नहीं कि निश्चितत समय पर। कोई समय निश्चित हो जाता कि फला फलां समय पर 
वह जा सकता है, तो भी गनीसत थी, हालांकि में समझता हूं कि इस धारा की कोई भी 
ज़रूरत नहीं ह. और न इसकी झरूरत मंत्री जी ने बताई है। में चाहता हूं कि जब मंत्री 
जी बोलने को उठे तो बतलाये कि इस घारा की कया ज्ञरूरत हैं ? क्‍यों ज़रूरत पड़ेगी हाउसिंग 
कमिश्नर को किसी के घर में घुसने की ओर उससे भी लिख दिया गया है कि उचित रूमय पर ॥ 
अगर वह रात को १२ बज घुसना चाहता हें तो घुस जाय और इतना ही नहीं श्रीमन्‌, 
यह भी लिख नहीं दिया गया है कि सुचना देकर घुसेगा। बिना सूचना के भी १० 
आदमियों को लेकर घुस सकता हैं। कोई मज़द्र फेसिली के साथ रहता है तो उसके 
घर मं १० लदुबन्द आदमियों को लेकरवह घुस जाय। में समझता हूं कि माननीय मंत्री 


/४४ 
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जी इस धारा को इस कानून से बिल्कुल निकाल देंगे। बह हमको बतायेंगे कि इसको इय! 
जरूरत है। कल जैसा गोदाम के लिये आया था, वह कुछ ठीक भी बैठता था कि वह देव 
जायया कि गोदाम हैं या नहीं, लेकिन यहां यह धारा क्‍यों रखी गयी है, में समझ नहीं पाया ; 


श्रीमनू, इसमें एक चोज् ओर हे। वह यह कि जब वह नोटिस देगा तो उससे 
एक महीने के अन्दर सकान को खाली करना होगा । एक महीने का जो समय है वह दहन 
कम है, क्योंकि इस सदन के सभी साननोय सदस्य जानते हें कि शहरों में मकान की कण 
हालत है और कितनी मुइकिल से सकान मिला करता है। एक महीने में किसी हे 
सकान सिल सकना और वह भी एक श्रसिक को, कोई चलता पुरजा आदसी होता तो भ्पने 
लिये मकान एलाट करा सकता है, लेकिन एक मजदूर जो बे पढ़ा लिखा हे और जिसके 
खाली अपने कारखाने में जा कर काम करना होता है और काम करने के बाद आकर घर 
पर अपना जीवन व्यतीत करता हैँ कहीं वह झ्लौटमेंट के दफ्तर में गया भी । तो कह दिया 
जायगा कि बाहर ही रहो, वह पहुंच तक नहीं पायेगए, तो अलौटमेंट किसी मकान का 
किस तरह से मिल सकेगा । इसलिये यह जो अवधि हे ३० दिन की वह बहुत कम है और 
उसको जरूर बढ़ा देता चाहिये। इतना ही नहीं श्रीमनू, हाउसिंग कमिइनर को यह भी, 
धारा २१ को अगर आप देखेंगे तो उपधारा (३) में लिखा हुआ है कि कंसे वह नोटिस 
कर उनको हटाने को कोशिश करेगा । उसमें यह लिखा है कि “यदि गृह-आयुवत इस निर्णय 
पर पहुँचे कि * * * 


(३) श्रन्य किसी रोति से, किसी भी स्पष्ट अ्रथवा अस्पष्ट दातं का उल्लंघन किया है 


स्पष्ट शर्ते तो समझ में श्राती है, लेकिन यह अस्पष्ट क्या होता है यह मंत्री जी के कानून 
में होगा। हम नहीं समझते हे कि अ्रस्पष्ट शब्द भी कुछ होता है । तो वह कोई भी शत 
लगा दे कि यह अस्पष्ट शर्त का तुमने उल्लंघन किया है, तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। 
कोई स्पष्ट द्र्ते का उल्लंधन किया है तो ठीक है,लेकिन जो शर्त ही अस्पष्ठ हो उसका हवाला दे 
कर अगर हाउसिंग कमिदनर किसी को बाहर कर दे तो यह कोई जायज्ञ बात नहीं मालूम 
होती। यह तो यहहुआ कि आप हाउसिंग कमिइनर को हर तरह का अधिकार देना चाहते 
हैँ कि जिस तरह से चाहे मकान से निकालकर के बाहर कर दे। ऐसा अ्रधिकार में समझता 
हैँ कि हाउसिंग कसिइनर को देना कुछ उचित नहीं. मालूम होता है। इस तरह के अधिकार 
देने से हो सकता हे कि उन अधिकारों का दुरुपयोग किया जाय.। इसलिये इस तरह की 
चीज़ किसी भी विधेयक में नहीं आनी चाहिये। इतना ही नहीं श्रीमनू, इस विधेयक में 
एक चीज़ श्रोर कही गई हे, वह यह है कि कोई मजदूर किसी मकान पर जिसका कि उसको 
अलाटमेंट न हुआ हो अगर रह रहा हो तो उससे हर्जा वसुल किया जाय। में कहता 
हूं श्रीमनू, कि उससे उसका किराया लें लीजिये । श्रगर वह मकान खाली रहा है और 
उसको घर नहीं मिला और वह रह रहा हो तो किराया ले लीजिये, हर्जा न वसूल कौजिये। 
तो उचित तो यह होता है_ कि अ्रगर मकान खाली है और वह रह रहा है. तो बजाय हर्जा के 
उससे उसका किराया ले लिया जाय और उसको अलाट कर दिया जाय। न भी अलोट 
होता है तो यह हुर्जा वसूल करना अच्छा नहीं मालम होता और इतना ही नहीं श्रीमन 
यह थी कहा गया है कि श्रगर कोई आदसी किराया न दें, कुछ छातें हें श्रगर उसका पालन न 
करें , ठीक समय पर किराया न दे और नोटिस दिया जाय उसके बाद भी किराया न दे तो 
किराया दे देने पर भी उसका झलाटसेंट कैन्सिल हो जायगा। ठीक है उसने किराया 
नहीं दिया, लेकिन श्रगर वह किराया दें देता है तो श्रलाटमेंट कैन्सिल कर देना यह तो 
उचित नहीं मालूम होता। और फिर किराया न देने का प्रदन ही कहां है, जब श्राप 
उस की तन्‍ख्वाह में से कठवा लेंगें। तोहोना तो यह चाहिये कि जो सकान का किराया 


कं 


श्रमिकों से लिया जा रहा है वह उन मिलसालिकों से लेना चाहिये जिनकी मित्रों 


उत्तर प्रदेश ओद्योगिक गृह-ब्यवस्था विधेयक, १६५४ २७१ 


में बढ काम करते हं। यह कोई नई चीज़ नहों हें। शगर फ़ंक्टियों में वहांकोे मिल 
मालिक सजदरों को किराया देते हुँ तो उनसे लिया जाना चाहिये, क्योंकि काम तो वह करते 
है उनका, उनकी तिजोरी भरते हे, उनसे बहु किराया लिया जाना चाहिये था। लेकिन 
हुस विश्येयक में उस सजदर को हो पीसा गया है ओर उसी से किराया मांगा जाता हैं । 
तो इधर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। आर एक बात और कहं कि सरकार जो 
महान बनवा रही हैं, ठीक है, लेकिन सरकार को इस कानून में एक बात झोर भी रखनी 
चाहिये थी, बहु यहु कि सरकार यह भी रखे कि जो मिलसालिक ग्रपतनी भिलों से सज- 
दूरों से काम कराते हें उन पर भी कानूनन जोर दिया जाय कि वह भी सकान बनवायें 
अयने मजदरों के रहने के लिये, क्योंकि सरकार तो खर्च कर ठीक हैँ, लेकिन उसका फ़ायदा 
बह उठाते हे। तो उनको भी चाहिये कि उस तरफ ध्यान दें और मजद्रों के लिये 
मकान बनावें। इन चन्द शब्दों के साथ में इसमें इसका जो उहृध्य हुँ उसका तो समर्थन 
करता हूं, लेकिन जो बिल है बह बहुत त्रुटिएण हू, उस के लिये में माननीय मंत्रीजी से 
कहुंगा कि जो मेंने सुझाव दिये हें उनको ध्यान में रख कर ठीक करने की कोशिश करें, जिससे 
इससे ज्यादा से ज्यादः मजदूरों का फायदा हो सके । 


“श्री हसवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--सानतीय उपाध्यक्ष महोदय, 
इस बिल के द्वारा इस भवन का और सरकार का ध्यात सजदूरों के रहने की व्यवस्था की तरफ 
गया है, जो कि हमारी उत्तर प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त सहायता द्वारा करने 
का प्रयास किया है । हमारे प्रदेश में इन सजद्रों के रहने के मकानों की समस्या की रूब से 
पहली. झांकी भारत के प्रधान मन्त्री नें जब वह आज से कुछ बर्ष पहले कानपुर में आये 
तो उन्होंने वहां के स्‍लम्स को देखकर कहा था कि यह गन्दी बस्तियां तो जला देने के 
काबिल हैं और तभी से यह बड़ा सवाल हमारी सरकार के सामने आया, भारत की सरकार 
के सामने आया और यह नयी योजना, गह निर्माण की योजना हमारे प्रदेश में ढनी, चली 
गोर भारत सरकार ने उसमें सहायता दी। उसी सहायता के घन द्वारा हमार प्रदेश 
ने पिछले तीन वर्षों में बड़ी तेजी के साथ इस कार्य को शुरू किया और प्लानिंग कमिदनर 
की ओर से जो भी कागज छपे हुं और भारत सरकार की झोर से जो इस सम्बन्ध में परची 
निकली है, उनसे यह विदित होता है. कि हमारे प्रदेश ने जिस तेजी से इस काम को किया 
है जब से उसे भारत सरकार से इस सम्बन्ध में धन प्राप्त हुआ है, वह और दूसरे प्रदेश 
के मकाबिले में सब से अधिक हे। मकान तो बन रहे हें और बनेंगे भी, जसा कि 
माननीय मंत्री जीने आइवासन दिया, लेकिन उन मकानों के इन्तजास के सम्बन्ध में, उस 
मकानों से किराया वसूली के सम्बन्ध में इस विधेयक द्वारा जो बातें हमार सामने आयी 
हैँ उनके सम्बन्ध में यह. आवश्यक हुँ कि हम साननोय मंत्री जो से दो चार शब्द कहें । 
हमारे दोस्त एक बात झभी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें परामशंदातन्नी समिति में 
मजद्रों, मालिकों के एक-एक नुमाइनदे सिर्फ होंगे और उन्होंने सोचा कि दो बड़े-बड़े 
जो यहां संगठन हैं मजदरों के - राष्ट्रीय मजद्र कांग्रेस ओर हिन्द मजद्र सभा, इसमें से 
एक ही तो इसमें रहेगा, दूसरा नहीं रह सकंगा। से उनकी इस विचारधारा के विपरीत 
नहों हूं कि सभी बड़े मजदूर संगठनों से मजदूर सम्बन्धी बातों मे अवश्य राय ली जाय । 
लेकिन में तो एक राय अपनी माननीय मंत्रो जी के सामने रखना चाहता हूँ कि जब 
परामर्शदात्री समिति में मजद्रों के नुमाइन्दों को रखने की बात करें तो जितनी जगहों 
पर यह कालोनीज्ञ बन रही हैं, उनमे जो मजद्र रहते है, उन मजदूरों के प्रतिनिधियों को 
बहु उनकी अपनी अवबनी कालोतीज्ञ से नासिनेट कराके मांगे और उसपेतेल में से 
एक को रखें ताकि जो लोग उन बस्तियों में ,उत कालोनीज्ञ में रहते हूँ और जो कि उसकी 
समस्याओं को कहीं अच्छी तरह जानते हैँ उन्हीं के बीच रहने की वजह से, उनके द्वारा 


5 
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* बकता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया । 
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उनका प्रतिनिधित्व हो सके । बजाय इसके कि हस नेता लोगों के द्वारा उनका प्रतिनिधिद 
हो जो कि उन मकानों की समस्याओं से उतने विज्ञ नहीं रहते हें, जितने कि वह बोए 
जो कि उन्‍्हों कालोनीज़ में स्वयं रहते हें। तो स्वयं उन मजदूरों के उन प्रतिनिधियों द्वान 
जो उन कालोनीज में स्वयं रहते हें सरकार के सामने बात आबे तो ज्यादा अच्छा होगा; 
उस में न हिन्द सजद्र सभा का सवाल होना चाहिये, न राष्ट्रीय. मजद्र कांग्रेस का और 
ने झआाई० एन०टी० यू०सी० का। इसमें में बिलकुल अपने मित्र के साथ सहमत हूं कि उनक 
एक-एक प्रतिनिधि हो। लेकिन में निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से कहर 
चाहता हूं कि इस पराम्दात्री समिति में, जो उन मकानों में रहते हैं उन्हीं में से किसी उसे 
प्रतिनिधि को. परामर्श देने के लिये भेजें, तो ज्यादा मुनासिब होगा। हां, मालिकों कः 
एक नुमाइन्दा जरूर रहे, क्योंकि मालिकों की एजेंसी से आप को किराया वसूल करवाना है। 
आप अपने इस विधेयक के अनुसार यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि मजदूरों को जो उस 
फार्म में दस्तखत बना देवें, उनकी तनख्वाहों में से मालिक पेसा काठ कर आप को ६ 
सकता है। तो चूंकि वह भी एक सिलसिले से आता है, एक काम में आता है तो एक 
नुमाइनदा तो मालिकों का और बाक़ी उसमें जितने नुमाइंदे हें वह॒ उस झ्रावास के सम्बन्ध में जो 
गरसरकारी नुपाइनदे जितने भी हों, वह लोग होने चाहिये जोकि उस पेनेल में से छांटे 
जायं, जो सरकार के पास आयबे उन लोगों के जरिये, जो कि उन मकातों में रहते हैं। एक 
तरह के वे देनेंदस हें सरकार के । उनकी एसोसिएशंस, जो अपनी उस बस्ती के डेवलप- 
में के लिये, बेहतरी के लिये जो वह संगठन कायम करें उस से या उन लोगों से जो 
उस बस्ती में रहते हैं, जो नुमाइन्दे आयें २०-२५, शहरों में जहां मकान बनने वाले हैं उसमें 
से ४- ५- ६ नाम छांट लीजिये और उन्हीं लोगों को उस परामशेदात्री समिति मेंबेठां, 
ताकि बह अप को अपनी दुःख-सुख की कहानी सही-सही बता सकें. और वह परामश 
दिया करें जिससे उनके दुःख द्र हो सकें । 


मेरे पृ्व॑ बकक्‍ता मित्र ले सरकार का ध्यान एक बात पर अवश्य दिलाया और में 
उसमें उनसे बिलकुल सहमत हूं। उन्होंने सरकार का ध्यान उन मजदूरों की औ्रोर दिलाया 
जो कभी-कभी अपने सालिकों के निकाले जाने के कारण बेकार हो जाते हूं। 
कुछ मजदूर ऐसे होते हें जो सरकार की शअ्रनुमति से छांटे जाते हें। तो जब 
उत्तको अनुमति. सरकार की था सरकार के किसी ऐडजुडिकेटर, या बोड 
या उत अधिकारियों हारा भिल जाती है जो सरकार द्वारा इस कास के लिये नियुक्त हूं 
तब तो आप उनको उन सकानों में न रहने दें, लेकिन जब तक उनका मामला संबंधित 
अदालत में भ्रा गया है याआ सकता है या आनेवाला है, उस को भी आपने स्वयं निदिचत 
किया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के धाराओं के तहत में, तब तक उनको वहां से न 
हंटाया जाय। क्योंकि एक तो वह बेकार हैँ ओर उस के साथ-साथ श्रगर बहू बंधर 
भी हो गया तो यह जरा ज्यादती हो जायगी और वह अपने सासले में ठीक तरह से नहाँ लड़ 
पावेंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है जिसकी ओर में संत्री जी का ध्यात निश्चित 
रूपसे आकर्षित करना चाहता हूं कि इन सकातनों में कौन रह सकते हैं? वह मजदूर डिफाइड 
है जो कि फेक्ट्री ऐक्ट की धाराझों के अनुकूल उस की परिभाषा में, जो दें रखा है, उसमे 
आते हें। कुछ इसमें दुश्वारी भी है, क्योंकि भारतीय सरकार ने अपना रुपया देने के 
साथ-साथ जो हांतें लगायी हैं उनमें से जहां तक मेरी जानकारी हे, एक बाते यह भीह 
कि यहं क्वार्टर्स सिर्क उन्हीं मजदूरों को दिये जाय॑ जो कि फ़ैक्टरी ऐक्ट की धाराजओं के अन्तर्गत 
मजदूर कहलाने के हकदार हों। लेकिन इससे एक बड़ी विषम समस्या उपस्थित हो रहौ 
है, जिसकी तरफ सें ध्यान दिलाना चाहता हूं। सुझे आशा है कि आप उस सम्बन्ध में 
निश्चित रूप से कोई ऐसी राय निकाल सकेंगे, जिससे वह दुःख दूर हो जाय. । उदाहरण 
ले लीजिये, बिजली घरों का । कानपुर एलेक्ट्रिसिटी में रिवरसाईड हाउस पर बह ऐक्ट लगता हूँ, 
केता पावर हाउस पर नहीं लगता है, वहां ज्ञाप्स ऐण्ड कार्मशियल इस्टेब्लिसमेन्ट ऐक्ट लगता हैं । 


उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृहु-वयव या विधेयक, १६५४ २७३ 


तरह से एज क्टिसिटी हाउस में आप का जाप एंड कामशियल एक्ट लगता हूँ 
दी ऐक्डट नहीं लगता । एक ही इस्टेब्लिशमेंट में रहने वाले भिन्न-भिन्न किस्म के काम करने 
त्तों पर विन्न-भिन्न कित्म के कानून लगाये और कछ तो इस्टब्लिर्मेट के लोग उसमें आजाय 

ड नें, यह बड़ी विव्वादगप्रत्त बात होगी।  निःसंदेह मज्ञ ररों को उसमें अ्रसंतोष होगा 

सरकार का मकतद भी उस सम्बन्ध में ज्यादा पूरा न होगा । क्योंकि जहां तक मे समझता 
सतज्ञार ने तो घिरे वह चाहा हैं कि मज़द् रों और इंडस्ट्रियल व ढंसे को मुनासिव ढंग से मकान 
“पल जांब । फेक्द्री ऐक्ट के अंतर्गत जो मज्ञद्र आते हें सिर उनको सिलें, यह उसकी सीमा को 
बहन कम के र देता है और न मे आशा है कि इस सीन को बढ़ाने का प्रयास हमारी उत्तर प्रदेश की 


सरकार करगा। 


५4] ञै॥॥ 


हि रो 
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में जानता हें ओर इस विधेयक के सम्बंध मे पहले ही कह चुका हुँ कि यह आवश्यक था। 
सकानों का नियत्रंण करना हैँ, मकानों को बांदना है तो उसकी व्यवस्था करनी थी, 
कह गा कि जहां कहीं भी मकान बने हें और जैसे वह आज हे और चल रहेह तो 
हु सरकार का बहुत बड़ा ट्रस्ट है कि जहां एक तरफ सरकार अपनी तरफ से कहती 
तम इन मकानों में इस तरह से रहोगेतो वह भी मकानों को ऐसे ढंग से रखेगी 
| दीवारों और छतों सेपाली नीचे ने आवे। आप एशबाग स चल जाय) मे 
तनीय मंत्री जी से निहा त अझदब से कहना जाहुताहुं कि दूर जाने की जरूरत नहीं हें, 
राबाग चले जाइये, वहां श्रापकी हाउसिंग कालोनी बनी हुई हे । श्रभी दो बरसात भी तो 
हुए । आयका कसत्र नहीं है, बहुत पहले शायद वे बन गए थे, हमार लेबर डिपाटमट 
का भी कप्तर नहीं है, क्योंकि उसने बनवाया नहीं, लेकिन जिस किसी ने भी बचाया, यह मं 
निहायत अंदब के साथ कहना चाहता हूं कि उसकी छतों में इस कदर पानी और सीलन हे कि 
गंधर्क भारे बड़ी परेशानी हे। उ्त मकानों का रख-रखाव बहुत तेजीसे करना होगा। 
दीवार को अगर श्राप अंगूठा लगा दीजिए तो मालूम होता हे कि सिमेंट और बालू का रिस्ता 
१:१२और १:२४ का हैं, १:४ और १:६ का तो कहीं नाम नहीं है। कहीं उंगली लगा दीजिये 
तो ऐसों भरभरा कर बालू गिरती हे कि मालूम होता हे कि सिर्मेंट का कहीं नाम ही नहीं हे । 
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(इस समय ४ बजे श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, 
पीठासीन हुय॑ ।) 


लेकर उत्तमें घसते को बात नहीं है जिसकी जगन्नाथ जी को बहुत परश्ानी हे । क्या 

क गे डंड। लेकर । हां, आप अरनी तरफ से बंदिश लगाइये, हम मंजर करते हूँ, लेकिन यह 
आपको भी जिम्मेदारी हु कि उन्हें स्‍लम्स से निकाल कर बेहतर जगह पर रखिये। ऐसा आप कर 
भी रह हूं, लेकिन श्राप जो सकाच बनव!यें वे जरा ठीक बन हों और इस काबिल हों कि उनमे 
रहन वालों के स्वास्थ्य पर ब्रा असर न पड़े । मे ऐशबाग का ही दूसरा उदाहरण दंता हूं । 
वहां उस कालोनी के बिलकुल ठीक सामने सलाटर हाउस है । वहां ग्ी में श्राप चले जाइये । 
मेने लिखा-पड़ी भी जन, १६५४ में इस सम्बन्ध में सरकार से की, लेकिन लेबर डिपाट्मेंट ने कहा 
कि यह तो मय निसियलिंटी का कास है । वहां इस कदर मक्खियां पेदा होती हूं कि अगर आप वहां 
किती सजदर के घर में मई और जन के मह ने में श्राघ घंटे बेंठ जाय॑ और झवब चंकि अली जहोर 
साहब ने इस विभाग को ले लिया हें, शायद उनको वहां जाना आया पड़े और उसकी कास्टीदुएंसी 
उबर ही पड़ती है उस सम्बन्ध में जाना ग्राना तो रहता ही होगा, तो मे वहां किसी से 
कहुन वाला हु कि एक दिन वह उनको दावत दें, २० सितट किसी के कमर सें बेठने की । मक्खियां 
तो इतनी हू कि उनकी एक चादर सी बिछ जाती है । यह मकान की गंदगी की वजह से नहीं 
हैं बल्कि स्‍लाटर हाउस की तरफ से इतनी मक्खियों का दल आता है जिसकी वजह से यह होता 
हैं। तो यह स्लाठर हाउस हटना चाहिये। और अब चंकि म्यनिसियल डिपा्मेंट भी आपके 
अन्तगत हे और हाउसिंग भी आपके झन्‍्डर आ गया हे, इसलिये अरब कोई ऐसी दिक्कत की बात 
भी नहीं रहेगी । आप जितना नियत्रंण करता चाहूँ वह॒ तो ठीक हे, लेकिन जो से मुख्य 


र२७ढे विधान सभा [१४ सितम्बर, १६५५ 


[श्री हेसवर्त/सन्दन' बहुगुणा] क्‍ 
बात कहीं कि झाप ऐसी स्थिति न पेदा करें कि गन्‍्दे मकानों में मजदूरों को रहना पड़े। उन्हे 


स्वास्थ्य की रक्षा की प्री जिम्मेदारी एक तरह से जब श्रपक॑ ऊपर श्रागई है तो प्रापको हम 
ओर पूरा ध्यान देना होगा। 


में मंत्री जी को और इस सरकार को जहां इस बात का मुबारकबाद देता हूं कि इतना 
बड़ा काम उन्होंने अपने कनन्‍्धों पर उठाया हैँ वहां में एक बात और कहना चाहता हं। 
चीनी मिलों के सोलेसेज़ के सम्बन्ध में जोपेसा इकट्ठा हुआ था उससे सरकार के सामने चीरी 
मिल के सजद्रों के लिये. घर बनवाने की एक योजना हें। में चाहता था कि इसी बिल हे 
साथ-साथ उसक लिये भी कुछ हो जाय, तो बहुत श्रच्छा हो । लेकिन भ्रगर किसी तरह मे 
एक ही में न हो तब भी एक ही विभाग के श्रन्त्गंत दोनों काम्र कर दिये जाय॑ ताकि ग्र॒लग- 
अलग मालिक न हों। चूंकि चीनी मिल मजदूरों के लिये मकान बनवाना उतना है 
आवश्यक है जितना बिजली घर और कपड़ा मिल के सजदूरों के लिये। तो श्रगर 
तरह-तरह के लोग इस सम्बन्ध में मालिक हों तो उनकी कुछ राय हो और उनकी कुछ, 
तो यह ठीक नहीं होगा । इस बिल में मंने. इस बात को भी नहीं देखा । यह ज्ञायद इसलिये 
नहीं हुआ है कि सरकार उस काम को कर नहीं सकती थी, क्योंकि यह भी शायद गवर्नमेंट आफ 
इंडिया का झ्ादेश था कि इसके लिये एक अलग ऐक्ट बने । बहरहाल, अगर ऐसा न हो तो 
इसको उसमें मसिलाना ज़रूर चाहिये। 


मं एक बात मंत्री जी से ज़रूर कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के मकानों को 
देख कर हमार प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इनको जला दो, 
उस लोगों को उन मकानों सें श्राने की गंजायश नहीं है, जिनके लिये श्राप बना रहे हू 
क्योंकि साफ बात किराये की हे। किराये के लिये यह हे कि हमार यहां जो मिनिमम बेजेज 
होती हैँ तो उसके लिये ऐडजुडीकेटर बैठता है तो वह २६ रुपय महीने ज्यादा नहीं 
रखता है, इसमें किराया रखता है सकान का, जिसके बेसिस पर वह २६ रुपये मिनिमम 
वेजेज बनाता है, उसमें सवा रुपये से ज्यादा नहीं श्रात्ा है और जब तक कि उसके साथ 
महंगाई का भत्ता भो मिलाहो। वहकिसी भी हालतमें मकानों की वजह से आप देह 
साढ़े तीन रुपये. या पोने चार रुपये से ज्यादा नहीं भ्राता है। ऐसी हालत में. श्राप मकान 
के लिये निम्बकर कमेटी को सिफारिश के मुताबिक अपने विभाग के हुक्मनासें के 
मुताबिक जो इंटर नेशनल आर्गेनाइजेशन के श्राधार पर है, उसके अनुसार जो रखा है 
तो गवर्नसेंट आफ इंडिया से कहा जाय कि यह जो आपने बतलाया हैँ कि इतना रुपया 
जरूरी है, मजदूरों से तो यह कंट्राडिक्टरी आफ टस्स है। इसलिये या तो आप 
उनकी तनख्वाह में रुपया बढ़ा दें, जितना रुपया आप किराया का उनसे लेंगे 
वरन्ध जो सरकारी कर्मेचारियों के लिवे कानून ल्शगू हे उस हिसाब से ले लोजिये। वह 
शायद तनख्वाह का दस प्रतिशत लगता है। मुझ से भी थानी सजदूरों से भी वहीं 
ले लीजिये, तो इस प्रकार से २६ रुपये पर दस प्रतिशत कितना हुआ। दो रुपया 
आठ झाना हुआ, आप मुझसे साढ़े सात रुपये. ज्यादा लेते हें । 


.. में निवेदन करना चाहता हूं कि यह मजदूरों के वहन करने की शक्ति के बाहर हैं, 
जिनकी भलाई के लिये आप यह मकान बना रहे हें। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 
इसका नतीजा यह होता है बाइड कौलर वर्कर २५०-३०० से कम पाने वाला कोई 
भी आदमी वहां नहीं जा रहा है। वह इससे पहले भी नहीं रहता था श्रौर इसके बाद भी 
नहीं रहता हे, क्योंकि सिफे एक कोठरी मिलती है. इसलिये वह वहां क्यों झाय। हों, 
इतना जरूर हैं कि फ्लश की सुविधा है, दूसरे खुली श्राबोहवा है, तीसरे हम फअ 
वेलफेयर सेंटर्स होंगे। मुझे प्रभी ठोक मालूस नहीं हे कि वहां हें. या नहीं, लेकिन 
सब जगह यह ॒सेंदर्स खुलने चाहिये और जरूर खुलेंगे ऐसा मुझे पृर्ण विश्वास है। लेकिन 


उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था विधेयक, १६५४ र्ज्श्‌ 


इस घिर हुये तबके के लोगों की भलाई का जो तजकिरा चला और उनके ताम से यह काम 
चला और उतक नाम से ही ये मकान बने हुं, तो उनको इससे कोई लाभ नहीं हुआ 


श्रव किराये के लिय. श्रगर हम माननीय श्लो जहीर साहब से कहेंगे तो वह यहीं 
हेंगे क्चि क्या कर यह रुपया संटूल गवनसंद से श्राथा हु. और उसका इतना सूद हम 
नापड़ताहूे। आप सारा हिसाब जोड़ लें। इससे कम हो हो नहीं सकता हैँ, वही चतीजा 
लिकलेगा तो फिर यह होना चाहिये कि झाप इस सिल के ग्रन्त्गंत संब्सीडाइज करायें, 
उसके इम्पलौयस से था कोई दूसरा कानून बनायें और किसी तरह से ऐसा कर कि वह संब्सी- 
डाइज हो जाय या ऐसा करें कि उनको तनख्वाह तो झाप के हाथ में हु। बेंठ जाइय 
गौर गवर्नमेंट के आदमी तथ कर दें और उनका बेतन-क्रम ऊंचा कर दें । इसमें तो कोई 
दिक्क़त नहीं होती चाहिये। अगर हमें दिक्कत है. तो फिर इत बेचार गरीब मजंद्रों 
को कोई फायदा नहीं हो सकता हू। हां, यह ज़रूरी ह. कि कुछ मजदूरों को इससे लाभ 
हो गया है श्रौर जिनको इससे लाभ हुआ है ओर जो लोग उन मकानों में रह रहे हु बह 
भो मजदूर ही हु । लेकिन जिस तबक के लिये, जिन मजदूरों की बहबूदी क लिये स्वप्न 
इन मकानों के निर्माण के साथ-साथ देखें थे, वे पुर होने वाल नहीं है । 


प्रव॒ मे अन्त में सरकार के उन सब लोगों को, जिन्होंने इस योजना को कार्यरूप में 
परिणत करने में ध्यान दिया, इस योजना को बनाया और चलाया, मुवारकबाद दता हूं। 
लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी है जिनके लिये 
भारत सरकार से लड़ा जाय और चोटी तक लंडा जाय॑ और हमारा सरकार से लड़ने स॑ 
मेरा ख्याल है. कि अपने देश के सार प्रान्तों का भला होगा, क्योंकि उन सबकी इच्छा 
ग्रौर धारणा हमंशा इसक अनुकूल रही हे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सब 
लोग हमार साथ होंगे। श्न्त में मेरा कहना यह है कि मजदूरों पर झ्ाप उतना ही वजन 
डालिये जितताकि वह सह सके। इन शब्दों के साथ में पुरजोर सिफारिश करता हूं कि 
इसकी परासवोदात्री समिति में बहों लोग रखे जाय॑ जो स्वयं या तो मजद्र हूं या स्वयं 
टेनेण्ट हु। मुझे उस में जाने की ज़रूरत नहीं हे किसे आई० एन० टी० यू० सी० का आदमी 
हैं, आप सझको उसमे नरखें। आप दूसर आदमियों को उसमें रखें। हमार लोग परास- 
शंदात्री समिति में जा कर कया करंगं। बह भी लोग उसमें आावें जो एक्चअली टनेण्ट 
हों। एक तरफ तो झाप नामितनी रख रहे हें जो कि देनेण्ट एसोसियंशन का हो, तो मे 
समझता हूं कि टेनेण्ट इन जनरल भी उसमें होना चाहिय। जो भी आप रखें आप उन 
देनेन्द्स के आदमियों को ही रखें। नानआफिशियल सभी वह लोग हों। जितने भी 
झादसी आप रख सके २, ३, ४, ६ उनके ही आदमी रखें और इन ७ के बजाय ११ आदमी उससे 
कर सके तो बहुत अच्छा है, ताकि हरएक सजद्रबर्ग का झादमी उसमें श्रा सकं। मालिकों 
का एक ही आदमी उसमें रहे। उनको रुपया किस तरह से वसूल हो, इसका परा- 
मश नहीं देता हं। इन छझब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को इस बिल को इस सदन 
में लाने के लिये). मुबारकबाद देता हूं और श्ाज्ञा करता हुं कि इस बिल के पास हो जाने 
के बाद जो सजद्रों को अब तकलीफ हो रही है. बह दर हो सकेगी, यदि इस बिल के 
प्रत्दर उन सब बातों का समावेश किया जा सके जिसके सम्बन्ध में २, ४ बाते 
मत कहीं हैं। 


श्री दम्भूनाथ चत््वेदी (जिला आगरा )--अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश झ्ौद्योगिक- 
गृह-व्यवस्था विधेयक, १६५४, जो हमार सामने प्रस्तुत किया गया हैं इसके उद्दश्य हें भारत सरकार 
की राज्य सहायता प्राप्त इंडस्ट्यल हाउसिंग स्कीम के अ्रधीन राज्य में श्रौद्योगिक श्रमिकों के 
लिये निर्मित गृहों के प्रशासन, नियंत्रण, प्रदेशना, सरम्मत, किराया वसूली और श्रन्य सम्बद्ध 
मामलों के लिये प्रबन्ध करता । इस विधेयक द्वारा इन्हीं विषयों की व्यवस्था की गयी है । 


हमारी सरकार का ध्यान झजदूरों के लिये गृह बनाने की ओर गया, यह बड़ी खशी की 
बात हुं। जो कुछ चुटियां उस स्कीम के अन्दर हे या जिनकी वजह से उसका पूरा लास 


रा 


४९ ड़ 


२७६ विन सभा [१५ सितम्बर, १६५१ 


.बज्री शम्भूनाथ चत्बेंदी] 


शअमिकों को नहीं पहुंचता या श्रमिक नहीं उठा सकते उसकी चर्चा अभी बहुगुणा जी ने को थी गौर 
उसके ऊपर काफी प्रकाश डाला है। में एक दूसरी बात की ओर साननी य सदन का ध्यान ग्रार्करपित 
करना चाहता हूं ।_ यह बिल केबल इसलिये लाया गया हे कि जो मकान बन रहे हें या बन 
चुके हैं उनके अलाटमेंट, उनके मैनेजमेंट की व्यवस्था केसे हो । मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह कद 
एक तरका सा बिल है । सरकार समझती हे कि वह अपना कार्य सकान बताकर सम्पादन कर 
चुकी और अरब जितना भो उत्तरदायित्व है, जितनी भी जिम्मेदारी हे बह मजदूरों के ऊपर है। 
परामरंदात्री समिति के अ्रधिकारों के बारे इसमें में कुछ भो नहीं हे । इसमे ज्यादातर इस बात का 
प्रबन्ध हे कि किस तरह से अलाटमेंट होगा । जो अलाटसमेंद की शर्ते है उसकी अगर कोई खिला३ 
वरजी करेगा तो उसको क्या सजा मिल सकती है । मेने जब इस बिल को पढ़ा तो मुझे वाकई 
बड़ा आदइचये हुआ कि इस छोटे से प्रबन्ध को करने के लिये, कुछ हजार मकानों के सेनेजमेंट के 
लिये हमको इतने अधिकार आपने हाथ सें लेने की श्रावश्यकता पड़ो । केवल यही नहीं, इसमे 
कुछ विषयों में तो हमने कोर्ट के जुरिस्डिकान को भी आरउस्ट कर दिया। जो बातें सिविल कोई 
के द्वारा डिसाइड हो सकती हें, बह एक अधिकारी की आज्ञा से इप्तके हारा तय किया 
जायगा। इप्तमें हमने पहला अ्रधिकार यह लिया है कि जो अवधिक्कत अध्यासन था अध्यासत 
की शर्तों का उल्लंघन करता हे उसे बलपृवक सक्कान से निकाला जा सकता है। यह पेकान 
२१ में दिया हुआ? । सालगुजारी को तरह उससे किराया वश्चुल किया जा सकता है! 
उसे यह भी हुक्म दिया जा सकता हे कि वह धारा २३ के अन्तगेत हर्जाता दे। यहीं तक्त नहीं 
इन शर्ता का उल्लंघन करने पर ६ सास का कारावास और हुजार रुपये जुर्माने तक को सजा 
उसको हो सकेगी। मेरी समझ सें नहीं आया कि ये सब पावर लेने को क्‍या जरूरत हे। 
साधारगत: हम ३ खते हैं कि गराइवेट सकान बताने वाले भी तो अपना काम चलात हें। वहां 
किरायेदारों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये गए हैं । अगर कोई प्राइवेट मकान मालिक पपने 
घर में से किप्रो को तिकालता चाहे तो पहले उसे कलेक्टर की श्राज्ञा लेनी होगी । फिर उसको ग्रपील 
कसिक्त्र और गवर्ने मेंट को हो सकृती है और तब कहीं उसे सिविल कोट्ट्रेस में भी जानाहोगा। 
इत्च प्रकार से ३-४ वर्ष तक बहु भमटकता किरेगा। यहां इसके विपरीत हर एक अधिकार लब्डलाई 
यानी गवर्नेघेंट को दिया जा रहा है । वह अध्यासी को निकाल सकती है, जुरमाना कर सकती है, 
हर्जाना ले सकती है और अन्त में उत्तका प्रासोक्युशञन भी करा सकती है । मुझे इसका कोई 
ओचित्य तहीं मालूम पड़ता है । में समझता हुं कि २,४ हजार सकान तो मजदूरों के कानपुर 
में ग्राइवेट सेक्टर के भी बने है, उन मिलसालिकों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। गवर्मेंट 
को, जिप्तक पास पुलिस और रुपया और सब प्रकार के साधन सौजद है। उसे ये सब पावस 
की क्या आवश्यकता पड़ी ? ऐसे अधिकार अभी तक किसी के भी पास नहीं हें । हम राष्ट्रीय- 
करण कर रहे है और करते चले जावेंगे, अगर उनमें इस प्रक्तार से व्यक्ति के अधिकारों का हतन 
होता गया तो हमारा विधान और डिमो कसी एक कागज की चीज़ रह जायगी। में पूरे जोर के साथ 
मंत्री जी से यह प्राथंचा करता हूं कि वहु इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आखिर हम किवर जा रहे 
हैँ । में समझता हु कि उतके दिसाग से एक ही चीज हे कि शायद स्ट्राइक हो जाय तो उस समय 
उन्हें ज्यादा से ज्यादा पावर्स की जरूरत होगी। लेकित उसके लिये फोर्सोविल इजेक्टमेंट की 
पावर उनके पास काफी है और जेसे वे सिलों से लोगों को हटा सकते हे उसी तरह से ३० दिन 
के बाद मकानों में भी कर सकते है। मुझे बड़ा अचम्भा है कि ऐसे बिल में कारावास का दंड 
तक रखा जाय और भी एऐसो कई बातेहे जिवके लिये आगे संशोधन आवेंगे कि इस प्रकार 
की सजायें किसी को नहीं दी जाबें। एक तरफ गरीब सजदूर और दूसरी तरफ शकित से 
सम्पन्न सरकार दोनों में बड़ा अन्तर हे। सरकार साधारण तरीकों से भी अपने उद्देश्य को 
पूति कर सकती है । फिर ये अधिकार, जो हमारे विधान के खिलाफ हैं, क्‍यों ले रही है। 


रा श्री राजनारायण (जिला बनारस )--माननीय अधिष्ठाता सहोदय, इस विधेयक के 
उद्देश्य और कारण को देखकर, इसमें छक नहीं कि सब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। इसमें जो 


७०] 


उत्तर प्रदेश गब्रौद्योगिक गह-ब्यवस्था विधेषक, १६४५४ २७७ 


ज़िक है गृह निर्माण की प्रगति का, वह कैसे हो, यह मजदूरों के लिये लाभकारी और हितकर 
ले ब् लिये बहु विधेयक है । यदि हम भारतीय सरकार द्वारा 
जो हारउसिय स्क्रीम चत्राई जा रही हे उत्त वर विचार करें और उसके आंकड़ों को देखें तो 
! जायगा दि उसर प्रदेश को सरज्ञार मजदरों के हित के साथ किस प्रकह्नार से खेल 
पर र₹ ने अंडे शीय सरकार को इस हाउसिंग स्कीम के 
35 क्वाट्टस बताने के लिये 3५ लाख रुपया सिय॑त 
लाख रुपया खर्च हा और ५०७ 
त। फिर दुसरे दोर में ३७५० कवादत कान- 
स्वीकार किया गया सगर राज्य सरक्षार ने कानपुर में सऊू- 
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में का निर्मार अनी तक नहों हो पाया हैं केबल १३०० बन चुके थे, और 
धप्र्य 8 ज़ूँ 
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की १५० ; जाता था कि श्र तक व 
उन का क्या हुच्बरा। हस यह जानते छा पूरा हक्क रखते हे कि सरकार अपनी तरफ से सदत 
में बताये कि जिन १५०० क्वार्टये के जनवरी, फरयरी या सार्च तक बन जाने को बत्त थी वह 
बनी बने या नहीं। उसके बाद केखीय सरक्षार ने प्रादेशिक सरकार को गतिविधि 
पर आपत्ति प्रकट की और उन्होंने कहा कि यह जो करीब २५॥ लाख छुपवा विभिन्न 
म्पनितियेलिटियों को सरकार ने दिया हें बिना हमारी पूर्व अनन्त के, यहु अनुचित है और 
उत्तकों न देता चाहियेथा। तो आमन, शाप दे वे कि अब जो रुपया विभिन्न स्थुनि्सि- 
पेलिटियों को देने की बात सरकार क्षी ओर से हुई वह रुपया भी मजदूरों के बवादर्त 
में प्राइंशक सरकार को लगाना पड़ा और बाध्य होना पड़ा और उस से ६५० और क्वाटस 
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बनाने की स्कोम हुं, वह नी अब तक बने या नहीं, सरकार की ओर से कोई भी उत्तर या कोई भो 


आहड़ सदसय के सम्मख नहीं रखे गये | तो अब माननीय सदन और आप पर व्यक्त हो चका होगा 
कब ६४४० क्वाट्स २९॥। लाख रुपये से फिर से बनाने को बात गायी तो जिस तरह से इस 
सरक्षार के प्रगति होती ह; इस में शक नहीं कि वह बदलनी चाहिये, लेकिन शायद अभी वह 


शो 
कक्ाप्ट दे बन नहीं पाये हू क्योंकि मेरी जहां तक जानकारी है ऐसी बात कहीं जाते! रही हूं कि 
साच या अप्रल तक व क्यार्ट्स बन जाय गे। यहु दूसर दोर की बात हुई । 


# द्क 


तीसर दोर में केंद्रीय सरक्षार से प्रादेशिक सरकार ने और सहायता प्राप्त की । 
१ करोड़ ६६ लाख ८० हजार रुपये की लागत पर ७४०० उवाटंसे बनाने की वहु स्कीम थी। 


ऊ 
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इस रुपये में भी आधा रुपया ऋण के रूप में था और आधा सहायता के रूप में॥ इसके लिये 
जिस तरह से विभाजन किया गया था वह कानपुर में ३४००, आगरा में १२६६, फिरोजाबाद 
१,०००, सहारतपुर में ६०४, इजाहाबाद में ५०४, बतारस में ५०० ओर सिर्जापुर में ६६ क्वार्ट्स 
बनाने को बात थी। इस तरह से ७४०० क्वाटेस बताने की योजना औद्योगिक मजदूरों के लिये 
थी और उन तमास क्वार्टसे के लिये कंद्रीप सरकार से १ करोड़ £६ लाख ८० हजार रुपया स्वीकृत 
हुआ था। में यह जानता चाहता हूं कि इन में से कितने क्वार्ट्स कहाँ बचे ? बनारस में, इलाहाबाद 
में, कानपर में, फिरोजाबाद में, सहारनपुर में और मिर्जापुर में कितने क्वा्ट्स कहां-कहां जलने ? 
झाज तक यह सरकार उस रुपये को क्‍यों व्यय न कर सकी ? क्‍या यह सरकार समझती हे कि 
मजदूरों की दशा सुधर गई हु और मजदूरों के निवास स्थान का समुचित बन्दोबस्त हो चुका है 
झार वह अब ठीक तरह से संतुष्ट हो कर अपने काम पर जा सकते हैं। मुझे श्राइचय होता हैं 


हैक 


इतने दिनों तक सुषप्तावस्था में बठने वाली यहु सरकार इसबिल के द्वारा कौन सी और पावर्स 


श्ड्द विधान सभा (१४ सितम्बर, १६५६ 


[श्री राजनारायण] है 

लेना चाहती है । उस पर में एक-एक धारा को आपके द्वारा इस सदन के सामने प्रस्तुत करते हये 
एक विद्वद व्याख्या करूंगा। श्रीसन, अभी चौथा दौर बाकी हू । इसमें भी प्रांतीय सरकार हे 
केंद्रीय सरकार से ७४ सो क्वार्ट्स के लिये २ करोड़ रुपये की मांग की हें। पहले के रुपये 
की खपत हुई या नहीं, जो के द्रीय सरकार ने पहले प्रांतीय सरकार को दिया था उसको ठीक तरह्‌ 
से खर्च किया या नहीं ? जेसाआप श्रीमन्‌, देखेंगें कि साहे पचीप्त लाख रुपया केंद्रीय सरकार द्वारा 
प्राप्त हुआ, इस सरकार ने उसे विभिन्न म्युनिसिपेलिदियों को देने की व्यवस्था की थी । हमारी 
सरक।र के पास अपार धन हे । इस प्रांतीय सरकार का ९१ करोड़ का बजट है। 

श्रीसन्‌, आप जानते हे जब श्रपने प्रदेश में साम्र/ज्यज्ञाही हुकूमत का पंजा गरीबों के कमर में 
गड़ा हुआ था उस समय ३ ०करोड़ से अधिक रुपया कभी इस प्रदेश की सरकार को अपने प्रशासन को 
चलाने के लिये नहीं मिला, लेकिन श्राज ६ १ करोड़ रुपये उसको इस प्रदेश के शासन पर खर्च करने 
के लिये सिल रहे हैं, मिल क्‍यों रहे हैं ? यह सरकार ले रही है । आप सन्‌ १६३६ के बजट को देखें 
तो केबल १२ करोड़ का बजठ हे, लेकित जब मानवीय गोविन्दबल्लभ पंत की दूसरी बार हुकूमत 
सन्‌ १९४६ में श्रायी थी उस समय ३० करोड़ का बजट था। इधर तीन सालों में मई सत्‌ १६५२ 
से जब से यह प्रादेशिक सरकार काम कर रही है तब से गरीबों पर कर का बोझ बढ़ता जा रहा हूं 
और बजट भागता चला जा रहा हे। पहले ६५ करोड़, फिर ७८ करोड़ और ८१ करोड़ 
और फिर चोये में ६१ करोड़ का बजट पेश हुआ और उतमें से मेहतरों के क्वार्टर्स के लिये 
रुपया नहीं निकाला जा सका। क्‍यों ? यह बहुत आसानी से हो सकता था, यदि इस सरक्षार 
का ध्याव उस शोर गया होता। परन्तु यह सरकार शीर्षासन कर रही है, सिर के बल चल 
रही है झ्लोर सिर के बल चलने से जनहित और जनोत्यान का काम चला लेना असम्भव है। 
श्ीमन्‌, यह जो दो करोड़ रुपये की मांग की गई है इसके लिये एक बड़ा व्योरा सरकार की ओर 
से दिया गया हैं। कानपुर में ६ हजार क्वार्ट्से बनाये जायेंगे, लखनऊ में ५०७, बरेली में १०८, 
बदाय्‌ मे €६, मुरादाबाद में २१६, अलीगढ़ में १०८, बनारस में २०४ और रामपुर में १०८ 
क्वार्ट्स बनाये जायेंगे। यह स्कीम श्रागे की है, मगर जैसा कि माननीय जगन्नाथ मल्‍ल जी ने 
कहा हूँ कि यह बात निविबाद है कि इस सरकार ने मजदूरों के हित के साथ खेल किया है 
ओर कर रही है। यह जनता की सरकार है और सरकारी खजाना राष्ट्रीय 
धन है, किसी एक व्यक्ति का धन नहीं है । तो जो मकान कोई व्यक्ति निजी ढंग से बनाता 
है उसके किरायेदारों के लिये जो व्यवस्था यह सरकार देना चाहती है वही सुविधायें सरदारी 
मकानों में उत्त सजदूरों के लिये श्राज देने को तैयार नहीं है, जिन सजदूरों की कमाई पर आज 
हेम सब पले हुये हें! श्रीसमन्‌, आज आप देखेंगे कि वह मकान जो निजी मालिकों के हूँ उनके 
किराये को कित तरह से कंट्रोल किया गया है, उसके किराये को बढ़ाने नहीं दिया गया है और 
उनके किरायेदारों को निकालने में कितनी कठिनाइयां सकान मालिकों को हें, 
सगर जो कि जनता के मकान हैं जो जनता के पैसे से बनाये जारहे हैं, जो जनताके लाभ के लिये 
हूँ उन पर पग-पग पर प्रतिबन्ध हे, पग-पग पर दिक्कत और कठिताई है। उनका किराया 
नियत करने का क्या आधार होगा, बेदखल करने का श्राधार क्या होगा ? इन तमाम बातों को 
ऐसा केंद्रित किया गया है सरकारी हाथों में कि सरकार जिस तरह से चाहे उस तरह से मजदूरों के 
हकों पर कृठाराघात कर, जिस तरह से चाहें मजदूरों को बाध्य कर और बाध्य करके जिस तरह से 
चाह सिलमालिकों को इच्छा शक्ति पर घुठने टे कने को लिये मजबूर करे । जो विधेयक सरकार 
प्रस्तुत कर रही है, उसके उद्देश्य और कारण अच्छे हैं, शुभ हें और होने चाहिये । लेकिन उनकी 
प्राप्ति के लिये जिस तरह से सरकार विधेयक संदन में प्रस्तुत कर रही है वह बिलकुल नाकाफी है, 
अनुचित ढंग का है और ठीक मात्रा में, समुचित सात्रा मे मजदूरों के लिये इसका लाभप्रद होना 
असंभव है। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब, जिनकी में बड़ी क्र करता हुं और जिनका बड़ा 
सरल स्वभाव हे, वही केवल इस वक्‍त यहां बेठे हुये हें और जो मंत्रीगण हैं उनमें से कोई सदन में 
प्रस्तुत नहीं हैं। इतना बड़ा विधेयक और जिन तमाम उत्तर देने की जिम्मेदारी है वे यहां से 
गायब हें। द शा द 
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झ्धिष्ठाता--उप-मंत्री बेठ हुये हैं । 


बम 


श्री राजनारायण--हां, उपसंत्री जी बेठे हुये हें, लेकिन उनको कंविचेद में स्थान नहों 
दिया जाता। पालियामेंटरी सेक्रेटरी को कंबिनेट से इंक्लूड नहीं किया जाता । केबिनेद की 
जो ज्वाइन्ट रिस्पांसिविलिटी है वह मंत्रियों पर आती हें । यहां में स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे 
सामने डिप्टी मिनिस्टर साहव बंठ हुये है, में व्यक्तिगत तोर से उनकी बड़ी कद्ठ करता हूं । में 
यमझता हूं कि वे समस्याओं के समाधान के लिये बड़ी दिलचस्पी श्र गहराई के साथ अध्ययन 
करते हैं और कोशिश करते हें, लेकिन उनके भी हाथ बंधे हुये होते हैं । काजल को कोठरी सें 
कैसेह सयानो जाय-उसके काजल की लीक लग ही जाती है । झाज तो कांग्रेस पार्टो के तमास 
सदस्थों पर बह लीक लग रही हे चाहे वह कितने ही प्रतिभाशाली हों या विद्या विज्ञारद हों । 
काजल की लीक तो उनके नहीं लगी हुई ह बल्कि श्राज तो काली कची ले कर वे सारे शरीर को 
कालिमामय बना रहे हे । मुझ बड़ी खुशी हे कि जो मजदूरों से काम लेते हें और मजदूरों की दिक्कत 
को श्रच्छी तरह से जानते हे। आज वही इस समय चेयरमेत के पद पर विराजमात हें । 
माननीय अ्रधिष्ठाता महोदय को इन बातों की जानकारी होगी । मजदूरों का जीवन निर्वाह कंसे 
होता हू । सारे जीवन वे काम करते हें और अपना शरीर ढकतने को वे कपड़ा नहीं पाते श्रौर उनकी 
जिन्दगी कराहते-कराहते व्यतीत हो जातो हैँ । श्रव देखा जाय कि इतना रुपया जो केंद्रीय सरकार 
से उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है, इस रुपये से जो भवन निर्माण होंगे, जो क्वार्ट्स बनेंगे इंडस्टि- 
पल मजदूरों को रखने के लिये उसमे मजदूरों के ऊपर क्या आफत आ रही हूं । एक-एक करके 
देखा जाय तो पहले तो एक परामर्दात्री समिति सरकार निर्माण करने जा रही हुं । क्लाज 
८ के सातहत जो कानूत मजदूरों के हित के लिये बनाया जा रहा हे उसमें परासशेंदात्री समिति में 
मजदूरों के हित का रक्षा के लिये कितने प्रतिशत आदमी रकक्‍्खे गये हे । मजदूरों के हित की 
हिफाजत कौन करेगा। इस बात में लोग किसी कंफ्यूजन था बुद्धि विश्वम में न रहें। 
माननीय जगन्नाथ मलल्‍ल जी ने जो कहा था कि मजदूरों की जो दो संस्थायें हें उनके प्रतिनिधि 
भी रहें। ऐसा कहने से उनकी ऐसी कोई इच्छा न रही होगी कि मजदूरों की दो संस्थायें हें 
उनके प्रतिनिधि मजदूरों के हित को ज्यादा अच्छे तरह से समझ सकेंगे या वे व्यक्ति विशेष 
को ले जाने के लिये लालायित होंगे। में उनकी जो इच्छा रही होगी झौर जो में समझ पा रहा 
हूँ, माननीय बहुगुणा जी ने भी थोड़ा सा हिंट इस ओर किया था उसे बतला देना और उसका 
उत्तर देता आवश्यक समझता हूं । उनकी जहां तक इच्छा हे कि सजदूरों के हित का समुचित 
रूप से ख्याल किया जाय । और मजदूर अगर अपने प्रतिनिधि के रूप में श्रपने उन मजदूर 
संगठनों के प्रतिनिधि को भेजना चाहे तो वहां पर भेज सकें। वह भी, जब कि सरकार की जितनी 
कमेटियां बनती हे और सरकार उन कमेटियों में इन मजदूरों संगठनों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि 
को स्थान देती है तो वहां न देने का कोई मतलब नहीं मालम होता। मगर जब यह कोई 
सुझाव दे कि वहां पर दिया जाना चाहिये तो इस सुझाव का यह अर्थ लगाया जाय हम जाने के लिये 
तथार नहीं हे, मजदूर के प्रतिनिधि रह, कोई व्यक्ति विशेष जाने के लिये तेयार नहीं हें । यहां पर 
एक सिद्धांत की बात कही ययी । उनका भी वह स्थान है वह भी जायं, और जो मजदूरों के 
मान्य संगठन हें वें तमाम संगठन मजदूरों के हित के साथ खेल नहीं करते, बल्कि उनके हित के 
साधन हे । श्रभी रंशनलाइजेंशन कसेटी जो बनी हुई है उसमे भी सजदूर संगठन के प्रतिनिधि हें। 
तो जो मकान बना हुआ हूँ उसमे वह प्रतिनिधि क्यों त श्रा्यें । इसमें यह बात नहीं हे कि अगर 
कोई सुझाव देता हें तो वहु इसलिये कि उसी मजदूर संगठन के द्वारा स्वतः जाना चाहता हो इसलिये 
सुझाव दे रहा हें, ऐसी बात नहीं हु । इस ठरह का श्र्थ श्रगर माननीय सदस्य किसी सुझाव 
से निकालेंगे तो उस श्रर्य का परत ही करेंगे। अब जितने विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हो रहे 
हँ और जिसमे कुछ लेन-देन की बात होती है उस सब में एक वाक्य जरूर लाया जाता है, हर विभाग 
के द्वारा कि जो कुछ भी देय रकम होगी वह मालगुजारी की तरह वसूल की जायगी । मालगुजारी 
कंसे वसूल होगी उसमें किस तरह की ज्यादती हो रही है, किस तरह से सख्ती हो रही है और 


९७८ विधान सभा [१४ सितम्बर, १६३ 


[श्री राजनारायण] हि है 
तेना चाहती है। उस पर में एक-एक धारा को आपके द्वारा इस सदन के सामने प्रस्तुत करते हर 
एक विद्वद व्याख्या करूंगा। श्रीमन्‌, अभी चौथा दौर बाकी हूँ । इसमें भी प्रांतीय सरकार हे 
केंद्रीय सरकार से ७४ सौ क्वार्ट्स के लिये २ करोड़ रुपये की मांग की हु । पहले के रुपये 
की खपत हुई या नहीं, जो के द्रीय सरकार ने पहले प्रांतीय सरकार को दिया था उसको ठोक तर 
से खच किया या नहीं ? जैसा आप श्रीमन्‌, देखें कि साढ़े पचीस लाख रुपया केंद्रीय सरकार द्वारा 
प्राप्त हुआ, इस सरकार ने उसे विभिन्न स्युनिसिपेलिटियों को देने की व्यवस्था की थी । हमारी 
सरकार के पास श्रपार धन है । इस प्रांतीय सरकार का €१ करोड़ का बजट हे। 
श्रीमन्‌, आप जानते हैं जब श्रपने प्रदेश में साम्र/ज्यशाही हुकूमत का पंजा गरीबों के कमर पं 
गड़ा हुआ था उस समय३ ०करोड़ से भ्रधिक रुपया कभी इस प्रदेश की सरकार को अपने प्रशासन को 
चलान के लिये नहीं मिला, लेकिन श्राज € १ करोड़ रुपये उसको इस प्रदेश के शासन पर खच करने 
के लिये मिल रहे हैं, मिल क्‍यों रहे हे ? यह सरकार ले रही है । आप सन्‌ १९३६ के बजट को देखें 
तो केवल १२ करोड़ का बजट हे, लेकिन जब माननीय गोविन्दबल्लभ पंत को दूसरी बार हुकमत 
सन्‌ १९४६ में श्रायी थी उस समय ३० करोड़ का बजट था । इधर तीन सालों में मई सन्‌ १ 8५ २ 
से जब से यह प्रादेशिक सरकार काम कर रही हे तब से गरोबों पर कर का बोझ बढ़ता जा रहा हूं 
और बजट भागता चला जा रहा हु। पहले ६५ करोड़, फिर ७८ करोड़ और ८१ करोह 
और फिर चौथे में ६१ करोड़ का बजट पेश हुआ और उसमें से महतरों के क्वार्ट्स के लिये 
रुपया नहीं निकाला जा सका। क्‍यों ? यह बहुत आसानो से हो सकता था, यदि इस सरकार 
का ध्यात उस ओर गया होता। परन्तु यह सरकार शीर्षासन कर रही है, सिर के बल चल 
रही है और सिर के बल चलने से जनहित और जनोत्थान का काम चला लेना असम्भव हूं। 
ओमन्‌, यह जो दो करोड़ रुपये की मांग की गई हे इसक लिये एक बड़ा व्योरा सरकार की ओर 
से दिया गया हे । कानपुर में ६ हजार क्वार्ट्स बनाये जायेंगे, लखनऊ में ५०७, बरली में १०६, 
बदाय्‌ में ६६, मुरादाबाद में २१६, अ्रलीगढ़ में १०८, बनारस में २०४ और रामपुर में १०५ 
क्वार्ट्स बताये जायेंगें। यह स्कीम आगे की है, सगर जेसा कि साननीय जगन्नाथ सल्‍ल जी ने 
कहा हे कि यह बात निविवाद है कि इस सरकार ने मजदूरों के हित के साथ खेल किया है 
ओझओर कर रही हे। यह जनता की सरकार हे ओर सरकारी खजाना राष्ट्रीय 
घन हू, किसी एक व्यक्ति का धन नहीं है । तो जो मकान कोई व्यक्षित निजी ढंग से बनाता 
है उसके किरायेदारों के लिये जो व्यवस्था यह सरकार देना चाहती है वही सुविधायें सरकारी 
मकानों में उन सजदूरों के लिये आ्राज देने को तेयार नहीं है, जिन मजदूरों की कमाई पर आज 
हेम सब पले हुये हें! श्रीमन्‌, झ्राज आप देखेंगे कि वह मकान जो निजी मालिकों के हैं उनके 
किराये को कित्त तरह से कंट्रोल किया गया है, उसके किराये को बढ़ाने नहीं दिया गया है और 
उनके किरायेदारों को निकालने में कितनी कठिताइयां मकान मालिकों को हैं, 
भगर जो कि जनता के मकान हैं जो जनता के पैसे से बनाये जारहे हें, जो जनता के लाभ के लिये 
हूँ उन पर पग-पग पर प्रतिबन्ध है, पग-पग पर दिक्कत और कठिनाई है। उनका किराया 
नियत करने का क्या आधार होगा, बेदखल करने का श्राधार क्‍या होगा ? इन तमाम बातों को 
ऐसा केंद्रित किया गया है सरकारी हाथों में कि सरकार जिस तरह से चाहे उस तरह से मजदूरों के 
हकों पर कुठाराधात करे, जिस तरह से चाहे मजदूरों को बाध्य कर श्र बाध्य करक जिस तरह से 
चाहे सिलमालिकों की इच्छा शक्ति पर घुटने टे कमें के लिये मजबूर कर । जो विधेयक सरकार 
प्रस्तुत कर रही है, उसके उद्देश्य और कारण अच्छे हैं, शुभ हैं और होने चाहिये । लेकित उनकी 
प्राप्ति के लिये जिस तरह से सरकार विधेयक सदन में प्रस्तुत कर रही है वह बिलकुल नाकाफो हैं, 
अनुचित ढंग का है और ठीक मात्रा में, समुचित सात्रा से सजदूरों के लिये इसका लाभप्रद होता 
अ्रसंभव हे। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब, जिनकी में बड़ी कद्र करता हूं और जिनका बड़ा 
सरल स्वभाव है, वही केवल इस वक्‍त यहां बेठे हुये हे और जो मंत्रीगण हैं उनमें से कोई सदन मे 


च्कै 


प्रस्तुत नहीं हैं। इतना बड़ा विधेयक और जिन तमाम उत्तर देने की जिम्मेदारी हे वे यहां से 


गायब हें। 
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ग्रधिष्ठाता--उप-मंत्री बठे हुये 


श्री राजनारायण--हां, उपमंत्री जो बेठे हुये हें, लेकिन उनको कंबिनेद सें स्थान नहीं 


दिया जाता। पालियामेंटरी सेक्रेटरी को कंबिनेद में इंक्लूड नहीं किया जाता । कंबिनेद क॑ 


जो ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिदी हे वहु मंत्रियों पर श्राती है। यहां में स्पष्ट कर दूं कि जो हसारे 
सामने डिप्टी मिनिस्टर साहब बेठे हुये हे, में व्यक्तिगत तोर से उनकी बड़ी कद्ठ करता हूं । में 
समझता हूं कि वे समस्या्रों के समाधान के लिये बड़ी दिलचस्पी और गहराई के साथ अध्ययन 
करते हे और कोशित्य करते हैं, लेकिन उनके भी हाथ बंध हुये होते हु । काजल की कोठरी सें 
कंसेह सयानो जाय-उसके काजल की लीक लग ही जाती है । आज तो कांग्रेस पार्टो के तमाम 
धदस्यों पर वह लीक लग रही है चाहे वह कितने ही प्रतिभाज्ाली हों या विद्या विज्ञारद हों । 
काजल की लीक तो उनके नहों लगी हुई है बल्कि आज तो काली कंची ले कर वे सार शरीर को 
कालिमामय बना रहे हे । मुझ बड़ी खुशी हुँ कि जो मजदूरों से काम लेते हुं ओर मजदूरों को दिक्कत 
को अच्छी तरह से जानते हें। आज वहीं इस समय चेयरमेन के पद पर विराजमान हूं । 
माननीय अ्रधिष्ठाता महोदय को इन बातों की जानकारी होगी। मजदूरों का जीवन निर्वाह कंस 
होता है । सारे जीवन वे काम करते हें और भ्रपता शरीर ढकते को वे कपड़ा नहीं पाते श्लोर उनकी 
जिन्दगी कराहते-कराहते व्यतीत हो जाती हुँ । भ्रव देखा जाय कि इतना रुपया जो केंद्रीय सरकार 
से उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा है, इस रुपये से जो भवन निर्माण होंगे, जो क्वाद्ट्स बनेंगे इंडस्टि- 
यल मजदूरों को रखने के लिये उसमें मजदूरों के ऊपर क्‍या आफत आ रही हे । एक-एक करके 
देखा जाय तो पहले तो एक परामर्शदात्री समिति सरकार निर्माण करने जा रही है । क्लाज 
८ के सातहत जो कानून सजदूरों के हित के लिये बनाया जा रहा है उसमें परामशंदात्री समिति में 
मजदूरों के हित का रक्षा के लिये कितने प्रतिशत आदसी रकक्‍्खे गये हें । मजदूरों के हित की 
हिफाजत कौन करेंगा। इस बात में लोग किसी कंफ्यूजन या बुद्धि विश्वम में न रहें। 
साननीय जगन्नाथ मल्‍ल जी ने जो कहा था कि सजदूरों को जो दो संस्थायें हें उनके प्रतिनिधि 
भी रहें। एसा कहने से उनको ऐसी कोई इच्छा न रही होगी कि मजदूरों को दो संस्थायें हें 
उनके प्रतिनिधि मजदूरों के हित को ज्यादा अच्छे तरह से समझ सकेंगे या वे व्यक्ति विशेष 
को ले जाने के लिये लालायित होंगे। में उनकी जो इच्छा रही होगी और जो में समझ पा रहा 
हैँ, माननीय बहुगुणा जी ने भी थोड़ा सा हिट इस ओर किया था उसे बतला देना और उसका 
उत्तर देता आवद्यक समझता हुं । उनको जहां तक इच्छा हु कि मजदूरों के हित का समुचित 
रूप से ख्याल किया जाय। और मजदूर अगर अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने उन मजदूर 
संगठनों के प्रतिनिधि को भेजना चाह तो वहां पर भेज सके । वह भी, जब कि सरकार की जितनी 
कमेटियां बनती हें श्रौर सरकार उन कमेटियों में इन मजदूरों संगठनों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि 
को स्थान देती है तो वहां न दने का कोई मतलब नहीं मालूम होता। मगर जब यह कोई 
सुझाव दे कि वहां पर दिया जाना चाहिये तो इस सुझाव का यह अर्थ लगाया जाय हम जाने के लिये 
तंयार नहीं है, मजदूर के प्रतिनिधि रहें, कोई व्यक्ति विशेष जाने के लिये तेयार नहीं हें । यहां पर 
एक सिद्धांत की बात कही गयी। उनका भो बह स्थान हूँ वहु भी जायं, और जो मजदूरों के 
सान्‍्य संगठन हें वे तमाम संगठन मजदूरों के हित के साथ खेल नहीं करते, बल्कि उनके हित के 
साधन हूं । श्रभी रंशनलाइजेशन कमेटी जो बनी हुई हे उसमें भी मजद्र संगठन के प्रतिनिधि हूं। 
तो जो मकान बना हुआ है उसमें वह प्रतिनिधि क्‍यों न श्रायं । इसमें यह बात नहीं है कि अ्रगर 
कोई सुझाव देता है तो वह इसलिये कि उसी मजदूर संगठन के द्वारा स्वतः जाना चाहता हो इसलिये 
सुझाव दे रहा हूं, ऐसी बात नहीं है । इस ठरह का भ्रर्थे अगर माननीय सदस्य किसी सुझाव 
से निकालगे तो उस अर्य का झ्नर्थ ही करेंगे। श्रव जितने विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हो रहे 
है और जिसमे कुछ लेन-देन की बात होती है उस सब में एक वाक्य जरूर लाया जाता हैँ, हर विभाग 
के द्वारा कि जो कुछ भी देव रकम होगी वहु मालगुजारी की तरह वसुल की जायगी । मालगुजारी 
कसे वसूल होगी उसमें किस तरह की ज्यादती हो रही है, किस तरह से सझती हो रही है और 
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जो सेलेक्ट कमेटी बनी हुई थी उसमें भी बड़ा विरोध किया गया हे । जिस तरह से सरकार चाहे 
मालगुजारी की वसूली की योजना चला रही है । मगर जो मजदूर धन पैदा करते हैं, कपड़ा बाते 
हैं, और श्राववयक सामग्रियों को बनाते हैं वह जिस मकान में रहें उसका किराया कंसे इसूल होगा 
उसके लिये उन्हें जेल में भी ले जाया जायगा, उन्हें पकड़वाया भी जाथगा। उतको तरह तरह 
से परेशान भी किया जायगा। जो व्यवस्था अंग्रेजी साम्राज्यशाही हुकूमत के जमाने से मालगजारी 
बसुल करने की थी वही करीब-करीब उनके ऊपर लागू की जायगी । मगर जो निजी मकान मालिक 
हैं, उन मकान मालिकों के किराये को वसूली की क्या व्यवस्था हैं, उसमें किरायेदारों को सहृलि- 
यत है । उसमे किरायेदार श्रपनी हालत को कुछ सुरक्षित पाता है । मगर आज तो यह सरकार 
जनता के धन से, जनता के लिये, सामान्य जनता नहीं, बल्कि आवश्यकताओं की पूति के लिये 
पैदा करने वाला मजदूर, वह जो अपने खून को पसीना बनाता हे ओर धन पेदा करता है, रा्टू, 
देश और समाज के लिये, उसके लिये यह सरकार कानून बनाना जरूरी समझती है कि अ्रगर उसके 
ऊपर बकाया रह गयी हे किराये को, तो मालगुजारी की, तरह वसूल क्रिया जाय । पकड़ कर जेल 
में बन्द करो, परेशान करो, वारंट भेजो, उसके ऊपर तरह तरह की दिक्कत पेश करो । दूसरी 
बात, श्रीमत्‌, किराये की दर क्या होगी ? कितना किराया देना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा 
किराया प्राप्त हो तथा अ्रन्य परिव्यय उन दरों से तथा उन दिनांकों पर देय होंगे जिन्हें गृह श्रायक्त 
निश्चित करे। जो गृह आयुक्त महोदय होंगे वह जो भी दर निश्चित कर ६। 
ग्रंधेर नगरी चोपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। वह जो भी दर निदिचत 
कर दें वह मान्य होगी उस सजद्र को । सामान्य सरकारी कर्मचारी के लिये तो यह माना हू 
कि वह अपने सेलरी का १/१० दे कर सरकारी बिल्डिंग्स में रह सकता हे, तो क्या वह दिहिडंग 
जो मजदूर के लिये बनाई जा रही है वह जनता की बिल्डिंग नहीं है ? सरकार की बिल्डिंग 
नहीं है ? अगर सरकार अपने को जनता की सरक!र कहती हे तो बया वह बिल्डिंग जनता 
की नहीं है ? पर उस बिल्डिंग के लिये किराया निश्चित करने का सतरा का सपरा ऋधिकर उस 
गृह आयुक्‍त को क्‍यों दिया जा रहा है, यह विचरने की बात है । इस पर म।नतनीय छंत्री जी को 
बड़ी उदारता के साथ, ठंडे दिल के साथ, विचार करना चाहिये कि कितना बड़ा अधिकार गहु 
आयुक्त को देने जा रहे है और वह यदि श्रधिकार का दुरुपयोग करले, तिरंकूश हो जाय, यादि 
उसका माथा फिर जाय, तो क्‍या से क्या अनर्थे हो सकता हूं इसकी कल्पना जरा सदन के सम्म/नित 
सदस्यों को होनी चाहिये । जहां जहां आज सरकारी कर्मचारी, जिलाधीश शन्‍्य किसी ऐसे 
अफसर के हाथ में इतने बड़े व्यापक अधिकार हे वहां वह अगर निरंकूश गति से चलता है 
जनता के हित में उसका इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि जनता के श्रहित में उसका दुरुपयोग 
करता है, तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है इसकी कल्पना कीजिये । 


में दुख के साथ कहता हूं कि यह जो गह आयुक्त को किराया निश्चित करने का 
अधिकार दिया जा रहा है, यह नहीं दिया जाना चाहिये । इसमें कोई शर्त होनी चाहिये, कोई 
कंडीशन होनी चाहिये कि गह आयुक्त किन-किन मान्यताओं को सामने रख कर किराया तय 
करेग।। यहां कोई सान्यता नहीं रखी गई है बल्कि एब्सोल्यूट अथारिटीं दे दी गई है उसको। 
फिर एक, दो, ढाई हजार जो तनख्वाह पाये बह तो श्रपनी तनख्वाह का १/१० दे कर सरकारी 
भवत्र सें निवास कर सकता है, लेकिन जो ३० रुपया था ५० रुपया पाता है उसके निवास- 
स्थान का किराया यूह आयुक्त निद्चिचत करेगा, यह क्या है ? यह कानून मजदूर के लिए हित 
कर हे या यह कानून मजदूर के लिये अहितकर होगा ? निश्चित सानिये कि मजदूर के 
लिये यह कानून श्रहितकर ही होगा, वरना इसमें बड़ी श्रासानी के साथ स्वतः सरकार की ओर 
आना चाहिये था कि मजद्र से किसी भी समय में जो वह तनख्वाह पाता हैं उसंका १/२० 
से अधिक किराया नहीं लिया जायगा। में १/२० कह रहा हूं, तो यह कोई निश्चित ते समझ 
लें कि सने आंकड़े लगा कर यह कहा है । हमारा सिद्धान्त है कि टैक्स लगाने के लिये देश 
में आज प्रपोशेनल सिस्टस होना चाहिये । जिसको श्रामदनी इतनी कम्त है कि वह अपना 
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काम उसमें पूरा नहीं कर पाता है, अपनी जरूरतें उसमें प्री नह कर पाता है तो उसको कर- 
भार से उतना हो मुक्त होनाचाहिये। उसपर टंकस नहीं लगना चाहिये। वह मजदूर 
दस, बाहुर घंटे मेहनत करता है. और अपने श्रम को लग्प कर स॒ल्य पेदा करता है, अन्न 
पेदा करता हैं तो आज जो वह अन्न को पेदा करते का अपराधी दना हुआ है भ्राज इस 
पूंजीदादी ढांचे में, साम्र प्यवःद के युग में उस पर करनहीं लगाया जाना चाहिए। 
मे सान्राज्यवाद दाव्द काप्रयोग इसलिये कररहाहूं कियहस/म्राध्यवःद८विदश्ञीनह हे, यह 
हमारा देश) रूाम्रःज्यवाद हें। इस देशी सातम्राब्यवादी मनोव॒ुत्ति से काम चलने बाला 
नहीं हैं । इस देशी सात्राज्यवादी सनोव॒त्ति का खात्मा करना होगा, उन्मूलन करना होगा, 
इसका विनाश करना होगा । ह 

अब भीमन्‌ , जरा यह देखा जाय कि यह जो लिखा हे अ्रध्यासन की हार्ते श्लौर ऋवथिक्वत 
भ्रध्यासन में समझा गया व्यक्ति । यह झनधिकृत अध्यास्त में समझा गया वह व्यक्ति 
माना जायगा कि जो इस अधिनिय्सि के प्रयोजनों के सिमित्त, ऊजब तक इस अधिनियम में श्रन्यथा 
व्यवस्था न को गई हो, कोई भी व्यक्ति किसो भी गह के अपने अ्रनधिहृत अ्रध्यासन में समझा 


जाथगा--- 
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(क) यदि उसने गृह पर कब्जा उस स्थिति में किया हो, जो गह आयुक्त द्वारा 
की गयी प्रदेशना के इ्तर्गत श्रथवा अनुसार न हो; 
(ख) यदि प्रदेशना यूहीता होते हुए घारा १९ कौ उ्पधारा (२) के ब्रधीन 
प्रदंशना निरस्त हो जाने के कारण वह गृह के अ्रध्यासन का अधिकारी 
न रहा हो; 
(ग) यदि वह अधिनियस में परिभाषित ऑद्योगिक अमिकतन रहे। 
अधिष्ठाता-एक बात में माननौय राजनारायण जी हे निवेदन कर दूं क्कि 
इस समय हझामान्य विवाद होना चाहिये और एक-एक धारा को ले करके अगर आप बहस 
कर गे तो वह जरा अ्संगत सा होगा । 


श्री राजनारायण-इसलिये में तमाम धाराओं को छोड़ रहा हूँ जो आदब्यक हे 
उन्हीं की और हिन्द किये देता हूं क्योंकि तमाम धाराओं पर चलने लगूंगा तो तीन दिन चाहिये । 
तो में यह कहना चाहता हूं कि आज मजदूरों पर क्या आ्ाफत होती है यहां तक कि कानपुर 
जब हड़ताल चली थी जरा उसका तमाम सम्मानित सदस्य ख्याल करें कि २६ मई को सिल 
मालिकों ने एक हुक्म निकाल दिया कि. . .. . 


अधिष्ठाता-..नाननीय सदस्य सब जानते हे । 


भी राजनारायण-..आमन्‌, नहीं जानते । अगर उसकी तनिक भी जानकारी होती 
तो फिर कहना हीं क्या था। मिल मालिकों ने हुक्म निकाल दिया कि जो सजदूर काम पर नहीं 
आयेंगे उनका नाम निकाल दिया जायगा । श्रब आपके इस विधेयक के जरिये मजदूर हड़ताल 
नहीं कर पायेंगे, क्योंकि श्रमी तक तो सजद्र हड़ताल करते थे, दे अपने हाते में रहते थे, अपने हाते 
से कानूनी तौर पर नहीं निकाल दिये जाते थे, मगर ऋगर इर तरह का कानून बच जायगा 
ओर हमारे गृह आयुक्त महोदय या श्रम आयक्त महोब्य किसी को कह देंगे कि 
सिलसालिक ने नोटिस लगा दिया कि फलां तारौख को नहीं आयेगा तो बह मजदूर 
नहा भाना जायगा, तो वह रह सकता हे उस मकान में ? यानी इब्डायरेब्टली उसके 
हक पर कूठाराघात हो रहा हैं या नहीं ? जो उसका मौलिक अधिकार है, स्ट्राइक करके अपने 
सांग को पूरा करने का वह खत्म हो जायगा । इस नियम के मुताबिक उसमजदूर को हड़ताल 
पर जाने से भी रोका जाथगा और उसको पुलिस के जोर पर मकानों से टांग पकड़-पकड़ कर, खींच 
क्र निकाल दिया जायगा। हमें तो दुख हे और श्रीमन्‌, अगर आपकी श्राज्ञा हो तो एक मिनट 
में बता दूं कि जब यह नियम नहीं था, जब हाते में मजद्र रहता था, एक मजदूर का लड़का मर 


न्‍ैँ 
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[श्री राजनारायण] 


गया था इस सरकार की पुलिस ने यह कहा उन औरतों से जो रोने के हेतु आयी हुई थीं कि तम 
१४४ धारा तोड़ रही हो, पकड़ कर बन्द कर देंगे। इतना जुल्म फेलाया जा रहा हू प्राने कारर 
को झ्ाश्रय बना करके । तो फिर इतनी पावर सरकार को इस विधेयक के जरिये दे दी गई ह 
में समझता हूं कि बड़ा ही अनर्थ हे श्लौर यह मजदूरों को हमेशा के लिये पंग बताने के लिये और 
उनको हमेशा अपने चंगुल में रखने के लिये श्राज इस रूप में इस विधेयक को धारा आयी है । 
उर््देश्य तो अच्छा हे, जो लोग देखेंगे कहेंगे कि अच्छा हे फिर क्‍यों राजनारायण, प्रजा सोशलिस 
पार्टी के लोग विरोध करते हें । सगर में साफ कहना चाहता हूं कि उद्देश्य कोई अच्छा 
हो, उस उद्देश्य का पालन करने का तरीका गलतहुँ। तर उस उद्देश्य की पूछ 
नहीं हो सकती हु और आज इस भांधी के मुल्क में अ्रहिसा का नाम ले करके गोलियां 
चलायी जाती है, आज गांधी के मुल्क में जनतंत्र का नाम ले करके सारी ताकतें केच्द्रित की जाती 
हैं। मजदूरों पर धड़ाधड़ गोलियां चलाई जाती हें और उस पर कोई पाइढनदी नहों 
रहेंगी । 


एक बात न्यायालय के श्रधिकार-क्षेत्र का बाधित होना हे । न्यायालय सरकार के द्वारा 

निर्मित हें तो जब दूसरा निजी सकानमालिक किराये के लिये न्यायालय के अधिकार ते 

बाधित नहीं किया गया है तोर्म आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 

उस सजदूर के लिये न्यायालयों के अधिकार को क्‍यों बाधित किया जा रहा है। मजदूर 

अपने हक को पाते, न्यायालय में जाकर इस पर क्‍यों प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है । इससे 

क्या इस सरकार की मंशा नहीं व्यक्त होती है। सरकार छिपे हुये भवनों की अ्रभिव्यक्षित नहीं 
होती है । जरूर होती है । चाहे कहने के लिये माननीय मंत्रीगण या कोई दूसरे माननीय 
सदस्य उठकर कह लें कि यह तो राजनारायण की आदत पड़ी हुई है, यह हमेज्ा 
विरोध ही करते हूँ जेस्ा की आप की जानकारी में भी श्रीमन्‌, यह बात होगी कि माननीय मुख्य 
मंत्री जी ने एक बात कह दी कि राजनारायण को तो जहां कांग्रेस सरकार या कांग्रेस का नाम 
आरायेगा, वहां दोष ही दोष नजर आयेगा । दोष से तो भरी हुई है यह सरकार, तो हमें दोष 
नहीं नजर आयेगा तो और क्‍या नजर झायेगा। कोई भी विधेयक या कोई भी 
ग्रमेंडमेंट जो इस सरकार ने श्रब तक पास किये है, एक भी विधेयक ऐस] बता दिया जाय जिसमें 
अंग्रेजी दाासन के जमाने सें जो पावर सरकार के हाथ में थी उससे अधिक पावर इस सरकार ने 
नलीहो। मेंचुनोतोदेताहूुं। एक भी ऐसाबिल या प्रमेंडमेंट बिलमुझे बता दिया जाय 
जिसमें पहले अंग्रेजी शासन के जमाने जो कानून बने हुये थे, उनसें जितनी ताकत सरकार के 
हाथ सें थी, उससे अ्रधिक ताकत इस सरकार ने अपने हाथ में न ली हो। सन्‌ १६१६ 
का स्युनिसिपल बो्ड ऐक्ट, सन्‌ १९१४ का टाउन एरिया ऐक्ट जिस पर आज विचार हुश्ना, 
किसाको भी आप लें लीजिए। तो इन तमाम बातों को में आपके सामने रखना 
चाहता हूँ।.. 


श्रच्छा, श्रीमन्‌, एक श्रोर बड़ा जबर्दस्त जो मजदूरों के ऊपर बोझ लादा जा रहा है 
इस विधेयक के जरिये, वह सें इस सदन के सम्मानित सदस्यों को बता देना चाहता हुं कि यदि 
वह किराया नहीं दे पाता है, वह॒॒ किराया जो अनियंत्रित ढंग पर, बिना न्याय को सामने 
रखे हुए तय किया गया हे, तो उस किराये की वसूली में जो व्यय होगा, उस तमाम व्यय को 
उस मजदूर को देना पड़ेगा, कितना व्यय होगा, कैसे वसूली होगी, क्या होगा. . . . 


ब्रधिष्ठाता---माननीय शिव नारायण जी जरा द्वान्त रहें ।. 


भी राजनारायण--तो उसको भी अच्छे तरीके से हमको अपने सामने रखना चाहिये 
कि झाखिर मजदूर है, गरीब है, उसके पास अपने जीवन निर्वाह का साधन नहीं हे, तब वह अपने 
धर को छोड़ कर अपनी क्टिया को छोड़ कर दूर जा करके शहरों में बसा हुआ है. श्रौर वहां 
पर अपना जांगर लगाता है, तो उसके बकिये किराये की बसूली सालगुजारी की तरह करो 
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हूँद 
श्र 
है हि ए 
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जितना भी व्यय हो, चाहे वहु पुलिस के लाने में व्यय हो, चाहे 
लाने में व्यय हो, या चाहे जिस तरीके से व्यय र्‌ 
ग्ना है भी व्यय हो जायगा, तो उस मजदूर 
० रुपया देता पड़ेगा । कहां का न्याय हू, कहां का ओचित्य है / ओचित्य के सागे 
चलने का जो यह सरकार दम भरती हू वह कहां श्रोचित्य के मार्ग का अवलस्बन कर रही 


प >स 


श्रीमन, चंकि माननीय जगन्नाथ सत्ल जी ने इसके ऊपर संकेत कर दिया था. से 
पर ज्यादा समय नहीं लंगा लेकित इतनी अपनी आपत्ति अ्रवध्य व्यक्त करना चाहता हें कि 
सभी उचित बला क्या है । यानी मजदर के अवास में, मजद्र के क्वाटर मे यह गह-आयक्षत 
उपगह-आरायक्त, सहायक गह-आयक्त अ्रथवा इस अधिनियम के अधीन नियवत कोई अन्य 
ग्रधिकारी किसी भी मज़दर के घर में यथोचित सहायकों के साथ सभी उचित बेलाओं में 
द!खिल हो सकता है । जरा दाब्दावली देखिए श्रोमन , सभी उचित बेला बया हैं। बात्यादर 
बीती, यवावस्था बीती, व॒द्ध काल में मंत्रीगण आये सगर वह अभी तक इस बात को नहीं समझ 
पाये कि उचित बेला क्या है । श्रीमन्‌, झ्राप जरा स्वतः समझें यह वया मजाक का यह विधेयक है । 
जो लोग इस विधेयक को बाहर पढ़ेंगे, वह इस सरकार की वृद्धि पर तरस खायंगे । वह सोचेंगे 
कि ग्राखिर इतना रुपया हम व्यर्थ बरबाद कर रहे हु, एक एक मंत्री के ऊपर छः: छः: हजार रुपया 
खर्च हो रहा है तमाम इसके निवासस्थान का व्यय, इनक फर्नोचर का व्यय, इनके गसनागसन 
के साधन पर व्यय, इन सब पर मिला कर इतना व्यय हो रहा है, मगर यह उचित बेला नहीं समझ 
पायें कि उचित बेला है क्या। किस बेला में मजदूर के घर में यह गृह-आयुकक्‍त, उपगृह- 


कर] 


आयक्त, सहायक गह-आयुक्‍्त या भ्न्य अधिकारों प्रवेश कर सकताहु और यही नहीं कि' 
बही जाय॑ं बल्कि यथोचित सहायकों के साथ। यह यथोचित सहायक कौन होंगे श्रीमन, 
में अपने निजी अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि जिस समय मसजदरों ने अपनी 
उ चित मांग के लिये आवाज बलन्द की कि हम ४ लम नहीं चाहेंगे तो गडों को मिलमालिकों 
ने सिलों में बन्द करके रखा । उनको रात रात भर खाना खिलवाया और एक एक गडे के ऊपर 
५-५, १०-१० रुपया खर्च किया गया, ताकि वें मजदूरों पर लाठियां बरसावें, उनको जबरदस्ती 
पकड़ कर काम पर भेंजे और उनकी स्त्रियों और बच्चों को परेशान करें कि वह मिलसालिकों 
कारखातों में काम करें । मजद्र कहते थे कि हम दो ही लुम चलायेंगे, चार नहीं चलायेंगे 
हु हमारे साथ अन्याय है। अपनी न्याय की मांग पाने के लिये सजदुर हड़ताल किये हुए थे 
सने यह पहले ही साफ कर दिया हें कि अब उस हड़ताल की परिस्थिति में सिलमालिकों 
मे इशारे पर गहांयक्त यह काम करंगे। 


अधिष्ठाता---अ्रव कितना समय आप और लेंगे ? 
श्री राजनारायण--यह तो बड़ा व्यापक है । 
ग्रधिष्ठाता--तो आप झपना भाषण अगले सरकारी दिन जारी रखिएगा । 
(इसके बाद >दन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया । ) 


रा मिट्उनलाल, 
लख्षतऊ, . * « सचिव, घिधान मंडल, 


र्दड . धिधान सभा [१४ घितम्बर, १६: 
नत्थी क 
(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर) 
तालिका 


अ्रष्टाचार विरोधी समिति, अलीगढ़ ने सन्‌ १६५४ और १६५४ सें जिले एवं कब 
में भ्रष्टाचार श्रादि से सम्बन्धित जो प्रस्ताव पास किये तथों जो सुझाव सम्तिति $ 
सामने शक्ञार्य, उन पर को गई कारंबाई का विवरण । 


विययडयदे ॥0व०९६ दआ8 डक फायदे 4०2५ पापी, 


ऋम- कारवाई का विवरण 


प्रस्ताव एवं सुझाव 
संत्या 


१-सझाव पद किया गया कि अष्टाचार 
विरोधी समितियों को पृन्तस्संगठित किए 
जाने का प्रस्ताव पास किया जाय । सम्ति- 
तियों के कार्यों एवं विस्तार की प्रस्ता- 
घित रुपरखा पेश की गई जिसके 
झतसार अ््याचार रोकने तथा प्रशासन 
का स्तर ऊंचा करने में समितियां अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो सके। 


२-प्रस्ताव पास हुआ कि सरकारी कमे- 
चारियों के विरुद्ध अ्ष्टाचार एवं श्रभद्र 
व्यवहार की शिकायत करने के नियमों 
सम्बन्ध में जो सरकारी आदेश जारी 
हुए हूँ उनका प्चे बढठवाकर प्रचार 
किया जाय । 
३-प्रस्ताव पास हुआ कि सभापत्ति, कले- 
क्टोरेट बार एसोसिएशन से श्रदालतों 
से अ्रष्टाचार द्र करने के सम्बन्ध 
में सुझाव मांगे जाये । 


४-अ्रस्ताव पास हुआ कि सुपरिष्टेन्डेन्ट, 
सनन्‍्दुल एक्साइज एक पर्चा प्रकाशित करे 
जिसमें तम्बाकू पर आझाबकारी कर 
निर्धारित करने का तरीका बताया जाय 
तथा उन अधिकारी का उल्लेख हो 


जिनके पास इस सम्बन्ध में शिकायतें 


भेजी जाय॑ । 


 #-प्रस्ताव पास हुआ कि अतिरिक्त जिला 


मजिस्ट्रेट (प्लानिंग) बीज गोदामों के 


काय के विरुद्ध शिकायतों की जांच 


करके अपने सझाव दें कि किस प्रकार 
ऐसी शिकायतों को दर किया जाः 
सकता हे । वे सम्बन्धित अधिकारियों 
की बीज गोदामों के कार्य की शअ्रक्सर 
देखभाल करने के लिये 
जारी कर दें । 


 आादेदा भी 
.. जा रही हैं । 


सुझाव एवं समिति के कार्यों और विस्तार को 
प्रस्ताविक रूप रखा समिति के सदस्यों को 
विचारार्थ भेजी गई । 


पर्चे का आलेख्य तेयार हो च॒का था किस्त 
अष्टाचार विरोधी समितियों के पनत्संगठत 
का विषय सरकार द्वारा विचाराधीन होने 
के कारण इस पचें का प्रकाइ्न और वितरण 
स्थगित कर देना पड़ा । 


तदनसार सभापति, कलेक्दोरेट बार एसो 
सिएशन को लिखा गया । 


सपरिस्टेन्डन्ठ, सेन्ट्ल एक्साइज ने इस सम्बन्ध 
मे केन्द्रीय बोर्ड श्राफ रबेन्य द्वारा वितरित 
पर्चा प्रस्तत किया । उक्त पर्च मे जानकार 
की सभी श्रावदयक्त बातें दी हुई हैं । 


ग्रतिरिकति जिला मजिस्ट्रेट (प्लानिंग) 
सम्बन्धित अ्रधिकारियों को बीज गोदामों क 
कार्य की देखभाल के लिए आवश्यक आदंश 


जारी कर दिये तथा बीज गोदामों द्वारा 


बीज के वितरण एवं संग्रह से सम्बन्धित 
सुख्य नियमों की तख्तियां (साइन बोड) 
बनवाई हे जो सर्वताधारण की सूचना 
के लिए बीज गोदामों के निकट लगवाई 





नब्थिशा श्द्४ 


मे प्रस्ताव एवं सुझाव 


हा 


ड्् 


्ख्ट्र स्‍्डू 


4. उपर्यक्त प्रस्ताव संख्या ३ के संदर्भ में 
सनापति, कलेक्टो रेट बार उस्योसिएशन ने में उपयक्स कारवाई करने के लिए 
झदालतों से अध्याचार दर करने के संबंध 
में निम्नलिखित सझाव पेंद्रा किये । 
दुल पर विचार किया गया और 
प्रस्ताव पास हुआा कि इनको जहां 
तक कातनन सम्भव हो कार्णच्वित किया 


जाय । 
(क) 


(घ) 


कार्यो विभाग से शज्ञीघ्र 

नकल मिलने का प्रबन्ध 

किया जाथ । 

जमानत की दरख्वास्तों 
शॉब्र कारदाई की 

जाय । 


। विचाराधाद मुकदमा 


अभियकतों की हिरासत से 
सम्बन्धित कारवाई ज्ीघ्र 
की जाय. । 

कदमों से सम्बन्धित लोगों 
को अदालतों कु दित प्रति- 
दिन के क्रार्य में आवश्यक 
सविधायें दिलाई जाये ॥ 


-प्रत्तावः पास हुआ कि जिला सप्लाई 
झ्रधिकारोीं एक पर्चा तथार कर जिसमें 
जनता को असली सीमन्ट हासिल करने का 
तरीका बताया जाय श्रोर सचेत किया जाये 
कि नकली सीमन्‍्ट न खरीदे । 


पंच्क 


कार्यवाई का विवरण 


अदालत के श्रधिकारियों को इस सम्बन्ध 


शाददशा जारी किय गया ॥ 


सीमेंट के मिलते में सुविधा हो गई और 

सीमेंट के मिलते का तरीका भी बदल गया । 
तंदनुसार प्च बांद कर संशोधित तरीका का 
प्रचार किया जायगा । 
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विधान सभा की बेठक सभा-मण्जप, लव॒नऊ में ११ बजे दिन में आव्यक्ष, 


श्री ग्रात्माराम गोविन्द खेर, को अध्यक्षता में आरम्भ हुई। 


७] 


कह 





उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४२) 


झक्षपवर सिह, री 

शज्ीज्ष इमाम, श्री 
ग्रतहरहसेन ख्वाजा, श्री 
झनन्‍्तस्वरूप सिंह, शी 
झब्दल मईज्ञ खां, श्री 
झमरदाचरद्र पांडय , श्री 
ग्रमतनाथ मिश्र, श्री 
झलीजहीर, श्री सयद 
झ्रवधदारण वर्मा, श्री 
झ्रवधदप्रताप सिंह, श्री 
झाशगालता व्यास, श्रीमती 
इरतज़ा हुसेन, श्री 
इसरासल हक़, श्री 
इस्तफ़ा हुसेन, श्री 
उदयभान सिह, श्री 
उमाशंकर, श्री 

उमाशंकर सिवारोी, श्री 
उमाइंकर मिश्र, श्री 
उम्मेदर्सिह, श्री 

उत्फ़त सिंह चोहान निर्भेय, श्री 
श्रोंकार सिह, श्री 
कन्हेयालाल वाल्मीकि, श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री 
फमलासिह, श्री 

कमाल अहमद रिज़बी, थी 
करनसह, शी 

कल्याणचन्द मोहिले उपनाम जेंन्नन गर, श्री 
कल्याणराय, श्री 
कामताप्रसाद विद्यार्थी, थी 
कालीचरण टंडन, श्री 
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री 


'प+-आ+टहक लक ड है पपकीपम- वकप डक कब्ज पटक. नाव ++ कण जू++ अिजननण. अनन -+»> 


का3७०« ध २: 


अ+मधम्थल सर कप फपपना >पम+ सनक पाप >समइनकनया कथाा-०१- २» -++ ८+ 


(& ८ेकदय: बाज जन 0५+५७००६.... पद पिधकल्‍प+सपर८पन्‍क +-. हे बंका 
०-२२ यूरिया प:>फपन पफ>न फ केक 2 -नन्‍ह-5थ नडक 3५39 ७५७५७ 3 “सनक. की थे € हाट: कल धाकपन्‍कनथ- ८ २७ -पकटनलर कफ व्यन+ या क फटपड- पे कक बट: ८ वसा यम १० कप मभप कैम -म- पथ सका टपमागर कद परटपसथ्रक: अनक. 2-3. .आर०कत् का ०>०+ल 


किन्दर लाल, श्री 
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री 
कृष्णचनद्र गृप्त, श्री 
कृष्णच-द्र शर्मा, श्री 
कृष्णदरण आय, श्री 
केवर्लासह, श्री 
कंशभान राय, श्री 
करशाव पाण्डय, श्री 
कलाह प्रकादा, श्री 
खयालोराम, श्रीं 
खूर्बसह, श्री 
गंगाधर जाठव, श्री 
गंगाधर मंठाणी, श्री 
गंगाघर शदार्मा, «श्री 
गंगाप्रसाद , श्री 
गंगाप्रसाद सिह, श्री 
गजेन्दरासिह, श्री 
गज्ज्राम, श्री 
गणंशचन्द्र काछी, श्री 


गणवशप्रसाद जायसंवाल, श्री 


गणेशप्रसाद पांडेय, श्री 
गिरजारमण शुक्ल, श्री 
गुप्तार सिंह, श्री 
गृरुप्रसाद पण्डेय, श्री 


गुरुप्रसाद सिंह, श्री 
गुलज्ञार, श्री 
गंदा सिंह, श्री 


गोरीराम, श्री 
घनव्याम दास, श्री 
घासीराम जाटव, श्री 
चतुर्भुज शर्मा, श्री 


श्दप 


न्द्रभान्‌ गुप्त, श्री 
चन्द्रवती, श्रीमती 
चन्द्रासह रावत, श्री 
चन्द्रहास, श्री 
चरणसह, श्री 
चित्तरसह निरंजन, श्री 
वचिरंजीलल जावव, श्री 
चिरंजीलल पालोवाल, श्री 
चुन्नोल,ल संगर, श्री 
छुदालाल, श्री 
छेदालाल चोधरी, श्री 
जगतनारायंण, श्री 
जगदीश प्रसाद, श्री 
जगदीश सरन, श्री 
जगन्नाथप्रसाद, श्री 
जगन्नाथ बर्दा दास, श्री 
जगन्नाथ मल्ल, श्री 
जगन्नाथ सिह, श्री 
जगपति सिंह, श्री 
जदाशंकर शक्ल, श्री 
जयनद्र सिंह विष्ट, श्री 
जवाहरलाल, श्री 
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर 
जोरावर वर्मा, श्री ह 
टीकाराम, श्री 
डइल्लारास, श्री 
ताराच-द्र माहेश्वरी, थी 
तुलाराम रावत, श्री 
तंज प्रताप सिह, श्री 
तेजबहादुर, श्री 
तेजासिह, श्री 
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री 
दयालंदास भगत, »ी 
दर्शनराम, श्री 
दलउहादुर सिंह, की 
दाऊदयाल खन्ना, श्री. 
दाताराम, श्री द 
दीनदयालु शर्मा, श्री 
दीपनारायण वर्मा, श्री 
देवदत मिश्र, श्री 
देवदत शर्मा, अआरी 
देवनन्दन शुक्ल, श्री 
देवराम, भरी ः 
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिह, 
द्वारका प्रसाद मौयं, करी 
दारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री 
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धनुषधारी पाण्डय, श्री 
धर्मसिह, श्री 

धरदत्त बेथ, श्री 

नत्थूसिह, श्री 

नन्‍दकुसार देव वाशिष्द, श्री 
न्रदव शास्त्री, श्री 

नरेन्द्र सिह विष्ट, श्री 
नरोत्तम सिंह, श्री 
नवलकिशोर, श्री 

नागेश्वर द्विवेदी, श्री 
नाज्ञिम अली, श्री 
नारायण दत्त तिवारी, श्री 
नारायण दास, श्री 
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री 
ने कराम शर्मा, श्री द 
नेत्रपाल सिंह, श्री 

नोरंगल ल॑, श्री 

पद्मनाथ सिह, श्री 
परमानन्‍्द सिन्हा, श्री 
परमेश्वरी दयाल, श्री 
पहलवान सिंह चोधरी, भरी 
पातीराम, श्री 

पत्तलाल, श्री 

पुदनराम, श्री 
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री 
प्रकाशवती सुद, श्रीमती 
प्रतिपाल सिह, श्री 

प्रभाकर शक्‍ल, श्री 
प्रभदयाल, श्री 

प्रमसकिशन खन्ना, थी 
फजलल हक़, भरी 
फतहसिह राणा, भरी 
बद्रीनारायण सिंश्र, श्री 
बलदेव सिंह, श्री 

बलदेव सिंह आयें, श्री 
बलभद्र प्रसाद शक्‍ल, श्री 
बशी रअ्नहमद हकोम, श्री 


 बस॑न्‍त लाल, श्री 


बसन्तलाल दार्मा, श्री 


| बाबूननन्‍्दन, श्रों 


बाबराम गप्त, श्री 


.._| बाबलाल कुसुमश, श्री 
बालन्दुआाह, सहाराजकुमार 


विशस्बर सिह, श्री 
बचनराम, श्री 


बेचनराम गप्त, श्री 


है. अ, ल्ची 
उपस्थित सदस्यों की सूची 


भोलासिह यादव, श्री 

मक़्सुद अ लम खां, श्री 

मथु "प्रसाद त्रिपाठी, श्री 

मथ प्रसाद पांडेय, श्री 
भदनगोपाल वंचछा, श्रो 
मन्नीलःल गरुदेव, श्री 

मललान सिंह, श्री 

महम्‌द अली खां, श्री (रामपुर) 
भहमद अली खां, श्री (सहारनपुर ) 
महादवप्रसाद, श्री 
महाराजसिह, श्री 
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तक, श्री 
महावीरसिह, श्री 

महील.ले, श्री 

सान्धाता सिह, भरी 
मिजाजीलाल, श्री 

मुनीन्द्रपाल सिहु, शी 

मुन्नल ले, श्री 

म्रलीघर कुरील, श्री 
मुश्ताक़श्नली खां, श्री 

मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री 
मुहम्मद इब्राहीस, श्री हाफिज्ञ 
महम्मद तक़ी हादी, श्री 
महम्मद नबी, श्री 

मुहम्मद नसीर, श्री 

म्‌ हम्मद शाहिद फाखरी, श्री 
मोहनलाल, श्री 

मोहनलाल गौतम, श्री 
मोहनसिह, श्री 

मोहनसह शाक्य, श्री 
यमुनासिह, श्री 

यज्ञोदादेवी, औमती 

रघुनाथ प्रसाद, श्री 


| 
हि है| 
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, रमझ् वर्मा, श्री 

. रावबन्द्र प्रताप सिह, राजा 
. राजकिशोर राव, श्री 

. राजकुमार शर्मा, श्री 

. राजनारायण, श्री 
 राजनारायण सिंह, श्री 

: राजवंशी, श्री 

. राजाराम, श्री 


' राजाराम मिश्र, की 


' राजाराम द्ार्मा, श्री 
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राधाकृध्ण अग्रवाल, श्री 
राघामोहन सिह, श्री 
रामअवार तिवारो, श्री 
रामअथीन सिह यादव, भी 
रामअननन्‍्त पाण्डेय, शी 
रामअवध सिह, शी 
रामकिकर, श्र 
रामकुमार शास्त्री, श्री 
रामकृष्ण जेसवार, श्री 
रामगुलाम सिंह, शी 
रामचन्द्र विकल, शी 
रामचरण लाल गंगवार, श्री 
रामजी लाल सहायक, श्री 
रामजी सहाय, श्री 
रामदास झाये, अ»ऋी 
रामदास रविदास, श्री 
रामदुलार मिश्र, श्री 
रामनरंश शुक्ल, श्री 
रामनारायण त्रिपाठों, श्री 
रामप्रसाद, श्री 

रामप्रसाद देशमुख, श्री 
रामप्रसाद नोटियाल, श्री 
रामप्रसाद सिह, श्री 
रामबली मिश्र, भरी 
रामभजन, श्री 


राममति, श्री 
रामरतन प्रसाद, श्री 
रामलखन, #ी 
रामलखन मिश्र, शी 
रामलाल, श्री 


रामवचन यादव, श्री 


२६० 


रामशंकर द्विवेदी, श्री 
रामसनेही भारतीय, भ्री 
रामसहाय शर्मा, थी 
रामसुन्दर पांडेय, श्री 
रामसुन्दर राम, श्री 
रामसुभग वर्मा, श्री 
रामसुमर, श्री 
शमसस्‍्वरूप, श्री 
रामस्वरूप गुप्त, श्री 
रामस्वरूप भारतीय, श्री 


रामस्वरूप सिश्र विशारद, श्री 


रामहरख यादव, श्री 
रामहेत सिह, श्री 
रामंहइ्वरप्रसाद, श्री 
रामंध्वरलाल, श्री 
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री 
लक्ष्च्णराव कदम, श्री 
लक्ष्मीदंवी, श्रीमती 
लक्ष्मीरमंण आचाय, श्री 
संताफत हुसेन, श्री. 
लालबहादुर सिंह, श्री 
लालबहादुर सिह कव्यंय, श्री 
लीलाधर अष्ठाना, श्री 
लुत्फश्नली खां, श्री 
लेखराज सिह, श्री 
वंशनारायण सिह, श्री 
वंशीदास धनगर, श्री 
वशिष्ठनारायण दार्मा, श्री 
बसी नकवी, श्री 
 बासुदेव प्रसाद सिश्र, श्री 
विजयशंकर प्रसाद, श्री... 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विश्वनार्थासह गौतम, श्री 
विष्ण खयाल वर्मा, श्री 
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री 
वीरसेन, श्री 

चीरन्द्रपति यादव, श्री 
बीरेन्द्रताह , राजा 
ब्जभषण सिंश्र, थी 
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती 
ब्रजवासी लाल, श्री 
ब्रजविहारी मिश्र, श्री 
ब्रजंविहारी महरोत्ना, श्री 
शंकरलाल, श्री 

शम्भूताथ चतुर्वेदी, श्री 
शांतिप्रयन्न दर्मा, श्री 


विधान सभा 
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शिवकुमार मिश्र, श्री 
शिवकुमार शर्मा, श्री 
शिवदान सिंह, श्री 
शिवनाथ काटज, श्री 
शिवनारायण, श्री 
शिवपूजन राय, श्री 
शिवप्रसाद, श्री 
शिवम्ंगल सिह, श्री 
शिवमंगल सिंह कपर, श्री 
शिवराजबली सिह, श्री 
शिवराज सिह यादव, श्री 
शिवराम पांडेय, श्री 
शिवराम राय, श्री 
शिववर्क्षसह राठौर, श्री 


शिववचन राव, श्री 


शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री 
शिवस्वरूप सिह, श्री 
दकदंवग्रसाद, श्री 
शगनचन्द, श्री 


 श्यामसंनोहर सिश्र, श्री 
. इयामलाल, श्री 


इ्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री 

श्रीचनद्र, श्री 

श्रीनाथराम, श्री 

श्रीनिवास, श्री 

श्रीपति सहाय, श्री 

सईद जहां मंखफी शेरवानी, श्रीमती 

संग्रससह, श्री 

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री 

सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती 

सत्यासह राणा, श्री 

सफ़िया अब्दल वाजिद, श्रीमती 

सालिंगराम जायसवाल, श्री 
साविन्नी दंवी, श्रीमती 

सियाराम गंगवार, श्री 


| सियाराम चौधरी, श्री 


सीताराम, डाक्टर 
सीताराम शुक्ल, श्री 
सुन्दरदास, श्री दीवान 
सुन्दरलाल, श्री 
सुरुज्राम, श्री 

सुरन्द्रदत वाजपेयी, श्री 
सुरद्प्रकाश सिह, श्री 


:.... | सुल्तान आलम खां, श्री' 
..._| सुर्यप्रसाद अवस्थी, श्री 
. सुयबली पाडय, श्री 


प्रदनीत्तर २६१ 


सेबाराम, की . हरगोविन्द सिंह, श्री 
हुबीबर हमान अंसारी, श्रो . हरदयाल सिह विपल, श्री 
हबोबरहुसान आाज्षमी, शी ' हरिप्रसाद, थी 
हृबीवरंहमान खां हकोस, श्री | हरिइचन्द्र अष्ठाना, श्री 
हुनीद खां, ' हरिसिह, श्री 
हरखयाल सिह, श्री , हुकुम सिंह, श्री 
हेरगोविन्द पन्‍्त, श्री | हेमवतीनन्दन बहुगुणा, शी 
६ 5 26९ 0६ 


हुकबार, १६ सितम्वर, १९५४५ 
अल्प-सूचित तारांकित प्रहनत 
यू० पी० फंसित रिलीफ फंड से बाढ़ सम्बन्धी कार्यों पर व्यय 
#* ?--अी रासनारायण ज़िपाठी (जिला फ़ैजाबाद, (अनुपस्थित )--क््या सरकार 
कृपा कर बतायेगी कि य० पी० फेसिन रिलीफ फण्ड में १६५५-५६ के बजट वर्ष के प्रारम्भ 
में कितना घन था? 
वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मेसिह)--वित्तीयः वर्ष १६५५-५६ के 
आरम्भ में दुभिक्ष सहायता निधि (फेमित रिलीफ फंड) में ३२,८४,१७४ रु० था। 
*+#२-- की रासनारायण त्रिपाठी (अझ्रन परिथित)--इस फन्‍्ड से इस वर्ष को बाढ़ 
के सम्बन्ध में कितना-कितना धन किन-किन मर्दों में व्यय किया गया ? 
श्री धर्मसिह--बर्तसान वर्ष में बाढ़ संबंधी कार्यों पर इस निधि (फंड) से अब 
तक ४३,२५,००० र० व्यय किया गया है, जिसके ब्योरे ये हैं :-- 


र्ठ 
१--ज्ञांच के काम और सहायता (टेस्ट वक्‍स और रिलीफ ) के लिये . . ६,३०,००० 
२--निर्मेल्य सहायता के लिये श 5 जा ३४,१०,००० 
३--अन्य कामों के लिये मा हज शा २,६५,००० 





योग .. ४३,२५,००० 


अपार सटानभा। अप 


*++३--श्री रामनारायण त्रिपाटों (अ्नुपस्थित)--क्या इस वर्ष कन्सालिडेटेड 
फन्‍्ड से कुछ रुपया निकाल कर इस फंड में रखा गया ! 

श्री धर्मंसिह-...५५,००,००० रु० की निर्धारित न्यूनतम शेष घनराश्षि में हुई 
कमी के कुछ भाग को पूरा करने के लिये वर्तमान वर्ष में राज्य की संचित निधि (कन्सालि- 
डेटेंड फंड) से १६,००,००० रु० की धनराक्षि संक्रमित (द्वांसरर) की जायगी और इस घन- 
रादहि के लिए बजट में व्यवस्था हूं । 

लो इनकम प्रुप हार्डासिग स्कीम के अन्तर्गत सरका टी कर्मचारियों के लिए 
क्‍ ऋण को व्यवस्प्रा ः 

+क हरी सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी ( जिला हमीरपुर )--क््या सच्चिवालय 
कमंचारी अ्सोसियेशन के प्रतिनिधियों ने श्रभी हाल में वित्त मंत्री के समक्ष कुछ सुझाव उस 
योजना के बारे में रखे हैं, जो निम्नश्रेणी के लोगों को ग्राथिक सहायता देकर मकान बनवहले 
फे लिये हैं ? यविहां, तो वे क्‍या हे? 
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स्वशासन उपमंत्री ( श्री कैज्ाशप्रकाश )--जो हां। यह यु 
निम्नलिखित है :-+- द 


(१) लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के श्रस्त्गेत ऋण (००००८ 
90०।८८८$ के द्वारा न दे कर उनको सरकार द्वारा हो दिया जायथ। 

(२) सूद की दर४ १/२ परसेंट हो जो प्रदेशीय सरकार के प०5५ 
छष्चा।0802 4 6९७९९ के लिये निर्धारित हैं, हे 

(३) ऋण भुगतान करने का समय ३० साल या श्रवस्तर ग्रहण (88.३. 
7907/) का समय (जो भी कम हो) तक हो। ह 


“*#प्ू-शली सुरेख्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी हि 
उन सुझावों पर सरकार ने क्या किया ? 


श्री केलादप्रकाह---अन्य नागरिकों की भांति, लो इनकम भ्रुप हाउसिंग स्कीर 
के श्रधीन, उसके नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी भी सहकारी संघों से ऋण प्राप्त कर 
सकते हैं। इसके लिये सूद को दर ५ फीसदी और अदायगी की मियाद २३० साल र्ली गयी 
है। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि इस योजना के नियमों के अनुसार भ्रगर कोई सरकारी 
कर्मचारी सरकार से सीधा ऋण लेना चाहे तो ले सकता है। 


श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माननोय 
वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के. प्रतिनिधियों को यह श्राभ्वासन दिया है कि वह उनको 
मांगों पर सहानुभतिपूर्ण विचार करेगे ? 


श्री कैलाहाप्रकाश-.-विचार किया गया और दूसरे प्रइन के उत्तर में उत्तर दे 
दिया गया । 


श्री सुरेन्द्रदत वाजपेयी--क्या सानतीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सर- 
कारी कर्मचारी सरकार से सीधे कर्ज लेंगे उन्हें वह कज्ञे साढ़े ४ प्रतिशत पर दिया जायगा ! 


. श्री कलाह्प्रकाश---जी नहीं। 


श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जो बताने को कृपा करेंगे कि सरकारी 
कर्मचारियों को साढ़े ४ प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने में सरकार को क्या हानि है ? 
श्री कलाहप्रकाह----यह लो इनकम हाउसिंग ग्रुप का ऋण केल्रीय सरकार 
से ग्राता है। केल्लीय सरकार साढ़े चार फोसदी सूद प्रदेशीय सरकार से लेती हैं और 
प्रवेशीय सरकार को भी उसमें चूंकि खर्च कुछ करना पड़ता है इसी कारण यह निश्चय किया 
गया है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा भी ऋण जो दिया जायगा वह ५ फीसदी पर 
दिया जायगा। सरकारी कर्मचारियों को भी यही चीज़ लागू होगी। 


.. श्री सुरेच्रदत्त वाजप्रेयी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि सरकारी 
कर्मचारियों को ऋण देने को लिये दो ज्मानतों की प्रावश्यकता पड़ती हैँ श्रौर उसके कारम 
ये ऋण लेने में हिचकिचाते हैं? गा पे ्््ि 
ओ कलाहप्रकाश--उनके लिये भो वही व्यवस्था होगी जो श्रन्य लोगों के लिये 
श्री सुरेखदत्त वाजऐेयी--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सरकारी कर्मचारियों 
को हन सहकारी संगठनों का सदस्य होना श्रावश्यक है? 


सरकार से सीधे भी इनको ऋण मिल सकता है।. 


श्री कैलाहप्रकाह--अ्रइन ५ के दुसरे भाग के उत्तर में में कह चुका हूं कि 
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रामपुर तथा देहरी जिलों में जिल्ला बोर्डो की स्थापना की झ्रावश्यकता 


इ--कओी कष्णशरण आये (जिला रामपुर)--क्ष्या सरकार बताने की कृपा करेगी 
कि रामपर तथा टेहरी जिलों में जिला बोर्डों की स्थापना करने के विषय में सरकार ते क्या 
मनिशयय किया हूँ: 


श्री कलाहाप्रकाश--यह प्रदन अभी सरकार के विचाराधीन है । 
3-|अी कृष्णशरण आय---क्या यह सत्य है कि सरकार उक्त जिलों में जिला 
बोर्ड की स्थापना सदस्यों की नामजदगी स्वयं ही करके द्ञीतक्ष करने बाली है 
श्री कलाजप्रकाश--जी नहीं। 
श्री कृष्णशरण आर्य--हक्ष्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि कब तक 
इस प्रइन का निश्चय हो सकेगा ? 
श्री कलाशप्रकाश--ज्ब विचार पूरा हो जायगा, तब निश्चय हो जायगा। 
विद्युत्‌ विभाग में चौथा सकल 
+#८--ओ अीचन्द (जिला रज्षपफ़रतगर )--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि चोथा सकिल विद्युत विभाग में कब खोला गया ? 
श्री धर्मॉतह---विद्युत विभाग में चौथा सकिल फरवरी, १६५४ ई० में खोला गया। 
स श्री श्रीचन्द्र---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेणी कि निकठ भविष्य में और 
कितने इस प्रकार के सकिल्स खोले जाने वाले हैं ? 
श्री धर्मसिह---भ्रौर नहीं खोले जाने वाले हें, लेकिन पहले से झौर खुले हुये हैं। 
श्री श्रीचद्ध--क्या माननीय मन्‍्त्री जो बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कुल 
कितने सकिल्स खुले हुये हूं ? 
ओ धर्मोसहु--इस समय सुपरिटेडिग इंजीनियर्स के ७ सकिल्स हें। 
तारांकित प्रदन 
सेक्सरिया चीनी मिल, बभनान, जिला बस्ती में श्री फोजदारसह | 
द्वारा भूव हड़ताल 


+१-...श्ी झारखंड राय (जिला आजमगढ़) (अ्रनुपस्थित)---क््या सरकार कृपया 
बतायेगी कि सेक्सरिया चीनी मिल, बसतान (जिला बस्ती) के मिल गेंद पर गत्‌ १४ सा, 
५५ से सजदर नेता श्री फौजदारसिह भूख हड़ताल कर रहे हूं ? 


श्री कलाशप्रकाश--जी हां, कर रहे थे परन्तु कथित भूख हड़ताल २० मार्च 
को रात को समाप्त हो गई। 


+२--भ्री झारखंडे राय (अनुपस्थित )--यदि हां, तो उनकी मांगें क्‍या हें श्रौर उन 
पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हु ? 


श्री कलाशप्रकाश--मांगें संलग्व तालिका में दो हुई हें। झापस में समझोता 
हो गया है और सरकार द्वारा किसी कार्यवाही का प्रइन नहीं उठ्ता । 


(देखिये नत्यी का आगे पृथ्ठ ३४०-३५१ पर) 
नोह--तारांकित प्रइन १ व २ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे । 
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श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला प्राज़मगढ़)--क्षया संक्षेप में सरकार बताने को ढुपा 
करेगी कि हड़ताल करने का क्‍या कारण था 


श्री कलाशप्रकाश--तोस मांगें थीं जिनकी तालिका रख दी गई है । प्राप चाहे 
तो पढ़ कर सुना दूं। 


श्री अध्यक्ष--नहीं, श्राप पूरी तालिका न पढ़ें। वह जानना चाहते हैं कि मह्य 
मुख्य मा्गे क्या थीं, भ्रगर झ्ाप मुख्य-मुख्य बातें सुन्रा दें तो कोई बात नहीं है। 


श्री केलादप्रकाश---अभ्रगर आप कहें तो में सभी पढ़ कर सुना दूं । 
श्री श्रध्यक्ष--क्या श्राप का मतलब यह है कि उसमें सभी मुख्य हैं? 
श्री केलाशप्रकाश--ज्नी हां। 
श्री अ्रध्यक्ष--तो श्राप लिख कर माननीय सदस्य को दे दीजिये। में पढ़ने को 
इजाजत नहीं दृंगा। बहुत लस्‍्बी है । 
एक संदस्य--समय तो है । 
श्री श्रध्यक्ष-_समय है, लेकिन यह थोड़े ही है कि सब लोग उसमें दिलचस्पी रखते हों। 


श्री रामसुन्दर पांडेय-.._.क्या सरकार यह बताने कौ कृपा करेगी कि जो भूल 
हड़ताल टूटी हं वह कौन-कौन सी समझौते की शर्तों पर टूटी हैं ? 


श्री कलाशप्रकाश--जिस समय उन्होंने हड़ताल की उस समय वहां के भ्रधिकारी 
उनके पास गये। उन्होंने इस विव्वास पर हड़ताल तोड़ दी कि यह सब मांगें समझौते में पेश 
हो जायंगी। उसके बाव आर ०सी ०ओ ० के यहां ये सब मांगें पेश की गयीं । लेकिन उसके पहले हो 
आपस सें समझोता कर लिया और वहां सब सांगें वापस कर ली। इसमें क्या समझोता हुआ इसका 
कोई सम्बन्ध सरकार से रहता नहीं। 


अमेरिकनों के भारत विरोधी प्रचार को रोकने का सुझाव 


३*श्री सुरेन्द्रदत वाजपेयी-.-क्या सरकार बताने की कपा करेगी कि फुलब्राइट 
फेलोशिप के अन्तर्गत कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट इस प्रदेश में आये थे और उन्होंने गांवों में जाकर 
बहुत से प्रइनों के उत्तर एकत्रित किये ? 


शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीतारास)--जी हां । 


+४--भी सुरेन्द्रदत वाजपेयी--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया उस प्रइनावली 
की एक तालिका सदन की मेज पर रक्खेंगी ? 


डाक्टर सीताराम---प्रशनावली कौ कोई तालिका प्राप्त न हो सकी । 


+४-ओ सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार को मालूम है कि ऐसे सवालों के 
उत्तर एकत्रित करके श्रमरीका में प्रचार के लिये पुस्तकें छापी जाती हें ? यदि हां, तो क्या 
कुछ ऐसी किताबों के नाम सरकार बतायेगी 


डाक्टर सीताराम-...पुस्तकें तो अमेरिका और भारत में भी श्रवश्य छापी गयी 
परत्तु प्रचार के लिये यह नहीं कहा जा सकता। केवल एक ऐसी किताब मिली हूँ । 
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श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी-...क्या माननीय मंत्री जी बताने की कपा करेंगे कि प्रइनावली 
तालिका के सम्बन्ध में श्रमरोकन राजदूतावास को लिखा गया था, यदि नहीं तो क्‍यों ? 
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डाक्टर सीताराम-...राजदूताबास को तो नहीं लिखा गया था लेकिन स्टेट के 
२१ महकमों को लिखा गया था लेकिन कोई जानकारों प्राप्त नहीं हो सकी । 

श्री सुरूद्रदरत्त वाजपंथा--क्या सरकार को ज्ञात हुँ कि अमरीका के स्टेंट 
इन्टेलीजेंस के स्पेशल असिस्‍टेंट श्री पाक आस्संदोंग ने सिनेद कमेटी के सामने यह कहा था कि 
झमरीकन रिसर्च करने वाले दूसरे देशों में दुनिवर्सिटी तथा दूसरी रित्तर्ज संस्थाओं से मिलकर 
हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हूँ ! 


डाक्टर सीताराम--उनका तो यह काम ही होता है । 


श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर )--क्या सरकार यह बताने की कूपः करेगी 
कि यह लोग प्रदेश के किन किन जिलों में ऐप्रोपोलोजी या इसी प्रकार को रिसर्च करते हू 


डाक्टर सोतारास--लखनऊ और जौनपर में । 


श्री शिवकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर में जो 
रिसर्च क्रुयी है उसका उन्होंने क्‍या परिणाम जनता के सामने रखा हूँ ? 

शिक्षा संत्री (श्री हर॒गोविद सिंह) -मझे इसकी कोई सूचना नहीं हे । जौनपुर के 
एक गांव में वह रिसर्च करत हें लेकिन बह सरकार के पास कोई फल नहीं भेजते है । 

श्री सुरन्द्रदत्त वाजपेयी-.-क्या सरकार को ज्ञात है कि जेम्स माईकरनर अमरीको ने 
झपनी पुस्तक वाइस झ्राफ एशिया में पृष्ठ ८ पर लिखा है कि एशिया में उन्होंने १२० लोगों 
से बातें करके पुस्तक लिखी हे उसमें उन लोगों के उत्तर हें ? 

श्री हरगोविद सिह--हां, उन्होंने लिखा होगा, उन्होंने एक किताब लिखी हु, क्या 
लिखा हूँ मेने उसे पढ़ा नहीं हूं । 

श्री सुरेख्धदत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्ट्रेटिक 
इंदलीजेंस फार अमरीकन वल्डे पालिसी नामक पुस्तक में भारत के विरुद्ध प्रचार किया 
गया हैं ! 

श्री हरगोविद सिह--ऐसी सूचना कोई हमें तो है नहीं । 

श्री अध्यक्ष-....मानवीय सदस्य लिख. कर माननीय मंत्री जो से पूछ लें, सदन में इस 
समय प्रदन पूछने से तो ज्यादा अच्छा वही होगा । 

श्री शिवकमार हर्सा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात हुँ कि जौनपुर में रिसर्च 
हुआ है, उसके फलस्वरूप जौनपुर के ब्राह्मणों और अहीरों पर कालिख पोतने का प्रयत्न 
किया हूँ ? 

डाक्टर सीताराम-...ऐसी बात तो नहीं है । 

श्री ब्रजभूषण सिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने कौ कपा 
करंगे कि यह पुस्तक कब लिखी गयी थीं और क्या माननीय मंत्री जी ने उसको पढ़ा हूँ? 

श्री अभ्रध्यक्ष-...इस सम्बन्ध में तो वह जबाब द॑ चके हें। उन्होंने पुस्तक पढ़ी ही नहीं ? 


श्री ब्रजविहारी मिश्ष (जिला आजमगढ़ )--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कपा 
करंगे कि विदेशियों के इस प्रकार के कार्य पर कोई रोक लगाने के प्रदन पर सरकार विचार कर 
रही हैं ! 
. श्री हरगोविद सिंह-....इस सिलसिले में गवर्नमेंट झ्राफ इंडिया से पूछा गया था लेकिन मेरा 
खयाल यह हुं कि यह विषय ऐसा हूँ जिसमें गवर्नसेंट श्राफ इंडिया हो कुछ कर सकती हैं और हमारी 
यरिध्िि के बाहर है । 


२६६ विधान सभा [१६ सितम्बर, १६४६ 
शाहगंज जौनपुर रत्ना शुगर मिल की मेंनेंजिंग कमेटी 


+६-.--ी बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 
धाहगंज जोनपुर रत्ना शुगर सिल की मंर्नेजिंग कमेटी के खिलाफ श्रादर्श यूनियन सज़दर संघ 
ने कोई शिकायत सरकार के पास भेजी है ? 


श्री कलागप्रकाश--जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है । 
+७--ी बाबूनन्दन-...यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? 
शी केलाहशप्रकाश----बह प्रदन नहीं उठता 


श्री बाबूतन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कपा करेंगे कि इस संघ की कद 
भांग सरकार के पास आयी थीं ? 


श्री कलाशप्रकाद--कोई शिकायत नहीं झायी । 


श्री बाबूनन्दन-...अ्रीमन, मेंने यह पूछा था कि क्या साननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे 
कि उस संघ की तरफ से कोई मांग सरकार के पास आयी थी ? 


श्री केलादप्रकाश-...इसकी जानकारी तो इस बक्‍त मुझे नहीं है । 
प्रदेशीय हरिजन सहायक बोर्ड के सदस्यों की जातियां 


+४६--कभी द्वारकाप्रसाद मौय (जिला जौनपुर )--क्या सरकार यह बताने की कृपा 
करेगी कि प्रदेशीय हरिजन सहायक बोडे में कूल कितने सदस्य हें और उनमें से कितने सदत्य 
पिछड़ी जाति के हे तथा कितने परिगणित जाति के. 


डाक्टर सीताराम-...प्रदेशीय हरिजन सहायक बोर्ड में कुल २४ सदस्य हैं जिनमें एक 
पिछड़ी जाति का शौर १५ परिगणित जाति के सदस्य हूँ । 


+६-...शआरी द्वारका प्रसाद मोय्ये-..-क्ष्या सरकार बोर्ड के सदस्यों की एक सूची मेज 
पर रखने की कपा करेंगी 


डाक्टर सीताराम- -हरिजन सहायक बोर्ड के सदस्यों की सूची संलग्न है । 
क्‍ (देखिये नत्थी ख' श्रागे पृष्ठ ३५२ पर ) 

श्री द्वारका प्रसाद सौर्ये--_क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि श्री 
निजामुद्दोन जो पिछड़ी जाति की सूची में लिखे गये हें यह किस जाति के हें और किस जिले के हूँ ! 

श्री हरगोविद सिहु--यह इलाहाबाद के हैं और भ्रन्सार हैं । 

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी )--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कूपा 
करेंगे कि कया यह सत्य है कि हिन्द्‌ पिछड़ी जाति का कोई सदस्य इस बोड में नहीं है ! 

श्री हरगोविद सिंह-...यह चलत है । 


श्री वीरेन्रपति यादव-.-क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हिन्दू पिछड़ी जाति का 
फोन सदस्य है, उसका नाम क्या है? 


श्री हरगोविद सिह-...उत्तका नाम लालता प्रसाद सोन्‍्कर है । 


श्री द्वारका प्रसाद सोये-...क्या सरकार यह बतलाने की कपा करेगी कि केवल 


निज्ञजामुद्वीन को ही पिछड़ी जाति का कहा गया है और लालता प्रसाद सोन्‍्कार को पिछड़ी जाति 
का क्‍यों नहीं कहा गया ? 


प्रदनोततर २६७ 
श्री ह्मोविद सिह--एक हिन्दू जाति का और एक मुसलमान है दोनों पिछड़ी 


वीरेनद्रपति यादव--क्या मानतीय मंत्री जी बतलाने को कृपा करेंगे कि 


। 
भानतीय सोन्‍्कर जो इस बोर्ड में हें क्या वह शिड्यूल काल्‍्द के हैं ? 
श्री हर॒गोविद सिहु-.जी नहों, यह उत्तर दे दिया गया है कि बह पिछड़ी जाति 
हू 


के हूँ । 

श्री मुहम्मद शाहिद फाझरी (जिला गोंडा])--क्या झआतरेविल मिनिस्टर 
साहव मेहरवाती करके फरमायेंगे कि श्रीर भी पिछड़ों जाति के कौन लोग हैं जियो आप 
हुस बो्ई में लेने के लिये तेयार हैं 


श्री हरगोविद सिह--.वह तो विलकल ब्रसम्नव सा हैं कि पिछड़ी जाति की हरएक जाति 
का सदच्य उतने रा जाय इ तलिये कि ६० पिछुड़ो जातियां हें और २४ का बहबोई हे। इसलिये 
यह अतम्भव सा है कि इस बोर्ड में हरएक पिछुड़ो जाति का सदस्य रहे। 


(कल ३ 


श्री वीरेन्द पति यादव--गत ४ वर्ज में इस बोर्ड में से पिछड़ी जातियों की संख्या 
क्यों कम कर दी गयी हू ? 
डाक्टर सीताराम--बहु बोर्ड घटता-बढ़ता रहता है और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि 
बेकबरई्ड कलसेंज़ के श्रादनी रखे हो जावे लेकित उपयक्षत आदतों मिलने पर रख लिये जाते हूं । 
+$१०--११--भी उमाशंकर (जिला आ्राजमगढ़ )--[हुदा दिये गये।] द 
मेहता पुस्तकालय, श्राजमगढ़ के लिये सहायता की मांग 


*१२--ली विश्वास राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा करके 
बतलायेगी कि ग्राजमगढ़ शहर में कितने पुस्तकालय हें जिनकों सरकारी सहायता मिलती हू । 


डाक्टर सीताराभ-...कंकल एक । 


श्री रामसुन्दर पांडे-...क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की छूपा करेंगे कि उस पुस्तकालय 
का नाम क्या है, और उसको कितनी वाधषिक सहायता दी जाती है : 


डाक्टर सीताराम-..-.उस पुस्तकालव का नाम मेहता पुस्तकालय है और २००२० पार 
साल सन्‌ १६५४-५४ में दिये गये थे । इस साल का प्रइन अ्रभी विचाराधीन है । 


थ्री रामसुन्दर पांडेय-..क्या शिक्षा मंत्री, मेहता पुस्तकालय में पुस्तकों तथा श्रन्‍्य 
प्राथिक व्यय ज्यादा होने के कारण उसमें बढ़ोत्तरी करने की कृपा करंगे ? 

डाक्टर सीताराम-..जब वह मेनेजर्स रिटर्न स शिक्षा संचालक के पास थ्रा जायंगी तो 
उन पर विचार किया जायगा ॥ 

+9३--ल विश्वास राय (अनुपस्थित)--[७ अक्तूबर, १६९५५ के लिये स्थग्रित 
किया गया ।] 

कानपुर को मिलों द्वारा बोतस वितरण में विलस्ब 
*१४.....औ राजनारायण (जिला बनारस)--क्या श्रम मंत्रों को मालूम हे कि 


कानपुर की अधिकांश भिलों ने सन ५२९,५३ और ५४ का बोनस नहीं बांदा है। सरकार इस 
सम्बन्ध में सजदूरों को बोनस दिलाने के बारे में क्या कदम उठाने जा रही हैं ! 





नोट--तारांकित प्रश्व १२ श्री राम सुन्दर पांडेय ने पुछा । 


श्ध्द विधान सभा || श्द्‌ सितम्बर, १्श५१ 


श्री कलाहप्रकाश--.जी नहीं । १६५२ और ५३ का बोनस कानपुर की प्रधिकांश 
मिलों ने बांद दिया है । सन्‌ १६५३ के बोनस के सम्बन्ध में कछ सिलों का मासला स्टेट इंडस्टियल 
ट्राइव्यूनल, इलाहाबाद के विचाराघीन है । कुछ मिलों ने १६५४ का बोनस भी बांदा है पर 
झथिकांश मिलों में बेलेंस शीट तेयार न होने के कारण बोनस बांटने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय 
नहीं हो सका हूं । 


कभी राजनारायण-.-भविष्य में बोनस दिलाने के बारे में सरकार की बया 
योजना है ? 


श्री कलाशप्रकाहा-..बोनस का प्रदन प्रत्येक सिल के वाधिक लाभ-हानि के ब्योरे पे 
संबंधित होता है, इसलिये इस विषय में कोई निश्चित योजना नहीं बनायी जा सकती। 


श्री राजनारायण.-....क्या सरकार बताने की कपा करेगी कि किन-किन सिलों ने बोनत 
नहीं बांदा है? 


श्री कलाशप्रकाश-....२२ मिलें बांद चुकी हैं । कुछ ने घाटा दिखलाया है। महेशवरी' 
देवी जूट मिल्स कानपुर, जे ०के० जूट मिलस कानपुर, लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, म्यूर मिल्स, 
न्‍्य विक्टोरिया मिल्स, स्वदेशी काटन सिल्स, ऐथर्टन वेस्ट फम्पनी, जे ०के० काटन सिल्स सेन 
फेक्चरस इन्होंने घादा दिखलाया हैं। इनका विवाद स्टेट इंडस्ट्रियल को भेजा गया जिसने 
बोनस देने का निर्णय किया लेकिन अपील पर लेबर श्रपीलेट ट्वब्युनल ने उसे रद्द कर दिया। 


श्री राजतारायण-.जो ११,१२ नाम माननीय मंत्री जी ने बताये हें उनके बोनस 
का मामला कब तक लय होगा ? द 


श्री भ्रध्य त्ष--..वह तो बतला दिया है कि श्रपील में रह कर दिया गया है । 


. श्री राजनारायण-.-क्या ५३-५४ के बारे में स्थिति साननीय मंत्री बताने की छूपा 

करंगे ! 

श्री कलादाप्रकाश-....५३ के विषय में, १७ मिलें बांद चुकी हैं ॥ १० मिलों का मामला 
झभी दिब्यूनल के सामने हूँ या फेसले के लिये हें। सन्‌ ५४ की, १० मिलें बांद चुकी है। 
बाकी में से बहुतों की बेलेंस शीट नहीं बनी हे, इसलिये उनके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता 
हे । 

श्री राजनारायण---जिल मिलों ने ५३ का बोनस नहीं बांटा हैं उनका फैसला कब तक 
होने की आज्ञा हू. ? 


श्री कलाहप्रकाश--यह सें नहीं कह सकता हूं। 


श्री जगसनाय महल (जिला देवरिया)--क्या सरकार को पता है कि मिलमालिक 
जानबुझ कर बलेंस शीट बनाने में देर करते हे ताकि उन्हें बोनस न देना पड़े ? द 


श्री अ्रध्यक्ष-..-.में इसकी इजाज्ञत नहीं देता, सिलमालिकों के दिल की बात सरकार नहीं 
जान सकती । क्‍ 


क्री राजनारायण----सन्‌ ५४ के सम्बन्ध में जो बैलेंस शीट नहीं बन पायी है तो वया सरकार 


कोई ऐसी व्यवस्था करेंगी कि मिलमालिकों को निश्चित समय के अन्दर बेलेंस शीट बनानी 
पड़े ? 


आर कलाशप्रकाह-...इस पर विचार किया जायगा । 


श्री गेंदासिह (जिला देवरिया)--वया सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया हैं कि. 
बैलेंस शीट एक निश्चित समय तक बन ज़ानी चाहिये? चर 


प्रदतोसर 


हि 
2 
डे 


क्षा कलाशप्रकाज्ष--एऐसा तो ज्ञायद कुछ नहीं है । 


श्री राजनारायणं....क्या जो मिलें जानवझ् कर बेलेस दगीट बनाने में देरी करती 
बेलेंस होट समखित रूप से नहीं बनातों है उनके लिये कोई व्यवस्था सरकार करते 
्ण्क् 


् 


थ 6४१ 


हु 
र्‌ 


ज्ञा 
ह 


बन डिए 


क्री कलाइप्रकाश--अप्रमी ऐसा कोई प्रशत नहीं आया हे । 


का गदासह-.क्या सरकार कोई ऐसा नियस बनावेगी कि जो कम्पनी 


की 


शाठ बनाने में व्यर्थ की देर करें वे किसी खास समय तक बेलेस दीट तथार कर लें ? 





की केलाहप्रकाश---्ं उत्तर दे चुका हूं कि इस पर विचार किया जायगा । 
स्कलों में कृषि की नयी योजना पर व्यय 
इ--श्री द्वारकाप्रसाद सोर्ये--.क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 
स्कलों में खेती की नयी स्कीम पर सरकार को कितना रुपया वार्षिक व्यय करना पड़ता हूँ : 
डाक्टर सीताराम--कृषि की नयी योजना पर पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित व्यय 
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इस वर्ष के आय-व्ययक में इस योजना के लिये ६१,६६,१०० २० का प्राविधान है । 

श्री द्वारकाप्रसाद मोरये--क्या यह योजना सभी स्कूलों में चालू कर दी गई है ? 

डाक्टर सीताराम--आ्आंत के ३,२०० स्कूलों में । 

श्री शिवनारायण--.क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन स्कूलों में खेती से 
कुछ फायदा भी हुआ है ? 


श्री हर॒गोंविद सिह-..खेती से इसपर फायदे का प्रइत नहीं है । केवल शिक्षा के लिये 
पहु सहायता दी जाती है । हां, इतना में कह सकता हूं कि इस साल प्रांत भर में लगभग 
५० हुजार रुपया ठीचरों और लड़कों में इस खेती को आय का बांटा गया। 


“श्री द्वारका प्रसाद मोर्ये--क्या सरकार का इरादा इस योजना को इस प्रदेश के सभी 
स्कूलों में चालू करने का हे ! 

श्री ह्गोविद सिह-जुनियर हाई स्कूलों में और जहां ऐसे हायर सेकेंड्री स्कूल्स 
हैं जिनके पास भूमि है, वहां लागू करना चाहते हें ? 

श्री बसन्‍्तलाल दार्मा (जिला बहराइच )--खेती की शिक्षा देने के लिये किन-किन 
साधनों के लिये यह रुपया दिया जाता हें और क्‍या उनसें बेल ओर हल भी हूं ? 

श्री हरगोविद सिंह-..खेती के सभी साधन जरूरत के मुताबिक दिये जाते हें और 
उनमें हुल ओर बेल भी हूं । 


श्री बसन्‍्तलाल शर्मा-..क्या यह सही है कि बहुत पास हल और बैल नहीं 
हैं और उसकी वजह से कठिनाई होती हूं ? 


श्री हरगोविद सिह--कुछ स्कूलों की जमीन को ऐसा समझा गया कि वहां हल-बेल 
की आवश्यकता नहीं है । ५००,७०० स्कूलों को हल बेल दिये गये हु 


श्री रामेइबरलाल (जिला देवरिया)--हल-बैल देने की स्कूलों को क्या शर्त है 
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श्री हरगोविद सिह--कोई शर्त नहीं है। जहां यह समझा जाता है कि जरूरत हे 
वहां दिये जाते हें। ः 

श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली )--क्या यह सही है कि बैलों के चारे का इत्त- 
जाम मास्टरों को अपनी तनख्वाह से करना पड़ता हे ? 


श्री हरगोविद सिह---जी नहीं। मास्टरों को अपनी तनख्वाह से नहीं करना पड़ता हूँ 
लेकिन उतके ऊपर यह जिम्सेदारी हे कि वह अपने फार्स से बलों के चारे का प्रबन्ध करें। 


श्री रामहेत सिह (जिला सथुरा)--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे 
कि जहां जमीन खराब और कड़ी मिली है वहां उस को तोड़कर खेती योग्य बनाने के लिये कुछ 
रुपया सरकार उन की मदद के लिये मजूर करती हे ? 


श्री हरगोविद सिंह--..जी हां। 


श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या साननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 
जिन ३,२०० स्कूलों में यह व्यवस्था है उन में से कितने स्कलों में हल-बेल हें? ' 


. श्री हरगोविद सिह--जैसा कि मेंने बताया वह श्रव तक शायद ५ या ७ सो स्कूलों 
में दिये जा च॒के ह। 


श्री शिवनारायण-..-क्या सरकार अगली मार्च तक सब स्कूलों में हल बेल का प्रवन्ध 
कर देंगी ? द 


श्री हु गोविन्द सिह--जी नहीं। 


श्री द्वारकाप्रसाद सो यें--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन स्कूलों को हल- 
बैल नहीं दिये गये हें वहां कौन से काम भ्रध्यापक झौर विद्यार्थो कृषि का करते हूं 


श्री हरगोविद सिह-.-वहां हाथ से नसरी लगाना, बाग लगाना, मेंड बांधना, क्यारी 
बनाना और हार्टोकल्चर का काम सिखाया जाता है, और गड्ढे खोदना, खाद लगाना और जमीव 
को जरखेज बनाने आदि का काम सिखाया जाता है, वह सब काम सिखाये जाते हें जो हल-बल 
के अलावा हाथ से हो सकते हैं । 


हैं कि इस सूबे में जो यह नया तजुरबा किया गया है वह कासयाब हुआ हे श्रोर अ्रगर हुआ हैं 
तो क्या सरकार का इसको और बढ़ाने का इरादा हैं ? 


श्री सुल्तान श्रालम खां (जिला फरंखाबाद)--क्या सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट श्रायी 


श्री हरगोविद सिह-...हां, जहां तक कि भ्रब तक की सूचना है उससे ऐसा मालूम होता 
है कि यह प्रयोग कामयाब हुआ है। मेंने बताया कि इम्साल ५० हजार रुपया दीचस और 
लड़कों में बांदा जा सका जो कि खर्च निकाल कर लाभ के तरीके से बचा था, में समझता हूं कि 
आइन्दा साल शायद यह भी संभव हो सके कि हम अधिक रुपया ठीचसे 24 बच्चों को दे 
सकें। यह काम ३,२०० स्कूलों में चल रहा हे, जिनके पास जमीन है जो हायर सेकेड्री या हाई 
. सकल हैं उनको सहायता दी जाती है। अ्रभी यूनिवर्सिदीज़् में यह काम नहीं चलाया जा सकता । 
प्राइमरी स्क्लों के भी बच्चे छोटे होते हें उनको केवल बाग लगाने का ही काम सिखाया जा सकता 
हैं और खेती वरगेरह के लिये उनकी उम्र कम होती हे । सा 


श्री सथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फरंखाबाद) “कया मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे 
कि जिन स्कूलों को बेल नहीं दिये गये हें वहां पर सिंचाई के लिये क्‍या प्रबन्ध सोचा गया हैँ ! 





प्रदनात्तर ३० १ 


ते हरगोविद सिहु-.कहां तहर क्षा और कहीं 


हि 


कय इत्यादि का प्रबन्ध किया जाता हैं । 
रे 


जहां जेसी आवश्यकता होती हे, उसके लिये एक विशेष अधिकारी हे, ठीचसे हें, सुपरवाइजर 
हैं वह सब देखते हे और जो उचित प्रवन्ध होता हे वह दे करते हे। सत्र स्थानों के लिये कोई 
निदिचत तरोका नहीं हे, जहां जैसी आवश्यकता होती हु उसी प्रशार की सिचाई का प्रबन्ध किया 
जाता हू । 

पिछड़ी जाति के विद्याथियों को वजीफा देने का आधार 


रथ 


अस्णि: 


१३--आ रामचन्द्र विकेल (जिला बुतन्दशहर |--क््या सरकार कृपा करके 
बतलायेगी कि पिछड़ी जाति के विद्याथियों को वजीफा कित-किन झाषारों पर दिया जाता हू ? 


डाक्टर सोतारास--बोग्यता और निर्धनता के आधार पर व्जीफे दिये जाते हें । 


*2८४--ओी रामचन्द्र विकल-..क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिला कमेटियों में 
जहां वजीफ निश्चित किये जाते हे पिछड़ी जातियों की तरफ से कोई नुमाइन्दा रहता हु या 
? 


"कद 


द् 
नहीं 


है नर 


डाक्टर सीताराम--.जी हां, पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को भी इन कमेटियों में रखने 
का नियम हे । 
श्री रामचन्द्र विकल-....क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित हूँ कि यह नियम होने पर 
भी अधिकांश जिलों में इसका पालन नहीं हो रहा है ? 
डाक्टर सीतारास--ऐसी सूचना नहीं है । लेकिन मेरा ख्याल है कि अधिकांश जिलों 
में जिलाधिकारियों ने इस चीज को कर दिया हू । 


श्री रामचन्द्र विकल-..क्या माननीय मंत्री जी यहु बताने की कृपा करेंगे कि इन 
समितियों का चुनाव किस प्रकार होता है ? 


डाक्टर सीताराम-._जलाई २६, १६५३ के जी० ओ० को देखने से मालम हो जायगा 
कि यह सब अ्रधिकार जिलाधीश को दिये गये हैं, और जो नियम हु उनके अनुसार वह समिति 
बनाते हूं । 


श्री द्वारकाप्रसाद भोये--क्या साननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन जिलों 
में पिछड़ी जाति के विधान सभा के सदस्य हैं, उन्हें उस कमेटी में रखने के प्रन्‍न पर वह विचार 
करंगीं ? 

श्री ह्गोविद सिह-..-ऐसा तो कोई विचार नहीं है, बह कमेटी में रह भौ सकते 
लेकिन सभी ज्ञायद न भी रह सकते हों । 


श्री शिवनाथ काठज्‌ (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार वजीफ के सिलसिले 
मुसलसान कायस्थों को भी पिछड़ी जाति में रखती हे ? 


श्री हरगोविद सिह-..आज से पूर्व मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं था कि मुसलमान 
कायस्थ भी होते हैं। इसलिये जाहिर हैँ कि उसका तो प्रइन भी नहीं हो सकता था । 


गन्ना फैक्टरी राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद के गनन्‍्दे पानी से हानि 


+१९--शी सहीलाल (जिला मुरादाबाद) (अ्रनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात 
है कि गऔ्ना फैक्ट्री राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद के गनन्‍्दे पानी से आरिल नदी का पानी 
प्रत्यन्त हानिप्रद हो गया हूँ ? 
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नोट--सारांकित प्रशन १६ व २० श्री शिवनारायण ने पछे । 
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श्री कला प्रकाश---जी हां । 


+२०--भी महीलाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस संबंध में उचित व्यवस्था 
कराने की कृपा करेगी ! 


श्री कंलाशप्रकाश-.-.-उचित कार्यवाही की जा रही है । 


श्री शिवनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उस गन्दे पाती को नदी पे 
जाने से रोकने के लिये कोई प्रबन्ध कर रही हे ? 


श्री कंलाशप्रकाश--यह प्रइन केवल एक सिल का नहीं है बल्कि सब सिलों का है। उससे 
विषय सें सरकार के विचाराधीन ये बातें है ।  मिलों के गनदे पानी से नदियों, तालाबों ग्रादि के 
पानी के खराब होने की समस्या प्रदेश की अधिकांश सिलों के साथ है । इसका तिराकरण करनेके 
लिये सरकार ने य० पी० फेक्ट्रीज रूल्स, १९५० के रूल १८ में आवद्यक संशोधन तेयार करने का 
निदचय किया है। संशोधित रूल का आलेख्य तेयार हो गया हे और उस पर जनता के सुझ्नाव 
शझौर आपत्तियां भी सरकार ने प्राप्त कर ली हैं जिन पर इस समय विचार किया जा रहा हु। 
इसके अतिरिक्त चीफ इन्सपेक्टर आफ फंक्ट्रीज, उत्तर प्रदेश, ने राज्य के तमाम मिलों को आदेश 
जारी किया हे कि वे अपने गंदे पानी को प्रारम्भिक अ्रवस्था में साफ करनेक लिये 
उचित झ्राकार के सेटिलमेंट और फिल्ट्रेशन टेक तथा इस साफ किये गये पानी को बहा कर नदियों, 
तालाबों झादि तक ले जाने के लिये पक्‍की नालियां बनवायें। सरकार ने भी इस संबंध में 
एक प्रेस कम्युनिक प्रसारित किया है । इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मुरादाबाद अ्रपने बाई लाव 


में सुधार करको सिल के गन्दे पानी को नदी में जाने से रोकने की व्यवस्था के प्रइन पर 
विचार कर रहा हू । द 


श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ )--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी 
कि इस गनन्‍्दे पानी का उचित प्रबन्ध कितने असे के श्रन्दर हो जायगा ? 


.. श्री कलागप्रकाश--कोई ससय निर्धारित करना तो दुश्वार हैँ, किन्तु प्रयत्त किया जा 
रहा हैं हि 
श्री शिवनाथ काटजू-..-क्या सरकार की यह योजना केवल गद्ने की मिलों से निकल हुये 


गन्‍्दे पानी के लिये है या चसड़े की सिलों या और इस तरह की सिलों से जो पानी निकलता हैः 
उसके लिये भी है? के 


अलाभकर हे उनके विषय में यह हे ॥ 


क्‍ श्री रासनारायण त्रिपाठो---क्ष्या यह सही है कि सरकार के सामने यह प्रइन सन्‌ ४६. 
से ही विचाराधीन हूँ ? कि 

श्री केलोशप्रकाश--.यह निश्चित सन्‌ तो में बता नहीं सकता हूं।.. द 
श्री जगन्नाथ मल्‍ल-..-क्या यह सरकारी योजना जहां मिल का गन्दा पानी नददीं में गिरता 


में निवेदन कर चुका हुं इस बात की भी व्यवस्था कौजा 











रिओरियल्टेशन -स्कीस सें पिछड़ी व परिगणित 


एजकेदानल रिओरियन्टेशन स्कीोर्म में इस बर्ज कितने एक्सटेलांन न टीचर्स की की ते की जाने 
बाली है और इसमें से कितने ग्रेजुएट और कितने अन्डर ग्रेजुयेट होंगे ? 








प्रइनोत्त र ३०३ 


डाक्टर सीताराम-.. 





ग्रेजुएट है २०५ 
अन्डरग्रेजुएट -. २०० 
योग . . ४०४ 





*२२--शी द्वारका प्रसाद सोये-..-कुल कितने उम्मेदवारों को इन्टरव्यू में बुलाया 
गया और उनसें कितने परिगणित जाति के थे और कितने पिछड़ी जाति के ? 
डाक्टर सोताराम-.. १ ०६७४ ॥| 
उनसें २९५ परिगणित जाति के और १०९६ पिछड़ी जाति के थे। 
श्री द्वारका प्रसाद सोर्ये---क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि यह चुनाव हो गया, 
यदि हाँ, तो कितने परिगणित जाति के लिये गये और कितने पिछड़ी जाति के ? 
डाक्टर सीताराम-..-चुनाव हो गया। १२ परिगणित जाति के लिये गये और 
३१ पिछड़ी जाति को लिये गये। 
श्री द्वारका प्रसाद सौये-..-क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब 
४०४ व्यक्तियों का चुनाव हुआ तो उसमें केवल १२ ही परिगणित जाति के लोग क्‍यों 
लिये गये जब दरख्वास्तें २६५ व्यक्तियों की थीं और वह इंटरव्यू में बुलाये भी गये थे २ 
डाक्टर सीताराम--.सूचना से विदित होता है कि उनमें से बहुत से झ्ादमी क्वालिफाइड 
नहीं थे। 
श्री द्वारका प्रसाद सौयें--क्या माननीय मंत्री सहोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
जो इन्टरव्यू में बुलाये जाते है वे क्वालिफाइड होते हें या श्रनक्वालिफाइड ? 
श्री हरगोविन्द सिह--सब क्वालिफाइड बुलाये जाते हें। इसमें शायद माननीय 
सदस्य को मालूम हो कि एग्रीकल्चरल ग्रेजुयेट्स या जिन्होंने ऐग्रीकल्चरल इंटरमीडियेट 
पास किया थाया जिल्होंने ऐग्रीकल्चर में डिप्लोमा प्राप्त किया हे उनको प्रिफरेंस दिया 
गया और ये इस योग्यता के नहीं थे । 
*२३--श्री रामचन्द्र विकल-...[३० सितम्बर, १६५४ के लिये ल्‍्थगित किया गया ।| 


सा अराक्राककंद्‌ बं४कामा उदकन्‍एााकछ..ग 


कनइल, जिला गोरखपुर में मकतूली आंदि की भूख से मृत्यु. 
के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना क्‍ 


श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव भरी रामनारायण त्रिपाठी जी नें भेजा हैं 
जो इस प्रकार हे--“बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति में सरकारी लापरवाही के कारण ग्राम कनइल, 
तहसील बांस गांव, जिला गोरखपुर के श्री शिवदत्त हरिजन की स्त्री लड़का तथा लड़की जिनका 
नास बस ऋमदाः: मकतूलो, द्वारिका तथा बकी था, भूख से मृत्यु होने के कारण उत्पन्न बिषम 
रिस्थिति पर वाद विवाद के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता हूँ रा द 
...___ इसके साथ साननीय सदस्य ने मेर पास दो पत्र भेज हे। एक तो श्री शिवदत्त चमार 
का है जिसके यहां यह मृत्ययें हुई ओर दूसरा हे जिला मत्री, सोशलिस्ट पार्टी, गोरखपुर 
का। हे सेंने दोनों को पढ़ा हे। तो जिनके यहां सुत्यु हुई उनका कहना यह है कि “जब घनघोर 
अर्था हुई तब हमारा परिवार जब भूख से तड़पन लगा तो लगभग दो तीन दिन भूखे रहने के कारण 


३०४ विधान सरूभा [१६ सितम्वर, १६४१ 


पिछले १६ श्रगस्त को, शुक्रवार के दिन, बच्चों को खिलाने के लिये मेरी स्त्री और मकतूली हे 
ग्राम की गुठली की रोटी बनाई ओर अपने तथा दो बच्चों को खिलाई। दुर्भाग्यवज्ञ गठन 
जहरीली होने के कारण मेरी स्त्री और दो बच्चे जिनका नाम फलां फलां है, वे सर गये और 
श्री अव्विनीकुमार जी लिखत हैँ कि भूख से तड़पने ओर घिल्लाने के बाद आम की गछ्हीं 
खा कर मर गये। इस तरह का उनका कथन है। हु 
मेने इसलिये यह सदन में बात रकखी कि में साननीय सदस्यों को सूचित कर द कि 
ऐसे प्रइनों के बारे में जैसा सेंने पहले भी कह दिया था शार्ट नोटिस क्वेब्चस्स कर देने चाहिये 
तो ज्यादा अच्छा हो ओर इस विषय के संबंध में ऐसे प्रशत पुछे भी गये थे लेकित सरकार दो 
तरफ से वे नामंजूर कर दिये गये ? तो में इतना जरूर सरकार से कहूंगा कि जब ऐसे प्रहन 
श्रायें तो उनको अल्पसुचित प्रश्नों के रूप में स्वीकार कर लेना अच्छा होता है । तार या फोद 
से सरकार ऐसे-ऐसे महत्व के १३नों के बारे में मालमात कर ले तो अधिक अच्छा हो बनित्वत 
इसके कि उन पर कामरोको प्रस्ताव आया करे और उसको मे हुर दस कहूं कि यह भरा नहीं सकता। 
जहां तक इस काम रोको प्रस्ताव का सम्बन्ध है, यह वाकयात १६ श्रगस्त के हैं। काफी पुराना 
मासला हो चुका हे और सें ससझझता हु कि १७,१८०, १६ को इस सदन में बाढ़ के संबंध में 
बहस भी हुई थी। इसी दर्मियात का यहु सवाल है। तो मुझे तो यह दिखाई नहीं देता कि 
बहस के बाद कोई ऐसा प्रइन विवाद के लिये उठाना उचित होगा। सब बातों पर विचार 
उस बक्त हो चुका था कि क्या-क्या कार्यवाही होनी चाहिये। कहीं व्यवस्था में अगर एक 
श्राघध जगह गड़बड़ी हो, रोज के इन्तजाम में, तो उससे सरकार से कोई संबंध नहीं झाता। जब 
तक सरकार से कोई प्रत्यक्ष सबंध न आ जाय और लापरवाही सिद्ध न हो तब तक वह कामरोकों 
प्रस्ताव का विषय नहीं बस सकता। रोज के इन्तजाम में कहीं कोई गड़बड़ी हुई और उसमें 
ग्रधिकारियों की भूल भी हो गई, या यह मान भी लिया जाय कि भूल हो गई तो वह विष्य 
कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता बल्कि प्रदन पूछ कर उस पर किसी कार्यवाही के लिये सरकार 
की तवज्जह दिलानी चाहिये। इसलिये में इस काम रोको प्रस्ताव को इस दृष्दि से अस्वीकार 
करताहें।.. द 
... दूसरे वाकयात में भी बड़ी है अतिद्िचत सी बात है । जिसके घर में सृत्युएं हुई थीं स्वयं 
कह रहे हे कि जहरीली गुठली की वजह से मरे। वे भूख से सरे और जहरीली गु०ली खा कर मरे 
इनसे बड़ा अन्तर है, क्योंकि कई दिन तक भूखे रह कर मरना संभव है, लेकित सरने में १०,११ 
दिन तो लगेंगे ही। जहरीली गुठली से कुछ ही समय में श्रादमी सर सकता है। इसलिये यह 
ग्रनिश्चित है कि वह भूख से मरे। में इसको कामरोको प्रस्ताव का विषय होना उचित नहीं 
समझता, लेकिन इस किस्म के वाकयातों में यह झवद्य होना चाहिये कि जब ऐसे जिम्मेदार 
माननीय सदस्य ऐसा प्रदन उठायें तो अल्प सूचित तारांकित प्रइन स्वीकार कर लिये जाया कर। 
यह हो सकता है कि अगर उनके उत्तर देने से तीन दित से ज्यादा समय लगता हो तो कह दिया जाय 
कि ६ या ७ दिन के बाद उनका जवाब दे दिया जा सकता है श्रगर सेरं पास ऐसी सूचना झा जाय 
तो ऐसे प्रइदों पर कामरोको प्रस्ताव यहां लाने की श्रावश्यकता न पड़ेगी । 


.._ श्री रामनरेश शुक्ल (जिला 8860 --शीमान्‌ जी कृपा कर क्या बतलायेंगे किइस 

प्रकार की चिट्व्याँ श्रद्सर उस मुहल्ले में क्यों आया करती हैं। इधर क्‍यों नहीं झ्राया करतीं ? 
श्री अध्यक्ष--खैर, में इसका जवाब नहीं दे सकता हुं।.._ 500७५ 

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--अश्रीमन्‌, जो आपने सुन्दर व्यवस्था श्रल्पसूचित 

तारांकित प्रइन की की उसके मातहत मेंने नहर रेठ संबंधी श्रान्दोलन में जो जुरमाने हुये 4 

उस संबघ में एक प्रइन दिया है । . उसको दिये हुये ८,६ दिन हो गये हैं । सें उस पर एजनेमट 

सोद्दन ला रहा था तो आपने कहा कि श्रल्पसूचित तारांकित प्रइन दे दो। उसमें भी बड़ा 
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*9 8 शगस्त, १६५५ की का 


३०६ द विधान सभा [१६ सितस्बर, ११४४ 
[श्री चरण सिह | द 


पहु खबर २२ श्रगस्त को निकल चुकी थी और १२ सितम्बर को शार्ट तोटिस क्वेब्चन की 
बाबत पूंछा जा रहा था। मेंने यह्‌ समझा था कि जो वाकया हो चुका और २० रोज पहले हे 
चुका, वह ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर फौरन ही तार के जरिये मालमात करायी 
जाय । जिन माननीय सदस्य ने पूछा हैँ उनको भी इसकी अजेन्‍्सी नहों रहो थी 
इसलिये मंते यह मुनासिब समझा कि पुरी तफसील मंगा ली जाय ताकि सप्लीमेंटी जवाब दिया 
जा सके। इसके श्रलावा और कोई बात नहीं थी। 


श्री अ्रध्यक्ष--ऐसी अवस्था में मेरे पास यह सूचना श्रा जानी चाहिये कि किन कारणों पे 
आपने नासंजूर किया। क्योंकि जो कारण आपने श्रभी बताया, वह मुझे मालूम होता तो पे 
साननीय सदस्य को बता देता कि किस वजह से यह हुआ? जिसमें सदन का कास खामस्वाह न 
बढ़ता । यदि उत्तर श्रगर ठीक मेरे पास आ जाय तो फिर ऐसे प्रस्ताव की कोई गंजाइशञ भी 
न रहे। क्योंकि माननीय मंत्री जी को यह श्रधिकार है नियमों के अनुसार कि आप केवल इतना हो 
कह दे कि आप अल्पसूचित प्रइन लेना नामंजर करते हैं । यदि इसका फायदा उठाकर भ्रगर ग्राप 
कारण नहीं बतायेंगे तो कभी-कभी यह चोजपेदा हो सकती हू कि नामंजूरी के बाद कामरोको 
प्रस्ताव के द्वारा उस विषय पर प्रदन उठाया जाय । तो ऐसी अ्रवस्था में जब किन्‍्हीं व्यक्तियों 
का भूख से मरने का सवाल आवे तो समाज में बहुत गर्मा-गरमी इस वजह से हो जाती हू, ऐसे 
प्रदनों के श्रल्पसुचित उत्तर देने की अ्रसमर्थता के श्राप कारण बता दें । हर एक प्रइन के नामंजुर 
करत समय कारण द॑ ने का सुझाव में नहीं दे रहा हूं । 


श्री चरण सिह---जेसा आपने बताया नियमों में पूरा डिस्क्रीशन मिनिस्टर को है,इसलिये 
उचित नहीं समझा। आगे से में इसका खयाल रखंगा। 


श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फंजाबाद)--अ्रध्यक्ष महोदय, मेंने भ्रल्पसूचित 
तारांकित प्रइन ५ तारीख को इसलिये किया था कि पत्र मेरे पास ३ तारीख को आयायथा ओर 
_साननीय मंत्री जी कहते हे कि २२ तारीख के नेइनल हेराल्ड सें यह खबर छपी थी श्रोर तब भी इस 
पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे तो श्र लापरवाही सिद्ध होती हे सरकार की कि इतने 
दिनों तक इसकी जांच नहीं करायी । तो मेंने एक हफ्ता पहले अ्रल्पसूचित तारांकित प्रश्न 
पूछा था १२ को नहीं ४५ तारीख को। 


श्री अ्रध्यक्ष-अ्ब आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। 


अनिवार्य व निःशल्क प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तीखब् 
करने के सम्बन्ध में संकल्प 


श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मेनपुरी )--अ्रध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव मेंने प्रस्तुत 
किया हे उसमें मेंने एक संझोधन प्रस्तुत किया था और उसमें मेंने जो ओरिजिनल प्रस्ताव हूँ 
उसको संशोधित रूप में रखा है, तो अगर आपकी आराज्ञा हो और हाउस को श्राज्ञा हो तो श्रोरिजिनल 
प्रस्ताव लाने के बजाय जो संशोधित प्रस्ताव हे उसको हाउस के सामने रख दूं। 


श्री अ्ध्यक्ष-..प्राप जिस दाक्ल में लाना चाहते हें उस वाबल में लायें । 


श्री राजनारायण (जिला बनारस)--भीमन्‌, में इस संबंध एक निवेदन करता 
श्री श्रध्यक्ष--क्या कोई वेधानिक आपत्ति है? गा 
श्री राजनारायण--श्री छा गैअन्‌ू, वेधानिक हो समझ लीजिये या अध्धेवेंधानिक समझ 


श्री अध्यक्ष--तो श्राप कृपा करके रे भी बेठ जाइये । उनको पहले संकल्प पेश करने 















अनिवाय व नि:शुल्क भारमस्मिक शिक्षा को प्रगति तोब करने के सम्बन्ध में संकल्प ३०७ 


श्री बीरेन्द्रपति यादव-....अध्यक्ष महोदय, में आपकी श्राज्ञा से संशोधित प्रस्ताव निस्‍्त- 
लिखित रूप में पेश कर रहा हूं -*- 


श्री अध्यक्ष-..आपने तो भ्रभी कोई संकल्प पेश ही नहीं किया। संशोधन का सवाल 
कहां पंदा होता हें? 


*श्री वीरेन्द्रपति यादव--.अ्रध्यक्ष महोदय, में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि :-- 
“इस सदन का निश्चित मत हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की 
प्रगति संतोषजनक नहीं रही है और न निकट भविष्य में उसमें विशेष उन्नति 
होने की संभावना ही प्रतीत होती है, अतः संविधान के श्रनुच्छेद ४५ को ध्यान 
में रखते हुये यह आवद्यकीय है कि अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की गति को विशेष 
रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तीत्र किया जावे ताकि संविधान सें दिये हुये निर्धारित 
समय के अन्दर लक्ष्य की पूति हो सके ।* 


श्री अ्रध्यक्ष-..-घानी जो संशोधन आपने रखा था उस शक्ल में श्राप संकल्प रख रहे हें। 
श्री वीरेन्द्रपति यादव--जी हां । 


श्री गेंदासिह (जिला देवरिया )--में एक वैधानिक आपत्ति आपके सामने रखना चाहता 
हूं और में इस पर भ्रापकी व्यवस्था चाहता हूं कि चूंकि अब इस प्रस्ताव की दूसरी रूपरेखा हो गई 
तो जो पहले से संशोधन आये हुये हें उनके अलावा इस वक्‍त आपकी स्वीकृति यह मिलनी 
चाहिये कि उसके अनुसार जो नया प्रस्ताव है, उसी के अनुसार संशोधन भी आ सकें । 


श्री अध्यक्ष--ठोक है। शा सकते हैं। 


क्री राजनारायण-.आऔमन्‌, में आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता था कि जेसे 
ग्राज १६ सितम्बर गेरसरकारी दिवस है और यह चार प्रस्ताव हें तो ऐसा होता हूँ कि प्रमुख 
प्रस्ताव सब हैं, लेकिन एक ही प्रस्ताव पर पुरा दिन हो जाता है और उसके बाद झागे वह झा नहीं 
पाते। तो अगर सदन यह चाहे, श्रीमन्‌, हमारा कोई इनसिस्टेस नहीं हूं, मगर यदि सदन चाहता 
हो, और ञ्राप उचित समझें तो जो बहुत हो प्रमुख हें उनके लिये भी कुछ ऐसा समय निर्धारित 
कर दिया जाय जेसे कि एक साननीय द्वारिका प्रसाद जी मौर्य का भी प्रस्ताव हे जो कि सारे उत्तर 
प्रदेश के किसानों के जीवन से संबंधित हे । 


. श्री अध्यक्ष--बह तो आप उसके ऊपर बोलना शुरू कर दिये । 


श्री राजनारायण--..जो नहीं, बोल नहीं रहा हूं। वह आवश्यक इसलिये है श्रीमन्‌, 
कि एक ही परयने में चार-चार तरह के रेट्स .....- द 


श्रो अ्ध्यक्ष-.आप उसके ऊपर भाषण न दें। आपने एक सुझाव दिया। उस 
संबंध में और लोगों के भी विचार हैं। असरकारी संकल्पों में लाटरी डाली जाती हे कि कौन- 
कौन से प्रस्ताव प्राथमिकता के अनुसार सामने आने चाहिये। श्रगर एक वक्‍त की लाठरो 
के सभी प्रस्ताव सदन में एक साथ पेश कर दिये गये तो उसका नतीजा यह होगा कि कितने 
ही असरकारी दिनों तक वह चलते रहेंगे। फिर दूसरों को अपने संकल्प लाने का मौका 
नहीं रहेगा । आजकल जो प्रथा चालू हे उसमें बहुतों को मौका मिल जाता हूं कि जिनके प्रस्ताव 
पहिली लाटरी में पहले न झाये और यदि वे उन्हें महत्व के समझते हें, तो दुबारा लाटरी हो 
जातो है उसमें ञ्रा जाते हें ओर जो बहुत अधिक महत्व के हें वह बार-बार भी आ जाते हूँ । 
३०-३०,४०-४० सदस्य दस्तखत करक महत्व के संकल्पों को दे देते हैं और अलग-अलग 


किक. ऐप] 


भो वह भेज देते हें तो नतीजा यह होता हे कि वह फिर आ जाते हैं। इसलिये अगर 





._ *वक्‍ता ने भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं किया। 


३०८ विधान सभा [१६ सितम्बर, १६४६ 


भी अ्रध्यक्ष | द 
एक साथ सब प्रश्ताव उवस्थित कर दिये जाय तो उनका नुकसान हो जाय और 
उनझे अत्ताव डुबारा तआा पायें । ऐसे लोगों को किर लाटरी डालने से फिर मोका मिल जाता 
है। तो इसमें अगर कोई सदस्य चाहे किसी प्रस्ताव को जल्दी खत्म करना जिसमें ग्रागे के प्रत्ताद 
लिये जा सकें तो कोई भी सदस्य क्लोजर मूृव करके उसे खत्म करा सकता है सदन की 
श्रनुमति प्राप्त होने पर । 


श्री वीरेन्रपति यादव-+अ्रध्यक्ष महोदय, आज दुर्भाग्य क्षी बात है किसरकार ढौ 
और संविधान की नीति होते हुये भी कि प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में प्रारम्भिक शिक्षा हर 
निःशुल्क और अनिवार्य किया जावे, आज विशेष कर ग्रामीण जनता सरकार को इस नीति का 
लाभ नहीं उठा पा रही है। हम देखते हैं कि सरकार की जो नीति है छोर जो ब्रिटिश सरकार की 
नीति थी, कम से कम कागज यर तो दोनों में बहुत अ्रन्तर नहीं मालूम पड़ता है, सिवाय इसके 
कि संविवान में प्रदेशीय सरकार को एक डाइरविदव दे दिया गया हु कि एक निर्धारित समय के 
अन्दर देश में शिक्षा को फ्रो और कम्पलस री कर दिया जाय। हम देखते हें कि अंग्रेजी सरकार के 
प्रारश्थिक काल से ही शिक्षा के इतिहास के पन्नों पर करीब-करीब श्राज वही भाषा पत्ते हैं जो 
आज हमारी सरव्वार की आज की पुस्तकें हें शिक्षा की उचसें हम भाषा पत्ते हैं । अध्यक्ष महोदय, 
सब से पहले सन्‌ १८५४ ई० की शिक्षा की पुस्तकों में हमने देखा है कि सरकार का विचार था 
कि प्रदेश के गांव-गांव में स्कूलों का जाल बिछाया जाय । 


श्री अ्ध्यक्ष--क्विस सन्‌ की बात आपने कही ? 
श्री बीरेद्रपति यादवब--१८५४ की बात कही, फर्व्ट एज्केशनल डिस्पेच । 
श्री अध्यक्ष--पयानी सौ वर्ष पहले की ? 


श्री वीरेनच्रपति यादव--जी हां। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि १६०४ पर 
१६१२ की सरकार की जो शिक्षा नीति रही है, उसके दो चार शब्द यह हैं :-< 
“प्रदेशीय सरकारों का यह परम कर्त्तव्य है कि अदेदा में सर्वप्रथम प्रारम्भिक शिक्षा का 
प्रसार किया जावे।” 
उसके बाद यह तो रही शिक्षा के प्रसार की बात, लेकिन श्राज ४०-४४ साल हो गये, 
जिस बात की मांग श्राज हम कर रहे हैं, या जिस बात की भांग हमारी विधाद सभा में लोवधात 
को बनाते वक्‍त देश के नेताओं ने की कि देश में शिक्षा को फ्री और कम्पलसरी कर दिया जाय 
यह कोई नयी भांग नहीं हे । 
सन्‌ १६१० में भी माननीय गोखले ने एक प्रस्ताव केंद्रीय सभा में रखा। उसके बाद 
हम देखते हैं कि एक साल बाद ही १६११ में उन्होंने इस झज्न का विधेयक भी प्रस्तुत किया । 
लेकिन यह अर्थ शताब्दी व्यतीत हो जाने के बाद भी श्राज इतिहास अपने को बोहरा रहा है 
और झाज इस प्रदेश की विधान सभा में भी वही प्रस्ताव पेश हो रहा है जो कि 
भ्र्ध शताब्दी पहले हमारे देश के एक महान नेता ने किया था। बसे तो में समझता हू क़िइस 
प्रस्ताव के प्रस्तुत करने की कुछ अधिक आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे संविधान में एक 
डाइरेक्टिव है. जिसमें सरकार को आदेश दिया गया है कि इस संविधान के प्रारम्भ होते के १० 
साल के भीतर इस बात का प्रयत्न किया जाय कि प्रदेशों में शिक्षा को फ्री झोर कम्पलसर। 


कर दिया जाथ। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा की 
गति में कोई विशेष, में शब्द “विशेष” का ही प्रयोग करूंगा, कोई विशेष उच्चति हम नहीं कर पद 
हैं। इसके बाद, झ्राज कल की जो शिक्षा प्रणाली है, सरकार इस बात को स्वयं ही मानती हैं कि 
प्राज कोई पौने चार करोड़ के रुपया हम प्रारम्भिक शिक्षा पर खर्च कर रहे हैँ, उसमे से लगभा 
४६ फीसदी रुपया फिजूल जा रहा है। यह बात में अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि शिक्षा की 
जो पुस्तकें हें उन्हीं के आंकड़ों से कह रहा हूं कि यह रुपया किस तरह से खर्च हो रहा हैं । 
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३१० द विधान सभा (१६ सितम्बर , ११४१६ 


[श्री वीरेद्घपति यादव] 
जबकि एक विदेशी गवर्नर का यह कथन हो सकता था कि सरकार का मुख्य कत्तंथय 


प्रारम्भिक शिक्षा का विस्तार करना हूँ न कि उच्च शिक्षा का, तो हम इसको बलपुर्वक कह सकते दर 
कि जो इस गवर्नर ने बात कही थी वह आजकल के समय में जब कि हमारे यहां प्रजातंत्र स्थापित 
हो चुका हे तो सरकार का मुख्य कत्तं व्य है कि बजाय उच्च शिक्षा के वह प्रारम्भिक शिक्षा को तर 
अधिक ध्यान दे । 


आज हम देखते हे कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार ने १६४७ में एक योजना बनाई औ्रौर 
हम लोग स्वप्न देख रहे थे कि संविधान में जो समय निर्धारित किया गया है उसके अन्दर हमारी 
शिक्षा श्रनिवा्य और निःशुल्क हो जायगी लेकिन जिस स्वप्न की हम पूति करना चाहते थे, तीन 
साल के बाद, वह व्यर्थ गया । सन्‌ १६४७ में सरकार ने योजना बनाई कि प्रदेश में २२,००० 
स्कूलों का निर्माण किया जाय और सरकार कुछ ह॒द तक सफल भी रही । १६४७-४८-४६ ग्नौर 
१६५० में ११,००० स्कूल खुले और इसके बाद सरकार की योजना समाप्त सी हो गई। हम 
मंत्री जी से पूछना चाहते हें कि जिस बात की वह घोषणा करते हें कि प्रदेश में सरकार ने 
११,०० ०स्कलों की स्थापन! की तो उन्होंने उनमें से एक-एक हजार रुपया कितने स्कूलों को दिया 
शोर कितनी बिल्डिग्स ऐसी हें जो पूर्णरूप से बन चुकी हें ? में कहने के लिये तेय।र हूं कि इन स्कलों 
में इसारत बनी हुई हैं, उनके संबंध मं हम लोगों की तरफ से और सरकार का कहना है कि यह सकल 
पूरे हो च॒के हें, उनमें से सात हजार स्कूल ऐसे हें जिनकी दह्ञा अ्रधूरी है, जिनकी इमारत अधूरी 
बनी हुं श्रौर बहुत से स्कूल ऐसे हे जिनके लिये सरकार ने एक-एक हजार रुपये देने के लिये कहा 
था वह भी सरकार श्रभी तक नहीं दे सकी है । 


इसके बाद हम देखते हूँ कि जो केंद्रोय सरकार की श्रोर से रिपोर्ट निकलती हे उसमें 
उत्तर प्रदेश का जिक्र भी किया गया है । उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में ५२-५३ में ५१ के 
बजाय जो विद्यार्थी पाठशालाओं में पढ़ते थे उनकी संख्या गिर गई अगर में यह कहूँ कि इन सब 
का कारण सरकार की उदासीनता है और सरकार प्रारम्भिक शिक्षा पर अधिक रुपया खर्चे 
करना नहीं चाहती हे श्रो बह गलत बात न होगी। 


अब प्रइन यह होता है कि श्राज हमारे प्रदेश में इतना कस्त रुपया खर्च होने के कारण 

हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत से प्रदेशों से पीछे है। जहां हम इस बात का गब करते हैं कि 
हमारा प्रदेश बहुत सी बातों में अ्रग्रगण्य रहा, चाहे जमीदारी अ्रबालीशन का प्रइन ले लीजिये, 
चाहे पंचायत स्थापना का सवाल लीजिये, चाहे प्रोहीबीश्षन का सवाल ले लीजिये, लेकिन हम इत 
बातों का गवे करते हें, वहां हम देखते हैँ कि हमार प्रदेश में जो साक्षरता का आंकड़ा है वह और 
सरकारों से पीछे हे। बस्बई और मद्रास का तो कहना ही क्‍या है लेकिन हमारे देश में बहुत से 
राज्य ऐसे हें जो बी और सी श्रेणी के हें, अगर में यह कहूं कि हमारा प्रदेश इन बी और सी 
श्रेणी के राज्यों से भी पीछे है तो में समझता हूं कि यह सत्य ही होगा । देहली को ले लीजिये, 
कुर्ग को लें लोजिये, अ्रजमेर को ले लीजिये, मैसूर को ले लीजिये; हम देखते हें कि वहां 
साक्षरता कितनी अ्रधिक हुँ हमारे प्रदेश की अपेक्षा । वहां साक्षरता अधिक हें । हमार 
यहां विशेषरूप से जब हम लोग जनतंत्र में विश्वास करने लगे हैँ तो सरकार को 
चाहिये कि वह प्रारंभिक शिक्षा के लिये रुपये का प्रबंध करे। इसमें में तो समझता 
हूं कि ज्यादा से ज्यादा इतना रुपया ही खर्च हो सकता हे कि जो हमारा बजद है उसका 
कस से कम ६० फीसदी शिक्षा पर व्यय होना चाहिये । यह रुपया कहां से आावे ? इसके लिये में यह 
समझता हूं कि जैसा दूसर देशों में किया गया हे वही यहां पर भी करना चाहिये। जहाँ-जहां 
प्रारंभिक शिक्षा झ्रारस्भ की गयी हे वहां पर एजुकेशन टेक्सेज़ लगाये गये हैं । जहां तक इस टैक्स का 
संबाल है लोग इससे अब कुछ चिढ़ से गये हें लेकिन जहां तक इस टैक्स का सवाल है लोग शिक्षा 
की खातिर एजुकेशन टैक्स लगाने पर कोई श्रापत्ति नहीं करेंगे। दूसरे देशों में भी इस तरह से 
किया गया हूँ । जैसा कि हमारे यहां केन्द्रीय सरकार ने डेथ ड्यूटी लगायी है उससे करोड़ों 
रुपया सरकार के रेवेन्यू में श्रायेगा । उसके लिये हमारी प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार 


अनिवाय व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तोड़ करने के सम्बन्ध में संकल्प ३११ 


मे यह झनरोध करना होगा कि डेय ड्यूटी के रुपये में से कछ रुपया प्रदेश की सरकार को दिया 
जाय जिससे बह शिक्षा पर और अधिक व्यय कर सके । इसके अलावा में समझता हूं क्षि अगर 
प्रारंभिक शिक्षा को निःशल्क कर दिया जाय तो इसके लिये एजके दान लोन की योजना बनायी 
जा सकती हैं । जित प्रकार से नेशनल प्लान लोन और दसर लोन लेने की योजना बनायी गयी 
इसी तरह से अगर एजकेदशनल लोन लेते की यो जनता बनायी जाय तो कोई क्रवारण नहीं हे कि 
लोग इसमें आगे न आ सके जिस प्रकार से उन योजनाओं में करोड़ों सवया झा सकता है तो इसमें 
भी रुपया आ सकता हैं । तो मे नहीं समझता कि सरकार इस अचछे काम के लिये घोषणा क्यों 
नहीं करतो हैं और जनता से रुपये का क्‍यों नहों माँग करतो हू £ 


जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल हे सरकार की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल ओर कालेज 
चल रहे है। में तो यह समझता हु कि ग्राज सरकार के जो स्कूल और कालेज हें वह अच्छी तरह 
से काम नहीं करते हे। श्रगर प्राइवेट एडेड स्कूल और कालेजञों का सरकार के सकल और कालजों 
के परिणाम का मकाबला किया जाय तो यही मालम होगा कि प्राइवेट संस्थाओं का परिणाम 
अ्रच्छा रहुता है । इससे यह सालूस होगा कि सरकारी संस्थाओं का काम श्रच्छा नहों हो रहा 
है या जो स्तर वहां पर शिक्षा का हे उससे वह ऊंचे नहों उठता चाहते हें । इसका इलाज तो 
यही हो सकता हें कवि जितने भी सरकारी स्कूल और कालेज हे उनको तोड़ दिया जाय चाह 
वह सेकेंडरी स्कूल हों या कालेज हों । उससे करो डेढ़ दो करोड़ रुपये को बचत हो सकती हें 
झौर उस डेढ़ दो करोड़ रुपये को इस योजना पर लगाया जा सकता हे । इस तरह की चीज दूसरे 
देशों में की गयी है । जो इनकम टैक्‍स सेंट्रल सवर्जेक्ट हुआ करता हे कुछ उसमे से प्रदेश को हिस्सा 
मिला करता है, उसको एजकेशन की तरक लगाया जाता हे जो हमार प्रदेश को इनकम टेक्‍्स 
का हिस्सा केद्रीय सरकार से आता है श्रगर उस रुपये को हमारी सरकार प्रारंभिक शिक्षा की 
तरफ लगा सके तो अच्छा होगा । इससे करोड़ों रुकवये की बचत हो सक्षती हे और कुछ काम 
प्रारंभिक शिक्षा की तरफ बढ़ सकता हूँ । 


तीसरी चीज यह हु कि यह भी एक सोस हो सकता ह कि कुछ लेजिस्लेशन ऐसा बनाया 
जाय कि जो मालदार व्यक्ति हों, जिसको कोई आर्थिक कठिनाई नहीं हैँ उनकी लिये एक स्टेन्डड 
रहने का फिक्स कर दिया जा सकता हें और उनसे इस योजना के लिये शिक्षा प्रसार करने के 
लिये अ्रनिवार्थ रूप से कुछ रुपया लिया जा सकता है । में समझता हूं यहां भी इस प्रकार का कोई 
बिल लाया जा सकता है । दूसर देशों में ऐसी योजना बनायी गयी है अगर झऔसत लिया जाय तो 
हमार यहां १४ प्रतिशत कल आबादी का £€ से १४ साल के बच्चों का आता हे और इस तरह 
से यह संख्या प्रान्त में 5०--६ ० लाख के करीब आती हुं । अगर सरकार के आंकड़े ठीक हें तो सरकार 
ने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा को अनतिवाय करने से कम से कम १३ रुपया फी बच्चा ख्च 
हो सकता हैं ओर अगर इस तरह से हित्ताब लगाया जाथ तो १०-११ करोड़ रुपये का व्यय 
बढ़ जाता है और एक रिकरिंग या चाल खर्च बढ़ा जाता है । में अधिक नहीं कहना चाहता केवल 
इन्हीं शब्दों के साथ मे अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं कि वास्तव में अगर सरकार को 
इस प्रदेश को बढ़ाना हैं, इसे अन्धकार से और निरक्षरता से निकालना हे और ग्रामीण जनता को 
ऊपर उठाना है और सरकार वास्तव में यदि ग्रानीग जनता की सच्ची प्रतिनिधि बनना चाहती 
हैँ तो हमे उनकी सांगों को जिनसे हम वोट लेते हे, अवदय ध्यान सें रखता होगा । अगर आप 
निरक्षरता को दूर करना चाहते हु और यहां जनतंत्र प्रणाली को सफल बनाना चाहते हैँ 
तो आपको देश में शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा और देश की जनता के हित के लिये बनायें 
गये संविधान के ४५ वे अनुच्छेद के लक्ष्य की पूति करनी होगी । जो खर्च हम कम्यनिदी प्रोजेक्ट 
आदि पर कर रहे हे वह सब तो अस्थायी चोजे हें, चाहे हम उद्योग ध्ों की तरक्की करें चाहे 
खाद्यान्नों को बढ़ाव लेकिन जब तक हमारी ग्रामीण जनता साक्षर और शिक्षित नहीं होती है तब तक 
जो कुछ भी लाभ हमें कम्युनिटी प्रोज कट आदि से हो रहा हूँ वहु अस्थायी हैं, २०-२५ साल में 
पुरा हो सकता हू । में कहूंगा कि वास्तव सें साननीय शिक्षा मंत्री जी ग्रामीण हु और वह शिक्षा 
की ग्रामीण समस्याओं को श्रच्छी तरह से समझते हे, उनको यह न भूलना चाहिये और 
अगर माननोय शिक्षा मंत्री जी ने यहां की शिक्षा की समस्या को हल न किया तो सें समझता हूं 
कि वह देश के हित में न होगा । 


हर छः 


३१३ . विधान सभा | १६ सितस्वर, १६४१ 


क्री अध्यक्ष--प्रशोधन चं कि नई शक्ल में आये है इसलिये जिसके जो संशोधन जिस जगह 
ग्रायेंगें, उसी कम से में पेश फरने के लिये नाम पुकाहुमा । 


“श्री राधामोहन सिहु (जिला बलिया) --भातनीय अध्यक्ष महोदय, मे आपको ग्राज्ञा 


पे यह संशोधन पेश करना चाहुता हूं कि प्रथम पंक्ति में उत्तर प्रदेश से लेक्षर तीसर। पंक्ति में 
“ब्रतीत होती है अऋतः तक सब विक्लाल दिया जाय । मेरा इंस संशोधन को उपस्थित पंति का 


। ्दु 
उद्देश्य थंड् हे क्षि मेरे ख्याल से यह शब्द इस भ॑ अनावइयक हू हां तक शिक्षा को अनिय्याय 
:शल्क् दारने का प्रदत्त है इसमें कोई मतभेद नहीं! हो सकता है । इसके साथ-साथ यह 
कहना कि आज जो कुछ हो रहा है वह सन्‍्तोषजबक वहाँ हुँ, अथदा ऐसी लावना हे कि श्र 
उस में कोई उच्नति नहीं हो सकती । मे इस अस्ताव मे इसकी श्रावश्यकता नहीं सवझता। 


इसरी बात यह हे कि अगर इस प्रकार के शब्द प्रस्ताव में लादे जाते हे 
तो सदन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इन शब्दों की जांच 
कर और इस सब्दन्ध में आंकड़े रखे जितवे साबित हो कि शिक्षा की यहु। 
जितके आधार पर हमे निर्णय कर से कि जो कुछ प्रगति हुयी हे वह 
हैं । लेकित में तो यह समझता हूं कि सदन में समय-प्रमव पर जो आंकड़े पस्तुतत 
किय जाते रहे हे उनसे यह पता चलता हें कि काफी प्रगति हुयी है और संतोषजनक हुयी हे 
प्रगति शब्द के प्रयोग से पहल हने णहु समझ लेसा चाहिये कि प्रगति के माते क्या 
जब तक लक्ष्य झ्ावने न हो तब तक उद्नकी तरफ हसारी प्रगति नहीं हो सकती । जह 
साक्षरता का सम्बन्ध है हुम उसकी तरफ काफी झागे बढ़े हैं । में नहीं कहता कि हम लोग अपने 
ध्येय तक पहुंच गये हे लेकिव जिस श्रवस्था में हम थे इन चन्द सालों में हम जो कर पाये 
हैं उसमे हम बहुत काफी आगे बढ़े है । 
श्री अ्रध्यक्ष--प्रापका संशोधन “अतीत होती है” तक है या आप अतः” तक निकाल 
देना चाहते हे । ह 
श्री राधामोहन सिंह--जी हां , “अतः” तक तिफालना चाहता हूं । मेरे संशोधन 
के बाद प्रस्ताव का रूप यह होगा । 


“इस सदन का यह निश्चित मत हे कि संविधान के अ्रनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुये 
यह आवश्यक्षीय हु कि अनिवायें व निःशुल्क शिक्षा की गति को घिशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों 
तीत्र किएा जावे ताकि संविधान में दिये हुये निर्धारित समय के भ्रन्दर लक्ष्य की पति हो सके । 


से समझता हूं कि इतना प्रस्ताव यह ऐसा हे जिसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता। 
यह अच्छा ही हुआ कि इस प्रस्ताव के अन्दर जो तिथि निश्चित की गयी थो वह हुटा दी गयी 
हैं । इससे मे समझता हूं कि हमारी सरकार को भी इस प्रस्ताव को समालने में कोई बाधा नहीं 
हो सकती । जहां तक साधन जुटाने की बात है हमें अवश्य विशेष ध्यातत उस शोर देना है जिससे 
हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें । इस विबय में कि अनिवार्थ और निःशल्क शिक्षा से क्या 
लाभ होंगे इस सम्बन्ध में हुमारे सदन में काफी कहा जा चुका है और कई बार प्रइन्त श्रा चुकः है । 
हमार संविधान-के अन्दर भी जब इस तरह की व्यवस्था है तब इसकी महुला ओर उपयोगिता 
के बार में कोई संदेह ही नहीं रह जाता लेकिन में दो शब्द इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। 
आजकल इस देश में ही नहीं सभी स्थानों पर बेकारी की समस्या भयंकर रझूप में खड़ी हो गयी 
हैं। अगर हम अनिवाय और निःशुल्क शिक्षा के सवाल को अपने हाथ में लें तो सुझे जरा भी 
संदेह नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों की बेकारी की जो समस्या है वहु बहुत हुद तक हल हो जायगी 


* बता ने भाषण का पुन्र्वोक्षिण नहीं किया 
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. भरी अ्रध्यक्ष--यह तो इसमें है ही नहीं। वह तिथि इसमें नहीं रहती है तो यह 

संशोधन नहीं रहुता । | ड 
श्री जगदीश प्रसाद-...ठीक है । मेरा तीसरा संशोधन यह ॒ है कि पंक्ति ६ # 

दब्द “कर दिया जाथ “के स्थान पर करने का प्रधथत्त किया जाय” रख दिये जाय॑। 


श्री श्रध्यक्ष--सिर्फ पहला ही संशोधन आपका रहेगा। यह तीसरा भी निकल 
गया । ये शब्द इसमे रहेंगे ही नहीं। 


श्री जगदीश प्रसाद---मुझे प्रसन्नता है कि मेरे दो संशोधनों को आवश्यकता 
ही नहीं पड़ी और प्रस्तावक महोदय ने उन्हें स्वयं स्वीकार कर लिया और अपने प्रस्ताव का 
अंद्य बना लिया । 


ग्रध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हमार समक्ष हमेशा से रहा हे और इस बात के विचार करने 

की तो कोई आवदयकता नहीं है कि प्रारंभिक शिक्षा की प्राववयफता है या नहीं क्योंकि उसको 
आ्रावदयकता को महसूस करते हुये संविधान में इसको रखा गया कि दस वर्ष के प्रन्दर इसको 

लागू करने का प्रयत्न किया जाय । परन्तु प्रस्तावकर्ता ने जो प्रस्ताव दिया हे उसमें एक वाक्य 
के ऊपर थोड़ा विरोध भी हुआ कि प्रगति संतोषजनक नहीं हो रही हू । में प्रस्तावकर्ता से इस 

बात में पूर्णतया सहमत हूं कि प्रगति संतोषजनक नहीं हुँ । प्रगति संतोषजनक उसी अवध्या में मानी 

जा सकती थी जब कि जो संविधान फे अन्दर दिया हुआ है उसके अनुसार कोई दस वर्ष की योजना 

बनायी जाती और दस वर्ष में सम्पूर्ण प्रान्त के अन्दर अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को लागू करने 
के लिये सकल खोले जाते और प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाया जाता। लेकिन जेंसा कि अभी मानतीय 
वीरेच्रपति यादव जी नेकहा कि हमार प्रान्त में शिक्षा की प्रगति हुयी लेकित प्रारंभिक 
शिक्षा तीन वर्षों में कम हुयी हे । तीन वर्षो में प्रारंभिकं संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों को 
संख्या जहां १६५१-५२ में २८,४०,२८३ थौ, वहां १९५२-५३ में २७,४२,७६० हो गयी और 
१६५३-५४ सें २६,६४,५४५ रह गयी । इसका अर्थ यह हें कि कूल मिलाकर १ लाख ४५ 

हजार ७ सौ ३८ छात्रों की कमी १९५१-५२ की अपेक्षा १९५३-५४ में हो गयी । इसको किसी 
प्रकार शिक्षा की प्रगति नहीं कहा जा सकता और में तो यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी 
भी स्वयं इसको स्वीकार करेंगे कि यह प्रगति संतोषजनक नहीं है । यह दूसरी बात है कि वह उन 
कारणों से संतुष्ट हों जिनके कारण प्रगति आगे नहीं बढ़ायी जा सकी और कोई दूसरे सज्जन 
उनसे संतुष्ट न हों। दूसरा जो वाक्य था, राधामोहन सिह जी ने उसकी पृष्टि की है कि आगे 
प्रगति होने की सम्भावना नहीं है लेकिन में समझता हूं कि यह कहना किसी प्रकार सुन्दर 
नहीं होगा । मेरा यह संशोधन माननीय वीरेन्द्रपति जी के संकल्प से सहमत होते हुये उसको 
और सुन्दर बनाता है । हमे यह कहने का श्रधिकार हे कि प्रगति संतोषजनक नहीं हैं परन्तु 
यह कहना कि प्रगति की सम्भावना भी नहीं हे यह कोई अच्छा शब्द नहीं है और में उनसे आजा 
करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। आगे अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में सरकार 
से इस बात का झनुरोध किया गया है, इस बात का प्रस्ताव किया गया है कि हम उस अवधि 
के अन्दर इस शिक्षा को पूर्ण करने का प्रयत्न करें। में यह समझता हूं कि आज इसके करन मे 
हमें उतनी कठिनाइयां नहीं होनी चाहिये । यों तो खर्चा बढ़ता है, लेकित जहां तक जनता का 
सम्बन्ध हे, जनता सहयोग देना चाहती है और उसकी इच्छा हैँ कि हमारे यहाँ प्रारंभिक स्कूल 
खोले जाय । एक नियम बनाया गया था कि एक हुजार रुपया जो देगा, एक हजार रुपया जां 
गांव वाली जनता देगी, उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सहायता देगी और वहां स्कूल बत जायगा । 
मुझे इस बात का अनुभव हे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह शिकायत नहीं हे कि उस के पास प्रायतानपत्र 
नहीं आये जो एक हजार रुपया देना चाहते हैँ । परन्तु बहुत से लोग आते हैं श्र कहते हैं कि 
हम एक हजार रुपया दे चुके, या देने के लिये तयार हैं, इसारत भी कुछ बना चुके हें, लेकिव हम 
सहायता नहीं सिली । अब अगर सरकार एक निदिचत यो जता बता कर निःशुल्क और अतिवारय 
शिक्षा को लागू करेगी तो उसको यह कठिनाई नहीं होगी कि जवता सहयोग नहीं करती । 


अ्रनिवाय व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा को प्रगति तीत्ष करने के सम्बन्ध में संकल्प ३१४५ 


हे कि १६५१-४४ तक विद्यार्थियों की संत्या में कनी हुयो परन्तु प्रारंभिक स्कूलों के जो आंकड़े 
हे उनसे सालम होता है कि उतके व्यथ में वृद्धि हुवो है यह में नहीं सन सका कि इसका क्‍या 
कारण है । १६५१-५२ में प्रारंभिक्त स्कूलों पर व्यय ३,५४,०७, १०० र० था, १६५२-४३ में 
३,८२,८५,६०० हो गया और १६५३-४४ में बड़ कर ३,६१,३१,००० हो गया। में यह 
समझता था कि सम्भव है कि यह योजन। हो कि कश्ञाब्ों में ज्य दा बच्चे जो जाते हें तो उनकी 
पहायी में कठिनाई होती है इस/लये ज्यादा स्कूल खोल कर उनमें कन बच्चे प्रत्येक्र कक्षा में 
रखने की व्यवस्था की गयी है । परन्तु सरकार ने अयनी इस विजश्वप्ति में दिया हे, अंतिम दो 
वर्षों में संस्थाग्रों में कमी दृष्टिगोचर होते का कारण यह हूँ कि अब से दो वर्ज पूर्व शिक्षा विभाग 
का लक्ष्य प्रसार से हुट कर संगठन को ओर श्र गया और तदइतुतवार अनावश्यक तथा आ्राविक 
दृष्टि से हानिगप्रद वाठशालाओं को या तो बर्द कर शियागया या उन्हे सनीवत्य अच्य पाठ शालाओं 
से सिला दिया गया । इसका अर्थ यहु स्पष्ट है कि किसी प्रकार भी वह संस्थायें बढ़ायी नहीं गर्यी । 
वह संस्थाये कम की गयीं । तो फिर में नहीं समत्त सहा किव्यव क्ित प्रहार बढ़ा हे । 

अध्यकत महोदय, सरकार की कठिनाइयों का जहाँ तक सब्वन्ध हे उसको हुम सत्र महसूस 
करते हैं । सत्‌ १६५१ की जनगणना के अझतुसार हमारे प्रान्त में ७ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों 
की संख्या (८ लाख थी और हमार प्रान्त में सन्‌ १६५३-४४ में, जेसा कि मेंने श्रभी बताया 
कूल छात्रों की संड्पा आज इत कक्षाओं में २८०४०, २८३ थी । में नहीं समझता कि क्ित्त तियोजत 
क अनुसार कहा गया था कि यह प्रगति संतोषजनक थी और कित नियोजन के अनुपत्तार हम १० 
वर्षों में इसको पुरा करने का प्रयत्न करें। परन्तु में तो यह भी समझता हूं कि आज जब कि कुल 
संख्या २६ लाख हैँ यह असंभव है कि हम अगले ४,५ वर्षों में (८ लाख बच्चों की शिक्षा का 
पुरा-पूरा प्रबंध कर सके । झ्ाज केवल ८६ नगरपालिकाओं में निःशुल्क;और झनिवाय शिक्षा का 
प्रबन्ध है । अतः हम सरकार से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह भी एक अनुरोध करेंगे कि वह इस 
प्रपुन: विचार करे और एक ऐसी योजना बनाये कि इन चार वर्षों में, सन्‌ १६६० तक यह निःशुल्क 
और अनिवायं शिक्षा सारे प्रान्त में लागू हो जाय और ग्रगर किन्‍्हीं कारणवत् ऐसा हो कि वहु लागू 
न हो सके तो कम से कम इस सदन को श्रोर जनता को यह अवश्य भासित हो जाय कि इसके लिये 
हमारे यहां प्रयत्न पुरा-पुरा किया गया । इन शब्दों के साथ से इसका सबर्यन करता हूं। 


श्री कृष्णशरण आये (जिला रामपुर)--पाननीय अध्यक्ष महोदय, प्रापकी श्राज्ञा से 
में इस संकल्प में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि संकल्प की प्रथन पंक्ति 
के शब्द प्रारंभिक शिक्षा के स्थान पर शब्द बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा को 
अनिवाय एवं निःशुल्क करने रख दिये जाये । 


अध्यक्ष महोदय, संकल्प में संविधान के अनुच्छेद ४५ की चर्चा की गयी है, जितके प्राधार 
पर यह संकल्प लाया गया है उसको में आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं । उसमें लिखा 
हे कि: 
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इस अनुच्छेद का झादशय स्पष्ट हें कि सन्‌ १६६० में हमारे देश में कोई भी बालक जिसकी 
झ्ाय १४ वर्ष या उससे कम की होगी ऐसा नहीं रहना चाहिये कि जिसके लिये सरकार ने झ्निवायें 
एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध न कर दिया हो। इसी आ्राशय के ग्रन्तर्गत मेने श्रपना यह संशोधन 
पेश किया है । शिक्षा की आवश्यकता के सम्बन्ध में मुझसे पहले श्री यादव जो, श्री जगदीश 
प्रसाद जी तथा श्री रावामोहन सिह जी आदि ने पर्याप्त प्रकाश डाला है और यह कोई ऐसी बात 
नहीं हे कि जिसमें सदन का समय लिया जाय । सभी इसको मानते हे श्नौर इसकी प्रतीति करते 
हैं कि इसकी झत्यन्त आवश्यकता है । एक पुरानी कहावत के अनुसार कि “विद्या विहीता-पशुश्तिः 


एक बात, अध्यक्ष महोदय, में नहीं समस सका कि मंत्री जी ने जो अ्रांकड़े दिये हे और यहू बताया 


३१६ विधान सभा [१६ सितम्बर, १६४५ 


[ श्री कृष्णशरण श्राय | 

समान: ।* अर्थात्‌ विद्या के बिना जो सनुष्य होता है वह ॒ पशु के तुल्य होता है। आज सरकार ह 
नियोजन पर, स्वास्थ्य, पर अश्रथवा सिंचाई या सड़कों पर जितना रुपया व्यय करती है उसका पर 
पूरा उपयोग और उसका पूरा-पूरा लाभ इसलिये नहीं हो पाता कि जिनके लिये वह क्षिया जाता है 
वह उसकी प्रतीति नहीं कर पाते । वे श्रशिक्षित होने के कारण यह बहों समझ पाले कि सरकार 
को साधन क्या हैं तथा सरकार किस प्रकार तमाम ग्रावर्यकताओं को उनकी इच्छा के प्रववार 
समय-समय पर धीरे-धीरे कर सकती हैं । वह इसको समझ ही नहीं याते हैं। जहां पर कट 
थोड़ा सा हो गया दे संतुष्ट नहीं होते और जहां वहीं हो पाया है वह तो अलंतुब्द रहते ही हैं। इसका 
कारण शिक्षा का कम होना हैं और जो ग्रामीण भाई हूं, वे जितना प्रचार सरकार ही ओर से 
होता है उसका अनुभव नहीं कर पाते । इसी के साथ साथ जो और बोजनायें श्षनदान की हें 
या अन्य जैसे क्लि अपने पैरों पर आप खड़े होने की हों, उन पर भी पूरा पुरा सहयोग जबता से 
नहीं मिल पाता । कारण यह है कि जो उनकी महता ई उत्को भी अज्िल्ित होते के क्ारय ग्रारों 
की जनता नहीं समझ पाती है । इसलिये में तो ऐसा अनुभव करता हूं कि कितना भी धन हम और 
योजनाओं पर खर्च करें वह॒ तब तद्ष सार्थक नहीं हो पायेगा, जब तक कि उसका ला जित 
लोगों के लिये वह खर्च किया जा रहाँ है वह अनुभव नहीं करें श्र वह तब तक संभव नहीं 
हो सकता जब तक दिक्षा की गति तीज्न न हो । 


है 


मच 


अब एक बात मानरीय राधा सोहन सिह जी ने कही कि शिक्षा जो दी जाती हे उससे 

परिणाम यह हो रहा है कि बेकारी बढ़ रही है । यह दोष शिक्षा का नहीं उसके प्रश्ञार 

का है। यह सही है कि अंग्रेजों के जमाने में जो शिक्षा दी झाती थी उसका लक्ष्य होता 

था हमारे विद्यार्थियों को नौकरी की राह पर डालने का और बेसी ही उनसें सतोब॒त्ति पद 
करने का। आज भी शिक्षा का यही लक्ष्य रहे यह वांछनीय नहीं। सरकार ने इसी बात 

को सोचते हुये जो शिक्षा के रीओरियन्टेशन की बात की है उससे लाभ हुआ है । श्ामों 
के अन्दर जो शिक्षा श्रव चलती है उससे केबल नौकरी की भावषत्रा प्रोत्साहित व हो करके 

उनमें अपनी कृषि उन्नति या उद्योग कीजो बात है वह आती है। परन्तु यह तो भ्भी बहुत 

अपूर्ण है जैसा कि आज ही माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया, केवल २,५०० स्कूल में 
अभी तक लागू हो पायी है और उनमें से भी केवल ५,७ सो ऐसे हूँ जहां पोजना पुरी तरह 
चल सकी है । तो इसलिये जब तक हमारी शिक्षा की प्रति और उसके प्रकार दोनों में 
सुधार न हो शिक्षा की वर्तेमान दशा के लिये, उदाहरण के लिये मे अभी की एक बात बताऊं। 
इसी १५ अगस्त को में एक जूनियर हाई स्कूल के फंक्शन के सिलसिले में गया तो वहां पर मिडिल 
सकल के बच्चे जो द८दबें दज के थे, उनके सामने जब अध्यापक महोदय ने शालनीय शिक्षा मंत्री 
जी का भेजा हुआ संदेश पढ़कर सुनाया तथा बताया कि बह प्रदेश के शिक्षा मंत्री का संदेश था। 

उनके बाद जब मैंने उन लड़कों से पूंछा कि तुम्हारे शिक्षा मंत्री कौन हैं तो किसी ने रोलाना 
झ्राजाद बताया, किसी ने डा० राजेद्ध प्रसाद बताया इत्यादि-इत्यादि, तो श्राज जो ८वें दर्जेके बच्चे हैँ 
वे यह नहीं बता पाते कि हमारे प्रदेश का शिक्षा मंत्री कोच है, मुख्य मंत्री कौन हैं या देश का शिक्षा 
भंत्री कौन है? तो शिक्षा का जो प्रकार उनको दिया जा रहा है बह किस प्रकार उनमें देश के लिये 
भक्ति पैदा कर सकता है या देश की रचना और निर्माण की ओर उन्हें अग्ररार कर सकता हैं। 
इसलिये में शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे,शिक्षा के प्रकार और प्रगति दोनों में 
बांछनीय उन्नति हो सके, जिसकी ओर कि संविधान में संकेत किया है कि सल्‌ १६६० में कोई 
भी बालक हमारे देश का ऐसा नहीं जिसकी श्रायु १४ वर्ष की उस समय हो चुकी हो या 
कम हो निःशुल्क श्रथवा अनिवाय दिक्षा न पा रहा हो, इसके लिये विद्येष प्रयत्व करें। इसमे 
जो प्रयत्न विभाग की ओर से हो रहा है शिक्षा की पुस्तकें बदलने के सम्बन्ध में या उसका बोझ 
विद्यार्थियों पर हल्का. करने के सस्वन्ध में, वह अभी तक लाभदायक हो पाया हो, यह सिद्ध नहीं 
हुआ । अभी जैसा कल विधान परिषद्‌ में जो गेरसरकारी प्रस्ताव था उसके देखने से मालूम 
यह हुआ कि वहां पर भी विभाग का जो ध्यान हे वह इस ओर नहीं प्रतीत होता कि शिक्षा जो 
झही है, जो हमारे देश के लिये लाभकर हो सकती है वह हो। जैसे अनेक उद्धरण श्राये जिसमे 


हि हे; 


ग्रतिवाय व नि:शत्क प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तीज करते के सम्बन्ध में संक़्ल्य ३१७ 
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हि 
५ छह रु] 
घन कार रन्द्रेंदात धादव के सक्लप से 


 घंकल्प की द्वितीय पंश्षित में “नहीं है” जो श्रत्न संशोधित रूप में नहीं रही है हो गया 
है, उसके बाद जो वाक्यांश दिया हुआ है “और न निकट भविष्य में उसमें विशेष उदच्चति होने की 
बना ही प्रतीत होती हू ” के स्थान पर “उसमें विशेष प्रगति लाना आवश्यक है रख दिया 
था तीसरी पंक्ति के बजाय ऋब चौथी पंकद्ित में शब्द यह और इह्द आवश्यकीय' के 


दब्द भी” रख दिया जाय । 
में समझता हूँ कि सेसे ऋपने आदाय को स्पथ्ठ कर दिया है। अब इसका संशोधित रूप 


५ 


ऐसा हो जायगा ++ 
“इस सदन का यह निश्चित मत हे कि उत्तर प्रदेश में प्रररंशिक शिक्षा की प्रगति संतोषजनक 


कि ४ 8 न ह् बिद्ी कल बृडामाता। शुय लाला शाखध्यक्े 2 अ४++५८ब 2 ०० कक पाती >उकणकाण- दर्ज शझनच्छोद खाल ध्यान 
नहीं रही हैं, उसमें विशेष प्रगति लाना आवश्यक हु और संदिधान के अनुच्छेद ४५ को ध्या 
में रखते हुये यह भी झावश्यकीय हैँ" ओर उच्चक्त बाद का वह होजायगा । 
पे कक ५७, घ्द्स हरह होगा श्े 
के अध्यक्ष--आप जरा पढ़िये किस तरह से होगा 
श्री ब्रजभूषण सिश्च-..यह इस प्रकार हो जायगा---/इस सदन का यह निश्चित मत हे 


कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति सन्‍्तोषजनक नहों रही हैं, उसमे विशेष प्रगति लाना 
प्रावदयक ह- द 
श्री अ्रध्यक्ष-“अतः संविधान के अनुच्छेद ४५” अतः से फिर आप शुरू करिये। 
श्री ब्रजभषण मिक्ष-अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन अतः को भी निकालने का है 
इस प्रकार वह होगा । और संविधान के अनुच्छेद ४५ को ध्यान में रखते हुये यह भी आवश्यफ्रीय 
है और यहां “यह तथा 'शावश्यकीय के बीच मं भी” और बढ़ा है- 'पहु भी आावश्यकीय है कि. 
अनिवार्य शिक्षा व निःशुल्क शिक्षा वगेरह-वर्गेरह आगे जैसा हे । श्रध्यक्ष सहोदय, मानव जीवन 
में विद्या का बड़ा ऊंचा स्थान है। दो आंख मनृष्य लेकर पैदा होता है और विद्या साता दो आंख 
उसको अपनी तरफ से देती हैं, तब वह श्रन्धे से देखने वाला कहा जा सकता हैँ । बिना इस विद्या 
रूपी आंख के आदमी अंधा ही होता है । कवियों ने विद्या विहीत को पु” कहा है, लेकिन 
में तो और झागे बढ़ करके यह कहना चाहता हूं कि बिना विद्या के मनुष्य अगर पशु है तो अन्धा 
पशु है । आज हम देखते हें कि हमारे समाज में आधा अष्टाचार केवल अविद्या के कारण होता 
है। गांव में प्रमोन लोग रसीदें देते हैं और ग्रामीण को पता नहीं चलता कि इस पर कितना रुपया 
लिखा हुआ है। भ्रगर पढ़ा-लिखा हो तो वहु जान सकता है और उसको घोखा नहीं दिया जा सकता। 


३१८ विधान सभा [१६ सितम्बर, १ श्प्प 


[श्री त्रज भूषण सिश्र] 


इसी प्रकार फर्जी कागजों पर लोग हस्ताक्षर कराते हैं। बेचारे को पता नहीं चलता । उससे 
कहा जाता है कि यह नहर निकालने के लिये तुम्हें हस्ताक्षर करना है, लेकिन उसमें उसका 
हैन्डनोट बना रहता है या अपने विपक्षियों के प्रति गंदी बात रहती है, इत्यादि । इस तरह हम 
देखते हैं कि समाज में यदि शिक्षा का प्रसार हो और कम से कम मनुष्य साक्षर बना दिया जाय तो 
बहुत सी तकलीफें और अष्टाचार और दिक्‍कतें अ्नायास ही दूर हो जाय॑। 


प्रस्तुत संकल्प केवल प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है । इसमें ऊंची शिक्षा की कोई बात नहीं है, 
इस वास्ते हम भी यहीं तक सीमित रहेंगे। कागजों पर चाहे शिक्षा की उन्नति दिखायो 
जाय किन्तु इस संकल्प का जो पहला अंश है कि प्रगति संतोषजनक नहीं रही है, इसमें दो मत 
नहीं हैं ॥ कागजों पर स्कूलों की संख्या बढ़ी ही दिखायी जाय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, में अपने 
मंत्री जी को था इस सदन को अंधेर में नहीं रखना चाहता, जहां तक प्रकार का सम्बन्ध है और 
जहां तक उसके असली व्यवहार का रूप हैं वहां कागजों पर चाहें संख्या बढ़ी हो, छात्रों की संख्या 
बढ़ी हो, लेकिन उसकी व्यवस्था बहुत ही शोचनीय है और खराब है । में थोड़े में आपके 
समक्ष दृष्टांत के रूप में अपने जिले की बात बताना चाहता हूं । हमारे जिले में कुल ५२६ प्रायमरी 
स्कूल हैं, उनमें से १८३ स्कूलों के पास उनके निज के मकान हें, वह भी बहुत बुरी हालत में हैं। 
६३ बन रहे हैं और २१ स्कूल किराये के मकानों में हैं, ७६ मंगनी के मकानों में ओर १५२ स्कूल 
पेड़ों के नीचे या खुले में लगते हे । यह स्व॒राज्य हो जाने के बाद शिक्षा का स्वरूप है । यह कोई ऐसी 
बात नहीं है जिस पर हम गये कर सकें । इन बातों को जब हम देखते हैं तो कहना पड़ता है कि 
शिक्षा की प्रगति संतोषजनक नहीं है । 


इसके सिवाय श्रध्यक्ष महोदय, में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्कूल चल रहे 

हैं उनमें भ्रध्यापक प्रायः गैरहाजिर रहते है । सौ-सो मील दूर भ्रध्यापकों को रख दिया गया है। मेंने 

स्वयं ८०-८० मील दौरा करके देखा तो स्कूल में अ्रध्यापकों को अनुपस्थित पाया । वह डिस्ट्रिक्ट 

बोर्ड के क्‍्लाक से मिले रहते हें। घर बेठे तनख्वाहें ले लेते हें श्लौर स्कूलों से अनुपस्थित 

रहते हैँ। पोस्टसेनों से मिले रहते हें? उनको दिन सालूम हो जाता है, भ्राकर तनख्वाह ले जाते 
हैँ, सनिश्रार्डर का कुछ रुपया उस पोस्टमेन को दे देते है श्रौर स्कूलों से महीनों-महीनों गेरहाजिर 
रहते हे, कोई देखने वाला नहीं है । डिप्टी इंस्पेक्टर या झौर श्रधिकारी उन स्कूलों पर नहीं 
पहुंचते, क्योंकि वें सड़कों से ५०-५०, ६०-६० मील दूर होते हैं जहां पहुँचना किसी का बहुत 
कठिन और दुष्कर है । तो इस आरामतलबी के युग में पेदल चल कर जाने की हिम्मत कोई नहीं 
करता, जबकि वहां भालू और शेर भी लगा करते हें। वहां कोई सामग्री पढ़ाई की नहीं दी गयी 
है । “बेसिक सब स्कूलों के पट पर लिख दिया गया है, लेकिन बेसिक नाम के सिवाय कोई सामग्री 
वहां नहीं है । न तकली है, तन चरखा है, न रुई है, न खिलौने का सामान है, न नक्शे हूं, न फर्तोचर 
हैं, कोई चीज नहीं है ।६न सब बातों को जब में ध्यानसे देखता हूं तो में कहता हूं कि प्रगति 
संतोषजनक नहीं है, इसी के समर्थन में इतनी बातें कहनी पड़ीं । श्रभी कल हमको यह मालूम हुग्ना 
कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने १३४ करोड़ झागासी पत्रवर्षीय योजना के लिये शिक्षा के निमित्त 
केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी थी । किन्तु वहां से काट-पीट कर केवल २३ करोड़ रुपया स्वीकार 
किया गया । जब मुझे यह बात मालूम हुयी और उसका हिसाब मेंने लगाया तो यह केवल २० 

प्रतिशत रह गया । इससे सिद्ध होता हे कि शिक्षा की प्रगति में हम कोई विद्येष परिवर्तंत नहीं ला 

सकते। इस वास्ते मेरा सत है कि शिक्षा का जो रूप हैं, जहां तक उसकी व्यवस्था का सम्बन्ध हैं 

वह बहुत दूषित है । ग्रभी बताया गया कि सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की गयी है कि विद्यार्थी 
को एक सील से अधिक स्कूल पहुंचने के लिये न चलना पड़े । लेंकिन में श्रपने जिले के भ्रनुभव 
के झाधार पर बतला सकता हूं कि हमारे यहां बालक को चार-चार छः-छः मील जाना पड़ता है,नदी 
नालों को पार करना पड़ता है, श्रभी वहां स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है । जिले भर में केवल 
दो मिडिल स्कूल कन्याओं के हैँ और हमारी तहसील राबर्द सगंज दूधी में जो १०० मील लम्बी 

झौर ६० मील चौड़ी है, उसमें केवल ११ मिडिल स्कूल हैं । श्रभी यह बताया गया कि प्रदेश्ष में 
गत तीन साल में विद्यार्थियों की संख्या १-१ लाख हर साल घटी है । तो इस क्रम से तो हम देखते 


गा बढ़ने की ओर हम नहीं जञा रहें हूं । इस हिसाब से तो (८ लाख जो हमारे १४ साल 
नीचे के छात्र माने जाते है वें लमी ५८ साल में निरक्षर हो जाएंगे, साक्षर बसाने की बात 
हो दूर रही। इस वास्ते यह कहना कि ; | प्रगति संतोषजनक हुँ यह गलत है । हमारे 
यहां हजार रुपये की मदद से स्कूल खोले गये । उत्तमें बहत से स्शल बने लेकिन हमारा सिञ्ञ का 

प्रभभव हूँ. कि करीद-करीब चोथाई सकल तीच ही दर्वों के अन्दर धराशायी हो पयये 
उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा । इन सब बातों से सिद्ध हुआ कि शिक्षा की प्रगति अतंतोषणजनक 
है, लेकिन उसके साथ ही में इतना हृताश नहीं हूं कि हम यह माल लें कि हम प्रगति कर 
ही नहीं सकते | मे यादव जी को दधाई तो देता हूं कि उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत कर के सदन 
को एक अवसर दिया कि दिक्षा का नग्न रूप हमारे सामने आये ऋोर हम लोग देखें कि हम क्रिथर 
जा रहे हें ओर हमारी कया आवश्यकतायें हें! किन्तु भादी प्रगति के बारे में जो कहा जाता ह 
कि भविष्य में उन्नति को छोई झाशा नहीं है में उससे इत्तफाक नहीं करता । में तो आश्ावादी 
हूं ओर यह विश्वास करता हूं कि हमारी प्रगति होगी यदि हम लोग जोर लगायें। जो यह 
कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय इसमें दो मत हें ही नहीं । इसलिये जो संकल्प 
हैँ उसका इस संशोधित रूप में से समर्थन करता हूं और पुनः यादव जी को बचाई देता हूं 


श्री रणंजय सिह (जिला सुल्तानपुर )--माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपकी आ्राज्ञा 
से यह संशोधन प्रस्तुत करता हें कि संकल्प की पंक्ति ४ के दाब्द आावश्यकीय'' के स्थान पर दाब्द 
“झावदयक' रख दिया जाय और संकल्प की पंक्ति < के शब्द अनिवार्य व निःशुल्क के स्थान 
घर शब्द “निःशुल्क तथा झनिवाय रख दिये जाय॑। 





शीमन, आवश्यकीय दाब्द के लिये बहुत वादविवाद करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती है। आवश्यक से हो काम चल जाता हूँ इसलिये मेने यह शब्द रखा हू । इसके अ्रतिरिक्‍त 
अनिवार्य व निःशुल्क के लिये जो मेंने “निःशुल्क तथा अनिवार्य शब्द रखने के लिये संशोधन 
दिया हे उसका अशिप्राय यह हें कि संविधान में शब्द पहले निःशुल्क तथा अनिवार्य झाता है । 
बीच में जो व” हे वह यद्यपि ओर के लिये हें लेकिन हमारे यहां संस्कृत में यह जो “व है बहु 
“था” के लिये झाता है । इसलिये मेने इस प्रकार से “अनिवाय व निःशुल्क के स्थान पर झाब्द 
“निःशुल्क तथा अनिवार्य” रखे जाने के लिये संशोधन दिया हु । इसमें कोई संदेह नहीं हु कि इससे 
कोई भाव में परिवर्तन नहीं होता है किन्तु निःशुल्क तथा अनिवार्य में सें समझता हूं कि अधिक स्पष्ट 
हो जाता हे । यहां पर सेशन में मेरा एक संकल्प पारित हुआ हें जिसमें जुनियर हाई स्कूल तक 
शिक्षा को निःशुल्क दिये जाने के लिये स्वीकार किया गया हू । इसलिये नि:शुल्क को पहले 
रखा जाता आवश्यक हे इसके बाद अनिवाय शिक्षा दी जाय | 


इसमें जेसा कि मातनीय श्री कृष्णशरण आ॥रार्य का संशोधन हूँ १४ वर्ष के बालक और 
बालिकाओं के लिये, इसमें संदेह नहीं हैं कि १४ यर्य तक के बतलक-बालिकाओं के लिये किया गया 


है । लेकिन में देखता हूं कि बहुत से बालक क॒ञ्मात्र द॒द्धि होते हें वह शी घ्ष पढ़ कर सफलता प्राप्त 


कर लेते हैं। बहुत से बालक ऐसे हू जो उस उम्र में १२ वीं कक्षा में पढ़ रहें हैं। इसलिये १४ वर्ष 
तक के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देखे का प्रयास करेंगे । संविधान में अंग्रेजी 
में “फ्री ऐंड कम्पलसरी एजकेशन' लिखा हूँ । इसमें संदेह नहीं हु कि हमारे यहां निःशल्क 
और अनिवारय शिक्षा की बड़ी भारी आझ्लावश्यकता हूँ। 


में समझता हूं कि हमारी इस शिक्षा के लिये दशाब्दी की श्रवधि निश्चित की गयी हें 

और गअर्दंदशाब्दी व्यतीत हो चुकी है ओर अभी तक पूरा संतोष हमें प्रतीत नहीं होता है । किन्तु 
श्ागे के लिये अभी समय हूँ । मेरे संशोधन में यह नहीं झा सकता है, लेकित सरकार विचार कर 
रही है और निकट भविष्य में सरकार प्रयत्न करेंगी जिससे बशाब्दी एर्ण होने से पहले ही यह 
पूरी हो जाय । शिक्षा की दक्ञा को देखते हुये और जेसा कि कई साननीय सदस्यों ने कहा और 
में भो समझता हूं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिये जो कि वास्तविक शिक्षा हो और उसके लिये 
विशेष प्रयास होना चाहिये । अशिक्षा के कारण जो गड़बड़ी हे वह प्रत्यक्ष है। इसके सम्बन्ध में 


३२० द विदात सभा [१६ सितस्वर, १६५५ 


श्री रणंजय सिह | 
कुछ ज्यादा कहने की झ्रावश्यकता नहीं हे तो फिर ऐसा प्रबंध हो जिससे जो मेरा प्रस्ताव गत बह 


पारित हुआ है उसके श्रनुसार और इस संकल्प के अनुसार निःशुल्क तथा अनिवाय॑ शिक्षा ज्ञीघ्र 
से शीघ्र हो सके | श्रभी मेंने यह कहा कि****' । 


श्री भ्रध्यक्ष---इससें एक गलती हुयी है कि इसकी पंक्ति ३ में “आ्रावश्यकीय” के स्थान 
पर आवश्यक रखे जाने का प्रस्ताव आपने किया हे । लेकिन यह पंक्ति ३ में न होकर पंक्ति 
४ सेंहे । 
श्री रणंजय सिह---जी हां,पंक्ति ४ के लिये में ठीक किये दे रहा हूं कि संकल्प की पंवित ४ 
में अनिवार्य व निःशुल्क के स्थान पर “निशुल्क तथा अनिवार्य रख दिया जाय। दज्ञा ऐसी हो रहो 
हैं कि हमें श्रभी पघ्चेत हो जाना चाहिये। अश्रद्धदशाब्दी तो व्यतीत हो चुकी है । हमें इस बात का 
सिहावलोकन करना है कि हम कितने भागे बढ़े है तथा हमने १६५० में संविधान बताया है और प्रव 
कितने श्रागे बढ़ सके हें और यहां पर जेसा कि गत वर्ष निःशुल्क शिक्षा के लिये मेरा संकल्प पारित 
हुआ उसके अनुसार कितनी कार्यवाही हुयी है और सरकार कितना झागे बढ़ी है यह सब बातें 
विचारणीय हैं । इसलिये सरकार से इसक सम्बन्ध में बारम्बार अनुरोध करना है कि जब तक कि 
यह संविधान के ४४ वें श्रनच्छेद मे जो कहा गया है उसकी पुर्णरूप से पूति नहीं होती । इसलिये 
देहातों की दशा को देखते हुये जेसा कि हमारे मित्र सानतीय मित्र यादव जी ते संकल्प रखा है 
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हे । यदि वहां पर हमारे १४ वर्ष के बालकों के लिये निःशुल्क 
और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के लिये साधन हो सके तो इसमें संदेह नहीं हैँ कि हमारे बालक 
आगे चलकर हमारे प्रदेश का मुख उज्जवल कर सकेंगे और आगे चलकर ऐसा नहीं होगा कि पढ़े 
लिखें लोगों की संख्या कमर हो, बहुत लोग अ्रच्छे पढ़े लिखे हो जायेंगे । उनके लिये यदि अच्छी 
शिक्षा का प्रबंध हो सके तो यह हमारे देश के भविष्य पर श्रच्छा प्रभाव डालने वाली बात होगी । 
इसलिये देहातों पर विशेष ध्यात देकर इस संकल्प को इस सशोधन के साथ पारित किया जाय । 
इससे लाभ ही लाभ है । जो संशोधन रखा गया हे यदि उस पर विचार करके देखा जाय तब यह 
ज्ञात होगा कि उसमें कोई मतभेद की गंंजाइश नहीं है । बालकों की शिक्षा के सम्बन्ध में जो 
शब्द रखे गये हैं उन पर विचार करने के उपरान्त उनको ठीक ही समझा जायगा । मर उसका भी 
समर्थन कर सकता हूं कि वह शझनिवार्य शिक्षा हो चाहे वह १४ साल के बालक हों या १२ साल 
के या ११ साल के, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है । वह तो इसलियें रखा हे कि संविधात 
के झनन्‍्दर ११ वर्ष तक के लिये रखा गया है । वहीं हम यहां पर प्रबंध करने की बात कह रहे हैं 
जिससे कि हम सभी बालकों को शिक्षित कर सकें ॥ कम से कम इस प्रकार के अ्रशिक्षित नहीं रहने 
चाहिये जेसा कि आजकल देखने में आते हैँ कि बहुत बढ़े हो गये है लेकिन नाम भी नहीं लिख 
सकते है। यह देश की समज्नति के लिये आवध्यक है कि शिक्षा हमारे यहां निःशुल्क और शिवाय 
की जाय जेसा कि संशोधन सें कहा गया है। इन शब्दों के साथ सें इस संशोधन को यहां पर 
प्रस्तुत करता हुं । 


श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती )--मेरा संशोधन इस प्रकार है कि “इस सदन 
का यह निश्चित मत हें कि उत्तर प्रदेश सें प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति सन्‍्तोषजनक नहीं रहो 
है और न भविष्य में उसमें विदोष उन्नति होने की सम्भावना प्रतीत होती है अतः 
इन द्वाब्दों को निकाल दिया जाय और इस प्रस्ताव के श्रन्त में यह शब्द जोड़ दिये जाय॑ कि साथ 
ही यह भी आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में ऐसे सुधार किये जाय॑ कि जिनसे धार्मिक, साम्प्रदायिक 
तथा सामाजिक गलतफहमियां दूर हों दथा एकता और प्रेम के प्रसार से प्रदेश सुखी और शक्ति- 
हाली बन सके ।” लि मल किम 
.... (इस समय १ बज कर १४५ समिनठ पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट 
घर उपाध्यक्ष भी हरगोविन्द पंत की श्रध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई । ) 


श्री सीतारास शुक्ल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन तो प्रातः पेश 
हो चुफा है, इसे क्यों लेआयाहूं ? इसपर मुझे श्रर्ज़ करना हें। प्रस्ताव तो तरमीस करने 


अमिवार्य व निःशुल्क प्रारश्मिक शिक्ष। की प्रगति तीत करने के सम्बन्ध में संकल्य ३२१ 


बाद भी माननीय सदस्य की वीरेन्रपति बादव ने इस प्रकार इसको उपस्थित किया है 
“इस सदन का यह निश्चित सत हें कि उत्तर प्रदेश मे प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति संतोय- 
जनक नहीं है 


जज! मैं 


| 


नहीं है. और न निकट भविष्य में उसमें विद्ेष उन्नति होने की संभावना ही प्रतीत 


हू 
होती है। 
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श्री बीरेंद्रयति यादव--मुझे इस संशोधन की प्रतिलिपि प्राप्त नहों है । मालम 
नहों कि आप का क्‍या संशोधन हैं! 


श्री उपाध्यक्ष--वह पेश भी हो चुका है और में समझता हू इस सदल में 
बढ़ा भी गया होगा। 


श्री सीताराम शुक्ल-.-यह वोट आफ सेन्सर है सरकार पर, कांग्रेस की सरकार 
पर। में कानपुर जाने वाला था लेकिन जब मेने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो मेंने जरूरी समझा कि 
सें झाज असेम्बली में ज़रूर रहूं और अपने विचार ज़रूर रखूं। मुझे बड़ा दुःख होता है कि 
जब आज शिक्षा मंत्री जी के लिये ऐसी बात कही जाती है । इस सरकार के वे माननीय शिक्षा मंत्री 
हैं जिन्होंने अपने आरास को ठोकर सार दी थी और गोलियों की परवाह छोड़ कर कांग्रेस में 
झामिल हुये । कांग्रेस में शरीक हुये, जेल गए और आज़ भी बीमार रहने के दाद भी वहां बेठे 
और काम कर रहे हें । वह उपमंत्री जिनको ३,००० रुपया सासिक अमरीका से मंजर हुआ 
शेर जिन्होंने अपनी देश भरवित की वजह से सिर्फ यह पसन्द किया कि हम कम पेसा लेकर भी 
झपने प्रदेश की सेवा करेंगे और जिनकी योग्यता, लगन और कार्यकुशअलता व त्याग के सम्बन्ध 
में किसी को शक नहीं है और सुबह से लेकर ज्ञाम तक इस विभाग के कर्मचारियों ने 
जितनी जांफिशानी के साथ, परिश्रम के साथ काम किया हें, इसकी सभी प्रदांसा करेंगे। 
कई हजार स्कूल खुलवाय गये, मास्ठरों का वेतन करीब-करीब दुगना कर दिया गया । 


श्री बद्री नारायण सिश्ष (जिला दे वरिया )--अमन्‌, में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । 
हमारे मित्र पंडित सीताराम शुक्ल के लिये कह रहे हे या उपमंत्री,सीताराम जी के लिये ? 


श्री सीताराम शुकक्‍्ल---सीताराम शुक्ल शायद उपमंत्री हों यान होंलेकिन पं० 
बद्री नारायण जी आज या कल ज़रूर हो ही जायंगे। तो में अरज्ञ कर रहा हूं कि इतनी तरक्की 
होने के बाद भी कई हजार स्कूल खुलने के बाद और सास्टरों की वेतत दुगुती हो जाने के बाद 
भी यदि कोई लने ड सेम्बर इस तरह की बात कहे तो बड़े दुख का विषय हें। आहइचर्य 
की बात हैं यदि आपको इस श्र ध्यान आकर्षित करना था तो उसे आपने किया होता । लेकिन 
जनाब वाला, सुस्त चलने वाले को समझा ब॒ुझाकर धमकी दंकर तेज चलाया जा सकता हूँ । 
तेज चलने वाले को कोशिश करने पर बहुत तेज चलाया जा सकता हूँ लेकिन बहुत तेज 
चलने वाले को और तेज नहीं चलाया जा सकता। अगर उनको चलाया जायगा तो वह मंह 
के बल गिर पड़ेगा। आज यही बात हैं। इतना तो काम किया गया लेकिन अपने ही मेम्बर 
यह शिकायत करें, यह कार्यवाही अच्छी नहीं हे। में सदन से यह प्रार्थता करता हे कि 
सदन इस पुर जुमले को इसमें से ज़रूर निकाल दें। अब्बल तो इस प्रस्ताव को ही. निकाल 
दें और यदि न हो सके तो मेरे संशोधन के साथ इसको पास किया जाय। हमारी सरकार 
पुरा प्रयत्न कर रही है कि हर बच्चे को पढ़ाये, स्कूल खोले, सब को योग्य बनाये । जब यह कोशिक 
हम कर रहें हैं तब इसको लाने की ज़रूरत नहीं थी। कोई घड़ी को कहे , साहब यह घड़ी 
है तो उसे सुना नहीं जायगा क्योंकि हम जानते ही है कि यह घड़ी हे अतः सुनने में समय 
नहीं लगाया जायगा। इस काम के लिये सरकार कोशिश करे इसे बार बार कहने की आाव: 
ब्यकता नहीं। वह तो खुद ही कोशिश कर रही हें। बजट आपके सामने हे। यह फर- 
माइये कि बेक में रुपया रक्‍्खा हुआ है और इस सूद सें लगा दीजिये, फलां मद का रुपया घटा 
दीजिय और फलां मद में लगा दीजिये। रुपया हो और खर्च न किया जाय तब तो घझिकायत 
जायज हो सकती है लेकिव आप को मालूम है. कि रुपया है नहीं। हर साल बजठ पास 
होता है। फिर यह प्रस्ताव लाना में समझता हूँ कि मुनासिब नहों हे। इसलियें में समझता 
हूं कि यह प्रस्ताव यदि वत्पस न हो तो कम से कम मेरे संशोधन के साथ पास किया जाय। 


एक सदस्य--प्रस्ताव आपका क्‍या है? 


३२२ विनान सभा (१६ सितम्बर, १३५; 


श्री सीताराम शुक्ल--प्रस्ताव तो सेंने पढ़ दिया था लेकिन झाप ने सुना नहीं झेग, 
प्रस्ताव इस प्रकार है कि “संकल्प की पहली पंक्ति के शब्द अत: तक” निकाल दिया जाय शोर 
संकल्प के अन्त में यह वाक्य जोड़ दिया जाय : ये 


“साथ ही यह भी आवश्यक है कि. पाठक सें ऐसा सुधार किया जाय कि जिपर 
अासिक, साम्प्रदायिक तथा सामाजिक गलतफहमियां दर हों तथा एकता तथा प्रेष हे 
प्रसार से प्रदेश सुखी और शक्तिशालो बन सके।. 


तो उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव आया। जहां तक इसके संशोबत का ताल्लक $ 
कौत ऐसा मेस्‍्बर है जो नहीं पसन्द करेगा कि हमारे यहां शिक्षा का प्रसार न हो । लेकिन हु 
बाला यह जरा साँचने को बात है “सक्षरा विपरोताश्च राक्षसाइव के वलम्‌ ' मूर्ख बस पद 
उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि पढ़ा लिखा बुरा श्रादमी ख़तरनाक होता है। पढ़ा जाए 
बढ़ा जाइये परन्तु क्या पढ़ाइये आज इस पर गौर करने की ज़रूरत हैं। कुछ दिन पहले पैर 
चीफ मिनिस्टर साहब जो उस समय शिक्षा मंत्री थे उनसे कहा था कि लोग सिफारि दे 
पास होते हैं। वे तेज आदसी हैं और जल्दी फंसला कर देते हैं मगर मेरी बात नहीं सुनी। 
कई साल से मे अर्ज कर रहा हूं। किन्तु आज खुली हुई बात हे. कि लोग सिफारिश कर हे 
पास होते हैं। एक लड़का, एक एम० पी० साहब का मेरे जिले में हे। उसने कहा कि पा 
कली बार बार कहते हैं कि “पढ़ो बेटा ! पढ़ो बेटा” किन्तु हम नकल कर के पास हो जाय॑गे औ्रौर 
सिफारिश से नौक री पा जायंगे। तब पढ़ने की क्‍या आवद्यकता २० सालसे ज्यादा 
तर लोग सिर्फ नकल कर के पास होते हें श्र सिफारिश से नोकरी पा जाते हैं। तो पहले 
तो इन मसास्टरों को टीक करना होगा जो पढ़ा रहें है। मेने सुश्राइना किया कई स्कलों का 
क्रौर सें आप से अर्ज़ करता हूं कि जिनको विश्वास न हो मेरे साथ श्रभी चलें सदन समाषि 
होने के बाद किसी स्कूल का मुझआइना करें तो आप की दिखला सकता हुं। मेंने म॒ुप्नाइना किया, 
कापी देखो । लड़कों की कार्पियों में गलतियां थीं। मेने कहा मास्टर साहब इसमें कौन मो 
गलती है जो दुरुस्त नहीं की गयी है। मेंनें देखा कि मास्टर साहब के दस्तखेत थे लेकिन 
गलती नहीं काटी गयी थी। मास्टर से गौर से कापी देखो, लेकिन कहा कुछ नहीं, गलती ह 
किन्तु जब सेंने बतलाया तब यह कहा कि गलती हो गई । तात्पर्य थहु कि लड़के सिफारिश पे 
पास हो जाते हें। इस पढ़ने से न पढ़ना श्रच्छा ।+ पहले मास्टरों का पढ़ाना होगा। 


श्री हरदयाल सिह पिपल (जिला अलीगढ़ )--उपाध्यक्ष महोदय, में जानना चाहता 
था कि माननीय सदस्थ किस शिक्षा पर बोल रहें हैं, प्रारम्भिक शिक्षा, प्रोढ़ शिक्षावा 
यूनिबर्सिटी शिक्षा पर ? द 


श्री उपाध्यक्ष---वे अ्रपने संशोधन पर बोल रहे है । 


श्री सीताराम शुक्ल--.आप जरा सुनें श्राज जो विद्यार्थी हिन्दी में पात्त होकर 
यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, उनसे कहा जाथ कि अपना पता लिख दीजिये तो वे अंग्रेजी में लिखर 
लगते हैं। इसकी वजह हे । हिन्दी लिखते ही कांपने लगते हैँ। मेंने कहा कि हिन्दी में लिखिए 
तो घबड़ा जाते हैं। ज्यादा जोर देते हैं अंग्रेजी पढ़ने पर कि अंग्रेजी पढ़ने से नौकरी मिल 
जायगी और पहुले नौकरी मिल भी जाती थी और यह भी समझते हैं कि हिन्दी ते 
अपनी जबान हैँ , आप से आप झा जायगी। लेकिन आज ज़रूरत है. कि अंग्रेजी श्रच्धी 
होयानहो परन्तु हिन्दीअच्छी हो। हिन्दी कैसे अच्छी हो. जबकि शुरूमें ही मास्टर 
साहब ने गलत पढ़ाया हैं।. प्रारम्भ में जब पढ़ाई हो तो ठीक तरह से पढ़ाई हो। मेंस 
को नहीं कहता, आज सास्टर बहुत होशियार हैं, तेज हूं, श्रच्छे हें, मगर उनकी तादाद बहुत 
कस है । अगर आप चाहते हें कि श्रच्छी पढाई शुरू हो, शिक्षा का प्रसार हो, उत्तम ग्रध्या 
युक्त रखना होगा, क्‍योंकि झ्रगर मास्टर गलत जानता हैलो वह सैकड़ों लड़कों को गलत पढ़ 
देगा । तब उसे बड़ी मेहतत के बाद ठीक करना होगा। इसलिये आप को चाहिये कि पहँ 
हम उस सास्टरों का सुधार करें। आज कहा जाता है शुक्ला, मिश्रा, तो शुक्ल को शत 


लखते हैं, मिक्ष को मिश्रा लिखते हूं। ऐसी छोटी सोटो गलती भी लोगों को मालम नहीं 
इसलिये में अर्ज़ कर रहा हैं कि पहले मास्टरों को पढ़ाइये । कोई बात नहों, अगर ? साल 
बच्चों का पढ़ना रोक देना पड़े। वह उतना नक्सानदेह नहीं होगा जितना कि उसको गलत 
पढ़ाना। इसलिये में अर्जे करता हूं कि सास्टरों का एक लाल भी गलत पढ़ाना बहुत खत 
रनाक होगा । जो तेज मास्टर हैं उनसे पहले उन कम्मजोर मास्टरों को पहले पढ़या दे जो 
कि गलत पढ़ाते हें और फिर उनसे पढ़वाने का काम लें। 


इसके अलावा मेरा सुझाव है कि जहां तक संभव हो प्रारन्भिक्त स्कलों में स्त्रियां पढ़ायें । 
इसी फ्लोर पर मेरा एक प्रस्ताव पास हुआ था १९३६९ में ओर वह सर्वसम्भति से यास 
ट्मा था कि प्रारम्भिक स्कलों में अ्ध्यापिकायें रखी जायें। बह प्रेम से बच्छों हे लाभ 
अ्रच्छी तरह से. बर्ताव कर सकती हैं। उनमें बढ्धि होती है, सहनशीलता होती हैं, जन्त 
ग्रोता है, छोटे बच्चों को बह अच्छी तरह से पढ़ा सकती हु ससीे स्‍्कलों में ऋषध्यायक्त 
के स्थान पर स्त्रियां हो हैं। अगर यहां चहु काम कर सकती हे तो देहातों में सी बहु काम 
कर सकती हूं च्छा हो कि पुरुष साहबान फाबड़ा उठायें और देवी जी बच्चों को पढ़ा । 
इच्छों को शिक्षा भी अच्छी मिलेगी और यढ़ाने का काम भी हो जायगा। तो में झर्ज करता हें 
कि अब आप जो भरती करें नये अध्यायकों की बहू इस हर्त के साथ करें कि जहां हमको 


स्त्री ग्रध्यापिका मिल जायंगी तो फोरन  तुमझो छत मिल जायगी और वह झाय को जगह 
रख लो लाथर्ग!। तो प्रारम्निक शिक्षा में आवश्यक हैँ कि अ्रध्यापिकादें पढ़ायें और उसझू 
प्रक्षर के साथ-साथ चरित्र भी पढ़ावा जाय। लाल रोशनी हो गई हूँ । क्या कह 


अब मे अर्ज कर रहा हूं कि वहां पढ़ाया जाय यह कि सब धर्म एक हें। आ्राज बच्चा पेदा 
नहीं हुआ कि वह समझता हुँ कि हम ऊंचे हूँ । हम आाह्मण के यहां पदा हुये ह. लिहाजा ऊंचे 
हो गये । दूसरा समझता हूँ कि हम ऊंचे इसलिये हूँ कि हिन्द हैं और बहु ईसाई और मस- 
लमान है इसलिये हस से नीचे हैं। मसलमसान समझता है कि हम ऊंचे इसलिये हू कि हम 
मसलमए है और वह हिन्दू और ईसाई हमसे नीचे हूं, ईसाई अपने को ऊंचा समझता है । 


कुछ लोग समझते हूँ कि हम धनी है. इसलिये ऊंचे हुँ झशर वह गरीब है इसलिये हमसे 
। इसलिये सम 


चाहू। हजरबाला, बात तो और कहनी थी परन्तु लाल रोहनी हो गई। इसलिये समय के 
अन्दर हू कहूंगा । 
४2. 


भी जगज्ाथ सल्‍ल (जिला देवरिया)--भीमन, शुक्ल जी को कुछ तमध ओर 
दया जाय । 


श्री सीताराम शक्‍ल-.मे शक्तिया अदा करता हंं मत्ल जी छा। प्रातः 
बात आप भी पसन्द करेंगे। में कहने वाला था ही कि मुझे पांच मिनट और दीजिये 
कर रहा था कि सिर्फ घनी के घर पेदा होना ही बड़प्पत नहीं हैं। ब्लेकमार्केदिग से, धोखा- 
भड़ी दे कर, जिस तरह से हो सके, पेसा इकट्ठा करना, बंगला, बागीचा हो जाना, सोटर 
पर चढ़ना, बड़ी चीज़ नहीं हे । बड़ा बह है जो कि ईमानदार हूँ, सचरित्र हैँ चाहे बहु गरीब 
( याप्रमीर हो। या हिन्दू के घर येदा होने से ही कोई बड़ा नहीं होगा या मुलमान 
के घर पंदा होने से बरा नहीं होगा। हर बिरादरी, हर जाति में अच्छे होते हैं। प्रत्येक 
धर्म से 


हम 
पु 
| 


श्री उपाध्यक्ष-...पें समझता हें कि घर्म का विषय शाप को संशोधन से सम्बन्ध 
नहों रखता। 


श्री सीताराम शकक्‍ल-.में बिलकुल अपने विदयय पर और रेलेवेंट बोल रहा 
:४। मेरें संशोधन सें यहु चीज़ हे. कि वहां धामिक शिक्षा हो, साम्प्रदायिकता सिठायी 
जाय, सामाजिक असमानता मिंठायी जाय। बिलकुल रलेवेंट अर कर रहा हूं? 
पांच मिनट के झन्दर ही खत्म होता है ।+ अगर ऐसी शिक्षा दी जाय तो हमारा भला होगा । 


३२४ विद्यान सभा [१६ सितम्बर, १६४५ 


[श्री सीताराम शुक्ल | 

में अज्ञ करू आप से कि हर मजहब वालों का मतलब यह था, “इह लोक सुर भकत्दा 
चांते सत्यपुरं ययो। इस लोक में शाराम से रहिय और झ्ाखिर में ईश्वर को पाइये। 
लेकिन लोग सजहब का मतलब नहीं जानते हें। इसलिये लड़ते हैं, अ्रगर मजह॒ब को सही 
तौर से जान जाय॑ तो झगड़ा न हो । एक बीमार आदमी को बुखार का मर्ज था। वह डाकरर के 
पास गया। तो डाक्टर ने उससे कहा कि फलां सिक्सचर पीना और दूध पीना। वेद्य के पाप 
गया तो उसने कहा कि यह गोली खाना और खंटाई, सिठाई छोड़ देना, हकीम के पास 
गया तो हकीस ने कहा कि फलां काढ़ा पीना और सुनक्का खाना। बीमारी तो एक है और 
“दवायें तीन । किसको बुरा कहा जाय ? हर एक की दवा से बीमार श्रच्छा होता है, जिससे चाहिये 
दवा करा लीजिये, उसी तरह हर मजह॒ब अ्रच्छा होता हें। किसी भी मजहब में रह कर ईम्ान- 
दारी के साथ ईश्वर को पायेगा और सब को आराम दे सकेगा। 


एक जगह तोन से हमान आये उनमें से एक ने कहा कि में वाटर चाहता हूं, दूसरे साहब 
ने कहा कि मुझे प्यास लगी हे, मुझे जल चाहिये. और तीसरे साहब ने कहा कि मेरे लिये ग्राद 
ले झाशो। एक ने जल सांगा, एक ने वाटर मांगा ओर एक ने आब मांगा। उन्होंने कहा कि पहले 
वाटर आयेगा, उन्होंने कहा कि नहों, पहुल जल ग्रायेगा और उन्होंने कहा कि नहीं पहले ग्राव 
ग्रायेगा । इसे पर सार-मारी, पटका-पटकी हो गयी जल, वाटर और आज के झगड़े में। 
उसी वक्‍त एक समझदार आदमी आ गये। उन्होंने कहा कि आप लोग बयों लड़ रहे हैं। 
एक साहब ने कहा कि हमने वाटर मांगा था मेंने क्या गलती की ? दूसरे साहब ने कहा कि 
हमने जल मांगा था ठीक ही किया था और तीसरे साहब ने कहा कि हमने आब मांगा था। 
यह भी पीते। उसने समझाया कि नालायको तुम सब एक ही चीज़ सांग रहें हो, लेकिन 
भ्रफपोस यह है. कि एक दूसरे की बात नहीं समझते हो, इसलिय झ गड़ते हो । इसी तरह हर 
मजह॒ब का मतलब यही हुँ कि सब लोग सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, खूब झ्राराम से रहें 
ओर औरों को भी खूब आराम से रखें। चंकि दूसरे मजहब को नहीं जानते, इसलिये झग- 
डते हें। आप ने रोहानी बच्चा दी इसलिये में बैठता हूं । क्‍ 

श्री गंगाधर संठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, आपको आज्ञा से में 

संकल्प में एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। मेरा यह प्रस्ताव हैं कि संकल्प को चौथी 
पंदित में शब्द की गति की विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में तीत्र किया जावे, ताकि 
संविधान में दिये हुये. निर्धारित समय के अन्दर लक्ष्य की पूतति हो सके ” निकाले जाय॑ 
और उनके स्थान पर शब्द समस्त प्रदेश में १ जुलाई , १६५७ तक अनिवार्य कर दी जाय 
रख दिये जाये। द 

उयाध्यक्ष महीदय, जब आज के एजेन्डा में माननीय वीरेन्द्रपति यादव का यह प्रस्ताव 
ग्राया तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और में माननीय वीरेन्द्र पति जी यादव को धन्यवाद 
देता हुं कि वह इस प्रस्ताव कों ओरिजिनल रूप में लाये थे, लेकिन उन्होंने उनका जो 
ओओोरिजनल रूप में प्रस्ताव था वह पेश न करके एक दूसरा , प्रस्ताव जो कि अमेडमेंट 
के रूप में रखा हुआ था उस को यहां पर पेश किया। जो असली प्रस्ताव था उस में एक 
वास्ताविक स्थिति रखी गयी थी कि शिक्षा १ जुलाई, १६९५७ तक अनिवार्य और निःशुल्क 
कर दी जाय। इसील्टये जो अ्रमेंडमेंट रा है सिर्फ कुछ शब्दों में इतना जोड़ देना चाहते 
हैँ कि की गति को विशेष रूप से” ले कर पति हो सके” तक के दाब्दों को हटा दिया जाय 
झौर उस के स्थान पर सिर्फ इतना जोड़ना चाहते हैं कि समस्त प्रदेश में १ जुलाई, १६५७ 
तक अनिवायय कर दी जाय । में समझता हूं कि इससे मेरा संशोधन स्पष्ट हो. जायगा। 
हम यह चाहते हैँ और जो झापने ओरिजनल प्रस्ताव रखा था वह बिलकुल स्पष्ट था। 
 जेसा कि इस प्रस्ताव में कहा गया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद ४५ में यह कि लिखा 
गया हुँ कि १० वर्ष के अन्दर यानी १६६१ तक गब्निवाय शिक्षा समस्त देश में होनी चाहिये। 
हमारे उत्तर प्रदेश की ६ करोड़ ३६ लाख को झ्राबादी है श्र यह भारतवर्ष में सब से बड़ा 


खलिवाय व नि:दाल्क प्रारमिभ्क शिक्षा की प्रयति तीज करने के सम्बन्ध में संकल्प ३२४ 
हाज्य है। हमारे प्रदेश में छोटे छोट प्रदेशों से भी साक्षरता बहुत कम हैँ। इसमें १३६ 
प्रति सेकडा साक्षरता हैं ओर हमारे संविधान में १६६१ को अवधि रखी गयी ह। 
समझता हैं कि इस गतिसे १६९४६ से आज तक जितनी शिक्षा बढ़ी है, बल्कि हमें आपको 
ध्राक्ला से कहना चाहिये कि प्रारम्भिक शिक्षा वास्तव में शिक्षा तो नहीं है. और न इसको शिक्षा 
कहा जाना चाहिये । बहुत से माननीय सदस्यों ने धामिक शिक्षा पर सदन का ध्यान आकर्वित 
कराया। में तो कहंगा कि प्रारम्भिक शिक्षा वास्तविक शिक्षा नहीं हे बहु तो एक साक्षरता 
शिक्षा की मांग नहीं, साक्षरता की मांग हू कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम पढ़ना-लिखना 
था जाय ओर ऊऋपने दस्तखत कर सके। प्रारम्निक शिक्ष शिक्षा नहीं, साक्षरता हूँ । 
झौर संविधान में प्रोवीक्न होने पर भी ग्राज तक जो सरकार ने इसमें प्रगति की हुं बास्तव 

किसी सरकार के लिये, क्‍या दाब्द कह, उतना शोभाजनक नहों है । क्योंकि सन्‌ ६६६१ 


हो । 


3 


४ 


तक किस झाधार पर, किस प्रगति से प्रतिवर्य कितना परलेंटेज के हिसाब से इस सरका 
ने साक्षरता बढ़ायी है जरा इसके आंकड़े देख लिये जाय॑। 

जहां तक यह प्रदन उठता हुँ कि यहां पर इतना पैसा कहां से ऋथेयगा । हम समझते हैं 
कि सन १६४६ से झाज तक जो कि बजठ के आंकड़े इतने अधिक बढ़ गये हैं 
बजट हो गया उस परसेंटेज के हिंस!ब से सन्‌ १६४६ 7 ३ 
साक्षरता इढा सके, जो नगण्य हैं । और इस पर सरकार का ध्यान यधाक्षी क्र ऊाने की आब- 
ध्यकता है । इसलिये मेने प्राश्म्भ में कहा था कि वीरेखपति याइह छी ने जोड५ 
प्रस्ताव दिया था, उसमें घरकार को समय दे दिया गया था कि इस समय के ऋग्दर सरकार 
समस्त प्रदेश में अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा कर दे, जिससे सत्‌ १६६१ तक, अगर १९५७ 
तक समस्त प्रदेश में प्रारम्भ कर दी जाय शिक्षा संविधान की धारा के अनसार, हम उसका 
पालन कर सकेंगे। इसी आधार पर जो प्रारम्भिक प्रस्ताव था उसी को मेंने रला ओर 
हम झाज यह देखते हे कि शिक्षा १र जो खर्च किया जा रहा हु आसाम में, बिहार रे, मद्रास में 
तथा और प्रान्तों में जिस परसेंटेज से खर्च किया जाता है. उतना उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा 
रहा है। हम देखते हें कि आसाम में जहां €० लाख की आबादी है, लेकिन वहां १ करोड़ 
से भी अधिक रुपया शिक्षा पर ख् किया जाता है, बिहार में ४ करोड़ की आबादी 
है वहां पर और अ्रधिक खर्च किया जाता है, मद्रास की आबादी ४ करोड़ है ओर बहूं 
प्र १७ करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाता है। यहां पर ६ करोड़ ३६ लाख की आबादी 
होने पर सी कंबल १० करोड़ रुपया ही शिक्षा पर खर्च किया जाता हूँ । इसलिये इस सरकार से 
सदन की मांग नहीं. बल्कि संविधान की भांग हु ओर उत्तर रोंग के सतादिक सन १६६१ तक 
हम दश में साक्षरता ला सकते हे । शिक्षा कीबात को छोड़ दोजिये, में समझता 
कि समाजवादी ढांचे में केकल प्रारम्भिक ही नहीं, प्रारम्भिक शिक्षा तो छोटी की मांग नह हर 
उसमें कोई विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, कोई आठ स और क्रापट्स नहीं खाया जाता हूं, 
प्राइमरी रकल्स का जहां तक सम्बन्ध हुँ बहां तो. सिर्फ लिखना-पढ़ना, चिट्ठी लिख सकें 
झोर पोलिंग के दवत जब बोट देने जाय॑ तो अपने कम्डीडट_ का नास पढ़ सकें, इतनी ही हम 
सांग करते ह॑ । उतना ही संविधान के अन्दर कहा गया हुं । जितने प्रगतिशील राज्य हेँ होना तो 
यह चाहिये कि शिक्षा जो है, ऊंची शिक्षा भी चाहे एम० ए० हो या पोस्ट ग्रेजुएट 
बलासेजञ की हो, तो वहां तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिये। लेकिन श्राज इस देश में 
जहां पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा ह और जनता जो टंवस से लदी जा रही है प्रार- 
स्थिक शिक्षा भी अगर न देंगे तोसे समझता हूं कि हमारी सरकार कोई उद्चति नहीं कर 
पायंगी और संविधान का जो अनच्छेद हैं उसका पालन भी यह सरकार ५० फीसदी भी 
नहीं कर पायंगी सन्‌ १६९६१ तक। 

.. जहां तक यादव जी के प्रस्ताव में कहा गया और यहां पर बहुत से लोगों ने कन्ट्रेंडिक्ट 
किया हैँ यह कहा है कि शिक्षा की प्रगति अझ्संतोषजनक नहीं रही हूँ । में तो कहूंगा कि शिक्षा 
को जो हालत है बार बार कहा है और माननीय मिश्र जी ने कहा कि प्राइमरी स्कूल्स की हालत 
क्या हैं ? न तो अ्रध्यापक अच्छे है, हम देखते हें कि जहां २ प्राइमरी स्कुल्स हैं वहां न फ़र्नोचर 
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हैं, न ब्लेकबोर्ड है और यह तो हालत हैँ कि जो पढ़ाने के लिय चाक वगैरह है उसकी भी 
व्यवस्था नहीं और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के द्वारा जो प्राइमरी. स्कूल चलाये जाते हैं, न तो उनके 

अध्यायकों को ससय पर बेतन हो मिलता, हु जिसको सरकार भी सानती है और उत्त तरफ के भी 

सदस्य बराबर इसको शिकायत करते रहते हें और कहते है कि प्राइमरी स्कूलों की हालत 

क्या हैं। हम देखते है कक्षा १ से लेकर कक्षा ४तक कक्षायें हैं और यहां इस सरकार 

की तरफ से जी० ओ० निकाला गया है. कि जिस प्राइमरी स्कूल में ३६ एबरेज बच्चे हों 

वहां एक अध्यापक रहना चाहिये, हम मानते हें कि ३६ बच्चे वहां होंगे, लेकिन कक्षायें 
उससे ६ होंगी फिर उसके साथ साथ बेसिक का काम भी होगा, कृषि का भी काम होगा, 
तो एक अध्यापक किस तरह से ६ कक्षाओं को देखेगा और किस तरह से उनको पढ़ा सकेगा? 

तो इस प्रकार से हम यह देख रहे है कि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा की नीति को बल्कि हम 
तो इसे साक्षरता कहेंगे, साक्षरता की तीति को किस तरह से इकानासी से या कम से कम 
खर्च करके चला रही हैँ । कम से कम्त जितना खर्चे हो सके वह नीति इसके लिये यह 
सरकार बरत रही हे । इसलिये हमने यह संशोक्षन रखा हे, जिससे सरकार के लिये एक 
निश्चित समय दे दिया जाय, जिसके अन्दर निःशुल्क और अनिवाय शिक्षा सारे प्रदेश्न में 
हो जाय । वरना वेसे में समझता हूं कि जिस तरह से आज बोडों के द्वारा यह कार्य चलाया जा 
रहा हैं उससे प्रदेश मे प्रारम्भिक शिक्षा का इन्तजास न जाने कितने वर्षो में भी नहीं 
हो पायेगा। अभी साननीय शुक्ल जी ने कहा कि अफसोस की बात है. कि हमारी पार्ो 
के लोगों ने ही,ऐसा प्रस्ताव रखा है;। 

.. में कहना चाहता हूं कि वास्तव हें अगर सच्ची बात को . सच्चा कहा जाय तो उसमें 
ऐसी कौन सी बात है. और माननीय शुक्ल जी ने स्वयं भी इस प्रस्ताव की जो अ्रसलो चोज 
हैं उसका समर्थन किया है. और कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के स्कलों की हालत किस तरह से 
खराब हैं। इसलिये अ्रध्यक्ष महोदय, मेने यह प्रस्ताव रखा है कि १ जुलाई, १६५७ 
तक समस्त प्रदेश में. चाहे वह शहरी इलाका हो, चाहे देहाती इलाका हो, अनिवाय 
और निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा कर दी जाय जिससे कि कम से कम उस प्लेज की 
जिसको हमने संविधान में लिया हे, उसकी पूति हो सके । इस प्रजातंत्र के युग में यह एक कलंक 
की बात हैँ. कि यहां का रहने वाला यह न समझ सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यह मार्ग 
किवर को जाता है, यहां तक कि जब वह पोलिंग के लिये जाय तो वह यह भी नहीं 
समझ पाता कि यह किसका नाम है, यह किसका चिह्तू है। इसलिये यह आवश्यक हें कि इस 
सरकार को जो कि समाजवादी ढांचे क।ः झपने को मालती है उसको चाहिये कि यहां 
के प्रत्येक रहने बाल को कम से कम साक्षर तो बनाये. जिससे उस के सामने जो अन्धकार 
है बह दूर हो सके और जिससे संविधान की जो मंशा है उस की पति हो सके। इन्हीं 
शब्दों के साथ में अपने संशोधन को पश्म कर रहा हूं । 


श्री ननल्नसिह रावत (जिला गढ़वाल)---प्रस्तुत धंकल्प को निम्न रुप में रख 
दि! जाघध || |यऔ7_ क्‍ 

द . इस सदन का निर्चिचत सत हे कि उत्तर प्रदेश में सर्दन्न प्रारस्थिक शिक्षाकों 

..... प्रगति संतोषजनक बनाने के लिये अभिवार्थ व निःशुल्क शिक्षा को 

. १ जुलाई, सन्‌ ५६ से लागू किया जाय: ” क्‍ 

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत संकल्प है. वहु के ई अपुर्ण हे और उसके अन्दर बड़ी- 

बड़ी जासियां और अनिश्चितता है। वह सरकार की नीति को जो निर्धारित की गयी हैं 

उस दो भी स्पष्ट नहों करता है और में यह बताना चाहता हूं कि संकलप को कभी इस तरह 

रा चत नहीं होना चाहिये। उसके ब्रच्दर निश्चितता लाने के लिये मेंने जित शब्दों को 

उबित समझा है उनको इस प्रस्तुत संकल्प में पेश कर दिया है। और में यह बताना चाहता हू 

कि जिस राष्ट के अन्दर था जिस प्रदेश के अन्दर जम्हूरियत प्रणाली की स्तरकार हैं, उसका यह 
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[श्री चन्र सिह राबत | 
झ्यौर संने बताया कि आपकी सरकार यह क्‍या कर रही है । गरीब जनता के रुपये को 
क्यों खेरात में बांद रही है। बे बढ़ पढ़ने लिखने से इन्कार करते हैं, वे टीचर केचल झठ़े 
रजिस्टर्स भरते है और तनख्वाहों को हज्म करते हैं । में यह बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार 
की नौति से हमारे देश के अन्दर जो प्रगति होनी चाहिये थी शिक्षा के क्षेत्र में वह नहीं 
होने जा रही हैं। जितने भी साननीय सदस्य इस सदन में बेठे हें वे हमार राष्ट्र के भाग्य 
विधातः हें, वे हमारे भविष्य के निर्माता हें और उन्हीं के कन्धों पर हमार उत्तर प्रदेश के 
६ करोड़ इन्सानों का उत्तरदायित्व है। हमें उनको सही रास्ते पर चलाना है। हम किसी 
को खुश करने के लिये आग के भाड़ में उनको झोंक नहीं सकते । गलत कदमों को उठा कर 
हम अपने देश को जलती हुई आग में नहीं झोंक सकते । ऐसा हम नहीं करेगे, नहीं करेंगे, 
यह हम स्पष्ट बता देना चाहते है । अ्रगर आप चाहते हें २० साल में इस देश को पढ़े-लिखे 
नवयुवक और नवयूतियों का राष्ट्र बनानातो में आपको बता देता चाहता हूं किआप 
को पहली जुलाई, १६९५६ से यह कदम उठाना पड़ेगा और शआआपको उत्तर प्रदेश के उन गरीबों 
ग्रोर भिखमगों को जो रास्तों एर पड़े हुये हे उठाना होगा। कोई भी बच्चा जो पैदा होता हे 
चाहें वह अमीर का हो या गरीब का, राष्ट्र की सम्पत्ति होता हे। कोई भी अधिकारी 
जो इन गरीबों और भिखमंगों को बच्चों को सड़क पर पड़े हुये देखता हे अगर उसका 
दिल दहलता नहीं. तो में समझता हूं कि वहू अपने उत्तरदायित्व को निबाह नहीं रहा है, 
उन कठतेब्यों का उल्लंघन करता है जिनका उसे पालन करना चाहिये। किसी भी बच्चे को 
राष्ट्र की सम्पत्ति होते हमे यह पुरा-पुरा अधिकार है कि उत्तर प्रदेश कौ सम्पत्ति से जो 
विकास वह अपना कर सकता हें, करे और हमारी सरकार को उसके लिये उन सारी 
सुविधाओं को सुहय्या कराता होगा। यह हमारा अधिकार है. और यहु॒ कांस्टोीट्यूशन 
में प्रदान किया गयाहई । वह अ्रधिकार केबल कांस्टीदयूशल तक महदूद रखने के लिये 
नहीं रखा गया है, वहु उपभोग के लिये बनाया गया हे बरना वहे कांस्टीट्यूशन 
इनएफ्ेक्टिव हैं। श्राप एक आद्शवादी कांस्टीड्यूडइनल बना कर के दुनियां के सामने 
ऊंचा बनना चाहते हैं । सुश्े उस वर तरस आता है जो समझता है कि कांस्टड्यूडन के अन्दर 
आदर्शवादी धारा को. रखकर हिन्दुस्तान ने. बड़ी तरक्की कर ली हूँ और दुनियां के बड़े 
बड़े प्रगतिशील मल्कों को डिफीट देकर देश आगे निकल गया हे। इसलिये में बताना चाहता 
हुं और मेरा प्वाइन्ट स्पष्ट हे. कि साननीय सदस्य मुझको समझाने में गलती न करेंकि 
सबसे पहले प्लानिंग शिक्षा के क्षेत्र में होता अधिवा् है और उसकी सबसे पहली 
सीढ़ी हमारी शिक्षा की जो आ्राधारशिला हमारी प्राइमरी पाठशालायें हु जब तक उन 
पाठशालाओं को कंसोलिडट नहीं किया जाता तब तक किसी प्रकार की प्रगति असम्भव 
हे । हा द 

में कहता हूं कि आज हम अपने स्वार्थ के आ्रावेश में श्राकर बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी को 
खोल रहे हूँ झ्लर उत लाखों करोड़ों को तादाद में जनता को शिक्षा से महरूस रख कर हम चन्द 
व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। में इस नीति को अपनाने के लिये कतई तेयार नहीं हूं 
और नतो संश्रापकी सराहनाहीकर सकताहूं। क्योंकि में बतानाचाहताहुूंकि आज हमार 
जितने राष्ट्र के नेता हैं, निर्माता हें वे केवल ४ प्रतिशत लिटरेट जनता में से निकल 
हैं। में उस शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करना चाहता हूं। हम १०० फीसदी में से 
उन चुने हुये दिसागों को, उत ईमानदारों को, उन इंटेलेक्चुअल्स को श्रागे लाकर, उनको 
प्रा प्रा मौक़ा देकर राष्ट्र के लिये उन नेताओं को पेंदा करना चाहते हैं, जो आज हमार 
देश को उपलब्ध नहीं हैं । में आप को बंतलाना चाहता हूं जेसा कि कवि ने कहा हैँ कि :--- 

“]/व्वाए 8 ॥0फ्रत $ 007व0 शैंपर। प्रा550, 
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हमारे गरीबों के घरों में, गरौदों की झोपड़ियों में बड़े-बड़े दिमाग पैदा होते हैं, लेकिन हमें 


छः 


ग्रनिवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तीद्र करने के सम्बन्ध में संकल्प २६ 


खेद हें कवि उन दिसागों को सोक़ा नहीं दिया जाता है उनके विकास का और हम झपली राष्ट 
सेवा के लिये उनसे बड़ा से बड़ा चमत्कार श्ाप्त कर सकते हु परस्तु इस गलती के कारण 
हमारा इ श महुरूस रहु जाता हु। यदि उनका विकास हो सके तो हमारा देश प्रगति की झोर 


थ झागे बढ़ सकता हु। इसलिये में चाहता हुं कि हर बच्चे को मोका दिया जाय 


| 


] ऐश! 


॥। जे हद 
डर टा मं 
ज्ड् 


४ ४, 


क्ि इस रेह में उसकी उचित ढंग से शिक्षा-दीक्षा हो सके 
दूसरी बात से आप से यह कहना चाहता हूं कि आज बड़े दुख की बात हे शि हम लोग 
जो झपने देश की प्रगति के लिये. प्लानिंग कर रहे हे उसमें कभी इसरों की राय नहीं लो 
जाती है और जो चन्द व्यक्ति हु जो अपने को साहिर समझते हें उन्होंने ही कद्धि का ठेके 
ले रखा हुूं। लेकित मं कहता चाहता हैं कि उनकी बद्धि सो जाती है, उसकी बस्धिऊंद 
जाती हूँ. और वह सच्चा रास्ता नहीं दिखा सकती है । इसलिये आज अगर झाप अति के 
रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आप को सही तरीके पर चलना होगा, सही बात सोचता होगे । 
यूनिवर्सिटी खोलने का आप को कोई अधिकार नहीं हैं । अ्दर कझाप ६ झरोड़ गरोय करना के 
बच्चों को छोड़ कर यतनिबर्सिटी खोलना चाहने हूँ तोबहापका यह काय बेशार है। हे 
जातना चाहता हूं कि. अपने प्रान्त में जितनी यूनिवर्सिटी इस समग्र मोजूद हू उनके खिए 
ठीक प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता है। लखनऊ, इलाहाबाद शोर बनारस मे जो रेजीडवियत 
यूनिवर्शिटीज हुं उनका ऐक्सटेंशन क्यों नहीं क्चिया जाता हें ? क्‍या कहुरत है डुप्लोहर्सी को, 
आज जहां देखो वहीं उप्लीक्षती, डप्लीकेसी दिखाई दे ती है । संस्छत की पूलिव्त्िट! आप लोलन 
हे हैं, म्बन्ध में आप से यह कहना चाहताहं कि बनारत हिन्दू यूनिवासटी के संस्कृत 
विभाग को ही आप क्‍यों रहीं बढ़ाते हे ? व्यर्थ में नई यूनिवर्सिटी खोल कर आप प्रजा का दरया 
जाया करना चाहते हें। लेकिन हम लोग तो अपने स्वार्थ में मुब्तिला हैं। आज हम हाई 
स्कूल को डिग्री कालेज करने के लिये हे और बहुत ले कर भी दिये हैं । लेकिन गायमर स्कूल 
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> हर 
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जो गरोबों के घर के पास हो वहां सकल नहीं 


शी किक] + 49५, जज 


भेंने रेखा हे और माननीय 
दफा में आय लोग रहते है ।  बह़ां 


का कृषट करें । बिलिडग के नाम पर वह एक इमली के पेड़के से ना हू जहां पर 
कण 0 ५... अ का] कं ज लिख न बठा 

रात को गदहे, खच्चर व लोग वट्टी किया करते हैं। वहां के हेंड टीचर साहब इंटों पर अंठ 
्दः ञ् पर 4० का हल 2० कक पे 

करते हैं ओर जो उत्तके सहायक है. वह खड़े रहते है। क्या इसी हालत से आप पगद के राह वर 


आगे बढ़ेंगे ” कभी नहीं । 
में आप को यह बतलाना चाहता हूं कि झ्राप आज बड़े बड़े प्लान व 


घ। 
के 


सही आधार नहीं हे, जिनके लिये सह; तरीका नहों है, उनकी बद्धि सह रास्ते पर नहीं चलता 


चल थ 


है, सही रास्ता नहीं बतलाती हे । अगर आप आज अपने प्रदेश के छः करोड लोगों को आगे 
बढ़ाना चाहते हैं तो में आप से यह कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने स्वार्थों को छोडिये 
आज हालत यह है. कि हर झ्ादमी दोड़ रहा है कि मेरे जिले में डिग्री कालेज हो जाय तो मेरा 
नाम हो जायगा। में कहता हूं कि इस चीज को छोडिये। अगर शाप अपने स्वाथ के लिये 
छः करोड़ लोगों को अंबकार के गत॑ में डालना चाहते ह॒ तो वह ठीक नहीं हं। में अपने स्याध 
के लिये अगर छः करोड़ लोगों को छोड़ कर आगे दोड़ना चाहता हूं तो अगर चन्द्र सिह्ठ का 
व उस के परिवार का नाम निश्ञान मिट जाय, तो तब उत्तर प्रदेश तरक्की करंगा, उन्नति 
करंगा ओर इसके बच्चे अधिक शिक्षित होंगे और इसके समाज को और नागरिकों को 
मोक़ा सिलेगा कि वह प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके । 


में समझता हुं कि जब हमारा मुल्क झाजाद नहीं हुआ था और हम उस समय जेलों मं 
यह स्वप्न देखा करते थे कि जब हमारा देश आजाद होगा तो यहु समझते थे कि बड़ी-बड़ो 
बिल्डिग्स, हमारे राष्ट्र के काम में ग्रार्येगी। लेकिन हमें श्राज अत्यन्त दुख हे कि 
ग्राज भी हमारे यहां नाचधघर वरगरह जारी हूँ लेकिन हमार प्राइमरी रकूलों 


३३० विधान झभा हर [१६ सितम्बर, १६४५ 


[श्री उन्द्रसह रावत] 
के लिये और खास कर हमार दारूलहफा के पीछे पाले प्राइमरी रकल के लिये दिस, 


नहीं हैं। जब दूसरी ऐक्टीविटीज के लिये हमारो सरकार हो पास करोड़ों रुपया है तो 
दारलशकः के पीछे जो प्राइमरी स्कूल है उस के लिये बिल्डिंग नहीं हो रूकती? बच्चों 
को. धप और वर्षा से बचाने के लिये कोई इन्तजाम नहीं हो सकता हे ” बहुतो 

की म्थनिस्ियैलिटी की शिक्षा की हालत हे जोकि अभी कारपोरेशन बनने जा रही है । 


तो फिर देहात की क्‍या हालत होगी इसका आप अन्दाजा कर सकते हें। 

श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़ )--मेरा यह प्वाइंट आफ आर 
कि आप के पास कुछ अमेडसेंट आये हुए हु उनका ही नाम बोला जाता हू तो अगर श्र! 
कृषा कर यह बतला दें कि ओर कितने हें तो उतनी देर तक और लोग खड़े नहीं होंगे 


जी 


द्ध 


श्री उपाध्यक्ष--एक तो यह पेश कर रहे है और दो और है । 


शी मुल्तान ब्ानस खां (जिला फर्रुबाबाद )--डिप्टी स्पीकर साहछ, जो प्रस्ताव 
आज हमारे सामने पेश हैं..... 


श्री वीरेन्द्रपति यादव--भीमन्‌, में यह जानना चाहता हूं कि क्या संशोधन 
की लिखित रूप में सूचना देने की प्रथा समाप्त कर दी गई हे ? मेरे पास कोई संशोधन नहीं 
झाया हूं। 


श्री उपाध्यक्ष---जो एडमिट किये गये हें में उनके अनुसार ही चल रह! हूं। स्पीकर 
महोदय ने उनको लिया हे में उस के झ्रनसार ही चल रहा हूं । 

श्री वीरेन्द्रपति यादव--जितने संक्षोधत पेश हुये हें उनकी लिखित सूचना मेरे 
पतस नहीं आयी हैं । 

श्री उपाध्यक्ष--सल संकल्प ही संशोधित कर दिया इस कारण लोगों को अलेंड- 
सेंट का नोटिस देने का मौका नहीं रहा। 


“श्री सुल्तान आलम खाँ-..डिप्टी स्पीकर सहोदय, थे श्राप की इजाजत से यह हू 
मेंट पेश करना चाहता हूं कि संकल्प की पंवित १ में हब्द व्रारश्थिक शिक्षा के स्थातपर 
हबद बिसिक तथा टंकनीकल शिक्षा रख दिये जायें । 


सना. 


शक 


ब् जी 
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जनाबबाला, जो प्रस्ताव झ्राज हमारे दोस्त मेनपुरी के मेम्बर स्पहब ने रखा हूँ वह 
झहस प्रस्ताव है। में उनका मशक्र हूं कि उसके जरिये से उन्होंने इस सदन को इस बात 
का मौका दिया कि हम यहां बैठ कर इस बत्त पर सौर कर सके कि हुस्ारे सूबे की तॉालीम 
कैसी है. और उस में किन किन तरमीसों की जरूरत हे और इसको बेहुतर बनाने के लिये 
हम क्या कर सकते हैं । इसमें दाक नहीं हुं कि गजिइता ४, ५ सालों में थानी सन्‌ १६४६ 
से जब से कि मौजदा गवनंमेंट इस सबे में श्रायी तलीश की तरक्की देने के लिये उन्होंने 
अपनी जगहु पर काफी कोशिश की। हमने यह भी देखा कि जो बजठ पिछले, २, ३२ 
पाल से हमारे सामने आये उत्त बजटों में तालीम पर रुपया बढ़ाने की कोशिश की गयी हैं 
खासतौर से भरी तक इस सूबे में जो बजठ येश हुआ करते थे उतमें ज्यादा रकम पुलिस 
के लिये रखी जाती थी। लेकिन पिछले दो साल से हम यह बात देख रहे हे. कि तालीम के 
मह॒कमे के लिये. जो रकम रखी गयी वह पुलिस के महकसे और दूसरे सहकमों से ज्याद! 
हैं। इससे यह अन्दाजा होता है कि हकूमत का ध्यान इस तरफ हे कि हिक्षा को आम बनाये 
न न मा 


# बकता ने भाषण का पुत्र्वोक्षण नहीं किया 


के... ०५० हि * कर, + [जका 


त] 3 ध््थे ४७४ 
ध्यातपूण ह 4 प टू व्यक्त... करना) सुन “मना नाक कल पक... नल" बराथक अब कस आपका क '- र्क क्र न 8. हाल कट. “९# ह्ल्ण ह' अका।४:... ऑयल... शइकामकका, 
मे लोगों की पहुंच के अन्दर इसक्तों पहुंचाया काय ताकि शच्था पब्चत्क्ष आपने सब मे 
ना हा मन ल जार दी-+7 हो ज> बन्‍थकक श्ल््ा ्् कर औँ दा आन हे 
नह संबाल यह पदा हतता हू कजेा कृदट् तब्यार ह 
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उ् से रकसा अरब तरखास का जरूरत हू जसमभ आर बहतार बनान को लग अबूरत हा! 
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फिर अगर इस बंकग्राउन्ड में इस बात क 
१ पड़ेगा कि हमारी तालीमस इस किस्स की 
हो सके । यह सही हें कि हमारे यहां हाई 

लाख तालिबइल्म हर साल पास हो कर निकलते हें । लेकिन सबाल यह प्र*र तालीम 
को इतना आर बना दिया जाय कि जिससे झ्राम लोग पढ़ कर निकल सके तो फिर उनके लिये 
क्‍या बन्दोबस्त होगा ? जाहिर हे कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी में लोगों को स।लब साल 
तोकरी नहीं दे सकती । हमारे पास इतना सरमाया भी नहोंहे किहमबंठ कर तिजञारत 
कर सर्क । इस मुल्क के झनदर इतनी जमीन नहीं हु कि लोग उस में जा कर काहइत कर सके । 
तो फिर सवाल यह होता है कि ग्राखिर हम अपने थहाँलोगों को तालीम दें तो बहु तपर्ल.र 
किस किस्म की होनी चाहिये और उस तालीम को हासिल करने के बाद उन लोगों को 
बया करना चाहिये। बहरहाल इस मामले पर बहुत गौर हुआ और बहुत सामने 
आयी । हम सब यह जानते हुं कि बेसिक एजकेशन जो इस मुत्क के अन्दर गांधी जी ने 
पहले बतलाया था और जिसका आइडिया दिया था क्या उस को गवरनमेंट ने तेसलीम कर 
लिया हे ? एक ऐसी तालींम हू जो हमारी त्रुटियों की पूरा कर सकती हु । वह 
हमारी तमाम जरूरतों को पुरा कर सकती हैं। दूसरों तरह की तालीम जो हसार लिये 
जरूरी हैँ वह टेक्निकल ऐज्केशन हुँ। इसको इसलिये भी ज़रूरत हे. कि हम अपने मुहक 
में प्लानिंग और डेवलपसेंट कर रहें हु और हमने कम्यूनिटी प्राजक्ट्स खोले हे और 
हम इस बात की कोशिह कर रहे ह॒ कि हम दुनिया में तरक्की के मंदान में अपनी कमियों को 
प्राकरे। अगर तालीम को श्रास करना हुं झ्लोर लोगों को इस काबिल बनाना हे कि दे अपने 
पेरोंपर खड़े हो सके तो में समझता हूं कि प्राइमरी तालोम से ज्यादा ध्यान देने 
की ज़रूरत बेसिक ओर टेक्निकल एजकेदन पर ध्यान देने की हैं। इस बदत हमारे 
सूबे में ५ युनिर्व्सटीज़ काम कर रही हु और इसके अलावा २, ३ और खुल गई हें था खलने 
वाली हे। हमार यहां सेकड़ों की तादाद में डिग्री और इन्टरमिडियंट कालेज हेँ लेकिन 
सवाल यह हूँ किज्ञो लोग यहांस तालीम हासिल करके निकले ब॑ मुल्क के लिये कहाँ तक 
कारशमद हो सकते हें। पिछले ४, ५ साल में हमार दंक्ष में काफी प्लानिंग हुआ शोर उसके 
सरिये से हम लोग झाइन्दा के प्रोग्राम बना रहे हु लेकिन इस प्लानिय के प्रन्दर जो इसे 
प्रायरिटी मिलनी चाहिये से बड़े अदब से अर करूंगा कि वह परी प्रायरिटी तालीम 
को नहीं मिल सकी । हमारे सासने नरन्‍्द्र देव कमेटी और पब्लिक स्नेजमेंट कमेटी की 
रिपोर्ट हू। हमने उनमें से कुछ तो किया लेकिन इस बात की ज़रूरत हेँ कि हुस उनकी 
पुरो सिफारिशों को काम में लावें। रिज्ञोल्युशन का स्कोप तो महदुद है लेकिन 
तालीस के मसले में बहुत सी दूसरी चोज भी आदंगी, मसलन इच्चों की टेनिंग और 
डिस्पिलिन क्‍या हो, उनको तन्दुरुस्ती कैसी हो ओर उनके लिये खेल का बया बन्‍्दोंबस्त हो 
एकंडेमिक कैरियर के साथ तन्दुरुस्ती भी अच्छी होनी चाहिये। इस सूबे के अन्दर एक 
काउन्सिल आफ़ फ़िज्िकल कल्चर काफ़ी अस से कायम हुई जिसका स्कोप यह था कि यह 
तालिबिल्मों के अलावा और तमाम लोगों की तालीम और सेहत का भी इन्तज्ञाम 

गी, लेकिन उसे तालीस के सहकमे से तोड़ कर झोर किसी दूसरे महकमें में कर दिया 
गया हैं। काउन्सिल आफ फ़िज्ञिकल कल्चर की तालीस बिलकुल सही तौर पर दालीस 
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[श्री सुल्तान झ्रालम खां] 


के महकमे से ही हो सकती है। इसलिये हमें इस बात की ज़रूरत होगी कि हम ग्रपनो 
तालीम के उस हिस्से को जो दिसाग़ो और इस्प्रीचुअल और जिस्मानी से ताल्लुक रखता 
है उसकी प्लानिंग कर और उसे प्रायौरिटी दे ताकि हम अपनी क़ौस और मत्क को 
सही रास्ते पर चलावें और हम दुनिया में सही क़िस्म के शहरी इन्सान बन सके। 


जब में इस कसोटी पर इस रिज्ोलूशन को देखता हूं तो में पाता हूं कि यह 
कोई मामूली प्रस्ताव नहीं है. बल्कि यह एक अ्रहम प्रस्ताव हैँ और इस पर हम काफ़ी 
ध्यान देने की ज़रूरत है । हमारे कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद ४५में भी कहीं पर यह 
ज़िऋ नहीं है. कि इससे मुराद सिर्फ प्राइमरी तालीम ही हो सकती है। इसमें लिखा है, 
यह में आप की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं । 


“वृप6 छवा8 आता! 870688ए४0पा (0 ए0एॉ46 शाप 3 90700 07 07 ए8३7४ (0॥॥ 
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407 को ढटगीवाशा पाती ॥॥6ए7 0077066 6 386 ० ठ0प्रा।580 ४6875. 
इन अल्फाज़ से यह मतलब नहीं हैँ कि इसे सह॒दूद कर दिया हो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के 
लिये । बल्कि इसमें सिर्फ यही है कि बच्चों कं। इब्तदराई तालीम मुफ्त हो और जब्रिया 
हो और जब्निया तालीम मुफ्त ही हो सकती है । किसी शख्स को सजबूर करना कि तुम भ्रपने 
बच्चों को पढ़ाओ आर साथ में यहु मजबूर करना कि अपने पास से उस की तालीम का खर्चा बरदाइत 
करो, यह मुनासिब नहीं है। इसलिये यह प्रावीज्ञन रखा गया है. कि वह तालीम [१० 
साल में मुकप्मिल हो जाय श्लौर तमाम सूबे में ऐसी तालीमहो । जो प्रस्ताव हमारे सामने 
आया हे में उस की दिल से ताईद करता हूं और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस 
ससले पर गौरकरें और सोचे कि तालीम के भहकमे को कितती प्रायौरिटी मिलनी 
चाहिये और उस का क्या प्लानिंग होना चाहिये भ्ौर इस बदले हुये जमाने में उसका कया बदला 
हुआ रुख होना चाहिये। इसलिये तालीम के सिस्टम में जो तब्दीलियां होंगी उस बारे में 
कोई दो राय नहीं हें। हर शख्स इस बात को मानता है कि हमारी तालीम का ढांचा आज 
से १०० बरस पहले का हेजो अंग्रेज ने बनाया था लेकिन इसके साथ 3 साथ हमने इस 
बात पर तवज्जह नहीं की है कि इसके लिये क्‍या प्रायौरिटी होनी चाहिये। इससे 
पहले जो कमेंदियां बठीं उन्होंनेभी इसकी तरफ हमारी तवज्जह दिलायी ओर हर 
दाल्स इस बातको महसूस करताहे किअ्ब वक्‍त आ गयाहँ कि हमइसे तरजीह दें, प्लानिंग 
करें और बेसिक और टेक्निकल तालीस को फ्री और कम्पलसरी करें। इन अल्फाज़ के 
साथ में अपने संशोधन के साथ इस रिज़ोल्यशन की ताईद करता हूं। 


*श्री रामेंइवर लाल (जिला देवरिया)--माननौय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव 
है कि वीरेखयति घादव जी के संशोधित प्रस्ताव की दूसरी पंक्ति में “रही?” शब्द निकाल कर उससे 
बाद वाले शब्द है” के पदचात्‌ पूर्ण विराम कर दिया जाय और दब्द “औओर'* से लेकर तौसरी लाइन 
में हैं” तक निकाल दिया जाय । यह प्रस्ताव मं ने केवल इसलिये रखा हे कि में चाहता हुं कि इस 

- संशोधित प्रस्ताव के मंशा पर कोई आघात न लगें और सदन एकमत से इस प्रस्ताव को स्वीकार . 
कर ले। इसलिये मेंते यह आवश्यक समझा है कि इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करूं जिससे किसी 
भी व्यक्ति को चोट न लगे और हमार पुर प्रान्त में जिस चीज़ की आवश्यकता है वह पूरी हो जाय। 
इसलिये मेंने यह संशोधन प्रस्तुत किया हे। श्रीमन्‌, जहां तक प्रारंभिक शिक्षा की बात है हम सभी 
जानते हैँ कि सरकार का जो प्रयास रहा है वह बहुत ही नगण्य रहा है । अपने पूर प्रदेश में शिक्षा 
पर १६ करोड़ ८० लाख रुपया के करीब व्यय होता है और उसमें से १० करोड़ रुपया के लगभग 
सरकार खर्च करती है और & करोड़ कुछ रुपया जनता द्वारा प्राप्त होता हे । जो प्रारंभिक 

शिक्षा हे उस पर हमारी राज्य सरकार के फंड से ३ करोड़ ३४ लाख, ऊंची शिक्षा पर ३ करोड़ के 





* बकता ने भावण का पुनर्वोक्षण नहीं किया 4... 


भतिवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तीज करने के सम्बन्ध में संकल्प ३३३ 


लगभग सरकार का राज्य के फंड से व्यय होता हैं और बकिया १० करोड़ जनता व्यय करती है । 

तो फिर सरकार से अगर यह कहा जाय कि इस सरकार ने अपने शासनकाल में शिक्षा पर और 

प्रारंभिक शिक्षा पर कोई प्रयास नहीं किया हैँ तो वह कोई अतिशयोक्ति न होगी और न उसके लिये 
किसी प्रमाण की आवश्यकता होगी। संसार के बहुत से देझों में अनिवार्य शिक्षा हू बल्कि दुनिया 

के अन्य देशों में तो यहां तक हु कि प्रारंभिक शिक्षा के समय शिक्षार्थियों को पुस्तक और कहीं-कहीं 

खाने पीने की भी सहायता दी जाती हूँ । 


अ्रनतिवार्य शिक्षा के साथ साथ में माननीय मंत्री जी की सेवा में अर्ज करूंगा कि अनिवार्य 
दिक्षा चाल करने के साथ और भी कुछ खास बातों की तरफ उनको ध्यान देना होगा, उसके 
साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होनी चाहिये तभी हमें इसमें सफलता मिल सकेगी । 
गाज हरिजन भाइयों को बड़ी सुविधा दी जाती हे किताबें आदि उनको दी जाती हूँ, फीस भी माफ 
की जाती है लेकिन क्‍या माननोय मंत्री जी दावा कर सकते हु कि हरिजनों के बच्चे प्रारंभिक 
शिक्षा में १० प्रतिशत भी जाते हैं, तो इस का उत्तर श न्‍्य ही होगा । यही कारण हे कि हरिजन 
स्कलों में अपने बच्चों को नहों भेज पाते, बह मजदूरी कर के जीवनोपाजंन के साधन कमाते हूँ । 
उन बच्चों से जो भेड़,बकरियां, गाय, भेंसे चराने का काम लिया जाता हे वह उनकी शिक्षा के रास्ते 
में रोड़ा बन कर रह जाता है और इस तरह से उनके सामने उन की शिक्षा की तरक्को के सामने 
उनकी आथिक कमजोरी खड़ी हो जाती है । इस तरह से उन लोगों के स्तर को दिसा उठाये 
उनके लिये अनिवार्य शिक्षा बेकार है। हमें उनको अपने जीवन के स्तर को उठाने के साधन 
मौहेव्या करने चाहिये। हमारे प्रदेश की श्राबादी सवा ६ करोड़ के करीब है उसमें से ६.७ के 
करीब बच्चे प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ने जाते हे और २६ लाख €४ हजार ५४४ प्राइमरी एजकेशन 
में पढ़ रहे हें ज्ञिन में से ३ लाख से कुछ ज्यादा लड़कियां हें । यह भी ज़रूरी हे कि अ्रनिवार्य 
शिक्षा में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय । हमार प्रदेश में शिक्षा का कुल प्रतिशत १३.६ 
है, वह भी प्रदेद्य में रहने वाले लोगों के स्तर के अनुसार बंटा है। तराई के इलाके में वह १०* 
कुछ है, पूर्वी इलाक में वह साढ़े १० के करीब है और बीच के श्र पश्चिमी इलाके में वह १६. 
कुछ है ओर पिछड़ हुए इलाके में स्‍त्री शिक्षा ३.६ के करोब हें। इसलिये ज़रूरी हूँ 
कि स्त्री शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाय और यदि वह अनिवार्य होगी तो स्त्री और लड़कों 
दोनों की शिक्षा की ओर सरकार का ध्यान जायगा, बच्चों में लड़के श्रौर लड़कियां दोनों ही 
होंगी । इन दो प्वाइंद्स की ओर में साननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता चाहूंगा । 


अतिवाय और निःशुल्क शिक्षा चालू करने के लिय हमें विद्याथियों के अभिभावकों 
को भी ट्रेन्ड करना पड़ेगा । उनसे शिक्षा के प्रति सदभावना प्रेरित करनी पड़ेगी । जब तक हमारे 
अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये भे जने को तयार नहीं होते तव तक जबरदस्ती अनिवाय 
शिक्षा का अ्र्य मुकदमे बाजी का बढ़ाना होगा ओर बहुत से लोगों को इससें हमें दन्ड भी देना 
पड़ेंगा। तो हमें अनिवाय शिक्षा के साथ-साथ देहातों में शिक्षा प्रेम भी बढ़ाना पड़ेगा। विद्यार्थियों 
की अभिरुचि को भी बढ़ाना पड़ेगा और अभिभावकों के शिक्षा प्रेम को भी । विद्यार्थियों के 
लिये भी कोई ऐसा माध्यम र दा करना पड़ेगा जिससे वे अपना समय खे लक्द में अधिक न व्यतीत 
कर पढ़ने में रुचि लें। इसके साथ एक काम और भी करता होगा । श्राज अधिकतर प्रारंभिक 
शिक्षा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के हाथ में है। लेकिन यह बोर्डस उस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रही 
हैं। सरकार समय समय पर इतना घन उनको दे रही हूँ लेकिन मेरा दावा है कि ३० प्रतिशत 
कम से कम ऐ से सकल हमार जिले में हैं जहां कोई छत नहीं है जहां के बच्चे पानी में बेठकर या 
तो शिक्षा प्राप्त करते हें या स्कूल बन्द कर दिये जाते हें और अध्यापक लोग जाकर अपने खेतों 
पर काम करते हैं। वह भी मजबूर हैँ। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लिखते हैं, सरकार को लिखते हें 
लेकिन बहां कहीं से कोई उत्तर नहीं आता है और उनके पास फिर कोई चारा नहीं ह॑ सिवाय 
इसके कि वह अपने बच्चों को छुट॒टी दे दें और नामिनल पढ़ाई करें। तो करना यह हैँ कि 
जो डिस्टिक्ट बोडंस प्रारंभिक शिक्षा का काम अच्छी तरह से नहीं करती हें ओर जिन्होंने 


इइंड .. . विधान सभा. . [१६ सितस्बर, १६५६ 


श्री रामेइवर लाली 

मनता के साथ खिलवाड़ किया हूँ उनके हाथ से इसको छीन लेता चाहिये और उनको एड देवा दद 
करदेना चाहिये । अगर प्रारंभिक शिक्षा को चलान! हुँ तो यह सब करना पड़ेगा। अनिवाय शिक्षा 
देहात म॑ देना हें तो जो पीड़ित हे, शोषित है और त्याज्य हें उनकी तरफ सरकार का ध्यान जायगा | 
आर यह हमार हुक में भच्छा है कि कुछ थोड़े से लोग जो सभ्यता के नाम पर शहरों में ब्रपना 
जीवन बिताते हें उनसे ध्यान हट कर दरिद्रनारायण की तरफ जायगा जो गांवों में बंठ हुये शिक्षा 
के झभाव में अपनी जिन्दगी व्यतीत करते है और जहां की शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान बढ़त 
कम है । हमें वहां के बच्चों के श्रभिभावकों के लिये भोजन की व्यवस्था करनी होगी श्रौर यहो 
नहीं इस अनिवाय शिक्षा के साथ-साथ हमे उनकी पुस्तकों का भी प्रबन्ध करना होगा। उनको 
पुस्तक देना भी हमार लिये लाजिमी हो जाता हू । यदि हम वहां के रहने वालों के लिये समुचित 
ग्रजजीविका की व्यवस्था कर तो फिर हम वहाँ अभिभावकों के लिये यह नहीं कहते कि आ्राप उनके 
बच्चों को पटरो, प्लेट वर्गरह दे लेकिन यदि सरकार इसको नहीं मानती हुँ और वहां के लोग 
प्राथिकव्यवस्था के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते तो में इस हालत में निवेदन करूंगा कि 
सरकार को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करने के साथ-साथ उन गरोब विद्यार्थियों के लियेजो 
पेंसिल, कागज, और दावात अभाव से शिक्षा चालू नहीं कर सकते उनके लिय भी कोई व्यवस्था 
प्रवश््य करे । 


श्रीमन्‌, इसेके बाद मे आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 
प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य करने के लिये सब से बड़ा काम ज्ञो इस सरकार को करना पड़ेगा बहू 
यह हे कि स्कूलों में जो लोकल ठीचरसे हे उनको वहां न रहने दिया जाय । श्रीमनू, लोकल 
टीचर्स जो अपर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हूँ वे उन विद्य/थियों से समय-समय पर अपने घर का तो 
काम लेते ही हे साथ ही साथ चूंकि खेती बाड़ी के काम म॑ उनकी दिलचस्पी होती हू वे स्कूलों - 
से अमृमन गर हाजिर भी रहते हूं। मेरा यह कहना नहीं है कि सार के सार प्रान्त के अध्यापक 
ऐसा ही करते हूँ लेकिन म॑ यह कहता हुं कि लोकल ठीचसे अपने घर के कामों में व्यत्त रहते 
हूँ । अगर हम चाहते हे कि शिक्षा को जल्दी से जल्दी अनिवार्य करके लोगों को शिक्षित बनाया जाय 
तो जहां हमें विद्यार्थियों में एक तरफ रुचि पैदा करनी होगी वहां अध्यापकों में भी रुचि बढ़ानी 
होगी । अ्रध्यापक अपना कत्तंव्य समझें श्र एक निश्चित श्रवधि के भीतर बच्चों को शिक्षा 
दे देता है ऐसा वे समझे। अध्यापकों में रुचि बढ़े इसके साथ उन्हें खाने लायक तनख्वाहु और भोजन 
के लिये पर्याप्त साधन और सम्पत्ति मिले ताकि वे आनन्द और सुख की जिन्दगी अपने परिवार 
को साथ व्यतीत कर सके । यह बात तभी हो सकती हूँ जब कि टीचर्स सें रुचि बढ़े पढ़ाने की शोर 
झोर उनको लोकल एरियाज से हुटा कर दूसरे एरियाज में भेज दिया जाय । वहां फिर उनका एक 
ही काम रह जायगा पढ़ाने का । सदन का हर एक सदस्य यह मानेगा कि लोकल टीचर्स जो अपने 
एरियाज में रहते हे वे निएचय ही अपने घरल कारोबार में फंसे रह जाते हे । श्रगर हमको शिक्षा 
को ठीक प्रगति देना है तो सबसे ज्रूरी यह हूं कि हमको अध्यापकों का स्तर ऊंचा करना होगा, 
सासिक वेतन अधिक बढ़ाना होगा । 


माननीय सीताराम शुक्ल जी ने झपते भाषण में यह सुझाव दिया भा कि प्रारंभिक 
शिक्षा देने के लिये स्त्रियों का स्थान हो । में समझता हूं कि होना चाहिये लेकित स्त्रियों के 
शिक्षा के अनुपात को देखते हुये हम लाॉजिमी तौर पर हर अपर प्राइमरी पाठशाला सें स्त्रियों को 
स्थान देने में असमर्थ हो जायेंगे । लेकिन यह निवेदन करूंगा कि यदि यह संभव हो सके और जितनी 
भी स्त्रियां हमें अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा देने के लिये प्राप्त हो सकें वहां उन्हें हमें भेजना 
चाहिये । उनमें एक मातृत्व शक्ति होती हे, एक प्यार की भावना होती है, बच्चों के प्रति एक ममता 
होती है और उससे प्रारंभिक पाठ्यालाओं में पढ़ते वाले विद्यार्थियों को बहुत कुछ लाभ हो 
सकेगा। सचमुच मनोवेज्ञानिक प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसलिये में सीताराम जी के सुझाव का 
संशर्थन करता हुं और अपना यह संशोधन प्रस्तुत करते हुये यह उस्मीद करता हूं कि श्री वीरेच्रपति 


झोर यह सरकार दोनों इसे स्वीकार करेंगे ॥... 


डे 


ग्रनिवाय ब निःकझुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तोमर करने के सम्बन्ध में संकल्य इ३५ 


श्री शौचनद्र (जिला सुज्प्फरतगर ])--अभीमन, में आपकी ग्राज्ा से वीरेसद्रपति घादद 


४ संशोधन मं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हे 


संकल्प की पंक्ति २ के शब्द क्षेत्रों में "और शब्द तीव्र को बीच में दाव्द प्रत्येक 

जिले के एक-एक परणने में” रख दिये जाय॑। 
श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक भ्रव तक के भावण मेने सुने यह्‌ 

होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में घंदि निःशुल्क और अनिवार्य हि: दी जाये 
तो यह सब व्यय पूरा करना कठिन हो जायगा। में यह समझता हें कि प्रत्येक सज्जन 
इस बात को मातता हें कि शिक्षा अनिवाय और निःशुल्क होती चाहिये । परन्तु यह किस प्रकार 
से की जाय । जेसा कि हमारे संविधान में लिखा हे कि १० वर्ष में अनिवाय शिक्षा करके ऐसा 
कर दिया जाय कि कोई भी अनपढ़ बचा न रह जाय । यह प्रायः १४ वर्ष की झ्ाय तक साना हूँ, 
में समझता हूं कि १४ वर्ष की झ्राय्‌ तक कक्षा पांच तक को शिक्षा हो सकती हे और इसके साथ 
यह देखना पड़ेगा कि यह खर्चा कहां से आये ? इस खर्च को पूरा करने के लिये टेक्स बढ़ाने पड़ेंगे 
परन्तु यह समय नहीं कि ऐसी दह्या में टक्सों की भरमार हो । में यह बेहुतर समझता हूं कि हमारे 
उत्तर प्रदेश में ५१ जिलों में से हर एक जिले में यदि एक-एक परगना में अनिवारय शिक्षा आरऊः 
कर दी जाय निःशुल्क, तो यह कार्य चल सकता हे । इसका मख्य कारण यह है कि यदि एक ही 
जिले में आरम्भ की जाय तो दूसरे जिले अनभिज्ञ रहेंगे । यदि एक-एक जिले में एक-एक परगना 
से लिया जाय तो उस परगने का प्रभाव समस्त जिले में होगा और साथ ही साथ यह भी ज्ञात 
होता रहेगा कि किस प्रकार शिक्षा की उन्नति हो रही हें ? यह अत्यन्त आवद्यक हैँ, सबसे बड़ी 
चोज है कि प्रत्येक देश में पढ़े लिखे व्यक्षितयों का होना बड़ा ज़रूरी है । कोई भी काम किया जाये 
यदि कोई मनष्य पढ़ा लिखा नहीं हे तो भली प्रकार कोई काम नहीं कर सकता हे । इसके साथ 
दो बातें और मे चाहता हूं कि जो बातें प्रारम्भ में बच्चों को सिखानों हों, सिखाना झ्रावश्यक हु । 
पहला कार्य यह है कि जिस प्रकार से बच्चों के बड़े भ्र्थात्‌ माता पिता जो व्यवसाय कर रहे हों 
ऐसा न हो कि पड़ कर वह उस व्यवसाय को भूल जाय । मान लीजिये एक किसान का लड़का हूँ, 
उसके लिये यह परमावश्यक हें कि पढ़ते समय उस को खेती करने का अभ्यास कराया! जाय । 
झोर इसकी लिये में अपने मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि जगह-जगह पर स्कूलों में जो यह शिक्षा 
का कार्य था, शिक्षालयों में इसके लिये अ्रध्यापक रखे हें जो कृषि का काम सिखाते हें ५ह उस समय 
तक ठीक हू जब तक बच्चे इस कार्य मे अभ्यस्त हों, यदि केवल किताबों से ही यह बात होगी शोर 
किताब ही देखकर इसकी जानकारी करेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा । जहां अनिवाये शिक्षा 
श्रारम्भ की जाती हें साथ में यह भी होना चाहिये कि गांव के रहने वाले बच्चों को, गांवों में ७५ 
प्रतिशत किसान हैं, उन बच्चों को यह काये| सिखाता और उनका अभ्यास कायम रखना 
यह बड़ा ज़रूरी है । 

इसके साथ ही एक और दूसरी बात हम देख रहे हें कि हमार छोटे-छोटे विद्यालयों में 
यूनिर्वा्सदियों और कालेजों में भी जगह-जगह पर यह कोई भी विचार नहीं कि उन बच्चों का 
कत्तंव्य क्या है, आगे चल कर वह अपने देश के लिये कंसे साबित होंगे ? इसका मुख्य कारण यह 
में समझता हैं कि उनके कत्तंव्यों की शिक्षा नहीं है, न उनके धर्म-कर्म की शिक्षा हें, ते उनको यह 
सिखाया जाता हें कि कोन गरू ओर कौर माला पिता है । वह अपने रास्ते से स्वयं चलते हूं । प्राय 
बातें सुनने में आती हैं । यनिव्सटी और कालेज के लड़के तो एक सीमा से पार हो जाते हूँ 
वहू बिलकल अपने आपको यह नहीं समझते कि आगे चल कर अपने देश में हमें क्या करना हें, 
माता-पिता के लिये हमारा क्‍या कत्तेव्य हे, हमार नेताओं के लिये क्‍या कत्तेव्य है / इसलिये यह 
अत्यन्त आवश्यक हे कि जेसे कि सेकलर स्टेट के एलान होने से पहले प्रत्येक कालेज ओर स्कूल 
सें धाभिक शिक्षा दो जाया करती थी, वह तो हानिकर हूँ ऐसा में समझता हूं क्योंकि जाति- 
पांति की बात पेंदा हो जाती हे । परन्तु दूसरे रूप में उनके आचरण सम्बन्धी सदाचारी 
झाज्ञाकारी किस प्रकार से वह बन सकते हैं, किस अकार से अपने देश के लिये वह एक देश भकत 
साबित हो सकते हे, यह दूसरी चोज है । इसमें भी हमको पढ़ने के साथ-साथ एक खास कदम उठाना 


कु 


३३६ क्‍ विधान सभा . [१६ सितस्वर, १६४१ 


| श्री श्रीचर्द्र ] 


पड़ेगा । इसके बगर में समझता हूं कि चाहे वह श्रनिवायें शिक्षा हो, चाहे कालेज की शिक्षा हो; 
चाहे कोई भी शिक्षा हो, बेकार होगी । इसके लिये यह आवश्यक हू कि प्रारस्भ में बच्चों के लिये 
एंसा एक कोसे भ्रतिवार्य किया जाय, साथ-साथ सें वह कक्षावार हो कि इन तीन बश्तों पर-सदाचार, 
खाचरण और आज्ञाकारी बनने पर---अच्छा प्रभाव पड़े । इसके लिये अगली दो कक्षाश्रों के लिये 
किताबें बनायी जायं और यह विषय अनिवारय कर दिया जाय। प्रत्येक स्कूल और यूनिवर्सिते 
में यह विषय अनिवाय हो और इसमें पास होना वेसा ही हो जेल्ला कि दूसरे विषयों में होता है। 
में, अभी तीसरा दिन है, एक यूनिवर्सिटी के लड़के से मिला। उस लड़के के पिता को यह शिकायत 
थी कि वह कहना नहों मानता ओर अपने सनतसाने रास्ते पर वह चल रहा था। मेने उसको 
समझाया तो उसने मुझे जवाब दिया कि यूनिवर्सिटी के लड़कों को यह बात सिद्धाने 
की ज़रूरत नहीं । तो जब हमारे प्रदेश में यह बात कही जाती हूँ । एड 
यूनिवर्सिटी का लड़का इस तरह की बात कहता है तो आगे चल कर और भी कुप्रभाव उस पर 
पड़ेगी श्रोर वहू हमार देश के लिये और उसके अपने लिये घातक सिद्ध होगा। 
इसलिये प्रथम ही यह आ्रावश्यक है कि जब सर्ज पैदा हो उसका इलाज उसी समय किया जाय। 


तो यह एक श्रत्यन्त श्रावव्यक बात है । यदि हम इसमें ढील करते हें तो यह हमारी अनिवार्य 
शिक्षा भी बेकार साबित होगी । 


. अब आपके सासने यह प्रइन है कि खर्चे कहां से श्रायं । में यह समझता हूं कि ५ वर्ष हमार 
और शेष हे । इसके लिये यदि प्रथम वर्ष के प्रत्येक जिले के एक परगने में यह शिक्षा १ जुलाई, 
१६५६ से अ्रनिवारयं कर दी जाय और उसके बाद दो-दो परणगनों में कर दी जाय और तीसरे व 
४,४ परगनों में कर दी जाय, तो इस प्रकार से पांच साल में यह शिक्षा समस्त प्रदेश में प्री 
निःशुल्क और अनिवार्य हो सकती है, और जो अध्यापक उसमें कार्य कर रहे हैं, उनके पास यदि 
अ्रधिक संख्या लड़कों की भ्रा जाती है तो यह अावश्यक नहीं है कि उन लड़कों के लिये और नये 
शध्यापक रखे जायं। उसके लिये एक साधारण नियम यह भी हो सकता हे कि जो लड़के बुद्धिमाद 
हैं ऊंचे क्लास के वह नीचे के क्लासों को पढ़ाने के लिये काम में लाये जा सकते हें और इस प्रकार 
एक-एक अध्यापक काफी लड़कों को पढ़ाने का काम कर सकता है। हमार इस प्रदेज्न में जो 
कमी हे और जगह जगह पर जो त्रुदियां हें, उतका कारण यह हे कि हमार जितने भी प्रदेश 
भारतवर्ष में हें, उनमें हमार प्रदेश में शिक्षितों की संख्या सब से कम हे और सब से कम संस्य 
होने से हमको बड़ी हानि पहुंच रही है । जब कि हमारा राज्य एक जमहूरियत का राज्य है 
प्रजातंत्र का राज्य हैँ तो उसमें मनुष्यों को समझने की कुछ शक्ति होनी चाहिये और यह सबसे 
ग्रावदयक और पहली बात है कि वे अपने कत्तंव्य को समझें । यदि अपने कर्तव्य को वह नहीं 
समझते हें श्रोर यह नहीं जानते हे कि हमें इस जनतंत्र राज्य में क्या करना है, जनता के लिये 
हमें कया करना है, अपने लिये हमें क्या करना है और राज्य के लिये हमको किस प्रकार से 
सहायता देनी हूं तो में समझता हूं कि यह सब बाते व्यर्थ होंगी। दूसरे और बहुत से विभाग हें प्रो 
भें तो अपनी सरकार को यह राय दूंगा कि दूसरे और जो बेकार विभाग है अगर उनको समाप्त 
कर दिया जाय तो उनसे हमारे देश को कोई हानि न होगी और यह देखने में झा रहा है ! 


2 हमारे सामने ८ रिपोर्ट एस्टीसेट्स कमेटी की झ्रायीं। से सानतीय सदस्यों से आपके 
.. द्वारा यह निवेदव करना चाहता हूँ कि यदि उन रिपोर्टों को उन्होंने पढ़ा होगा तो उस रुपये 
को, जो हमारे साननीय सदस्य एस्टीमेट्स कमेटी के सेस्बरों ने सुझाव दिये हैं, काफी रुपया 
हमारा बच सकता हुँ। सेंने उनको सब को पढ़प है और देखा हैँ कि वह व्यर्थ रुपया जा रहा 
हैं । इसबात परअगर ध्यान दें कि प्रत्येक विभाग को ले लें और जो बेकार के ऐसे 
पद हूँ, ऐसे सरकारी नौकर हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उनको तोड़ दिया जाय और प्रत्येक विभाग 
को घीरे-धीरे लिया जाय, एक-एक विभाग की श्रोवरहालिंग की जाय तो इतना हमारा 
चपया बच सकता हे कि सर्वप्रथम इस अनिवाये शिक्षा में उसको व्यय करने से, यदि छोक 
तरह से काम में लाया जाय तो यह सब जिलों में हमारी योजना बड़ी श्रासानी से चल सकती है। 


झइब आपके सामने जो समस्था इस समय है, जगह-जगह पर देखने में आा रहाहे 
धोर जो कोर्स आज पढ़ाया जा रहा हु, वह भी बहुत विचित्र सा है। हम देखते हें कि बच्चे 
प्रारम्भिक शिक्षा में जायं॑ उतकी किताबें ऐसी हैं कि पहले ही ऐसी बातें रख दी गई 
कि उनकी समझ से वह बिल्कुल बाहर की चीज़ हैं और उन बातों को विलकल नहों समझ 
सकते हैं।. कहां प्रारम्भिक शिक्षा और कहां बल्ड का में, बड़ी-बड़ी बाते. अमरोका 
वरगरह की सिखायी जाती हैं तो उनकी समझ में नहीं आ सकतों!। हम सामने जो चीज्ञ 
बेखते है , घरों में हमारे बच्चे जो चीज़ देखते है, पहले ही से अगर उन्हें बी से पहाना 
दास करेंगे तो उनकी जल्दी समझ में आ जायगा। बच्चे तो पास-पड़ोस में एक-एक 
चीज्ञ देखते हैं, वहीं से हमें पढ़ाता चाहिये न कि अपने घरों की बातों को छोड़ कर हम एक 
दम इंगलेन्ड ओर अमरीका पहुंच जायं, यह तो असम्भव बात है, इसका फल क्या होगा और 
हमारे बच्चे पढ़ लिख कर उसी भावना के होंगे, दें अपने घर को सल जायेंग और विदेशी 
बातों पर चलेंगे । 

एक झत्यन्त आवश्यक बात मझे इस सम्बन्ध में यह भी कहनी है. कि इस समय इमारों 
झाय कम हें और बहुत से हमारे छोटे-छोटे बेतन पाने वाले अपने बच्छों को नहीं पढ़ा 
सकते, उनके लिये दूभर हो गया इसका कारण यह है कि जो बड़े-बड़े आदमी जो हजारों रुपया 
तनल्वाह पाते हू या बड़े-बड़े व्यापारी हैं और बड़े-बड़े रुपये वाले हूँ, उनकी बच्चे किल्ल 
ठाठह से यूनिवर्सिटी मेंबा स्कूल में रहते हमारे चपरासी या छोटे क्‍लके के बच्चे, 
उनको हार्म आती है. उनके पास बेठने में । तो इसलिये आवश्यक हे कि प्रारम्भिक कक्षा से 
लेकर उच्च कक्का तक एक डेस कर दी जाय कपड़े की, जिससे कि चाहे अमीर लड़का 
हो चाहे गरीब का, झिझक पैदा न हो दोनों एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे, इसके 
साथ उनकी आत्मा पर बड़ा भारी असर पड़ेगा, उनके दिसाग्न की दाक्ति बढ़ेगी, उनके 
घन्दर यह बात पेंदा नहीं होगी कि यह अमीर है और में ग़रीब हूँं। आप देखें कि जेब 
यह प्रभाव किसी मनुष्य के चित्त पर ॒ पड़ जाता है. कि में छोटा है और यह बड़ा हैँ तो 
इससे हमारे देश को बड़ी भारी क्षति पहुंचती हे। जेसे कि उच्च विचार का सज्जन 
या बड़ा मनृष्य देक्ष के काम आने लायक उस को होना चाहिये, वह नहीं हो पाता हे और उस के 
लो बिचार हूँ, वह कुचल जाते हैं। तो यह परमावश्यक हें कि उनकी ड्रेंस प्रारम्भिक कक्षा 
से लेकर उच्च कक्षा तक एक सी होनो चाहिये। 


“श्री मोहनलाल गौतम-..-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस ससय 
सदन के सामने पेश हुआ वह बहुत महत्व का है हालांकि प्रस्ताव दफा ४५ कांस्टीटयूशन के 
मुताबिक नहीं है फिर भी जितना है वहु काफी महत्व का 

दफा ४४५ इस प्रकार हें :-- 
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जहां तक १४ वर्ब का ताल्लक है इसमें आमतौर से सिर्फ प्रारम्भिक शिक्षा ही नहीं बल्कि 
झवें क्लास तक कम से कम बच्चा पहुंच ही जाना चाहिये। बहुत से बच्चे तो ऐसे हूँ, जो १४ 
साल की उम्र में मैट्रिक भो पास कर लेते हें लेकिन इस वक्‍त जो बन्धन लगाया चया हैं, उसको 
देखते हुये अपर यह माना जाय कि कांस्टीट्यूजन को सांग यह है कि कस से कस झाठवों 
जमाश्रत तक फ्री कम्पलसरी एजकेशन बच्चों के लिये हो, इसका प्रबन्ध दस साल के अन्दर 
हो जाना चाहिये। वह दस साल पूरा होता हूं कांस्टोट्यूशडन के शुरू होने के हुस्ाब से 
सन्‌ ६१ में क्योंकि जहां तक मुझे याद हे सन्‌ ५१ में यह कास्टट्यूदन शुरू हुआ था, सन्‌ ४९ 
नहीं बल्कि सन्‌ ५० में और इस तरह दस साल सन्‌ ६० में पूरा हे जाता है । तो सवाल यह 





*बकता नें भाषण का पुनर्वोक्षण नहीं. किया। 


रेबे८ विधान सभा (१६ सितम्बर, ११५४ 


[श्री मोहनलाल गोतम] 
होता हे कि यह जो धारा है, इसके जो डाइरेक्टिव भ्रिसिपल्स हैं, इनमें क्या हो रहा है 
झौर इसका क्या अर्थ है, यह सोचने की बात हैं। जहां तक स्टेंट का ताललुक़ हैं, जो लपन 
इसमें आये हैं कि दी स्टेट होल ईन्डेचर, उस की परिभाषा इसमें जो दी गयी ह॑ बह यह है, कि 
स्टेंट की परिभाषा वही है, जो चेप्टर तीन में हें, इस चोथे चेप्टर में जो कि तीसरे चेप्टर पे 
झौर तीसरे चेप्टर सें स्टेट की यह परिभाषा दी हुई हे-- 
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यानी इसकी जिम्मेदारी कि स्टेट असतिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करेगी जो दफा 
४४ में मांग है, उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार, पालियामेंट, हमारे स्टेट की सर- 
कार, इस लेजिस्लेचर और जितनी लोकल बाडीज़ हें उन पर हूँ और उसके अलावा 
और क्या अथारिटीज़ हैं, वह सवाल इस वक्‍त में नहीं छेड़ना चाहता । अरब सवाल यह प॑दा होता 
है कि इन तीनों ने इस शिक्षा.के सम्बन्ध में क्‍या किया हूं। इस कांस्टीट्यूडन के डाइ- 
रेक्टिव प्रिसिपल को पूरा करने के लिये क्‍या हो रहा है, यह जरा विचार करने की बात है 
ओर यह सदन चाहेगा कि गवर्नेमेंट यह बतलाये कि अ्रब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या हुआ और 
क्या होगा ताकि. यह डाइरेक्टिव प्रिसिपल के श्रन्दर जो मांग की गई हे, वह अपने समय के 
अन्दर पूरी हो सके। गवर्नमेंट श्राफ इंडिया इसमें कितनी सदद करेगी, स्टेट गवर्नमेंट 
क्या करेगी, लोकल बाडीज्ञ को इसमें क्‍या सहायता करनी है, यह सारी बातें जब तक 
इनकी एक स्कीस सामने न हो तब तक हम यह नहीं समझ सकते कि यह डाइरेक्टिव प्रिप्ति- 
पल पूरा हो सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे प्रदेश का ताल्‍लुक हैं हम सबसे 
कम पढ़े लिखे इलाक के हैं। सेन्‍्सस कमीशन ने सारे भारत को छ: हिस्सों में बांदा है और जबकि 
सम्पूर्ण भारत की लिटरंसी का परसेंटेआ १६६ हूँ हमारे यू० पी० का जोयहदः 
रीजंस में से १ रीजन है, उसमें हम सब से कम पढ़े लिखे हें। इसका व्योरा इस प्रकार है- 


वेस्टर्न इंडिया में . . , - २३८ परसेंट लिटरेसी हें 

साउथ इंडिया में. -- *- रेरश'८ ,, हि 

ईस्टर्न इंडिया में. ..- “5 रैेदिषप 3 + 

नाथे बेस्ट इंडिया में .. , १३३ परसेंट जिसमें राजस्थान 
वगरह सब शामिल हूँ 

सेंट्ल इंडिया में. «« » » १०६ और 

नार्थ इंडिया जिसमें यू ० पी० ही हे उसमें १०८ परसेंट लिदरेसी है। 


यानी सारे भारत को सेंसस कमीशन ने जब ६ हिस्सों में बांदा तो उसके सामने लिद- 
रेसी की स्थिति इस प्रकार आयी कि यू० पी० सब से पिछड़ा हुआ है और बाक़ी सब सारा 
भारत जिसको ५ हिस्सों में उन्होंने बांदा वहां हमसे ज्यादा लिटरेट हें। स्त्रियों की 
भी संख्या पढ़ी लिखी स्त्रियों की हमार यहां सब से पीछे हे । साउथ इंडिया में १३.४ परसेंट 
उनकी संख्याह जब कि हमा रे यहां ३.६ है पढ़ी लिखी स्त्रियों की संख्या । यह जब हमारी हालत 
है तो अब हमे सोचना है कि करना क्या है । अगर इसको रीज़नवाइज़ न देखा जाय और 
भ्रगर इसको स्टेटवाइज़ देखा जाय तो २८ स्टेट्स हें--अंडमान, निकोबार को मिला कर, 
हमारा, भ्रध्यक्ष महोदय, नम्बर बीसवां आता है, यानी १६ राज्य हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम 
बीसवे हैं । बहुत अपने आपको पढ़ा लिखा समझते हैं । यूनिवर्सिटी भी हमारी बहुत ज्यादा हूँ, 
सनुष्य भी संख्या सें बहुत ज्यादा हैं, हमारा कार्य भी बहुत ज्यादा है । लेकिन जब फ़ंक्ट्स पर 
जाय॑ं तो हम यह देखते हें कि हमारा राज्य बहुत ही पिछड़ा हुआ है और १६ राज्य इत 


झनियाय व निःशुल्क प्रारम्तिक शिक्षा की प्रगति तीत्र करने के सम्बन्ध में संकल्य ३३६ 


हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हें, उनमें. लिट्रेसी ज्यादा है। यह “हिन्दस्ताव ईयर ब॒क, 


देश में ह 
१६५४ है, इसकेपेज ४३४ पर यह दिया हुआ हे ओर यह सब न कह कर यह बतलाऊंगा 
कि सब से बढ़ी संत्या पड़ लिखों की तो ट्रावतनकोर कोचीन में है. और हम लोग बीसवें नम्बर 
पर लिखे हये हे स्टेटवाइज्ञ । रीजन-वाइज् तो सब से पीछे हैं श्रौर स्टेटवाइज्ञ बीसचें नम्बर पर 
7 ग्रब हमें देखता हैं कि कांस्टीटयूशन का जो डायरेक्टिव भ्िसिपिल हूँ, उस को हम 


कसे परा कर रहे हू । 


ई। 


क 


नि 


यदि हम यू ० पी० के आंकड़ों को देखें, बह किताब है. यू० पी० दृफिगर्स , १६५२- 
४३ इसमें देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि इसमें पेज १६पर यह लिखा 
हुआ हैं, टेबिल १६, कि १६५१-४२ में बेसिक प्राइमरी स्कल्स में विद्यार्थियों की संख्या 
श्य४०२े८३े थी। १६५२-४३ में २७,४२,७६० हो गयी। यानी एक लाख कम हो 
हो गयी और १६५३-५४ में २६,६४,५४५ हो गयी, यानी नीचे को चले जा रहे हूं । 
भ्रव बच्चों की संख्या तो बढ़ रही हुं। बिद्वानों का कहना यह है कि हम १६८२ में पोने 
नौ करोड़ के हो जायंगे, तो इस तेजी से बच्चों की तादाद बढ़ रही है, हम बीसवे नम्बर पर 
बेंकवर्ड रोजन हे और उस पर भी हमारे प्राइम रो स्कलस में विद्याथियों की संख्या लिटेसी 
में कम हो रही हे क्योंकि प्राइमरी के विद्यार्थी लिट्रेंट कहलायेंगे, जो उच्च शिक्षा प्राप्त है 
वह कोई अल्ट्रा लिट्रेट तो होंगे नहीं। तो प्राइमरी स्कलों में संख्या घट रही हे । २८ लाख 
थी ५१-४२ में, २७ लाख रह गयी २२-१३ में ओर २६ लाख १३-४४ में रह गयी। 
पहु हमारी संख्या हैँ, जो कि गवर्नमेंट की फीगर्स हुं उनके मुताबिक । अ्रव देखना यह है कि 
लब कि हमारी संख्या घट रही हे, इसी के साथ-साथ टीचसे की संख्या देखने की हें। सन्‌ 
१६५१-५२ में ठीचसे की संख्या ८०,६१३ थी, सन्‌ ५२-४३ में ७८,६४७ थी श्ौर 
१६५३-श४ में ७६,५५३ हो गयी । इस तरह से बेसिक प्राइमरी स्कल्स में टीचर्स की 
संख्या घट गयी । विद्यार्थियों की घट गयी, टीचर्स की घट गयी, बेकवर्ड पहले ही हम हं,बच्चों 
को संख्या बढ़ रही हु. और डाइरेक्टिव प्रिसिपल यह हें कि १० साल में इसको पूरा 
झछरो। १९५० से १६५५ झा गया, आधा समय बीत गया और आधा ही बाक़ी हूं, पांच 
साल । समस्या यह हैँ कि हम इस डाइरक्टिव भिसिपल को कंसे पूरा करेंगे। में 
समझता हुं कि यह सदन जानना चाहेगा कि सरकार की क्या स्कीम हू कि कितना तो केंद्रीय 
सरकार देगी, कितना यह सरकार देगी और कितना लोकल बाड़ीज्ञ देंगे ताकि यह डाइरेक्टिव 
प्रिसिपल पूरा हो सके। 


अब यह तो रही हालत जो अब तक हूँ प्राइमरी एजकेशन की, विद्यार्थियों की 
झगर जरा उधर देखा जाय कि जो इस वक्‍त प्राइमरी स्कलस की हालत है, वह क्‍या हूं ? 
बहु यह हुं कि गवनमेंट ने यहु फैसला किया कि ३५ रुपया तनख्वाह और १२ रुपया मंहगाई 
भत्ता प्राइमरी स्कूल्स के ठीचसे की तनख्वाह होनी चाहिये । बहुत शभ्रफसोस इस बात का 
हुँ कि उत प्राइमरी स्कल्स के ठीचस को ४७ रुपया नहीं सिलता । मेने एक दो दफ़ा कहा 
केन्र के मंत्रियों और प्लानिंग कम्मीदान के सदस्यों से दिल्‍ली जा कर कि अगर मझसे 
टीचर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कहेंकि मेने बड़ीगलतीकी कि शिक्षा पाई, उससे भी ज्यादा 
गलती की कि डिस्ट्रिक्ट बोड की नोकरी की । मुझ से तो रेल का प्वाइंट्समेन या वाटर सन 
अच्छा है. कि जो ४३ रुपया तनख्वाह और ४५ रुपया मंहगाई भत्ता पाता है, में क्‍या 
जवाब दूं उस को, मेरी समझ में वहीं झाया । मेने यह बात कई बार कही । तो ४७ रुपये देने के 
लिये बहुत से डिस्ट्रिक्ट बोस, कुछ दिनों पहले के आंकड़े मुझे मालूम हैं, आज के नहीं मालम हें 
बह मंत्री महोदय साफ करेंगे। कुछ में २ रुपये मंहगाई भत्ता था, कुछ में ८ रुपये था 
शोर डिपार्टमेंट की फ़ीगर्से यहु थी कि अगर ४७ रुपये पूरी तनख्वाह देनी हो तो दो 
करोड़ रुपये. सालाना ज़रूरत होगी। फिर हमने अभी जो एजकेशनल कास्फ्रेन्स हुई 
दिल्‍ली में वहां हमारे हेड़स आफ दि डिपा्ंमेन्द्स और सेफ्रेटरीज ने मिल कर यह तय किया 
कि प्राइमरी ठीचर्स की बेसिक सेलेरी ५० रुपये होगी प्रगर मेंने उस को सही समझा है। 


३४० विधान सभा (१६ सितम्बर, १६४१ 


[श्री मोहनलाल गौतम] 

मंहगाई भत्ता बेसिक सेलरी से शायद शामिल नहीं होता । और डिस्ट्कट बोर्ड का मंहयाएं 

भत्ता २० रपये तोहेही। अगर ऐसा हे तो ५० रुपये बेसिक सेलरी और २० हुपपे 

मंहगाई भत्ता, यानी ७० रुपये उसकी सेलेरी हो जायगी। उस हालत में २३ रुपये 

श्रौर बढ़ जायगी जो ४७ रुपये श्राज है उससे। तो इसके लिये मेरा यह खबाल है. कि 

२३ रुपये के हिसाब से अगर प्र 5० हजार दीचसे जो मौजूद हे उनको देने के लिये करौद 

२ करोड़ रुपये. की और जरूरत है। तो दो करोड़ पहले ४७ रुपये प्रा करने के लिये 
गौर दो करोड़ अब, यानी चार करोड़ रुपये हर साल और ज़रूरत होगी जितने मौजदा टीचप 
हैँ उनके लिये, श्रभी मे तमाम की बात नहीं कही हैं। इसके बाद हमने यह कहा हि 
जो बिल्डिंग बनायेगा उसको एक हजार रुपया देंगे। उससें भी करीब १ करीड़ रुपये के 
अ्रभी ओर ज़रूरतहोगी। ग्रबग्गर तमास को एजकशन देनाहें तो मेरे ख्याल में २०- 
२२ हजार सकल ओर चाहिये। और २०-२२ हजार स्कूलों के लिये अगर ७० रुपये फ्री 
टीचर के हिसाब सेदेंगे तो साढ़ेतीन करोड़ रुपया ओर रेकरिंग, खर्चा चाहिये। इस तरीके से 
अगर द्वितीय पंचवर्धीय योजना की फीगर्स जोड़ी जाएं तो आपको करीब ५० करोड़ रुपये की 
जरूरत होगी, प्राइमरी एजकेशन को कम्पलसरी करने के लिये। और उस पर जो फ़्रीस 
आती हू, वह कितनी कम हो जायगी यह हिसाब ओर हें। इसी तरह से ये तमाम चोड़ें है 
जो हमे देखती हू। फिर उसके बाद जनियर हाई स्कलस की क्या संख्या हूं, कितनी जरूरत 
होगी ओर कितना उस में ख्च होगा यह बात ओर देखने की हु। और मेने सुना यह है कि 
शायद एजूकेशन मिनिस्टर साहब को कुल २३ करोड़ रुपया द्वितीय पंच वर्षीय योजना 
के लिये मिला है । (एक श्ावाज्ञ--वह तो यनिवर्सिटी एजकेदन में ही. खत्म हो जायगा। ) 
एक सेम्बर साहब कह रहे हू कि वह॒तो सिफे यूनिवर्सिटी एजकेशन में ही खत्म हों जायगा। 
तो श्रब प्राइमरी एज्केशन के लिये ५० करोड़ की यह ज़रूरत हूं, जूनियर हाई स्कत्स के 
लिये और ज़रूरत हें। ये तमाम प्राब्लमग्स जो सामने हें, इनको गवर्नमेंट कंसे हल करते की 
सोच रही हू, केच्र क्या मदद करंगा ओर केन्द्र से हमने क्या कहा है. और जो कांस्टीटयूशन 
में डायरेक्टिव - दिया है उसे हम केसे पुरा करेंगे, कम से कम ये सब बातें मंत्री महोदय 
बताने की कृपा करगे। तो सने यह समस्या इसलिये सामने रखी कि इतना आसान मामला 
नहीं है। एक तरफ तो. कांस्टीटयूशन यह कहता है कि इसको पूरा करना चाहि 
झोौर दूसरी तरफ ये दिक्‍क़तें हें। तो हम जानना चाहेंगे कि इस तमाम को पूरा करने के लिये 
क्या योजना. उन्होंने बनाई है , यह माननीय मंत्री हमें बतायें। 


(इस ससय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुये । ) 


“श्री गेंदा सिह--मावनीय अ्रध्यक्ष सहोदय, से माननीय वीरेन्द्रपति यादव जी के 
प्रस्ताव पर उन्हें बधाई देना चाहता था लेकिन जिस प्रकार का प्रस्ताव आज उन्होंने दुबारा 
पेश किया और उस पर माननोय गंगाधर मेठाणी जी को संशोधन पेश करना पड़ा तो ऐसी 
हालत में में माननीय गंगाघर सेठाणी जी के संशोधन का ही समर्थन करना चाहता 
श्र चाहता हूं कि वीरेन्द्रपति जी यादव गंगाधघर मेठाणी जी के संग्योधन को स्वीकार कर 
और हमसे बधाई भी स्वीकार करे। 


अ्रध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो रायें नहीं हें और में समझता हूं कि सदन इसमें एक 

राय का हैँ कि हमार प्रदेश में श्रनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जारी हो जाय | श्रव प्रदन यह है 
कि इसके लिये कितना समय लिया जाय । माननीय वीरेद्पति जी का जो भस्ताव 
है वह शुभ कामना रखता हें , इच्छा रखता है कि इस मुल्क में, इस देश में अनिवार्य निःशुल्क 
शिक्षा जारी की जाय। जो विधान का उद्देश्य है, जो विधान की मंद्ा है, उसे पूरा किया जाय 
खेकिन फितता समय लगें, इसके लिये कोई बंधन नहीं चाहता हूं। जहां तक इसके भपिंसिपल 


+* चकता ने भाषण का पनर्वोक्षण नहीं किया । 


का ताललुक है, इसमें भी कोई बंधन नहीं है ; इसमें स्पष्ड हे कि दस वर्ष के भीतर हो ज्ञाना चाहिये! 
दम सेंट नकरेतो कोई ऐसी बात नहीं हुँ कि स्टेट गवर्नमेंट को मजब जाय 
इस काम को पुरा करने के लिये। इसलिये में समझता हें कि जो वीरेल्रपति जी का 
प्रस्ताव था, वह स्टेट गव्लमेंद को सजबर करता था कि दस वर्ष में ऐसा बंद 
लिससे ऋनिवार्थ निःशल्क प्रायमरी शिक्षा दी जा सके । इसलिये में माननीय मेदागी जी 
के संचोबन का समर्थन करना चाहता हू ओर आप साननीय बीरेनरपति जी को इस बात 
लिये राजी कर और बह राजी हों जाय और माननीय गंगायर कीका संद 

पुराने प्रस्ताव में सरकार को यह काम करने के लिये एक डाथरेकिटव, एक भनिदेश विधान 


अुन #०० ७, 


भा दे कि इसके अनुसार सरकार कार्य करे 

अध्यक्ष महोदय, में इसलिये कहना चाहता हें कि उत्तर प्रदेश प्रायमरी शिक्षा में 
ओर प्रदेशों से पीछे है । माननीय गौतम जी ने कुछ आंकड़े दिये हैं। में ड़ 
की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हैं । १६५०-५१ 
गवर्नमेंट आफ इंडिया का 'ऐजकेशन इन इंडिया हे उससे हम पाते हें कि १६५०-४१ में वम्बई 
में २९,२३,७६६, मदरास में ३८,७६,००० और उत्तर प्रदेश में रझ, १८,४२२ बच्चे 
सकल में जाते हें। इन तीनों प्रांतों की जन संख्या ध्यान में रखते हुए हम सोचते हूँ कि उत्तर 
प्रदेश की जन संख्या बहुत ज्यादा है और ३२ लाख की संख्या को देखते हुये 
बहुत कम बच्चों का परसेंटेज हम स्कूल में भेजने का बन्दोबस्त कर पाते हुँ और इसका 
बड़ा भारी बोझ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इन्य संस्थाओं पर है। छोटी-छोटी रियासतें 
काफी इस बोझ को अपने सिर पर उठाती हें। हुँदराबाद में ६७.७, मध्य भारत में ६७.१ 
मंसूर में 5५.५, पेपसू में ६८, सोराष्ट्र में ६५.४ तथा भूपाल में €७.१ अतिशत स्कूल सरकार 
हारा चलाये जाते हे। इससे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत कम इस बोझ को अपने ऊपर 
डालती हुँ और सारा बोझा जो है वह डिस्ट्रिक्टबोर्ड पर हे । 


शिक्षा मंत्री (इश्नी हरवीविन्द! सिह )--यह झांकड़े आपने कहां से दिये हैं 


श्री गेंदासिह--यह एक किताब है 'ऐजकेशन इन इंडिया” उससें दिया हैँ जो सन्‌ 
१६४०-५१ की हूं । उसका पेज में अभी आपको दतला दंगा । 
तो इस प्रकार से हम सोचते हें कि सरकार के ऊपर जो बोझ हे, वह क्‍या हूँ । 
दुसरे डिस्टिक्ट बो्ड जो हमार हूँ उन डिस्टिक्ट बोर्ड स की सरकार जो इमदाद करती 
हैं, वह इसदाद इतनी कम हुँ कि उससे वह प्राइमरी एजुकेशन भी जारी नहीं कर सकती 
है। प्राइमरी एजुकेशन देने के लिये श्रगर सारे प्रदेश में स्कूल खोलने की तेयारी की जाय जेसा 
कि गौतस जी ने बतलाया कि बहुत बड़े पमाने पर स्कूल खोलने पड़ेगें, उनके लिये इमारत 
बनानी पड़ेगी, जितने सकल जाने वाले बच्चे हें, उनको स्कूल जाने को तेयार करने के लिये सामान 
महेया करना पड़ेगा । तो इन सारी चीजों के मुहेया करने में सरकार को विशेषरूप से आयोजन 
करना पड़ेगा और झगर सरकार इस तरह से विशेष झायोजन नहीं करती है तो इस कार्यक्रम 
को प्रा किसी तरह से नहीं कर सकती हैं। हम समझते है कि डायरेक्टिव प्रिन्सिपल जो 
वियान का है वह बन्वन नहीं देता है, इस स्टेट गवर्नेमेंट को कम से कम उस तरफ जाने के लिये 
जैसा कि डायरेक्टिव प्रिन्सिपल हैँ उस तरफ जाने के लिये वह आग्रह करता ही हें। 
में यह भो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर दूसरे प्रदेश की सरकार से 
झ्रगर बहु झागे न भी रहे पीछे रहने का दावातों नहीं करेगी। बह तो आयें रहने 
का दावा करती हूँ तो कम से कम बराबर तो रहे। मद्रास नें झपने यहां निःशुल्क 
झिक्षा फी। बच्बई ने अपने यहां राज्य में निःनल्क शिक्षा कौो। मद्रास और बम्बई 
की सरकार से हमारे यहां की आर्थिक भ्रवस्था खराब हैँ, यह हम मानने के लिय तयार 
नहों हैं। हम जब अपने बजट को देखते हे तो उस बजद को देखते हुये हमारी समझ में 
यह बात झाती है कि हम उनसे पीछे रहने वाले नहीं हें, तो फिर जो ऐसी जरूरी चीज 
हो, जेसा कि एजुकेशन जिसके बिना डेमोक्रेसी| का चलना हमेझा; मश्किल होता है, तो फ़िर 


>नड़ ... 


३४२ विधान सभा ..._ [१६ सितस्वर, १६५५ 
[ श्री गंदा सिंह ] 


उस एजुकेशन को बढ़ाने में हम पीछे क्‍यों रहें ? सारजेल्ट स्कीस की तरफ आपका 
ध्यान दिलाना चाहता हूं । बह अंग्रेजों को बनायी हुई स्कीम हे लेकिन वह अच्छी 
स्कीस थी। अगर सरकार उसके मुताबिक काम कर पाती तो हमारे यहां सकल 
ज्यादा खुले होते और स्कूलों की ज्यादा अ्रच्छी अवस्था होती और हमारे बच्चे पढ़ने 
में ज्यादा अच्छे बच्चे हुये होते, लेकिन उस सारजेन्ट स्कीम के सुताबिक चलने की सरकार 
कोशिश नहीं कर सकी है । हम सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहते हैं कि आखिर 
स्कलों को अवस्था क्या है । 
वीरेन्द्रपति जी ने अपने संकल्प में कहा हैँ कि सन्‍्तोषजनक प्रगति नहीं हो रही है। 
प्रगति कैसे हो ? हमारे बच्चे हमारी दौलत हैं और हमारा भविष्य हें । लेकिन वह बच्चे किन 
स्कूलों में जा कर पढ़ते हें ? वह जाकर पढ़ते हें दरिद्रनारायषण स्कूल में । उन स्कलों का 
नाम अगर दरिद्रनारायण रखा जाय तो अच्छा हेैं। आखिर इन बच्चों पर हमारा भविष्य 
है और इन बच्चों को म॒ल्क में अगले जमाने के लिये तेयार करना है । हमारे यहां डिस्टिक्ट 
बोड के ज्यादातर सकल ऐसे हे, जिनमें बरसात में क्लास नहीं लग सकते हैं । पेड़ों के मोचे वह 
सकल लगते हे । जिस वक्‍त पानी झाता हँ वह बन्द हो जाते हें । बच्चों के बेठने के लिये 
कोई जगह नहीं रहती है । बेठने का प्रबन्ध नहीं है । उनके लिये तख्तास्थाह नहीं है । 
अध्यापक जो इस वक्‍त हें वह भी उसी तरह के हे। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में उसके लिये 
स्पष्ट कहा गया हे; उसको में माननीय संत्री जी के सामने और उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने 
रखना चाहता हूं। उसमें यह कहा गया हे कि इतना कम वेतन पाने वाले जो अध्यापक 
हैं, वह हमारे बच्चों को आगे भविष्य के लिये ऐसा नागरिक तेयार नहीं कर सकते हूं, जसा 
कि सरकार चाहती हु कि हमारे मुल्क में तेयार हों। में चाहता हूं कि आपका प्लानिंग 
विभाग का जो विलेज लेबिल वर्कर है, जो वहां जा कर सृपरवाइजर का काम करता हे या 
खेती-बाड़ी का काम करता है, उसके वेतन से जब हम अपने अध्यापक के वेतन का मुकाबला 
करते हैं तो उसमे बड़ा अन्तर पाते है जब कि काम दोनों का करीब-करीब बराबर हू । थोड़ी ट्रेनिंग 
की जरुरत है तो इन अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाय लेकिन उनका वतन किसी हालत में भी एक 
विलेज लेबिल वर्कर से कम न होना चाहिये । अगर हम उस स्टेंड्ड से कम वेतन उसको देते हैँ तो 
हम उसको एन्करेज करते हे कि वह स्कूल से गेरहाजिर रहे और एन्करेज करते हैं कि वह श्रपने घर 
गृहस्थी और खेती-बाड़ी के काम को देखता रहे और वह स्कूलों में ठीक समय पर न पहुंचे । में 
इस बात को सानता हूं कि दूसरे कर्मचारियों की तरह प्राइमरी स्कूल के मास्टर भी अपने घर से 
दूर कर दिये जाय॑ लेकिन उनकी जो कठिनाई है वह भी सरकार के ध्यान में आनी चाहिये तभी 
हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक हो सकती हे । 

.... छु वर्ष की एज प्राइमरी सकल की एज कही जा सकती है। उसी में बच्चा खाना 
पीना, बोलचा या पढ़ना सीखता है और उसी एज में खास तवज्जह की जरुरत हे । एजूकेशत 
कोई ऐसी चीज नहीं हे कि वह॒ दूसरी बातों से बिलकुल आइसोलेटेड हो । हम एक तरफ 
देखते रहें और एक योजना से शिक्षा की प्रगति हो जाय यह बात नहीं है, एक तरफ शिक्षा की 
प्रगति हो और साथ ही हर दिश्वा में तमाम तरह के और राष्ट्रीय प्रयत्न उत्थान के चलें तब सबके 
साथ-साथ शिक्षा भी पनप सकती है । आज स्कूलों में बच्चे जाते हैं, उनके पेट में भोजन नहीं । 
इस तरह से कम्पलसरी एजुकेशन करके हम उनके भूखे बच्चों को स्कूल में नहीं बैठा सकते, 
जब तक हम उन भूखे बच्चों की पेंट पूजा का बन्दोबस्त नहीं करते तब तक हमारे लिये 
कठिन होगा कि हम उनको किसी प्रकार की भी शिक्षा दे सकें, और में जानता हूं कि श्राज भी 
हमारे यहां ऐसे बच्चों को तादाद काफी है । ऐसी हालत में कहां तक हम ऐसे बच्चों के मां 
बाप पर दबाव डाल सकते हें कि भ्रपने लड़कों को वह स्कूल में भेजें और भ्रगर वह न भेजेंगे तो 
उन पर सुकदमा चलाया जायगा ? सेरे कहने का सतलब यह है कि यह ६ साल की जो एन 
है यहू उनके सीखने को एज है और झगर उत्तको इस तरह के अ्रष्यापक मिलेंगे, जैसे आज हमारे 
थाँयों में ग्रध्यापक हें तो उनसे काम नहीं चल सकता । गांव में श्रधिकतर मां हो ऐसे बच्चों को 
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किये 


हनन 


पहली घर की अध्यापक होती है और वह भी जसी है उनका हाल बह है कि बच्चे जब खाना 
मांगते हैँ तो वे उनसे कहती हैं ओर डराती हें कि चप रहो सिपाही आता है ओर वे डर 
से घर में भाग जाते हैं । छप्हरा आता है जो चेंचक का टीका लगाने बाला होता हे उसका डर वे 


| 


॥ 


जत्ज छू 
५ डे हू 
उनको दिखाती हूँ । हालत यह हे कि जिस वक्‍त अपनी मां को बच्चे परेशान करते हे और उससे 
खाना मांगते हैं तो उनको छपहरा का डर दिखा कर चुप किया जाता है और वे डर से घर में छुप 
जाते हैं। जबकोई आता हे तो माता बच्चों को सिखा देती हे कि बह पे कि क्या 
खाया है तो वह कह दते है कि बहुत श्रच्छा खाना हमने खाया है और जब उनके यहां कोई 
रिबतेदार आ जाता हैं तो. बच्चे बड़े खश होते हे कि उनके कारण हमको नी भर पेद भोजन 
मिलेगा । इसलिये में सरकार का ध्यात इस ओर दिलाऊंग। कि वह कोई भो एजकेशन स्कीस 
बनावे, लेकिन हम देखते हैँ कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन इन हालात में चले तो कंस 
चले, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा हें कि जब स्कूल में फीस सांगी जाती है तो लड़के फीस देले के डर 
से गेरहाजिर हो जाते हैं ओर घर जब वह जा कर फीस मांगते हे तो उनको मां मारतों है 
शोर स्कूल में अध्यापक कनएऐंठो देते हें। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि भविष्य में यह बच्चे 
डरपोक और झठ बोलने वाले बनते जाते हैं। में नहीं सोच सकता कि उतकी भविष्य में क्या 
मारेलिटी बनेगी और क्‍या उनका भविष्य बत सकेगा । इन सब चीजों की तरफ से 
ध्यान दिलाने के बाद कहूंगा कि हम भी चाहते हें कि शिक्षा यहां अनिवार्य हो लेकिल 
स्कूल ऐसे होने चाहिये, जहां बच्चे पढ़ सकें, भ्रध्यापक ध्यान से पढ़ा सकें, दच्चों का पेट भरा हो 
और वह वहां बेठने की ताकत रखते हों और वह ऐसे न हों कि १४ वर्ष से कम उम्र में ही अपने 
पेट पूजा की फिक्र में रहें तनी हम शिक्षा की कोई योजना बना सकते हैं। इसलिए में इस 
प्रस्ताव का सानतीय मेठाणी जी के संशोधन के साथ समर्थन करता हूं और अन्त में 
में माननीय वीरेन्द्रयति यादव और सरकार से कहना चाहता हूं कि वे इस संशोधन 
को मान कर अपने प्रस्ताव की खूबसूरती और कार्य क्षमता को बढ़ावे । 


माल उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा ) --भाननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव प्राज सदन 
के सामने है निस्संदेह वह बहुत महत्वपूर्ण हे और मुझे इस बात की प्रसन्‍तता हे कि सदन 
के सभी दलों के सदस्यों ने इसपर बद्धिमत्तापृर्ण और ऊंचे पेमाने से विचार किया हु। यह 
शिक्षा की समस्या हमारे प्रदेश की ऐसी हे, जिस पर हमें पुरी तरह से गौर करता 
चाहिये जो दृष्टिकोण अभी सदन के सामने रखे गये हें वे अधूरे है। कुछ और बातें इसमें 
हैँ । इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां शिक्षा का मामला हे वहाँ पेसे रुपये का सवाल सबसे 
बड़ा सवाल हे लेकिन उसी के साथ-साथ इसके और भी पहल यह हुँ कि यह मामला 
अकेले रुपये पंसे में हल नहीं होता, इसके सामाजिक ओर ऐतिहासिक पहलू भी हैं । 
चाह जो गवर्नमेंट हो और चाहे जितनी कोशिश की जाय लेकिन हम अपनी हिस्टी को, 
झपनी सोसाइटी को नहीं भूल सकते। जो आंकड़े माननौय गौतम जी ने दिये हूँ 
उन्हीं में आगे चल कर हम देंखे तो मालम होगा कि जो हालत अपने प्रदेश की हे वह 
सब मिल कर तो वेसी है, ज॑ सा उन्होंने कहा लेकिन अगर हम उसकी विवेचना करें तो मालूम 
होगा कि जो आंकड़ उन्होंने दिय हें उसमें ८ और १० साल की जो स्कूल गोइंग एज होती 
हैं उसमें कितने पढ़े लिखे लोग हैं । उसमें अरबन (शहरी) और रूरल (देहाती) एरिया 
क आंकड़े हैं । सेल्स ओर फीमेल्स के आंकड़े अलग-अलग अरबन और रूरल एरियाज 
को दिये हुये हें। उनको देखें तो मालूम होगा कि इसका सामाजिक श्रौर ऐतिहासिक पहलू 
भी है । वे आंकड़े इस प्रकार है :-- द 
.. यह सही हैकि १०.८ प्रतिशत हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। १० साल के ऊपर के जो 
हमारे यहां पढ़े लिखे लोग हें यदि उनको एनेलाइज कर तो पायेंगे कि उत्तर भारत शहरी क्षेत्र 
में सेल्स ५४.६ प्रतिशत और फीमेल्स २७ प्रतिशत पढ़ी लिखी हें। श्रव जो सबसे अधिक 
(हाइयेस्ट) है मे उन्हीं को पढ़ दूंगा । बेस्ट इंडिया में अरबन सेल्स ६२.३ झौर फौमेल्स ३१.७ 
आर साउथ इंडिया जिसमें दूसरा ज्यादा नम्बर है उसमें प्ररदन मेल्स ५९.१ और फीमेल्स 
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३०.८। तो इस तरह से जहां तक श्ररवन एरिया का ताललक हे उत्तर प्रदेश का ४४.६ 
करीब करीब सब स्टेटस में तीसरा नम्बर हें। जहां तक अरबन एरिया के भेत्त 
का ताल्‍लक हू उत्तर प्रदेश तीप्रा नम्बर रखता है। अझरबन एरिया में फोमेल्स का 
२७ फीसदी है । वह सी इतना गिरा हुआ नहीं है । श्रब रूरल (देहाती) एरिया को देखिए 
उस रूरल एरिया में सेल्स की एजूकेशन उतनी कम नहीं है जितनी कि फोमेल्स को है। 
नाथे इंडिया में रूरल एरिया के सेल्स की एजूकेशन (दिक्षा) २४ फीसदी है 
लेकिन फीसेल्स (स्त्रियों) की एजूकेशन (शिक्षा) बदकिस्सती से ६ प्रतिशत हे। उन स्टेट्स 
में जहां ज्यादा हैँ साउथ इंडिया में ३४-८ परसेन्ट सेल्स और १२.७ परसेर 
फीमेट्स । वेस्ट इंडिया में ३३.२ मेल्स श्रौर ८.१ परसेंट फीमेल्स। तो इन आंकड़ों 
से श्रीमन्‌ समझ सकते हे. कि आथिक पहल महत्व का होते हुये भी और भी दृष्टिकोण इसमें 
सम्मिलित हे शोर वे हें ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू । क्या कारण हे कि देहातों पे 
मेल्स में एज्केशन ज्यादा हु. और फीमेल्स में ६ परसेंट हूं जब कि और स्टेटस में १२ से फौमेल्स 
में शिक्षा ३०-३३% तक है ? इसका कारण यह है कि हमार यहां देहातों में लोग लड़कियों को 
पढ़ाने नहीं भेजते । श्रभी तक सामाजिक स्थिति ऐसी है कि स्कूल खुलते हें, अध्यापक बाते 
हँ लेकिन लड़कियां नहीं जाती है । स्कूल दूटते हैं । रुपया बरबाद होता है लेकिन एजुकेशन 
लेने लड़कियां नहीं आती। इस कारण हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम तेयार 
करें समाज को और जो यह पुरानी बातें हें कि लोग लड़कियों को पढ़ाना पसन्द नहीं करते, 
इस तरह का जो सामाजिक प्रदत है, इसे हमें सामाजिक ढंग से हल करना है । आखिर वहीं लइ- 
कियां हें जो शहरों में पढ़ती हैं लेकिन देहातों में नहीं पढ़तीं ॥  श्रगर आज देहातों में लड़कियों के 
स्कूल एक दम से खोल दिये जाय॑, रुपया भी फर्ज कौजिये मिल जाय तो में आप से अज करता 
हूँ कि रुपया मिलने पर भी स्कूल नहीं. खुल सकते क्योंकि अध्यापिकाये नहीं मिलेंगी। 
अ्रध्यापिकायें आपको बाहर से मंगानी होती है । बाहर से गई हुई भ्रध्यापिकायें उतना काम 
नहीं करेंगी, शहरों में वापस भागने की कोशिश करेंगी । तो सबसे पहले इस बात पर विचार 
करना है । 


दूसरी चीज हमारी स्टेट की यह है- कि हमारे यहां एग्रिकल्चरल पापूलेश्षन 
इंडिया में सबसे ज्यादा हँऔर इंडस्ट्रियल पापूलेशन बहुत फम है क्‍योंकि रोजगार 
नहीं हैं। ६७.८ से भी ज्यादा लोग एग्रिकल्चर पर गुजर बसर करते हैं। किसी भी स्टेंट 
में एंसा नहीं है । चूंकि एग्रीकल्चर पापूलेशन हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा हैँ तो उसका 
एजूकशन पर असर पड़ता है । एग्रिकल्चरल क्लासेज का परसेंटेज एजुकेशन का हे १२.१ 
और नान एग्रीकल्चरल कलासेज का २६ परखेंट । तो श्राप देखे कि दूने से भी ज्यादा ढाई गुना 
परसेंटेजह नान एग्रीकल्चरिस्ट क्लास ज का एजूकेशन के सम्बन्ध में एग्रीकल्चरिस्ट क्लासेजक 
मुकाबल में । मेने सदन के सामने अर्ज किया, यह सवाल झार्थिक सवाल अ्रवद्य है लेकिन साथ ही 
साथ यह एक सामाजिक और ऐतिहासिक सवाल भी हैँ । इत्तिफाक से साउथ इंडिया से श्राप 
देखें जहां फेम ल्स की एजूकेशन ज्यादा है वहां परदा नहीं है। परदा प्रथा नार्थ इंडियाम 
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादाहै। इसका असर पड़ता है. एजूकेशन पर। एक मेरे मित्र 
ने जंसाकहा वहबात भीबहुत हृदतकठीकहे। यहां जोसही मानों मेंएग्रीकल्चर 
में लोग लगे हुए हे, वे अपने बच्चों को सर्वेशियों को चराने के लिये, खेत में काम करन 
के लिये भेजना पसन्द करते हैं, शिक्षा के लिये भेजना पसन्द नहीं करते । लिहाजा इस 
मेंटे लिटी को भी .दिक्षा कम होने के कारण मझद्देननर रखना होगा। उत्तर प्रदेश का स्थान 
शिक्षा के मामले में जहां आखिरी नम्बर है वहां उसे हम पहले नम्बर देखना चाहते हैं लेकिद 
यह होगा तब जब हम इस सवाल का साइंटिफिक (वैज्ञानिक) तरीके से, सही तरीक से विहलेषण 
कर । रुपये की कमी जहां तक है उस संबंध में तो शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि किस तरह से वे उस 
प्रा करेंगे लेकिन जो खामियां हैं, उनको हमें देखना हे झौर हल फरना है। सार पहलुओं 
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को देखकर हमारे सामने जो प्रइन है उसे हल झरना है । में भी गांव का रहने बाला हूँ 
गांव की मुझे हालत अच्छी तरह से मालम हूँ । जो अपने लड़कों को पढ़ा उक्त हैँ, बह नी 
प्रपने लड़कों को शिक्षा नहीं देते, खेत में भेजते हूँ, स्कूल में नहीं भेजतों । चभबेदी 
चराने के लिये भेजते हैँ और जो गरीब लोग है, जिल्‍्हे शिक्षा से प्रेम है वे किसी न किसी तरह 
से अपने लड़कों को सकल में भेज देते हें और यह सौभाग्य की बात हूँ कि हुम देखेंकि 
हमार शिक्षा के उपमत्री जी एक ऐसे क्लास से आते हैं, जिसको हम नहों कह सकते कि ऋसीर 
क्लास है । उन्होंने पड़ करके एक मिसाल पेदा की कि उनको देख कर उनको क्लास के 
लोग आगे बड़ेंगे । तो में अर्ज करता हैं कि हम शिक्षा का झौक पैदा करें । हम साक्तार से कहे 
हमार बजट का कुछ पेसा शिक्षा में खर्च हो, सेंट्ल से ज्यादा पैसा मिझे। लोकल सेह्फ 
संस्थाओं से हमें ज्यादा पेसा मिले ताकि शिक्षा की उन्नति हो । मभानतोद गेंशा सिह जी ने 
कहा कि हमारी स्टंट किसी तरह से कम मालदार नहीं हू इसरी स्वूटों के मकझाविले में । 
में समझता हूं कि उन्होंने शायद दुसर राज्य के अंक (फोीगर्स ) नहीं देंखे । बम्बई स्टेद का बजद 
आपसे ज्यादा हैँ। वहां की पापुलेशन और अपनी परापलेशन सिलाइय तो पर कंषिदा 
जो बम्बई स्टेट खर्च करती हैँ उतना हम खर्च नहीं कर सकते । हमारी परापलेशन दच्चई 
स्टेट से बहुत ज्यादा हुं ओर आमदनी उससे थोड़ी बहुत कम हूँ ज्यादा नहीं! तो उस हिसाब 
से अगर आप पापुल शन का हिसाब लगायें तो बम्बई के मुकावल में मद्रास केमकादल 
में जो उनका बजट बनता हूँ, उस बजट से पर कंपिदा हमारा बजद कम पड़ता है इतना बढ़ा देने 
पर भी । जब से प्रजा की सरकार बनी उसने कऋषन बजट को काफ़ी बढ़ाया है, जिसके लिये हमें 
पक कक. 


खुद होना चाहिय । माननीय गेंदा सिह जी ने एक तरह से इंडाइर क्टली गवर्ममेंट 
की तारीफ की कि उसने अपने बजट को बड़ से बड़ा जो किसी द्‌ परी स्टेट के बजट का था 
उसकी करीब करीब बराबर शअ्रपना बजट कर लिया। लेकिन हमारा फिर भी पर कंपिदा 
बजट उतना नहीं हू जितना कि और राज्यों का। इस लिये शायद हुम उतना खच नहीं कर 
सके जितना और स्टेट करती हू । दूसरी बात यह हैँ कि और स्टेट्स में डाइरेदटली सीघे 
प्राइमरी एजकेशन को डील करती रही है । लेकिन हमारे यहां एक दूसरी परम्परा! रही है चाहे 
वहअच्छी हो याबुरी। यहां पर प्राइमरी एजकेशन का कंट्रोल कम से कम रूरल एरियाज 
बहाती क्षेत्रों में डि० बोडंस कहाथरम छोड़ दियागया। उनके रिसोर्सेज बहुत कम थें। 
उनका एडमिनिस्ट्रेलन भी अच्छा नहीं था। आप देखते हूं कि पिछली साल 
में झिक्षा की फीगर्स कम हुईै। जेसा माननीय गोतम जीने बतलाया ओर उसका कारण 
यह था कि उनके कार्य काल मे एक भारी हड़ताल हुई अध्यापकों की। जहां 
तक उनकी तनख्वाह का बेसिक सवाल हैँ क्षि उनकी इतनी तनख्वाहु होनी चाहिए; 

माननीय गौतम जी नतो उससे इनकार कर सकते थे और न आज कर सकते हूं। 
लेकिन जो परिस्थितियां थीं, जिस तरह से डिस्ट्क्ट बोड चलते थे, और जिस तरह से माननीय 
गौतम जी लाचार थे, वह उनकी एक मांग को सही मानते हुए भी पूरा नहीं कर सके, वह 
परिस्थितियां उनकों मजबूर करती रहीं। वह परिस्थितियां गौतम जी के सामने थों। 
यह एक ऐतिहासिक पहल है । हमारी प्राइमरी एज्केशन लोकल बोर्ड के हाथ में रही । 
वही परम्परा आज भी है । बहुत थोड़ो सी स्टेट की तरफ से चलती है। झब बो्डों के रिसोर्सेज 
को हमको देखना हँ कि वह सेट्रंल गवर्नमेंट को एक चपरासी के बराबर भी तनख्वाह अपने 
अध्यापक को दें सकते हैं या नहीं । एक छोटा आदमी एक बड़े आदमी के चपरासी के बराबर 
श्रपने भाई को खिला सकता हूँ या नहीं, यह देखने की बात है । सारी परिस्थितियों को देखने 
की बात है । मेन जेसा भ्रभी अर्ज किया सदन के सामने, इस सवाल में सारा सवाल गुथा हुआ 
हैं। हमको सारी चीजों को देख कर इस बात पर गौर करना है । मुझे विद्वास हैं कि इस सदन ने 
जेसी दिलचस्पी दिखायी हे अगर ऐसी दिलचस्पी रही तो सारे सवालों को समझ कर, 
ग्राथिक सवाल, सामाजिक सवाल, ऐतिहासिक सवाल, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की जो हालत खराब हूँ, 
उसके पास जो बजठ कम है, उन सारे सवालों को हम सही तरीके से हल करेंगे और हमें 
विश्वास है कि झगर हमने इस समस्या को सही तरीके से टेकिल किया और लिया तो हम 
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इसको हल करके रहेंगे ओर अ्रभी ५ साल बाकी है । हो सकता है कि जितना तेज हमें चलना चाहिये 
था, वह किन्‍्हीं कारणों स हम न चल पायें हों लेकित आइन्दा हम चलने को कोशिश करते 
और अगर हमारी कोशिश रही तो में समझता हु कि हमारी गव्तेमेंट और हमार शिक्षा मंत्री 
जी इस बात को पूरा करने म॑ कोई बात उठा न रखेंगे । 


राजा वोरेद्रशाह (जिला जालौन)--में प्रस्ताव करता हूं कि प्रइत उपस्थित 
किया जाय । 


श्री बसन्त लाल हार्मसा (जिला बहराइच)--मैं इसका विरोध करता हूं । 
श्री श्रध्यक्ष-.. प्रश्न यह है कि प्रदन उपस्थित किया जाय । 


(प्रघन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 


क्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर )--माननीय अ्रध्यक्ष महोदय, श्राज इस सदन 
में सुबह से एक बहुत ही श्रावदरयक प्रइन पर विचार हो रहा है और यह प्रइन माननीय 
बीरेन्द्रपति यादव जी ने इस संदन के सासने रखा हूँ । में उसका सम्यंत्र करने के लिये खड़ा हुआ 
हूुं। उन्होंने इस सरकार का ध्यान इस प्रदेश की प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य और 
निःशुल्क करने को ओर आकर्षित किया है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रदेश्ष में 
प्राइमरी शिक्षा की दह्या झ्राज अच्छी नहीं है। उन्होंने यहु भी कहा है कि सरकार की 
इस ओर गति से जो आज तक इस प्रदेश में देखने को मिली हे निकट भविष्य में 
भी यह संभावना नहीं है कि प्राइमरी एजूकेशन का स्तर इस प्रदेश का भारतीय 
संविधान के उस आशय की पूति कर सके जो हमारे देश के लिये बनाया गया हैं। बहुत से 
आंकड़े साननीय गोतम जी ने और अनेक सदस्यों ने आज इस सदन के सामने उपस्थित 
किये हें। उन आंकड़ों को देखते हुए कोई भी सदस्य यह कहने के लिये त॑ यार न होगा कि 
जिस गति के साथ प्राइमरी एजकेशनइस प्रदेश में बढ़ना चाहिये थी वह बढ़ सकी 
है, बल्कि उल्टे वह और कम हुई हें । अभी जो हमारे माल विभाग के उपमंत्री जी 
अपना भाषण कर रहे थे उन्होंने स्पष्ठ कोई रूप-रेखा यह नहीं बताई कि हम अनिवार्य 
शिक्षा के लिये इस प्रदेश सें क्या क्या साधन अब तक जुटा सके हें, क्या आगे के लिये हमारा 
ध्लान है जिससे कि हमें सानतवना हो सकती हूँ कि हमारी सरकार संविधान का आशय किसी 
प्रकार पूरा करना चाहती हैं । आखिर जब प्राइमरी एज्केशन हमारी आर्थिक, सामाजिक श्रोर 
राजनंतिक सभी उन्नतियों के लिये ग्रावदयक है, यदि उसकी ओर सरकार विद्येष ध्यान नहीं 
देती तो वास्तव में यह बड़े ही दुख की बात है और हम यह नहीं समझ पाते कि जब यह प्रश्न इतना 
महत्वपूर्ण हु तो इसकी ओर इस तरह से संतोष कर लेना कहां तक उचित हे जंसा कि ब्रभी 
साननीय उपमंत्री जी कह रहे थे कि गांव के लोग लड़के और लड़कियों के पढ़ाने के लिये तैयार नहीं 
हें, सरकार की बिल्डिग बनी खड़ी है, सरकार के अध्यापक चले जाते हें और सरकार हर तरह 
से निर्दोष है । तो में सो माननीय उपसंत्री जी को यह विद्वास दिलाता हूं कि में भी एक गांव 
का रहने वाला हुं। सेकड़ों स्कूलों के भवन सरकार के इस झाइवासन पर बनवाये गये कि 
१ हजार रुपया इमारत के लिये हम देंगे। सगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार 
के इस आइवासन के बावजूद, लिखित तथा मौखिक वायदे के बाद भी वह सहायता नहीं दी 
जा सकी और फिर इसके बाद यह कहना कि गांव के लोय पढ़ने को उत्सुक नहीं हैं, में समझता हूं कि 
उचित नहीं हैं । में हजारों दरख्वास्तें अपने जिले की और निकटवर्तोी जिलों कौ जानता 
हूं इस १००० रुपये के लिये। हो सकता है कि बुन्देलखंड क्षेत्र में लोग भ्रपने लड़के और लड़कियों 
को पढ़ाने के लिये उत्सुक न हों, हालांकि मुझे इसमें भी विद्वास नहीं हे इसलिये कि मेंभी 
बुन्देलखंड के इलाके में घूमा हूं । आम आशिक ि 


प्रनवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति तीव्र करने के सम्बन्ध में संकल्व ३४७ 


वहां भी मुझे कहीं ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि आज के इस जनजागरण के यग में 
कहीं से मांग उपस्थित न हुई हो। ब्रन्नी माननीय शिक्षा उपमंत्री मेरे जिल में 
निदेखाहोगाकि किस कदर जूनियर हायर सेकेंड्री स्कूल व हायर सेझेंडी स्कलों की 
सामने उपस्थित हुई। तो यह कहना कतई उस सचाई को छ पाना होगा कि ग्राज 
ग्रारीग जनता एजुकेशन के लिये तथघार है. और सरकार एजकशन बढ़ाने क 
लिय तंघार हूं । तो में कहता चाहता हूं कि यह तो एक ऐसा उदाहरण हो गया कि हम तो मद्रास 
बम्बई के बहुत पीछे है. मगर क्योंकि हमार साधन कम हैं, हुम उनके आगे आयें, इस प्रदेश 
जैसे प्रदेश के लिये शोभनोय नहीं है और एक उदाहरण मे देता हूं । एक कहावत है, कोई गौवड़ 
था वह दुखी होकर बचारा कुर्य में गिर गया और बड़ा खश हो करके फिर कुर्य में कह रहा है कि 
भ्रव तो बहुत दिन हमें इस कुर्य में रहना हैं । यह कोई अच्छी उक्ति नहीं । जहां हम दावा कर 
हें कि हमारा प्रदंध बहुत ऊंचा है, हम सब बातों में बहुत बड़े है, हम इस देह को लोड करते हे 
लेकिन शिक्षा में पीछे हु । यह इस प्रदेश की जनता के लिये दख का विदय हैं । में तो यह कहता 
हूँ कि गांव वालों ने जिस उत्साह से कार्य किया सरकार अगर अपने बाद को पूरा करती तो गांवों का 
एक एक आदमी लड़के, लड़कियों की पाठशाला खोलने के लिये तेयार हैं। बल्कि सरकार 
उस वादे के खिलाफ जो १ हजार रुपया न दे सकी, गांव वालों का सरकार के प्रति उत्साह 
नहीं रहा और वह उत्साह से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो सरकार प्रगर ग्रामीण क्षेत्रों में फिर 
झलिवाय और निःशल्क शिक्षा की तरफ ध्यान दे तो कोन ऐसा होगा, जो बह कह सके कि हस 


शिक्षा लेने के लिये तेयार नहीं हू 


जहां तक इस अनिवाय और नि:शुल्क शिक्षा का सवाल हे हम जानते हु कि इसक लिये 
हपार घन को जरूरत होगी मगर झाखिर वह अझयार घन हम किन साधनों से जूटायें, यह 
एक विस्तृत योजना सरकार के सामने होनी चाहिये। जहां प्रथम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
में सिंचाई, सड़कें, अस्पताल की ग्राये दिन नवीन योजनायें होती हैं, वहां इस शिक्षा के महत्व- . 
पूर्ण सवाल को जो बुनियादी हु और जिसको पहले हल होना चाहिये, म॑ समझता हूं उसकी 
आवश्यकता को देखतें हुये सरकार का घ्यान नहीं गया। में यादव जो का अनुगृहीत हुं कि 
उन्होंने इस सरकार का ध्यान इस बुनियादी सवाल की तरफ आकर्षित किया, जो इस प्रदेश 
की जनता के लिये एक बहुत ही श्रावश्यक सवाल है, जहां तक बात इस शिका के संबंध में हे 
जूनियर हायर सकल होते हुँ और हायर सकेडी स्कलों में और इस शिक्षा की दश्शा को देखें 
तो में कहता हूं कि जो सुविवायें उन्हें मान्यतायें प्राप्त करने की थीं वे बजाय सुलभ करने के 
और बढ़ा दी गई हैं। तो क्‍या यह शिक्षा के स्तर को झागे बढ़ाने की योजना हो सकती हे कि 
इतने बीचा जमीन हो शोर जो शर्ते पहले थीं उनको भी अधिक बढ़ा दिया गया ? तो जो बढ़ती 
हुई शिक्षा को गति थी वह में समझता हूं इससे काफी मन्द पड़ गई और मे तो कहुंगा कि ग्रामीण 
क्षेत्रों की जनता जो आर्थिक कठिनाई में है आप अगर शिक्षा की इन मान्यताओं के प्राप्त करने की 
शरतों को हल्का कर सकें तो इस प्रदेश में शिक्षा ओर भी आगे बढ़ सकेगी। 


अनेक सवाल इस प्रदेश के सामने इस बेकारों और बहुत बातों के बढ़ने के लिय हूं। 
हमारो शिक्षा में एग्रीकल्चर को बहुत महत्वयुर्गे स्थान दिया गया और काफी इस पर हमार शिक्षा 
मंत्री को यवे हैं तथा सदन को भी। मगर में अपने छोटे विचारों के मुताबिक कहता हूँ 
मेने खुद मलूमात की कि जो खेतिहर प्रधान देश हैं, जो खेती पर निर्भर करते ह कोई देन हो 
जिला हों, किस हो, वह कभी मालदार नहीं होता, बह हमेशा गरीब होता है और 
दुनिया के देशों के म॒काबिल अ्रयने देश को श्राप देखें श्रकेले खेती पर निर्भर करने 
वाला दंश गरोब होता है जब तकओर उद्योगवंधे या और शिक्षाओं को प्रोत्साहन न॑ 
दिया जाय। तो जब यह खेतिहर प्रदेश है, इसमें ८० फीसदी लोग खेती करते हे तो और 
झौद्योगिक घंधे, कारखाने तथा और तरह की शिक्षा देने के बजाय आज सरकार का 
ध्यान कंवल खेती की शिक्षा की तरफ अता हु। मे समझता हूं कि यह इतना गावश्यक नहीं 
था जितना कि सरकार को और टेक्निकल शिक्षाओं की तरफ ध्यान देता चाहिये था और 
इसमे जो रुपया खर्च होता हें में देखता हूं भ्रायें दिन सवालों में मंत्री जी बताते हैँ कि इतना रुपया 
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खर्च हो रहा है, केवल इससे योजना आ्राथिक दृष्टि से सफल नहीं हो सकती । यह कहने मात्र पे 
संतोब वहों हो सकता कि हम बहुत बड़े खेती के विज्ञान की शिक्षा में बहुत सा रुपया व्यय कर 
रहे हैं। में यह कहता हूं कि मेने ऐसे ऐसे श्रध्यापक देखे जिनको कि एक साधारण किसान के बराबर 
भी खेतो का ज्ञान नहीं ओर वहु॒ जा कर उन्हीं किसानों के बच्चों को कृषि का ज्ञान पिखाते 
हैं, जो कि उन अध्यापकों से कहीं ज्यादा ज्ञान उसका रखते हैं ॥ एक जूनियर स्कूल को मेंने देखा। 
केवल सवा तीन रुपये की सरसों बेची गई ओर वह भी चारे के लिये। कारण क्याथा किउत 
सकल को जो जमोन खेती के लिये मिली वह कल्‍लर जमीन थीं। दातें यह थी कि मान्यता तब 
मिलेगी जब स्कूल के साथ में १० एकड़ जमीन हो और बह शर्तें पुरी करने के लिये १० एकड़ 
कल्लर जमीन उसमें लगा दी गई थी। उस पर एक श्रध्यापक रखा हुआ हें और सवा तोद 
रुपये की सरसों वहां बेचो गई। तो यह एक अजीब समस्या हे कि इस शिक्षा से किसी को भो संतोद 
नहीं हे। न श्रध्यापक को संतोष है कि वह सही शिक्षा दे रहा है, न॑ बच्चों को संतोष है, न उनके 
घर बालों को संतोष है, तो फिर यह समझ में नहीं श्राता कि इतने बड़े पेसाने पर जो इतना रुपया 
खर्च हो रहा है, उससे क्या लाभ हो रहा हें। इसलिये में यह कहना चाहता हूं कि जहां भ्रनिवाय॑ 
श्रौर निःशुल्क शिक्षा हो वहां शिक्षा उपयोगी भी हो, यह एक बड़ा विचारणाीय प्रश्न हैं 
क्योंकि बेकारी अभी भी बराबर बढ़ रही हू । द 


इसके श्रवाला यनिर्वासदियों की जो इतनी खरचीली शिक्षा हो गई है, उसको तरफ भी 
सरकार का ध्यान जाना चाहिये । झ्राखिर यह क्या बात हैँ कि प्राइमरी सकल का बच्चा श्रपने 
बस्ते को खुद उठाकर नहीं ले जा सकता, क्या उसका सिलेबस बनाया गया है? इतनी कितादं 
उसके लिये रखी हुई हें जिनको वह उठाकर ले नहीं जा सकता। क्या उससे वह ज्ञान 
हासिल करेगा और क्या उससे प्राइमरी एजुकेशन का सिस्टम होगा ? जो हम किसी समय कल्पना 
करते थे कि भ्रधिक से श्रधिक योग्य अध्यापक को हम प्राइमरी शिक्षा के लिये रखेंगे, हमारा वह 
स्वप्त, स्वप्न ही रहा। हमारा वह भी स्वप्न सार्थक नहीं हुआ कि प्राइमरी शिक्षा को सरकार 
ग्रपन हाथ में ले रही है, अरब उसमे सुधार होगा। हमने देखा कि जो स्कूल सरकार द्वारा 
खोले गये वह भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हवाले कर दिये गये शोर डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की अ्रयवा उनके 
स्कूलों को क्या हालत हे, वह बतलाने की कोई श्रावश्यकता नहीं।. जिस प्राइमरों एजुकेशन 
के लिये योग्य से योग्य अध्यापक होने चाहिये थे और जेसा रावत जी ने कहा, मुझे उसमें भी 
कोई हज नहीं दिखाई पड़ता कि प्राइमरी शिक्षा के लिपे स्त्रियों को ही रखा जाना चाहिये, 
क्योंकि उनमें एक प्रेम की भावना होती हे और छोट बच्चों को प्रेम के साथ जो शिक्षा दी जायगी, 
वह उससे भ्रधिक लाभ उठा सकेंगे, लेकिन वह प्लान हमारा आज हे कहां? पब्राज तो 
मासली सिडिल पास किया एक साल की छोटी सी ट्रेनिंग देकर अध्यापक बना दिया जाता हूँ। 
तो एक प्लान तो यह था कि प्राइमरी शिक्षांजों थी वह ऊंचे गुरुओं के हारा दी जायगी 
प्राइमरी स्कूल ही वह खजाते हैं, जहां से हमें देश के लिये वह रत्न पदा करने हें जो झाग 
चलकर दंश की सभी समस्याओं को समझ सकें, लेकिन श्राज की प्राइमरी शिक्षा की इस प्रकार 
की दशा देखकर अफसोस होता हे। हम सरकार से यह अन्रोध करेंगे कि सरकार अधिक से 
श्रधिक योग्य अ्रध्यापकों को प्राइमरी शिक्षा देने के लिये भेजे और इसके लिये श्रधिक से झ्रधिक 
घन सरकार जो और अनावश्यक योजनायें हें, उनको रोककर ख्चे करे। इन बच्चों को बनाने 
के लिये हमें उत श्रवावत्यक योजनाओं को रोक देने सें कोई हिचक न होगी और उनके 
स्थान पर प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करके, एक अच्छी और उत्तम 
शिक्षा जो बच्चों केअनुकल हो सके वह शिक्षा उनको देने का प्रबन्ध बह कर तो यह ज्यादा 
अच्छा होगा । मे यह कहता हूं कि इतना जो हड़तालों पर खर्च होता है, उसकी व्यवस्था करने 
पर खर्च होता हु वहु सब रुपया बच सकता हे झ्रगर इन बच्चों को श्रच्छी ओर उपयोगी शिक्षा दंनें 
की व्यवस्था' कर दी जाय। यह सारी समस्‍यायें हल हो सकती हूं श्नगर उनको अच्छी शिक्षा 
दी जाय, उनके लिये झ्नच्छे अ्रध्यापक रखें जाय॑ं ओर उनको भ्रच्छा वेतन दिया जाय । 


अनियाये व नि:शुल्क प्रारम्मिक शिक्षा की प्रगति तीत्र करने के सम्बन्ध में संकल्प ३४६ 


श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद )--माननीय भ्रध्यक्ष महोदय, में माननौय वीरेंद्रपति 
यादव जी के संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआथा हूं। में मानतीय यादव जी को 
इस संकल्प के लिये इस प्रदेश की ग्रामीण जनता की ओर से बधाई का पात्र समझता हैं और बड़े 
इसलिये कि कम से कम उन्होंने अपने इस संकल्प के द्वारा सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा 
की प्रगति की ओर दिलाया हुं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हमारे समाज में आविक और 
सामाजिक क्षेत्र में असमानता पायी जाती हू उसी प्रकार हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी को प्रगति 
झयवा कार्य हमारी सरकार की ओर से हो रहा है उसमें भी प्रसमानता की झलक प्रकट होती 
हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारी इस प्रांतीय सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया हें वह अधिकतर 
हमारे हायर सेकेड़ी, माव्यमिक और विश्वविद्यालय क क्षेत्र में ही ज्यादातर हुआ हे और यहो 
नहीं बल्कि हमारा बजट यह बताता हे कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान विशेश 
रूप से ऊंची शिक्षा की ओर हूँ जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह मौजूद हैँ कि दुसरे प्रदेशों के शिक्षा. 
के बजट का एक बहुत बड़ा अंश प्राइमरी शिक्षा पर खच होता हूं, अथवा हाई सकल शिक्षा पर 
सर्च होता हे और हमार इस राज्य को शिक्षा का बजट ज्यादातर ऊंची शिक्षा पर खर्च होता है । 
उदाहरण के तौर पर हम बम्बई प्रांत को लें। वहां की शिक्षा का बजट करीब-करोव ६६ 
प्रतिशत प्रारम्भिक शिक्षा पर होता है । इसके अतिरिक्त मद्रास को लीजिये और दूसरे 
ग्रावि.सेज को लीजिये, यही नहीं बल्कि संसार में जो दंश आज उन्नतिद्यील कह जाते हें उनमे भी _ 
देखा जाय तो ज्यादातर उनका व्यय प्रारम्भिक शिक्षा पर होता हे लेकिन बड़े दख के साथ महझे 
कहना पड़ता हैं कि हमारी इस सरकार का जो शिक्षा का बजद हें उसका केबल ३३ प्रतिशत 
प्रररम्भिक शिक्षा पर होता है, जबकि इस प्रारम्भिक शिक्षा का संबंध सीधा हमारी ग्रामीण 
जनता से है, जिसकी समस्‍यायें ही हमारे देश की समस्याएं हैं। 

अध्यक्ष महोदय, झ्ाज सरकार के प्रति जो बढ़ुत से असंतोष के प्रइन हमारे सामने 

गाते हैं उसका एक मुख्य कारण यह हुँ कि हमारी ग्रामीण जनता अशिक्षित हे। झाज पुलिस 
विभाग को लीजिये वहां रिपोर्ट लिखाने को शिकायतें टूंसरी और बहुत सो शिकायतें जो हमारे 
सामने आती हे उनका भी एक सुख्य कारण यह हूँ कि हमारी ग्रामीण जनता पढ़ी-लिखी नहीं है ; 
एक अनपढ़ किसान पलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखाने जाता हे। कहता कुछ है और मंशी 
लिखता कुछ हैं। यदि हमारी इस प्रदेश की सरकार प्राइमरी एज्केशन को तरफ 
पुरे तरीके से लगी होती तो हमारे प्रामीण क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं हल हो गई होतीं। 
इसी प्रकार हम पंचायत राज्य को लें। यों कहने के लिये हम भी इस बात को कहते हें 
कि पंचायत राज की स्थापना के बाद ग्रामीण लोगों में कुछ जागृति झआईं। कुछ उनको अधिकार 
मिलें, लेकिन हमार सभापति, उप-सभापति और दूसर हमारे यहां के उत्तरदायित्व रखने वाले 
लोग अशिक्षित होने के कारण उसका पूरा लाभ हमारे ग्रामों को नहीं पहुंचा रहे हैं । 

श्री अध्यक्ष--श्रब अगले दिन आप अपना भाषण जारी रक्खें। 

अब हम उठते हें और सोमवार को ११ बज फिर बेठेंगे । 


(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १६ सितम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये 
स्थगित हो गया ।) 


द मसिंटठन लाल 
लखनऊ; सचिव, विधान संडल, 
१६ सितस्वर, १६९५५ । उत्तर प्रदश ? 


३४७ विघान सभा [१६ सितम्बर, १६४५ 


नत्थी “क 
(देखिये तारांकित प्रइन २ का उत्तर पोछे पृष्ठ २९३ पर) 
तालिका 


१---तारीख १८-२-५४ को समाप्त होने वाली स्ट्रापइक पीरियड का पैसा दिया जाय। 
२--कोर्ट आफ इन्क्‍्वायरो द्वारा पास किया रिटेनिंग एलाउन्स बटवा दिया जञाय। 
३--डेज़िगनेशन काम करने के अनु सार रजिस्टर में ठीक करवा दिया जाय। 
४---डयू लीव पिछले वर्षो में हर महीने का हर महीने में दिया जाता था, परन्तु १९४४ 
से मेनेजमेंट ने एक साल का ड्यू लीव दूसर साल में देने की नई प्रथा निकालो हे, अतः हमारी 
पुरानी सहूलियत को खत्म न करके इस प्रकार से कटा हुआ पेसा वापिस दिलाया जाय । 


५--मेनेजमेंट २६ दिन का महीना सानकर तनख्वाह लगाने की प्रथा चालू करना चाहती 
है इस प्रकार की प्रथा को लागू न किया जाय जबकि पास-पड़ोस की किसी भी मिल में ऐसा 


नहीं होता हैं । क्‍ 

६--कर्मचारियों के मरने अथवा चले जाने से खाली हुई जगहों पर जो आदमी 
गलत तरीके से रख लिये गये हें उन्‍हें हटाकर समझोत को झनुसार श्रादमी रबखे जायें। 
द ७--जिन पुराने श्रादर्मियों को उनको जगह से हटाकर उनके स्थान पर नये ग्ादमी 
रकखे गये हूँ उन्‍हें हटाकर पुराने श्रादभियों को उनकी पुरानी जगहों पर वापिस किया जाय। 

८---मेनफंक्चरिंग डिपार्ट में सबस्टीट्यूट हेड बढ़ाये जाये क्योंकि किसी को छट्टटो 
लेने पर एक आदमी को दो जगह काम करना पड़ता हैं श्रथवा एक सेट को एक कुली का काम 
करना पड़ता हे । 

९६---स्किल्ड तथा सेसी-स्किल्ड कर्मचारियों की तनख्वाहें जो कि अनस्किल्ड ग्रेड के 
बराबर हें बढ़ाई जायें। 

१०--क्लकों को उनकी पोजीदान तथा पोस्ट के अनुसार क्वार्टर दिये जायें। 

११--रेस्टरूस सें पानी का कोई प्रबन्ध नहीं हे । चार पानी के नल लगवायें जायें। 

१२--डोगा कुलियों को वर्दो दी जाये। 

१३--लकडी ग्रेड के अनुसार दिया जाय। 

.... १४--सीजनल कर्मचारियों को मिट्टी का तेल काम पर आने के एक महीने के बाद दिया 

जाता हे ऐसा न करके काम पर आते ही तुरन्त देने की व्यवस्था की जाये। 

१५--बेल्ट सेनों को हेल्पर दिया जावें। 

१६--अस्पताल सें एक क्वालीफाइड कस्पाउ डर और रक्‍्खा जाय। 

१७--जो करमंचारी लगातर ३ सालों से परमानेंट सीजनल को जगहों पर काम करते 
झा रहे हैँ उन्हें परमानेंट सीजनल की सारी सुविधायें दी जायें। द 

.._ १८-“सीजन चलते समय हर शिफ्ट में एक मेहतर की तादा३ बढ़ाई जाये। 

१६--फिटरों को परमानेंट हेल्‍्पर दिया जाय। 

२०--डबल स्टोरी (गेंट पर) वाले क्वार्टरों में पानी का नल लगवाया जाये । 

२१--मिट्टी के तेल की बचत के नाते किसी दो क्वार्टरों में ४ या ५ आदमी रख दिये 
गये हें जबकि क्वार्टर खाली पड़े हुये हैं । उन्हें खुल॒वाकर उचित कर्मचारियों को 
दियेजायं।......रयरय्य््<्<्य्य्य्<्<्<्<्<र<र<्ःत हे द 

. २२--सीजनल कर्मचारियों का भी प्रावीडेंट फंड काठना चाल किया जाय। 


तातम्यियां 


हि 
हि. 
कुल किए के 


२३--मिन के अन्दर सलफर ८क कवर किया जाय । 

२४--मिल जमादार तथा मालो फार्म पी से हटाकर झलग कर दिये गये हें अतः 
इन्हें फार्म थी ही पर रक्खा जाये। 

२५--४र्चा ब्यायों से क्लर्कों का काम लिया जाता है पहले क्लकों की जगहें खाली 


होने 4र उन्हें क्लर्क का चांस दिया जाता था परन्तु इस साल खाली जगह होने पर भी उन्हें 
आांस न देकर दी रक्‍खे गये । अतः इन लोगों को क्लर्क का चांस दिया जाय। 


२६--लेंटीफगल कर्मचारियों को एक रुपया अतिरिक्त तरक्की न देकर उसतकी 
जगह चेंज कर दी गयीं इसका तुरन्त सुधार किया जाये 


५ 


झ्रवद्य दिया जाय 


२८--सनी ऊन क्लकों को डय लीव समान दिया जाथ जबकि जमानत नद्वयंस 
का लगा! आथा! डी लहर छक्त सलाह हर । 


२६--खाड़ा सुप्रवाइजर टाइम ग्ाफिस तथा स्टोर को जो फिलसड इथूटी चलती है 

वह गलत 5 और जगहों की तरह शिप्टवाइज होनी 
३०--सीजनल कर्मचारियों को जिन्हे पण्टिनर मिलता हे, जिसे टाइम पर दे 
ही 


का] 


देने के विधय 
ना चाहिये, 
एक सप्ताह 


की. | हि! 


तुरन्त दिया जाय और आगे के लिये ञ्र दवासन दिया जाय कि ड्यूटी ज्वाइन करने 
झनन्‍्दर दे दिया जाय । 


(ह०) फोजदार सिंह 
२७०२-४५ 


३५२ द विधान सभा [ १६ सितम्बर, १९४१ 
नत्थी ख 
(देखिये तारांकित प्रइन ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर) 
हरिजन सहायक बोर्ड के सदस्यों की सूची 





१--मंत्री, शिक्षा तथा हरिजन..... «« सभापति 
२--ओर गिरधारी लाल, मंत्री, मद्य निषेध 
तथा रजिस्ट्रेशन द $ ... उपसभाषति परिगणित 
३--डाक्टर सीताराम, उप मंत्री . «« सदस्य कं 
४--प्लानिंग सेक्रेटरी +*  ा। हि 
५४--शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश. -- हा हे 
६-- श्री बलदेव सिंह श्रार्य, सभा सचिव .. मा है 
७--श्री जयपाल सिह श्र ५ हि 
८-- क्री नारायण दास ... कोल: | द 2 का! 
६--श्री राम लखन कक भ 
१०--श्री वीर सेन द ७ “५६ मु हो 
२ १---श्री इयास लाल ः + + द 73 हि 
१२--श्री देवराम * * ' 7 छः 
३--्री राम प्रसाद टमटा द द जि “7 
१४---श्री कन्हेँया लाल वाल्मीकि (बुलन्दशहर ) बी जे 
१५--श्री ससुरियादीन न कि क 
१६--श्री लालता प्रसाद सोनकर मा खटिक 
१७--श्री दयानन्द व्यास ” कर परिगणित 
१८--श्री हीरा लाल आये ह क्र हे के 
१६--री शंकर शरण ५. डे के कायत्य 
२०---्षी निजामुद्दीन आर ; पिछड़ी हुई जाति 
२१०-श्री चद्ध्ान विद्यार्थी. कल नि ब्राह्मण 
२२--श्री रामशंकर लाल कि कायस्थ 
२३--श्री कन्हेयालाल वाल्मीकि (हरदोई ) द अर परिगणित 
२४--संचालक, हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश... सेक्रेटरी 
. की धिशारलकीिग 


पी० एस० य ० पी० ए० पी० ८श एल० ए ०--१६५ ४-७६ ६ । 


उत्तर प्रदेश विधान समा 











की 
दर, यवाई 2 
कायवादहा 
को 
को, रण कृ 
अनुक्रम रिका 
खंड १५६ 
ञअ अधिवासियों--- 
प्रश्तिपीडित थ्र० वि० को सीरदार का हुक 
फ्त्पाड़्त-- मिलने पर भी पूर०॑ भूमिषतियों से 
प्र० वि०---प्राम रसोल, तहसोल मालगुजारी की वसूली । खं० १५६, 
सोदहा में व्यक्तियों को पृ० १५। 


सहायता । खं० १५६, पृ० ११। 
ग्रतिरिक्त अनुदानों--- 

१६५०-५१ के----के लिये मांगों 
पर मतदान । खें० १५६, पृ० 
३५-४६ ॥ 

अतिवृष्टि--- 
प्र० वि०---चोली, जिला अल्मोड़ा में 


“+-+तें हानि के कारण ग्रामीण | 


को अन्यत्र बसान का प्रायंन्ा-पत्र । 
खं० १५६, पु० १०-१११ 
अदायगी--- 
_भ्र० वि० -- इलाहाबाद नगरपालिका 
. द्वारा सरकारी कज्ञ की अंशिक---न 


खं० श्प्र्द,. पु० ८५६८७ ॥ | 


ग्दालतें-- 
प्र० वि०--फर्तहपुर जिले में --+- 


पृ० €८5-€€ ॥ 


. प्र०वि०--हाईकोर्ट के अन्तर्गत “से 


उदू भाषा सं आवदन “पत्र दन के 
आदत्ष का प्रसव । ख० १५६, पृ० २८ 


प्रधिनियम-- 


धघ्र० वि० -- जरमीदारी उन्मलत---- 


. के अन्तर्गत विदेशी जमींदारों को 








तै प्रतिकर। खं० शप्दू, पू० ८चचछऔ । । 


प्र० बि० -- मिर्जापुर दीवानों अदालत 
सं के विरुद्ध मकदसे | खं० 
२४६, प्‌ ० शश। 


अधिष्ठाता ० 


उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था 
विधेयक, १६४५४ ॥ खं० १५६, प्‌० 
२७९, र८१, २८२, रपरे। 


अध्यक्ष, श्रीं--- 
अतिरिक्त अनदानों पर विवाद की 
प्रक्रिया । खं० १५६, प्‌ ० २८-२६, 
३०, २२०३०) 


अनिवाय व निःशल्क प्रारम्भिक शिक्षा 
की प्रगति तीज करने के सम्बन्ध में 
सकल्‍प ।॥ खं० १५६, पूृू० ३०६, 
३०७-३०८, ३१२, ३१३, ३१४, 
३१७, ३२०, ३४६, रे४६। 
- अल्प सूचित तारांकित प्रइनों के उत्तर में 
 विलम्ब पर आपत्ति । खं० १५६, 
प्‌ृ० २७ ॥। 
आगरा यूनिवर्सिटी सीनंट के एक रिक्त 
स्थान की पूरति के लिये निर्वाचन का 
प्रस्ताव। खं० १५६, पृ० श्छर। 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संक्रोधन) 
विघयक, १६५५ ३ खें० १५६, 
पृ० २५३॥। कह नये 


अनुक्रमणिका 


अध्यक्ष, करी | 

उत्तर प्रदेश पंचायत राज छूल्स के 
पुनरीक्षित नियम ३--२६॥ ख० 
१५६, घ्‌० २७ ी१ 

उत्तर प्रदेश भांडार अधिप्रहण विधेयक, 
१६९५५॥ खें० १५६, पू० १४३, 
१४४, १४५, १७३, १७४ १७२, 
१७७, १७८, १७९, १८०, ८२, 
श्यरे, श्यथ४, १८७, २०३, २०४, 
२०५, २०६, २०७, २०८५, २०६) 

उत्तर प्रदेश विधान संडल सदस्य (अन- 
हँता निवारण ) विधेयक, १९६५५॥ 


खं० १५६, पृ० १०४, १०४५, 
१११०१५१२, ११३, ११४ ११७, 
श्शृद । 


उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ की 

बढ़तियों का विभियमन) विधेयक, 

१९५५ । खं० १५६, पृ० ५६, ६७/ 
६९, ७०, ७१॥ 

१६४०-५१ के अतिरिक्त अ्रनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदाम | खं० १५६, 
पृ० २८, २० २६९, २७, २९, ४०, 
४९१, ४३, २५६) 

कनइल, ज़िला गोरखपुर में सकतलो 
ग्रादि की भूख स मृत्यु के सम्बन्ध में 

. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना । 
खं० १५६,पृ० ३०३, ३०४, ३०५ ॥ 

तारांकित प्रदन ६ व ७ को स्थगित करने 
के सम्बन्ध में प्राथंना ।॥ खं० १५६, 
पुृ० १७२॥ 


पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्स- 


स्वन्धी अन्य पारिणामिक और 
. आनपषंगिक विषयों की नियन्त्रण 
. और विनियसमन के सम्बन्ध में 
सकलल्‍प ॥। ख० १४६, पृू० २०९- 
२१०, २३६, २३५८५, 
२४४-रव४१३त 


अमारस से २ नाव डबसते के सम्बन्ध में 


सुचना । खं० १५६, पु० २८ । _ 


_ साध्यमिक शिक्षा परिषद्‌ के निर्वाचन | 


के सम्बन्ध में सुचना । खें० १५६, 
३०५३) 


र४२, २४३, 


श्री रामनारायण त्रिपाठी के प्रदनों 
को अल्पसूचित न मानने के सम्बस्ध 
में माल मंत्री हारा स्पष्टीकरण 
खं० १५६, पूृ० ३०५, ३०६। 
अननन्‍्तस्वरूप सिह, श्ी-- 
देखिये प्रदनोततर । 
अनिवाय व निःशुल्क-- 
“॑++  प्रारस्भिक शिक्षा की प्रगति तीड़ 
करने के सम्बन्ध में संकल्प । छं० 
१५६, प१ू० ३०६-३४६ । 
अनुदानों--- 


अतिरिक्त----पर विवाद की प्रक्तिया। 
खें ० १५६, प्‌० रश्८-३५॥ 


१६४०-५१ के अतिरिक्त “++« के 
लिये मांगों पर मतदान। खं० १५६, 
पृ० रण) 

ग्रपसा तू---- 


प्र० वि० -- जिला देवरिया की प्राम 
सभा सेमराहदी के सभापति श्री 
कासता प्रसाद कं---की शिकः 
ख० १५६, पु० ६७-६८ । 


श्र पीलों---- 


प्र० वि० -- पांच से दस हजार को --- 
के सम्बन्ध में अवध के कानन मेंत्ी 
ग्रागरा की भांति संशोधन करन का 
सुझाव। ख० १५६, पृ० ६€६-१०० 
अब्दुल मुईज् खां, क्षी--- 
देखिये प्रशनोत्तर 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
१९४५ | खं० १५६ पृ० १७६ 
१८१, १८६-१८७ ) 

पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्स- 
सम्बन्धी अन्य पारिणासिक श्रोर 
आलनृष॑ गिक विषयों के नियंत्रण और 
विनियमन के सम्बन्ध में संकल्प। 
ख० १५६, पृ० २१२॥। 


प्रमेरिकन सिशनरियों--- 


प्र० वि० “- झांसी में --- हारा 
बटर आयल का वितरण ॥ खं» 
१५६ पू० १७०३) 





स्किल मद िल तर हि इ्त्राद का 
अतिरिक्त अनदानों पर विवाद को 
प्रक्रिय 





प्द् ध अडुल है [अन- 
न अक सदा ष्श्ण बधदयक ३ ६. 
हँता मिवारण) विधेयक, १६४४५) 
हि 5,थय 3 6 ७» 20...7 99 0०२ 
ख० १५६, पू० १०६-११ १, ११५, 
4 ; | 


कस 

ल्दी 

च्के 

अल 

#डिंजे 
(५ 

च्क 

#च्तिकि 

#खिी 
| 


झह्यवर्ग आवशस-- 
प्र० बि० -- उचद्नाव में 
योजना ॥ खं० १५६, पृ० ६०-९६ १। 





झल्पसू चित--- 


,श्री रामनाराखण त्रिपाठी के प्रदनों को 
“-- ने मानने के सम्दन्ध में माल 
मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण । खं० १४६, : 


पु० २३०४-३० ६॥ 
प्रल्प सूचित तारांकित प्रइनों-- 


---- के उत्तर में विलम्थ पर आपत्ति। 


खं० १५६, पृ० २७। 
अवधेश प्रताप सिंह, क्षी--- 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) 


विधेयक, १६५५ । खें० १५६, पुृ० 
ए४८घ-२०५० । 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
श्ध्श्न ! खं० १५६, पूृ० १८०, 
श्यर, श्य्छ, १५६५, श्श्ध 


उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अन- 
हँता निवारण) विधेयक, १६५५ । 
खं० १५४६, पु० ११४। 


उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-४१ 
को बढ़तियों का विनियमन ) विधेयक, 
१६५५॥ खं० १५६, पृ० ६०-६६ 
"द्दे ) 
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५ 
श्‌ 
5॒ 
|| 
के 


छः बे कक | ली: तू कि 
हक पक इन्‍्य हा 77 कप काक” 27००० अल टमतअलशणकटूमना श्र ४ 
| आफ, व ये शशि दे आओ शा छिव आऔ 
हर. भा. पक ब 
अ्याशनधगआारक. ताजा! क्रापशाणक पेफए.. विशाल... परश्ााशा्यांगशनआतशक्रलभा आफ... तत्मकताह ही कुक मगर 
क्फ्री। | न छुआ हे | शबमु ॥) ढ 8५ ४ 
दिल आओ आर, जय आ आर ॥ फीकी हो ही १ 
कल... ॥, हर छा की खा | 
| है पा बज मे 7 | (0 किमा ० । 
दः (>४ेटे, ४3, अइर-+बंई 
जा... हक, 3] किम 
जर्च््क्ा पल) 0 कं ६८ चित कक / 6 2३४78 (माधाका काना 
“कै ऋण ््टा ता * ला 38607] कक, 
सत्यम्दन्ध शनातकमकनत हिशलाणीटरशणणा न मुणयू पर सहन कलम 
द हक हु भू हि जय है ६५) । ६ .। ऑका टन न 
१७५ १७० ७० ।. औओ॥३  ४॥५ 4३ /0४ 22 
कक हज ०० शायर जि ॥ह7 20008 मम हि 82 कर 5 
आअउतनदाशक सबजदऊईाः काकाबअन्नाए आऋाश 
ही कक पट के ९. के 
५४ न (8: खा फत ऋ्रोएगाफादी फाकजा अपर 8:58] अशातण ज्गपानकीर पाषटशाककत 
आलू ज आल के आआफल्जा पढे की 0 +3 
खोज हर ए्ु3> 775 2952...:5:५' 
हद है #, ७४ + ५ पर ”क कट ही ही कक कर ही. 2! 
< 4७; ््‌ ् $ ५.  . फ 
;. कर | +फ कक ० 
शा 5०" स्कतक भामण'पुक पमदरपभा4ककाइफ़ी 7४४४7 अुकतरतत्ाब्ण पान ] 
सादा (हरित की कक /0 ; 
नव जल ऋजिच अये जप गरम 
क ५, , अक 
द्वं दमा 2८रतागर प्रभाबाप कट“ चतं अ्ायाकाओ॥ १४०/परीफाबतलात कक 
|] छठ | | $8: प्रधष्णक'अभदाक ५७८ । हिल क्न्ु 7 (४ ॥ प्र | का व, पान्‍्य 
का कट 
५ द््ः कह 2 पक 
शत ) री."  मछ के पा / ध्) । (का | 
$ 5 ६) 4 


++१ 8 बंद 
मई 
3 
2 #82-/॥ 'फराका मु. कमाए पृकारमाआद 
मं आह ३ ० ६६२ ५६ पसपणणक 
आन 
छा 0 पी 3० >« ऋण ण नम निज आदर पाण्था,, 
बढ़ हि 
ज्ञला आइमगढहु मं प शक धा निद्चलँप् 
झइला आऋआहुलंगढ़ क् पारा के सकास 
की यो प्‌ 
चाजन _क। [०० क्जन्लम 
३० झट, 


१४२०१ ००) 

. आगरा युनिवर्सिदी सीनेद-- 

““+ के एक रिक्त स्थान की पूति के 
के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव । खं० 
१६६, पु० ९७२। 

| आपत्ति-- 

अल्प सूचित तारांक्षित प्रदनों के उत्तर 

। में विलम्ब पर । खं० १५६, 

| पूृ० २७। 

| आबपाशी-- 

|... प्र० वि०-- -++ की दरों में कमो। 

खं० १५६, पृ० १०२। 

झ्राबी-- 

प्र० वि०-- जालौन जिले की विलीन 
। रियासत बावनी में---- व पाही 
टेक्सों की वसुली। खं० १५६, 
पु० १६-२०। 
खाय--- द 
प्र० वि०--उत्तर प्रदेश में जेल के सामान 
। के बिक्री डिपो तथ! उनकी वाधिक--। 
; ख० १५६, १० २३६ 





है 


[श्राय---] क्‍ क्‍ 
प्र० विं० -- गोंडा जिले के बाजारों तथा 
मेलों से ग्राम सभाओं की--- । 
खं० १५६, पृ० ६५-६६॥ 
प्र० वि० -- राज्य की प्रथम श्रेणी को 
नगरपालिकायें तथा उनकी ---- । 
खं० १५६, पु० १०३॥ 
शायोजन--- 
प्र०वि० ----सरज तथा झिगरी नदियों 
पर पुल निर्माण का ++++ । 
खं० १५६, पु० ६६-९७। 
 श्रावदन-पत्र--- 
प्र० वि०-- आजमगढ़ जिले के बाजार 
गोसाई स्थान पर ऐलोपेथिक अस्पताल 
खोलने के लिये ---- । खं० १५६, 
पृ० १६०१। 
णू० वि० -- पेशावर गोली कांड के 
निष्कासित कमंचारियों को राज- 
नीतिक पीड़ित मानने से सम्बन्धित 
“--+] खं० १५६, पु० २२६-२२७। 
प्र० वि० -- राजनीतिक पीड़ितों के 


सहायतार्थ---- खें० १५६, 
प्‌ू० इन्‍यद। 

प्र० वि० -- व्यापारियों द्वारा अन्तर्रा- 
जकीय बिक्री कर के विरुद्ध 


खं० १५६, प० २२५॥ 


प्र० वि० -- हाईकोर्ट के अन्तर्गत अदा- 


 लों में उर्द भाषा में ----- दंन 
के आददश का प्रदन । से० १४६, 
पृू७ २२८५८ ॥ 





 इंजीनिर्या रग---- 


प्र० वि० -«- स्वशासत विभाग के अच्त- 
गंत कानपुर डिवीज्न के “>> - 
विभाग में ओवर सियरों की मअत्त ली। 


ख० १५६, पू० ६€१₹-६९२१। 
इसारत-- ः 


बस्ती जिले में खलीलाबाद तहसील को द् 

लई----। खं० १५६, पृ० १७१ | 

. प्र० विं०-- मृजफ्फरनगर की जानसठ |. 
.. मरम्मत खें० ११६, पू० १३०१४।॥ [| 


-: तहसील को टूठी फूटी - 





+ न -नकम, ल्‍ 





अनुकम णिका 


प्र० वि०--सासनी (अलीगढ़) में बस 
स्टण्ड के लिये पक्‍की-----.. 


खं० १५६, पृ० २४३ ,ै, 


इस्तफा हुसैन, श्ी--- 
देखिये प्रइनोत्तर” । 
्ृ 
ईख-..- 
प्र०वि० --“--+- की उपज बढ़ाने 
की योजना । खं० १५६, पृ० १४- 
१५॥ 
उ 
उत्तर-- द - 


१६ अगस्त, १९५४ के तारांकित प्रइन 
४-५ स सम्बद्ध एक प्रक प्रइन के 
“का शोधन। खं० १४६६, 


पू० ३०५। 
उद्योग-धंधे--.- 
प्र० वि० -«- प्रथम पंच वर्षोय योजना के 
अन्तगंत मरूय ० । खें० १४६, 
पृू० १६६-१६७। 
उपज--- 
प्र० वि०---ईख की-- बढ़ाने को 





योजना । खं० १५६, पृ० १४-१५॥ 
उप-मंत्रियों--- द 
प० विजन एवं सभा 
सचिवों के लिये नवनिर्मित भवन । 
ख० १५६, पू० ४-६) 
उपाध्यक्ष, श्री--- 


. अनिवाय व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा 
की प्रगति तीजत्र करने के सबन्ध में 
सकलल्‍प। ख० १४५६, १० ३२१, 
३२३२२, ३२३, २३०॥ 


. उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन) 

.. विधेयक, १६५५॥। खं० १५६, पु० * 
२२४, २५५, २५६९६, २६२, २६३-- 

... रे९४ २६४-२६६। क्‍ ः 

. उत्तर प्रदेश भाँडार अधिप्रहण विधेयक, 
. शृध्यु२ १ खें० १५६, पूृ० १३१, 
१९१, १९३, १६ #+ ९९६, शै९८। द 


अनुक्षम णिका 


१६५०-५१ के अतिरिक्त ग्रननदानों के 


लिए मांगों पर मतदान । खं० १५६, . 


प्‌ू० ४५, ४६, ४०, और, श्र) 


प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये निर्वाचित | 
सदस्यों के नामों की घोषणा । खं० 


१४६९, पूृ० ११८। 


उम्राशकर, श्री--- 
देखिये “प्रदनोत्तर” | 
उर्दे--- 
प्र० वि०--हाईकोर के भ्रन्तर्गत अदालतों 
भाषा में आवदन-पत्र 


दने के आदेश का प्रश्न । खं० १५६, 
प्‌ू०७० शरद । 


ह 


| 





कि 


न 


ऋण)... 
प्र० वि०--राज्य फाइनेन्शियल कार्पो- 
रशन टद्वारा----का वितरण। खं० 
१५६, पृ० १५९-१६० ॥ 


प्र० वि०--लो इनकम ग्रुप हाउसिग स्कीस 
क्‌ अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के 
लिये की व्यवस्था | खं० 
१५६, पृ० २६१-२६२॥ 


छ्‌ 
एंदी करप्शान करमेंटी--- 
प्र० वि०--प्रत्येक जिले की से 
सम्बद्ध एक-एक पुलिस इन्स्पक्टर की 
नियुक्ति का प्रद । खं० १५६, 
पृ० २२६-२३०। 
एजूकशनल रिओरियन्टेशन स्कीस--- 
प्रू० मं पिछड़ी व 








4६६0) हरदााकतमाक 





परिगणित जाति एक्सटेन्शन टीचर्स 


की नियुक्ति । खं० १५६, पृ० ३०२-- 

३०३॥ 

. एटा-कोंच--- 

प्र० वि०--डिस्टिक्ट बोर्ड जालौन 
की तथा कोंच-उरई सड़कें 


बनानल से असमथता । खं० १५६, 
प० १९०२ 





कर 


एप रंटिसों--- 


प्र० वि०--मेरठ व बुलन्दशहर कले- 
क्टोरेद में ----क्ी सिय- 





क्ति। खं० १५६, प्‌० २२ 
एस० पी०---- 
.... प्र० वि०-+- तथा थानेदारों 
। के घोड़ा भत्तारेंझन्तर।खं० १५६ 
कर्क 
कि 
एलोपथिक अस्पताल-- 


प्र० वि० -- आजमगढ़ जिले के बाजार 
गोसाई स्थान पर ---- खोलते 
के लिये आवेदन-पत्र । खं० १५६, 
पृ० १६०। 

प्र० वि० -- प्रतापगढ़ जिले की बाघ- 
राय कुष्डा तहसील में 


3च-स०4०-+ 3क सम कयार- कुक: क्‍2०-४--......3-५>० .-५०+ _>4.--:०७. 








। खोलने का विचार । खं० १५६, 
प्‌० १६७ ॥ 
ञ्रो 

| ओला-- 

। प्र० वि०--- गिरन से रेडकी 
। तहसील में फसलल को हानि । खं० 
| २६,प्‌०८। 

ग्रोवरसियरों--- 


प्र० वि०--स्वशासन विभाग के शअ्नन्त- 
गत कानपुर डिवीज्ञन के इंजीमि- 
रिंग विभाग में --.- की स अत्तली । 
रूं० श्श्र्द / 30 ६१-६२ | 


झ्रो 


' ०७०७० ए-रपाएकिक५८+पार६५८ +क 3-३3 2-क 3-८3. कं. अपपन“फ-५७३०-०७-७--+ल्‍ज८- + २००. >>. 


झौद्योगिक--- द 
उत्तर प्रदेश----पूह-व्यवस्था विे- 
यक, श्ध्श्ढ । खं० १५६, पृ० 
२६६०-र२८३॥ 
क्‌ 
कचहरियों---- 
प्र० वि०--- अष्टाचार विरोधी समिति, 
अलीगढ़ द्वारा जिले एवं--- में 
भ्रष्टाचार सस्वन्धी प्रस्ताव । खें० 
१५६, पू० २२६१ 


लि 


के ४ दुं>७० 


प्र० वि० -- बस्ती जिल में राप्ती नदी 
. द्वाराग्राम गोठवा की क्ृषि योग्य भूसि 
। खं० १५६, प्‌० 


हे 


कान 


१७ । 
कनइल--+- 
““++++जिला गोरखपुर में मकतूली 
. आदि की भूख से मृत्यु के सम्बन्ध सेंब् 
कार्य -स्थगन प्रस्ताव की सूचना 
ख० १५६ पूृ० २३२०३-३००५॥ 
फन्‍्सालिडेटर्स ट्रेनिंग स्‍्कल--- 
प्र० वि०--+ ““_->के रामपुर से 
मेरठ तथा कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल का 
हरदोई से रासपुर स्थानान्तरित किया 
जाना । ख० १५६, पृ० २२-२३१३॥ 
कपड़ा--- द 
प्र० वि०-- “बेचने पर लाइ- 
सन्‍्स फ़ौस । खं० १५६, पु० १६२- 
१६४। 
कसलासिह, श्री--- 


देखिये “प्रश्नोत्तर' | 
' कर्ज---- 


प्र० वि०-इलाहाबाद नगरपालिका द्वारा 


सरकारी--की आंशिक श्रदायंगी । 
खं० १५६, पृ० ८६-६७ । 
कर्मंचारियों-- 
.. प्रं० वि०--पेशावर गोलीकाॉड के निष्का- 
सित को राजनीतिक पीड़ित मानने से 


. सम्बन्धित आवंदन-पत्र । खं० १५६, |. 


 प० २२६, २२७ 
क्लक्ात अ्मीनों--- 


प्र० वि०--फर्तहपुर पिजल के केनाल 


असोनों का------में परिवर्तन । 

खं० १५६, पू० २५ । 

कल्याणचन्द मोहिले, श्री-- 
देखिए “प्रइनोत्तर । 
 कसया-तसकूही-- 

.. पघ्र० विज ७७७ 

.. खूं० १५६ पू० १०२--१०३ । 





राज सडक। हा 





अनुक्रमाणका 


कातूसू-- 


प्र० वि०--पांच से दस हजार की अपीलों 
के सम्बन्ध में भ्रवध के में 
भी आगरा। की भांति संशोधन 
करन का सुझाव । खं० १५६, प० 


९६६-१००॥ 
कानूनगो क्षेत्रों---- 
प्र० वि०--वस्ती जिले के बाढ़ पीड़ित _ 
“+>में टेस्ट वे । खं० १४६, 
पृ० १७-१६। 


काननंगों ट निग स्कल--- 


प्र» वि०--कन्सालिडंटर्स द निग सकल 
का रामपुर से मेरठ तथा ++-+- 
का हरदोई से रामपुर स्थावात्त- 
रित किया जाना । खं०१५६, 
पृ० २२-२३ । 


कामता प्रसाद विद्यार्थी ,भी--- 
देखिए प्रइनोत्तर । 


कार्य-स्थगन' प्रस्ताव--- 
कनइल जिला गोरखपुर में मकतूलो 
ग्रादि की भख से मत्य के सम्बन्ध 
में->---की सूचना । खें० १५६, 

पु० ३०३-३०५। 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
१६४५४।॥ खं० १५६ १० १६१० 

१९२। ८ 
कुओं--- या 
प्र० वबि०--जालौन जिले के अन्तर्गत 
ग्राम गोपलपर तथा सलेया बजे 
के “ से पानी का निरन्तर 
. बहना। ख॑ं० शश३ पूृ० १७६॥ 
- ध्र० वि०-“यांसी जिले के अन्तर्गत-व 
को सब्सिडी । खं० १५६, १० १७१) 


हे कुरावली अलूपुरा--.......... 





प्र० वि०---मेनपुरी जिले में घिरोद-क्रा- 
वली तथा-----सड़कों को पक्की 
बनाने की ग्रावद्यकता । खं० १५% 
पु० १०१-०२०२॥ 


झअनक्रमशणिका हे 


इश्चिम गर्भावान केख-- | कक्‍्लेस्स--- 
प्र० वि+--परहु चिकित्सालय में-->---। ... प्र० वि३--अदेश के शरणाबियों के--+- 
खं० श्४६३ पृ० १३ । | का भुगतान । ख० १४६३, पृ० ११। 
कत्रिम गर्भावान केर्द्रों-+- । क्बीतड गल--- 


प्रदेश मेंगाय तथा भेंस के----पर 
आवत्तक एवं अनावत्तक व्यय ॥ 
खं० १५६, पूृ० रश । । 


घु-->- | 
2 ». _... लेति-- 
प्र० वि०--स्कलों सें----को नयी * स्वर 3203 
प्र० वि०-+-राज्य के विभिन्‍न स्थानों सें 
१ 


योजना पर व्यय॥ खं० १५६, . 

पूृ० २६६-३०१॥। आग सेल. खर 

हि १४५३-१४५४ । 
कृष्णशरण झायें, श्री-- 20 कलर मल से 


प्र० वि० ““अ्मो डा जिले से -“-++++ 
निर्माण की योजना । खं> १५३६, 
पु० झ्थ 3 


पड 
श कीफे 


देखिए प्रश्नोत्तर ” | ख्‌ 

अनिवाय व निःशुल्क प्रारम्भक शिक्षा की खनिज पदायो-- 
प्रगति तीव्र करने के सम्बन्ध में संकल्प । प्र» वि०--राज्य के-----की खोज । 
0 3 । खं० १४३६, पु० १४७-१४६। 


के शभान राय, श्ी--- 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन ) 
विधेयक, १६५४॥ खं० १५३ 
पृु० २श८5-२४६ | 
कंशव पाण्डेय श्री ० 
देखिए “प्रदनोत्तर” । ; 


कंसाल अमीनों--- 
प्र० वि०--फर्तहपुर जिले के-----का 
कलंक्शन श्रम्ीनों में परिवर्तन । 
ख० १५६, पू० र० । 
कलादमप्रकाश, श्री-- 
उत्तर प्रदेश ओद्योगिक-गह-व्यवस्था 
विवयक, १६४४ । खें० १५६, पु० 
२६६-२६७।॥ 
उत्तर प्रदेश टाडन एप्याज (संशोधन ) 
विधेयक, १९५५ । खं० १५६, 
. पूृ० २४४०, २४६-२६६) 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स के 
पुनरीक्षित नियम ३-२६ | खं० 
. १५६, च्‌० २७ है 
को च-उरई--- 
प्र० वि०--डिस्टिक्ट बोर्ड जालोन की 
एटा--कोंच तेथा--सडक बनान में 
 असमथता । ख० १५६, पृ० १०२ । 


। खरीद-- 
प्र० वि०--बन्देलखंड की मन्डियों में लाल 
गेहूँ की----की मांग । खं० १४६, 
पृ० १५५-१५७। 
खुशीराम, औ-- 
देखिये “प्रइनोत्तर । 
खोज--- 
प्र० वि० --राज्य सें खनिज पदार्थों को 
न सें० ९१२६, पृ० ९५७, 
१५९ । 
रा 


गंगाधर मंठाणी, श्री--«»« 
अनिवार्य व निःशल्क प्रारम्भिक शिक्षा 
की प्रगति तीत़ करने के सम्बन्ध 
से संकल्प | खें० १५६, पु० ३२४०७ 
३२६३) 
गंगाप्रसाद, औी-- 
देखिए. प्रश्नोत्तर । 
गज्ज्राम, शऔ-- 
. देखिये प्रइनोत्तरँ । 


गणेशचन्द्र काछी, औी--- 
देखिए प्रदनोत्तर | 
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हे ह अनुक्रमणिका 


गन्दे पानी 


प्र० वि०--गनन्‍्ना फेक्टरी राजा का ल्‍ 
जिला मुरादाबाद के----से हानि। 


खें० १५६, पृ० ३०१ -२३०२। 
गसता फेक्टरी राजा का साहसपुर --- 
प्र» वि०--जिला मुरादाबाद के गन्‍दे 
पानी से हानि। खं० १५६, पृ०३०१ 
“३२३०२ ॥ 
गाय -- 
प्र०वि० --प्रदेश में ->--तथा भेंस के 
कृत्रिम गर्भाषान केन्द्रों पर आवत्तंक 
एवं अनावत्तक व्यय । खं०१५६, 
पृ० २५। 
गिरधारीलाल, श्री-«- 
१६५०--५१ के अतिरिक्‍त श्रनदानों 
के लिए मांगों पर मतदान। खंं० 
१५६, पृ० ३४५, ३८-३६ -४० । 


गुरसराय-बछेरा सौड सड़क--- 
प्र ० वि० --विकास विभाग द्वारा --का 


निर्माण-कार्य । खं० १५६, पृ० 
१६९-१७०। 
गह-व्यवस्था--- 
उत्तर प्रदेश श्रौद्योगिक ----विधेयक, | 
१६५४॥। ख० १४५६, पु० २६६० 
.. रशथरा 

गेंदासिह, श्री-- 

क्‍ देखिए “प्रदनोत्तर” । 

.. अनिवार्य व निःशल्क प्रारम्भिक 
शिक्षा की प्रगति तीब्र करने के 
सम्बन्ध सें संकल्प । खं०१५६, 
पु० ३०७, र२४०-३४३॥ . 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, | 


१६४०४५॥ ख० १५६, पृ०१८६॥। 


उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य 


( अनहँता निवारण ) विधेयक, | 
१६५५४५। सू० १५६, पृ०१०७--१ ण्ष,। 


११४) 


पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा 
स्वन्धी अ्रन्य पारिणामिक और 
आनु्षगिक विषयों के नियंत्रण 
ओर विनियमन के सम्बन्ध में 
सकलल्‍प। खं० १५६, पृ० २१७, 
२३६-२३८५॥ 


गोचर भूमि--- 


प्र० वि०--प्रामों में---संबंधी नियम। 
खण० १५६, पृ०२३-२४। 


गोसती «-- 


प्र०वि० -सई तथा ----औआ्रादि नदियों 
की बाढ़ पर नियंत्रण करने कौ 
योजना । खं० १५६, पृ० ६३ 
गोलीकांड---- 
प्र० वि०--पेशावर---के निष्कासित 
कर्मचारियों को. राजनीतिक 
पीड़ित मानने से सम्बन्धित प्रावे- 
दन-पत्र ॥ खं० १५६, पृ० २२६- 
२२७। 
गोवर्धन तिवारी,श्री-+- 
देखिये प्रद्नोत्तर”। 


ग्राम सभा--- 


प्र० वि०--जिला देवरिया कौ--सेमरा- 
हुदी, सभापति भ्री कमलाधसाद 
के श्रपसान की शिकायत ॥। खें० 
१५६, प्‌० 8६७ ८। 


ग्राम सभाश्रों--- 
प्र० वि०-«मगोंडा जिले के बाजारों तथा 
मेलों से----की शझ्ाय । खें०१५६, 
प्‌ृ० ६५-€ ६। 
ग्राम समाजों---- 
. प्र० वि०--तहसील फरेंदा जिला गोरख- 
पुर में-----का. निरीक्षण। 
- खं० १५६, पृ० ११-१२। 
द घं 





घाटा-- 


प्र० वि० ---सोडा ऐश बनाते के काम 
. सें सरकार को---। खं० ११६ 


..._ पृ०१६१-१६२। 


अनुक्रमणिका 


घिरोट-कुरावली--- 


के 
5 
॥ 
। 


प्र० वि०--मैनपुरी जिले में----तथा 


क्रावलीअलपुरा 


सड़कों को 


पक्की बनाने की आवद्यकता। खं० 


१४६, पृ० १०१-१०२॥ 
घुड़सवार पुलिस--- 


प्र० वि०--पुलिस विभाग के ---ह्षे 
अतिरिक्त सब-इन्सपेक्टर तथा 
एस० पी० को घोड़े की सब्सिडी 


तथा मासिक भत्ता । खं० १४६, 


पृ० २३१। 
घोड़े --- 


प्र० वि० --प्रदेश में थानेदारों के पास 
““+>तथा प्रत्येक थानेदार को वर्दी 
का भत्ता । खं० १५६, पृ० २३३- 
२३४॥ 


घोषणा 
प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड के लिये निर्वाचित 
सदस्यों के नामों की--+- | खं० 

१४६, पृ० १ १८। 


चें 


चंचर ताल -+- 
प्रठ॑वि० -आंवरा नाला तथाॉ--+ 
जिला आजमगढ़ से पानी के निकास 
की योजना । खें० १५६, पृ० ८१५- 
्75ी 


घतुर्भुज हर्मा, क्ी-- 


झनिवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक 
शिक्षा की प्रगति तीज करने 
के सम्बन्ध में संकल्प | खं० १५६, 
पुृ० रें४३--रे४६ । 

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनादा और 
भूमि व्यवस्था नियमावली, १६५२ 
में कृत संशोधन । खं० १५६, 
२७, २८) 

१६५०-५१ के अतिरिक्त शअनुदानों के 
लिये मांगों पर मतदान । खं० १५६, 
 पृ० ३१ ॥। 
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कदचिकजिलपपरफ सअ+ २५ ५० ००५०-८५ 


चद्धसान गुप्त, क्षी-- 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
१६५४५ । खं० १५६, पुृ० १३०, 


१३१, १४०-१४३, १४५, १४६, 
१७३ ॥ 
१६४०-५१ के अतिरिक्त अन॒दानों 
के लिए मांगों पर मतदान । खं० 
१४६, पृ० ४६, ८, झरे। 
चन्द्रवती, श्रीमती--- 
पुरस्कार पहुली प्रतियोगिता तथा 
तत्सम्बन्धी अन्य पारिणामिक्त 


और झानुषंगिक विषयों के नियंत्रण 
ग्रोर विभियमतन के सम्बन्ध में 
संकल्प । खं० १५६, पृ० २४१- 
२४२ । 
चद्धसिह रावत, ओऔ--- 
अनिवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक 
शिक्षा की प्रगति तीजन्न करने के 
सम्बन्ध में संकल्प । खं० १५६, 
पृ० ३२६---३३०॥। 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
१६००५) खे० १५६ पूृ० १३६० 
१३७ ।॥ 
चरणसिह, श्री--- 
श्री रामनारायण त्रिपाठी के 
प्रन्‍नों को अल्पसुचित न मानने. 
के सम्बन्ध में माल मंत्री हारा स्पष्टी- 
करण ॥ खं० १५६, पृ०३०५० 
३०६॥ 
चित्तररासह तिरंजन, श्री 
देखिए प्रदनोत्तर । 
चुंगी-- 
प्र>»वि०--बनारस नगरपालिका पर 
“--“वापसी का बकाया । खें० १५६, 
पृ० १००-१०१ 
चघुनाव--- 
प्र० वि० >असिस्टेन्ेौे डेवलपमेण्ट 
अफसरों के----में हरिजन । खें० 
१५६९, पूं० १७१४ 
प्र० वि०-सात वर्ष से----न होने वाली 
नगरपालिकायें । खं० १५६, १०६२१ 


१० ु ... श्रनुक्रमणिका 


पचोरिया--- 
प्र० बि० --अलीगढ जिले में डकंतियां 
तथा «“ छ | ख० १५६, 
पृ० २२५-२२६॥। 
जँं 
जगदीश प्रसाद, शऔी-- 
अनिवार्य व निःशल्क प्रारम्भिक 


शिक्षा की प्रगति तीज करने के 
सम्बन्ध में संकल्प । खें० १५६, 
पू० ३१३--३१४, ३१५॥ 


जगनताथ मल्‍ल, श्री--- 


अनिवार्य व निःशुल्क प्रारस्भिक शिक्षा 
. की प्रगति तीज्र करने के सम्बन्ध 
में संकल्प। खं० १५६, पृ० ३२२३। 


उत्तर प्रदेश ओद्योगिक 
.. विधेयक, १६५४। 
_ पृ० २६७--२७१। 
उत्तर प्रदेश भांडार अ्रधिग्रहण 
'विधेयक ,१६५५ ॥ खं० 
पृ० १२२, १८२, १६५, १९६। 


गृह-व्यबस्था 
ख० १५६, 


उत्तर प्रदेश विधान संडल सदस्य 


(अनहंता निवारण) विधेयक, 
१६५५॥ खं० १५६, पृु० १०६ । 
१९४०-५१ के अतिरिक्त श्रनदानों 
के लिये मांगों पर मतदान । खं० 
डे क्‍ १५६, प० ५५॥॥ 

 जमींदारी विनाह--- 

. उत्तर प्रदेदा--ओऔर 
नियमावली 
संदोधन 
पद कक 

ह है जातियाँ--.. ..... .. ....: [ द 

प्र० वि० --प्रदेशीय हरिजन 





भूमि व्यवस्था 
१९५२ में कृत 





२६६०-२६ ७। 
झानवर-- - - 








१५६, | 


। खं० १५४५६, पु० २७- |. 





5 ५7 शेइ४--र३६। 


जिला पंचायत अ्रधिकारी-- 
प्र० वि० ----बहराइच के विरुद्ध 
भष्टाचार की शिकायत ।ै। छं७ 
१५६९, पृ ० १०१। 
जिला प्लानिंग कमेटियों--- 
प्र० वि०----के व्यय का निरीक्षण । 
ख० १५६, पृ० १५९। 
जिला बोडॉ--- 


प्र० वि०--रासपुर तथा देहरी जिलों क्‍ 
. में ---+की स्थापना की ग्रावइय- 
कता ॥ ख० १५६, पृ० २९३ । 


जीपकार---- 
प्र० वि० ---प्रत्येक थाने में----का 
प्रबन्ध करने का प्रइन । खं०१५६, 
पृ० २३२--२३ ३। 
हा 
प्र० वि० --शुगर, सृती तथा--+- 
मिलस स्थापित करने लिए 
पर्यवेक्षण । खं० १५६, प० १६४- 
१६६। 
जूनियर हाई स्कूल-- 
प्र० वि० --सामान्य विज्ञान की शिक्षा 
के लिये सहायता पाने वाले----। 
ख० १५६, पृू० १६४--१६१ 


 जेल-+-+ 


प्र० वि० --5उत्तर प्रदेश में--के सामान 
के बिक्नी डिपोंतथा उनकी वार्षिक 
आय । खं० १५६, पृ० र३६। 
प्र० वि० --एठा जिले के मजिस्टरट 
हारा जानवर को | खं० 
१५६, पृ० २२७--ररदा 





जेल ज्योगों-- | - 
हे |. अ्र० वि०--के विकास और प्रोत्साहन 
रिजन सहायक |. 


के लिये उद्योग डाइरेक्टोरेट द्वारा 
. सहयोग । खं० १५७ पृ०२३५। 





वि० --हैन्डीकफ्ट इम्पोरियम 
“जथछ--+>क ४ हा ४ इक । बिक्री-कन्द्र को एक 5 
“करसे का . अश्न ॥| ख० १५६, प० ः 





अनुक्रमणिक ' 


हे लों--- 


ड् 


प्र०वि० ----में डिप्टी जेलस के पदों | इकेतियाँ--- 


को तोड़ने का प्रदन ॥ खं० १५६, 
पुृ० रर३ 
नोरावर वर्मा, ओऔ--- 
देखिये “प्रइनोत्तर । 
झ 
धारखंडेराय, श्री--- 
देखिये प्रइनोत्तर | 


ह्यूक 


सिगुरी-- 
प्र० वि०-->सरज्‌ तथा --नदियों पर 
पुल निर्माण का आयोजन । 
खं० १५६ पृ०६६--६७। 
ट 
टाउन एरियाज-- 


प्र० वि० --मनपुरी जिले की ० 
कुरावली की जनता को सब-स्टेशन 
से बिजली देने का प्रइत ॥ खं० 
१५६, पृू० २३०। 

टाउन एरियाज-- 
उत्तर प्रदेश-----[ संशोधन) विधेयक, 


१६५५१ खं० १५६, पु० २४२५-२६९। 


ठीचसे--- 
प्र० वि०--एजकशनल रिओरियन्टेशन 
स्कीम में पिछड़ी व परिगणित जाति 
एक्सटेंशन की नियुक्ति । 
खं० १५६, पु० ३०२-३०३॥ 
ईस्ट वके--- 
ग्रू० वि०--बस्ती जिले के बाढ़ से पीड़ित 
कानूनगो क्षेत्रों में-----। खें० १५६, 
पृ०१७-१६€॥ | 
टेक्‍्पों-- 
प्र० वि०--जालौन जिले की 
विलीन रियासत बावनी में आबी 
वपाही-----की वसुली । खं० १५६, 
- पू० ६६-२०॥ द 





ठेका-- 
... ह्रं० वि०--आजमशढ़ जिले की घोसी 
तहसील के अन्तर्गत लखआंसाथ ताल 


. काठका। खं० १५६, पृ०१५-१६। | 


ड 








प्र० वि०--अलीगढ़ जिले सें---तथा 
चोरियां । खं० १५६, पृ० २२५- 
२२६। 


डाइरक्टोरेट--- 


प्र०« वि०--जल उद्योगों को विकास 
और प्रोत्साहन के लिये उद्योग---- 
द्वारा सहयोग। खं० १४६, पु० 


श्ा३्श५ी१ 

डिप्टी जेलसे---- 
थ्र० वि० ““जिलों सें...के पदों 
को तोड़ने का प्रदनं। खं० १४५६, 


प्‌ू० २२३॥३॥ 


डिस्टिक्ट बोर्डे--- 
प्र० वि०---जालोन की ऐटा-कोंच तथा 
कोंच-उरई सड़कें बनाने में असमर्थता । 
खं० १५६, पृ०१०२। 


तं 


तहसील--- 
प्र० वि०--मजफ्फरनंगर की जानसठ 
की दटी-फटी इमारत की 





मरम्मतव खें० शश६, पृ० 
१३-१४। 

तारांकित प्रदत--- 
१६ अगस्त, १६४५५ केल्‍--++४«४ 


से सम्बद्ध एक पुरक प्रइन के उत्तर 
का शोधन। खं० १५६, पृ० ३०५॥ 
“---६ व ७ को स्थगित करने के संबंध सें 
प्राथंना। खें० १५६, पु० १७२। 


तालाब-- 


प्र» वि०--भुजेरा व हस्तार, जिला 
झांसी, में----को आवश्यकता। 
ख० १५६, पृ० १०३॥ 


देखिये प्रदनोत्तर ॥ 
तेजप्रतापसिह, औ-- 
खिये प्रदनोत्तरं ॥ 


१२ 


श्यागपंद्र ««« 


श्री महावीर प्रसाद शुक्ल, द्वारा प्रावकलन 


समिति की सदस्यता सं-+ । 
खं० १९५६९, पृ०७२ | 


भर 
थाने «« 
प्र० वि०--प्रत्येक---में जीप कार 
. का प्रबन्ध करने का प्रदन। खं० 
१५६, १० २३२-२३३॥ 
थाने दा रों-..-- 
प्र० वि०--एस० पी० तथा“ के 
घोड़ा भत्ता में अन्तर। खं० १५६, 
पृ० २३२। 


प्र० वि०--पअ्रदेश सें----के पास घोड़े 
तथा प्रत्येक थानंदार को वर्दी का 
भत्ता। खं० १४६ पृ० २३३-- 
२३४॥ 


दरें 
प्र० वि०--बिजनौर जिले 
सिचाई को विभिश्न--«ै 
| १५६, प्‌० ८६९-०६९० | 
दरों--- 
प्र० वि०--ग्राबपाशी कौ---में कमप्ती । 
खं० १५६, पु० १०२१ 
दीनदयालु शापस्त्री, औ--- 
देखिये “प्रइनोत्तर” । 
दीवानी अदालत-- 
.. प्र० वि०--समिर्जापुर-----में अ्रधि- 
वासियों के विरुद्ध मुकदसे। खं० 
१४५, प० €६५॥।॥ 
दुर्घेटना-- 
प्र० वि०--चकरी (कानपुर) के निकट 
रोडवेज बस----तथा घायलों 
का उपचार। 
देवकीनन्दन विभव, अओ्ली-- 
देखिये प्रइनोत्तर” | 


ब्र 


खं० 


ख० १४६, पृ०२१॥ 


शअ्रनुक्रमणिका 


उत्तर प्रदंश् भांडार भश्रधिग्रहण विषेश 
१९६५५।१॥ ख्‌० १५६, प्56 १३३८ 
१६८ । 
देवदत्त सिश्र, भो-- 
दे खिय  प्रश्नोत्तर” 
उत्तर प्रदेश भांडार ग्रधिग्रहण विषय, 
१६५५। खं० १५६, पृ०१३२ 
उत्तर प्रदेश विभियोग (१६५०-५१ की 
बढ़तियों का विनियमन) विधेष 
१९५५॥ खे० १५६, १० ६३-६४ 
९९। 
देवमृति राम, श्री--- 
देखिये प्रशनोत्तर/। 
द्वारकाप्रसाद सौय, श्री-- 
देखिये प्रइतोत्तर । 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
१६५५। खं० १५६, प०१६६-२००, 
२०१, २०४। 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य ( भ्रनहुता 
निवारण) विधेयक, १६५५॥। छं 
१५६ प० १०५-१०६॥। 
१६५०-५१ के अ्रतिरिक्त अनुदातों 
के लिये मांगों पर मतदान। उं० 
१५६, १० २४ ॥। 
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, भी--- 
देखिये “प्रइनोत्तर । 
घँं 
धनषधारी पांडेय, श्री-- 
देखिये प्रइनोत्तर । 
धर्मॉसह, श्री--- 
उत्तर प्रदेश सरकार के लेखों पर लंबा 
परीक्षा (आडिठ) रिपोर्ट, १६४४। 


खं० १५६, पु्‌० २७॥ 
द ही 
संगरपालिका-- ' 
प्र० वि०--इलाहाबाद द्वारा सरकारी 





कर्ज की आंधिक अदायंगी। सं? 
१५६, पूृ० ८६-८७। 


.. प्र० वि०--वनार्स ----- पर चुंगी 


बापसी का बकाया। खं० १५६ 


- पु० १७० 9०७ १०९॥ 


अनुकस णिका 


तगरदालिका्यें--- 
प्र> वि०--राज्य की पपथम श्रेणी की 


“च्च"चसथा उनकी आय | 
१४५5, घ्छ १०३ । 


प्र वि०--सात वर्ष से चनाव ने होने 





सख़्0 : 


बाली----। खं० १४६, पु० €३। 
भगरपालिकाओं--- 
प्र: वि>--प्रदंश की विभिन्न----द्वारा . 


बिजली कम्पनियों के लाइसेंस लेने 


दर२५॥) 
तत्वियाँ-+- 
खं० १५६ पृ०७२३-७७, १४७-१४८, 
श१्८, रेघ४-+र२८६२, २५०-३४५२। 


मत्दकमारदेव वाशिष्ठ, श्री--- 
देखिये “प्रदनोत्तर 

नरंद्रासिह विष्ट, श्री-- 

देखिये प्रइनोत्तर | 


तनलक्प-- 


प्र> बि०-“अआगरा तहसील को नहरों . 


सें पानी की कम्ती के कारण---बनाने 
का सुझाव। खें० १३५६, पृ ० €४। 
प्र> वि०--कानपुर जिले सें-------- 
निर्माण । खं० १५६, पृ० १७१-१७२। 
प्र० वि०--दे वरिया तह॒तोल सें------ 
निर्माण। खं० १५६, पृ० ८७-८८ । 


प्र० वि०--बुलन्दशहर जिले के हिन्डन 


व जमुना दावे में-----जनाने 
की योजना। खं० १५६, पूृ० ८७। 
सलक्पों--- 

प्र० वि०--इलाहाबाद जिले सें---पर 
व्यय। खं० १५६, पृ० ८६। 

ज््० वि०--हरदोई जिले में----की 

आवश्यकता । खं० १५६, पृ० €४-- 

६४) 


: प्र० वि०-आऑआगरा 


श्ड्े 
' नवलकिशोर, शी-- 
फ्श्ध्कः लि नि हिल 


झानपं गक विययों के सिय्ंत्रण आर 
विनियमन को संबंध में संकल्प । 
स्द्व० र > | 


अकार 
छू्छ बनर। 
०“ | 


: नहर-- 


प्र+ वि>--मातादीला बांध से सीसरवा 
बांध तक---हा प्रभाव। खे० 
/ पू० र०३) 
नहरों-- 


"बा 


ह्र्लालं > हो शा 
धानी की कमी के कारण मलकप दनाने 
का सह्ाव। खं० १५६, प०६४॥ 
नागंइवर द्विवंदी, श्री-- 
देखिये प्रदनोत्तर 


नारायणदत्त तिवारी, श्री---- 


देखिये प्रत्नोत्तर | 


अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद कौ 
प्रक्रिय।! खं० १५६, पृ० २९,३० 
श्र 


उत्तर प्रदश दाउन एरियाज (संशोधन ) 


विधेयक, १६४५ खं० १५६, 
पू० ए४६-४४८, २६२, २६३, 
र््‌३४। 

उत्तर प्रदेश यत राज हल्स के 
पुनरीक्षित नियम ३-२६॥ खं० 
(४६, पु० २७१ 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 


१६४५५। खें० १४५६, पृ० १३०, 
१३१, १३७-१४०, १४३, १४५, 
१७३-१७४, १९७५-१७६, १७८, 


श्य२९, रैघ३रे, १६९७, १६€८-१६६, 
र२०ए३, २०४, २०२३ 


उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ 
की बढ़तियों का विनियमन ) विधेयक, 
१६५५।॥ खं०> १५६, पूृ० ६४ 
६७। 


श्ड द अनुक्रमणिका 


नियमावली-- 


उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और 

भूमि व्यवस्था----१६४२ में कृत 

संशोधन । खं० १५६, पृ० २७-२५। 
नियक्त-- 


प्र० वि०--महिला डाक्टरों को सिवित 
सर्जन के पदों पर----करने को 
साग। ख० १५६, १०१६७-१६६ 


नियक्ति--- 


प्र० वि०--प्रत्येक जिले की एन्टी करणान 
कमेटी से सम्बद्ध एक-एक पुलिस 
इन्स्पेक्टर कौ----का प्रश्न। 
खं० १५६, पृ० २२९६-२३०। 

प्र० वि०--सेरठ व बुलन्दशहर कलेक्टोरेट 
में पेड एपरिटिसों की-----। छ्लं० 


[नारायणदत्त तिवारी, श्री--] 


१९५०-४१ के अतिरिक्त अनदानों के 
लिये मांगों पर सतदान। खें० 
१५६, पृ० रे5झ, ३२९६, ४३-४४ 
४६०४७, ४९, १५०, ५१, ५३-४५४ । 
पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्स- 
म्बन्धी अन्य पारिसाणिक और आन- 
... पंगिक विषयों के नियंत्रण और 
विनियमन के संबंध में संकल्प । 
खं० द १५६, प्‌० २०६, २१ ७०, 
२११-२१३, २४४॥। 
नाव दुर्घटनाओं-- 
बनारस कौ----के संबंध में मुख्य 
मंत्री का वक्‍तव्य। खं० १५६, 
पघृ० १०३-१०४। | 
नावें--- 




























बनारस में २----डूबने के संबंध में (४३ ६० २९) 
सुचना। खंँ० १५६, पृ० श८। नियक्तियाँ--- 


निकास--- प्र० वि०--जिलों में सूचनाधिकारियों 








प्र० वि०--आ्रांवरा नाला तथा चंवर कौ----। खं० १५६, पृ० दढ४- 
ताल, जिला आजमगढ़ से पानी के ८५ 
.. “+++की योजना। खं० १५६, निरीक्षण---- द 
प्‌० ८५-८६ || | | कमेटियों है 
द प्र० वि०--जिला प्लानिंग क्मेटिय 
काम . के व्यय का--+-) खं० ११६ 
प्र० वि०--सई तथा गोमती झ्ादि नदियों | प० १५६। ह 
ही की आप 28 2300 हि प्र» वि०--तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर 
.. . . ख० १४६ प्‌ृ० €३॥ में ग्राम समाजों का । हूं? 
..__ नियंत्रण और विनियमन-- 


द १५६, प० ११-१२। 
निर्माण--- पर 
प्र» वि०--अल्मोडा जिले में क्वीतड़ 
गल----+की योजना । खें० ११६ 


प्‌० द८ ॥ 


पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा 

' + तत्संबंधी अन्य पारिणासिक और | 

... आओआनुषंगिक विषयों के--के संबंध | 

... में संकल्प१ खं०.१५६, पृ० २३६- 
... २४५॥ ॥ 

. नियम-- 


हक आर, जि | प्र० वि०--कानप्र जिले में नलकप 
प्र० वि०--प्रॉमों में गोचर भमि संबंधी हा ह 


 “--+ खं०१५६ पु० १७१-१७२। 


|... प्र० वि०--देवरिया तहसील में नलकूप 
जल० हक इ०२ट्रर४। | हाय +-+] खं० १५६, पृ०5७-८५८। 


उत्तर प्रदेश पंचायत राज रूल्स, के निर्माण 
पुनरीक्षित---। खें० १५६, पृ० 





का -मझोलि: --मुझोलिया बांध कॉा--! 
६४० च० ह १५६, प० ढ३ी॥ 3. 


अनक्रमणिका 


ध्रू० वि०>--विकास विभाग द्वारा 


ग्रसराय बघेरा मोठ सड़क का 


१ खू० १४५६, १० १ 





१9७० 


निर्वाचत--- 


आगरा! यनिरवरसिटी सीनेट के एक रिक्त 


स्थान की पूति के लिये----का 
प्रस्ताव । सू० २४६, प०१७२॥ 
माध्यभिक शिक्षा परिषद के----के 
संबंध मे सूचना। १४६, १० 
२००५॥ 
निर्वाचित सदस्यों--- 


प्रांतीय स्वास्थ्य बोर्ड के लियें----के 


नामों को घोषणा। खं० १५६, पृ० 
श्श्द। 
नेकराम शर्मा, क्षी--- 
देखिये प्रइनोत्तर । 
प्‌ 
पंचायतराज रूल्स--- 


| 


नि । 
बी 


पम्पिंग सेट-- 
प्र> वि०--बहराइच जिले के चफरिया 
बाजार सुजौली-सेमरी क्षेत्र सें----- 
लगवाने की आावश्यकता। खं० 
१५६, प्‌ ० १७२ ॥) 


' परिगणित जातियों--- 


बन >+ -+ ६... -. --नक वमाजण्नकमननपोनद «पद हे नशटाअ०8०ा-3208५24-००८ व: अक-क००- २० ०-० कलाई ०० 


;3:3कर-२+- कलर €. 


प्र० वि०--फारेस्टे रेजर प्रतियोगिता 





परीक्षा में के लिये परक्षित 
स्‍थान) खू० १४६, प००३१०- 
गर्३२ी॥ 

प्रिवर्तत्‌+-- 


ध्रू० दि०-मोदरों के भत्ते को दरों में 
“॑“की आवदयकता। से शव 


पृ० र२२३॥। 


पर्यवेक्षण---- 


अानकम ०... "नयद- पर. 


उत्तर प्रदेश-----के पुनरीक्षित नियम ! 


३-२६) ख० १५६, पूु० २७। 
पंचायत राज सेंकेटरी--- 
प्र० वि०--लेंखपाल तथा----क्ा पद 
संयुक्त करने का प्रश्न ।  खं० १५६, 
प्‌ृ० २३१॥ 
पटवारो--- 
प्र० वि०--बुलन्द्शहर जिले में------ 
सकल के छात्रों में हरिजन। खं० 


१५६ पू० १५ ॥ 
पदों-- 


प्र० वि०--जेलों में डिप्टी जेंलर्स के 


“+-++को तोड़ने का प्रदन। 
. १४९६ ० रररहे। द 
. पद्मनाथसिह, औ-- 


. रु 6 


पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा तत्सं- 


बन्धी अन्य पारिणामिक और आन- 

... पघंगिक विषयों के नियंत्रण और 

.. विनियमन के संबंध में संकल्प । 
... ख॑ं० १५६, पृ० २१४-२१६॥ 





प्र० वि०--शुगर, सृती तथा जूट मिल्स 
स्थापित करने के लिये-----। 
ख० १५६ पृ० १६३-१६६॥ 


पशु चिकित्सालय--- 
प्र० वि०--जोनपुर जिले को _मड़ियाहूं 
तहसील में----। खंँ० | १५६, 
पृ० २६। 


पु पश्च चिकित्सालयों-- 


प्र० वि०«-में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र ॥ 
खं० १५६, पृ० १३॥ द 


पानी--- 


प्र० वि०--आंवरा नाला तथा चंवर ताल, 
जिला आजमगढ़ से---के निकास 
की योजना। खें० १५६, प० ८द५- 
यद। द द 


प्र० वि०--आगरा तहसील की नहरों में 
“--की कमी के कारण नलकप बनाने 
का सुझाव। खें० १५६, पृ० ६४॥ 
प्र० वि०--जालौन जिले के अन्तर्गत प्राम 
ग्रोपालपुर तथा सलेया बुजुर्ग के कुओं 
.. सें---हा निरन्तर बहना। खं०. 
. रशक पू० शछए। | द 


१६ ग्रनुक्रणिका . , 


पानी--| 
प्र० वि०--जालौन जिले कौ विलीन 
रियासत बावनी में आबी व 

टेक्‍्सों की वसूली। खं० १५६, 

बू० १६-२०। ह 


पिछडी जाति--- 


प्र० वि०----के विद्याथियों को वजीफा 
देने का आधार। खं० १५६, पृ० 
३०१॥ 


पिछड़ी व परिगणित जाति-- 


धर० वि०--एजकेशनल रिओरियन्टेशन 
स्कीस सें-----एक्सटेंशन टीचर्स की 
नियुक्ति। खं० १५६, पृ० ३०२- 
३०३॥। 
पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता--- 


“““-सैथा तत्संबंधी अन्य पारिणामिक 
ओर आनषंशिक विषयों के नियंत्रण 
ओर विनिमयन के संबंध में संकल्प । 
ख० १५६, पृ० २०६-२१७, २३६- 
२४५॥ 

पूल--- 


प्र> वि०--सरज तथा शझिंगरी नदियों पर 
““-+-निर्मोण का आयोजन । खं० 
१५६, पृू० ६६-६७ ॥ 


पुलिस इन्स्पेक्टर-- 


प्र० वि०--प्रत्येक जिले की एन्टीकरप्दान 
कमेंटी से सम्बद्ध एक-एक----+ 


को नियुक्ति का प्रश्न । खं० १५६, 

पु० २२६-२३० । ः 

पुलिस विभाग"... ः 
 प्र० वि०----के घुड़सवार पुलिस के | 





अतिरिक्त सब-इन्स्पेक्टर तथा एस० |. 


पी० को घोड़े की, सब्सिडी तथा 


सासिक भत्ता । खें० १५६, पृ० २३११ | अब्दुल भुईज खां, श्री--- 


पति 


आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के एक रिक्त (६. 
| के लिये निवाच्चान |... 
काप्रस्ताव॥। ख० १श६,पृ० १७२३ | 





स्थान की 





प्रक्रि]-- 


अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद कौ-.....। 
ख० १२४६, पृ० २८-२३५। 
प्रतिकर---- 


प्र०वि ०--जमींदारी उनन्‍्मलन अधिनियम 
के श्रन्त्गंत विदेशी जमींदारों को 
बन है रख० १५६, पूृ० ८-१। 
प्रतिबन्ध---- द 
प्र० वि०--लखनऊ नगर में रिक्शा 
चालकों पर----। खं० १४६, 
पृ० ६२-६३। 
प्रतियोगिता--- 
पुरस्कार पहेली------था तत्संबंधी 
ग्रन्य पारिणासिक और आनपंगिक 
विषयों के नियंत्रण और विनियमन 
के संबंध में संकल्प। खें० १५६, 
पृ० २०६-२१७। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना। 
प्र० वि०----क अन्तर्गत मख्य उद्योग- 
घध। स० २५६, प० १६६-१६७। 
प्रथम श्रेणी---- 
प्र० वि०-“ राज्य कौ--+-की- नगर- 
पालिकायें तथा उसकी आय । खं० 
१२६, पू० १०३॥ 


प्रदनोतार 


अनन्तस्वरूप सिह, श्री-- 

जिला प्लांतिग कसेटियों के व्यय का 
निरीक्षण। खं० १५६, पृ० १५६। 

फर्तेहपुर जिले के कंनाल अमीनों का 
कलेक्शन अमीनों में परिवतन । 
ख्‌० १ ४६, प्‌ू० २२॥ 

फर्तेहपुर जिले में अ्रदालतें बढ़ाने की 
ग्राववयकता । खं० १५६, पृ० ९८- 
8९ । 


प्रत्येक जिले की एंटी करप्शन कमेटी से 
.. सम्बद्ध एक-एक पुलिस इच्स्पेक्टर 
.. की नियुक्ति का प्रइन। खं० १५६, 
तक कक 


अनुकमणिका 93 


इस्तफा हुसेस, की-- 


कपड़ा बेचने पर लाइसेंस फोस | रेँ० 
१४६, पू० १६२-१६४ | 


प्रदेश में थानेदारों के पास घोड़े तथा 
प्रत्येक थानेदार को वर्दा का भत्ता। 


१४३६, पृ० रर३३-२३४। 


० 


हाईकोर्ट के अन्तर्गत अदालतों सें उर्द 
भाषा में आवेदन-पत्र देने के आदेश 


अशरन । 
श्री--- 


का 
उमाशंकर, 


ख० १५६, पु्० श्र | 


; यंगाप्नसाद, 


अ्रधिवासियों को सीरदार का हक मिलने _ 
पर भी पूर्व भूमिपतियों से मालगजारी 


को अहुताक जे ११३ पर 5९7  उहुलरॉमे, 


बस्ती जिले में खलीलाबाद तहसील को 


नई इमारत । 
कफसलासिह, श्षी-- 
सुचना विभाग द्वारा जिलों को दिया गया 
सिनेसा का सामान । खें० १५६, पु० 
१०१। 
कल्याणचन्द मोहिलें, श्षी-- 
इलाहाबाद जिले में नलकूपों पर व्यय । 
खें० १५३६, पृ० ८६) 


खें० १५६, पृ०१७। 


इलाहाबाद नगरपालिका द्वारा सरकारी 


कर्ज की आंशिक अदायगी। खं० 


१५६, ५१० 5६-८७॥ 
सात वर्ष से चुनाव न होने वाली नगर- 
पालिकायें। खें० १५६, पृ० ६३। 
कासताप्रसाद विद्यार्थी, श्री-- 
बनारस कलेक्टरी को पुलिस हकलात 
में जगह की कमी। खं० १५६, 
पु० २०-२१। 
« कृष्णसतरण आये, श्री--- 


रामपुर तथा टेहरी जिलों में जिला बो्डों 
की स्थापवा की आवश्यकता । 
खं० १५६, पृ० २९३। 

केशव पॉड्य, श्री--- 

स्वशासन विभाग के अन्तगंत कानपुर 
डिवीजन के इंजीनिर्यारिग विभाग सें 
ग्रोवरसियरों की सुश्रत्तली। खं० 
१५६, पूृ० ६१-६२॥। 


0० उकद कह पड 0 5 बची ८ 


एलन जी ननकिलनपमथ अतन्‍ल -+-- «-५०५अ५०३० ०. -. --.. 


है नली 


जे -८ अन्‍नध्त कह 


२4३0» सी कपयपप-+--नमक-अन हक 


५६० अनक ५५ ४ कट २६ (२७ «3० “अर क्षेपक कर पर क:" अाध३८०८: कट: वषसा#-का ८-3 पका. “८-7 ध्य 


. खुझीराम, श्ं-- 


का महझतसला।! 


ँस 7 | 
श्री--- 
लन्दशाह्र जिले में पटवारी 


छात्रों मं हरिजन । स्० 2४ 
श्४। 


काल का 
॥ गे 
प 5 


हि 


८.5 8 / बल 

झांसी जिले के अन्तर्गत कुओं को 
सब्सिडी) खं० १४६, पृ०१७१। 

तालबहट के मानसरोवर तालाब की 
मरम्मत की आवश्यकता । खं० 
१५४६, पृ० १०३४ 

भुजरा व हस्त्रार, जिला झांसी सें तालाब 
की आावशध्यकता। खं० १५६, 
पु० १०३। 

मातादीला बांध से समिरधा बांच तक 
नहर का अभाव। खें० १५६, पु० 
१०३॥ 


गणजचन्द्र काछी, श्ी-- 


एस० पी० तथा थानेदारों के घोड़ा 
भत्ता में झन्‍्तर। खें० १५६, प्‌ ० 
र३3२। 


प्रत्येक थाने सें जीप कार का प्रबन्ध 
करने का अइन । खें० १५६, पृ० 
२३२-२३१। 

सेनपरी जिले की टाउन एरिया कुरावलो 
को जनता को सब-स्टशन से बिजली 
दने का प्रशन। ख० १५६, पु० 
श्३०। 

मेनप्री जिले में घिरोट-कुरावली तथा 
कुरावली-अलूपुरा सड़कों को पक्की 
बनाने की आवश्यकता । खें० १५६; 
पु० १०१-०१०२॥ द 


“के 
[ प्रदनोत्तर ] 


गेंदासिह, क्षी-- 
ईख की उपज बढ़ाने की योजना । 
खं० १५६, १० १४-१५। 
राज्य के विभिन्न स्थानों में भ्राग से क्षति । 
खं० १५६, पु०१५३-१५५। 
गोवर्धत तिवारी,भ्री--: 


झोली, जिला अल्मोड़ा में अति वष्टि 
से हानि के कारण ग्रामीणों को अन्यत्र 
बसाने का प्रार्थननपत्र । खं० १५६, 
पृ० १०-११ 
चित्तर्रासह निरंजन, भी--- 
जालौन जिले के अन्तर्गत ग्राम गोपालपुर 
. तथा सलेयथा बुजुर्ग के कुओं से पानी 
का निरन्तर बहना। खं० १५६, 
पृ० १७११ 
जोरावर वर्मा, श्री--- 


असिस्टेंट डवलप्सेट अफसरों के चनाव 
में हरिजन। खं० १५६, पृ०१७१। 
चकरी (कानपर ) के निकट रोडवज बस 
दुर्घटना तथा घायलों का उपचार । 
ख० १५६, पृु० २११ 
बनस्पति: घी पर बिक्री कर हटा लेने 
का प्रदन। खें० १५६, पू० २३४- 
२३५॥ 
झारखंड राय, श्री--- द 
जमींदारी उनन्‍्मलन अधिनियम के अन्तर्गत 
विदेशी जमींदारों को प्रतिकर । 
ख० २१५६, प्‌० यह [| 
जेलों में डिप्टी जेलसे के पदों को तोड़ने 
.. का प्रश्न खं० १५६, पृू० २२३। 
दोहरीघाट को सऊ पावर हाउस से 
बिजली दंने का प्रदन । 
पु० रंशरे३ . 7.77“ 


. बहराइच जिले के चफरिया बाजार 


सुजोली-सेमरी क्षेत्र में परस्पिंग सेट 
: लगवाने की आवश्यकता। 
१५६, प॑० १७२ ॥ 


 मसझोलिया बांध का निर्माण काये। | 


० १५६, पू्‌० य्र्‌ । है है 


खू० १५६, 


.. खए० 


अनुक्रमणिका 


व्यापारियों द्वारा अस्तर्राजकोय बिश्ी 
कर के विरुद्ध आवेदन-पत्र। स्ं० 
१५६ पृ० २२५। 
सेक्सरिया चीनी मिल, बभनान, जिला 
बस्ती में श्री फोजदार पिह द्वारा 
भूख हड़ताल। खं० १५६, पृ० 
२६€३-२€४ । 
तुलारास, श्री-- 
फारेस्ट रंजर प्रतियोगिता परीक्षा में 
परिगणित जातियों के लिये सुरक्षित 
स्थान । खें० १५६, पृ० २३१- 
श्श्र्‌ । 
तेजप्रतार्पासह, श्री-- 
ग्राम रमोल, तहसील मौवहा में 
अग्निपोड़ित व्यक्तियों को सहायता 
ख० १५६, पृ० ११ । 
बुन्देलखंड की मंडियों में लाल गेहूं की 
खरोद को सांग । खं० १४६, १० 
१५५०-१५७। 
दीनदयालु शास्त्री, श्री-- 
ओला गिरने से रुड़की तहसील में 
फसल को हानि । खं० १५६, पृ० ८। 
देवकीनन्दन विभव, श्री-- 


आगरा तहसील की नहरों में पानी को 


कसी के कारण नलकप बनाते 
का सुझाव। खं० १५६, १० ६४। 
देवदत मिश्र, श्री--- 


| 
उन्नाव के देहाती क्षेत्र सें बिजली 


पहुंचाने की योजना[। खं० १५६ 
पृ०२३०-२३१॥। द 
उन्नाव में अल्पवर्ग आवास की योजना । 
खं० १५६, पू० ६०-६१। 
देवमतिराम, श्री--- द 
. “सी” क्लास रूटों पर सरकारी बसें। 
ख० १५६, प०२४५। 
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री--- 
.. एजुकेशनल रिओरियस्टेदन स्कीम में पिछड़ी 
द व परिगणित जाति एक्सटेंशन टीचस 


की नियक्ति। खं० १५६ १० 
३ेण्रन३ेग०शे..... 


प्रनक्रमणिका 


श्र 


जानपुर जिले को मड़ियाहूं तहसील में नरेंच्रॉसहु विध्ठ, श्लो-- 


पद्-चिकित्सालय । 


२६। 


जोनपुर जिले में मुख्य मंत्री फंड के रुपये 


ख० १५६, पु० 


तहसील फरेंदा जिला गोरखपुर में ग्राम 
समाजों का निरीक्षण। खं० १५६, 


पृ० ११-१२॥ 
। 


पदु चिक्त्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान 


केंद्र । खं० १५६, पृ० १३। 


प्रदेशीय हरिजन सहायक बोर्ड के सदस्यों 


की जातियां। खं० 


२६६-२६७। 


१४६, प्‌० । 


बिजनोर जिले में सिचाई को विभिन्न ' 


दर । 
मोटरों के भक्त की दरों में परिवर्तन की 
आवदयकता। खं० १५६, पृु० २२३। 
सब्जी ओर फूलों के बीज पर बिक्रीकर । 
खं० १५४६, पृ० २२श४-२२४। 
सोडा ऐश बनाने के कास में सरकार को 
घादा। खं० 
श्६र। 
स्‍्कलों में कृषि की नयी योजना पर व्यय । 
खं० १५६, पु० २६६-३०१। 
धनुषधारी पांड्य, भी-- 
बस्ती जिले के बाढ़ से पीड़ित कानूनगों 
क्षेत्रों में टेस्ट वर्क। खं० १५६, 
पृ० १७-१६ 
नन्‍्दकुसारदव वाशिष्ठ, क्री--- 
उत्तर प्रदेश में जेल के सामान के बिक्री 
डिपो तथा उनकी वाधिक आय। 
खं० १४५६, प्‌० २२३६१ 
जेल उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन के 
लिये उद्योग डाइरेक्टोरेट द्वारा 
सहयोग । खं० १५६, पृ० २३५। 
सासनी (अलीगढ़) में बस स्टेन्ड के 
लिये पक्‍की इसारत। खें० १५६, 
पुृ४ २४ | 
हेण्डी क्रंप्ट इस्पोरियम तथा जेल डिपो के 
.. बिछ्ी-केंद्र को एक करन का प्रइन। 
खं० १५६, पृ० २२५-२३६॥। 


खं० १४६, पु० ८६-६०। 


१५६, पृ्‌० १६१- ! 


अपन मथथक ध्पकलबरबलपरंभपफलग हक 5. 7 ८“ 
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; 
। 
। 
$ 
। 
] 
| 
। 


अल्मोड़ा जिले में क्दीतड़ गल निर्माण 
की योजना | खं० १४५६, पृ० ८८ 


- . नागेह्वर द्विवेदी, श्री-- 
का वितरण । खं०१५६,प० २६-२७३ !, श्रो 


सई तथा गोसती आदि नदियों को बाढ़ 
पर नियंत्रण करने को योजना । 
० १५४५६, प० €३। 
नारायणदत तिवारी, श्री--- 
नेनीताल जिले में ग्राम तुसराड़ में 
मत्स्य पालन योजना । खं०> १५६, 
पृ०१६४। 
पंशावर गोलीकांड के निष्कासित 
कर्मचारियों को राजनीतिक पीड़ित 
मानन से संबंधित आवंदन-पत्र । 
खें० १५६, पु० २२६-२२७ । 
प्रदेश के दरणाथियों क्‌ क्‍लेमस्स का 
भुगतान। खं० १५६, पृ० ११। 
राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्थ योजना। 
खं० १५६, पु० २२६। 
नेकरास दार्मा, औ--- 
अलीगढ़ जिल में डकंतियां तथा चोरियां । 
खं० १५६, पृ० २२४-२२६। 
प्रथम पंचवर्षोष योजना के अन्तर्गत 
मुख्य उद्योग-घंधे । खं० १५६, 
पृ० १६६-१६७ । 
अष्टाचार विरोधी समिति, अलीगढ़, 
द्वारा जिले एवं कचहरियों में अ्रष्टा- 
चार संबंधी प्रस्ताव । खं० १५६, 
पृ० २२६। 
बलवन्तसिह, श्री--- 


मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील की 
टूटी-फूटी इमारत को मरस्मत। 
खं० १५६, घृु० १३-१४। 
बाबुनन्दन, ओ--- 
जौनपुर जिले में बस स्टेशन बनाने के 
लिये उपयुक्त स्थान। खं० १५६ 
प्‌ृ० २६। 
दाहगंज जौनपुर रत्ना शुगर मिल की 
 मेनेंजिंग कस्ेंटी। खें० १४६, पु० 
सह६4...ः 


७ 
| प्रदनोत्तर | 


सगवात सहाय, ओऔी- 
एटा जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा जाववर 
को जेल।  खें० १५४६, पृ० २२७०८ 
स्श्८। 
मथ्राप्रसाद पांडेय, औ-- 
बस्ती जिले में राप्ती नदी हारा ग्राम 
गोठवा की कृषि योग्य भूसि का 
कठाबव ३ खं० १५६, पूृ० १७। 


सहीलाल, श्री-- 
गन्ना फैक्ट्री राजा का सहसपुर, जिला 
म्‌ रादाबाद के गन्‍्दे पानी से हानि । 
खं० १५६, १० ३०१-३०२॥ 


रणंजयसिह, श्री--- 
तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर को 
खरीफ १३६२ फसली की मालगुजारो 
तथा उसकी वसुली। खं० १५६, 

पृ० २६। 


राजनारायण, श्रीो--- 
कानपर की मिलों द्वारा बोनस वितरण 
में विलम्ब। खं० १५६, पृ० २६९७- 
. २९६॥ 
जिला पंचायत अ्रधिकारी बहराइच के 
विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत । 
चसख़० १५६, पृ० १०१॥ 
रामकृष्ण जेसवार, ओऔ-- 
.. मिर्जापुर जिले में पकरी प्रास के वर्षा 
पीड़ित हरिजनों को गृह निर्माण 
लिये आथिक सहायता। 
ख० १५६, पुृ० €-१०१३ 


रामबन्द्र विकल, श्रो--- द 
आबपाशी की दरों में कमी । खं० १५६, 


.. पुृ० १०२३१ 

... पिछड़ी जाति के विद्याथियों को वजोफा 
देने का श्राधार। खं० १५६, प्‌० 
३०२११ ह 


. :  अबुलन्दशहर जिले के हिन्डन व जमुना 
_.. द्वाब में नलकूप बनाने की योजना। 
ख्० 4 ४५, पं ० पा है 


अनुक्रमाणका 


मरठ व बुलन्दशहर कलक्टोरेद 
एपरेंदिसों की नियक्ति। खं० १५६ 


प्‌ू० २२॥ 

राज्य की प्रथम श्रेणी की नगरपातिकाएं 
तथा उनकी आय। खं० १६६ 
प्‌ृ० १०३। 


रमनरदा शक्ल, शरी-- 


प्रतापगढ़ जिले की बाघराय कुष्ड 
तहसील में ऐलोपेथिक अस्पतात 
खोलने का विचार। खं० १६६ 
पृ० १७७ । 
रामनारायण त्रिपाठी, श्री--- 


देवहला, जिला बस्ती की बानगंगा मे 
क्षतिग्नस्त फसलों के लिये मआवजा 
खण० ५५, पृ ० ८झश९। 

य० पी० फमिन रिलीफ फंड से बाह 
संबंधी कार्यों पर व्यय। खं० १३६. 
प्‌० २६२१॥ | 


रामसहाय हर्मा, श्री--- 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जालोन को एटा-कोंच 
तथा कोंच-उरई सड़कें बनाने में 
असमर्थता । खं० १५६, पृ० १०२। 
विकास' विभाग द्वारा ग्रसराय-बधेरा 
सोठ सड़क का निर्माण काय। 
खण०ण १५६९, पू० १६६९-१७०। 
रामसुन्दर पांडेय, ओऔ-- 
ग्रांवरा नाला तथा चंवर ताल, जिता 
ग्राजमगढ़ से पानी के निकास की 
योजना । खं० १५६,पू० ८५-५६। 
ग्राजसगढ़ जिले की घोसी तहसील के ग्रत्त- 
गंत लखआंसाथ ताल का ठेका। 
. खं० १५४६, पृ० १४५-१६।. 


आ्राजमगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में 
मुश्नत्तल लेखपाल । खं० १५६ १० 
१६-१७। 


शुगर, सृती तथा जूद मिल्स स्थापित 
करने के लिये पर्यवेक्षण। खं० ११६ 
पृ० १६५-१६६॥। द 
सामान्य विज्ञान की शिक्षा के लिये सहा 
यता पाने वाले जनियर हाई स्कूल। 
. खं० १५६, पृ० १६४-१६५। 


अनुक्राणिका 


शामसुभग वर्मा, शऔी-- 
कसया तमकुही राज सड़क | खं० १५६, 
पु० १०२-१०३। 
जिला देवरिया की ग्राम सभा सेमरा 
हदों के सभापति श्री कामताप्रसाद 
के अपसान की शिकायत । खं० १५६, 
पु० ६३-६८ । 
देवरिया जिले की स्थृनिसिपेलिटियां । 
खं० १५६, पुृ० ८३) 
रामस्वरूप, कशऔ-- 


मिजपुर दोतानों अदालत सें अधि- वोरेंच्रशाह, राजा-- 


खंठ० 


वासियों के विरुद्ध मुकदमे । 
१५६, पृ० ६५। 
रासस्वरूप गुप्त, श्री--- 
कानपुर जिले में नलकप निर्माण | खं० 
१५६, पू० १७१-१७२॥१ 
रामहेतसिह, श्री-- 
छाता से गोवर्धन तक सड़क की आवद्य- 
कता । खें० १५६, पृ० ६६। 
रामेदवरलाल, श्री--- 
उपमंत्रियों एवं सभासचियों के लिये 
नवनिर्मित भवन । खं० १५६, 
पुृ० २-६॥ 
देवरिया तहसोल में नलकप निर्माण। 
खसखू० १४६९, प० ८घ७-दय। 
: प्रदेश में हल्दी की उपज तथा खेती 


सह 


| विश्वामराय, श्री- 


_ को प्रोत्साहन देने को सरकारी | 


योजना। खं० १५६, पृ० १३। 
लक्ष्मणराव कदम, श्री--- 


ग्रामों सें गोचर भमि संबंधी नियम । 
ख० २१५६९, प० २३-२४॥। 


जिलों में सूचनाधिकारियों की नियुक्तियां । | 


खं० १५६, पृ० ८४-८५। 
झांसी में अमेरिकत सिदनरियों द्वारा 
बटर आयल का वितरण। खं० 
१५३ पृ० १७०। 
लालबहादरसिह, श्री-- 
.. बनारस नगरपालिका पर चंगी वापसी 
.. का बकाया। खं० १५६, पृ० 
 १००-१०१॥ रा 


। 


आजमगढ़ जिले के बाजार गोसाई 
स्थान पर ऐलोपथिक अस्पताल 
खोलते के लिये आवेदन-पत्र। खं० 
१४६, पृ० १६० | द 
मेहता पुस्तकालय, आजमगढ़ के लिये 
सहायता की मांग। खं० १५६, 
प्‌ृ० २६€७। 
लेखपाल तथा पंचायतराज सेक्रेटरो का 
पद संयुक्त करने का प्रदन। खं० 
१५६, पृ० २३॥ 


जालौन जिले की विलीन रियासत 
बावनी में आबी व पाही ठंक्सों की 
वसूली॥ खें० १५६, पृ० १६- 
२०३) 

ब्रजभमूषण सिश्र, ओ--- 

राजनीतिक पीड़ितों के सहायतार्य 
ग्रावेदन-पत्र | खं०१५६, पृ० ६-४८ 

लखनऊ नगर में रिक्शा चालकों पर 
प्रतिनन्ध। खं० १५६, पु० 
६२-६३॥। 

श्रीचन्द्र, श्री--- 

पुलिस विभाग के घड़सवार पुलिस के 
ग्रतिरिक्त सब-इन्सपेक्टर तथा 
एस० पी० को घोड़े की सब्सिडी 
तथा मासिक भत्ता । खं० १५६, 
पृ० २१३११ द 

प्रदेश में गाय तथा भंस के कृत्रिम 
गर्भाघान केन्द्रों पर आवत्तेक एवं 
अनावत्तक व्यय । खं० १५६, प० 
२५) 

विद्युत विभाग में चौथा सकिल 


खं० १५६, पृ० २६३। 


सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती-- 


गोंडा जिले के बाजारों तथा मेलों से 
ग्राम सभाओं को श्राय । खं० १४६, 
पृ० ६५-६६ । 

महिला डाक्टरों को सिघिल सजन के 
पदों पर नियक्त करने की सांग ॥ 
खू० ९५६, १० १६७-१६६।। 
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| प्रश्नोत्तर | 
साविन्नी देवी, श्रीमती-- 


हरदोई जिले में नलकपों की श्रवश्यकता। 
खं० १५६, पू० ६४-६५ 


सयाराम चोधरी, श्री--- 


सरज तथा सशिंगरी नदियों पर पल 
निर्माण का आयोजन । खें० १५६, 
पृ० ६६-९७ । 


धुरेन्द्रदत्त बआाजपेयी, श्री-- 
अमेरिकनों के भारत विरोधी प्रचार 


को रोकने का सुझाव। खं० १५६, 
पृ० २६४-२९६५। 


कन्सालीडेटर्स ट्रेंलिंग स्कूल का रामपुर 
से मेरठ तथा कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल 
का हरदोई से रामपुर स्थानान्तरित 
किया जाना । खं० १५६, 
पूंछ ९२-२३ । 


पांच से दस हज़ार की शअ्रयीलों के संबंध 
में अवध के कानून में भी आगरा 
की भांति संझोधन करने का सुझाव । 
खं० १५६, पृ० ६€&६-१०० । 


प्रदेश की विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा 
बिजली कम्पनियों के लाइसेन्स लेने 
की मांग । खं० १४६, पृ० २२४- 
२२५॥ 


राज्य फाइनेंशियल कार्पोरेशन द्वारा 
ऋण का वितरण। खं० १५६, पु० 
 १५६-१५६० । 


राज्य सें खनिज पदार्थों की खोज । 
खं० १५४६, प० १५७-१५६। 


लो इनकम ग्रुप हाउसिंग  सस्‍्कीस के 

अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिये 

. ऋण को व्यवस्था। खं० 
 पु० २६९६१-२९२॥ 


.. प्रस्ताव-- कि क्‍ 

. ग्र० वि०-- भ्रष्टाचार विरोधी समित्ति 

है अलोगढ़ द्वारा जिले एवं कचहरियों भें 
अष्टाचार . सम्बन्धी ----+ 
ख० १५६,१० २२६१ 





१५६, 
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अनु क्रमणिका 


प्रावकलन समिति---- 
श्री महावोरप्रसाद शुक्ल द्वारा... 
की सदस्यता से त्याग पत्र। हुं७ 
१५६, पृ० ७२। 


प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड... 


“"-०-+++ की लिये निर्वाचित सदस्यों 
की नामों को घोषणा । खं० १४६, 
पृ० ११८। 


प्ररम्भिक शिक्षा---- 
अनिवाय व निःशल्क--------- “की प्रगति 


तीत्न करने के संबंध में संकल्प । खं० 
१५६, पृ० ३०६-३४६९। 


| ब्रार्थना-पत्र-- 


प्र० वि० -- झोली, जिला अल्मोड़ा में 
अति वृष्टि से हानि के कारण ग्राममणों 
को शअ्रन्यत्र बसाने का >------। सं 
१५६, १० १०-११। 


फ 
फसल--- 


प्र०» वि० “ओला गिरने |से रुड़की 
तहसील में ------ को हानि । 
खें० १५६, प्‌० ८। 


फसलों---- 


प्र० वि०--देवहला, जिला बस्ती को 
बानगंगा से क्षतिग्रस्त ० के 
लिये मुआवज्ञा । खं० १५६, पृ० 
ण्श। 


फारेस्ट गार्डो-- 

प्र० वि० -- परद्चिमी वृत्त रामवार 
डिबीज़ञन में नियक्‍्त---- में हरि- 

जन । खें० १५६, पु० २२८-२२६। 
प्र० वि० -- रामनगर डिवीज़न में 
“>> की मुञ्नत्तली । खं० १५६ 
पूृ० २२९। ु 

फारेस्ट रेंजर प्रतियोगिता परोक्षा-- 
प्र० बि० “+ “-+++++ में परिगर्णित _ 
जातियों के लिये सुरक्षित स्थान । 
खं० १५६, पृ० रशे+ररेर। 


झनुत्रमणिक्ता 


फ्लसह, शी- 


१६२०-५१ के अतिरिक्त अन दानों के. 
लिये मांगों पर सतदान। खं० १५६, 


पु० प्रश। 
लानत 
प्र० वि० -- सब्जी और 
बीज्ञ पर बविक्री-कर । 


धं>ऊ रमइ-॑मणगणनर्ड 
द् 


फंसिन रिलीफ फंड--- 


खं० १४६, 


के ; 


के. 


श्ड 
१८४, १६३-१६४, १६४, १६३, 
१६६, २०३, 5०४९, २९०४, २०७८५ 
न 
०९ 


' बलकनन्‍्तासह, औी--- 


देखिये प्रइनोत्तर | 


उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण विधेयक, 
268४५ । खछ ह प० १ै३२०- 
१३ै३। 


| बस-- 


प्र छ च्ि (६). धन्‍्मामाव्णणया प्‌ पी (अत अत आ०७ पमाकए १००७ )ममभाक से ' 
बाढ़ सम्बन्धी कार्यों पर व्यय । खं० 


शम्६श। 


झं 


१५६, पुं० 


बकासा---- 


| बस स्टेशन-- 


प्र० थि० -- बंनारस नगरपालिका पर 


चुंगी वापसी का ---++++१ खें० 
१५६, पू० १००-६१०१॥ 
बटर आयल--- 
प्र० वि० -- झांसी में अम रिकन सिशान- 
रियों द्वारा का वितरण! खं ० 
१५६, प्‌ ० १७०१ 
अंद्ीनारायण सिश्र, क्री--- 
झनिवाय व निःशल्क प्रारम्भिक शिक्षा 
की प्रगति तीद्र करन के सम्बन्ध में 
सकलप । ख० १५६ प्‌ू० रे२१३) 
बससस्‍्पति धीं-- 
थ्र्छ बि० विनिनन-+न- 








अडमसइक अदा ब-त>-+े -“ 7“ 


प्र» वि० -- चकरी (कानपुर) के 

निकट रोडवेज्ञ “दुर्घटना तथा 
घायलों का उपचार । खं० १५६, 
पृ० २१। 


प्र० बि० “+ जोनपुर जिले में ----- 


बनाने के लिए उपयुक्त स्थान । 
खं० १५६, पृ० २६। 
' बस स्टेंड --- 


प्र» वि०--सासनों (अलीगढ़) में 
“>> लिये पक्‍की इसारत । 
खें० १५६, प्‌० श्ढ। 
बसनन्‍्तलाल शर्मा, कश्षी-- 
ग्भिवाय व निःशह्क प्रारश्मिक शिक्षा 
की प्रगति तीन करने के सम्बन्ध सें 
संकल्प । खं० १५६, पु० ३४६। 


ड ७... 

. झुसू---> 
4 

] 


पर बिक्री कर 


हटा लेने का प्रइन । खं० १४५६, पू० , 
 बांघ-- 


२३४-२३५। 
बनारस--- 
“++-क्ी नाव दुर्घटनाओं के सम्बन्ध सें 
मुख्य मंत्री का वक्‍तव्य। खं० १५६, 
पृ० १०३-१०४। 
““+-- में २ नावें ड्बने के संबंध में सुचना। 
खें० १५६, पु० र८। 
बलदंर्बासिह आय, श्री-- 


श्श४४ । खं० १४६ पृ० शेश्८- 
१४३, डेट, श४५, १७५, 


११६, 


तब पक न>ू-- तन 3 2० ० अ७ 7 ८ 3«ं>>कब भत०>ंज कक कलर: 


कल नल कील 


| 
| 
। 


हू 


१७७, रजपे, रैमर, रैपरे, शमी, | 


क्लास रुहों पर 
द्ध० २ और 


प्र० वि० -«- सी 
सरकारी ++++«>) 
पृ० २४५। 


प्र०«. दिए -“+ मातादीला “++- से 
सीमरधा -+-++तेक नहुर का 
प्रभाव। खें० १५६, पू० १०३। 
बाज़ारों--- 
प्र० वि० -- गोंडा जिले के “तथा 
मेलों से ग्राम सभाओं की आय। 
खं० १५६, पृ० ६५-६६। 


! बाह-- 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, ' 


प्र>वि०--य० पो० फैंसिन रिलीफ फंड 
से -+-++सम्बन्धी कार्यों पर 
व्यय 4 ख० २१३६ पू० २६ १॥ 


र्ड क्‍ अनुक्तरमणिका 





बाइ-- 
ध्र० विं० -- सई तथा गोमती आदि 
नदियों की प्र नियन्त्रण 
करने की योजना । खं० १५६, 
प्‌० 8३ ॥ 
बाढ़ पी डित-- 
प्र० वि० --- बस्ती ज्लिलि के --+---++ 
कानूनगो क्षेत्रों में टेस्ट वे । खं० 
. १४६, पृ० १७-१६। 
. क्ानगंगा---- 


प्र०वि० --देवहला, जिला बस्ती की 
“--स क्षतिग्रस्त फसलों के लिये 
. मुआवज़ा। खं० १५६, पृ० ८६ । 


बाबनन्दन, श्री--- 
देखिये प्रदनोत्तर। 
बालन्दृदाह, महाराजकुसार--- 


अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद को 
प्रक्रिय । खें० १५६, पूृ० ३० । 


तारांकित प्रश्न ६ 4७ को स्थगित करने ' 
के सम्बन्ध सें प्राथंधा । खं० १५६, 


पृ० १७२१ द 
पुरस्कार पहुली प्रतियोगिता तथा 
तत्सम्बन्धी. अन्य पारिणासिक 
और आनुषंगिक विषयों के नियंत्रण 
ग्ओर विनियसन के सम्बन्ध सें 
सकलप। ख० १५६, पृ० २३६-- 
द . राहत... 
बिक्री-कर--- 


प्र>वि० --- बनस्पति घी पर ---- 





हटा लत का प्रदत्त । ख० १५६, प० | 


२३४-२३५ । 


प्र० वि० -- व्यापारियों द्वारा अन्त- 








राजकीय “- के विरुद्ध आवबे- | 
. दन-पत्र । ख० १४२६ प्‌० रथ 
प्र० बि० -- सब्जी और फलों के बीज | 
पर ० क खें० १५६, पृ०. 
२२३-२२४ ह 
 बिधश्ली-केद्र-- | 


प्र० वि० -- हण्डीक्रफ्ट इम्पोरियम तथा | हे 
जेल डियो के ------को एक | 





करने का प्रइव । खं० १५६, पृ० 


.. २३५-२३६। 
बिक्री डिपो--- 
प्र० बि० “: उत्तर प्रदेश में जेल के 
सामान के तथा उनकी 





वाषिक आय । खं० १५६, पृ० २३६। 
बिजली--- 


प्र० वि० -- उद्नाव क देहाती क्षेत्र में 

पहुंचाने की योजना | खं० 
१५६, पृ० २३०--२३१। 

प्र० वि० --- दोहरी घाट को मऊ पावर 
हाउस से ----- दे ने का प्रश्न । खं० 
१५६, पृ० २२३॥। 

प्र० वि० --- मेनपुरी जिले की टाउन 
एरिया कुरावली की जनता को 
सब-स्टेशन से -----न्‍देने का 
प्रइनन । खं० १५६, पृ० २३०१ 





बिजली कम्पर्नियों--- 
 ग्र० वि० -- प्रदेश की विभिन्न नग्र- 
पालिकाओं द्वारा --- के लाइसेन्स 
को मांग । खें० १५६, पृ० २२४- 
२२५) 
 बीज--- 
प्र० बि० -- सब्जी और फलों के ---- 
पर बिक्री-कर । खं० १५६, 
प० २२३-२२४। | 


+ ओनस---- 


प्र० वि० --- कानपुर की मिलों द्वारा 
वितरण में बिलम्ब । खं० 
१५६, पु० २€७-२६६ । द 





भगवानसहाय, श्री- 


दखिय पघ्रिद्नोत्तर । 


प्र० वि० --- एस० पी० तथा थानदारों 
के घोड़ा में अन्तर । खं० 
१५६, पृु० २३२। ह 





. अनुक्रमणिका 


६० बि० -- पुलिस विभाग के घुड़- 
सवार पुलिस के अतिरिक्त संब- 
इन्सयेक्टर तथा एस० पी० को 
धोडे की सब्सिडी तथा मासिक 
खं० १५६, पृ० २३१। 

प्र० वि० -- प्रदेश में थानदारों के पास 
घोड़े तथा प्रत्येक थानंदार को वर्दो 
का । खं० १५६, पु० 
२३२३-२३ ४५। 

भत्ते की द रो--- 








प्र० वि० -- सोदरों के --- में 


परिवर्तत की श्रावदयकता । खं० १५६, 
पृ० २२३। 
भवन--- द द 
प्र० वि० -- उपमंत्रियों एवं सभा- 
सचिवों के लिये नवनिर्भित >> 
. ख॑ं७ १४६ ,पृ० ५-६। 
भाण्डार अधिग्रहण--- 
उत्तर प्रदेश विधेयक, १६५५। 
ख० १५६, पृ० ११८--१४६, १७३- 
२०६ द 
भारत विरोधी प्रचार---- 
प्र० वि० -- अमे रिकनों के ------- 
को रोकने का सुझाव। खं० १५६, 
पृ० २६४-२€६५। 
भूख से सृत्यु-- 
कनइल, जिला गोरखपुर में मकतूली 
ग्रादि की ------हऊ सम्बन्ध में 


कार्य स्थगत प्रस्ताव की सूचना । ' 


खें० १५६, 
भूख हड़ताल-- 


पू०. ३०३-३०५। 


प्र० विं० --- संक्‍्सरिया चीनो मिल, 


अमनान, जिला बस्ती में श्री फौज- 
गारासह द्वारा ---- । खं ० १५६, 
(० २६३-२६४। 
भूमिपतियों--- ््ि 

प्र० वि० --- अधिवासियों को सीरदार 

. का हक़ सिलने पर भी पूर्व >---से 

 सालगुज्ञारी को वसूली। खं० १५६, 

० १५। रू 


_.. _>.....+>०>-ब०्-+अ नकल जि “ओह अमन अननकापनब>-क9-- >.. ३ 
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भूमि व्यवस्था-- 

उत्तर प्रदेश हृुमीदारी विनाश और 
नियमावली, १६५२ में 
कृत संशोधन । खं० १५६, पु० २७-- 





श्थतवो 

अष्टाचार-...- 
प्र० वि० -- जिला पंचायत अधिकारी, 
बहराइच. के विरुद्ध- की 





शिकायत | खं० १४५६, पृ० १०११ 
भ्रष्टाचार विरोधी समिति-- 


परत बिए जन ++>>«_+5 अलीगढ़ 
द्वारा जिले एवं कचहरियों में अ्रष्टा- 
चार सम्बन्धी प्रस्ताव । खें० १५६, 
पृ० २२६। 


सं 
मंडियों--- 
प्र० विं० “- बुन्देलखंड की ---- में 


लाल गेंह की खरीद की मांग । खं० 
१५६, १० १४५४-११ ४७ ३ 


| मऊ पावर हाउस-- 


-+3++-+ *-* 


जे के “+ >ौ] झ- “६०७४-७५ - 


अनन- निज ने जनखिल न पततकी-9. २कतपक०9--रमअपका»उर-२७००७ ७“ :क-++---+०4-न-- कैप लिन ७५५. “"७७० +४«अकनपुछान+ + १ब-०१०- "कप ८ कान प्रधान नए | पाना पचणण अचल “7 हू ज> 


प्र० वि० --- दोहरी घाद को ---सें 
बिजली देते का प्रहत । खं० १५६, 
पृ० २२३। 
मकत्ली-- 
कनइल, जिला गोरखपुर में----- झ्रादि 
को भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य- 
स्थगन प्रस्ताव की सुचतता । खं० 
| क्‍ १५६, पृ० ३०३-२०४५॥) 
सझोलिया बांध--- क्‍ 
प्र० वि० - का निर्माण- 
. काय । ख० १५६, पृ० प्य्ढे 
सतदान-- 
१६५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों 
के लिये मांगों पर । 
खं० १५६, पृ० २८, ३५-४६॥ 


सत्स्य-पालन योजना--- 








प्र» वि० -- नेनीताल जिले में ग्राम 
तुसराड़ में |! खूं० १५६, 
पृ० १४। है 





जद 


सदवमोहन उपाध्याय, क्षी--- 
 अतिरिक्‍त शअ्रन॒दानों पर विबाद की 
प्रक्रिव । खं० १५६, पृ० ३०, 
३२-३२ ॥ 
उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण वि- 
धेयक, १६४५५ । खं० १५६, पु० 
१२२, १२७-१२६। 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल संदस्य' 
( अनहेता निवारण ) विधेयक, 
१६५५॥। खें० १५६, पृ० ११२-- 
११३२३, ११३-११४। 
उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ की 
 बढ़तियों का विनियमन) विवेयक, 
१९४५५ । खं० १५६, पृ० ५६-६०, 
६७, ६८, ७१॥। 
१६५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के 
लिये मांगों पर सतदान । खं० १५६, 
पु्‌० २५, २६, २७, ४१-४२। 
म्रम्मत--- 


प्र० बि०-.... तालबेहट के मानसरोबर 
तालाब की >> की आवश्य- 
कंता । खं० १५६, प० १०३। 


प्र० थि० --- मज़फ्फरनगर की जानसंठ 
तहसील की व्टी-फटी इमारत की 
5 ससे 0 १५६, पृ० १३०- 





श्४। 
भहावीरप्रसाद शुक्ल, श्री--- 
““-+ऊतरा प्राककलन समिति की 


सदस्यता रस न्‍्यारपन्र | ख० १५६, 
प्‌० ७२। 


अभहिला डाक्टरों--- 


धघ० विं० “को सिविल 
 संजन के पदों पर नियकक्‍्त करने की. 


साग। ख० १५६, १० १६७--१६९६।॥ 


 महीलाल, श्री--- 


दंखिय चधप्रदनोत्तरं 


अनिवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा 


की प्रगति तीत्र करने के सम्बन्ध में 
संकक्प | 


खं० १५६; पूृ० ३२४६। | 


अनुक्रमणिका 


सांगों--- 


१६५०-५१ के अतिरिक्त अनदानों के 
के लिये -------पर मतदान | खं& 
१५६, पृ० ३५-५६। 


मातादीला-- 
प्र० विं० -------बांध से सीमरधा 
बांध तक नहर का ग्रभाव । खं० १५६, 
प्‌ 9 4 ०३॥।॥ 


साध्यसिक शिक्षा परिषद-- 





“के निर्वाचन के सम्बन्ध हें 


सूचना । खं० १५६, पृ० ३०५। 
सानसरोबर तालाब-- 
प्र० थि० -- तालबेहट के ---- की 
मरम्मत को आकशयकता । खं० 
१५५६, पू० १०२३२। 
सालगजारी--- 


प्र० थि० -- अधिदा सियों को सीरदार का 
हक़ मिलने पर भी पूर्व भूमिपतियों 
से --+- की वसूली । खं० 
१५६, पूृ० १०॥। 

प्र» थि० -- तहसील अमेठी, जिला 
सुल्तानपुर की खरीफ १३६२ फसली 
की >> तथा उसकी वसुली 
खं० १५६, पृ० २६॥। 


मिलों--- 


प्र० वि० -- कानपुर को -+-- हीरा 
बोनस वितरण में विलम्ब | ले० 
१५६, पृ० २९७-२६६। 


मिल्स---- 
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न 


प्र० बि० -- शुगर, सूती तथा झूँट 

---स्थापित करने के लिये 

 पयवेक्षण । खें० १५६, पृ० (१६४- 
र१६६।. द 


सशञ्रत्तल-.- 





प्र०वि० --- आजमगढ़ जिले की विभिन्न 
... तहसीलों में -----लेखपाल । 
ख० १५६, पु० १६-१७ १ 


अर 
अं 
हे 
| 


मुग्रत्तली-- 
प्र» वि० -+ रामनगर डिबोज़न में 
फारस्ट गा्डों की |: 
खं० १५६, पृ० २२६ । 
प्र० दि० -+ स्वशासन विभाग के अच्त- 
गंत कानपुर डिबोज़न के इंजीनिय- 


प्र०«. बि० -- गोँंशी जिले के 
बाजारों तथा « से ग्राम 
सभाओं की आय । खं० १४६, 
पृ० ६५-६६। 
मेहता पुस्तकालय, आजमगढ़---- 








नटकन+ सन्‍नन, अ॑पअ- - -शधिट७, 2० ०.» 5 





रिंस विभाग में ओवरसियरों की प्र० बि० >+ नी “+++ के लिये 
जज खेंण ४६, पु० ६१- ' सहायता को मांग । खं० १४५६, 
६२। । पृ० २६७। 
सुग्रावजा[--- जीत हि हा 
हि देवहला, भकी प्र० बि० -- एटा जिले के ------+- 
जी 8 2 कक 3 बी द्वारा जानवर को जेल ।  ख्व3 १५६, 
बानगंगा से क्षतिग्रस्त फसलों के लिये पृ० २२३-२२ए८। 


४७७७७ खं० रे ५५, प्‌ घर |। । ऊ ने * मि्ीत 
क , मेनेजिंग क्ेटी-- 
६:५0 322 । प्र» वि० --शाहगंज जोलपुर रत्ना 
शुगर मिल की -- । ख० 
१५६, प्‌ ० २६९६॥।॥ 
सोटरों--- 
प्र० घि० ------- के भरते की दरों में 
परिवतन की आवश्यकता । ख॑ं० 
१४६, पृ० २१३। 





प्र० वि० -- मिर्जापुर दीवानी अदालत में 
अ्धिवासियों के विरुद्ध । खं० 
९५६, प्‌ ० हां 
मुख्य मंत्री-- 
बनारस की नाव दुर्घटनाओं के सम्बन्ध सें . 
न++++का वक्तव्य । खं० १५६, : 





६ -कक्पनथत+ -0: ऊकफ +ट “+ 3७» १८कमममढुक+ २५७०४ धखकाकफलत बल्‍-->- ५ 9. +- ००८ 





4 38 | स्ोहनलाल गौतम, श्री-- 
मुख्य मंत्री फंड |... अनिवार्य व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा 


की प्रगति तीन करने के सम्बन्ध में 
संकल्प । खें० १५६; पृ० ३३०, 
३३७-३४० । 


प्र० बि० --- जौनपुर जिले में “के 
रुपये का घितरण | खें० १५६, पु० 
२६-२७ । 


मुहम्मद इब्राहीम, श्रो हाफ़िज्ष-- 20 304 »+ धन 
|... प्रें० वि०---“दँवरिया जिले की ---- 





कब ८०3७ ८०-३०“ > -+७+ -च- “फल २३-५०... 
हे ध्मविपलडन जय 


अतिरिक्त अनुदानों पर विवाद को 
प्रक्रित । खें० १५६, पु० २६, ३०-- 
३१, रे३। । 

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक,  _ 
१६५४ । खं० १५६, पृ० १६८। | सोजना-- 

उत्तर प्रदेश विनिधोग ([ १६४०-४१ | प्र० बिंए -+ अल्मोड़ा जिले में क्वीतड़ 


खं० १५६, पृ० ८६१ 


यं 








को बढ़तियों का विनिधमत ) विधे- गूल निर्माण की -- । खं० 
यक, १६५५। खं० १४६, पृ० नल 
के अजय 98) |... प्र० वि० -- आंवरा नाला तथा चंबर 
१६५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों ! ताल, जिला आजमगढ़ से पानी के 
के लिये मांगों पर मतदान । खं० .. निकास की -+ । खं० १४६, 


१४६, पृ० डह,२०,४१। ।... पृ० पश-प। 


रश्८ 


योजना-- 

प्र० धिं० --+-- ईख की उपज बढ़ाने 
की -+++ । खें० १५६, पृ० 
१४-१५ ॥ 

प्र० थि० -- उन्नाव के देहाती क्षेत्र में 
बिजली पहुंचाने को 
खं० १५६, पु० २३०-२३१। 

प्र० थि० -“-उन्माव में अल्पवर्ग श्रावास 
कीौ---- खेँँ० १५६, पृ० ६०- 
€६५१। 


प्र० वि०-- प्रदंश में हल्दी की उपज तथा 
खेती को प्रोत्साहन देने की सरकारी 
“। ले० १५६, पृ० १३१ 





प्र० वि०--बुलन्ददहहर जिले के हिन्डन 


व जमुता द्वाबे सें नलकूप बनाने की 


पका आा,.. दररााओ उलेश ०३ 2भा+ामर्त कक | 


खें० १५६, पु० ८७। 
प्र० बि० --- राजनीतिक पोछितों के 
सहायतार्थ -------। खेँ० १५६, 
पृ० २२६। 
प्र» थि० -- सई तथा गोमती अआ्रादि 
नदियों की बाढ़ पर नियंत्रण करने को 
“">“>- “ खें० १५६, पूृ० ६३। 
प्र० बि० -- स्कूलों में कृषि को नयी 
“»“ पर व्यय । खं० १५६, पु० 
२६६--३०१॥ 
रा | र्‌ 
रण॑जयसिह्‌, श्री-- 
देखिये “ प्रदनोत्तर”” 
अन्िवाय व निःशल्क प्रारश्भ्रिक शिक्षा 
को प्रगति तीब्न करने के सम्बन्ध में 
सकलल्‍प ॥ खे० २१५६, प्‌० ३१६-- 
 शरेरग३.. 
रतन लाल जेर, श्री---- 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विदश्रेयक 
स्ध्शश | खत १५६, प्‌० १४३, 
श्८०-रै८ रै, श्द५। रा । 
शजनारायण, श्री--- 
देखिये “प्रइनोत्तर 


खमनिवाय व नि; शुल्क प्रारस्सिक शिक्षा 
की प्रगति तीन करने के सम्बन्ध सें 
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अनुकमणिका 


संकल्प । 
३०७॥ 

उत्तर प्रदेश श्रोद्योगिक गह-व्यवस्था 
विधेयक, १६५४ । खं० १४५ 
२७६- २८ रे । 


उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज्ञ (संशोधन) 
विधेयक, १६५५॥। खं० १५६, 
पु० २५०-२१५३, २५४-२५१, 
२५४७, २५९॥ 

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
१६५५। खं० १५६, पृ० १७३, 
१७४, २१७५, १७६-१७७, १७८, 
१७६, ८०,१८२, १८८४० १६१, 
१६६-१६७,  २००-२०३। 


कनइल, (जला गोखपुर मे॑ मकतूली ग्रादि 
की भूख से मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य- 
स्थगन॒ प्रस्ताव की सूचना । खं० 
१५६, पु० ३०४-३०५६ 


पुरस्कार पहेली प्रतियोगितः तथा तत्- 
स्वन्धी अन्य पारिणासिक ओर, आनु- 
घंगिक विषयों के नियंत्रण और 
विनियसन के सम्बन्ध में संकल्प। 
खं० १५६, पृू० २४२। 
राजनीतिक पीड़ित---- 


प्र० विं० -- पेशावर गोलीकाण्ड के 
निष्कासित कर्मचारियों को ---- 
मानने से सम्बन्धित आवेदत-पत्र । 
खं० १५६, पु० २२६-२२७। 
राजनीतिक पीडितों-- 


खे्‌० १४६, प्‌० ३०६. 


दर 


प्र» वि० -- ----“- के सहायतार्थ 
आवेदन-पत्र । खें० १५६, पु० ६-८॥। 
प्र» दि० “- ---- के सहायतार्थ 
योजना । खं० १५६, पृ० २२६। 
राज सड़क--- 
प्र० बि० -- कसया - तमकुही --- - ! 
खं० १५६, पूृ० १०२-१०३॥। 
राज्य-- 
.. प्र० वि० -- के विभिन्न स्थानों में 
आय से क्षति। खँ० १५६ १० 


१५३- १५५। 


अनक्रमणिका 


डे द्वि 3 
पदार्थों की खोज ! 
2 ५३-१४६ ) 
राज्य फ़ाइनेन्शियल का्ोंरेदन-- 


. «हा 
(१2 


. रामनारायण त्रिपाठी, श्री-- 


“ते ““-“-- में खनिज 
खं> शृशच, पृ० | 


प्र» वि -+ “-----डठारा ऋण का : 


खबतरण | खेंए १५४४६, 


्‌ ।ह 0५... जवान 
“फ 


रे 
। 


छा 
दराधामोहन सिह, ओो-- 


पृ० १४६-% 


अनिवार्य व निःशुल्क प्रारस्मिक शिक्षा की 
प्रगति तीज करने के सम्बन्ध में 


संकल्प । खं० १५६, 


रश्३ वी 


। 0 


शाप्ती सदी«-- 
ग्रऊ वि०--बस्ती जिले में-----द्वारा 
ग्रास गोठवा की कृषि योग्य भूमि का 
कटाव | खं० १५६, पृ० १७ । 
शामकष्ण जसवार, श्री--- 
देखिये प्रशनोत्तर । 
शमचन्द्र विकल, ओऔ--- 
देखिये प्रइनोत्तर । 


3 40 


देखिये प्रइनोसर । 

खतिरिक्त झनदानों पर विवाद की प्रक्रिया ! 

अल्प सचित तसरांकित प्रतनों के उत्तर 
में बिलस्व पर आपत्ति | खं5 १५६. 
पूछ ४३ । 

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भरि 
व्यवस्था नियमावली, १६५० में 
कनत सशाधन । ख० १४५६, प० एर८। 


उत्तर प्रदेश विधान मंदइल . सदस्य 
( झअनहँता निवारण ) विधेयक, 
१६४५४ । खं० शघ६, प्‌७ १०४-- 
१०४, १११-११२, ११६-११७ ! 

““-- प्रदनों को अल्यसूचित न मानने 
के सम्बन्ध में माल मंत्री द्वारा 
स्पष्टीकरण । खें० १५६, पु० 
दे०श४-३०६ 


' रामसहाय शर्मा, श्री-- 


देखिये प्रश्नोत्तर । 


. रामसुन्दर पांडेय, श्री-- 


अनिवार्य व निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा 
की प्रगति तीन करने के सम्बन्ध में 


संकल्प। । खं० १५६, पृ० ३४६- 
इडंय। 
रामनरेंश शक्ल, श्री--- 
देखिये प्रदनोत्तर ॥ 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़् (संशोधन ) 
विधेयक, श्ध्ध्र है 
पृ० २४५३ । 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 


१६५४५ । खं० १५६, १० १६४। 
कनइल, जिला गोरखपुर में मकतुली 


झादि की भूख से मृत्यु के. 


खं० १५६, 


हक शच पके न 
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सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की , 


सुचना। खं० १५६, पूृ० रेण्ड । 


पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा 
तत्सम्बन्धी श्रन्य पारिणामिक और 


>े ने अन्‍ जीर -निन वनितणरी करत 5 


आनर्धंगिक विषयों के नियंत्रण और 


विनियमने के सम्बन्ध में संकल्प । 
खं० १५६, प्‌० इेघ-+-र्४ढर 


! 


ध 


देखिये प्रहनोत्तर । 

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
श्श्भ्र्र खें० १५६, घ्‌० १३३- 
१३६, १८०, १९२-१६३ । 


रामसुनग वर्मा, श्री 


देखिये “प्रइनोत्तर । 
रामस्वरूप, श्री--- 
देखिये प्रदनोत्तर 
रासस्वरूप गुप्त, श्री--- 
देखिये “प्रदनोत्तर । 
रामहेतासह, श्री--- 
देखिये प्रदनोत्तरँ । 
रामेइवरलाल, श्री--- 
देखिये प्रइनोत्तर । 
अनिवार्य व निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा 
की प्रगति तीज करने के सम्बन्ध 
मे सकलप । खं० १५६, प० रे३२० 
र्ैर्ेढ। 


३० 


रामेइबरलाल, श्री--- 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
१६५५ । खं० १५६, पृ० ११६- 
१२१, १४४, १४४५-१४६, २१७४, 
श्यड, १९४, शृह्श्‌ । 
रिक्त स्थान-- 
शख्रागरा यूनिवर्सिटी सीनेट के एक--- की 
पूति के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव । 
खं० १५६, पृ०* १७२ । 
रिक्शा चालकों- 
प्र० वि०---लखनऊ नगर में--पर 
प्रतिबन्ध । खं० १५६, पृ० ६२- 
६३। 
रिपोर्ट... 
उत्तर प्रदेश सरकार के लेखों पर लेखा 
परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५४ । 
खं० १४५ ६ प० २७। 


ले 


लउऊ्श्मासाथ ताल-- 
प्र० वि०--आजमगढ़ जिले को घोसी 
तहसील के अन्तर्गेत--का ठेका । 
खण०ण १५६, पृ० १४-१६ ॥ 
लक्ष्मणराव कदस, श्री--- 
देखिये “प्रदनोत्तर । 
साइसस-- 
प्र० वि०--अ्रदेश की विभिन्न नगर-- 
पालिकाशों द्वारा बिजली कम्पनियों 
के--की मांग । खं० १५६, पृ० 
र्र४ड--२२५। 
लाइसेंस फीस-- द 
 ञ्र० वि०--कपड़ा बेचने पर--। खं० 
१५६, प० १६२-१६४ । | 
लाल गेहूं--- हे 
प्र० वि०---अन्देलखंड की संडियों सें--- 
की खरीद की सांग । खें० १५६, 
पृ० १५४-१५७ । 
लालबहाडुर सिंह, औी-- 
देखिये “प्रइनोत्तर । 


अनुकम णिका 


लेखपाल---- 


प्र ०४वि०--आ्राजमगढ़ जिले की विभिन्न 
तहसीलों में मुझत्तल--। खं० १४६ 
पृू० १६-१७ । 
प्र० वि०--तथा १ पंचायतराज सेक्रेटरी 
का पद संयुक्त करने का प्रहन । 
सखणू १५६, प्‌ ० र२३। 
लेखा परीक्षा--- 
| उत्तर प्रदेश सरकार के लेखों पर-- 
। . (आडिठ) रिपोर्ट, १६५४ । खं० 
१५६, पृ० २७। 
व्‌ 
वक्‍्तव्य--- 
बनारस की नाव दुर्घटनाओं के सम्बन्ध 
में मुख्य मंत्री का--। खं० १५६, 
पू० १०३--१०४ । 
वजीफ़ा-- 
प्रणवि०--पिछड़ी ज्ञाति के विद्यार्थियों 


को--देने का श्राधार । खं० 
१५६, पूं ० ३०१ ॥। 
विकास विभाग--- 
प्र० वि०--द्वारा ग्रसराय-बधरा 


“-+मोठ सड़क का निर्माण-कार्य । 
ख० १५६, १० १६६-१७०। 
विचित्रनारायण शर्मा, क्षी--- 

१६५०-५१ के अतिरिक्त अनदानों के 
लिय मांगों पर सतदान । खं० १५ 
पृ० 2४४२६ । 

विदेशी ज्ञमोंदारों---- 

प्र० वि०--ज्षमींदारी उन्‍्मलन अधि- 

नियम के श्रन्तर्ग त---को प्रतिकर । 


खू १४५६, पृू० ८-६ । 
विद्यार्थयों-- 


प्र० वि०--पिछड़ी ६ जाति के--को 
. बजीफ़ा देने का आधार । खं० १५६; 
द प्‌ृ० ३०१॥। 
विद्युत्‌ विभाग-- 


प्र० वि०-- ---में च्रौथा सकिल । खं० 
१५६, पू० श्ध्डे 


अनुकम णिका 


विधान मंडल सदस्य (अनहुता निवारण )-- 


उत्तर प्रदेश----विधेयक, श६५४ । 

खं० १५६, पृ० १०४-११८ । 
विधेयक-- 

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था--- 
१६४५४ | खें० १४६, पृ० २६६ 
स्फ्र 

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज्ञ (संशोधन ) 
“-5१6६४५५॥। खं० १५६, पृ० २४५- 
स्द्द्‌ो 

उत्तर प्रदेश भांडार अ्रधिप्रहण---, 
१६४५५। खें० १४५६, पृ० ११८- 
१४६, १७३-२०६। 

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य 
(अनहँता निवारण)--, १६४५५ । 
खं० १५६, पुृ० १०४-११८। 

उत्तर प्रदेश विनियोग( १६५०-४१ की 


बढ़तियों का विनियमन )--- १६५५। , 


खं० १५६, पृ० ५६-७१ । 
विनियसन---- 


पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा 
तत्सम्बन्धी अन्य पारिणासिक और 
आत्ंगिक विषयों के नियंत्रण 
और--के सम्बन्ध में सकल्‍प । 
खं० १५६, पृु० २०६-२१७ ॥। 


विनियोग--- 
उत्तर प्रदेश--- ( १६५०-४१ की 
बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, 


१६४४५ ( खें० १५६, पृ० ५६- 
छ१। 
बिलस्ब-- 
प्रल्प सूचित तारांकित प्रहनों के उत्तर सें 
“पर झापत्ति। खं० १५६, 
पू० २७ । 
विवाद-- 


अतिरिक्त अनदानों पर--की प्रक्रिया । 
खं० १५६, पृ० २८-रे४ । 


विश्वास राय, श्री--- 
देखिये प्रदनोत्तरं । 
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मन 
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जैड 
की 


वीरेच्रपति यादव, श्री--- 


खनिवाय व नि:शल्क प्रारंभिक शिक्षा 
प्रगति तीम्र करते के सम्बन्ध 
संकल्प । खं० १४६, प 


६०“ 
३०७, ३०८-३११, ३२१, ३ 


तर 
में 


ड्ड़ेको 


हक; 
् 


शा न्हड 


वीरेच्रशाह, राजा-- 
देखिये प्रद्तनोत्तर ॥ 
अनिवाय व नि:शल्क प्रारंभिक शिक्षा की 
प्रगति तीन्र करने के सम्बन्ध सें 
सकलप । ख० १५६, पु० झ्र्ष्च ) 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज् [संशोधन ) 
विधेयक, १६५४ । खं० १५६, 
पू० रशर । 
उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य 
( अनहंता निवारण ) विधेयक, 
१६५४ ।खें० १५६, प० १०६ ॥ 
१६४०-४१ के झतिरिक्त अनदानों के 
लिये मांगों पर मतदान | खे० 
१४६, पू० ३९ । 


व्यक्तिगत प्रश्न 
कामताप्रसाद, श्री--- 


जिला देवरिया की प्रास सभा सेमराहुदों 
के सभापति श्री--के अपमान की 
शिकायत । खें० १५६, पृ० €७-- 
श्ष 


फ़ोजदार सिह--- 


सेक्‍्सरिया चीनी मिल, बभनान, जिला 
बस्ती में श्रो--द्वारा मूख हड़ताल । 
खें० १५६, पृ० २६३-२६४ । 

व्यय--- 

प्र० वि०--इलाहाबाद जिले में नलकूपों 
पर-- खें० श१श५६, पृ० ८६ । 

प्र० वि०---जिला प्लानिंग कसेटियों के--- 
का निरीक्षण । खं० १५६, पु० 
१५६ । 

प्रदेश में गाय तथा मेंस के कृत्रिस गर्भाघान 


केन्द्रों पर झ्ावत्तक एवं गअ्नावत्तंक 
लिन | खें०छ १४६ पू० २०२) 


श२ 
[व्यय--] 
प्र० बि०--ह्कलों में कृषि की नयो 
योजन |] 
पू० २६६९-३०१ । 
हयापारियों---- 


प्र०. वि०--द्वारा अन्तर्राजकीय बिक्री 
कर के विरुद्ध शआ्रारवेदन-पत्र । खे० 


ु १४६, पृ० २२०। 
प्रजभूषण मिश्र, क्षी--- 
देखिये प्रदनोत्तर 


झनिवाये व निःशल्क प्रारंभिक शिक्षा की 
प्रगति तीन करने की सम्बन्ध में 
सकलप। ख० १५६, प० ३१७-३१६९॥ 


१६४०-५१ के अतिरिक्त अनदानों 


के लिये सांगों पर मतदान । खं० 
. १५६, पु० ३१-३६, २७ ॥। 
वब्रजविहारी मिश्र, श्री-- 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज़ (संशोधन ) 
विधेयक, १९५५ । खें० १५६, पु० 
२६३। 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
१६५५ । खं० १५६, पु० १२९- | 


१३०। 
शं 
शस्भूनाथ चतुर्वेदी, औ-- 

उत्तर प्रदेश औद्योगिक गृह-व्यवस्था 
विधेयक, १६४५४ । खं० १५६, 
प० २७५-२७६ । 

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक 

. १६५५ । खं० १५६, पृ० १२६- 
१२७, १६३१, १७२, १७४, १७५, 
१७६, १७८, (कर । 

उत्तर प्रदेश विनियोग (१६५०-५१ की 
बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, 
श€श०५ )। ख० १५६, प० ६रे । 

घ्रस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा 

. _ तत्सस्वन्धी अ्रन्थय पारिणामिक और 
आझानुषंगिक' विषयों के नियंत्रण और 
विनियमन के सस्बन्ध में संकल्प । 


१५६, २१६-२१७ । 
शरणाथियों---- 4 आक 
ध्र० वि०--प्रदेश के--के क्लेस्स का 
भुगतान । खें० १५६, पृ० 


११॥। 





झनकऋमणिका 


शाहगंज ज्ोनपुर रत्ता शुगर मिल-.. 
प्र० वि०-- - *-मेनेजिंग कमेटी । खं० 
१५६, पू० २६९६ । 


शिक्षा--- 


प्र० वि०--सामान्य विज्ञान की--के 
लिये सहायता पाने वाले जनियर 
हाई स्कूल । खं० १५६, पृ० १६४- 
१६४) 


शिवनारायण, श्री--- 


| 

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज्ञ (संशोधन) 

। विधेयक, १६५५ । खं० १५६, 

पृ० २५३-२५५, २६३,२६४। 

उत्तर प्रदेश भांडार अश्रधिग्रहण विधेयक, 

| १६५४५ । खं० १५६, पृ० १२१- 
१२२, १३०, १३१, १८२, १८७- 
श्दमो 

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य 
( अनहँता निवारण ) विधेयक, 
१६५५॥ खं० १५६, पृ० १०६- 
१०७, १११३॥ 

१६५०-५१ के अतिरिक्त अनुदानों के 

। लिये मांगों पर मतदान । खं० १५६, 
पू० ४ ४७-डंद, शर३े । 





शगर--- 
प्र० वि०-- “--सूती तथाजूठ मिल्स 
स्थापित करने के लिये पर्यवेक्षण । 
खं० १५६, पृु० १६५-१६६ । 
शोधन--- 
१६ अगस्त, १६५४५ के तारांकित प्रश्न 
४-४५ से सम्बद्ध एक पूरक प्रइत के 
उत्तर का---। खें० १५६, १०३०४। 
श्रीचरद्र, क्री---- 
देखिये प्रदनोत्तर' 


अनिवार्य व निःशल्क प्रारंभिक शिक्षा की 
प्रगति तीत्र करने के सम्बन्ध से 
संकल्प । खें० १५६, ५१० ३३+१- 
३३७। क्‍ 
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
१६५५ । खें० १५६, १० रै८१- 
श्ण्र। 


अल ननन 2न्‍क+०++००- 


>> 


प्रंनक्रमणिका . है है 


5 
धंकारपू-«न 


छघतिवाय व निःशाल्क प्रारंभिक शिक्षा की 


धंगति तीज करने के सम्बन्ध सें-..--] 
ख० १५६, पृ० ३०६“ रे४८ढ ॥ 


पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता 
न्ध्यम्ब्ल्ध!. ऋऋत्य पा।रणामक 


गौर आनुबंधिक विषयों के नियंत्रण | 
झोर विनियमत के सम्बन्ध में--। , 
(रै६- , 


१५६, ९० २०६-२१७, 
२४० । 
पंशोवल--> 


उत्तर प्रदेश ज्षमीदारी विनाश और भमि 
व्यवस्था नियमावली, १६४५२ में 
कुत--+ झ्ू० ९४६, पू० २३-२८१ | 


प्र०& वि०--पाँच से दस हजार को 


भ्पीलों के सम्बन्ध में भ्रवध के | 
कानून में भी झागरा की भांति-- . 
करने का सुझाव । खं० १५६, पृ० 


६६-१००। 


सई--« 
प्र० वि०--तथा गोमती आदि सर्दियों 


की ब्राढ़ पर नियंत्रण करने की | 


योजना । खें०१५६, पु० €३ । 


सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती-- 
देखिये  प्रश्तोत्तर' । 
सड़क... 
प्र० वि०--छाता से गोवर्धन तक-- 
. की झावश्यकता । खं० १५६, पृ० 
8६६। 
सड़कें---- 
प्र० वि०--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जालोत की 
एटा-कोंच तथा कोंच-उरई-- 
बनाने में असमयंता । खं० १५६, 
पृ० (०२ । 
घड़कों--- द 
.. श्र० वि०--मैनपुरी जिले में घिरोट- 
क्रावलों तथा कुरावती-अल्‌पुरा--- 


को पक्की बनाने की आवश्यकता । द 
१०१-२१०२ । | 


खण १४६ १० 


तेथा 


. सहस्यों--- 
! प्र» वि०--अरदेशीय हरिजन सत्ता 
बोर्ड के --की जाई: 


जातया। ख> १५६, 
*। 


पपफप तट - कि "बन बक >22.- 


लक ५ कई 
पू० २६६६-२६: 


सब-हन्स्पेक्टर--- 
प्र०« वि०--पलिस विभाग के घडसवार 
पुलिस के अतिरिक्त--सवा एस ०पी० 
को घोड़े को सब्सिडी तथा मासिक 
भत्ता। खें० १४६, पु० २३१। 


अ-वरतर यिवपत+५-अ८ ८५48७. ८ ८४ ५० ००८१० दा कर - 2:24, < 


प्र०ण्वि०--और फूलों के बीज पर बिका 
कर। खं० १५६, पु० २२२-२२४ | 


| 

। 

| 

| 

| 

रह 

। संब्सिडी-«- 

!। ध्र० वि०“«-पमांसोी जिले के श्रन्कांत 

| कुझ्मों की+-। खं० १५६, प० १७१ ॥ 

। प्र० वि०--पुलिस विभाग के घुड़सवार 

। पुलिस के अ्रतिरिक्त सब-हन्सपेक्टर 

' तथा एस०पी० को घोड़े की--न्तथा 

| मासिक भत्ता ॥। खं०१५६, पृ० 

। २३११ 

संसा सचियों---+ 

प्र० वि०-« उपमंत्रियों एवं----के लिये 
तवलिसित भवत । ख॑ं० १५६, पृ० 
गदर 


। सम्पूर्णावन्‍्द, डाक्टर--- 


१६५०-५१ के अतिरिक्त झनदानों के 
लिये मांगों पर मतदान । खं० १५६, 
पू०७ ढं००« 4२, डड॑-दवंड 


पुरस्कार पहेली प्रतियोगिता तथा 
तत्सम्बन्धी ग्रन्य पारिणामिक और 
झानपधंगिक विंधयों के नियंत्रण और 
विनियमन के सम्बन्ध में संकल्प | 
खें ० १५६, १० २१०-२१ १, २४ ३-- 
२४४ । 


बनारस की नाव दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में 
मुख्य मंत्री का वक्तव्य । ख० 
१५६ पृ० १०३-१०४ । 

बनारस में २ नावें डूबने के सम्बन्ध में 
सुचता | सख० १५६, पृ० र८ ॥ 


झ््ड क्‍ अनुऋमलिका 


शरकार्‌< 


ग्र० वि० “सोडा ऐश बनाने के काम मे 


“*वकोी घाटा । खे० १५६, १० 
१६१०१६२ | 


त्रकारी कर्मंचारियों- 


प्रण्वि०--लो इनकम ग्रुप हाउसिंग 


स्कीम के श्रन्तर्गत--के लिये ऋण की 


व्यवस्था ॥ खं० १५६ ६० २६१- 


२६२ ॥ 
सरलू--- 


निर्माण का ग्रायोजन। खं० १५६, 
प्‌ू०७० ६६०६७ १ 
सक्िले-+- 
. ह्र० वि०--विद्यत विभाग में चोथा-- । 
स० १५६, पू० २९३॥ 


संहयोग- «- | 

.. श्र० वि०--जेल, उद्योगों को विकास | 
. और प्रोत्साहन के लिये उद्योग 
ढाइरक्टोरेट --दहारा। खं० १५६, 
पू० २३५॥ | 

सहायता-«* शा 

.. भ्र० वि०--भ्रास रमोल, तहसील मोदहा 


में अ्रग्तिपोड़ित व्यक्षितयों को--॥ 


खसू० १५६, पृु०ण० ११ ॥ 


प्र० थि०--मिर्जापुर जिले में पकरी ग्रास 
वर्षा पीड़ित की हरिजनों को गृह 





निर्माण के 









“मेहता पुस्तकालय, झाजमगढ़ 
३ ---की मांग । खं० १५६, 





के लिये --पाने वालें जूनियर 


स्‍कूल । खं० १५६, प० १६४- 

क्‍ १६५। हम 
सासान-> -. .. - 

प्र० वि०--उंत्तर 





प्र० वि०--तथा पझिगरी तदियों पर पुल असचाई--) 


. ... -के बिक्री डिपो ,तथा उनकी धार्षिक | हो बः 
जी हे खआाय | सु० १५६, प्० २३६ | हा 





प्र० धि०--सूचना विभाग हारा जिल्षों 
को दिया गया सिनेसा का----। 


खं० १५६, ह १०१३ 
सामान्य विज्ञान-- 


प्र० बि०--की शिक्षा के लिये सहायता 
पाने बाले जूनियर हाई सकल । 
सू० १५६, प० १६४० १६४ । 


सावित्रीदेवी, श्रीमती-« 
... देखिये 'प्रिदनोत्तर । 


प्र» थि०- >बिजनोर जिले में--को 
विभिन्न दरें। खं० १५३६, प्‌० 
॥ 7. - झ8-ह०॥ 
सिनेमा-- 
प्र० वि०-- सूचना विभाग द्वारा जिलों 
.- को दिया गया--का सामसात । सं० 
4 ५५ पु० १०१ ॥ 


पियाराम चौधरी, ओऔ--- 


देखिये “प्रइनोत्तर । 


| सिविल सर्जन-- 


.. श्र० वि०--सहिला डाक्टरों को-- 
के पदों पर नियक्त करने की मांग । 
ख० १५६, पूए १६७-९६६ ॥$ 


सीताराम शक्ल, अं-5- 


अमिवाय य रिःशल्क प्रारम्भिक शिक्षा 
की प्रशति तीन करते के सम्बन्ध से 
संकल्प ३- खं० १४६, पु० ३२०० 
३२१, रेरर-हेरे४ड 4... 


सीसरधा बांव--- 


प्र० वि०- -माताटीला बांध से--तक 
नहर का अभाव | ख० १५६ १९ 
घ० १५०३ ० पड 


डे सुजौली-सेमरी क्षेत्र-- 


प्रू० चि० -“बहूराइच जिले के चफरिया 
बाजार,---में पंपिग सेठ लगवाने की 
झावदयकता ॥ खें० १५६ १० 
श्डशर ३३. 


अनुकमणिका ३५ 


घुरक्षित स्थान-- सेक्सरिया चोनी मिल॑-»- 
ध्र० वि०--फारेस्ट रेंजर प्रतियोगिता... प्र० वि०--, बभनान जिला अस्ती में श्री 
परीक्षा में परिगणित जातियों के फोजदार सिंह द्वारा भूख हड़तास | 
लिये--॥ ख्ं० १५६, पृ० २३१- खं० १४६ पू० रश३-र&४ड 9 
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२३२ ॥ सोडा ऐश-- 
सुरेच्द्रततत वाजपेयों, औी-- प्र० वि०--बनाने के काम में सरकार 
देखिये “प्रदनोत्तर । । हम शक । ख० १४६ १:१० १६१६- 
सुल्तान आलम खां, श्री-- स्कीम--- 
प्रनिवार्य व निःशल्क प्रारंभिक शिक्षा की प्र० वि०--लो इनकम ग्रप हाउसिंग 
प्रगति तीत्र करने के सम्बन्ध से -“के अन्तगंत सरकारी कर्मचारियों 
संकल्प । खं० १६६, पूं० रेईे०- | के लिये ऋण की व्यवस्था | झ्ं० 
इरे२। । १४५६, १० २६१--२६२ । 
उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज्ञ (संशोधन) | स्कलों-.... 


विधेयक, १६५५ ॥ छं० १५६, 
प० रशजन्र्शपद 

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अझनहुँता | 
निवारण ) विधेयक, १९४५४ | खं० 
१५६, पृ० १०८-(१०६, (१६१४ ॥ 


सूचना--- 


ध्यय । स्ं० १५६, पु० २६६० 
३०१॥ 
ध्यगित-«-- 


तारांकित प्रश्न ६ व ७ को--करने के 


| 

। 

प्र० वि०--में कृषि की तयीं योजना पर 
सम्बन्ध में प्रायंता । छं० १४६, 
| 


बनारस में २ तावें डूबने के सम्बन्ध पृ० १७२ । 
0०४७ के कह स्थानिक प्रइन 
माध्यमिक शिक्षा परियद्‌ को निर्वाचत ' श्म्नेदी--- 


के सम्बन्ध में-----। खं ० १५६, पु० 
२०४। 


सुचता विभाग-- 


तहसील---जिला सुल्तानपुर की खरीफ 
१३६२ फसली की मालगुजारी तथा 
उसकी यसूली । खं० १५६, पृ० 





प्रणवि०--- द्वारा जिलों को दिया गया र्३्‌। 
सिनेसा का सामान । खं० १५६, | अलोीगढु-«- 
8. “--जिले में डकंतियां तथा चोरियां । 
सूचनाधिकारियों--- खं० १५६, पृ० २२५-२२६ । 
प्र० वि०--- जिलों में--की नियक्तियां । अष्टाचार विरोधी समिति/--झारा 
खं० १४५६, पृ० प-८५। जिले एवं कचहरियों में भ्रष्टाचार 
शक सम्बन्धी प्रस्ताव। झं० १४५६, 
सुती--  पृ० २२६३ क्‍ 
प्र० वि०--शुगर,----तथा जूद सिलस | अल्मोडा-- 
स्थापित करने के लिये पर्यवेक्षण ॥ --जिले में क्वीतड भूल निर्माण को 
ज० र४१६ पू० १६२-१६६ । योजना । खें० १५६, पूृ० ८८ । 
घुर्यप्रसाद अवस्थी, श्री-- झागरा-- 
उत्तर अदेश विधान मंडल सदस्य --तहसील की नहरों में पानी को कमी 
(झनहँता निवारण ) विधेयक, १६५५ के कारण नलकप बनाने का सुझाव । 
छह १४५६, पृ० ४०-१४ ॥ सखं० १५६, पृ० ६४ 


दर ...  अनुक्रमणिका 


[स्थानिक प्रदन |. 
ग्राजसगढु-- का 
झांवरा माला तथा चेंचर ताल, जिला 
न्ल्लसे पानी के निकास की. योजना ॥ 
खूण ९२६, पुण परऋल्‍कप १ 


““-जिले की विभिन्न तहसीलों में मश्नत्तल 
.. लेखपाल । खं० १५६, प० १६- 
१७। 


“--« जिले के बाज्ञार गोसाईं स्थान पर 
एलोपथिक भअ्रस्पताल खोलने के लिये 
झ्ावेदत-पन्न । लं० १५६, पृ० १६० । 

इलाहाबाद-- 

--+जिले में नलकपों पर व्यय । खं० 
१५६ पूण ८६ ॥। 

. “नगरपालिका द्वारा सरकारी कर्ज की 
आंशिक अदायगी ॥ खं० १५६, 
पृू० 5६-८७ | 

उच्चाव-- 

““क देहाती क्षेत्र में बिजली पहुंचाने 


की योजना! । खं० १५६, प्‌० २३०- | 


२३१। 
“में अ्रल्पवां श्रावास की योजना ॥ 
सू० १५६, प्‌० ९०००९१ ॥ 
छठा+- 
“जिले के सजिस्ट्रेट द्वारा जानवर को 
जेल । खं० १५६, पु० २२७-२२८५। 
कानपुर 
.. “की. मिलों द्वारा बोनस वितरण सें 
बविलम्ब ॥ खं० १५६, प० २६७-- 
. शहह।... 
. ““जिलें' में नलकप भिर्माण। खं० 
१४६ १० ६७१-१७२ 
स्वशासन के अन्तर्गेतत---«-डिवीजन के 
इंजीनियरिंग विभाग में ओवरसियरों 
की सुश्रत्तली । खं० १५६, पृ० ६१- 
श्श्् द ः 
हरावली--- 
.. झनपुरी जिले की टाउन एरिया-----की 


जनता को सब-स्टेशन से बिजली देने |. 
का प्रदवा। खें० १५६, पुण २३०। |. 





खलीलाबाद-*- 
बस्ती जिले में--तहसील की नयी 
इसारत । रू० १५६, प० १७॥ 
गोंड[-+- | 
““जिले के बाजारों तथा मेलों से ग्राम 
सभाओ्रों की आय ॥ खं० १५६, पृ० 
६५-६६ ॥ 
गोठबा-« 


बस्ती जिले में राप्ती नदी द्वारा ग्राम 
““कोी कृषि योग्य भूसि का कढाद। 
ख० २५६, पृ० १७ 
गोपालपुर--- 
जालोन जिले के श्रन्तगंत ग्राम--तथा 
सलया बुजुर्ग के कुग्नों से पानी का 
निरंतर बहना । खं० १५६, 
 घू० १७१ । 
शोवर्ध न---- 
छाता से---तक की सड़क की 
ग्रावइयकता । खें० १५६, पृ० ६६। 
घोसी--- 
आजमगढ़ जिले की---तहुसील के 
भ्रन्तगंत लडञ्ञासाथ ताल का ठेका । 
खं० १५६, पृु० १५-१६ । 
चकेरी--+ 
““ (कानपुर) के निकट रोडबंज बस 
दुर्घटना तथा घायलों का उपचार। 
ख० १५६ १० २१ । 
छाता--- 


“_च्से गोवर्धन तक सड़क की झावदय- 
कता । खं० १५६, प० ६६ । 
जातसठ-- 
मुजफ्फरनगर की-----तहसील की दूटी 
फटी इसारत की सरम्सत ॥ खें० 
१४६, प० १३०१४ ॥ 


 जालौन-- . 


“जिले के अन्तर्गत प्राम गोपालपुर 
.. तथा सलेया बजर्ग के कझ्मों से पानी 
का निरन्तर बहना ॥ खें० १४६३ 


पघू० १७१ ॥।| 
डिस्टिक्ट बोर्ड-----की एटा-कोंच तथा 
-उरई सड़क॑ बताने से 


असमयंता । खें० १५६ पूृ० १०६९ । 


अनक्रमसणिका ३७ 


कौनपुर-- 

““जिले में बस स्टेशन बनाते 

उपयुक्त स्थान । खें० १४ 
-+जिले में मुख्य मंत्री फंड 
वितरण । खें० १५६, 


फिसक- 
कट 
धो 
द् 


ड् 
के रुपये का 
ब््‌ 


राव हस्त्रार, जिला---में तालाब 
की आवदयकता । खं० १५६, पृ० 
$१०३। 

“+में अमेरिकत मिद्नरियों 
बटर आयल का वितरण । खे० १५६, 
पृ० १७० ॥ 





५ [ 


देहरी-+-- 


रामपुर तथा---जिलों में जिला बोडों 
को स्थापना को आब्रावदयकता ॥ 
खं० १५६, पृ० २९३ । 
तालबेहुद--- 
“-के सानसरोवर तालाब की सरम्मत 
को आवश्यकता । खें० १४६, 
पृ ७० (०३ ॥3 
तुसरा ड--- 
नेनीताल जिले में प्राम---में मत्स्य- | 
पालन योजना । खें० १५६, पृ० | 
प्‌ ७9 शढे॑ं ह॥ । 
देवशिया[-«« 


जिला--की ग्राम सभा सेमराहर्दी 
 संभाषति श्री कामताप्रसाद 
अपमान को शिकायत । खें० १५६, 
पू० €७-€८ ॥ 
“-जिले की म्यूनिसियेलिठियां ॥ खं० 
| . १४2६, प्‌० द्न्रू है 
“तहसील में नलकप निर्माण । खं० 
१४६... पू० घ३-+प८द ॥ 


देवहला-- 


जिला बस्ती की बानगंगा से क्षतिग्रस्त 
फसलों के लिये मआवधिजा। खं० 
१४६, पु० दह।े 


द्वारा | 





भें, शा ह 


है 9, हब. 
पर... अच पक “कक 4० हु 
 दहरा! शाड--- 
' धर 
; “का ऋूऊ पादर हाउस हे खजला 
हि ०, वी] का 
; (नह श्छा 3 कप शा 
! हल की अश्ण | खा दुइरि;, प4६० 
# है द् 
ः लक, ऋण७, हर) 
कर 
! ५, ४ ४! 
न्‍ कलह लक 
;। ज़िला का छः िकरेआ हक यह न 
बल्ब जि आक्आओ आ आहभाधट कई 
घट 
कक 
78॥ कारएा धडरलफ >#8 ३" हु ४१४३० रह ॥:7ल्‍* १ है/#7 8०%, *# 'य०-- कं 
लक कारण गामाण! को अच्यत्र 
की] हक] णः ख़्ध 
कक 


बसाने का प्रायताबनपत्र 
पृ० १०-११ 
पकरी-- 
मिर्जापुर जिले में----प्राम के वर्षा 
पीड़ित हरिजनों को गृह-निर्माण 
।' के लिये झाथिक सहायता | खं० 
। १४६, पु० ६-१० । 
| पेशावर-- 
| “गोली कांड के निष्कासित कर्म- 
चारियों को राजनीतिक पीड़ित 
। मानते से सम्बन्धित श्रावेदन-पत्र । 
। खं० १५६, पूृ० २२६-२२७ । 
प्रतापगढ़-- 
।. “जिले की बाघराय-कुच्डा तहसील में 
ऐलोपथिक अस्पताल खोलने का 
विचार। खं० १५६, पृ० १६७ | 


| फर्तेहपुर-- 

*-जिले के कनाल अमीनों का कलेक्दान 
अमीनों में परिवर्तन । खं० १४६, 
पृ० र२* । 

“जिले सें अदालतें बढ़ाने की ब्रावश्य- 
कता। खं० १५६, पृ० ६४-६६ । 

फरेंदा--- 

तहसील---,जिला गोरखपुर में ग्राम 
ससाजों का निरीक्षण । खं० १५ 


पृ० ११-१२ । 

बनारस- -- 
““कलेक्टरी को पुलिस हवालात में 
जगह को कम्ती । खं० १५६, पृ० 


२०-२१॥ 
 ््यगरपालिका पर चंगी वापसी का 
. बकाया | खु० १५६, १० १००० 
श्ण्श्ा 


श्द अनुकमणिका 


स्थानिंक प्रइन| 
अभनात--- 
सेक्सरिया चीनी मिल, --जिला बस्ती 
में श्री फोजदार्ससह हारा भख 


हड़ताल ॥ खं० १५६, पु० २६३- 


२६४॥ 
बस्ती--- 

«जिले के बाढ़ से पीडित काननगो 
क्षेत्रों में टेस्ट चवर्क । खं० १५६, 
पृ० १७--१६ ॥। 

देवहला, जिला--की बानगंगा से क्षति- 
ग्रस्त फसलों के लिये मग्माथिजा । 
ख० १५६, १० ८5६ ॥ 

बहराइच-+- 

जिला पंचायत अधिकारी---के विरुद्ध 
अष्टाचार की शिकायत । खं० 
१५६, ६० १०१॥ 

““जिले के चफरिया बाजार सुजौली- 
सेमरी क्षेत्र सें पंपिंग सेट लगवाने 
की आवश्यकता । खं० १५६, 
पृू० १७०२ ॥ | 

बाधराय कन्डा[--« 


प्रतापगढ़ जिले की--- तहसील सें 
हलोपथिक अस्पताल खोलने का 
द वचार। ख० १५६, पृ० १६७ । 
बाजार गोसाई---- 
मराजमगढ़ जिले के “स्थान पर 
ऐलोपेथिक अस्पताल खोलने के लिये 
आवेदन -पत्र । खें० १५६, पृ० 
१६० ॥ 
बावनी---- 


. जालौन जिलें को विलीन रियासतं------ 


में आबी व पाही टेकक्‍्सों की वसूली । 
ख० १५६, पू० १९-२० । 
बिजनोर--- 
"जिले सें सिंचाई की विभिन्न 
- दरें। खं० १५६, पू० ८६-६९०। 
शुस्देललंड ------ 





“की मंडियों के लाल गेहूं की |. 
खरीद की मांग । खं० १५६, पृ० है 


१४५५०१४७। 





। बुलन्दशहर--- 





जिले के 'हिन्डन व जमना हाडे 
में नलक्‌प बनाने की योजना । ले 
१२६, पू० 5७। 
जिले में पटवारी स्कूल के छात्रों 
में हरिजन । खं० १५६, प०१४। 
मेरठ व कलेक्टोरेट में पेह 
एर्परिटिसों की नियुक्ति। खं० १५६, 
पृ० २२॥ 
भुजेरा-- 
“वें हजार, जिला झांसी में तालाब 
की आवश्यकता | खं० १५६,१० १०३। 
मड़ियाहूँ--- 
जोनपुर जिले की----तहसील में पश्न 
चिकित्सालय । खं० १५६, प० २६। 


मिर्जापुर--- 











-दीवानी अदालत में अधिका 
रियों के विरुद्ध समकदमें। खं० १५६, 
प० €५॥ 

स्‌ रादाबाद--- 


गन्ना फैक्टरी राजा का सहसपुर, जिला 
“>> गनन्‍दें पानी से हानि। 
खें० १५६, पु० ३०१--३०२। 

मेरठ--- 

कन्सालिडेटर्स द्रेनिंग स्कूल का रामपुर 
से “तथा कानूनगो देनिंग 
स्कूल का हरदोई से रामपुर स्थाना- 
न्तरित किया जाना । खं० १५ 
पु० २२-२३ । द 

“-व॒ बुलन्दशाहर कलेक्टोरेट 
में पेड एपेंरंटिसों की नियुक्ति । 
स० १५६, पृ० २२१ 


मनपुरी--- 





जिले की टाउन एरिया कुरा- 
वली की जनता को सब-स्टेदान से 
बिजली देने का प्रदन । खं० १५६ 
प्‌० २३०। 

जिले में घिरोट-कुरावली तथा 
कुरावली-अलपुरा सड़कों को पक्‍कों 
करने की आवश्यकता । खं० १५६ 
. पूृ० १०१-१०२॥ द 





झनु कम्मजिका 


रमोल--- 
ग्रास् “--+ तहसील सोवहा सें अगिनि- 
पीड़ित व्यक्तियों की सहायता। खें० 
१५६, पृ० १११ 
रामनगर-- 
डिवीज्षन में फारेस्टेट  गाड़ों 
की मुझत्तली। खं० १५६.पृ० २२६। 








पश्चिमी वत्त - डिवीज्ञन में 
नियक्त फारेस्ट गाड्ड़ों में हरिजन । 
खं० १५६, पृू० २२८-२२६॥ 
शमपर-- 


कन्सालिडेटर्स ट्रेलिंग स्कूल को ++--- 


से मेरठ तथा कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल ; 


का हरदोई से 

किया जाता । खं० 
श्रूररे 
“--+-तेथा टेहरी जिलों में. जिला 
बोर्डों की स्थापना की आवद्यकता । 
खं० १४६, पृ० २६€३। 


इुइकी-- 
औग्रोला गिरते से -----तहसील में 
फसल को हानि । खं० १५६, पु० 
ह धर 
लखनऊ-- 


“नगर में रिक्‍शत चालकों पर 
प्रतिबन्ध। खं० १५६, पु० ६२-६ ३। 

सलया बुजुर्ग--- ः 
जालौन जिले के श्नन्तगंत प्राम गोपालपुर 
तथइ----हे कुझों से पाती का 
निरन्तर बहना । खं० १५६, 

पु० २७९। 

सासनी--- 

(अलीगढ़) में बस स्टेण्ड के 
लिये पक्‍की इमारत । खें० १५६, 
प्‌० श्ष् 

सेमरा हर्दी--- 

जिला देवरिया की ग्राम सभा 
के सभापति श्री कामता प्रसाद के 
अपमान की शिकायत । खं०१५६, 
पूृ० ६७-६८ 








१५६, पू० 
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बैड 


. हरदोई-- 


कल्लालिडेट्स ट्रेनिंग स्कूल का रामपुर 
से मेरठ तथा काननगों हॉनिंग सकल 
का से रामपर स्थानान्त- 
रित किया जाना । खं० १४ 
र्र्र्दरे। 





हस्त्रार--- 
भजेरा द 
तालाब की ग्रावदधकता | खं० 
पु० ५१०३॥ 
स्पष्टीकरण---- 
श्री रामनारायण त्रियार्ठ 
अल्पसूचित' न मानने के सम्बन्ध में 
माल मंत्री दारा | खं० 
१५६, घपू० ३०४० ४०६ । 


गे के प्रइनों को 
ने के 





: स्वशासन विभाग-- 





प्र७ बवि० «»«« के ग्रन्तगंत 
कानपर डिवीज्षन के इंजीनियरिंग 
विभाग में झोवरसियरों की मपश्- 
त्तली । खं० १५६, प० ६१-६२ | 


ह्‌ 
हरगोविन्दर्सिह, श्री--- 
झतिवाय। व निःशल्क प्रारम्भिक 
शिक्षा की प्रगति तीत् करने 


के सम्बन्ध में संकल्प॥ खें० १५६, 
पृ० इेडश।.. .. 


झागरा यनिवर्सिटी सीनेट के रिक्‍त 
स्थान की पति के लिये निर्वाचन 
का प्रस्ताव । खं० १५६, पृ० १७२। 


उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण विधेयक, 
शै४४५ ) खे० १५६ पूृ० १८४५, 
श्घद 


१६ झगस्त, १६५४ के तारांकित प्रइन 
४-५ से सम्बद्ध एक पुरक प्रइन के 
उत्तर का शोघन । खं० १५६, 
पू० २०५॥ 


है 


हरबयालसिह पिपल, श्री--- 


अनिवायें व निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा 
... की प्रगति तीब्र करने की सम्बन्ध में 
संकल्प । ख० १५६, द प्‌० ३२२१. 


हरिजन-- 


प्र० वि० -- असिस्टेन्ट डेवलपमेंट 
झफ़सरों के चुनाव में --+-+। 


खं० १५६, पृ० १७१। 


प्र० वि० --पश्चिसी वृत्त रामनगर | 
.. डिवीज्षन में नियक्त फारेस्ट गाड़ों 
-। खें० १५६, पु० २२८- | 


में 
२२६। 





प्र० वि० --- बुलन्दशहर जिले में पट- |... 


वारी सकल के छात्रों सें ---- । 
खसण०ए १५६, पृ० श्ढ। 


हरिजन सहायक बोड्डे --- 


प्र० वि० -- प्रदेशीय ----- के | 
सदस्यों की जातियां । खं० १५६, 





पु० २६६-२९६७ | 
हरिजनों-- क्‍ 





ग्राम के वर्षा पीड़ित 


खण० १५६, पू० ६-१ १॥ 
.  प्र० वि० -+- प्रदेश में 
उपज तथा खेंती को प्रोत्साहन 





देने को सरकारी योजना । खं० १५६, | है 


ब्‌० १३। 


प्र० वि० --- मिर्जापुर जिले में पक ह 
गूह निर्माण के लिये झाथिक सहायता ।: क्र 





“ अनुक्सेणिका 





हंवालात--- है 2० 2 
प्र० वि० -- बनारस- कलेक्टरी को 
पुलिस “ में जगह की कमी। 
सखण० १५६, प० २०००-२१ | 
हाइकोर्टे--« 
प्र० वि० +- के प्रत्तमंत 





अदालतों में उर्द भाषा में आवेदन- 

पत्र के आदेश का प्रशन। खं० १३६, 

पृ० श्श्द | 

हाउसिंग 

ग्र० वि० -- लो इनकम ग्रप 
स्कीम के श्रन्तर्गत सरकारी कर्म- 
चारियों के लिए ऋण की व्यवस्था। 
खं० १५६, पृ० २९१-२९२। 





| हिन्डन व जमना द्वाबे--- 


प्र० वि० -- बुलन्दशहर जिले के ----- 
में नलकप बनाने की योजना । बं० 
ह १४५६, पु० दे) 
हुकुमसिह, भी-- 
१६५०-५१ के अतिरिक्त ग्रतदानों के 
. लिये मांगों पर मतदान । खं० ११६, 
| पृू० 2२, शश 
हेमवरतीनन्दन बहुगुणा, श्ी--- 
उत्तर प्रदेश श्रौद्योगिक गहु-व्यवस्वा 
विधेयक, १६५४। खसं० १५६, पृ० 
र७१-रजशभ. 
हेन्डीक्रफ्ट इस्पोरियम-- 
प्र० बि० -+« “+ तथा जेल डिपो 
के बिक्री-केद्ध को एक करने का प्रशत। 
. खें० १५६ पृ० २३५-२३६॥ 





...._ पी० एस० यू० पी०--एं० पी० २२८ एल० ए०्-शध्शद--०६६॥ 





